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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

बुधवार, 06 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 (शक) 

लोक सभा पूर्वाहिने ग्यारह वजे समवेत BF 

[अध्यक्ष महोदया पीठसीन Be] 

(अनुवाद, 

अध्यक्ष महौदया : प्रशन काल। प्रश्न संख्या 121. 

..- (TFA) 

( हिन्दी) 

अध्यक्ष पदोदया : प्रश्न काल चलाई 

... (व्यवधान) 

(अनुकाद) 

अध्य महोदया : जी नहीं, कृपया बैठ जाइए 

(व्यवधान) 

अध्यक्ष vee : कार्यदाही quia मे कुर भी सम्मिलिते नहीं 

किया जाएगा। 

(व्यवधान)... 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष पहोदया : आपको जो कहना है उसके लिए जीरो आवर् 

मे समय ah लेकिन प्रशन काल चलने दीजिए] 

...(व्यकधान) 

अध्यक्ष Wea ; हम शून्य प्रहर मे आप सबको समय देगे। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहरे म समय aA 

-.. (AFG) 

"कार्यवाही वृत्तात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ WE आप क्यौ we है? 

`... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.01 aw 

इस समय श्री गणेश fie, श्री कृज भूषण शरण सिह ओर 

कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा 

पटल के निकट खड़े हो ग्ए। 

... (व्यवधान) 

प्र्नों के लिखित उत्तर 

(अनुकद) 

महानगर eet निगम लिमिटेड ओर भारत संचार 

निगम लिमिटेड का बाजार शेयर ओर राजस्व 

*21, श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : 

श्री प्रदीप aaa सिह : 

क्या संचार ओर मूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ओर भारत संचार 

निगम लिमिटेड के बाजार शेयर ओर राजस्व अर्जन A लगातार गतं 

तीन वर्षो से ओर चालू वर्षं के दौरान गिरावर आ रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उक्त अवधि F 

दौरान दोनो कंपनियों को कंपनी ओर वर्ष-वार कितना घाटा हुआ तथा 

इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्यासरकार ने इन कपनियो के कार्यकरणं ओर इनके प्रधन 

को कोई समीक्षा करई है ओर यदि हा, तो तत्सबधी Aa eT zs ओर 

इसके क्या परिणाम रहे तथा यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण हैः; 

(घ) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनर्गठन 

संबंधी सैम पित्रोदा समिति कौ सभी सिफारिश स्वीकार करली z 

ओर यदि हां, तो तत्सं्बधी व्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा 

क्या कारवाई कौ गई है; ओर 

(ड) सरकारी aa कौ इन कंपनियों के गिरतै बाजार शेयर ओर 

घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गष 

हे?
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री (श्री कपिल fee): दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ओर महानगर 

(क) ओर (ख) विगत तीन वर्षो अर्थात् 2009-10, 2010-11, टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमरीएनएल) के राजस्व, लाभ।हानि ओर 

2011-12 ओर चालू वर्षं 2012-13 के दिर्नाक 31.12.2012 तक के बाजार शेयर का ब्योरा निम्नानुसार हैः- 

निम्नलिखित कुल राजस्व (करोड र.) लाभ।/हानि (करोड रु.) बाजार शेयर (%) 

तारीख कौ स्थिति ` 
के अनुसार बीएसएनएल ` एमरीएनएल बीएसएनएल एमरीएनएल बीएसएनएल एमरीएनएल , 

31.3.2010 32 045 5058 -1,823 -2 611 15.66 14.21 

31.3.2011 29,688 | 3,992 ~6 384 -2,801 13.83 11.29 

31.3.2012 27,934 3,624 ` -8,551 -4,110 12.70. 11.00 

31.12.2012* . 19,305 2,684 _ -6 536 3,335 © 13.51 11.30 

राजस्व ओर लाभहानि के आंकडे अनन्तिम है। 

बीएसएनएल ओर एमरीएनएल को बढ़ती हानियो का कारण उनके * विशेष उपभोक्ताओं को बनाए रखने के लिए शिविर 

राजस्व मे कमी तथा खर्च मे वृद्धि होना है। राजस्वमे हो रही कमी लगाना। 

के निम्नलिखित कारण $:— | 
| . ° भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) द्वारा 

° फिक्स्ड की जगह मोबाइल फोन कौ अपनाना। , निर्धारित किए गए मानदंडों का अनुपालन करने के 

„ मोबाइल aa मे कड़ी प्रतिस्पर्धा) लिए सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानद कौ मानीरर 

~ | करना। 

॥ उजी ओर aisds वायरलैस अभिगम (बीडन्ल्यूए) Bas 

प्रभारो के लिए भुगतान करना जिसके परिणामस्वरूप व्याज ˆ | स्माईल परियोजना के माध्यम से उपभोकता सेवा H निस्तर 

, आय मे कमी होना। | een | 

° मोबाइल aa मेँ प्रति प्रयोक्ता ओसत राजस्व (एआरपीयू) * विभिन आकर्षक प्रशुल्कं योजनाओं ओर बेहतर विपणन 

मे कमी होना। | | | - कार्यनीतियों कौ शुरुआत केरना। 

खर्च मे वृद्ध प्रमुख रूप से पहले से मौजूद बडे aria को ® weds Sami, इटेलिजंट नेटवकं सेवाएं ओर मांग 

वेतन देने के कारण हुई है। । | | | आधारित वीडियो/गेम्स/प्यूजिक आदि जैसी stsas 

| ` | . आधारित मूल्यवर्धित सेवाओं सहित.मूल्यवर्थिच्त सेवाओं का 
(ग) ओर (ड) दूरसंचार विभाग (डीओरी) ओर सार्वजनिक क्षत्र प्रावधान करना। | 

के दोनों ही उपक्रमं का वरिष्ठ. प्रथन नियमित रूप से बीएसएनएल । 

ओर एमटीएनएल के निष्पादन कौ समीक्षा करते FI |  एमटीएनएल 

बीएसएनएल ओर ` एमरीएनएल दवारा अपने राजस्व 4 वृद्धि करने ° संकेन्रण बिल व्यवस्था शुरू करने कौ योजना बनाना। 

` के लिए gary गए कूचे कदम निम्नाननुसार रहैः- इस प्रणाली के तहत किसी उपभोक्ता को सभी सेवाओं 
के लिए एक बिल प्रदान किया जाएगा ओर यह सेवार्ओं, 

| ~ : प्रशुल्कं आदि के लिए उपभोक्ता अनुरोध का समाधान 

* विक्रय ओर वितरण. प्रणाली को सुदृढ बनाना , . करेगी! । 

बीएसएनएल



5. प्रश्नो के 15 फाल्गुन, 1934 (शक) 

® विभिन उत्पादों ओर सेवाओं के लिए प्रशुल्क कौ समीक्षा 

करना। 

* टेलीफोन fac के आसानी से ओर सहज भुगतान के उपाय 

करना। 

° विभिन सेवाओं ओर लँडलाइन तथा मोबाइल सेवाओं कौ 

शिकायतों को दर्ज करने कौ ओन लान प्रणाली कौ 

व्यवस्था करना। 

° एमटीएनएल के दिल्ली मेँ संचार होट तथा मुंबई में 

उपभोक्ता सेवा he (सीएससी) है, जहां पर उपभोक्ता 

मई सेवा का पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए 

दुप्लीकेट बिल, बिल भुगतान, वर्चुअल कलिग का आदि 

जैसी सेवाएं प्राप्त सकते FI 

(घ) सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) 

के कार्यकरण कौ समीक्षा करने के लिए् जनरवरी, 2010 मे श्री सैम 

पित्रोदा की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन fea अन्य बातों 

के साथ-साथ, सैम पित्रोदा खमिति की महत्वपूर्णं सिफारिशे निम्न प्रकार 

थीः- 

* बाजार से बाजार दरो पर सर्वश्रेष्ठ Wiad का चयनं करने 

पर ध्यान दिया जाये। 

* फिक्स्ड अभिगम, गतिशीलता, उद्यम ओर नए कारोबार 

के लिए चार स्वतंत्र कारोबार इकादयां स्थापित at 

जाए। 

= आईटीएस (भारतीय दूरसंचार सेवा) के आमेलन al 

प्रक्रिया को पूरा किया जाए्। 

* चीआरएस (fen सेवा निवृत्ति स्कीम) जैसी प्रक्रियाओं 

के माध्यम से लगभग 100 के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति 

की जाए् अथवा स्थानांतरण किया जाए्। 

© ई प्रापण, dex Yen, रेट thm कान्दरैक्ट, अनुसूची आदि 

जैसे उपायो का पर्याप्त उपयोग करके प्रापण प्रक्रिया ओर 

तरीकों मे परिवर्तन करना। 

. सरकार Fl 10% वापस करने ओर कर्मचारी वीआरएस, 

विस्तार ओर प्रचालन के लिए 20% का उपयोग करने 

के लिए भारतीय कार्यनीतिक निवेशक ओर प्रारंभिक 
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सार्बजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से 30% का 

विनिवेश किया जाए। 

अगले तीन वर्णो मे 30 मिलियन नए हाई स्पीड ब्रोडर्बेड 

कनेक्शन उपलब्ध कराए जापए्। 

` सरकारी ओर प्राइवेट कंपनियों के लिए लोकल लूप खोल 

दिया जापए्। 

अन्य प्रचालको के बीच सक्रिय ओर निष्क्रिय अवसंरचना 

कौ हिस्पेदारी के लिए सक्रियता से प्रस्ताव रखे जाए। 

2,50.000 Taradl को आपस मेँ जोड़ कर ग्रामीण संचार 

सुविधा को aaa किया sc 

zt से संबंधित अवसंरचना के लिए एक अलग 

आनुषंगिक कंपनी बनाई जाए} 

भूमि वैक ओर अन्य स्थावर संपदा परिसंपत्ति धारित करने 

के लिए एक अलग आनुषंगिक कंपनी बनाई जाए , 

छोटी उपयुक्त प्रद्योगिको कंपनियों मे निवेश करने ओर्/ 

अथवा उनका अधिग्रहण करने के लिए बीएसएनएल उद्यम 

निधि बनाई जाप्। 

दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के निष्पादन मे सुधार करने से 

संबंधित सैम पित्रोदा समिति कौ सिफारिशो पर दिनांक 30.11.2010 

को विचार-विमर्शं किया ओर यह निर्णय लिया किः- 

0) 

(ii) 

केवल एकं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम A बाजार से AN 

टरं पर Waa को लेना, ae कौ संरचना मे परिवर्तन 

करना या अध्यक्ष ओर प्रबंध निदेशक के पदों को 

अलग-अलग करना व्यवहार्य नही दहै क्योकि इससे 

बीएसएनएल मे विरोध बढ़ेगा ओर अन्य पीएसयू से इसी 

प्रकार की माग की जाएगी। 

इस समय बीएसएनएल का सूचीकरण ओर विनिवेश करना 

उचित न्ह होगा क्योकि कपनी का निष्पादन हासोन्मुख 

है ओर विनिवेश करने से कपनी का वास्तविक मूल्य प्राप्त 

` नहीं होगा। सूचीकरण न किए जाने कौ स्थिति मे प्रमुख 

प्रब॑धन तंत्र को वर्तमान मे प्रोत्साहन स्वरूप स्टौक प्रदान 

करने का विकल्प उपलब्ध नही है।
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(ii) पुरे बोर्ड मे वीआरएस अपेक्षितः नही, बीएसएनएल वित्तीय 

भार ओर/कपनी कौ लागत/लाभ के संदर्भं मे चयनित 

श्रेणियो को वीआरएस उपलब्धं करवाने के विकल्प की 

जांच कर सकता है। 

(iv) प्रधन क्षमता या प्रधन सेवा मोँडल अपनाने के day 

मेँ यह सिफारिश की गई है कि बीएसएनएल का बोर्ड 

इस पर विचार कर सकता है। 

(५) लोकल लूप खोलना एक वाणिज्यिक निर्णय ओर इस मुदे 

पर बीएसएनएल बोई द्रा गंभीरतापूर्वक जांच करने के 

बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए । 

(vi) सैम पित्रोदा समिति द्वारा Bae अन्य सभी मुदे बीएसएनएल 

के प्रचार व वाणिज्यिक मुदे है जिनके लिए बीएसएनएल 

का ate निर्णय लेने मे सक्षमरहै। 

आयोग ने यह भी महसूस किया कि यदि बीएसएनएल को पुनर्गठन 

ओर Tarai से संबंधित किसी महत्वपूर्णं नीतिगत निर्णय के संदर्भ 
मे आवश्यक हो तो उपर्युक्त मेँ से aden a पर पुनर्विचार किया 
जा सकता है। 

[feet] 

रोजगार सुजन 

*122. श्रीमती मीना fae : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

. (क) क्या योजना आयोग ने देश में बेरोजगार युवाओं के संबंध 
मर आंकड़े एकत्रित किए रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर किसी अर्थव्यवस्था 

के रोजगार संबंधी परिणाम तय करने वाले घटक क्या-क्या है; 

(ग) सरकार द्वारा देश मे सेजगार सृजन हेतु शुरू कौ गई 

योजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या ये योजनाएं बेरोजगार युवाओं को नौकरी/रोजगार प्रदान 

करने मे कारगर नहीं wl है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 

है तथा इसके क्याः कारण है; ओर 

(ङः) क्या सरकार का विचार कोई नई रोजगार नीति बनाने का 
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है ओर यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस मुदे के समाधान 

हेतु अन्य क्या प्रभावी उपाय किए गए है/किए जाएगे ? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
यें राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) योजना आयोग, 
युवाओं सहित, जनसंख्या मे रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड 
-एकत्रित नी करता है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय 

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा ' पांच वर्ष पर संग्रहित 
किये जते है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा नवीनतम पंचवर्षीय 
सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार, राज्य-वार बेरोजगारी कौ दर संलग्न 
विवरण-! पर दी गई है। मोटे तौर पर, रोजगार निष्पादन का निर्धारण 

अर्थव्यवस्था के विकास तथा खासकर श्रमिक-बहुल क्ेत्रकों के विकास 

से होता है। 

(ग) से (ङ) भारत सरकार मजदूरी-रोजगार,स्व-रोजगार सृजन 

करने वाले कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे- 

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गाररी अधिनियम 

(मनरेगा) - 

ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनअरेएलएम) जिसे 

पहले स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएमवाई) 

कहा जाता था 

(1) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेपएसञरवाई) 

(५) प्रधानमंत्री tee सृजन कार्यक्रम (पीएमर्ईजीपी) 

उक्त स्कौमो मे से प्रत्येक के अंतर्गत हूर भौतिक तथा वित्तीय 

प्रगति विवरण-॥ के रूप में संलग्न है। 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का उदेश्य योजनावधि के 

दौरान गैर-फार्म संबंधी रोजगार के 50 मिलियन अवसरं का सृजन 

करना है। योजना कं लिए कुछ श्रमिक बहुल तिनिर्माण aaa की 

पहचान कौ गई है ताकि रोजगार के काफौ अवसर सृजित हो सके, 

जेसे-कपड़ा तथा सिले-सिलाए परिधान, wast एवं फुटवियर्, रत्न तथा 

आभूषण, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग । योजना 

कं fou विनियामक oe के सरलीकरण तथा श्रमिकों की निष्पक्षता 

से कोई समञ्मौता किए बगैर श्रम बाजार का लचीलापन सुनिश्चित 

करने कौ आवश्यकता कौ पहचान भी की गई है। इसमे, श्रमबल 

म शामिल हो रहे लोगो को कुशल बनाने पर बल दिया गया है ताकि 

युवाओं मे रोजगार कौ संभाव्यता asi अनुमान है कि इन उपायों से 

कु समय बाद, रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव vem 
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विवरण-+ 

सामान्य (मूल ओर सहायक) स्थिति को अनुसार बेरोजगारी क दरं (प्रति 1000 व्यक्ति) 

-क्र. Wasa राज्य क्षत्र ग्रामीण शहरी 

a. का नाम 

पुरुष महिला व्यक्ति पुरुष महिला व्यवितं 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 13 9 12 25 51 31 

2. अरुणाचल प्रदेश 15 8 13 34 32 34 

3. असम 34 ` ५6 39 40 125 52 

4. बिहार 21 13 20 63 160 73 

५. 86ers 9 1 6 31 21 29 

6. दिल्ली 18 0 17 26 22 26 

7. गोवा 35 99 47 35 72 41 

8. गुजरात 8 7 8 15 31 18 

9. हरियाणा 21 11 18 22 38 25 

10. हिमाचल प्रदेश 19 12 16 31 106 49 

11. जम्मू ओर कश्मीर 18 38 25 47 109 60 

12. Bea 46 12 39 53 121 63 

13. कर्नारक 5 4 5 24 40 27 

14. केरल 32 161 75 29 168 73 

15. मध्य प्रदेश 8 4 7 27 36 29 

16. महाराष्ट 7 4 6 28 50 32 

17. मणिपुर 38 37 38 50 41 48 

18. मेघालय 3 5 4 30 90 51 

19. मिजोरम 13 15 13 25 34 28 

20. नागालैंड 98 119 106 61 190 92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21. ओडिशा 31 27 30 40 54 42 

22. पंजाब 28 22 26 44 66 48 

23. राजस्थान 6 ` 1 4 17 44 22 

24. सिक्किम 47 34 43 0 0 0 

25. तमिलनाडु 15 15 15 24 54 32 

26. , त्रिपुरा 53 198 92 93 418 171 

27. उत्तराखंड | 26 2 16 29 31 29 

28. उत्तर प्रदेश 12. 5 10 29 34 29 

29. पश्चिम बंगाल 17 28 19 35 65 40 

30. अंडमान ओर निकोबार 42 190 80 42 205 84 

दरीपसमूह 

31. चंडीगढ़ 164 511 247 30 51 34 

32. दादरा ओर नगर हवेली 51 0 48 42 600 53 

33. दमन ओर् दीव 45 23 40 27 0 24 

` 34. लक्षद्वीप | 24 256 97 87 28 57 

35. पुदुचेरी 41 13 30 20 60 31. 

अखिल भारत 16 16 16 28 57 34 

स्रोतः एनएसएस रिपोर्ट संख्या 537 : भारत मे रोजगार एवं बेरोजगारी कौ स्थिति, 2009-2010. 

| | विवरण 

विभिन रोजगार सृजन cata के तहत हासिल कौ ग भौतिक८विक्तीय उपलन्धियोः को दशने वाला विवरण 

क्र.सं. स्कीम का नाम भोतिक/वित्तीय 2008-09 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 7 8 

1. प्रधानमन्नी रोजगार सृजन भौतिक-लाख व्यक्तियों 2.55 4.72 1.20 

कार्यक्रम (पीएम्ईजीपी में | (अक्तूबर 
अनुमानित रोजगार सृजन 12 तक) 



कौशल प्रशिक्षण 

प्रदान किया गया 

(स्टेप-अप) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

वित्तीव-करोड मे 408.65 742.77 905.41 1058.51 914.29 

(31.1.13 

तक ) 

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भौतिक-स्वरोजगारी लाख 18.62 20.85 21.10 16.77 5.69 

मिशन (एनआरएलएम मे (22.1.13 

तक) 

3. महात्मा गांधी राष्टरीय भौतिक-करोड् मनाव 1989.60 1974.96 2230.67 1834.46 1832.34 

ग्रामीण रोजगार गाररी दिवसो मे रोजगार (22.1.13 

अधिनियम तक 

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय भोतिक-करोड् मनाव 216.32 283.59 257.15 216.34 164.45 

ग्रामीण रोजगार गाररी दिवसो मे रोजगार (22.2.13 

अधिनियम तक 

वित्तीय-करोद् मे 29939.60 33506.61 35768.95 29189.77 29626.49 

(22.2.13 

तकं 

4. स्वर्णं जयंती शहरी (i) Wan लाख पे 1.84 1.51 1.57 1.20 0.43 

रोजगार योजना (21.2.13 

(एसनेएसआरवाई) तक) 

(i) व्यक्तिगत ओर 

सामूहिके सूक्ष्म (i) भौतिक लाख में 3.03 1.88 2.57 3.59 2.60 

उद्यमो को स्थापना (22.2.13 

करना हेतु तक 

 सहायता-प्राप्त | 

शहरी गरीबों कौ वित्तीय-करोड् में 540.67 421.61 581.50 778.83 511.13 

सख्या (21.2.13 

(1) लाभार्थियों कौ तक 

संख्या जिन्हे 

aia: राज्य सभा तारकित प्रश्न संख्या 56, जिसका उत्तर श्रम ओर रोजगार मंत्रालय द्वारा 27.2.2013 को दिया गया था, के लिए ts के 

लिए नोर।
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(अनुकद। 

शिक्षा की गुणवत्ता 

*123. श्री महेन्द्र कमार राय : 

श्रीमती सुप्रिया सुले : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

fa : 

(क) क्या स्कूलों मे विशेषकर ग्रामीण asl मे अध्यापन का 

घटिया स्तर गंभीर चिन्ता का विषय है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने देश के स्कूलो में अध्यापन स्तर ये सुधार 

लाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

मानवे संसाधन विकास पत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु) : 

(क) ओर (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षणं परिषद् 

(एनसीईआरटी ), जो गहन अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से कक्षा 1, 

Van vin में बच्चों कौ अधिगम उपलब्धि का विस्तृत आवधिक 

राष्ट्रीय सर्वेक्षण करती है जिसमे विद्यार्थियो के अधिगम स्तरों मे थोड़ा 

सा सुधार दर्शाया गया है, हालांकि समग्र उपलब्धियां अभी भी कम 

ही FI 

(ग) ओर (घ) सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत, 

राज्य सरकार ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को शिक्षण मानकों में 

सुधार & लिए कई कार्यक्रमो मे सहायता कौ गई है जिनमे नियमित 

सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापको के लिए 30 

दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करने कं लिए 

सभी अप्रशिकषित अध्यापकों का प्रशिक्षण, बेहतर छात्र-अध्यापकः 

अनुपात के लिए अतिरिक्त अध्यापको कौ भर्ती, site ओर क्लस्टर 

संसाधन Sai के जरिए अध्यापको को शैक्षिक सहायता, छात्र निष्पादन 
का आकलन. करने ओर जहां कहीं आवश्यक हो निवाराणात्मक कारवाई 

करने के, लिए शिक्षको को एक. सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली 

से युक्त करना तथा समुचित पठन-पाठन के विकास के लिए अध्यापक 

ओर विद्यालय अनुदान आदि शामिल हैँ । निःशुल्क ओरं अनिवार्य बाल 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अध्यापको के वैधानिकं कर्त्व्यो ` 

` ओर जिम्मेदारियों का उल्लेख है ओर प्रारंभिक स्कूलों मे अध्यापक 

awa नियुवित हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित कौ | 
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Te है, जिन्हे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीरीई) कौ 23 अगस्त, 

2010 कौ अधिसूचना मे अधिसूचित किया गया है । इसी प्रकार माध्यमिक 

शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानं कार्यक्रम, अध्यापकों 

के कार्य निष्पादन मे सुधार के लिए स्कूलो को सेवाकालीन शिक्षक 

सहायता मुहैया कराता st 

[feet] 

केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली 

„124, sit tere TSS : 

श्री देवराज fag पटेल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) देश मे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एेसे कितने केन्द्रीय 

विद्यालय €, ओर वे कहां-कहां स्थित है जिनमे द्वितीय पाली चलाई 

जा रही है; 

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों मे द्वितीय पाली शुरू किए 

जाने का कोई प्रस्ताव है; 

(ग) . यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य/संघ राज्य क्षत्र-वार SA क्या 

है ओर वे कहां-कहां स्थित है तथा इसे कब तक शुरू कर दिया 

जाएगा; 

(घ) क्या इस संबंध मँ जन प्रतिनिधियों ओर जिला आयुक्तो 

से कोई सुस्चाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए है; ओर 

(ङः) यदि हां, तो उक्त सुञ्लावो/प्रस्तावों पर की गईं कारवाई 

सहित तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज) : 

(क) इस ana, देश मेँ 49 केन्द्रीय विद्यालय द्वितीय पाली चला रहे 

=) राज्य/संघ सज्य केत्र-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

| (ख) जी, za 

| (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) ओर (ङ) विगत एक वर्ष के दौरान अर्थात् 01 जनवरी, 

- 2012 से आज कौ तारीख तक जन-प्रतिनिधि्यो ओर जिला आयुक्तो ॥ 

से 10 प्रस्ताव/सुञ्चाव प्राप्त हुए दै केन्द्रीय विद्यालय मे द्वितीय पाली
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खोलने के प्रस्तावं पर मुख्य रूप से (1) प्राथमिकता वर्गो के उन 

पहत्वाकाक्षी विद्यार्थियों , जिन्हे पंजीकृत किया गया था लेकिन वे वर्तमान 

शैक्षिक सत्र के दौरान विभिन कक्षाओं मे प्रवेश नहीं पासके, की 

सख्या, (2) अवसंरचनात्मक सुविधाओं कौ उपलब्धता, (3) सुबह 

जल्दी ओर देर शाम के समय विद्यार्थियों कौ सलामती a सुरक्षा को 

ध्यान में रखते हुए विद्यालय कौ भोगोलिक स्थितियों पर विचार किया 

जाता है। चारं (4) केन्द्रीय विद्यालयों अर्थात् (i) केन्द्रीय विद्यालय, 

माटी अकबरपुर, जिला कानपुर देहात (ii) केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति 

विहार (iii) केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-2, ACH. पुरम ओर (iv) Hata 

विद्यालय, मस्जिद मोट, दिल्ली में द्वितीय पाली खोलने के aay में 

दिनांक 9 अगस्त, 2012 को आदेश्च जारी किए गए tt) केन्द्रीय 

विद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश; (i) केन्द्रीय विद्यालय, नीमच, मध्य प्रदेश; 

(ii) केन्द्रीय विद्यालय, राजकोट, गुजरात; (iv) केन्द्रीय विद्यालय 

सख्या 1। भोपाल, मध्य प्रदेश (४) केन्द्रीय विद्यालय, आजमगढ़, उत्तर 

प्रदेश मे द्वितीय पाली खोलने के शेष प्रस्ताव ओर vi) उत्तर प्रदेश 

मे सभी केन्द्रीय विद्यालयों 4 द्वितीय पाली न खोलने का निर्णय संसूचित 

कर दिया गया था। | 

विवरण 

उन केन्द्रीय विद्मलयों की राज्य^सघ राज्य क्षेत्र-वार ओर 

अवस्थिति को देति काली सूची जहा दूसरी पाली कायत्िक है 

(दिनाक 28.02.2013 क्म स्थिति के अुसार) 

राज्य/संघ राज्य क्र. अवस्थिति 

a सं. 

1 2 3 

दिल्ली ` 1. WEA Tex 

दिल्ली 2. एजीसीआर कोलोनी 

दिल्ली 3. क्रम संख्या 3 दिल्ली He 

दिल्ली 4. WHT तुगलकाबाद 

दिल्ली 5. सेक्टर -8 ALA. पुरम 

दिल्ली 6. एण्डूयूज गंज 

दिल्ली 7. पुष्प विहार 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) 

देहात 

लिखित उत्तर 18 

1 2 3 

दिल्ली 8. गोल मार्किट 

दिल्ली 9. विकासपुरी 

दिल्ली 10. जनकपुरी 

दिल्ली 11. दिल्ली कैट संख्या 1 

दिल्ली 12. दिल्ली कैट संख्या 2 

दिल्ली 13. सेक्टर -8 रोहिणी 

दिल्ली 14. द्वारका सेक्टर-5 

दिल्ली 15. ana रोड 

दिल्ली 16. शालीमार बाग 

दिल्ली 17. पीतम पुरा 

दिल्ली 18. सैनिक विहार 

दिल्ली 19. सेक्टर-2 ALA. पुरम 

दिल्ली 20. मस्जिद मोठ 

दिल्ली 21. प्रगति विहार 

हरियाणा 22. संख्या 1 एएफएस गुड़गांव 

उत्तर प्रदेश 23. नोएडा 

उत्तर प्रदेशं 24. Staal गाजियाबाद 

उत्तर प्रदेश 25. कानपुर् कैट 

सत ग्रदेश 26. TART 

उत्तर प्रदेश 27. अलीगंज 

उत्तर प्रदेश 28. गोमती नगर 

उत्तर प्रदेश 29. एएमसी लखनऊ 

उतर प्रदेश 30. मारी अकबरपुर, जिला कानपुर 
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1 2 3 

मध्य प्रदेश 31. संख्या 3 भोपाल. 

मध्य प्रदेश 32. संख्या 1 इन्दौर 

मध्य प्रदेश 33. संख्या 1 ग्वालियर 

मध्य प्रदेश | 34. चिदवाडा 

छत्तीसगढ़ „ 35, संख्या 1 रायपुर 

ओडिशा 36. संख्या 1 भुवनेश्वर 

ज्ञारखंड 37. हनू, रांची 

were | 38. सेवरर-47. aes 

केरल 39. पेट्टम, त्रिवेद्रम 

केरल 40. अदूर 

उत्तराखंड 41. आईआईपी, देहरादून 

उत्तराखंड ` 42.  हल्दवानी 

` राजस्थान 43. संख्या 5 जयपुर 

महाराष्ट | 44. WRU, at 

महाराष्ट 45. अम्बरनाथ 

विहार ` 46.  कंकड्नाग, पटना 

बिहार | 47. वैली रोड 

बिहार 48. दानापुर 

` बिहार 49. मुजफ्फरपुर 

(अनृकद) 

उच्च शिक्षा हेतु विनियामक तंत्र 

125, श्री के. सुगुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यो ने उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय 
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बहुआयामी विनियामक तत्र कौ स्थापना के प्रस्ताव का विरोध किया 

हैः 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) wae Haas fa राष्ट्रीय seq शिक्षा ओर अनुसंधान 

आयोग अन्य विनियामक निकायो के सलाहकार ओर मार्गदर्शक के 

रूपमे कार्य करेगा ओर उनके कार्यकरण को सुकर बनाने मै सहायक 

होगा; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी न्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु) : 

(क) ओर (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बो (कैब) कौ दिनांक 
19.06.2010 कौ आयोजित ऽ7्रवीं बैठक मे, उच्चतर शिक्षा में एक 

सर्वोपरि राष्ट्रीय विनियामक निकाय कौ स्थापना का प्रावधान करने वाले 

उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक (एच्ईएंडआर) के ade पर 

चर्चा कौ गई थी । यद्यपि शीर्षं स्तर पर एक सर्वोपरि निकाय कौ स्थापना 

की आवश्यकता पर आम सहमति थी, फिर भी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 

aS ने राज्य सरकारों एवं अन्यो से अपनी लिखित टिप्पणियां एवं 

Gara भेजने हेतु अनुरोध करने का निर्णय किया था जिन पर केन्द्र 

सरकार द्वारा मसौदा विधेयक को अतिम रूप देनै से पहले विचार 

किया जाएगा। तदनुसार, सभी राज्यों को पत्र लिखे गए तथा 18 राज्यों 

से विधेयक के विभिन प्रावधान के बारे मेँ रिप्पणियां एवं gare प्राप्त 

हुए थे। उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय सर्वोपरि विनियामक तंत्र कौ स्थापना 

` का बिहार, केरल, पंजाब, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्य कौ 

सरकारौ ने तिशैष तौर पर विरोध किया em 

(ग) ओर (घ) उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान (एचरईएण्डआर) 

विधेयक, 2011 में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के मानको के निर्धारण, 

 अनुरक्षण तथा सतत् वृद्धि हेतु Wels उच्चेत शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग 

(एनसीएचई आर) के गठन कौ अभिकल्पना कौ गई है। मौजूदा 

विनियामक निकायो जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगं (यूजीसी ) , 

अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् (एआरईसीरीई), राष्ट्रीय 

अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीरीई) एव दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीसीई) 

को एनसीएचईआर मे शामिल किया जाएगा। तथापि, चिकित्सा एवं 

विधि के क्षेत्र मे कार्यरत विनियामक निकायो के पास व्यावसायिक कार्य 

वाली चिकित्सा शिक्षा एवं विधि शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित 

करने की शक्तियां बनी रहेगी । उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक 

कौ प्रथम अनुसूची मे सूचीबद्ध अन्य व्यावसायिक परिषद् कार्य करना 

जारी Gat तथा अपने-अपने अधिकार क्षत्र मे आने वाले व्यावसायिक 
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ard हेतु मानक निर्धारित करेगी । प्रत्येक एेसी व्यावसायिक परिषद् का 

मुखिया विधेयक में प्रस्तावित महापरिषद् का भी सदस्य होगा। 

भारतीय के प्रति द्वेषपूर्णं अपराध 

*126. श्री जे.एम. आरुन wile : 

श्री के.पी. धनपालन : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अमेरिका मेँ भारतीयों के seq अपराध के शिकार 

बनने A मामले सरकार के ध्यान म आए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस पर् सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या अमेरिकौ सरकार के समक्ष इस संबध में कोई विरोध 

प्रकट किया गया है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

विदे मंत्री (श्री सलमान खुरशीद) : (क) से (ङ) सरकार 

को tal घटनाओं की जानकारी है जिसमे अमेरिका मे रहने वाले भारतीयों 

के जान की हानि एवं क्षति हुई हे1 इन संभी घरना्ओं को घृणा अपराध 

नहीं कहा जा सकता, क्योकि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कौ गई जांच 

मे इन घटनाओं को लुरपाट, व्यक्तिगत दुश्मनी ओर लूट कं मामलों 

के रूप मेँ अभिज्ञात एवं दर्ज किया गया है। 

तथापि, ae tet घटनाएं भी हुई ह जोकि घृणा मे प्रेरित प्रतीत 

होती & जिनमें मार्च, 2011 मे सकरमेटो, केलिफोर्निया मे दो सिक्खों 

की हत्या, अगस्त, 2012 मे विसकोनसिन मे गुरूदारे पर हमला तथा 

दिसम्बर, 2012 मेँ न्यूयाकं मे एक भारतीय कौ हत्या शामिल हे। 

इनमे से पहले मामले मेँ 04 मार्च, 2011 को सकरम 

कौलिफोर्निया मे एक अज्ञात हत्यारे ने श्री सुरिन्दर सिंह तथा श्री गुरूमेज 

अरवाल कौ गोली मार कर हत्या कर दी थी । स्थानीय अधिकारी संभवतः 

गलत पहचान के कारण इस मामले कौ जांच संभावित रूप से घृणा 

अपराध के रूप मै कर रहे है क्योकि मृतक घटना के समय पगड़ी 

पहने हए al 

दूसरी त्रासदीपूर्णं घटना मे 5 अगस्त, 2012 को ओक क्रौक, 

मिलवाकी, विसकोँसीन गुरूदारे मेँ गोली बारी कौ घटना मे € व्यक्ति 

मारे गये थे तथा 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए A रिपोर्ट है कि हत्यारा 
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पुलिस की गोली तथा स्वयं से लगे Be के कारण मारा गया। 

अते, हाल ही मे, एक भारतीय राष्टिक श्री gare सेन चलती 

गाड़ी द्वारा मारा गया जिसे 27 दिसम्बर, 2012 को क्वीनस न्यूयार्क 

सिरी मे एक एलिवेरिड स्वे स्टेशन से धक्का देकर् दैक पर गिरा 

दिया गया था। यह माना जाता है कि हत्यारा मानसिक रूप से विक्षिप्त 

था। 

सरकार अमेरिका में रहने वाले भारतीय रष्ट्िकौ कौ सुरक्षा एवं 

बचाव को प्रभावित करने वाले घृणा अपराधो कौ घटनाओं सहित सभी 

घटनाएं अमेरिकी संघीय एवं स्थानीय अधिकारियों कौ जानकारी मे लेती 

है। इस मामले को सभी स्तरो पर अमेरिकौ सरकार के साथ उठाया 

गया है, ओर सभी भारतीयों कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भविष्य 

मे एेसी घरनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर अनुरोध किया है। 

अमेरिकी अधिकारियों ने करई अवसरो पर विदेशी मूल के लोगो 

सहित अमेरिका & सभी निवासियो कौ quar के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 

पर जोर दिया है। ओकीकं मे गुरूदारे पर हमने के मामले मे अमेरिकौ 

राष्टपति बराक ओबामा ने इस गोली बारी कौ घटना मेँ मृतको को 

श्रद्धांजलि देने के लिए् तथा अमेरिकौ लोगो को waged व्यक्त करने 

के लिए 8 अगस्त, 2012 को प्रधानमंत्री ड. मनमोहन सिह से बातचीत 

कौ) राष्टरपति ओबामा ने गुरूदारे पर हमले मे मृतकों के लिए सम्मान 

के रूप मे पाच दिनों के लिए अमेरिकौ ध्वज को ज्ुकाये रखने कौ 

घोषणा की ओर तरसंबंधी आदेश भी जारी किया । प्रथम महिला मिशील 

ओबामा ने प्रभावित परिवारं से मुलाकात करने के लिए 23 अगस्त, 

2012 को ओकक्रौक का दौरा भी किया। 

टोँवर लगाए जाने संबंधी दिशा-निर्देश 

*127. श्री लक्षण दुदु : 

श्री दुष्यत सिह : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करणे कि : 

(क) मोबाइल eat लगाने संबंधी निर्धारित मानदंड/दिशा- निर्देश 

क्या है; 

(ख) क्या बडी संख्या मे मोबाइल car आवासीय क्षेत्रो, सरकारी 

भवनों, स्कूलों आदि के पास लगाए गए है; 

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कपनी-वार W eat 

का ब्योरा क्याहै ओर सरकार द्वारा इन रँवरौ HW sat से हटाने
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के लिए क्या कदम उठाए गए है तथा एसे ्टोवरा लगाए जाने संबंधी 

AACS का उल्लंघन करने के लिए seals आपरेररो के त्रिरुद्ध 

क्या कारवाई कौ WS है; 

(घ) क्या सरकार के पास देश के विभिन भागो मे सबधित 

निकायो ओर् स्थानीय प्राधिकारियो से पूर्व स्वीकृति प्राप्ते किए बिना 

लगाए गए मोबाइल सवस का fraté है ओर यदि हां, तो तत्सब॑धी 

ब्योरा क्या है तथा यदि ad, तो इसके क्या कारण हे; ओर 

(ङ) क्या मोबाइल विकिरण से प्रभावित व्धक्तियो को कोई 

मुआवजा दिया जाता है/दिए् जने का विचार है ओर यदि हां, तो 

तत्सबधी ब्योरा क्या है तथा यदि नही, तो मोबाइल र्योवरो से विकिरण 

के प्रभाव को न्यूनतम तथा निष्प्रभावी करने के लिए क्या उपाय किए 

गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी dat (श्री कपिल सिन्बलं) : 

(क) मोबाइल cet कौ स्थापना sae मौजूदा नीति के अनुसार, 

दूरसंचार विभाग (डीओटी) कौ वायरलैस आयोजना एवं समन्वय 

(उन्ल्यूपीसी) शाखा अन्य वायरलैस प्रयोक्ताओं के साथ अतरावरोधन, 

उड्डयन संबंधी खतरे, ओर अन्य fed मौजूदा माईक्रोबेव संपर्को 

से हो सकने वाले व्यवधान को देखते हए प्रत्येक स्थल हेतु मोबाइल 

दवरो कौ स्थापना हेतु स्थल संबंधी मंजूर प्रदान करती है । स्थल संब॑धी 

मंजूरी, राज्य सरकारो/नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे स्थानीय 

निकायो के लागू हो सकने वाले उप-नियमो, नियमो ओर विनियमों 

की अवहेलना न करते हुए, जारी कौ जाती है। तदनुसार, eat की 

स्थापना करने से पहले, दूरसचार सेवा प्रदाता को संबंधित स्थानीय 

निकायो जसे नगर निगम/ग्राम पचायत आदि से अपेक्षित अनुमति प्राप्त 

करनी होती है। 

इसके अलावा, दूरसंचारं विभाग ने मोबाइल cat की स्थापना 

करने हेतुं स्थल संबंधी मंजूरी जारी करने के लिए एक व्यापक 

दिशा-निर्देश जारी किया है तथा उसे दिनांक 23.08.2012 को सभी ` 

राज्यो के मुख्य सचिवों को अग्रेषित किया गया है। 

(ख) ओर (ग) दूरसंचार विभाग द्वारा, मोबाइल वरो की स्थापना 

के नारे में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशो के अनुसार, विशिष्ट भवनों जेसी 

आवासीय क्षेत्रों मे स्थित भवनों, सार्वजनिक भवनो, विद्यालयों आदि 

पर dad कौ स्थापना हेतु कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, 

उक्त दिशा-निर्देश मँ यह उल्लेख किया गया है कि मौजूदा र्योवरे पर् 

सबसे कम ऊंचाई पर लगाए गए एटीना के समकक्ष ऊंचाई तक 
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आसपास नीचे उल्लिखित कौ गई दूरी तक किसी भवन पर Stat स्थापना 

करने का कोई अधिकार नहीं होगाः- 

क्र. एक से अधिक vere मौजूदा एटीना से एटीना 

सं. की संख्या लागए् जाने हेतु विचाराधीन 

| भवन/संरचना कौ (सुरक्षित) 

दूरी (मीरर) 

1. 2 35 

2. 4 45 

3. 6 55 

4. 8 65 

5. 10 70 

6. 12 75 

तथापि, as राज्य सरकारों ने aaa रयोर की स्थापना हेतु 
अनुमति देने के लिए अपने अलग दिशा-निर्देश तैयार किए ह ओर 

मोबाइल clad कौ स्थापना करने हेतु विशिष्ट vitae एवं निषेध लगाए 

S| इनका विभिन सेवा प्रदाताओं द्वारा उच्चतम न्यायालय मे विरोध 

किया गया है। 

(घ) मोबाइल ead आदि कौ स्थापना के बरे 4 अनुमति 

देने सबधी fate का स्थानीय प्राधिकरण वारा रखरखावे किया जाता 

है ओर दूरसंचार विभाग stad? आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति 

(एफटएसीएफरए्) द्वारा मोबाइल eat हेतु स्थल संबंधी मंजूरी देने के 

बारे मे रिर्कोड रखता है। 

(ङ) मोबाइल gat से उत्स्जित होने वाले रेडियो oad 

विकिरण (आरएफआर) के साथ Fs हुए जोखिम के बरे म अभी 

तक कोई अंतिम साक्ष्य नहीं मिला है। 

तथापि, सावधानीपरक सिद्धात के रूप में, रेडियो आवतं aa 

(बेस स्टेशन उत्सर्जन) ठेतु अनावृत्ति सीमा संबंधी मानकं को दिनांक 

01.09.2012 से कम करके अतरष्टरीय गैर-आयनीकरण विकिरण 

संरक्षण (आईसीएनजाईआरपी) आयोग द्वारा निर्धारित मौजुदा सीमा का 

1/10वां भाग कर दिया गया हे।
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मोबाइल वरो हेतु उपर्युक्त संशोधित मानकं के क्रियान्वयन के 

बाद, भारत विश्व कै सर्वाधिक we ईएमएफ अनावृत्ति मानको वाले 

देशो मसे एक हो गया है। 

(हिन्दी) 

बालिका शिक्षा 

*128. श्री धर्मेन्द्र यादव : 

श्री आनंदराव अडसुल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या प्राथमिक स्कूल के बाद बालिकाओं को शिक्षा बाधित 

होना जारी हे तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर उनके नामांकन 

का प्रतिशत गिर रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी aio क्या है; 

(ग). क्यासरकार ने हाल दी मेँ बालिकाओं के नामांकन के 

day मे कोई सर्वेक्षण कराया है ओर यदि हा, तो sah क्या परिणाम 

रहे; 

(घ) क्या ग्यारहर्वी पंचवर्षीय योजना कं दौरान देश में स्कूलों 

की कुल संख्या बढ़ी है ओर यदि हां, A तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा 

क्या है; ओर 

(ङ) क्या स्कूलों कौ संख्या मेँ वृद्धि के अनुपात मे अध्यापकों 

कौ संख्या पे भी वृद्धि a है ओर यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 

हे? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु) : 

(क) से (ङ) प्रारंभिक, माध्यमिक ओर वरिष्ठ माध्यमिक स्तरो पर 

बालिकाओं के नामांकन मेँ तेजी से वृद्धि हो रही है ओर स्कूल शिक्षा 

के सभी स्त woud छोड़ने की दरौ 4 गिरावट आ रही है । प्राथमिक 

स्तर पर बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात मे वृद्धि ee tH 

2000-01 मे 85.9 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 मे 116.7 प्रतिशत 

हो गया; इसी अवधि कै दौरान उच्च प्राथमिक स्तर प्र॒ यह 

49.9 प्रतिशत से sent 83.1 प्रतिशत हो गया जबकि माध्यमिक स्तर 

पर यह 49.9 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 60.8 प्रतिशत हो गया 

ओर इसी अवधि के दौरान उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह 24.5 प्रतिशत 

से बहकर 36.1 प्रतिशत हो गया। ये ares मानव संसाधन विकास 
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मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांखियिकौ के अंतर्गत एकत्रित ओर समेकित 

किए गए FI 

11वीं योजना अवधि के दौरान 1,44.156 अतिरिक्त प्रारंभिक स्कूल 

ओर माध्यमिक स्तर पर 9636 AL स्कूल संस्वीकृत किए गए eI 

राज्य-वार Sha संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान 

प्ररभिक स्कूलों के लिए अध्यापकों के 9.17 लाख पद संस्वीकृत 

किए गण $1 at योजना अवधि के दौरान माध्यमिक स्तर पर 

65.964 अतिरिक्त अध्यापक पद संस्वीकृत किए गए ह । 

विवरण 

प्रारभिक ओर माध्ययिक स्तर पर सस्वीकरत स्कूल 

राज्य/संघ राज्य संस्वीकृत स्कूलों संस्वीकृत स्कूलों 

aa कौ कुल संख्या की कुल संख्या 

{प्रारंभिक स्तर) (माध्यमिक स्तर) 

2007-08 से 2007-08 

2011-12 तक 2011-12 तक 

1 | 2 3 

अंडमान ओर निकोबार 20 0 

graye 

आध्र प्रदेश 754 102 

अरुणाचल प्रदेशं 989 33 

असम 5054 0 

बिहार 17914 966 ` 

wes 30 4 

Saas 2021 ` 1341 

दादरा ओर नगर हवेली 37 0 

दमन ओर दीव 0 3 

दिल्ली 10 0 

गोवा 0 0 

गुजरात 0. 328 



हरियाणा 662 37 

हिमाचल प्रदेश .. 475 136 

जम्मू ओर कश्मीर 11137 530 

आरखंड 5460 894 

कर्नारक 2672 305 

केरल 126 112 

लक्षद्वीप 6 4 

मध्य प्रदेश 4797 944 

महाराष्ट 7075 0 

मणिपुर 1238 116 

मेघालय 2571 25 

मिजोरम 289. 81 

नागालैंड 889 147 

ओडिशा 8075 709 

पुदुचेरी 17 11 

पंजाब 982 222 

राजस्थान 13472 0 

सिक्किम 69 0 

तमिलनाडु 2896 1254 

त्रिपुरा 909 83 

उत्तर प्रदेश 28619 228 

उत्तराखंड 1228 1021 

पश्चिम amet 23663 0 

सभी राज्य 144156 9636 
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अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों 

को अध्येतावृत्ति 

*129, श्री Gast भगत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करगे fH : 

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचिते जनजाति के 

spat को उच्च शिक्षा प्राप्त करने कं लिए अध्येतावृत्ति देने कौ 

alg योजना बनाई है; 

(ख) यदि हां, तो अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता ओर इसे प्रदान करने 

कौ प्रक्रिया सहित तत्सबधी व्यौरा क्या है; | 

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इस योजना से अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति कै राज्य/सघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने 

अभ्यर्थी लाभान्वित हर; | 

(घ) क्या इस योजना के बारे मे जानकारी के अभाव के कारण 

बडी संख्या मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यथीं इस 

योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे रै; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

इस संबध मे क्या कदम उठाए गए है अथवा saw जाने का विचार 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज्) : 

(क) जी, हा। 

(ख) अनुसूचित जाति के oat के लिए राजीव गाधी 

अध्येतावृत्ति योजना का निधियनं सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति छात्रो के लिए 

राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना का निधियन जनजातीय कार्य 

मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति।/अनुसूचिते जनजाति 

के अभ्यर्थिर्यो के लिए पोस्ट डोक्टोरल अध्येतावृत्ति का निधियन 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है! ये सभी 

योजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित कौ जाती 

है । इन अध्येतावृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त व्यौरा संलग्न विवरण-1 ` 

पर दिया गया है। 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान ऊपर उल्लिखित योजनाओं 

के चयनित spate की संख्या नीचे दी गई हैः-
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योजना का नाम लाभार्थियो की संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 

अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना 1375" 2000 | 2000 

(सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय) 

अनुसूचित जनजाति के लिए राजीवं गाधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति 702# 667 667 

योजना (जनजातीयं कार्य मत्रालय) 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क spat के लिए पोस्ट 100 100 अभी चयन किया 

डक्टोरल अध्येतावृत्ति (ase) जाना है। 

*2010-11 के दौरान अनुमूचित जाति श्रेणी के 42 अतिरिक्त ele समायोजित किए गए है। 

#2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी कं 35 अतिरिक्त स्लोट समायोजित किए गण cal 

food तीन ast के दौरान, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

द्वारा सूचित किया गया, दी गई अध्येतावृत्तियो का राज्य-वार् व्यौरा संलग्न 

विवरण-1 पर दिया गया FI 

(घ) ओर (ङ) सभी स्लोयो का उपयोग पूर्णतः किया गया 

ओर प्रमुख समाचारपत्रं ओर रोजगार समाचार मेँ विज्ञापन के माध्यम 

से आवेदनं आमंत्रित किए जाते है । इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

की वेबसाइट wwwuge.acin ® भी अपलोड किया गया है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपूर्णं प्रक्रिया वेब आधारित 

बनाकर आवेदन ओर संस्वीकृति कौ प्रक्रिया को भी सरल बनाया 

गया है। 

विवरण-+ 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति कं छत्रो के लिए weir राजीव गाधी अध्येताकृत्ति योजना का सक्षिप्त व्यौ 

उदेश्य पात्रता अनुदान-प्रक्रिया 

1 2 3 

इस पुरस्कार का उदेश्य यूजीसी अधिनियम को 

धारा 2(च) ओर 12(ख) के अंतर्गत 

अनुमोदित भारतीय विश्वविद्यालयो/संस्थाओं,। 

कलेजो मे तथा गैर-विश्वविद्यालयो/ संस्थाओं 

मे विन्ञान, मानविकी/ सामाजिक faa ओर 

दंजीनियरी तथा प्रौद्योगिको 4 अनुसूचित 

जाति/अनुसूचति जनजाति के विद्यार्थियों का 

एम.-फिल ओर पीएच-डी की (पूर्णकालिक) 

डिग्री के उच्च अध्ययन करने तक वित्तीय 

सहायता के रूपं मे अध्येतावृत्ति प्रदान करना 

हे। हर वर्ष सभी विषयो के लिए वर्ष 2009-10 

से 2010-11 तक अनुसूचित जाति के लिए 

उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति से संबेधित ओर स्नातकोत्तर परीक्षा 

उत्तीण किया हुआ होना चाहिए | उम्मीदवार को 

प्रथम उपलब्ध अवसर पर एम.-फिल/पीएच. 

डी के लिए स्वयं को अवश्य पंजीकृत कराना 

चाहिए लेकिन पुरस्कार पत्र कौ प्राप्तिसेदो 

वर्षो के भीतर की अवधि के बाद नहीं। इस 

अवधि में विस्तार नहीं किया जाएगा। तथापि 

अध्येतावृत्ति का वास्तविक भुगतान पाद्यक्रम 

मे प्रवेश करने के बाद ही किया जाएगा। 

आरजीएनएफ योजना के अतर्गते अध्येतावृत्ति 

अग्रणीय समाचारं Gal एवं रोजगार समाचार 

मे विज्ञापन जारी करके साल मे एक बार 

अवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते 1 se 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौ वेबसाइट 

www.uge.ac.in पर भी अपलोड किया जाता 

है। इसके लिए चयनं आयोग कौ प्रक्रिया 

विधि के अनुसार Afte के आधार पर किया 

जाता है। 

प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर आयोग द्वारा 

उनकी चयनित सूची तैयार कौ जाती TI 

उपर्युक्त ओपचारिकताओं को पूरा किए जाने 
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1 
2 3 

1333 fie ओर अनुसूचित जनजाति कै 

उम्मीदवारों के लिए 667 wie रहै, 
आजीएनएफ स्कीम A अंतर्गत अनुसूचित 

जाति के छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियो कौ 

संख्या 1333 से Ag कर 2000 कर दी गई 

है। 

` निधियन det 

विज्ञान, मानिविकी, सामाजिक faa ओर 

इजीनियरी,प्रौद्योगिकी मे अध्येतावृत्ति 

आकस्मिकतीं व्यय (क) 

॥ 

आकस्मिकता व्यय (ख) 

कौ अवधि प्रारभमे दो वर्षो कौ होगी। यदि 

अनुसंधान कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो 

इस अवधि को राजीव गांधी राष्ट्रीय वरिष्ठ 

अनुसंधान अध्येतावृत्ति (आरजीएनएसआरएफ) 

के तहत am तीन ad के लिए za 
दिया जाएगा। इस प्रकार से अध्येतावृत्ति की 

कुल अवधि (आरजीएनजेआारएफ एवं 

आरजीएनएसआरएफ) 5 वर्षं हे, जिसमे ओर 

विस्तार का कोई प्रावधान नहीं Fi 

शुरू के दो वर्षो के लिए 16,000/- रुपए 
प्रतिमाह। 

` शेष अवधि के लिए 18,000/- रुपए प्रतिमाह। ` 

शुरू के दो वर्षो के लिए 10,000/- रुपए 
प्रतिवर्ष । | 

शेष अवधि के लिए 20,500/- eau प्रतिवर्षं । 

शुरू के दो वर्षो कं लिए 12,000/- रप 
प्रतिवेर्ष। 

शेष अवधि के लिए 25,000/- रुपए प्रतिवर्ष । 

के बाद अभ्यर्थी कौ ज्वाइनिग रिपोर्ट, 

निरीक्षक/विभागाध्यक्ष द्वारा यथाहस्ताक्षरित। 

रजिस्टार/निदेशकं,प्राचार्य के माध्यम से 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाती 

है। vaste रिपोर्ट तथा अन्य अपेक्षित 

दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रथम वर्षं के लिए 

स्वीकृत देय राशि जारी की जाती है या 

vated विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा इस 

उदेश्य के लिए पहले ही संस्वीकृत निधयो में 

से अनुदान जारी करने के लिए सूचित कर 

दिया जाता है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगं से अनुमोदन, 

पुरस्कार पत्र प्राप्तं होने पर संस्था अध्येताभों 

को अध्येतावृत्ति राशि का भुगतान कर् सकता 

है तथा इसको आयोग द्वारा नियमों के अनुरूप 

इस उदेश्यार्थं भुगतान किए गए अनुदानों में 

से पूरा कर सकती है। संबंधित विश्वविद्यालय्/ 

संस्थान/कोँलिज द्वारा अनुदान कौ बाद कौ 

किश्तो को जारी करने के . लिए, अर्थात् 

अध्येतावृत्ति, आकस्मिकं एवं विभागीय सहायता 

इत्यादि के लिए बहन किषएु गए खर्च के साथ 

एक उपभोगिता प्रमाण-पत्र आयोग को भेजा 

जाना चाहिए । 

जेआरएफ (दो at के लिए) एसञरएफ 

(तीन वर्षं के लिप्) 

मानविकौ ओर सामाजिक विज्ञान 

far, ईजीनियरी ओर deta? 
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विभागीय सहायता 

एस्कोर्ट/रीडर सहायता 

मकान किराया भत्ता (एचञरपए्) 

अनुसंधानकर््त को अवसंरचनागत सुविधाएं 

प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को प्रति 

छात्र 3,000/- प्रतिवर्ष । 

विकलांग ओर नेत्रहीन अभ्यर्थ्य के मामलों 

म 2000 रुपए प्रतिमाह्। 

विरवविद्यालय/सस्थाओं के नियमो के 

अनुसार | 

सभी विषयों के लिए 

सभी विषयो के लिए 

सभी विषयों के लिए 

अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति अध्यर्थियों के faa पोस्ट sire अध्वेताकृत्ति का afer न्यौरा 

उदेश्य पात्रता अनुदान-प्रक्रिया 

+ 2 3 

इस योजना का उदेश्य भारतीय विश्वविद्यालयो। 

संस्थाओं/कोलिजौ मे विज्ञान, इजीनियरी एवं 

प्रोद्योगिकी, मानविकी ओर सामाजिक विज्ञानं 

मे पोस्ट seen अनुसंधान करने के लिए 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 

अभ्य्थियो को अवसर प्रदान करना है। इस 

योजना के तहत 

(i) अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में 

डोक्टरेट डिग्री होनी चाहिए जिसमे उनके 

द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य के 

प्रकाशन को अधिमान दिया जाएगा। 

(ii) ऊपरी आयु सीमा आवेदन at कौ 

1 जुलाई को पुरुष आवेदकों के लिए 

50 वर्ष ओर महिला अभ्य्थियों के लिए 

55 वर्षं हे। विशेष मामलों मे आयु में 

Be दी जा सकती है। 

पात्रता की शर्ते पूरा करने वाले अनुसूचित 
जाति।/अनुसूचित जनजाति के अभ्य्थियो को 

यूजीसी द्वारा सामान्यतया प्रतिवर्षं अप्रैल माह 

मे प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन के 

प्रत्युत्तर मे निर्धारित प्रारूप मे आवेदनं करना 

होता है! आयोग कौ प्रक्रिया के अनुसार 

farsa समिति कौ सहायता से चयन किया 

जाता है ओर वह प्रक्रिया वर्षं के अगस्त माह 

के अंत तक परी हो जाती है, 

अपेक्षित दस्तावेज के साथ अध्येता कौ 

ज्वोदनिग रिपोर्ट प्राप्त होने पर यूजीसी 

कार्यालय संबंधित संस्थान को स्वीकृत 

अनुदान कौ पहली किश्त जारी करेगा। 

तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र ओर दिए 

गए पिछले अनुदान का व्यय विवरण प्राप्त 

होने पर अनुदान जारी किया जाता है। 

पुरस्कार पूरा होने तक विश्वविद्यालय। 

संस्था, कोलिज जहां पर अध्येता ने इस योजना 

के अंतर्गत कार्य किया है, द्वारा लेखा परीक्षित 

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना 

चाहिए। 
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निधियन tet 

अध्येतावृत्ति 25,000/- रुपए प्रतिमाह (01.04.2009 से) 

आकस्मिकता व्यय 50,000/~ रुपए प्रतिवर्षं 

एस्कोर/ रीडर सहायता विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के मामले मेँ 2.000/- रुपए प्रतिमाह (स्थिर) 

मकान किराया भत्ता विश्वविद्यालय/ संस्थाओं के नियमानुसार 

विवरण 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थ्य के लिए राजीव गाधी रष्टरीय अध्येताकृ्ति 

| योजना के तहत अन तक चयनित अभ्यर्थी | 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ad के दौरान चयनित avail की संख्या 

स. का नाम | - | 

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 

 2009-10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 | 5 6 | , 7 8 

1. अध्रि प्रदेश 97 | 188 200 40. ` 70 79 

2. अंडमान ओर निकोबार 0 ` 0 0 ` ० 1 0 
द्रीपसमूह । 

3. अरुणाचल प्रदेशः 0 0 0. ॐ. 14 25 

4. असम 36 24 24 ` 46 30 35 

5. विहार , 88 | 143 68 . । 7. 6 4 

6. चंडीगढ़ 0 | 2 ` 3 ` 0 | 0 0 

7. छतीसगढ़ ` 2 ऋ 30 ` 9 15 13 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 ` 9 ॐ 0 | 0 0 

9. द्मन ओर दीव  --9. ` 0 | 0 ` ०. | 0 0 

0. दिल्ली + ` ॐ ॐ 0 0. ` 0 0 

1. शोषा | . 9 9 | 0 0. 0 2 

12. गुजरात ॑ | 29 ` 46 । 43 | ॐ 0 . 28 . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13. हरियाणा 34 54 ` 57 0 0 0 

14. हिमाचल प्रदेश 12 22 23 4 11 12 

15. जम्मू ओर कश्मीर 11 10 10 12 12 15 

16. Beas 19 14 17 14 57 44 

17. कर्नाटक 67 118 134 26 37 42 

18. केरल 26 40 46 4 3 4 

19. लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 2 

20. मध्य प्रदेश 74 117 127 54 7 ` 64 

21. महाराष्ट | 78 135 148 18 10 13 

22. मणिपुर 36 3 8 104 74 68 

23. Berea 2 0 0 48 23 27 

24. मिजोरम 5 0 0 44 15 23 

25. नागार्लैड 0 0 0 73 19 30 

26. ओडिशा 47 75 74 22 32 34 

27. पुदुचैरी 1 5 3 0 0 0 

28. पेजाब 54 84 84 0 0 0 

29. राजस्थान 78 120 118 61 62 60 

30. सिक्किम 2 1 0 2 2 5 

31. तमिलनाडु 97 188 241 5 7 7 

32. fagu 3 4 5 6 7 4 

33. उत्तर प्रदेश 297 436 371 -1 6 5 

34. उत्तराखंड 13 19 20 3 3 3 

35. पश्चिम बंगाल 119 105 109 13 19 19 

कुल । 1375* 2000 2000 702# 612 667 

“2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति श्रेणी के 42 अतिरिक्त wife समायोजित किए गए है। 

#2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 35 अतिरिक्त cate समायोजित feu गए eI 

Ls
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अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति anata के लिए 

We डाक्टरोल अध्येताकृत्ति योजना के तहत अब 

तके qari अभ्यर्थी Bt सख्या 

क्र. राज्य/संघ राज्य कूल 

सं. क्षेत्र का नाम 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. SY प्रदेश 35 35 

2. अंडमान ओर निकोबार 0 0 

द्वीपसमूह 

3. अरुणाचल प्रदेश 0 0 

4. असम 0 0 

5. बिहार 1 1 

6. चंडीगढ़ 0 0 

7. छत्तीसगढ़ 0 0 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 

9. दमन ओर दीव 0 0 

10. दिल्ली 1 1 

11. गोवा 1 1 

12. गुजरात 0 0. 

13. हरियाणा 1 1 

14. हिमाचल प्रदेश 0 0 

15. जम्मू ओर कश्मीर 1 1 

16. ज्ारखड 1 1 

17. कर्मारक 21 21 ` 

18. केरल 2 2 

लिखित उत्तर 40 

1 2 3 4 5 

19. लक्षद्रीप ० oO 

20. मध्य प्रदेश 3 3 

21. महाराष्ट 4 0 

22. मणिपुर 0 6 

23. मेघालय 2 2 

24.. मिजोरम 2 1 

25. AMIS 1 0 

26. ओडिशा 0 0 

2. पुदुचेरी 0 0 

28. पंजाब 1 1 

29. राजस्थान 7 7 | 

30. सिक्किम | 0 0 

31. तमिलनाडु | 6 6 

32. त्रिपुरा 0 0 

33. उत्तर प्रदेश । 8. 8 

34. उत्तराखंड ` 1 1 

35. पश्चिम बमाल 1 1 

कुल 100 100 

"वर्षं 2011-12 के लिए चयन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। 

(अनुकाद। 

मकानों का निर्माण 

*130. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : 

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : 

क्या आवास ओर शहरी गरीनी उपामन मंत्री यह बताने की 

` कृपा करेगे कि :
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(क) ग्यारहवीं पचवर्षी य योजना के दौरान अनुसूचित जनजातिर्यो, 

अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय 

के लोगो सहित सभी लोगों कं लिए आवासो के निर्माण हैतु निर्धारित 

ओर प्राप्त किए गए लक्ष्यो का राज्य, वर्षं ओर शहर-वार व्यौरा क्या 

है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यो की प्राप्ति मे कमी, यदि 

कोई हो, का राज्य, वर्षं ओर शहर-वार ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; 

(ग) वर्षं 2020 तक देश मे अपेक्षित अनुमानित आवासीय 

इकाइयों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं पचवर्धीय योजना मे अनुसूचित 

जातियो, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप सक कमजोर वर्ग तथा 

निम्न आय वर्गं के लोगों सहित सभी कं लिए मकानों का निर्माण 

हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार sit क्या है ओर प्रदान 

कौ जाने वाली वित्तीय सहायता सहित सरकार द्वारा इस संबध मे राज्य-वार् 

क्या कदम उठाए गए है/उए जा रहै है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपटामन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) आवास राज्य का विषय होने के कारण 17र्वी पचवर्षीय योजना 

के लिए अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से 

कमजोर वर्गो ओर निम्न आय समूहं सहित सभी के लिए आवास का 

निर्माण करने के लिए लक्ष्य निर्धारिते नही fru गए fi तथापि, दिसंबर, 

2005 मे शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयृआरएम) के seta अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता F 

आबरन के आधार पर 31.03.2012 तक स्वीकृत लगभग 15.70 लाख 

आवासो कें लिए निर्माण सहायता स्वीकृत की we ati इने से 

10.36 लाख आवासो का निर्माण कर्य यातो go a wat या 

फिर निर्माण कार्य विभिन चरणो में है । इन आवासो का आवंटन संबंधित 

राज्य सरकार ओर शहरी स्थानीय निकायो द्वारा लाभभोगियों को किया 

जाता है। शहरी गरीबो को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) ओर एकीकृत 

आवास ओर स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसदीपी) के अंतर्गत 

nat पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत ओर पूरे हुए आवासो के 

राज्य-वार ओर वर्ष-वार क्रमशः Tera विवरण-! ओर ॥ मे दिए गए 

है । शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत स्वीकृत 

ओर पूरे हुए आवासो के शहर-वार संलग्न विवरण-11! मे दिए mm 

Gl इसी प्रकार 02.06.2011 को शुरू कौ गई राजीव आवास योजना 

(आरएवाई) के प्रायोगिक चरण के अंतर्गत 8400 आवासो कौ स्वीकृति 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर ;2 

दी गई है। राजीव आवास (आरएवाई) के अतर्गत स्वीकृत ओर पुर 

हुए राज्य-वार ओर शहर-वार आवासो के संलग्न विवरण-1\ मे दिए 

गए $I 

(ख) विभिन स्तरो पर हई पुनरीक्षा sani से यह पता चला 

है कि उपरोक्त अवधि के दौरान लक्ष्यो को प्राप्त करने मेँ se कमी 

कं लिए अन्य बातो के साथ-साथ जिम्मेदार कारण निम्नानुसार हैः- 

° अन्य कारको के साथ स्टील ओर सीर्मेट की बढती कौमतों 

के कारण लागत 4 वृद्धि an इस वृद्धि को पुरा करने 

मे राज्यो, शहरी स्थानीय निकायो ओर लाभभोगियोँ कौ 

अनिच्छा - म्युनिस्पिलं कौ अस्थिर वित्तीय स्थिति के 

कारण विशेष कर शहरी स्थानीय निकायो कौ अनिच्छ। 

मूल अनुमान के प्रति भारत सरकार के अंशदान का स्थिर 

बने रहना तथा लागतं वृद्धि का वहन राज्यो/शहरी स्थानीय 

निकायो/लाभभोगियो द्वारा किया जाना। 

॥ आईएचएसदीपी के घटक, जो we ओर val Het 

के लिएहै, मे कृत्रिम रूप से लगाई गई लागत की उच्चतम 

सीमा 80,000/- रु. प्रति रिहायशी afte को वर्ष 2009 

मे 1.4.2008 से बाकर 1,00,00/- रुपए प्रति रिहायशी 

यूनिट कर दिया गया था जिसमें से भारत सरकार का 

अशदान 80% था। एेसी उच्चतम सीमा होने से राज्यो/शहरी 

स्थानीय निकायो पर अत्यधिक भार पडता है जिसके 

फलस्वरूप परियोजनाएं बाधित हो जाती ै। 

°  राज्य,/क्रियान्वयन एजेंसी शहरी स्थानीयं निकाय (quest) 

स्तर पर परियोजना प्रबधन क्षमता कौ कमी। 

® स्व-स्थाने पारियोजनाओं के मामले मेँ स्लम निवासियो का 

अस्थाई रूप से पुनर्वास करने मे कठिनार्हयां । 

. लाभभोगियों द्वारा अपना अंशदान देने मे असमर्थता ओर 

अनिच्छा। 

* मुकदमेनाजी से मुक्त भूमि कौ कम उपलब्धता। 

जवाहरलाल नेहरू रष्टय शहर नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 

के प्रथम चरण कौ कार्य अवधि को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया 

गया है स्वीकृत परियोजनाओं को सुगमता से पुरा किया जा सके। 

(ग) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गदित 

एक तकनीकौ समूह ने 12वीं पंचवर्षीय data के प्रारंभ मे शहरी
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eat मे आवास कौ कमी 18.78 मिलियन होने का SAM लगाया 

हे। रिपोर्ट से यह पता चला है कि जैसा कि विगतं दशक मे देखा 

गया था, वर्ष् 2012-17 की अवधि के दौरान आवास की कमी में 

वृद्धि नहीं होगी यदि आवास के wis मेहो रही वृद्धि at दर, 

12वीं पंचवर्षीय योजना मे परिवारों कौ संख्या मेँ हो रही निरतर वृद्धि 

की दर से अधिक हो। 

(घ) ओर (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि यें आवासं का 

निर्माण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 

राजीव आवास योजना (आरएवार्) ओर राजीव ऋण योजना 

(आरारवाई) कं लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) कौ प्रारूप रिप्पणी 

मे पूजीगत।/व्याज सन्सिडी के अतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 

के दौरान 2 मिलियन आवासो का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया 

21 योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, राजीव आवास योजना के अंतर्गत 
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पूंजीगत सन्सिडी के रूप मेँ 50% से %0% के बीच तक राजीव ऋण 

योजना केमामले मेँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो/निम्न आय समूह 

श्रेणियो के लाभभोगियो के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण कं लिए 

5% व्याज सन्सिडी का प्रस्ताव किया गया है। यह सहायता शर्तो ओर 

राज्यो के सहभागी बनने कौ इच्छ के अध्यधीन होगी । इसके अतिरिक्त 

ऋण जोखिम गारंटी निधि की स्थापना, किफायती आवास के लिए 

बाह्य बाणिज्यिक उधार लेने कौ अनुमति देना, “शहरी आवास निधि" 

की स्थापना करना, eal द्वारा किफायती आवास के लिए कम ब्याज 

पर् ऋण प्रदान करना, राज्य सरकारों द्वारा अपनै किफायती आवास 

कार्यक्रमों के अंतर्गत रियायते स्वीकृत करना तथा सभी आवास 

परियोजनाओं मे अतर-सन्पिडी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो(निमन ` 

आय समूहं के श्रेणियो के लिए 20-25% विकसित भूमि के आरक्षण 

द्वारा अनिवार्य सुधार आवश्यकता ta कुक अन्य उपाय ह जिनसे 

किफायती आवास Rie की उपलब्धतां बेग । 

वितरण 

nat पववषीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे किए गए आवासीय एक्को का राज्य-वार एवं वर्ष-वार व्यौरा 

हवेली 

बीएसयूपी 

क्र. . राज्य 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

a. 

स्वीकृत पूर्ण स्वीकृत पूर्ण स्वीकृत पूर्ण स्वीकृत पूर्णं स्वीकृत पूर्णं 

1 2 ` 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. अंडमान ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

निकोबार द्वीप समूह | 

2. आध्र प्रदेश 14675 0 40699 10168 0 49774 0 21094 5160 20087 

3. अरुणाचल प्रदेश 100 0 752 0 0 0 0 0 240 92 

4. असम 1232 0 1028 0 0 0 0 352 0 0 

5. बिहार 14596 0 7776 0 0 0 0 0 0 352 

6. alls 0 . 0 0 0 0 512 0 1600 0 10624 

` 7. pdr ` 9 0 888. 0 976 0 0 . 0 5248 0 

8. दादरा ओर नगर 0 0 0 0 0 0 0 ` 0 0 0 
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10 11 12 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

| दमन ओर दीव 

दिल्ली 

` गोवा 

` गुजरात 

. हरियाणा . 

हिमाचल प्रदेश 

Way ओर 

कश्मीर 

Was 

कर्नारक 

केरल 

लक्षद्वीप ` 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम . 

नागालैंड 

ओडिशा 

पुदुचेरौ 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

5628 12260 ` 1316 

षि 

"0 0 0 

16670 10800 14812 

174 | 0. ` 842 

0 0 0 

0 0 356 

0 0 0 

3588 170 10896 

35607 0 | 3348 

0 0 0 

1679 0 | 4161 

7992 10442 24727 

0 0 0 

16 0 144 

135 0 0 

750 9 520 

627 0 ` 254 

207 0 151 

160 0 114 

0 0 -; 52 

~” 8770 500: 16672 
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47 प्रश्नो के लिखित उत्तर 48 

1 2 3 4 5 ऽ > ग्ज न HB” 3 4 5 6 ` 7 8 9 10 11 12 

32. त्रिपुरा 256 0 0 0 0 256 0 0 0 0 

33. उत्तर प्रदेश 17072 0 46240 1272 0 6472 0 6582 225 . 14823 

34. उत्तराखंड 508 0 217 0 885 0 0 45 0 - 9 

35. पश्चिम बंगाल 53549 0 18320 5228 0. 21626 15440 18181 । 11423 20028 

सकल योग 254392 0 177439 41558 = 26180 .157004 62236 97550 58692 14524 

विवरण 

iat फचवर्षाय योजना के दौरान स्वीकृत एवं yet किए गए आवासीय एकको का राज्य-वार एवं वर्ष-वार whe 

आईएचएसडीपी | | 

क्र. राज्य 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
a. —_ 

स्वीकृत पूर्णं स्वीकृत पूर्ण स्वीकृते पूर्ण oda पूर्ण स्वीकृत पूर्ण 

1 2 3 4 5 6 7 8 ` 9 10 . ` 1 2 

1. अंडमान ओर 40 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 
निकोबार द्वीप समूह | | | 

2. आंध्र प्रदेश 4087 0 10688 5464 0 12923 0. ` 2366 9 3476 

3. अरुणाचल प्रदेश , 0 0 176 0 0 0 0. 0 0 0 

4. असम | 4780 0 1974 _ 116 1301 343 0 376 0 435 

5. बिहार 2333 0 3264 166 319 0. 5986 1454 9681 589 

6. चंडीगढ़ 0 0 0 0 9 0 0 0 ` 0 0 

7. छत्तीसगट 0. 9 3076 0 | 0 0. 0 | 1076 | 0 1825 | 

8. दादरा ओर नगर ` 0 0. 0 0 144 ` 0 0 0 Oo 0 
हवेली . ` 

9. दमन ओर दीव 16 0 0 0 0 ` 2 0 । 2 0 0 

10. दिल्ली 0 0 0 0. 0 0 9 0 0 0 

11. गोवा 0 0 0 . 0 0 0 ५ 0 70 0 

12. गुजरात 0 4404 = 0 2655 822 0 ` 2385 mag ॐ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. हरियाणा 0 0 1785 794 0 2966 0 1456 195 1819 

14. हिमाचल प्रदेश 816 0 800 0 0 0 338 0 89 9 

15. जम्मू ओर 2654 0 3408 0 608 0 953 0 0 942 

कश्मीर 

16. ज्ञारखंड 1292 0 6576 0 0 0 3676 0 0 0 

17. कर्नाटक 8983 0 4184 0 0 4126 0 2639 0 7882 

18. केरल 6289 0 5800 2545 7636 3942 0 3806 0 3175 

19. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. मध्य प्रदेश 2518 0 1708 24 1869 949 1104 ` 122 1155 448 

21. महाराष्ट 11142 0 44839 1262 1488 4954 0 2278 40474 7618 

22. मणिपुर 1103 0 663 0 1063 0 0 0 1385 832 

23. मेघालय 456 0 456 0 9 0 0 0 0 48 

24. मिजोरम 500 0 1450 0 0 0 0 347 600 473 

25. Ames 0 0 0 0 265 0 0 480 670 - 0 

26. ओडिशा 4584 0 7079 0 456 501 316 1352 662 1211 

27. Frat 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. पंजाब 3938 0 720 0 0 0 5328 0 925 0 

29. राजस्थान 9070 0 3186 413 3215 2102 12647 1527 7447 1658 

30. सिक्किम 0 0 0 0 39 0 9 0 0 0 

31. तमिलनाडु 5990 0 15500 ` 2657 2322 4523 0 11878 4826 6033 

32. त्रिपुरा 400 0 1150 0 1565 0 0 903 0 663 

33. उत्तर प्रदेश 204 0 29733 1080 5456 1737 8479 3214 1495 6777 

34. उत्तराखंड 231 0 0 0 4801 6 0 336 378 666 

35. पश्चिम बंगाल 20061 0 15706 ̀  . 1900 75 15410 0 11647 0 7988 

सकल योग 99939 0 38150 55316 39827. 45644 77196 55151 12325 16430 
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विवरण . 4 2 3 4 

बीएसयूपी; iat प्रचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे जमरोदपर . 
एकको । 21. जमशेदपुर 4176 0 

किए गए आकासीय एकको का शहर-कार SIRT 

- - 22: रांची 8928 0. 
क्र.सं. मिशन शहर स्वीकृत पूर्ण 

। 23. ेगलुरु 8431 3432 
1 2 3 4 -. 

| 24. मैसूर 5346 3938 
1. हैदराबाद 29746 14154 - foe ` ` ` 

-> ~ ` „` 25. कोच्ची 8662 5658 
2. ° वशाखापरनम 9103 9103 | "`, हि 

26. तिरूवतपुरम 10167 4508 

3. विजयवाड़ा 16525 4205 ` | ` : 
27. भोपाल 5157 0 

4. तिरूपति 5160 0 eer | 
। 28. इंदौर 3000 1936 

5. ईटानगर 1092 100 
। 29: . उज्जैनः 1320 243 ` 

6. गुवाहारी . 2260 352 | 
| 30. नागपुर 5790 156 

7. पटना ` 20372 352 ~ 
| | 31. इ. 23853 7049 

8. बोधगया 2000. 0 | | 
| ~ ५ . | | 32. नासिक -(भागुर) | 180 „ 0 

9 रायपुर 7112 0 मुई 
| I 7 | 33. नवी मुई ` ` 27659 3376 

10. दिल्ली He 67784 14844 साः ` . 1 
` - 34. पुणे: 97922 ` 6667 

. पणजी . † . । 

11, पणजी | 15 वि 35. इम्फाल 1250 30 

12. ` अहमदाबाद 1184 0 36: शिलांग 768 160 

13. . राजकोटः 6024 3168 37.  आईजोल 1096 135 

14 सूरत 16436 6764 38. भुवनेश्वर 2153 989 

15. ` वडोदरा ` 16304 5664 3. पुरी 355 20. 

16. WARE . 2448 0 . ` 40. पुदुचेरी 2964 430 

17. शिमला; 384 9. 41. ` अमृतसर ` 1648 0 

18. जम्मू 1455 277 42; - लुधियाना | 5728 1544 

. 19. श्रीनगर :. 5222 138 < 43 TART - 5814 0 

20. . ` धनबाद 3620 0. 44.. - TERR. 254 : 452 
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1 2: 3 4 1 2 3 4 ` 

45 . FR . 24380 4796 54. मेरठ 8838 5786 

46. IMA 1116 939 55. वाराणसी 5963 2092 

47. मदुर 12250 3863 56. देहरादून 1314 54 

48. अगरतला 256 256 | . 
` 57. Er 96 0 

49. . आगरा 16793 8629 
. | 58. नैनीताल 200 0 

50. इलाहाबाद 1371 860 
59. आसनसोल 12582 3314 ` 

51- कानपुर 13802 4584 7 

` 60. कोलकाता 86150 28344 
52. लखनऊ 12412 2537 

53. मथुरा 4358 2399 कुल 578939 167904 

feraar-iv 

राजीव आवास योजना; iat पचदवषीय योजना को दौरान स्वीकृत एव पूरे किए ग्रए आवासीय 

एकको का शहर-कार व्यौरा | 

क्र. राज्य शहर स्वीकृत रिहायशी पूर्णं रिहायशी ईकाइयो 

सं. इकाइयों कौ संख्या ` कीसंख्या 

(2011-12) 

1. आंध्र प्रदेश , हैदराबाद 1198 0. 

2. केरल तिरुवतपुरम 1032 0 

3. मध्य प्रदेश सागर 780 0 

4. मध्य प्रदेश इंदौर 1463 0 

5. मध्य प्रदेश ग्वालियर् 934 0 

6. - मध्य प्रदेश जबलपुर 740 0 

7. ओडिशा भुवनेश्वर 1149 0 

8. . राजस्थान जयपुर 1104 0 

कुल - 8400 , 0 
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(हिन्दी) 

। | करस्नं क्रा विकास 

*131. कमारी सरोज पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह 
बताने कौ कृपां करेगे कि : 

(क) क्या सरकार दारय नवसुजित aden, ज्ञारखंड ओर 

उत्तराखंड राज्यो मे Hie ओर Be Heal के विकास हेतु कोई विशेष 

कार्य योजना बनाई गई है; 

(a) यदि a, तो तत्सबधी ait क्या रहै ओर इसं योजना के 

अतर्मत विभिन परियोजनाओं हेतु किए गए वित्तीय आवंटनौ का 

राज्य-वार ̀ व्यौरा क्या है; ओर 

, ग) उक्त राज्यों मे ata ओर छोटे wel मे अवसंरचना 

विकास कौ स्थिति an 3? 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 56 ` 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्यं मंत्री (श्री कमलनाथ) : 

(क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू रष्टय शहरी नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) भारत सरकारं द्वारा वर्ष 2005 मे शुरू किया गया 

एक सुधारं आधारित शहरी अवस्थापना कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी 

क्षेत्रो मे शहरी अवस्थापना एवं सेवाओं का प्रावधान करना है। सभी 

राज्यो -एवं संघ राज्य क्षत्र के छोटे तथा Hale कस्ने जेएतएनयूआरएम 

के उप-घटक Be तथा Als Heal कं लिए शहरी अवस्थापना स्कीम 

(यूआईढीएसएसएमरी) के तहत शामिल ह जबकि 65 बड़ “मिशन” 

शहर है । राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित Be, Aga एवं अन्य 

कस्बो मे जलापूर्ति, सीवरेज, Sa, da कचरा प्रबंधन aa स्वीकार्य 

घटक ह । परियोजना की स्वीकृति धनराशि की उपलब्धता एवं परियोजना 

के तकनीकौ मूल्यांकन पर भी निर्भर करती दै। यृआईडीएसएसएमरी 

के अतर्गत छत्तीसगढ़, ARGS एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए स्वीकृतं 

परियोजनाओं का व्यय wa वर्तमान स्थिति विवरण के रूप मे संलग्न 

हे i 

विकरण 

यूआर्हडीएसएसषए्मरी के Hata स्वीकृत परियोजनाओं कौ स्थिति 

(लाख रुपये) 

राज्य ` eet का नाम परियोजनाएं अनुमोदित लागत वचनबद्ध एसीए जारी कुल एसीए 

1 | 2 3 ` 4 5 । 6. 

छत्तीसगढ़ | बिलासपुर एस 19025.00 8578.00 8578.00 

निलासपुर् उन्ल्युएस 4142.60 3314.08 | 3314.08 

कोडागांव* उन्ल्युएस 451.55 361.24 361.24 

Tas उन्ल्यूएस 1524.50 1219.60 ` 1219.60 

छत्तीसगढ़ कुल 4 25143.65 13472.92 13472.92 

्ञारखंड चाईबासा उन्ल्यूएस 3217.80 2574.24 1287.12 

चास एसडन्ल्यूएम ` 567.62  462.61 235.56 

चास | डन्ल्यूएस 3324.19 2709.21 1379.54 

देवघर .. Sane | | 1966.17 4737.77 3861.28 
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1 2 ` 3 4 5 6 

हजारीबाग एसडन्ल्यूएम 569.17 463.87 236.21 

लोहरदगा एसडन्ल्यूएमं 447.80 364.96 185.84 

जारखंड कुल 5 12864.35 10436.18 5290.44 

उत्तराखंड मसूरी एस 6173.25 4938.60 2469.30 

उत्तराखंड कुल 1 6173.25 4938.60 2469.30 

“परियोजना वास्तविक रूप से पूर्ण a गई I 

एस - सीवरेज 

उन्ल्यूएस - जलापूर्ति 

एखडन्ल्यूएम - ठेस कचरा प्रबधन 

भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव 

*132. श्री महेश्वर हजारी : 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(के) क्या सरकार श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान ओर नेपाल 

पर aga चीन के प्रभाव से अवगत है; 

(ख) afe a, तो इन देशो में चीनी गतिविधियों का देश-वार 

व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इन गतिविधियों से हमारे राष्टीय हितों को कोई खतरा 

है ओर यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; । 

(घ) क्या पड़ोसी देशो मे चीनी गतिविधियां दक्षिण पूर्व एशिया 

मेँ सामारिक असंतुलन भी पैदा कर रही हैँ ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 
ait क्या है; ओर ` | : 

(ङ) सरकार हारा इस संबध ये क्या कदम sau गए fsa 

जा WF? 

विदेश मंत्री (श्रौ सलमान खुर्णीद्) : (क) से (ङ) सरकार 

विकासशील देशो मेँ आधारभूत परियोजनोओं को निष्पादित करने मेँ 

चीन कौ संवर्धित आर्थिक तथा प्रौद्योगिकौय क्षमताओं से अवगत हे। 

श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान ओर नेपाल में विद्युत das, पत्तनं, 

सडको तथा रेल जैसी परियोजनाओं मे चीन की भागीदारी ज्ञात है। 

सरकार पदौसी देशो के साथ भारत के संबो को सर्वोच्च प्राथमिकता 

देती है। भारत अपने पड़ोसी का एक सक्रिय विकास भागीदार है ओर 

यह इन देशों मेँ विभिन परियोजनाओं मे शामिल है। सरकार भारत 

कौ सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमो पर सतत् निगाह 

रखती है ओर इसके हितो की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय 

करती है। 

(अनुवाद) 

अवांछित कोले/एसएमएस 

*133. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या संचार ओर सूचना 

प्रद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे fe : 

` (क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुदेशो 

के बावजूद मोबाइल उपभोक्ताओं को “दू-रनौट-रकोल रजिस्टर" के पासं 

अपना पंजीकरण करवाने के बाद. भी अवांछित/परेशान करने वाली 

कलि/एसएमएस प्राप्त होना जारी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर भारतीय दूरसंचार ` 

विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध मे जारी विस्तृत दिशा-निर्देश 

क्यारहैः |
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(शग) ` इस dae i रेलीर्कोम आपरेररो के विरुद्ध प्राप्त शिकायतौ 

का आपरेटर-वार "ओर राज्य/संघ राज्य भषेत्र-वीर व्यौरा an है ओर 

उनके करुद्ध क्या कार्रवाई की -गईहे † 

(घ) क्या न्यायालयो 4 अंवांचित कोलिो/एसएमएस की समस्या 

पर चिताः व्यक्त की है; ओर ` |" ~ 
an 

(8) af a, तो acdaet ota an 3 ओर इस समस्यापर ` 

काबू पाने' हेतु सरकार san ठोस aay कौ गर्ह है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल fier) 

(क) ओर (ख) टाई द्वारा 27.09.2011 सै दूरसंचार् वाणिज्यिक संचार 

उपभोक्ता अधिमान विनियम (टीसीसीसीपीआर) लागू होने से अवांछ्ित 

वाणिज्यिक कलौ (यूसीसी) से संबधित शिकायतों कौ संख्या में पर्याप्त 

केमी आई है। 27.09.2011 मे विनियम लागू होने से पूर्व, प्रतिमाह 

ओसतन 47454 शिकायतें (ओसत अवधि मार्च, 2010 से ard, 

2011) प्राप्त हुई at! तथापि, qa उपभोक्ताओं द्वारा 

, 27.9.2011 से 30.01.2013 के दौरान FAIR उपभोक्ताओं द्वारा अपने 

सेवा प्रदाताओं के पास दर्ज. करार गई शिकायत की कुलं संख्या 446563 

~ (प्रति माह शिकायते 27910) ahr ` | 

रीसीसीसीपीआर. के द्वार द्रई. ने अवांचछित वाणिज्यिक. कोलं 

(यूसीसी) का wre करने के . लिए एक संशोधित, कार्य-प्रणाली 

. तेय कौ है। ये विनियम 27.09.2011 से लागू. करिये गये थे। दूरसंचार 

वाणिज्यिक सचार उपभोक्ता अधिमान विनियमो कौ मुख्य विशेषताएं 

निम्नानुसार हैः- 

() अभिगम सेवा प्रदाता ओर टेली otal दोनों कं द्वार 

ale ae धएसएमएसं कौ ̀ छनबीन करना। 

“(` इस du मे प्रभावी नि्यत्रण सुनिश्चित करने के 

प्रयोजनार्थं टेली ̀ माकंटरौ द्वारा अपने अभिगम - सेवा 

प्रदाताओं के पास जमानत राशि जमा कराने ओर विनियम 

का उल्लंघन करने -की स्थिति मेँ 25,000 रूपये से 
| ` लैकर 2.5 लाख रुपये तक कौ कटौती करने के प्रावधान 

` ~ ` किया गया है। ` । ` 

(iii) टेलीमाकंटरो द्वारा जमानत जमा राशि A कटौती के नाद 

^ "भी “विनियम का अनुपालनं नं करे कौ स्थिति में 

` टेलीमकिंटरो को काली सूची मेँ रखने कां waar किया 

गया है। 
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(vy अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटयो के 

दूरसचार S/S को समाप्तं करना! ˆ ` 

(५) अभिगम सेवा प्रदाता द्वारा विनियम का अनुपालन न करने 

पर एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रसुपये तक का 

अर्थं दंड -लगने कां प्रावधान. किया गया St 

इन विनियमो के तहत क्रमशः वयस कलो ओर एसएमएस 

के लिए charmed हेतु -एक पृथक संख्या वाली Fae 

ओर विनिर्दिष्ट एसएमएस हैडर निर्धारित किया गया है। 

(vii) उपभोक्ता सभी वाणिज्िक कलो को अवरुद्ध करने अथवा ` 

अंशतः अवरुद्ध करने की श्रेणी का विकल्प दे सकता 

है। | ॥ 

(vii) सायं 9 बजे से प्रातः 9 Ta के बीच कोई भी वाणिज्यिक 

कोल नहीं भेजी ` जाएगी । : ` 

(ix) टेलीमाकेटिग सदेश के लिए पांच पैसे एसएमएस समापन 

प्रभार विनियम किया गया है। 

(x) गैर-पंजीकृत नम्बर से सदेश. भेजे जाने. संबंधी प्रक्रिया 

को fafa करने के लिए रियायती दर पर एक दिन 

मे एकः सिम पर 100 से afte ware भेजने संब॑धी 

प्रक्रिया को प्रति एसएमएस 50 पैसे का उच्चतर प्रशुल्क 

लगाकर अवरुद्ध किया गया है। ` ` 

(ग) दिनाक 27.09.2011 से 31.01.2013 के दौरान सेवा 

प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक दूरसंचार स्किल कं संबध मेँ प्राप्त शिकायतें 

के प्रचालक-वारं Ak संलग्न विवरण पर दिये गये है। 

"od द्वारा विनियम का उल्लंघन करने पर कौ गई कारवाई का 

उल्लेख निम्नानुसार रैः- 

1. सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त कूल शिकायत ` 4,46 563 

(27.09.2011 से 31.01.2013 तक) ` - 

2. गैर-पजीकृत टरेलीमाकँटरो को भेजे गए | 1,84.157 

` नोटिसों की संख्या (27.09.2011 से । 

31.01.2013 तक) 

3. गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटये के कोटे जाने 174,282 
{ ` ~ `" ५ त 

वाले टेलीफोन कौ संख्यां (27-09-2011 

से 31.01.2013 तक) † ˆ
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4. रेलीमाकंटस को उनको जमानत जमा 

राशि में से कटौती करने संबधी भेजे 

गए नोरिसो की संख्या (27.09.2011 

से 20.02.2013 तक) 

5. काली सूची A डाले गए टेलीमाकेटसें 

की संख्या (27.09.2011 से 

20.02.2013 तक) 

तिथि से : 27.09.2011 

तिथि तक : 31.01.2013 
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213 6. उन सेवा प्रदाततओं कौ संख्या जिन 01 

पर अर्थदंड लगाया गयां 

(घ) ओर (ड) टाई द्वारा 5 जून, 2007 से अवांछ्ित कलो पर 

काबू पाने ओर 27 सितंबर, 2011 से संशोधित कार्य प्रणाली लागू 

किए जाने के कारण न्यायाल्यो ने अवाछित कोँलो^एसएमएस कौ समस्या 

पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं कौ है। 

विवरण 

प्रचालक-वार ओर सर्किल-वार प्राप्त शिकायतें 

सेवा क्षेत्र टारा एयरसेल एयरटेल एयरटेल बीएसएनएल एरीसलात aed आइडिया 

ब्रांडेड मोबाइल टेलीवेन्युर 

एवं लिमिटेड 

टेलीफोन 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

आधर प्रदेश 4393 556 265 396 119 - — 447 

असम 20 12 11 15 10 = - 2 

बिहार ओर इ्यारखंड 116 55 85 91 1172 - = 60 

चेन्नई 234 4318 84 761 53 — - 9 

दिल्ली 84292 30698 6036 14525 239 26 - 4160 

गुजरात 1460 82 133 349 103 2 - 224 

हरियाणा 4922 27 30 65 35 - - 77 

हिमाचल प्रदेश 39 20 - 11 8 = — 5 

जम्मू ओर कश्मीर 6 4 - 7 4 - - 2 

कर्नारक 6344 784 653 1961 170 1  - 589 

केरल 132 29 5 85 47 - - 36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

कोलकाता 855 157 122 772 44 - - 57 

मध्य प्रदेश ओर 492 43 76 2099 20 1 - 158 

छत्तीसगढ़ 

महाराष्ट ओर गोवा 1552 386 103 329 248 2 - 241 

मुंबई ७879 3091 457 1552 87 8 - 417 

पूर्वोत्तर 5 17 - 5 9 - - 7 

ओडिशा 23 17 - 16 12 - - 4 

पंजाब 959 654 95 247 52 = 312 149 

राजस्थान 653 7 | 22 91 21 1 - 1939 

तमिलनाडु 39101 539 362 10017 341 2 - 450 

उत्तर प्रदेश (पूर्व) 5971 2186 17 263 30 6 - 356 

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 13516 436 58 1846 57 14 - 128 

पश्चिम बंगाल एवं 436 | 32 7 35 60 1. - 12 

अंडमान ओर 

निकोबार द्रीपसमूह 

कुल 14400 44219 8621 3538 2941 64 312 9529 

सेवा fa ` लूप एमटीएनएल tae wea  एख-रेल | एमरटीएस यूनीनोर विडियोर्कोँन वोडाफोन 
। मोबाइल + ` - | 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST प्रदेश - - 1079 16 = 64 | 393, ` 26 ` 189 | 

जसम - - 9 5 - - 3 1 1 

बिहार ओर ज्ञारखंड - ~ अ. ` 2 € ~ 54 40 151 

| ` चेन्नई - - 169 40 - - ` 43 ` 2. 784 

दिल्ली - 596 92185 2291 38 2115 | 173 29 18985 

गुजरत - 740 159 ` 3 22 366 142 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

हरियाणा — — 241 18 - 3 — 26 45 

हिमाचल प्रदेश - = 268 3 = 2 2 2 5 

जम्मू ओर कश्मीर -- = 3 - - 2 1 _ 4 

कर्नाटक -- - 1877 243 7 1004 820 1 1986 

केरल - — 48 3 - 33 55 7 70 

कोलकाता - — 547 50 1 55 63 - 187 

मध्य प्रदेश ओर - = 598 32 - 2 4 27 78 

छत्तीसगढ़ 

महाराष्ट ओर गोवा - = 952 16 9 859 437 4 380 

मुंबई 9230 312 3061 158 2 232 545 221 951 

पूर्वोत्तर - - ५ 1 — - 7 - 3 

ओडिशा - - 22 - = 1 4 1 9 

पंजाब - — 2296 40 - 2 7 € | 212 

राजस्थान - — 127 21 1 196 = 2 87 

तमिलनाडु - - 3787 35 1 49 1902 509 173 

उत्तर प्रदेश (पूर्व) - - 3115 22 1 31 988 - 138 

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) - - 2521 37 - 15 2087 2 3670 

पश्चिम बगाल एवं = = 35 7 2 7 48 3 29 

अंडमान ओर निकोबार 

द्वीपसमूह 

कुल जोड 9230 908 114062 3225 71 4708 7995 1051 28321 

पंजीकृत शिकायतों कौ संख्या 445195 

दोहरे मार्गन्वित्त मामलों कौ संख्या 

शिकायतों कौ कुल संख्या 446563
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तटीयं सुरक्षा उपाय 

*134. श्री Whang, शानवास : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) समुद्र तट के निकट स्थित परमाणु विद्युत केन्द्र नामतः 

तारापुर, मद्रास ओर कुडनकुलम परमाणु विद्युत Hal कौ सुरक्षा हेतु 

किए गए.तरीय सुरक्षा उपायो का व्यौरा क्या रहै; 

(ख) क्या देश मे परमाणु सवत्र कौ भौगोलिक अवस्थिति को 

देखते हुए विभिन्न तकनीको मानदंडौँ कं तहत इन सुरक्षा उपायो कौ 

नियमित आधार पर समीक्षा ओर पुनः जांच की जाती है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या दहै; ओर 

(ध) देशमे सभी परमाणु waa के सुरक्षा मानदंडो की निगरानी 

हेतु क्या तत्र बनाया गया है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) तरीय क्षेत्रो मे परमाणुं लिजलीघरो का डिजायन, भूकम्प, सुनामी, 

तूफान al cet, तरगों के प्रवाह, ae, ज्वार-भाया आदि से संबद्ध 

तकनीकौ प्राचलो को ध्यान म रखते हुए तैयार किया जाता है। तरीय 

बचाव के Gay मे feu गए उपायों के अंतर्गत, इन प्राकृतिक घटनाओं 

के प्रभाव को कम-से-कम BA के लिए बंधो (ब्रेक वाटर), बाधं, 

दीवार आदि जेसी सिविल संरचनाओं का निर्माण किया जाना शामिल 

ral | 

(ख) ओर (ग) तटीय बचाव संबंधी उपायों का अभिकल्पन तथा 

निर्माण, प्राकृतिक घटनाओं के संभावित प्रभाव को सहन करने कौ 

दृष्टि से किख गया है। इन बचाव उपायो कौ निगरानी आवधिक रूप 

से कौ जाती है, तथा जब ओर जैसी आवश्यकता हो रख-रखाव संबधी 

कार्य किए जाते है। | 

(घ) देश में नाभिकोय विद्युत daa वाष्पशील भौगोलिक स्थानों 

पर् अवस्थित नही है। वे स्थिर भौगोलिक स्थानो पर, निम्न से मध्यम 

भूकम्पीय क्षेत्रो मे, aR अधिकतम परिकल्पित तीव्र प्राकृतिक घटनाओं 
का सामना करने कौ दृष्टि से पर्याप्त hue फर स्थापित किए जाते 

Zi सुनामी के संदर्भ मे, free प्रमुख सुनामीजनित दोष, पूर्वी तट 

(कुडनकुलम तथा कलपाक्कम) से 1300 किलोमीटर, ओर ` पश्चिमी 

तट (तारापुर तथा ककरापार) से 900 किलोमीटर कौ दूरी पर है, 

जोकि भारतीय तयौ पर अवस्थित नाभिकौय सुविधाओं, जिनका tet 
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प्राकृतिक घटनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से बचाव किया गया है, पर 

किसी भी महत्वपूर्णं प्रभाव पड़ने कौ दृष्टि से बहुत अधिक है। सुरक्षा 

का मुदा, नभिकोय विद्युत संयंत्र मेँ एक सदैव परिवर्तनशील cea 

है, ओर अतररष्टरीय स्तर पर विकसित किए जाने वाले मार्को फे 

अतिरिक्त, अन्य उपयोगितार्ओं ओर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् 

(एईआरबी) द्वारा कौ गई पुनरीक्षाओं के आधार पर इसका निरंतर 

विकास किया जा रहा है। wet ओर उसके साथ-साथ सार्वत्रिक 

नाभिकोयं उद्योग घटनाओं के सदर्भं मे सुरक्षा संबधी मुदं की पुनरीक्षा 

आवधिक रूप से करने, ओर जैसी भी आवश्यकता हो, आवश्यक 

उपाय लागू करने के लिए एक मूलभूत पद्धति विद्यमान है। 

सोप्टवेयर/हाईवेयर टेक्नोलोँजी पाक्ं ` 

*135. श्री अनंत कुमार : 

श्री जी.एम. fuevar : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : | 

(क) देश मे wae राज्य कषत्र-वार कितनी aired 

रेक्नर्लोजी wad sin इंडिया इलेक्टोनिक हाईवेयर टेवनोर्लोजी wed 

स्थापित किए गए है; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उनके द्वारा वर्ष 

ओर राज्य/संघ राज्य कषत्र-वार कितने yen, लघु ओर मध्यम उद्यमों 

का संवर्धन किया गया; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान सौफ्टवेयर् रेक्नोलोजी पाक्सं ata 

इंडिया ओर इलेक्टरोनिक हाडवेयर टेक्नोर्लोजी पाकरसं हेतु राज्य/संघ राज्य 

षेत्र-वार पृथक-पृथक कितनी धनराशि स्वीकृत कौ गई ओर खर्च की 

TR; | | 

(घ) निकट भविष्य मेँ देश मेँ स्थापित किए जने वाले नए 
प्रस्तावित alee टेक्नोर्लोजी ted site इंडिया ओर इलेक्टनिक 

हाडवियर रेवनोलोँजी पक्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

ओर 

(ड) क्या पिछले कुछ वर्षो मे ta एकको कौ संख्या मे freee 

आई हे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है? - । 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिव्बल) : 
` (क) भारतीय सोपटवेयर टेवनोलोजी पाकं (एसटीपीओआई) ने देशभर
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मे 53 एसरीपीआई केन्द्र स्थापित feu है। एसटीपीआई Hal कौ 

राज्य/संघ राज्य प्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-~1 मेँ दी गई है। 

(ख) एसरीपीआई कं अनुसार 4627 निर्यात करने वाले एसटीपी 

ओर ईएचरीपी इकाइयों मे से 80 प्रतिशत geal (लगभग 3700 

जिसमे से-3633 एसटीपी तथा 67 ईएचटीपी) सूक्ष्म, लघु ओर मञ्मौले 

उद्यमो कौ श्रेणी में आती है (100 करोड रुपए तक का निर्यात करने 

वाली इकाइयों कौ एसरीपीआई द्वारा एमएसएमई माना जाता है) गत 

तीन वर्षो ओर चालू वर्षं कं दोरान निर्यात करने वाली vara का 

वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण-॥ में 

दिया गया हे। 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष कं दौरान, एसटीपी आई केन्द्र 

की स्थापना पर स्वीकृत ओर व्यय कौ गई निधियों का राज्य/संघ राज्य 

aa-an व्यौरा संलग्न विवरण-॥।1 मे दिया गया है। विदेश व्यापार 

नीति (एफरीपी) के अनुसार एसटीपीआई एसटीपी ओर ईएचरीपी 

योजनाओं को कार्यान्वितं करता है। 

(घ) नये एसरीपीञाई केन्द्रौ, जिन्हे स्थापित किए जाने का 

प्रस्ताव है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार् व्यौरा संलग्न विवरण-1४ मे 

दिया गया है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार एसटीपी ओर ईएचरीपी 

इकाइयों को एसरीपीआई Sei द्वारा पंजीकृत किया जाता है। 

(ङ) जी, हां। पंजीकृत एसटी पी/ईएचरीपौ इकाइयों कौ संख्या 

मँ कमी आयी है। वर्ष-वार पंजीकृत ओर निर्यात करने वाली एसटीपी/ 

ईएचरीपी इकाइयों की संख्या नीचे दी गई है। 
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वर्ष एसटीपी ओर ईएचरीपी इकाटयां 

2009-10 5906 

2010-11 5621 

2011-12 4627 

विकरण- 

एसरीपीओई Bal की राज्य-कार सूची 

एसटीपी आई केन्द्र 

1 2 3 

1. आध्र प्रदेश हैदराबाद 

1 2 3 

2. तिरुपति 

3. विजयवाड़ा 

4. वादुजैग 

5. वारगल 

6. काकौनाङ्ा 

7. असम गुवाहारी 

8. sia भिलाई 

9. गुजरात गाधी नगर 

10. हिमाचल प्रदेश शिमला 

11. जम्मू ओर कश्मीर श्रीनगर 

12. जम्मू 

13. FES राची 

14. कर्नाटक aye 

15. हुबली 

16. मंगलौर 

17. मणिपाल 

18. मैसूर 

19. केरल तिरुवनन्तपुरम 

20. मध्य प्रदेश इंदौर 

21. ग्वालियार 

22. महाराष्ट ओरगाबाद 

23. नागपुर 

24. नासिक 
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1 2 3 1 2 3 

25. नवी मुम्बई 40. तिरुनावेली 

26. कोल्हापुर 41. fret 

^ पुणे 42. उत्तर प्रदेश कानपुर 

28. मणिपुर 8 पुर इम्काल 43. लखनऊ 

29. ओडिशा भुवनेश्वर 
3 ~ 44. नोएडा 

30. राउरकेला 
45. इलाहाबाद 

31. बरहमपुर | 

46. उत्तराखंड देहरादून 
32. पुदुचेरी पुदुचेरी 

| 47. पश्चिम बंगाल कोलकाता 
33. पंजाब | मोहाली 

| 48. दुर्गापुर 
34. राजस्थान जयपुर 

49. खड़कपुर 
35. जोधपुर 4 

गंगटोक . सिलीगुडी 

36. सिक्किम गगटोक 50 सिलीगुडी 

37. तमिलनाडु ' ay | 31. हल्दिया 

38. कोयम्बटर 52. बिहार पटना 

39. मद्रे 53. मेघालय शिलोग 

विकरण 

क्र. राज्य का नाम वित्त ag चित्त वर्षं वित्त ay वित्त वर्ष 2012-13 

a. 2009-10 2010-11 2011-12 (फरवरी 2012-13 

तक) 

2 3 4 5 6 

महाराष्ट 1224 1090 875 590 

गुजरात | 218 200 79 64 
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1 2 3 4 5 6 

3. कर्नाटक 1143 895 930 840 

4. असम 0 5 5 3 

5. मेघालय 0 1 1 1 

6. मणिपुर 0 0 0 0 

7. सिक्किम 0 0 0 0 

8. ओडिशा 42 50 50 26 

9. ्ारखड 0 1 7 5 

10. बिहार 0 0 1 1 

11. Ufa बमाल 218 174 156 144 

12. केरल 199 176 141 169 

13. उत्तर प्रदेश 910 902 697 609 

14. उत्तराखंड 8 11 10 9 

15. पंजाब 125 122 130 125 

16. राजस्थान 95 92 71 48 

17. मध्य प्रदेश 58 52 43 27 

18. छत्तीसगढ़ 5 7 6 7 

19. जम्मू ओर कश्मीर 3 4 1 1 

20. तमिलनाडु 832 881 704 ८ 615 

21. आंध्र प्रदेश 726 863 630 550 

22. पुदुचेरी 8 6 4 4. 

23. हिमाचल प्रदेश 0 0 1 1 

कूल 5814 5532 4542 3839 
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ईएचरीपी योजना को अतर्गत fata करने वाली इकाङ्यो कौ सख्या 

क्र. राज्य का नाम वित्त वर्ष 2010-11 2011-12 2012-13 

स. 2009-10 

1. महाराष्ट 11 ` 10 8 5 

2. गुजरात 2 2 2 2 

3. कर्नाटक 20 19 24 20 . 

4. केरल 4 4 6 4 

5. उत्तर प्रदेश 21 20 15 14 

6. उत्तराखंड 1 1 1 0 

7. पंजाब 2 2 2 2 

8. राजस्थान 1 1 2 1 

9. मध्य प्रदेश 1 1 0 0 

10. तमिलनादु 24 24 20 26 

11. आध्र प्रदेश 5 5 5 5 

कुल 92 89 85 79° 

विनरण-11 

नये wera Sal कौ स्थापना पर wind ओर व्यय की ग निधियां 

वर्ष केन्द्र का नाम/राज्य डीरईआर्ईरीवाई द्वारा व्यय कौ गई राशि 

. मजूर राशि 

2009-10 शून्य 

2010-11 जमशेदपुर (मध्य प्रदेश) 50 लाख रुपये शून्य 

2011-12 शून्य 

2012-13 आईजोल (मिजोरम) 1.5 करोड रुपये शून्य 
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विवरण!“ 

एसपी जई द्वारा प्रस्तावित नये एखरीपीओरई 

कन्दरो की सूची 

क्र. स्थान राज्य 

a. 

1. अमृतसर पंजाब 

2. भोपाल मध्य प्रदेश 

3. आईजोल मिजोरम 

4. सूरत गुजरातं 

5. जमशेदपुर ज्ञारखंड 

6. क्िंदवाड़ा मध्य प्रदेश 

7. जबलपुर मध्य प्रदेश 

8. देवघर ्ारखंड 

9. बालासोड ओडिशा 

10. धनबाद इ्ारखड 

11. बोकारो was 

12. आगरा उत्तर प्रदेश 

13. वाराणसी उत्तर प्रदेश 

14. गोवा सघ शासित क्षत्र 

15. अगरतला त्रिपुरा 

[feat] 

केन्द्रीय सततकता आयोग को सौपि गए 

भ्रष्टाचार के मामले 

*136. श्री गणेश सिह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 
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(क) गत दो वर्षो ओर चालू वर्षं कं दौरान केन्द्रीय सतकता 

आयोग को भ्रष्टाचार के वर्ष-वार कितने मामले सपि गए; 

(ख) कितने मामलों मे रिपोर प्रस्तुत कर दी गरईर्है; 

(म) अपेक्षित साक्ष्य के अभाव मे कितने मामले वापस भेजे 

गण; 

(घ) कितने amet में अधिकारी दोषी पाए गए है तथा कितने 

मामलों मे दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने की सिफारिश at गई 

है; ओरं 

(ड) कितने मामलों मे अब तक कोई कारवाई act की गई 

है ओर इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्यं मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) से (घ) मौजृदा कार्यप्रणाली के अनुसार, केन्द्रीय सर्तकता आयोग 

(सीवीसी) सेदो स्तरो पर परामर्शं किया जाता है, नामतः प्रथम स्तर 

कौ इस सलाह हेतु कि क्या प्रारभिक जाच के दौरान एकत्र किए गए 

साक्ष्यं के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियो मे दीर्घं अथवा लघु 

शास्ति लगाई जा सकती है। जांच समाप्त होने के पश्चात् केस fats 

को आरोपो के आंशिक या पूर्णतः साविते होने अथवा साबित नहीं 

होने के आधार पर पुनः सीवीसी के पास द्वितीय स्तर कौ सलाह हेतु 

भेजा जाता है। यह सलाह केवल Wa मामलो मे मागी जाती है जहां 

मौजूदा नियमो/निदेशो के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श 

की आवश्यकतया नहीं होती दै, | 

वर्षं 2011 एवं 2012 के दौरान, आयोग ने क्रमशः 3144 एवं 

3093 मामलों पे अपमी प्रथम स्तर की सलाहदीदै। प्रथमस्तर कौ 

सलाह की प्रकृति का ब्योरा संलग्नं विवरण-1 मे दिया गया हे। 

ah अतिरिक्त, वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान, आयोग ने क्रमशः 

1027 एवं 1114 मामलों म अपनी द्वितीय स्तर कौ सलाह दी हे । द्वितीय 

स्तर कौ सलाह कौ प्रकृति का व्योरां संलग्न विवरण A दिया गया 

है। 

(ड) इस प्रकार के alse Hatha रूप से रखे नहीं जाते 

है। तथापि, संबधित अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक मामलों 

मे अंतिम निर्णय लेने से पूर्वं आयोग कौ सलाह पर विचार करता 
* | ॥ 
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| विवरण 

2011 एव 2012 को दौरान सीकीसी द्वारा दी गई प्रथम 

स्तर की सलाह कौ WE 

6 मार्च्, 2013 ` 

सलाह कौ प्रकृति 2011 2012 

आपराधिक कार्यवाहियां ` 105 80 

दीर्घं शास्ति कार्यवाहियां | 544 611 

लघु शास्ति कार्वाहिया 220 265 

प्रशासनिक कारवाई, चेतावनी, 448 578 

सावधानी आदि 

मामला बंद करना 1827 , 1559 

कुल ` ` ` 3144 | ` 3093 | 

विवरण 

2011 एव 2012 & दौरान सीकीसी द्वारा दी गई द्वितीय 

| स्तर कौ सलाह कौ प्रकृति 

सलाह कौ प्रकृति . 201 2012 

दीघ शास्ति | 445 523 

लघु शास्ति | 208 262 

दोष मुक्ति छा 218 

अन्य कारवाई | ` 87 111 

` कुल । - 1027 ` 1114 

[ अदुकाद)] | 

स्वं शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन 

137. श्री पना लाल पुनिया : 
श्री तूफानी सरोज : 

लिखितं उत्तर 80 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि : 

(क) सर्वं शिक्षा अभियान की नवीनतम समीक्षा का राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा ओर परिणाम an Fz; 

(ख) क्या धनाभाव ओर अन्य कारणों से कुक राज्यो मे यह 

योजना उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित की जा रही दै ओर afe a, तो 

तत्सब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ओर अधिक 

धनराशि का आवंटन करने ओर उनके राज्यो मे इसं योजना को अन्य 

स्कूलो तथा बढ़ाने का अनुरोध किया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी 

ब्योरा क्या है ओर उन पर राज्य-वार क्या कारवाई की ग्ईु/की जा 

रही है; 

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय ओर अन्य 

अनियमितताओं कौ शिकायतें प्राप्त हुई है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 

राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा इस संबंध मे क्या कारवाई की गई/की 

जा रही हैः ओर 

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 

द्वारा कारवाई को गई eat जा रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु) : 

(क) से (ङ) संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएंम) द्वार प्रत्येक वर्ष 

मेदो बार सर्वं शिक्षा अभियान (wave) के कार्यान्वयन कौ समीक्षा 

कौ जाती है। जेआरएम गठन मेँ स्वतंत्र राष्ट्रीय विशेषज्ञ ओर विदेशी ` 

वित्त पोषण एजेंसियों के सदस्य शामिल होते है। 17वां संयुक्त समीक्षा | 

मिशन 14 से 28 जनवरी, 2013 तक चलाया गया ओर इसने 

07 राज्यो का दौरा किया। 17a संयुक्त समीक्षा मिशन ने स्कूल शिक्षा 

सुलभ कराने के लिए किए गए प्रयासों कौ सराहना कौ ओर सिफारिश 

की कि कार्यक्रम मे सीखने के परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाए्। 

. जिन 7 राज्यो का दौरा किया गया उनके सम्बन्ध मे 7a सयुक्त समीक्षा . 

, मिशन कौ सिफारिश संलग्न विवरण मेदी गई है। 

` अब तक राज्यो/संघ ` राज्य कत्र को वर्ष 2012-13 के fae 

90.52% बजरीय (संशोधित अनुमान स्तर) निधियां जारी की गई है। | 

4 राज्यो को अपने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कारण उनके 

पूर्ण राज्य अश अभी जारी करने है।
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 आभ्र प्रदेश (2006-07 ओर 2010-11), गुजरात (2009-10), 

हरियाणा (2005-06, 2008-09 ओर 2009-10), हिमाचल प्रदेश 

(2005-06), कर्नाटक (2007-08), राजस्थान (2007-08), उत्तर 

2008-09 ओर 2009-10) मेँ वित्तीय 

अनियमितताओं के मामले प्रकाश मे आए जिन प राज्यों द्वारा समुचित 

कारवाई की गई, जिसमे विभागीय कार्यवाही, सम्बद्ध राज्य के 

सीआईडी/सतर्कता विभाग के जरिये जांच ओर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज 

कराना शामिल है। संबधित व्यक्तियों का तबादला किया गया, निलंजित 

किया गया अथवा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी ag, ओर safer 

की TS | 

प्रदेश (2007-08, 

भारत सरकार ने वित्तीय wae प्रणालियों को कारगर बनाने के 

लिए सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय ओर खरीद नियमावली तैयार कौ 

है। सर्व शिक्षा अभियान कौ वित्तीय प्रबंध प्रणाली मे भारत के नियंत्रक 

ओर महालेखा परीक्षक के पैनल मे शामिल ares एकारे द्वारा वार्षिक 

लेखा परीक्षा, समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं ओर नियमित आंतरिक लेखा 

परीक्षा शामिल है। 

विवरण 

174 सयुक्त समीक्षा मिन की मुख्य rake frame 

आंध्र प्रदेश 

1. सभीस्कूलोमे किशोर ओर स्त्र पुरुष शिक्षा की आवश्यकता 

2. आदिवासी भाषाओं मे ब्रिज मैरेरियल के लिए कार्यक्रमों के 

सुदृढीकरण कौ आवश्यकता 

3. सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य are के उपयोग की सराहना 

कौ TS | 

अरुणाचल प्रदेश 

1. राज्य को स्कूल बाह्य बच्चों का पता लगाना चाहिए। 

2. राज्य को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो के लिए कार्यकलापों 

को yee करना चादिए। 

3. पादूयचर्या सुधार ने गुणवत्ता संबंधी मामलों का समाधान करना 

ओर शिक्षण. अधिगम दृष्टिकोण में सुधार लाना। 
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दिल्ली 

1. स्कल प्रबध समितियो का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया 

जाए। 

2. स्कूल के प्रधानाचार्यो के few विशेष प्रशिक्षण कौ आवश्यकता 

है। | 

3. स्कूल was, अध्यापकं नियोजन ओर शिक्षण कौ गुणवत्ता कौ 

नियमित निगरानी आवश्यक FI 

महाराष्ट् 

1. जिन स्कूलो का दौरा किया गया उन सभी स्कूलों A पेयजल कौ 

सुविधा पाईं गईं । 

2. राज्य को स्कूल चिकास योजनाओं में सीखने के लक्ष्यो, अध्यापक 

विकास लक्ष्य को शामिल करना afer) 

3. राज्य को सीखने के परिणामो ओर संगत अनुसंधान अध्ययनं के 

निष्कर्ष का अध्ययन करने पर जोर देना चाहिए। 

4. राज्य को आदिवासी जनसंख्या वाले व्लोको पर ध्यान देना चाहिए। 

मिजोरम 

1. राज्य का हिस्सा जारी करने में विलंब 

2. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमो कौ गुणवत्ता मे सुधार करने कौ 

आवश्यकता। 

3. परिणामों ओर बच्चों के अधिगम पर अधिक ध्यान दिए जानि 

कौ आवश्यकता। 

ओडिशा 

1. बालक-बालिका संधी संवेदनशीलता मोड्यूल को नया रूप देने 

की आवश्यकता है। 

2. राज्य मे ओर राज्य से बाहर Was Gael मामर्लो का सामधान 

किए जाने की आवश्यकता है। 

3. प्रथम tie के शिक्षुभो विशेषतः आदिवासी बर्च्चो को शैक्षिक 

सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।
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4. विद्यार्थियों को उपस्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी कौ जानी 

AST I | 

उत्तरं प्रदेश 

1. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो कं लिए किए गु कार्य कौ 

सराहना कौ TW | 

2. परिणामो विरोषतः अधिगम परिणामो पर ध्यान दिए जाने की 

आवश्यकता । ` 

3. मुस्लिम usted के नामांकन को बह्ने के कार्य की 

आवश्यकता | 

4. सिविल कार्यो के पर्यवेक्षण को सक्षम बनाने कौ आवश्यकता, 

छोटे ओर मज्मौले कस्बों के लिए शहरी 

अवसंरचना विकास के अंतर्गत प्रस्ताव 

*138, श्री भक्त चरण दास : 

श्री धनंजय सिह : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान Ge ओर मद्चौले 

ata के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत विभिन 

राज्यो से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान मजूर किए गए प्रस्तावों ओर स्वीकृत 

कौ गई धनराशि का राज्य-वार sh क्या ह; 

(ग) कितने प्रस्ताव लंबित. है तथा इनके ललित रहने के 

क्या कारण है ओर इन लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरीदे दी 

जाएगी; । 

(घ) waa ओर Tait कस्नों के लिए शहरी अवसंरचना 
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विकास योजना के अतर्गत निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त कर लिया गया 

है ओर यदि a, तो तत्सबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ङः) यदि नही, तो इसके क्या कारण हँ ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की नहीं tat जा रही है? 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्री (श्री कमलनाथ) ; 

(क) ओर पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्षं के दौरान, Be तथा 

Haid wet -के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम 

(यूजईडीएसएसएमरी) के अंतर्गत विभिन राज्यों से 218 प्रस्ताव प्राप्त 

BU थे। इनके राज्य-वार SM संलग्न विवरण-1 पर दिये गये Fi 

(ख) उक्त 218 प्रस्तावों मे से, पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान 

वर्षं के दौरान 60 wea मेँ 65 परियोजनाए् ओर धनराशियां स्वीकृति 

की गई! इनकं राज्य-वार IR संलग्न विवरण-1 पर दिये गये Fi 

(ग) सरकार ने 17 जनवरी, 2013 को जेएनएनयूआरएम कं 

शहरी विकास मत्रालय के तहत Be तथा Ale Heal के लिए शहरी 

अवस्थापना विकास स्कोम (युआईडीएसएसएमरी) के अंतर्गत नई 

परियोजनाओं कौ स्वीकृति के लिए मिशन के अधिदेशका भी 

31.03.2014 तक विस्तार किया है। इसके अनुपालन मे भारत सरकार 

कौ स्वीकृति के लिए राज्यो को नए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया 

Si तकनीकी मूल्यांकन ओर धनराशियो कौ उपलब्धता के अध्यधीन 

मंत्रालय मे 153 प्रस्ताव विचारार्थं लंबित है 

(घ) ओर् (ङ) सरकार ने Ree के तहत निर्माणाधीन 

` परियोजना एवं सुधारो को पूर्ण करने के लिए दिनांक 31.03.2012 

के बाद दो वर्षो अर्थात् 31.03.2014 तक अवधि aed है। राज्यो 

को जेएनएनयूआरएम की बद्री हई अवधि के भीतर परियोजनाओं का 

शीघ्र कार्यान्वयन करने एवं Se पूरा करने का निदेश दिया गया है। 

यूआईडीएसएसएमटी के तहत अनुमोदित &07 परियोजनाओं में से, 324 

परियोजनाएं पूर्णं हो गई ह ओर शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन 

चरणों पर S1 324 पूर्णं परियोजनाओं कौ सूची संलग्न विवरण 
मदी गई है। _ , | :
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प्ले तीन वर्वोः ओर वर्तमान ad के दौरान विभिन weal से wa, अनूमोदित ओर लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार व्यौरा 

2010-11 2011-12 2012-13 कुल 
2009-10 र. राज्य का नाम 

तिं 

प्राप्त अनुमोदित लंबित प्राप्त अनुमोदित लंबित प्राप्त अनुमोदित लंबित प्राप्त अनुमोदित लंबित प्राप्त अनुमोदित लंबित 

1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 ` 11 12 13 14 15 16 17 

1. आधर प्रदेश 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27 0 27 

3. असम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 श्र 0 0 

4. बिहार 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठ 

5. छन्ती सगद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. गोवा 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 = 

7. गुजरात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

8. हरियाणा 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 2 3 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 

10. जम्मू ओरं 0 0 0 10 10 0 2 2 0 0 0 0 12 12 0 

कश्मीर 

11. ज्ञारखंड 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

12. कर्नाटक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. केरल 0 0 0 0 ४ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. मध्य प्रदेश 0 0 0 0 0 0 27 21 6 56 0 56 83 21 62 & 

15. महाराष्ट 0 .. 0 9 0 0 0 4 4 0 20 0 20 24 4 20 3 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ४ 0 0 0 0 0 
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15 1 2 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. APTS 0 0 4 1 0 0 0 0 2 2 0 

20. ओडिशा 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 

21. पंजाब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. तमिलनादु 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 

27. उत्तराखंड 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम TTS 0 0 9 9 0 3 0 3 12 9 3 

29. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. पुदुचेरी | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

31. अंडमान ओर 0 0 1 1 0 0 0. 0 1 1 0 

निकोबार 

द्ीपसमूह 

32. दादरा ओर नगर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

हवेली 

33. लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. दमन ओर दीव 0 0 0 0. :0 0 0 0 0 0 0 

कल 14 13 52 ` 46 6 146 0 146 218 65 153 
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वितरण-।1 

पिछले तीन वर्णो ओर वर्तमान ad के दौरान यृआईडीएखएसएमरी के अतगत स्वीकृत नई परियोजनाओं का MINT 

(लाख रुपए) 

वर्षं 2009-10 

राज्य कस्वा परियोजना अनुमोदित केन्द्रीय श जारी एसीए 

लागत 

2 3 4 5 6 7 

पुदुचेरी यानम जलापूर्ति 3918 3134.4 1567.20 

1 3918 3134.4 1567.20 

1. उत्तर प्रदेश पडरौना जलापृतिं 615.25 492.2 246.1 

सदिला जलापूर्ति 693.58  554.864 277.432 

आजमगढ़ जलापूर्ति 458.34 366.672 183.336 

गाजियाबाद जलापूर्ति 3108.12  2486.50 1243-25 

4 4875.29 3900.236 1950.118 

नागार्लैड चुमुकदीमा सडक 423.89 381.5 190.75 ` 

1 423.89 381.5 190.75 

5 6109.06 ` 4929.64 2464.82 

वर्षं 2010-11 

जम्मू ओर सोपोर ठोस कचरा WaT 242.00 217.80 108.90 

कश्मीर | 
सड़क 323.00 290.70 145.35 

अनंतनाग जलापूर्ति 3689.23 3320.31 1660-15 

ठेस कचरा प्रबधनं 488.00 439.20 219.60 

बारामुला ठोस कचरा प्रबंधन 242.00 217.80 108.90 

सड़क 378.00 340.20 170.10 
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1 2 3 4 5 6 7 

7. कुपवाड़ा oa कचरा प्रबधन 385.00 346.50 173.25 

8. सड़क | 627.00 564.30 282.15 

9. गंदेरबल सडक 2418.00 . 2176.20 1088.10 

10. aa कचरा प्रबंधन 143.00 128.70 64.35 

कुल 10 8935.23 8041.71 4020.85 

1. गोवा विचोलिम सड़क 843 674.4 337.2 

कुल 1 843 | 674.4 337.2 

1. हिमाचल प्रदेश warfare नाले का चैनेलाइजेशन 186.56 147.7 50.51 

ओर सडको का निर्माण 

कूल 1 186.56 147.7 50.51 

1. ओडिशा जाजपुर जलाशय 251 180.74 90.37 

1 251 180.74 90.37 

, कुल 13 1021579 9044.55 4498.93, 

ag 2011-12 

1. गोवा संक्वेलिम सडक घटक ओर 1447.00 1157.60 578.80 

SHRM कोर 

नेटवकं 

2. सग्वेम सड़कों, Bens तथा  585.00 379.00 189.50 

SHIRA कोर 

नेरवकं का उन्नयन 

कुल 3 2032.00 1536.60 768.30 

1. मध्य प्रदेश FRAT जलापूर्ति 5732.87 4586.30 | 2293.15 

2. पिपरिया जलापूर्ति | 2408.11 1926.49 963.24 
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1 2 3 4 5 6 ` 7 

3. पाटुर्ना जलापूर्ति 6443.79 5155.03 2557.52 

4. वेतूल जलापूर्ति 3262.07 2609.66 1304.83 

5. सौसर जलापूरतिं 1930.22 1544.18 ` 772.09 

6. चरई जलापूर्ति 886.38 709.10 354.55 

7. खुरई जलापूर्ति 3662.82 2930.26 1465.13 

8. पिपला नारायनवार जलापूर्ति 81.20 64.96 32.48 

9. डोगर परसूल जलापूर्ति 3013.33 2410.66 1205.33 

10. देवास जलापूर्ति 3975.00 3180.00 1590.00 

11. मुल्तई जलापूर्ति 1929.6 1543.68 771.84 

12. खिरकिया जलापूर्ति 1225.7 980.58 490.28 

13. महीदपुर जलापूर्ति 1683.75 1347 673.50 

14. सिधि जलापूर्ति 2118.55 1694.84 847.42 

15. जिना जलापूर्ति 3875.50 3100.40 1550.20 

16. पंधुराना सड़क 2054.76 1643.81 821.90 

17. जुनारदेव सडक 345.96 276.77 138.38 

18. अमरवाडा सड़क 424.16 339.33 169.66 

19. सौसार सडक 2332.73 1866.18 933.09 

20. डोगरपरसिया . सड़क | 1098.03 878.42 439.21 

21. चोरई सड़क 189.17 ` 151.34 75.67 

21 48673.70 38938.96 19469.47 

1. पश्चिम बंगाल TH जलापूर्ति 1496.78 1197.424 598.712 

2. रामजीवनपुर् जलापूर्ति | 1101.03 880.824 440.412 

3. बीरनगर् जलापूर्ति 977.25 781.8 390.9 



95 प्रश्नो को 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 96 

1 2 3 4 5 6 7 

4. सथिया जलापूर्ति 1299.62 1039.696 519.848 

5. चन्द्रकोना जलापूर्ति 1557.29 1245.832 622.916 

6. arene जलापूर्ति 4160.24 | 3328.192 1664.096 

7. इगलिश बाजार जलापूर्ति 4140 3312 1656 

8. कूच बिहार जलापूर्ति 3634.84 2907.872 1453.94 

9. रायगंज . जलापूर्ति 4401.23 3520.984 1760.49 

9 22768.28 18214.624 ` 9107.312 

1. हिमाचल प्रदेश wale नाले का चैनेलाइजेशन 184.63 147.704 73.852 

2. हमीरपुर जलापूर्ति 6485.19 5188.15 2594.08 

2. 6669.82 5335.85 2667.93 

1. आरखंड चाईबासा जलापूर्ति 3217.8 2574.24 1287.12 

1 3217.80 2574.24 1287.12 

1. हरियाणा अंबाला सीवरेज 3728.00 2982.40 1491.20 

1 3728.00 2982.40 1491.20 

1. महाराष्ट गोदिया सीव 8233.70 6586.96. 3293.48 - 

2. | । कटोलं सड़क 2468.3 1974.64 987.32 

3.  उमरेद सडक 2646.06 ` 2116.84 1058.42 

4. | सावनेर | सड़क  1527.92 1222.33 611.16 

| 4 14875.98 11900.77 5950.38 

1. ओडिशा STS जलापूर्ति 319-11 2556.89 1278.44 

1 3196.11 2556.89 1278.44 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. नागालैड मोन टाउन सडक ओर जल 1901.93 1711.74 855.87 

निकास 

1 1901.93 1711.74 855.87 

1. अंडमान ar जंगलीघार सडक ओर जल निकास 558.13 446.5 223.25 

निकोबार द्रीपसमूह 

1 558.13 446.5 223.25 

1. जम्मू ait कुपवाड़ा जलं निकास 746.79 672.11 336.06 

कश्मीर गदेबल 
2. गर्देबल जल निकास 1827.24 1644.52 822.26 

2 2574.03 2316.63 1158.32 

1. उत्तर प्रदेश बरेली जलापूर्ति 7800.04 6240.03 3120.02 

1 7800.04 6240.03 3120.02 

कुल 46 117995.82 94755.24 47377.61 

वषं 2012-13 

कूल योग 65 37428.79 103799.79 59292.68 

विवरण-111 

28.02.2013 क अनुसार गृआह्डीएसएसएमटी कं तहत पूर्ण दरियोजनाओें कौ सूची 

राज्य का नाम शामिल कस्बो/शहसो परियोजनाओं की . पूर्ण परियोजनाओं 

की संख्या संख्या की संख्या 

2 3 4 5 

आंध्र प्रदेश 69 84 59 

अरुणाचल प्रदेश 9 9 9 

असम 28 30 9 
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1 2 3 4 5 

4. बिहार | 11 11 ` 0 

5. SaaS 3 4 1 

6. गोवा 3 : 3 0 

7. गुजरात 52 2 ` 25 

8. हरियाणा 7 | 9 5 

9. हिमाचल प्रदेश 4 ` 8 4 

10.  . जम्मू ओर कश्मीर 13 | 47 10 

11.  इ्ारखंड 5 ` , € 0 

12. कर्नारक 30 38 11 

13. रल । 22 | 25 1 

14. मध्यप्रदेश 49 68 | 14 

15. महाप | 84 । 95 | | 18 

16. मणिपुर ष 5 | 5 0 

17. मेघालय ; 2 2 0 

18. मिजोरम 7 2 | 2 | 0 

19. नागालैंड 2 | ` 2 0 

20. ओडिशा | 14  . , 18 ` 3. 

21. पंजाब | 4 ` 7  _ 1 

22. राजस्थान | . 35 7 - अ : 11. 

28. = सिव्किम ` | | 5 7 5 | oe 2 

2५. - तमिलनाडु ` ` 14 - ` ` ` -. च 10 

25. त्रिपुरा ` ५ | | 4 .  . 2. 

26. RR , 46 । ` ल. 30 
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1 2 3 4 5 

27. उत्तराखंड 1 1 0 

28. पश्चिम बगाल 34 35 9 

29. दिल्ली 0 0 0 

30. पुदुचेरी 1 1 0 

31. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 1 0 

32. दादरा ओर नगर हवेली 1 1 0 

33. .. लक्षद्वीप 0 0 0 

34. दमन ओर दीव 1 1 0 

कूल 672 807 324 

( हिन्दी] नागर विमानन Hat (श्री अजित सिह : (क) ओर (ख) 

विमान कंपनियों मे सुरक्षा उपाय 

*139. श्री किरोडी लाल मीणा : 

श्री वैजयंत पांडा : 

क्या नागर विपानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या कुछ निजी धरेलू विमान कपनियो द्वारा सुरक्षा उपायों 

के कार्यान्वयन ये लापरवाही सरकार के ध्यान F आई है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं 

के दौरान तत्संबंधी विमान कपनी-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार/नागर विमानन महानिदेशालयः ने उक्त निजी 

विमान कंपनियों को qin संबंधी प्रक्रियाओं का wee से पालन 

सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए थे; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ai क्या है ओर सरकार द्वारा 

yaad विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है; ओर 

(ङ) विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा संबधी प्रक्रिया का ar a 

पालन सुनिश्चित feu जाने हेतु सरकार ने अन्य क्या सुधारात्मक उपाय 

feu €? 

सुरक्षा उपायो के कार्यान्वयन को लेकर कोई उल्लेखनीय लापरवाही 

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के ध्यान मँ नहीं आई है। 

(ग) से (ङ) निजी एयरलाईइनों सहित सभी संबधित एजेंसियों 

द्वारं नागर विमानन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का बीसीएएस के 

अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ओंडिट/निरीक्षण किया जाता है। 

यदि कोई लापरवाही देखी जाती है तो सुधारात्मक कार्रवाई तुरत कौ 

जाती है। 

(अनृकद। 

पासपोर्र कार्यालय।/सेवा केन्द 

*+140. श्रीमती जे. tert डेविडसन : 

श्री दत्ता मेघे : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे कार्य कर् रहे पासपोर्टं कार्यालयो/सेवा केन्द्रौ कौ 

राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं & दौरान जारी किए गए 

पासपोर्यो कौ राज्य-वार संख्या कितनी है
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(ग) क्या देश मे लम्बित आवेदनौं को निपराने मे तेजी लने 

के लिए हाल ही मे कोई विशेष अभियान चलाया गया है ओर यदि 

हा, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(घ) क्याहाल ही मे पासपोर्टं फौस में saad कौ गई है 

ओर यदि हा, तो तत्संबंधी oto क्या है ओर इसके क्या कारण है; 

ओर 

(ङ) अवेदको कौ शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या 

. तंत्र उपलब्ध है? 

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुरशीद) : (क) ओर (ख) देश 
q कार्यरत राज्य-वार weg कार्यालयो/पासपोर्टं सेवा Fai at 

राज्य-वार् संख्या तथा पिछले तीन वर्षो व चालू वर्षं (31 जनवरी, 

2013 कौ स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य-वार जारी किए गए 

Wade की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 

(ग) | पूर देश में wats कार्यालयों द्वारा पुरानी व्यवस्था 

(एनआईसी) के stevia जमा किए गए लंबित अवेदनों कौ प्रक्रिया 
मे तेजी लाने कं लिए 2012 मेँ एक fase अभियान चलाया गया 

था जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2012 से पहले उन मामलों मे पासपोर्ट 

जारी किये गए थे जिन मामलों मँ स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त 

हुई थी। उन ame मे, जहां पुलिस रिपोर्ट प्रतीक्षित थी, आवेदकों 

को सूचित करते हुए. फाइल बंद कंर दी गर्ह एेसे अवेदकों को लिना 

किसी शुल्क का भुगतान के पासपोर्टं सेवा प्रणाली के तहतं नये आवेदन 

जमा करने को सलाह दी गई थी। इस संबंध में कोई qed कार्यालर्यो 

at आपत्ति सबधी बकाया मामलों कौ निपटान के लिए wand 

अदालते लगाई Te | 

` (घ) cred अधिनियम, 1967, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए सरकार ने 01 अक्तूबर, 2012 से पासपोर्ं एवं संबंधित सेवा 

शुल्कं मे संशोधन किया। पासपोर्टं (संशोधन) बिल, 1992 के पारित 

हो .जाने weds शुल्क की वर्तमान व्यवस्था लागू कौ गई जो 

पासपोर्टं जारी करने पर होने वाले वास्तविक व्यय के आधार पर सरकार 

को पासपोर्ं शुल्क निर्धारित करने कौ अनुमति प्रदान करती है। सन् 

1993 मेँ पासपोर शुल्क. 300/- रुपये निर्धारित किया गया था जिसे 

बाकर 1000/- रुपये कर् दिया गया था जब 2002 मे अगला संशोधन 

किया गया था पिछले 10 वर्णो के दौरान, प्रतिष्ठान, पुस्तिका से संबंधित 

. ` लागत, Wi 'व्यय, उपकरण कौ खरीद, पुलिस प्राधिकारिर्यो को 

` प्रतिपूर्ति, भारतीय डाक को भुगतान, पासपोटं पुस्तिका का मुद्रण, 
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पर्सनलाइजेशन कोस्ट, आर्हटी व्यय ओर सेवा प्रदाताओं (जैसे कि 

टीसीएस, wage, एनआईएसजी, सी-डैक, एसटीक्यूसी एवं 

आईएसपी) को किये जाने वाला संविदात्मक भुगतान बहुत अधिक 

ag गया है जिससे मजवूरन 01 अक्तूबर, 2012 से पासपोरटं व संबंधित 

सेवा शुल्के बढ़ा दिया गया है। सामान्य आवेदनं के लिए mand 

शुल्क 500/- रुपये से बढ्म कर 1500/- रुपये ओर तत्काल आवेदनं 

के लए 1000/- रुपये से बढ़ाकर 3500/- रुपये कर् दिया गया है। 

विदेशो मे रह रहे नागरिको के लिए सामान्य आवेदनों हेतु संशोधित 
` शुल्कं 75.00 अमेरिकी Stet (40.00 से) ओर 60.00 यूरो (48 

00 से) है। 

(ङ) पासपोर् सेवा परियोजना (पीएसपी) के अंतर्गत, मंत्रालय 
ने शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ करते eu विविध सेवाओं के 

बारे मे सूचना के प्रचार-प्रसार, शिकायत निपटान एवं नागरिको को 

` फोडनेग प्रदान करने के लिए 17 भाषाओं मे 247 आधार पर एक 

टल Sat नम्बर (1800-258-1800) के साथ एक राष्ट्रीय कोल सेंटर 

स्थापित किया है। एक सहायता Sen भी स्थापित की गई है जिसमें 

नागरिक www.passportindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से परामर्शं 

ओर शिकायतें भेज सकते हँ 

उपर्युक्त कं अलावा, मुख्य पासपोर्टं अधिकारौ के पर्यवेक्षण में 

मत्रालय के सीपीवी प्रभाग मे एक जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ 

(पीजीआरसी) भी स्थापित है। यह टेलीफोन, ई-मेल एवं डाक तथा 

विभिन सरकारी कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों को भी निपाता है। 

इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्टं कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं 

पेंशन मत्रालय की वेनसांइट केन्द्रीय जल शिकायत निपटोन प्रणाली 

(सीपीजीआरएएस) के माध्यम ` से जन शिकायत का निपटान करते 

el उनके आवेदनौ कौ नवीनतम स्थिति उन पर आगे कौ जाने वाली 

कारवाई के निदेशो सहित वेबसाइट पर डाली जाती है जिसे जनता 

आसानी से देख सकती है। 

trate कार्यालयों मे जन शिकायत अधिकारियों के नाम पते 

ओर फोन नम्बर लगा दिए गए ै। aed कार्यालयों मे सामरिक 

स्थानो पर शिकायत/सुञ्ाव पेटिका भी लगा दी गई है। सभी पासपोर्द 

कार्यालयों मे निर्धारित समय-सीमा मे नागरिको के लिए years एवं 

किसी भी शिकायत के निवारण कं लिए जन शिकायत निवारण तंत्र 
स्थापित है। आवेदकों कौ सहायता ओर शिकायतें पर जल्दी सुनवाई 

के लिए सूचना एवं सुविधा केनद्रो, पीजी प्रकोष्ठ ओर सहायता Seat 

की स्थापना की गई SI
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विवरण 

पिछले तीन वर्षो (2010-2012) HR adam ad (31.01.2013 तक) क दौरान wee कार्यालयों 

द्वारा (राज्य-कार) जारी किए गए पास्पोर्यो की सख्या 

जारी किए गए पासपोर्यो के लिए क्र. राज्य/सघीय क्षेत्रो पासपोरं Grade qa -सेवा asi 

a. के नाप कार्यालय सेवा hel के नाप व स्थान 

को संख्या 2010 2011 2012 2013 

(31 जनवारी 

2013, के 

अमुसार) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आध प्रदेश हैदराबाद 6 हैदराबाद-], 403303 520105 613769 62389 

रैदराबाद-।, 

हैदराबाद-111, 

निजामबाद, 

विजयवाड़ा तिरुपति 

विशाखापर्टनम 1 विशाखापटूटनम 

2. असम, मणिपुर गुवाह्यरी 1 गुवाहाटी 44737 54483 52111 4655 

मिजोरम, मेघालय, 

अरुणाचल प्रदेश 

3. बिहार पटना 1 पटना 170921 17062 133648 16629 

4. चंडीगढ़ चंडीगद् 3 चंडीगढ़, अम्बाला, 233511 254166 282672 22197 

लुधियाना 

५. छत्तीसगढ़ रायपुर 1 रायपुर ` 26821 33054 32517 2404 

6. दिल्ली ओर दिल्ली Res, हाउस, 281154 335210 264785 35139 

हरियाणा शालीमार पैलेस, 

fanart कामा 

पैलेस, गारगौन 

7. गोवा पणजी 1 पणजी 33687 33455 22498 4902 

8. गुजरात अहमदाबाद 4 अहमदाबाद -], 391460 421223 425649 36421 

अहमदाबाद-] , 

बदोदरा, राजकोर 



107 wit के 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 108 

1 2 3 5 6 7 8 9 

सूरत सूरत 

9. हिमाचल प्रदेश शिमला शिमला 25524 25628 21991 1837 

10. जम्मू ik जम्मू ` जम्मू 60179 66976 86090 4008 

कश्मीर 
श्रीनगर श्रीनगर 

11. ARES राची राची 44816 47964 ` 55520 4707 

12. कर्नाटक बेगलुर वेगलुरु-1,  296212 384044 400263 34024 

, नेगलुर-11, 

हुबली, मंगलौर 

13. केरल तिरुवेन्द्रम कोलाम, 721218 746370 819331 87870 

तिरुवन्द्रम (ग्रामीण), 

नेयन्तिन्कारा 

कोचिन त्रिसुर, अलापुज्जा 

कोचिन, 

कोचिन (ग्रामीण) 

कोटग्राम 

कोजिकोड कोञचिकोड-], 

कोक्चिकोड-]], 

कन्नुर, पयानुर 

मल्लापुरम मल्लापुरम 

14. मध्य प्रदेश भोपाल भोपाल 89126 99382 109243 6191 

15. महाराष्ट मुई मुबई-1,` 656411 753146 646285 66304 

मुंबह- 11, | 

मुंबई- 111 

धाना धाना, नासिक 

पुणे पुणे 

नागपुर नागपुर 

16. ओडिशा भुवनेश्वर भुवनेश्वर 44417 52481 73164 3528 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. पंजान जालंधर 3 जालधर-1, 209697 196706 214594 22127 

जालधर-1, 

होशियारपुर 

18. राजस्थान जयपुर 3 जयपुर, 174934 199720 196703 15298 

HTT, 

सीकर 

19. तमिलनाडु चेन्नई 3 चेन्नई-1, 544044 571661 687550 66225 

चेनई-11, 

चेनई-1॥ 

त्रिची 2 Frat, तजावुर 

मदुरे 1 Het, तिरुनेनली 

सिरी 

HAL 1 HII 

20. उत्तर प्रदेश लखनऊ 4 लखनऊ, कानपुर, 500761 556424 492797 42715 

गोरखपुर वाराणसी | 

गाजियाबाद 1 गाजियाकद 

बरेली 1. बरेली 

21. उत्तस्खंड देहरादून 1 देहरादून 44655 54840 51148 1469 

22. पश्चिम बंगाल, कोलकाता 2 कोलकाता, 253456 256476 233380 15838 

त्रिपुरा ओर बेहरामपुर 

सिक्किम 

23. अंडमान ओर -- -- - -- 2892 2507 = 

निकोबार द्वीपसमूह 

24. सीपीवी विभाग — - — — 30907 24311 - 

कूल. 372 . 77 5251444 = 5869375 = 5942526 ` 556877 

उपर्युक्त आंकडं मे पासं कार्यालयों द्वारा पुलिस अनुमति प्रमाण-पत्रौ (पीसीसी) को मिलकर प्रदान कौ गई विविध Gard जौ वर्षं 2010 में 6.7.224 

ad 2011 मै 4,6,888 तथा वर्षं 2012 मे 31,435 थी, शामिल Ae ह 

*+उपर्युक्त आंकड़ों मै विदेशो मे स्थित भारतीय मिशनो/केन्द्रौ द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट/विधि सेवाएं भी शामिल नहीं है जो वर्षं 2011 मे 102,700 ओर 

वर्षं 2012 H 11.35.104 afl
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[fet] 

अन्य fies at ओर अल्पसंख्यक समुदाय 

के कर्मचारियों की संख्या 

1381, श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) आपके मंत्रालय में अन्य fies वर्ग ओर अल्पसंख्यक 
समुदायो से संबंधित अधिकारियों कौ श्रेणी-वार ओर राज्य-वार संख्या 

कितनी है; जर 

(ख) कुल पदौ की तुलना मे उनका प्रतिशत fran हे? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 
ओर (ख) ओबीसी कोटे के कर्मचारियों कौ भीं नन्वे कं दशक 

के मध्यमे शुरू हुई ओर fats के अनुसार मंत्रालय के विभिन 

संवर्गो मे ओबीसी के 345 कर्मचारी ह जो कि कुल कार्यकारी 
भारत-आस्थानी संख्या का 9.7 प्रतिशत है । अल्पसंख्यक स्थिति के 

आधार पर रोजगार आंकड़ौ का सरकारी रख-रखाव नही किये जाने 

के कारण इस Gay मे पुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये =z 

(अनुवाद) 

अध्यनोत्तर कार्य वीजा 

1382. श्रीमती अनू टन्डन : क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : । 

(क) सरकार द्वारा यूनाइटेड fener मेँ भारतीय छत्रो को 
अध्यनोत्तर कार्य वीजा से संबंधित ei के समाधान के लिए क्या कदम 

उठाए गण् हैः | 

(ख) क्या भारतीयो के लिए ओर अधिक कार्य वीजा सुकर बनाने 

हेतु यूरोपियन यूनियन के साथ कोई संधि करने के लिए कूटनीतिक 

प्रयासं किए जा रहे है; ओर 

(ग) afe a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या रै? 

विदे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 

से (ग) दिनांक 19 फरवरी, 2013 को त्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड 

कैमरून की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान नई दिल्ली मे भारत-यूके 

वार्ता आयोजित कौ गई थी। यूके में उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय 
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विद्यार्थियों की आवाजाही का मुदा उच्चतम स्तर पर उठाया गया था। 

त्रिरिश प्रधानमत्री ने सूचित किया है कि त्रिरिश विश्वविद्यालयों मेँ अध्ययन 

करने वाले विद्याथियों कौ संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं हे, aed कौ 

, उनके पास स्थान हो तथा अंग्रेजी भाषा को योग्यता हो। भारत सरकार 

यूरोपीय देशो मे अध्ययन के लिए तथा कार्य के प्रयोजनो के लिए भारतीय 

राष्टिकी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी उपयुक्त 

अवसरो पर यूरोपीय संघ के साथ तथा इसके अलग-अलग सदस्यो के 

साथ द्विपक्षीय BI A इस मुदे को उठाती ह। 

अनाथो को आधार 

1383. श्री सुरेश BAe शेटकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

al कृपा करेगे कि देश मे अनाथो को आधार ae जारी करने 

के लिए किन मानदंडो को अपनाया गया है? 

संसदीय कार्य मर॑त्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य पत्री (श्री राजीवं शुक्ला) : भारतीय विशिष्ट पटचान 

प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के विशिष्ट 

पहचान संख्या (आधार) तैयार करने ओर जारी करने का अधिदेश 

fea गया है। तथापि, अनाथो सहित समाज कं शोषित ओर वंचित 

वर्गो के लिए पंजीयको द्वारा समय-समय पर विशेष नामांकन अभियान 

चलाए जा रहे El 

(हिन्दी) 

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 

1384. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे प्राथमिक शिक्षा पे सुधार करने के लिए राज्य-वार 

कितने शिक्षा मित्रो कौ नियुविति की ag है 

(ख) शिक्षा मित्रौ को दिए जाने वाले मानदेय से संबंधित ANS 

a = 

(ग) Fa सरकार को राज्य सरकारों से शिक्षा मित्रो के मानदेय 

a वृद्धि करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए है; 

(घ) यदिदं, तो सरकार द्वारा इस day मे क्या कारवाई कौ 

गई हे; ओर 

„ (ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई ) 2011-12 

के अनुसार देश में प्रारभिक स्कूलों मं लगभग 5.98 लाख संविदा 

शिक्षक है, जिन्हे कु राज्यो मेँ शिक्षा मित्र भी कहते है। राज्य-वार 

ब्योरा सलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ख) से (ङ) नियुक्ति कौ wd ओर निबधन, जिसमे संविदा 

शिक्षकों को दिया जाने बाला पारिश्रमिक अथवा मानदेय भी शामिल 

है, संबंधित राज्य सरकार के नियमों ओर विनियमो के अनुसार होता 

है। 

विवरण 

सरकार स्कूर्लो मेँ सविदा अध्यापको कौी सख्या 

(ॐ आ्एसह 2071-12) 

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कूल संविदा अध्यापक 

1 2 

अंडमान ओर निकोबार 334 | 

दरीपसमूह 

आध्र प्रदेश ` 54401 

अरुणाचल प्रदेश 1871 

असम 1046 

बिहार 424 

चंडीगढ़ 796 

छत्तीसगढ़ 51593 

दादरा ओर नगर हवेली 259 

दमन ओर दीव 95 

दिल्ली 736 

गोवा | 66 

गुजरात 772 

हरियाणा 11047 
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1 2 

हिमाचल प्रदेश 12596 

जम्मू ओर कश्मीर 19919 

WIS 79224 

कर्नाटक 776 

केरल 1567 

लक्षद्रीप 111 

मध्य प्रदेश 151 

महाराष्ट 8559 

मणिपुर 229 

मेघालय 7196 

मिजोरम 4570 

नागालैंड 899 

ओडिशा 81776 

पुदुचेरी 319 

पंजाब 15343 

राजस्थान 16455 

सिक्किम 586 

तमिलनादु 1564 

त्रिपुरा 9 

उत्तर प्रदेश 170544 

उत्तराखंड 3339 

पश्चिम बंगाल 51291 

कूल 598463 
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(अनुवाद) 

केन्द्रीय सतकता आयोग के पास लंबित 

भ्रष्टाचार Hh मामले 

1385. श्री नरहरि महतो : 

श्री मनोहर तिरकी : 

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

` (क) आज कौ तारीख तक केन्द्रीय सतकता आयोग कै पासं 

भ्रष्ट अधिकारियों के कुल कितने मामले लंबित रहै; 

(ख) सभी मामलों का निपरान ओर उन पर निर्णय कब तक 

लिया जाएगा तथा Se दड Ha aH दिया जाएगा; 

(ग) वर्षं 2012-13 मेँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग कं ध्यान F 

भ्रष्टाचार के मत्रालय-वार ओर् राज्य-वार कितने मामले लाए गए 

है; 

(घ) क्या सभी मामलों पर निर्णय दे दिया गया है; 

(ङ) यदि नही, तो लंलित मामलों कौ क्या स्थिति है; ओर 

(च) सरकारे द्वारा सरकारी विभागो में wera को रोकने के 

लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय गें राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री की. नारायणसामी) : 

(क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग परामर्थदात्री निकाय है तथा 

इसके दायरे मे आने वाले मंत्रालयो/विभागो।संगठनोँ द्वारा संदर्भित 

, अलग-अलग मामलों मे केवल अपनी सलाह ही देता है। आयोग द्वारा 

मुहैया करवाई गई सूचना के अनुसार, इसको 7227. मामले (इसमें 

पिते वर्षं से आगे लाए गए 1696 मामले भी शामिल है) प्राप्त हुए ` 

तथा वर्षं 2012 के दौरान इसने 5720 मामलों A सलाह ct इसके 

अतिरिक्त, 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार, आयोग मे सलाह 
देने के लिए 690 मामले जांच के अधीन हैँ तथा 817 मामलों को 

` संबधित संगठन कौ स्यष्टीकरण/रिप्पणियो के लिए वापस भेज दिया 

गया है। ` : 

 .आयोग, सामान्यतया सभी प्रकार से संपूर्ण, इसे प्राप्त मामलो मे, 

चार सप्ताह के भीतर सलाह देने का प्रयास करता Si आयोग द्वारा 
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सलाह देने में विलंब का प्रमुखं कारण मंत्रालय /विभागो/संगठनंं द्वारा 

भेजे जा रहे मामलों मे, मुदे से संबंधित संपूर्ण तथ्यो/संगत सामग्री 

मुहैया करवाने मे कमी कोहोना है ओर एसे संदर्भो मे को सलाह 

देने के पूर्वं आयोग द्वारा अधिक स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक हो जाता 

है। दिनाक 31.12.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार एेसे मामलों की 

सख्या 756 (जिनमे संगठन से ओर स्पष्टीकरण मागे है) तथा 61 

(संगठन से टिप्पणियां प्रतीक्षित है) थी। 

(च) सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दश्त नही करने कौ अपनी नीति 
का अनुसरण करती है तथा भ्रष्टाचार से निपरने तथा सरकार के 

कार्यसंचालन मे सुधार करने के लिए हाल ही मे अनेक कदम उठाए 

() सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमनः; 

(i) निविदा ओर संविदा प्रक्रिया मेँ पारदर्शिता के aay में 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापकं 

अनुदेश जारी करना; 

(ii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों मे सत्यनिष्ठ ` 

agian अपनाने के निदेश 2a हुए केन्द्रीय सतर्कता 

आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणं में 

सत्यनिष्ठा समञ्चौता अपनाने के लिए सरकार को भी सलाह 

दी गई है; 

(iv) ई-शासन का आरभ तथा प्रक्रियाओं ओर प्रणालियो को 

सरल करना; 

(v) नागरिक चार्टर जारी करना; 

(vi) वर्षं 2011 मेँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट कन्वशन 

(यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना; 

(vi) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों 

` तथा अन्य समूह "के" अधिकारियों कौ अचल संपत्ति 
विवरण को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र मेँ रखना; ~ 

(vii) विभिन राजयो मे केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों 
कौ सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष 

` न्प्यायालयो का गठन करना। सरकार ने देश भर मेँ विभिन 

otra म 22 ओर विशेष न्यायाल्यो के सृजन का हाल ` 
हौ मे अनुमोदन किया है। 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने |
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के लिए aa a मे संसद मे अनेक विधायनौ का पुनस्थापन भी किया 

हैः- 

(i) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011; 

(ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011; 

(ii) विदेशी लोक पदधारियो ओर अंतर्यष्टरीय संगठनों के लोक 

पदाधिकारियों कौ रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011; 

(iv) सामान एवं सेवाओं कौ समयबद्ध सुपूर्दगी हेतु नागरिक 

अधिकार तथा शिकायतं निपटान विधेयक, 2011; तथा 

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012. 

| राजीव ऋण योजना 
1386, श्री आर. थामराईसेलवन : 

डो. पी. वेणुगोपाल : 

श्री के. सुगुमार : 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को राजीव ऋण योजना के प्रति ठडी प्रतिक्रिया 

के बरे मे जानकारी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; 

(ग) सर्कार द्वारा राजीव ऋण योजना को ओर अधिक आकर्षक 

बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए ै/उठाए जा रहे ई; 

(घ) क्या सरकार का विचार याजीव ऋण योजना कं माध्यमं 

से लगभग एक लाख wi को लक्ष्य बनाने का है; ओर यदि a, 

तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) क्या सरकार ने राजीव ऋण योजना कौ शर्तो कौ समीक्षा 

की रहै ओर यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रहै? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) जी, हां। सरकार इस मंत्रालय द्वारा वर्षं 2008 से क्रियान्वित 

की जा रही शहरी गरीबो के आवास के लिए व्याजं सब्सिडी योजना 

(आईएसएचयूपी) के प्रायोगिक चरण के प्रति धीमी प्रतिक्रिया होने 

के बारे मे अवगत है। 
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(ख) 20 फरवरी, 2013 तक कौ स्थिति के अनुसार 1100 करोड़ 

रुपए के परिव्यय से 3.10 लाख लाभभोगियो के लक्ष्य तुलना मेँ 13,485 

लाभभोगी 16 करोड रुपए कौ व्याज सन्सिंडी के निबल वर्तमान मूल्य 

(एनपीवी) से लाभान्वित हुए TI 

इस योजना के अंतर्गत हुई धीमी प्रगति के कारणो मे निम्नलिखित 

शामिल हैः- 

* ऋण का आकार स्वतः एक प्रमुख सीमा हैः शहरी क्षेत्रो 

मे रिहायशी यूनिट का निर्माण करने/खरीदने कं लिए 1 

लाख रुपए/1-6 लाख रु. ऋण कौ उच्चतम सीमा क्रमशः 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडन्ल्युएस)/निम्न आय 

समूह (एल आईजी) के लिए अपर्याप्त थी। 

. अनौपचारिक aa के कर्मचारियों के लिए लाभभोगि्यौ कौ 

उच्च जोखिम कौ अवधारण, भूमि के tea योग्य हकदारि्यो 

क बरे में बैक कौ क्रिया प्रणालियां, अनुमोदित प्लान, 

अधिप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र, अपने ग्राहक के बारे में 

जानकारी रखने के कड मानदंड आदि ऋण देने से सबधि 

जुड़े कारणों से sal कौ सीमित प्रतिक्रिया रही है। 

॥ दस योजना मे केवल आवास का निर्माण करने अथवा 

रिहायशी यूनिट खरीदने को शामिल किया गया है। 

हालाकि आवास की अधिकतम कमी जमाव होने के कारके 

से थी फिर भी इसमे आवास के विस्तार/परिवर्तन का 

शामिल नहीं किया गया है। 

॥ अन्य कदटिनाई यह थी कि यह योजना लक्ष्य प्रधान होने 

कौ बजाय मागोन्मुख et 

. अन्य शब्दों मे इस योजना A बाजए उसके इसके कि 

चैक ओर सरकारी एजेंसियां इस संबंध मे पहल Hi व्यय 

सूचित ओर गरीन लाभभोगियो से ही यह अपेक्षा कौ गई 

हैकिवे ही सभी पहल प्रयास wil 

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने शहरी गरीबों के आवास के लिए 

व्याज fast योजना ( आर्दएसएचयूपी) को अधिक प्रभावी बनाने के 

लिए उसके प्रायोगिक चरण मे निम्नलिखित कदम उठाए हैः- ` 

* वित्तीय वर्षं 2009-10 के दौरान इस योजना के अतर्गत .. 

ऋण से लाभान्वित होने वाले हकदार परिवार कौ मासिक 

आय को प्रारंभ मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो
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(ईडन्ल्यूएस) के लिए 3300 रुपए से aa कर 

5000 रुपए तथा निम्न आय समूहं (एसलआरईजी) के 

परिवारो के लिए 5001 रुपए से बह्म कर् 10000 रुपए 

को गई et नवंबर्, 2012 के दौरान परिवारो की आय 

को आगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडन्ल्यएस) के 

लिए 1,00,000 रुपए से प्रतिवर्ष तथा निम्न आयु समूह 

(एलआईजी) के लिए 1,00.000 रुपए से बदरा कर 

2,00.000 equ प्रतिवर्षं बह्म दी गई है ताकि उसे वर्तमान 

आय, व्यय ओर आवासं ओर लागत के Wael के अनुरूप 

बनाया जा सके। ) 

° शहरी गरीबों के आवास के लिए व्याज सन्सिडी योजना 

 (आरईएसएचयूपी) में क्षेत्रीय ग्रामीण seat (आरआरबी) 

ओर निजी aa के set को शामिल किया गया है। 

® निजीक्षेत्रकेरवैकोौ को लाभभोगियो के आय के प्रमाणपत्र 

करने कौ प्रक्रिया शुरू करने कं लिए प्राधिकृत किया गया 

हे। । | 

. इस योजना -के अंतर्गत प्रत्येक स्वीकृत आवेदन पत्र के 

लिए 250 रुपए का सुविधा शुल्क लगाने का अनुमोदन 

किया गया है। | 

* राज्यो को अपनी राज्य आवास योजनाओं को शहरी गरीनों 

के आवास के लिए व्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी ) 

मे समामेलित करने at अनुमति दी गई है। 

* विभिन स्यो नामतः आध्र प्रदेशा, छत्तीसगढ़ ओर् कर्नारक 

जिन्होने अपनी राज्य आवास .योजनाओं को शहरी गरीबो 

के आवास के लिए व्याज सच्सिडी योजना (आरईएसएचयूपी) 

के साथ समामेलित कर लिया है, ने कुछ उपाय भी किए 

` है। तमिलनाडु ओर मध्य प्रदेश ने आईएसएचयूपी के 

अंतर्गत रहने रखने योग्य प्रतिभूति के रूप मे आबंटित 

पट्टे कौ अनुमति दे दी है। तमिलनाडु ने स्टाम्प शुल्क 

जेस प्रभाय सेद्धूटदे दी है। इनमे से HoH राज्यो ने 

अनुमोदित योजनाओं, आय के प्रमाण-पत्रौं आदि के संबंध 

मे सहायता भी दी है ओर प्रसंस्करण शुल्क ओर कानूनी 

शुल्को सेभीद्धूटदीदहै। | 

शहरी गरीबों के आवास के लिए व्याज सब्सिडी योजना 
` (आईएसएचयूपी) के प्रायोगिक चरण & क्रियानवयन के दौरान पेश 

आई aera को दूर करने के लिए इस योजना को सुदृढ बनाने 
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तथा इसे राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के साथ पुनः शुरू किए 

जाने का प्रस्ताव दै। इसमे ऋण कौ राशि को बटू कर आर्थिक रूप 

से कमजोर वर्गो (ईडन्ल्यूञआर) के लाभार्थियों के लिए 5.00 रुपए 

लाख करने तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) के लाभार्थियो के 

लिए 8.00 लाख रुपए, करने के साथ-साथ दोनों श्रेणियो के लिए 

व्याज कौ सब्सिडी 5.0 लाख रुपए करने ओर इसमे उपयुक्त संशोधन 
किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इसकौ अन्य समस्याओं का निवारण 
कियाजा सके) । 

तथापि, चूकि इस पर आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नही हुआ 

है, इसलिए tet स्थिति में इसके अंतिम रूप के बरि मे कोई विवरण 

नहीं दिया जा सकता है अथवा ठोस प्रतिबद्धता नहीं कौ जा सकती 

हे। 

बहुउदेश्यीय कार्ड 

1387. श्री हमदुल्ला सईद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मै प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय बहुखदश्यीय 

पहचान-पत्र जारी करने का को प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी who क्या है; 

(ग) क्या नागरिको को आधार ओर wea जनसंख्या रजिस्टर 

सहित तीन भिनन-भिनन कार्ड जारी किए जाएंगे; ओर 

(घ) यदि a, तो इसके क्या कारण है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, adi 

(ख) प्रश्न नहीं seq 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में 
नामांकन अनिवार्य है ओर आधार स्वैच्छिक दै। आधार संख्या वाले 

निवासी पहचान rs (आरआईसी) नागरिकता अधिनियम, 1955 के 

तहत पहचान कांड को जारी करने के लिए प्राधिकृत नागरिक पंजीकरण 

के महापजीयक द्वारा जारी किए जाएगे। 

` शिक्षा उपकर 

1388. श्री सी. राजेन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने को कृपा करेगे कि :
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(क) क्या आपका मंत्रालय शिक्षा aa के विकास कं लिए शिक्षा 

उपकर Wa करता है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्राप्त शिक्षा उपकर 

का वर्ध-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा उपकर को किस तरह 

खर्च/^उपयोग किया गया; 

(घ) क्या यह सच है कि शिक्षा उपकर के आधार पर भारी 

धनराशि अप्रयुक्त है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले 3 वर्ष मे इसं मत्रालय 

द्वारा शिक्षा उपकर के फलस्वरूप प्राप्त निधियां, मध्याह्ने भोजन योजना 

(एमडीएमएस) ओर सर्व शिक्षा अभियान (Tava) के लिए किया 

गया। इनका उपयोग तथा इस पर किया गया व्यय नीचै तालिका में 

देखा जा सकता ठैः- | 

(करोड रुपए) 

वर्ष शिक्षा उपकर निम्नलिखित के लिए व्यय 

के फलस्वरूप शिक्षा उपकर से 

मानव संसाधन आबटित को गई 

विकास मंत्रालय निधियां 

द्वारा प्राप्त 

निधया एमदीएमएस «= waa 

2009-10 12257.67 5582.63 8415.48 13998.11* 

2010-11 15805.00 6372.00 6432.99 15805.00 

2011-12 18334.00 6166.45 11839.82 18006.27 

*2009-10 के लिए व्यय के ainsi में पिछले वर्षं के लिए ली गई 

राशि शामिल Ft 

(घ) ओर (डः) वर्षं 2009-10 ओर 2010-11 मे निधि का 

पूर्णतः उपयोग किया गया है । वर्ष 2011-12 मे केवल 1.8% निधियां 

अप्रयुक्त रह गई 1 
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ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं 

1389. श्री कालीकेणछ नारायण सिह देव : 

श्री कायेषवर बैड : 

श्री देवजी एम. पटेल : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

ain कि : 

(क) देश मे राष्ट्रीय टेलीफोन घनत्व कितना है ओर राज्य-वार 

ग्रामीण ओर शहरी ast मे पृथक-पृथक टेलीफोन घनत्व कितना है; 

(ख) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत टेलीफोन घनत्व प्राप्त 

करने का है; 

(ग) यदि दहा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा इसके 

लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रदान. करने के लिए क्या कारवाई कौ गई 

है; 

(घ) क्या निजी दूरसंचार ओंपरेटर ग्रामीण क्षेत्रो मे अपनी Gare 

शुरू नहीं कर रहे है; 

(ङ) यदि at, तो तत्संब॑धी व्यौराक्या टै ओर सरकार द्वारा एेसे 

 आपरेरस के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है तथा ee ग्रामीण क्षेत्र 

मे मे आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए ग रहै; 

(च) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र मे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग 

को बढावा दे रही है; ओर 

(3) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस संबध में 

अब तक क्या कारवाई कौ गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit मिलिद देवरा) : (क) 

ग्रामीण ओर शहरी a मे अलग-अलग सेवा क्षेत्र/राज्य-वार 

टेली -घनत्व सहित देश में राष्ट्रीय देलीघनत्व का wha संलग्न विवरण-1 

मे दिया गया है। 

(ख) ओर (ग) वर्ष, 2007 तक ग्रामीण टेली-घनत्व को 70 

प्रतिशत तथा 2020 तक 100 प्रतिशतं तक Ser Wea दूरसंचार 

नीति, 2012 के उल्लिखित उदेश्य मे से एक है। 

दिनांक 01.04.2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा सार्वभौमिक 

सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि का गठन किया गया है जिसका मूल्य
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उदेश्य ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्रो मे मोबाइल सेवा, ब्रोडरवैड कनेव्िवीरी 

ओर ओएफसी (ओष्टिकल फाइबर Aas) जैसी अवसंरचना का सृजन 

करने सहित सभी प्रकार कौ दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम प्रदान करना 

हे। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (quash) के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों 

को सार्वभोमिक सेवा लेवी (यूएलएल) के माध्यम से प्राप्त किया गया 

हे जो इस समय इंटरनेट, वायस मेल, ई मेल सेवा प्रदाताओं आदि 

जैसे विशुद्ध मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं को छोडकर सभी दूरसंचार 

सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% 

निर्धारित किया गया है। । 

विभिन यूएसओएफ स्कीम ग्रामीण रेली-घनत्व कौ वृद्धि करने 

मे महत्वपूर्णं योगदान दे रही Si ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्रो में दूरसंचार 

सेवाए/अवसंरचना प्रदान करने के एल यूएसओएफ कौ वित्तीय सहायता 

से कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का व्यौरा संलग्न विवरण-1! मे दिया 

गया Tl 

. (घ) ओर (ङ) सेल्युलर मोबादल टेलीफोन सेवा (सीएमरीएस) 

एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस कौ शर्त मेँ जिला मुख्यालय 

आधारित रोल आउट दायित्व अनिवार्य बनाया गया है। asda के 

निबधन ओर wd मे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान 

किया गया हैः- 

(i) 50% से अधिक तक जिला मुख्यालयो/कस्बों को कवर 

किए जाने ओर अगे इनका विस्तार किए जाने के 

लिए जिला मुख्यालय।/कस्बे का विकल्प प्रचालक के 
पास होगा। । 

(i) ग्रामीण क्षेत्रो को अनिवार्यतः कवर किए जाने की कोई 

अपेक्षा नहीं की गई है। 

नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित 3जी/बीडन्ल्यू Caen 
का उपयोग करने वाले नेटवर्क के संबंध मे सल आउट करने के 

लिए अलग शर्ते Si उजी/बीडन्ल्यूए Maen की नीलामी के उपरांत, 

सबधित सफल बोलीदात का सीएमरीएस/यूएएस संशोधित कर दिया 

गया I | 

 3जौ/बीडन्ल्यूए Been नीलामी मेँ सफल बोलीदाताओं को जारी 

सीएमटीएस/यूएएस लादसेस मेँ किए गए संशोधन के अनुसार Tess 

दायित्व के तहत अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किया 

गया हैः- 

(क) लादुसेसधारक अपने लादसेस सेवा-क्ेत्र कौ संबंधित 
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श्रेणियो के लिए sat स्पेक्ट्रम रोलआउर दायित्व नेटवर्क 

का अनुपालन सुनिश्चित HoT 

श्रेणी क, ख ओर म सेवा क्षेत्र लाइसेंस श्रेणियो के लिएः 
वे लाइसेसधारक जिनको Bag आबंटित किया गया है, 

यह सुनिश्चित करेगे कि प्रभावी तारीख से 5 वर्षो के 

भीतर उस सेवा क्षेत्र मे जिला मुख्यालय का कम-से-कम 

50% क्षेत्र उजी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए कवर किया 

जाएगा जिसमे से जिला मुख्यालय का कम-से-केम 

15% ग्रामीण शर्ट डिस्टैन्स चार्टिंग एरिया (एसडीसीए) 

ह्यना चाहिए्। एसडीसीए् को भारत कौ जनगणना पे प्रयुक्ते 

परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया गया। एसडीसीए उस 

क्षेत्र के रूप में परिभाषित है, जहां 50% जनसंख्या ग्रामीण 

aal मे निवास करती है। 

(ख) लाईइसेसधारक अपने asda सेवा-कषेत्र कौ संबंधित 

श्रेणियो के लिए 3जी स्पेक्ट्रम रोलआउर दायित्व नेटवर्क 

करा अनुपालन सुनिश्चित करेगा। 

श्रेणी क, ख ओर ग सेवा क्षेत्र asda के लिएः 

लाइसेसधारक जिसे स्पेक्ट्रम आबंरित किया गया है, यह 

सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण wd fea चार्जिगं एरिया 

(एसडीसीए) का कम-से-कम 50% क्षेत्रे बीडन्ल्युए 

SA का उपयोग करते हुए प्रभावी तिथि से पांच वर्षो 

के भीतर कवर किया जाएगा! ग्रामीण एसडीसीए के कवरेज 

का तात्पर्य होगा कि नागरपालिका,/स्थानीय निकाय सीमा 

हास परिबद्ध कम-से-कम 90% क्षत्र अपेक्षित le लेवल 

कवरेज प्राप्त करेगा। 

इसको प्रभावी तिथि वह तिथि होगी जब प्रदत्त स्पेक्ट्रम 

का वाणिज्यिक उपयोग करने का अधिकार शुरू हो जाएगा 

अर्थात् संबधित 3जी/बीडन्ल्यूए सफल बोलीदाताओं को 

संशोधित पत्र जारी होने कौ तिथि। 

उजी/बीडन्ल्यूए स्पेक्ट्रम cede कौ पांच वर्षो कौ अवधि वर्ष 

2015 मे पूरी हो जाएगी । : 

(च) ओर (कछ) जी, a) सरकार दूरसंचार क्षेत्र मे नवीकरण 

ऊर्जां के उपयोग कौ aga दे रही हे। 

हरित ऊर्जा के aaa मे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

कौ सिफारिश को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है! विस्तृत
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निदेश ओर लक्ष्य निर्धारिते करते हुए दूरसंचार क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाने 

के उपाय अपनाने के लिए लाइसेसधारको/सखभी severest सेवा प्रदाताओं 

को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैः- 

सभी ग्रामीण टोवरो का कम-से-कम 50% ओर शहरी ्यँवरो का 

कम-से-कम 20% efati को 2015 तक हादव्रिड पोविर (नवीकरणीय 

ऊर्जा प्रौद्योगिकौ+ग्रिड पवर) द्वारा विद्युत प्रदान किया जाना है, जबकि 

वर्ष 2020 तक द्वारा 75% गामीण sacl को ओर 33% शहरी वरो 

को हादव्रिड पौवर द्वारा विद्युत प्रदान किया जाना है। 

सभी सेवा vernal से अपेक्षित है कि वर्षं 2020 तक आधार 

वर्षं के कार्बन फुटप्रिट स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र मे अधिकतम 50% तथा 

शहरी क्षेत्रो मे अधिकतम 66% का स्तर प्राप्त करने के अतिम लक्ष्य 

सहितं कार्बन क्रेडिट पानदडों के अनुसार एक कार्बन क्रेडिट नीति 

तैयार करे। सभी Ayer कार्बन फूटप्रिरो कौ गणना करने के लिए 

आधार वर्षं 2011 होगा जिसमे एक वर्षं कौ कार्यान्वयन अवधि होगी 

तथा कार्बन कटौती का प्रथम वर्षं 2012 eT 

सभी सेवा प्रदाताओं को एक वर्षं मे दौ बार अपने कार्बन Hele 

की घोषणा करनी है। इसके अलावा, सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित 

फरप्रिर के विवरण के आधार पर, सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नेटवर्क 

के लिए कार्बन उत्सर्जन मे वर्षं 2012-13 तक 5% वर्षं 2014-15 

तक 8%, वर्ष 2016-17 TH 12% ओर् AF 2018-18 तक 17% 

al कमी करने का लक्ष्य बनाना चादिप्। 

विवरण 

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे अलग से सेवा श्षेत्र^याज्य-वार 

टेली- घनत्व सहित देश मँ राष्ट्रीय टेली-षनत्व 

क्र. सेवा कित्र का नाम दिनाक 31.12.2012 की स्थिति 

स. | के अनुसार टेली-घनत्व 

ग्रामीण शहरी समग्र 

1 2 3 4 5 

1. आध्र प्रदेशं 41.04 169.97 76.88 

2. असम 30.18 136.38 46.50 

3 बिहार 26.90 170.32 46.53 

4 गुजरात 51.64 133.7 85.19 
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1 2 3 4 5 

5 हरियाणा 55.76 116.44 76.72 

6 हिमाचल प्रदेश 73.08 336.30  102.76 

7 जम्मू ओर कश्मीर 35.98 118.45 58.41 

8 कर्नाटक 42.92  170.84 91.26 

9 केरल 62.59 212.43 100.76 

10 मध्य प्रदेश 29.51 114.15 52.23 

11 महाराष्ट 51.19 112.21 72.62 

12 पूर्वोत्तर 39.62 : 149.59 66.53. 

13 ओडिशा 37.43 | 167.62 59.70 

14 पंजाब 64.82 152.90 101.92 

15 राजस्थान 42.81 149.04 68.31 

16 तमिलादु 60.46 147.35 109.64 

17 उत्तर प्रदेश (पूर्व) 31.79 140.36 56.20 

18 उत्तर प्रदेशा 

(पश्चिम) 

19 पर्चिम बगाल 41.19 150.82 56.85 

20 कोलकाता - ~ . 15510 

21 दिल्ली — - 220.00 

22 मुंबई - - 159.57 

अखिल भारत | 39.90 149.55 73.34 

विवरण 

सार्वभौतिक सेवा दायित्व निधि स्कीम का व्यौरा 

सामान्य ओएफसी अवसंरचना का सृजन 

(क) राष्टीय ओष्टिकल wiser Azan (एनओएफएन);: 

वर्तमान मे, राज्यो कौ राजधानियो, जिलों ओर ब्लोक
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तथा ओष्टिकल फाइबर कौ व्यवस्था कर दी ong हे। 
Tey ओंष्टिकल फाइबर Aca के तहत ateda 

कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमो अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल ओर पोवर-ग्रिड 

कं मौजूदा ओप्टिकल फाइबर का उपयोग करके ओर 
जहां आवश्यक दहै, वहां ग्राम पंचायतों कौ मध्य 
कनेक्टिविटी अंतराल को पाटने के लिए उत्तरोत्तर रूप 

से फाइबर केबल fast देश कौ सभी 2,50.000 ग्राम 
` पचायतों को जोड़ने कौ योजना बनाई गई रहै। इस 

परियोजना का वित्तपोषण यृएसओएफ से किया जाएगा 

ओर 2 वर्षो मे इसक योजना की प्रारंभिक अनुमानित | 

लागत 20,000 करोड रुपए होगी । 

इगः प्रकार fast जाने वाले केबलं नेटवर्क की लंबाई 

5 लाख कि.मी. अनुमानित है। इस प्रकार तैयार किए 

गए Sh Wig Aza का उपयोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी 

के आधार पर किया जाएगा ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत 

पर॒ कम-से-कम 100 एमबीपीएस की defray 
सुनिश्चित कौ जा सके। 

सेवा प्रदाता कौ सभी श्रेणिर्यो को एक समापन रूप 

से नेटवक सुविधा प्रदान कौ जाएगी । इस प्रकार, मोबहल 

` प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी ), Haq री. 

at. प्रचालक, विषय-विस्तु प्रदाता जैसे अभिगम 

प्रदाता/सेवा प्रदाता ग्रामीण asi मे विभिन प्रकार की 

सेवाएं शुरू कर सकते हैँ} 

इसके तहत, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन इत्यादि 

कं लिए विभिन प्रकार के अनुप्रयोगों की व्यवस्था की 

जाएगी । 

इस परियोजना को विशेष उदेश्य साधन (एसपीवी) अर्थात् 

भारत ग्ीडरबेड नेटवर्क लि. (नीबीएनएल) के माध्यम से 

निष्पादित किया जा रहा है जिसे भारतीय कपनी अधिनियम, 

` 1956 के तहत दिनांक 25.2.2012 को निगमित किया 

गया है। 

| वर्तमान स्थितिः 

एनओएफएन परियोजना कौ केद्र-राज्य संयुक्त प्रयास के 

रूप मे परिकल्पना at गई है) इसमे राज्य सरकारों से 

यह अपेक्षा कौ गई है कि वे मार्गधिकार् प्रभार वसूल न 
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करके इसमे योगदान करं । इस परियोजना मे भारत सरकार, 

राज्य सरकार ओर बीबीएनएल के बीच एकं त्रि-पक्षीय 

Sagi WA संपन करने के आवश्यकता होगी । 

इस परियोजना & लिए 13 राज्यो अर्थात् आध्र प्रदेश, 

अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ORGS, कर्नाटक, केरल, 

मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर 

प्रदेश, उत्तराखंड तथा 3 संघ-शासित si यथा-दादरा 

ओर नगर हवेली, दमन ओर दीव तथा पुदुचेरी के साथ 

दिनांक 26.10.2012 को त्रि-पक्षीय सम्मता ज्ञापन संपन 

किया गया 31 इन राज्यो ओर संघ शासित ast मे इस 

ओप्टिकल फाइबर team से लगभग 1,40.727 ग्राम 

पचायतो को कवर किया जाएगा। 

इस परियोजना के तहत अजमेर जिले (राजस्थान) कै 

अरेन sie, उत्तरी त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर 

sath, विशाखापर््टनम जिले (आंध्र प्रदेश) के प्रवदा 

व्लोकि कौ सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 

3 प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी कौ गई है। दिनांक 

15.10.2012 कौ स्थिति के अनुसार, इन तीन प्रायोगिक 

परियोजना stat मे से प्रत्येक मे 58 ग्राम पंचायतों को 

100 एमबीपीएस बैडविद्थ की सुविधा प्रदान की ̀ गई 

zl 

पूर्वोत्तर aa मे अंतरा-जिला उप-मंडल मुख्यालय 

जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवक॑ का ओष्टिकल 

Wigat team संवर्धन, सुजन ओर प्रबंधन 

° यह tal, असम मे इस उदेश्य के साथ शुरू कौ 

गई थी कि वोयस ओर डाटा परियात को अभिगम 

eam से ग्रामीण क्षेत्रों मे अपने प्रदान नेरक्क पर 

Wea के लिए पर्याप्त वैक-होँल क्षमता प्रदान करने 

के मदेनजर ग्रामीण sat मे ओएफसी नेटवर्क को 

Yes किया जाएगा। 

* पूवेत्तिर क्षेत्र मे ओएफसी. स्कीम बीओओ मोडल 

अर्थात् निर्माण, संचालन ओर स्वामित्व के आधार 

पर प्रारभ कौ गह F1 

° इस स्कीम में aa के मुख्यालय ओर जिला 

मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवकं संवरद्धन का
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(i) 

(ii) 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) 

ध्यान रखा गया Ti यूएसओएफ रजसहायता इस 

शर्तं पर प्रदान करेगा कि करार मे निर्धारित दरो 

पर इस Aah को अन्य प्रचालकों के साथ Ae 

किया जाएगा। 

असम के लिए स्कीम 

यह ओएफसी स्कौम, 27 जिलों के 354 स्थानों 

को wie करेगी। इस day में दिनांक 

12.02.2010 को बीएसएनएल के साथ करार 

हस्ताक्षरित किया गया था! यह करार, इस पर 

हस्ताक्षर होने कौ तारीख से 7 वर्षं की अवधि 

के लिए वैध होगा। यूएसओएफ 98.89/- 

करोड रुपए कौ राजसहायता प्रदान HUT! 

दिनाक 31.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार, 

लक्षित 354 स्थानो मँ से 280 स्थानों को 

stupa Adah से कनैक्ट कर दिया गया 

हे 

इस स्कौम के तहत सृजित रियायती वैँडविड्थ 

क्षमता का कम-से-कम 70 प्रतिशत असम क्षेत्र 

में टाई के चालू उच्चतम प्रशुल्को के 26.22 

प्रतिशत से कम की दरौ पर्, लाइसेसधारक सेवा 

प्रदाता के साथ Gen किया जाएगा। 

पूर्वोत्तर-1 सर्कल (area, मिजोरम ओर 

त्रिपुरा) के लिए स्कीम 

यह ओएफसी स्कीम, 19 जिलों मे 188 स्थानों 

को कनेक्ट करेगी । इस Gay मे दिनांक 16. 

01.2012 को रेलरेल के साथ करार हस्ताक्षरितं 

किया गया Ml यह करार, इस पर हस्ताक्षर 

होने कौ तारीख से 8 वर्ष at अवधि कं लिए 

वैध होगा। युएसओएफ 89.50/- Hes रुपए 

को राजसहायता प्रदान करेगा। 

इस स्कौम के तहत सृजित रियायती बैडविड्थ 

क्षमत का कम-से-कम 70 प्रतिशत ट्राई के 

चालू उच्चतम प्रशुल्कं के 12 प्रतिशत से कम 

कौ दरौ पर, लाइसंसधारक सेवा प्रदाता के साथ 

साद्या किया जाएगा। 

2. 
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(ii) पूर्वोत्तर सर्कल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर 

ओर नागालैंड) के लिए स्कीम 

* यह ओएफसी स्कीम, 30 जिलों के 407 स्थानं 

को कनेक्ट करेगी । इस Gay मे दिनाक 16. 

01.2012 को रेलरेल के साथ करार हस्ताक्षरित 

किया गया था! यह करार, इस पर हस्ताक्षर 

होने कौ तारीख से 8 वर्षं कौ अवधि के लिए 

वैध होगा । यूएसओएफं 298.50/- करोड़ रुपए 

की राजंसहायता प्रदान HOT 

° इस स्कोम के तहत सृजित रियायती रबेडविद्थ 

क्षमता का कम-से-कम 70 प्रतिशत ay के 

चालू उच्चतम प्रशुल्को के 27 प्रतिशत कम 

कौ दरौ, पर लादुसेसधारक सेवा प्रदाता के साथ 

aan किया जाएगा। 

गांव स्तर तक वायरलान aisds संयोजकता के प्रावधान 

के विस्तार के लिए ग्रामीण aisds स्कोम 

मौजुदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसरचना ओर कोपर वायरलाइन नेटवकं 

को स्तरोनत करके ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षत्र मे वायरलाइन ब्रँडनैड 

सयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसभोएफ ने ग्रामीण 

वायरलाइन sists स्कीम के अंतर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2009 

को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर feu si प्रत्येक 

ब्रडिबैड HAH की गति कम-से-कम 512 केबीपीएस रहेगी । 

इस स्कीम कै अंतर्गत 5 वर्षं कौ अवधि के अंदर अर्थात् 2014 

तक बीएसएनएल दवाय एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों 

को 8,88.832 ANA ASIS कनेक्छान तथा 23,672 कियोस्क 

उपलब्ध कराए जाएगे। यह राज-सहायता Baar (i) aisas 

कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/कम्प्यूटिग 

उपकरण ओर ८) त्रोडन्रेड सेवा कौ सार्वजनिक अभिगम्यता के 

लिए कियोस्को कौ स्थापना करने के लिए है। 5 वर्षं की अवधि 

मे अनुमानित राजसहायता 1,500/- करोड रुपये कौ है जिसमें 

9 लाख नत्रोडनैँड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्करो, 

कम्प्यूटर/कम्प्यूटिग उपकरणों ओर कियोस्कों के लिए राजसहायता 

भी शामिल है। | 

दिनांक 31.12.2012 at स्थिति के अनुसार ग्रामीण ओर दूरस्थ 

शत्रो मे कुल 4,33.018 ब्रड्ेड कनेक्शन प्रदान किए m = 

तथा 10, 713 कियोस्क स्थापित किए गए है।
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3. सा्ञाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम 

एसे ग्रामीण ओर दूरस्थ aa जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस ओर 

मोबाइल कवरेज नहीं है, मे मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन 

से, 27 राज्यो के 500 जिलों मे 7,353 अवसंरचना स्थलो/८्यवसे 

को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए वित्तीय 

सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू 

की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत एेसे गांव अथवा गांवों के 

समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां 

मोबाइल कवरेज कौ सुविधा उपलब्ध नहीं है, मेँ वर संस्थापित 

करने के लिए विचार किया गया ol करार की wal कें अनुसार 

वास्तविक फोल्ड सर्वेक्षण ओर प्राप्त सुविधा के आधार पर 

cai कौ संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 01. 

06.2007 से प्रभावी इस करारं को मई, 2007 मे सफल 

बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जो कि नवम्बर्, 

2013 तक वैध है। 

दिनाक 31.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 

7317 dat यानि लगभग 99.51 प्रतिशत स्थापिते किए गए है। 

मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सृजित अवसंरचना को तीन 

सेवा (वीपीरी) प्रदाताओं द्वारा aren किया जाएगा। दिनांक 31. 

12.2012 कौ स्थिति के अनुसार, मोबाइल सेवाओं के प्रावधान 

हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा 16,023 बेस टरासीवर FEV को इन 

वसँ तक शुरू किया गया हे। 

4. सावर्जनिक अभिगमः सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीरी) 

दिनांक 31.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार af 2001 कौ 

जनगणना के आधार पर 5,81,610 आवासित राजस्व ग्रामं 

अर्थात् 97.97 प्रतिशत ग्रामो को यूएसओएफ निधि कौ राजसहायता 

से सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी mg है। वर्ष 

2001 कौ जनगणना के अनुसार अभी तक कवर न किए गए 

ओर नए अभिनिर्धारित ग्रामो मे यृएसओएफ at वीपीरी स्कीम 

के माध्यम से शेष आवासित राजस्व ग्रामो मे वीपीटी सुविधा प्रदान 
की जा रही है। | | 

वर्षं 2001 की जनगणना के अनुसार, शामिल न किए गए 

ओर नए अभिनिर्धारित wat में वीपीटी का प्रावधान करने . 

कौ यूएसओएफ स्कीम : मौजूदा वीपीटी ओर भारत निर्माण 

योजना के तहत प्रदान किए गणए वीपीटी को ध्यान मेँ रखकर | 

वर्ष 2001 कौ जनगणना के अनुसार आवासित ग्रामं मे कार्य 

~ 
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केर रहे वीपीटरी का मिलान कियास गया था। Sa स्कौम के तहत 

यूएसओएफ से राजसदहायता प्राप्त करके वीपीटी का प्रावधान करने 

के लिए दिनांक 01.10.2007 कौ स्थिति के अनुसार के अनुसार 

वर्ष 2001 को जनगणना के अनुसार सभी शेष आवासित ग्रामं 

को इनको जनसंख्या, दूरी, सुलभता ओर कानून तथा व्यवस्था 

कौ स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल कर लिया गया Sl इस 

सबध मै सीएसएनएल के साथ दिनांक 27.02.2009 `को करार 

संपन किए गए है। 

(अनुकाद। 

बीएसएनएल ERT मोबाटल ओर 

उल्ल्युएलएल कवरेज 

1390. राजकुमारी रला सिह : 
श्री इज्यराज सिह : 

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : 

डा. संजय सिह : 

श्री हरीश चौधरी : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि : 

(क) मोबाइल ओर वायरलैस ओन लोकल लूप टेलीफोन 

कनेक्शन कौ संख्या कितनी है तथा देश मे एेसे टेलीफोन द्वारा राज्य-वार 

ओर पीएसयु टेलीफोन कपनी-वार कितना क्षेत्र कवर् किया जाता है; 

(ख) wee कवरेज कौ तुलना में प्रत्येक राज्य में मोबाइल 

ओर डन्ल्युएलएल कवरेज का प्रतिशत कितना है; 

(ग) क्या मोबाइल सेवाएं विरोषकर बीएसएनएल की सेवाएं 

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मँ असंतोषजनक ह ओर नेटवर्क कवरेज 

प्रदानं करने के लिए इन राज्यो म मोबाहल रवर अपर्याप्त है; 

(घ) -यदि हां, तो तत्संबबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; । | 

(ङ) इन राज्यो मेँ मोबाइल सेवा के विस्तार ओर विकास के 

लिए शुरू किए गए तथा प्रस्तावित कार्यो का राज्य-वार व्यौरा क्या 

है; ) 

(च) क्या इस संबंध मे बीएसएनएल के अधिकारियों के 
कार्यकरणं कौ समीक्षा की गई है; ओर . |
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(कछ) यदि a, तो दूस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 

(डो. क्रुपारानी किल्ली) : (क) ओर (ख) मोबाइल उपभोक्ताओं 

कौ संख्या, लोकल लुप वायरलैस मे (डन्ल्यूएलएल) उपभोक्ताओं कौ 

संख्या ओर मोबाइल सेवा तथा उन्ल्युएलएल सेवाओं द्वारा कवर किए 

गए क्षेत्र के साथ ही इसके प्रतिशत के संदर्भ मे भारत संचार निगम 

लिमिरेड (बीएसएनएल) का सर्किल-वार संलग्न विवरण-। ओर 1 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) 

मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) उत्तर प्रदेश, राजस्थान ओर गुजरात राज्यो के 

उपभोक्ताओं सहित बीएसएनएल के He मोबाइल रेलीफोन उपभोक्ता 

नेवर्क कवरेज सहितं सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित समस्याओं 
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का सामना करते Si तथापि, बीएसएनएल कौ मोबाइल दूरसचार सेवा 

आमतौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (राई) द्वारा 

निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदडो को पूरा कर रही TI 

(ङ) बीएसएनएल तकनीकी -वाणिज्यिक आवश्यकताओं के 

आधार पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान ओर गुजरात सहित अन्य राज्यो में 

अपने दूरसंचार नेटवर्क का संवर्धन करता Fi तथापि, बीएसएनएल 

ने ग्लोबल सिस्टम फार Hage कम्युकिनेशन (जीएसएम) Aca 

के लिए उत्तर प्रदेश मे 2.34 मिलियन लान, राजस्थान मे 1.2 मिलियन 

लाइन ओर गुजरात मे 0.18 मिलियन लाइन का विस्तार करने कौ 

योजना बनाई है। 

(च) ओर (कछ) दूरसंचार विभाग ओर बीएसएनएल कं निष्पादन 

की नियमित तौर पर समीक्षा करते FI 

वितरण 

दिनाक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार seaweed के मोबाइल उफ भोक्ताओं कर सख्या ओर मोबाइल सेवाओं 

द्रारा कवर किए गए क्षेत्र सहित इसके प्रतिशत से सनधित सर्किल-वार FART 

क्र. स्किल मोबाइल उपभोक्ताओं कवर किया गया कवर feu गए क्षेत्र 

सं. कौ संख्या aa (वर्ग किमी.) का प्रतिशत् 

1 2 3 4 5 

1. हरियाणा 3031588 32621 73.78 

2. हिमाचल प्रदेश 1542042 32605 58.57 

3. | जम्मू ओर कश्मीर 1092458 40114 18.05 

4. पंजाब 4355262 55476 | 100.00 

5. राजस्थान 5730526 164345 48.02 

6. उत्तराखंड 1344832 38572 72.12 

7. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 9881252 143450 84.37 

8. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 3424008 45759 65.29 

9. अंडमान ओर निकोबार 200732 797 9.66 

दवीपसमूह 

10. असम 1140886 40240 51.30 
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1 2 3 4 5 

11. बिहार् 4153412 62460 66.33 

12. कोलकाता दूरयचार जिला 2272698 2200 100.00 

13. ्ारखंड 1594348 39804 52.49 

14. पूर्वत्तिर-1 847763 27917 51.69 

15. पूर्वोत्तर 1! 739330 27932 22.78 

16. ओडिशा 4396977 102949 64.83 

17. पश्चिम बंगाल 3286706 27175 29.02 

18. छत्तीसगढ़ 1559488 88836 65.30 

19. गुजरात 4135177 114040 58.18 

20. महाराष्ट 6583966 137790 44.31 

21. मध्य प्रदेश 3366777 120039 38.97 

22. आध्र प्रदेश 9146704 242171 88.04 

23. a दूरसंचार जिला 1573838 5860 73.87 

24. केरल 7372813 35815 92.06 

25. कर्नाटक 6834797 107520 56.00 

26. तमिलनाडु 7793655 94186 76.90 

कुल 97402035 1830673 55.66 

विवरण! 

दिनाक 31.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार कीएसएनएल # लकल लूप वायरलैस (उन्ल्यृएलएल) मै उपभोक्ता कौ संख्या ओर 

उन्ल्यृएलएल सेवाओं द्वा कवर किए गए शारद fea चार्जि एरिया (एसङीसखीए) ओर इसके प्रतिशत से संबंधित सर्किल-वार BRT 

क्र, सेवा aa का नाम उन्ल्यृएलएल उपयेोक्ताओं एसडीसीए कौ एसदीसीए का 
सं. कौ संख्या संख्या प्रतिशत 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 11205 2 100.00 
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1 2 3 4 5 

2. आध्र प्रदेश 110582 243 100.00 

3. असम 90032 46 100.00 

4. बिहार् 126194 104 100.00 

५. छत्ती सग 120007 112 93.75 

6. गुजरात 129850 161 100.00 

7. हरियाणा 21210 54 100.00 

8. हिमाचल प्रदेश 59006 33 100.00 

9. जम्मू ओर कश्मीर 70081 34 97.06 

10. IRS 101587 75 100.00 

11. कर्नाटक 188186 180 100.00 

12. केरल 293449 58 82.76 

13. मध्यं प्रदेशं 93895 249 100.00 

14. महाराष्ट 153334 304 100.00 

15. - पूर्वोत्तर-। 69156 30 100.00 

16. पूर्वोत्तर-॥ 77275 56 91.07 

17. ओडिशा 73701 120 100.00 

18. पंजाब 41977 55 100.00 

19. राजस्थान 181323 258 98.84 

20. तमिलनाडु 105387 122 100.00 

21. उत्तराखंड 46265 38 94.74 

22. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 422059 155 100.00 

23. . उत्तर प्रदेश (पचिम) 88386 73 100.00 

24. पश्चिम बंगाल 64868 71 100.00 
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1 2 3 4 5 

25. कोलकाता रीडी 24524 1 100.00 

26. a टीडी 16221 8 100.00 

कूल 2779760 2642 98.94 

(अनुवाद 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मे काम के घंटे 

1391. श्री मिथिलेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन मे नियोजित अध्यापकों के 

ag Bl कामके धटो को कम करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू होने की संभावना है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रँ; 

(घ) क्यासरकार का विचार हालहीमे कामके ad A की 

गई वृद्धि के मदेनजर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापको के काम 

कं लिए 5 दिन का सप्ताह लागू करने का है; ओर 

(ङ) यदिहां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना 

हि? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं sam 

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक गति निर्धारक संगठन रै ओर 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन अनिवार्य है। 

इस संगठन कौ दिनांक 19 जनवरी, 2012 को हूर शासी मंडल कौ 

श्वी नैठक मे शिक्षा के निर्धारित मानदंडौ के अनुसार एक शिक्षक 

के लिए 45 कार्य घटे प्रति सप्ताह अनुमोदित किए & ओर तदनुसार 

अनुपालन के लिए निदेश जारी कर feu me Fi 

. (घ) जी, wet 

(ङ) प्रश्न नहीं vem 

शहरी विकास के लिए धनराशि 

1392. St, पी. वेणुगोपाल : 

श्री पी. कमार : 

श्री संजय निरुपम : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने आने वाले वर्षा से शहरी विकास के लिए 

अपेक्षित धनराशि का आकलन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्याहै ओर सरकार का विचार 

दसं धनराशि को किस तरह जुटाने का है; 

(ग) क्या बडे शहर अपने संबंधित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 

मे लगभग 36 प्रतिशत का योगदान देते है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबेधी sit क्या है? 

शहरी विकास ware पे राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार विशेषज्ञ 

समिति (एचपीईसी) के अनुसार वर्षं 2012 से 2031 तक at 

20 वर्षो कौ अवधि में शहरी अवस्थापना के लिए अनुमानित निवेश 

वर्षं 2009-10 के मूल्यो पर 39.2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान 

लगाया गया है जिसमे 34.1 लाख करोड रुपए (क) सम्पदा सुजन 

हेतु है जिसमे से आठ we रौक्टरौ के लिए निवेश 31 लाख करोड 

रुपए है; (ख) स्लमों सहित नवीकरण ओर पुनर्विकास के लिए 

4.1 लाख करोड़ रुपए है; तथा (ग) क्षमता निर्माण के लिए एक 

लाख रुपए है। 

12 वीं योजना दस्तावेज मे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूञआरएम) के लिए 66.246 HTS रु. का संकेतक 

, प्रावधान किया गया है, जौ मंत्रालय के अतर्मत राज्य क्षेत्र कौ अतिरिक्त 

केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कौम ठै। इसमे शहरी स्थानीय निकायो 

(यूएलनी) के वित्तीय साधनों को age बनाने तथा लोक निजी
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सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से शहरी अवस्थापना मे निवेशो की 

वृद्धि के साथ-साथ Se पूर्वानुमान योग्य बनाने हैतु उपायो का भी 

सुञ्याव दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) मंत्रालय इस संबंध में आंकडु का रख~रखाव 

नहीं करता है। तथापि, योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना 

(2012-17) दस्तावेज के अध्याय 18 के पैरा 18.2 के अनुसार, सकल 

घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के शहरी अंश के संबंध में कुछ वर्षो के 

लिए उपलब्ध केन्द्रीय सांखियिकौ संगठन (सीएस) द्वारा लगाये गए 

अनुमान यह दशति हँ कि यह अंश वर्षं 1970-71 मेँ 37.7% से बढ़कर 

वर्षं 2004-05 मे 52% हो गया है । 11वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन 

मे वर्षं 2009-10 H सकल घरेलू उत्पाद का शहरी भाग 62-63% 

होने का अनुमानं लगाया गया हे। 

(हिन्दी) 

फीस की प्रतिपूर्ति 

1393. श्रीमती यशोधरा राजे सिधिया : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत फौस कौ प्रतिमूर्ति 

के घटके को शामिल नहीं किया गया है; 

(ख) यदिदहा, तो क्या यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 

2009, के कार्यान्वयन संबंधी उपबंध का उल्लंघन नहीं है; ओर 

(ग) यदि a, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे.क्या कार्रवाई किए 

जाने का प्रस्ताव हि? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डं. श्री 

met) : (क) से (ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 कौ धारा 12(2) में प्रावधान 

fea ta ¢ कि anes अधिनियम कौ धारा 12(1)(ग) के तहत 

विनिर्दिष्ट अलाभित ओर कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चो को दाखिल 

करने के लिए राज्य/सघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा निजी गैर-सहायता 

प्राप्त स्कूल को उनके स्कूल द्वारा दस प्रकार उपगत व्यय कौ, राज्य 

द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय कौ सीमा तक या बालक से प्रभारित 

वास्तविक रकम तक इनमे से जो भी कम हो, Wa रीति में, जो राज्य/संघ 

राज्य कत्र द्वारा विहित कौ जाए, प्रतिपूर्तिं कौ जाएगी। करई राज्य 

अपने-अपने राज्य शिक्षा का अधिकार नियमो के तहत निर्धारित मानदंडों 

के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को एसी प्रतिपूर्तिं प्रदान 

कर रहे है। 
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( अनृकाद, 

सतत ओर व्यापक मूल्यांकन 

1394, श्री असादूददीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या इन शिकायतों को देखते हुए कि बो परीक्षाओं के 

समाप्त होने के बाद छात्रों नै ues करना बंद कर दिया है, Gea 

एडवायजरी ae ath एजुकेशन (सीएबीई) ने सतत् ओर व्यापक 

मूल्याकन (सीसीई) के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई पैनल गदित 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) कितने राज्यो ने सीसीई के विरुद्ध शिकायतें कौ है; 

(घ) वया उक्त चैनल ने सरकार को अपनी रिपोर सप दी है 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा सीसीई के कारण माध्यमिक ओर उच्च 

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कौ गुणवत्ता न गिरना सुनिश्चित करने के 

लिए क्या कदम उठाए गए हया उठाए जा रहेर्है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

wet) : (क) ओर (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बो द्वारा दिनांक 

06 जून, 2012 को हई अपनी soat बैठक मे की गई सिफारिशों 

के अनुपालन मे अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार 

(आरटीई) अधिनियम, 2009 मे त्रौ को स्कूल मे रोके a जाने 

के प्रावधान के सदर्भं मे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण ओर 

कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री कौ 

अध्यक्षता मे उप-समिति गर्त कौ गई थी । 

(ग) असम ओर बिहार usd को सीसीरई के aay में कछ 

सशय थे 

(घ) जी, नहीं। 

(ङ) प्रश्न नही sea 

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा are (सीबीएसई) ने अपने सभी 

सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा ix ओर 

‰ कं लिए योगात्मक मूल्याकन हेतु स्कूल आधारित मूल्याकन, समस्या 
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समाधान निर्धारण, प्रवीणता परीक्षा आरम्भ करने के रूप A एवं निर्धरिण 

के साक्ष्य के विश्लेषण द्वारा भी पर्याप्त सहायता प्रदान कौ है! सीसीई 

दृष्टिकोण को विकसिते करने मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । Wests शैक्षिक 

अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद् ने सीसीई पर अनुकरणीय सामग्री 

विकसित की है जिसे राज्यों के साथ साद्या किया गया है। 

(हिन्दी) ` 

सामाजिक-आ्थिक अनुसंधान योजना ` 

` 1395, श्री भारसाहेब राजाराम वाक्यौरे : क्या प्रधानपंत्री यह 

aa कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान योजना के 

अंतर्गत परामर्शदाताओं, गेर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक तथा अनुसंधान 

et को अनुसंधान परियोजना दी है; 

(ख) यदि a, तो गतं तीन वर्षो का तत्संबधी व्यौरा क्यारै 

ओर इसमे कितनी प्रगति हई है; 

(ग) क्या अनुसंधान करार मंत्रालय कौ वेबसाइट पर प्रदर्शित 

किए गणु हैः | 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 
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(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(च) अनुसंधान करार कं विषय का निर्णय केरने की आंतरिक 

प्रक्रिया का व्यौराक्या है? 

| संसदीय कार्य म॑त्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, ai 

(ख) विवरण के रूप में सलग्न है। 

(ग) जी, Fer 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(डः) समाजार्थिक अनुसंधान (एसरईआर) दिशा-निर्ेश, 2009 

के अनुसार अपेक्षित नहीं । | 

(च) योजना आयोग में प्राप्त सभी अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों 

पर दिशा-निर्देशो के अनुसार प्रभारी सलाहकार के अनुमोदन के 

समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग मे कारवाई कौ जाती है ओर संबंधित 

- विघय प्रभाग के प्रभारी सलाहकार के परामर्श से योजना आयोग के 

अपर सचिव एवं वित्ती सलाहकार की सहमति प्राप्त करने के बाद 

इसे WRIA स्कीम के तहत सहायता अनुदान कौ मजूरी कं लिए 

सलाहकार के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 

, विवरण 

वर्षं 2009-10 के दौरान अनुमोदित किए गए अध्ययनं कौ सूची 

क्र.सं. अध्ययन का शीर्षक संगठन, संस्थान/व्यक्ति का नाम 

1 2 3 

1. भारतीय कृषि कौ संबुद्धि-जिला स्तरीय अध्ययन 

2. समूह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए गरीबी का नक्शा तैयार 

करना : 

3. Sige शहर मे परम्परागत खुदरा tal के संबंध में खुदरा 
fart किया जी रहे संगठित आहारक वृद्धि का प्रभाव 

` 4. जल नीति एवं प्रबंधन के मुदं के विधिक पहलू एवं विवक्षाएं 

ओर जलनीति के रूपांतरण कौ सहायता का जल कानून सुधार 

डो. जी.एस. भल्ला, अवकाश प्राप्ते प्रो. जेएनयू, नई दिल्ली 

आई आईटी दिल्ली 

सैट जोसेफ वाणिज्यिक कौलेज, 63 Tis रोड, बेंगलुरु 

टा. रामास्वामी आर. अय्यर 
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1 2 3 

5. भारत मे भूमि जल कौ स्थिति डो. हिमाशु कुलकर्णी कार्यकारी निदेशक एवं जल संसाधन विकास 

एव प्रबधन (एसीडन्ल्यूएडीएएम), पुणे के उन्नत केन्द्र के मानद सचिव 

6. हिमालय क्षत्र मे जल संसाधन संबंधी स्थायी विश्लेषण रिपोर्ट st. रवि चौपड़ा, निदेशक, लोगों का faa संस्थान (पीएसआई)., 

को तैयार करना देहरादून 

7. भारत कौ सिचाई का भविष्य St. तुषार शाह, वरिष्ठ फलो, अतररष्टरीय जल प्रबंधन संस्थान, आनंद 

8. दिल्ली मे गंदी बस्तियों का समाजार्थिक विष्लेषण एवं पुनर्वास वैश्विक अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली 
के विकल्प संबंधी कार्यनीति 

9. गरीबी, भुखमरी एवं सार्वजनिक aad: पश्चिम ama में लोक कल्याण परिषंद् कोलकाता 

चलाई जा रही विकेन्द्रीकरण कौ पहलों कौ समग्र अध्ययन 

10. किसानो का भागीदारी बाले ey टैक कूप के एकौकरण के 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

सामाजार्थिक लाभ 

पूर्वी भारत मे विविध कृषि विकास के नियामक एवं संभावना 

ओडिशा के बालासोर जिले के ग्रामीण/आदिवासी एवं शहरी क्षेत्रो 

मे विभिन कार्य करने वाले लोगो के मध्य यौन संचारित संक्रमण 

का प्रचलन, पैटर्न एवं प्रबेधन 

जैविक कृषि का प्रभाव ओर मूल्यांकन एवं इसका कृषि तथा 

सहयोगी क्षेत्रो मे उत्पादकता ae मे योगदान 

महाराष्ट एवं तमिलनाडु मे आईटी आई at सजीव अध्ययन 

भारत एकौकृत सामाजिक कल्याण एजंसी, ओडिशा 

सामाजिक विकास परिषद् नई दिल्ली 

बस्ती एरिया विकास परिषद्, बालासोर, ओडिशा 

प्राकृतिक संसाधन इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली 

महाराष्ट् आर्थिक विकासं परिषद् (एमर्हडीसी) मुंबई 

वर्ष 2010-11 & दौरान अनुमोदित किए गए अध्ययनं की सूची 

हिमाचल प्रदेश, आध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट, पश्चिम बंगाल, 

ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य मे अनुसूचित जाति 

ओर अनुसूचित जनजाति के अपराधो एवं अत्याचार के विरुद्ध 

विशेष मामले मे नागरिक अधिकार सरक्षण अधिनियम, 1955 

एवं अत्याचार अनुबोधक अधिनियम, 1989 का लागू किया जाना 

समाजा्थिक एवं शैक्षणिक विकास सोसायटी (एसईईटीएस), 

आरएफजेड 754/29, राजनगर-11, पालम alert, नई दिल्ली 

भारत मे मौजूदा स्वास्थ्य बीमा मोडल का एक आलोचनात्मक 
मूल्याकन 

पल्लिक हेल्स फाउंडेशन ate इंडिया (पीएचएफओआई), नई दिल्ली 
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10. 

` 11. 

12. 

13.. 

राजस्थान, SITS, गुजरात ओर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र 

मे वरिष्ठ नागरिको के संबध मे सामाजिक कल्याण कर्मी कार्यक्रम 

की सार्थकता संबधी अध्ययन 

पीसी पीएनडीटी अधिनियम, 1994 एवं वर्षं 2002 मे किया गया 

संशोधन के संदर्भ मे मध्यप्रदेश के दो जिते जिनमे सबसे 

ज्यादा एवं सबसे कम बालिका लिग अनुपात है, में 

महिला अनादर के मुहे का विश्लेषण करने संबंधी तुलनात्मक 

अध्ययन 

उन्नत बाजार अभिगम के माध्यम से ग्रामीण जिला मद्ुआसें 

एसजीएच का समाजार्थिक सशक्तिकरण ` 

भारत मे बाल मजदूर का विरोध किया जाना आंध्र प्रदेश में 

एक आनुभविक अध्ययन 

उत्तर प्रदेश में कृषि संशोधित उद्योग, उभरती हई संरचना एवं 

विकास की संभावना 

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र मे महिलाओं के नागरिक अधिकारे एवं | 
पुनः जनित स्वास्थ्य 

हथकरघा उद्योगं नीति एवं स्कीम के लिए क्षेत्र बार ̀ लक्ष्य, 

विनिर्दिष्ट सिफारिशो को अगे तले जाने वाली भारत भर में 

हथकरघा विभिनता का निर्धारण करने के लिए बुनकर समूहय 

का अध्ययने | ) 

भारत के खनिज ax म उभरते हुए मुदे, धारणीय विकास 

राज्यों एवं उपयुक्त एजेंसियों एवं केन्द्र द्वारा प्रदान किए गए 

समय एवं td के हारा निधयो के उपयोग करने एवं उसमें 

` कारगर वृद्धि करने के तरीकों पर विचार 

भारत मे बाल विवाह- इसकी स्थिति, कारण एवं बाल विवाह 

निवारण अधिनियम को लागू करने का अध्ययन 

राज्यो की पर्यावरण नीतियों एवं कार्यक्रमं द्वारा सफल मोडल ` 

का कार्यान्वयन (31वां जीओएस मे अनुसमर्थित) 

सोनाली पन्लिक शिक्षा समिति गुना (मध्य प्रदेश) 

सोसायटी फोर ftafd sete एवं डिवलपमेर एक्शन, जबलपुर 

तमिलनाडु वेरनरी एवं एनीमल साइंस यूनीवर्सिरी, थूथूकुदी 

काकरटिया यूनीवर्सिरी, वारांगल, आंध्र प्रदेश 

गिरि gadieqe ate डिवलपेर स्टडीज लखनऊ 

` लुधियाना सिटीजन हेल्थ काउसिल, लुधियाना 

क्राफ्ट aga zee, एस-4 खिड़की एक्सरेशन, मालवीय नगर, नई 

दिल्ली-10017 

इस्टीर्यूर फोर स्टडीज एच इंडस्ट्रियल डेवलपमैट, नई दिल्ली 

नेशनल Seige sits पन्लिक कोर एंड पोलिसी, 19/2, सत्संग विहार 

मार्ग, इस्टीट्यूशनल एरिया (जेएनयूके पास), नई दिली-110067 

प. जीपी. पत इस्टीट्यूट ath स्टडीज एन रुरल डेवलपमेट, 42 शिवानी 

विहार कल्याण लखनऊ-226022 

प्रेसटेल्स, 112 पारस चब लक्ष्मी नरायण सिनेमा के पास, पुणे 
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वर्णं 2011-12 के दौरान अनुमोदित किए me अध्ययन की सूची 

1. दक्ष रोजगार पैदा करने एवं लघु एवं मादक्रो-उद्यम विकास के 

लिए नीति संबंधी विकल्पः आरईजीपी कार्यान्वयन एवं पूर्वी भारत 

मे पीरमईजीपी कौ शुरुआत का निर्धारण 

2. विशेष दर्जा प्राप्त राज्यो- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ओर जम्मू 

ओर कश्मीर के पैकेज मूल्याकन का प्रभाव संबधी अध्ययन 

3. पश्चिम बगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, छत्तीसगद् एवं बिहार मेँ 

आदिवासी/ग्रापीण कला संबधी अध्ययन 

4. मेघालय में कौशल विकासः एक मूल्याकन 

5. चयनित राज्यो मे स्वास्थ्य के देखभाल प्रणाली मे पचायती राज 

संस्थानों (पीञरआई) कौ सार्थकता: दोहरेपन का असर एवं 

केरल, राजस्थान एवं बिहार Seat कौ भूमिका 

€. चयनित राज्यो मे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मे पचायती राज 

संस्थानों (पीआरआई) की सार्थकता: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश 

एवं मध्य प्रदेश पे दोहरेपन का असर एव Saal कौ भूमिका 

7. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मे पचायती राज संस्थानों को सार्थकताः 

दोहरेपन का असर एवं कर्नाटक राज्य मे नई पहुंच में व्यूरोक्रेसी 

कौ भूमिका 

8. आारखंड, छत्तीसगढ़, विहार एवं ओडिशा मे चयनित नक्सल 

प्रभावित जिलों मे आर्थिक प्रोत्छाहन पैकेज के तहत ग्रामीण 

हारसिग (इंदिरा आवास योजना-आईएवाई) का मूल्याकन 

9. सिविल सेवियां को क्या कारगर बनाता है; एक 360 डिग्री का 

दृष्टिकोण 

10. कामकाजी माताओं के बच्चो कं लिए राजीव गाधी रष्टरीय a 

स्कौम का एक मूल्यांकन 

11. भारत के पूर्वोत्तर राज्यो मे आरएमके कौ Hew: क्रंडिट cA 

को चलाना 

डी.जे. रिसर्च एड कयल्टेसी प्रा.लि., एन-1/69 आईआरसी विलेज, 

नयापल्ली, भुवनेश्वर-751015 (ओडिशा) 

स्टेलर सोसायटी (त्रिवेणी स्कूलं ate एव्सीलं ) सिरमौर (हिमाचल 

प्रदेश) 

ग्रापीण विकास सेवा संस्थान, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल) 

Hz wart कलिज, शिलांग (मेघालय) 

ate विकास सोसायरी, नई दिल्ली 

श्रीराम सेटर wh इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं ह्यूमन डवलपमेट, नई दिल्ली 

आईडीपीएमएस, सं. 44, €वां क्रोंस, 7 वां Sle, जयानगर पश्चिम, 

बेगलुरु-560082 

उवलपमेट पैसिलीटेरस (डीएफ), afta कोम्पलैक्स, 11 तल, 

पिलंजी वोटर tree ओफिस के सामने, सयोजनी नगर, नई 

दिल्ली-110023 

नेशनल इस्टीच्यूट athe एडमिनिस्दरेटिव रिसर्च एलबीएसएनएनए, कोजी 

नृक inca चार्लविले रोड मंजूसी -248179 (उत्तराखंड) ` 

सुपथ ग्रामोद्योग संस्थान, यूनिट-बी, चौथा तल, अविष्कार कम्पलेक्स 

मातीपुरा सर्किल, हिम्मत नगर-383001 (गुजरात) । 

सैटल एप्रीकल्वर यूनीवसिरी, रिसर्च निदेशालय, इसरोसेम्बा, 

इफाल-795004 (मणिपुर ) 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

शहरी स्थानीय निकायो कौ दक्षता निर्माण जरूरतों के गुणात्मक 

मूल्याकन का एक अध्ययन (युएलबी) 

ग्रामीण विकास मे एनजीओ कौ भूमिका एवं योगदान: बिहार 

एवं ओडिश प्रत्येक में एक जिले का तुलनात्मक मामला अध्ययन 

आध्र प्रदेश, तमिलनादु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट, मध्य प्रदेश 

एवं ओडिशा मे नव-साक्षर संबंधी जेएसएस कं कौशल विकास 

कार्यक्रमों का असर 

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलमी) के विशेष मामले 

सहित बाल मजदूरी संबंधी अध्ययन-बाधाएं एवं नीति संबंधी 

अतःक्षेप 

भारत मे कृषि-व्यवसाय के sure परिदृश्य 

भारत के चयनित राज्यो मे 247 स्वास्थ्य सुविधाओं के चालू 
` रहने के अध्ययन का मूल्यांकन 

केवलादेव नेशनल पार्क, भारतपुर राजस्थान एवं उसके stare 

aa कौ स्थिति कौ समीक्षाः एक एेतिहासिक विश्लेषण 

समी मत्स्य उद्योग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं इसका 

मत्स्य उद्योग पर प्रभावः पारंपरिक HGS एवं एचएसडी ata 

war के मोटर से चलाने संबंधी अध्ययन 

we Wa म सेकेडरी स्कूल मे आईसीटी (सूचना संचार 

प्रोद्योगिकी) का प्रयोग 

चयनित जिलो मे कृषि उत्पादकता सुधारने मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 

मिशन (एनएफएसएम) कौ भूमिका) 

कक्षा ।>, X + एवं Xu के विद्यार्थियों का गणित, faa 

(भौतिकी, रसायन, वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान) एवं ste की 

उपलब्धियों का मूल्याकनः ओडिशा के आदिवासी एवं 

गैर-आदिषासी fact क्रा व्यापक अध्ययने 

विकलांग व्यक्तियों -कं लिए संभावित रोजगार के अवसरों के 

नेशनल Plage ओंफ अरबन एफेयर (एनआईयूए), 1 ओर 11 फ्लोर, 

कोर 4-बी, इंडिया हे हैवीवेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110013 

एफोड sas WRI फर रूरल उेवलपमेट, 5 we फ्लोर, 
इस्टीर्यूशनल एरिया, दीन दयाल उपाध्याय ant, नई दिल्ली 

नोबाल सोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी 303, अखिल अपार्खमर, 

वैकसाइट इस महल नेहरू नगर, तिरूपति-517507 आध्र प्रदेश 

प्रोगनोसी सर्विस प्रा-लि., बी-44, सेक्टर-63, नोएडा-201301 

प्रेसीडंसी यूनिवर्सिटी, 86/1, कोलेज स्ट्रीट कोलकाता-700073 

श्री श्याम सुन्दर “श्याम इस्टीटयूट ate पन्लिक कोओपरेशन ws 

कम्युनिटी डवलपपेट 82 आराधना नगर, भोपाल-462003 (मध्य 

प्रदेश) 

सलीम अली सेंटर wR ओरिंथोर्लोजी एंड Agra हिस्टरी, कोयम्बटूर 

(तमिलनाडु) 

काउंसिल फर शशल डेवलपर tena 

एजुकंशन क्वालिरी फाउडेशन ate इंडिया (ईक्यृएफआई), 1210, 

पदम रटयोँवर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 

asta फोर सोशल डेवलपर लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003 

आर.जी. फाउंडेशन, नई दिल्ली 

दिल्ली 

हरयाली ext फोर रूरल Sage नई दिल्ली 



153 Wt के 15 फाल्गुन, 1934 (शक ) लिखित उच्तर 154 

1 2 

पैदा करनै के लिए कौशल विकास at पहचान करना एवं 

रूपरेखा तैयार करना 

24. ग्रामीण पजाब में प्रारभिक शिक्षा eee का निदानात्मक 

विश्लेषण 

25. उत्तर प्रदेश के विध्यान aa मे स्थानीय जनसंख्या कौ जीविका 

पर खनन एवं खनन नीतियों के सामाजार्थिक प्रभाव का अध्ययन 

26. दक्षिण भारत मे विद्यार्थियों के रोजगार योग्यता पर यूजीसी का 

कैरियर आधारित कोर्स का मूल्यांकन 

27. कोयला खनन, विस्थापित एवं ग्रामीण जीविका: महानदी कोयला 

aa ओडिशा मे एक अध्ययन 

28. वैर प्रशासन के लिए कर विभाग का पुनः गठन करना: पूर्वोत्तर 

राज्यो का एक अध्ययन 

29. दक्षिण भारत मे सफाई एवं इसका स्वास्थ्य 

30. परियोजनाओं के मूल्यांकन के ad का मूल्यांकन 

31. ग्रामीण विहार मे वास भूमि का अधिकारः इनको नीतियों एवं , 

प्रावधान के कार्यान्वयन मे स्थिति, मुदो एवं चुमौतियों का 

अध्ययन 

जीएडी ईस्टीटयूट ate Sache स्टडीज अमृतसर (पजाब) 

deat फोर सोशल Beet एंड ईको रिहैबीटेशन इलाहाबाद 

श्री वेंकटेश्वर यूनीवर्सिरी, त्रिरूपती (आश्र प्रदेश) 

नेशनल इस्टीट्यूट ate टेक्नोर्लोजी राउरकेला (ओडिशा) 

फाउंडेशन wiht पल्लिक इकोमोमिक्स wa पोलिसी रिसर्च, दिल्ली-52 

हैल्प फाउंडेशन, Wea, चेनै (तमिलनाडु) 

इंडिया इस्टीटयूट He (सेंटर फोर पल्लिक पोलिसी) बनैरघर्रा 

रेड, बेगलुरु 

देशकल सोसायरी, 220, एसएफएस wie, डौ. मुखर्जी नगर, नई 

दिल्ली-110009 

(अनुवाद 

आईआईरी ओर आईआईएम को वैश्विक that 

1396. श्री ताराचन्द भगोरा : 

श्री पी.सी. गद्दीगौदर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) विदेशी संस्थाओं कौ तुलना मे भारतीय प्रोद्योगिकौ सस्थान 

ओर भारतीय प्रबंध संस्थानों की वैश्विक रैकिग का aia क्या है; 

(ख) सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं कौ वैश्विक Tan मे सुधार 

करने के लिए क्या कदम उठाए mM F; 

(ग) क्या सरकार का विचार आईआर्ईएम को जवाबदेह बनाने 

तथा उन्हे दिप्लोमा के स्थान पर अकादमिक डिग्री देने का अधिकार 

देकर किसी एक परिषद् के अतर्गत लाने का है; 

(घ) यदि a, तो तत्सबंधी alo क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस aaa Fan कारवाई a गई है?
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. शी 
थरूर) : (क) ओर (ख) जबकि कतिपय संस्थान अथवा अभिकरण 

करने स्वयं के मानदंडों के अनुसार श्रेणीबद्ध विश्वविद्यालर्यो अथवा 

शैक्षिक संस्थानों कौ सूची प्रकाशिते करते रै, वहीं विश्वविद्यालयों के 
वैश्विक श्रेणीक्रम के लिए कोई ter एकल अंतरराष्ट्रीय अभिकरण नही 

Cl anita sien की ये भिन-भिन प्रणालियां उच्चतर शोक्षिक 
संस्थानों को segs करने के लिए भिन-भिन मूल्यो तालिकाओं 
ओर tated का प्रयोग करते है। ये मानदंड न तो सार्वभोमिक रूप 
से स्वीकार किए जाते ह ओर न ही इन्ह मान्यता दी जाती है ओर 
इसलिए उनके मूल्याकश्रै कौ व्यवितिपरक प्रक्रियाओं के बारे मे आलोचना 
को जाती है। इन पेरामीटरौ मे कु भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों 
के लिए पूरी तरह सुसंगत मही है ओर इसलिए वे avid भारतीय 
संस्थानों के Ts का मुख्य आधार् नहीं बन सकते है । उच्चतर 
शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न 
योजनाओं ओर कार्यक्रमों के माध्यम से तथा विधायी पहल द्वारा देश 
मे उच्चतर शिक्षा कौ गुणवक्त सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही 
हे। | | 

(ग) से (ङ) भारतीय प्रबंध. संस्थान विधेयक का प्रारुप मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय मे व्यापक विचारविमर्शं किया जा रहा है जिसमें 
अन्य बातो के साथ-साथ समन्वय निकाय का प्रावधान है, तथापि tat 

संस्था का नाम, लक्ष्य ओर कार्यो को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस 
विधेयक के लक्ष्यो मे एक लक्ष्य, आईआईएम को अपने छत्रो को 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा कं स्थान पर डिग्री प्रदान करने मे सक्षम बनाना है। 

( हिन्दी) 

शिक्षा के asia संस्थान 

1397. श्री राम सुन्दर दास : 

श्री कपिल मुनि करवास्या : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
कि : 

(क) क्या Gear का विचार शिक्षा के ae नए क्षेत्रीय 
संस्थान स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हं, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर उक्त प्रथोजनार्थ 
कितने स्थानों कौ पहचान कौ गई है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस Bay मे ओर क्या कारवाई कौ गर्ह है? 

- मानव संसाधन चिकास dara में राज्य dat (डो. शशी 
थरूर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद् 
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(एनसीईञारटी) कौ कार्यकारी परिषद् ने बिहार, deine, महाराष्ट ओर 

आध्र प्रदेश मे चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव 
को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इन क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना के 
लिए इन राज्यो को उपयुक्त स्थानों पर 50 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध 
कराने का अनुरोध किया गया था। विहार सरकार ने मुजपफपुर जिले ` 

मे 25 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। आध 
प्रदेश ने भूमि के टुकड़े की पहचान कर ली है लेकिन ओपचारिक 
प्रस्ताव अभी प्राप्त होना बाकी है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रे ने मुप्त 

भूमि उपलबध कराने मे अपनी असमर्थता जताई है! संबंधित राज्य 
सरकार दवारा भूमि आवंटित करने पर आगे कौ कारवाई शुरू कौ जाएगी । 

(अनुवाद 

रूस के एनपीपी आपूर्तिकर्ताओं को ge 

1398. श्री पी. विश्वनाथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कौ यूनिट 
संख्या 3 ओर 4 कं लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूसी आपूर्तिकर्ता 
कं विरुद्ध क्षतिपूर्तिं का दावा करने वाले अपने विधिक अधिकार की 
समीक्षा कौ है ओर उसे प्रयोग न करने का कोई निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हा, तो asad ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; 

(ग) क्या रूस के आपूर्तिकर्ताओं के सिवाय अन्यकोभी 
परमाणुवीय दायित्व अधिनियम सेदूटदेने a 8; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी who क्या है ओर यदि नदी, तो 
इसके क्या कारण हैँ? । ' 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मेँ राज्य wht 
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी, नारायणसामी) : 
(क) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है। 

(हिन्दी) 

निःशक्त बच्चों के लिए कोटा ` 

1399. श्री Ast. देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों मे प्रवेश में 

निःशक्त बच्चों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का है;
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये राज्य मंत्री (डो. जी 

थरूर) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दाखिला 

दिशा-निर्देशो के अनुसार, नए दाखिलो मे कुक उपलब्ध सीर का 3% 

विभिन निःशक्त, दृष्टिहीन, अस्थि विकलांग ओर श्रवण विकलांग बच्चों 

आदि के लिए क्षितिज रूप से आरक्षितं होता FI 

दूरसंचार सेवाओं का विस्तार ओर उनयन 

1400. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरसंचार सेवाओं के 

विस्तारं ओर उन्नयन के लिए निविदाए् जारी कौ है; 

(ख) यदि हां, तो ग्यारहववीं पचवर्षीय योजना ओर andi 

पचवर्षीयं योजना में प्रस्तावित तत्सबधी राज्य-वार aha क्या हैः; 

(ग) क्या इस Gay में अनियमितताओं का पता चला है; 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी ao क्या है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस सबध मे क्या कारवाई at गई है? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
(डो. क्रुपारानी किल्ली) : (क) ओर (ख) 11र्वीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा आमंत्रित 

कौ कौ गई तिविदाओं का aia संलग्न विवरण-1 मे दिया गया है। 

12a पंचवर्षीय योजना के वर्षं 2012-13 कं दौरान बीएसएनएल ERI 

आमत्रित कौ गई निविदाओं का व्यौरा संलग्नं विवरण] मे दिया गया 

है। 

(ग) से (ङ) इटरनैर प्रोटोकोल दरक ओरोमैटिक टक एक्सचैज 

(आईपी रीएएक्स) ओर माइक्रोवेव परेषण उपस्करो के प्रापण में 

अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई atl इनका व्यौरा इस प्रकार 

हैः- 

(i) आईपी रीएएक्स उपस्कर : संबंधी अधिकारी की ओर 

से मामले कौ कार्यवाही मे विलंब से संबंधित अनियमितता 

कौ सूचना प्राप्त हुई atl 

(i) माटृक्रोवेव पारेण उपस्कर : निम्न स्तरीय किस्म के 

मदुक्रोवेव उपस्कर को स्वीकृति से संबधित अनियमितता 

कौ सूचना प्राप्त हुई थी। 

दोनो मामलों मे जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ली गई 

है ओर नियमो के अनुसार उनके विरुद्ध समुचित कारवाई को गई/कौ 

जा रही है। 

विवरण 

17वीं पफचवर्षीयि योजना (2007-12) के दौरान बीएसएनएल ant आयत्रित की ue निविदाओं का व्यौरा 

क्र. स्टोर मद का नाम मात्रा निविदा खोलने प्रापण कौ 

स. कौ तारीख अनुमानित लागत 

(करोड रु.) 

1 2 3 4 5 

1 सीएलओआई (क्लिग लाइन आईडरिफिकेशन) 17,50,000 17.08.2007 123 

विशेषता वाले टेलीफोन उपकरणं 

2. URS उपस्कर 2658 29.08.2007 90 

3. setae प्रोदोर्कोल टके ओरोमैरिक एक्सचेज 4868 26.11.2007 591 

( आईपीरीएएक्स ) उपस्कर केसीएमपीएलएस 

4. ओप्टिकल फाइबर केबल 520 कि.मी. 29.11.2007 2 

5. ओष्टिकल फाइबर केबल 5000 कि.मी. 31.01.2008 180 
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1 2 3 4 5 

6. Bend फाइनर केबल 35,000 कि.मी. 12.02.2008 117 

7. उन्ल्यूआईएमएएक्स उपस्कर (ग्रामीण) फेज] 1000 बीरीएस -29.04.2008 260 

8. पारेषण उपस्कर | 1070  02.05.2008 409 
9. डिजीटल क्रास कनेक्ट उपस्कर 173 02.06.2008 253 

10. पारेषण उपस्कर 1522 04.07.2008 284 

11. ओएफसी उपस्कर 300 07.07.2008 700 

12. सीएलआई विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण 52 ,50,000 08.07.2008 - 246 

13. ओएफसी उपस्कर 166 16.07.2008 105 

14. माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर 2174 29.09.2008 89 

15. अंष्टिकल wert केनल 25,000 कि.मी. 08.10.2008 81 
16. माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर 106 01.07.2009 37 

17. उन्ल्यूञआरईएमएएक्स उपस्कर (ग्रामीण) Ba] 6863 बीरीएस 07.08.2009 1167 

18. Siena फाइबर केबल 60,000 कि.मी. 18.08.2009 ` 200 

19. जेली पूर्णं भूमिगत कंबल 50 एलसीकेएम 23.06.2010 300 

20. ओष्टिकल फाइबर केबल | 60,000 कि.मी. 05.10.2010 ` 186 
21. सीएलआई विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण 25,00,000 25.04.2011 113 

22. उपग्रह STR 5000 aftr 08.08.2011 36 
23. ओष्टिकल BER hat 32,000 कि.मी. 01.11.2011 157 

24. मोबाइल उपस्कर 14.37 मिलियन 02.12.2011 4867 
लाइन 

25. पश्चिमी क्षेत्र के लिए मोबादल उपस्कर 0.629 मिलियन 28.02.2012 413 

लाइन 

विवरणं-1। 

{र्वी फचवर्णाय योजना (2012-17) को वर्ष 2012-13 को दौरान नीएसएनदएल द्वारा आमत्रित कौ गई निविदां का न्यौ 

क्र. ` स्टोर मद का नाम मात्रा निविदा खोलने प्रापण कौ 
स. कौ तारीख अनुमानित लागत ̀ ` 

(करोड रु.) 

मारक्रोवेव पारेषण -उपस्कर 66 रर्मिनलं 29.02.2012 18 

अगली पीढ़ी नेटवर्क उपस्कर 4 मिलियन लाइन 27.08.2012 543 

 रूटर उपस्कर  . | ` 12 12.09.2012 50 

teas विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण 29,00,000 . 04.10.2012 162 

माइक्रोवेव परेषण उपस्कर 12 दर्मिनल. 23.11.2012 1 

Set पूर्णं भूमिगत केबल 20.88 एलसीकेएम 04.12.2012 189 
URI उपस्कर 15194 टर्मिनल 08.02.2013 39 
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(हिन्दी) | 1 | = > 

पोलीटेविनिकों मे महिला छात्रावास 
विहार 13 

1401, श्री लालजी टन्डन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री चंडीगढ़ ; 

यह बताने कौ कृपाः करेगे कि : । 

म छत्तीसगढ़ 10 
(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश मे महिला 

छात्रावास का निर्माण करने का है; गुजरात 19 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; हरियाणा 11 

(ग) उन राज्यों ओर deities कौ संख्या का ब्योरा क्या हिमाचल प्रदेश ̀ ? 

है जहां इन छात्रावासौ का निर्माण किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजनार्थ जम्मू ओर कश्मीर 6 

कितनी अनुदान राशि आवंटित feu जाने कौ संभावना है तथा जारी | 
की गई है ओर Aas 14 

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने कौ संभावना है? कर्नाटक | > 

केरल 41 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शी 

TAY) : (क) से (घ) जी, हां ¦ "कौशल विकास कौ समन्वित कारवाई मध्य प्रदेश 38 

के तहत् पोलिटेविनिको का उप-मिशन'' योजना पहले ही अनुमोदित 

की गई है जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित देश भर के मौजूदा सरकारी ERTS 8 

ओर सरकारी सहायता-प्राप्त पोलिरेकविनिकों में महिला छात्रावास के मणिपुर 1 

निर्माण हेतु अधिकतम 1.00 करोड़ रु. प्रति पौँलीटेक्नीके की दर् से . 

वित्तीय सहायता दी जाती है। देश म योजना के तहत आंशिक वित्तीय मिजोरम 2 

सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले पोलिटेविनिकों कौ राज्य-वार संख्या amma 3 

इस प्रकार हैः- 
ओडिशा 13 

आशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने काले 

uit क राज्य-वार सख्या पुदुचेरौ 1 

. कता पंजाब 6 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।  पोलिरेविनिको की । 

सस्या राजस्थन 26 

1 2 सिक्किम 2 

अंडमान ओर् निकोबार 1 तमिलनाडु | “4 

दरीपसमूह त्रिपुरा 2 

आप्र प्रदेश 46 उत्तर प्रदेश 53 

अरुणाचल प्रदेश 1 ` उत्तराखंड , - | 25 

असम 9 uray बंगाल 27 
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(अनुवाद) 

ग्रापीण डाक सेवक 

1402. श्री दिलीप fae जूदेव : क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :. 

(क) छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र सहित विभिन राज्यो मे डाकधरों 

मे कार्यरत ग्रामीण डाक सेवको की राज्यवार संख्या -कितनी 

है; 

(ख) इन सेवकौ को कितनी मासिक gir दी जा रही 

ठे; 

(ग) क्या सरकार का विचार मुद्रास्फीति मे अत्यधिक वृद्धिको 

ध्यान मे रखते हुए उनकी ofr को ag ओर उनकं लिए 

कल्याणकारी उपायो को भी प्रारंभ करने का है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी oir ant ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारणं हैँ? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
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(ड. क्रुपारानी किल्ली) : (क) 01.01.2013 को छत्तीसगढ़ 

आदिवासी क्षेत्र मे कार्यरत 2458 ग्रामीण डाक सेवको सहित ग्रामीण 

डाक सेवको कौ विभिन्न श्रेणियो मे कार्यरत कुल संख्या 263326 हो 

राज्य-वार् ओर संघ राज्य क्षत्र-वार sit संलग्न विवरण-] F दिए 

गए FI 

(ख) ग्रामीण डाक सेवको को. समय सम्बद्ध निरंतरता भत्ता 

(रीआरसीए) ओर मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित अन्य अनुमत्य भन्ते 

प्रदान किए जते है न कि मासिक वृत्तिका। इसके व्यौरा संलग्न 

विवरण-॥ मे दिए mu 1 

(ग) ग्रामीण डाक सेवको को अनुमत्य रीआरसीए पर मूल्य 

वृद्धि/मुद्रास्फीति से सम्बद्ध महंगाई भत्ता उसी दर पर मिलता है जिस 

दर पर नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता 

है तथा जिसमे मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्षं मेँ दो बार संशोधन 

किया जाता है। सरकार ने इन ग्रामीण डाक सेवको के. लिए विभिन्न 

कल्याणकारी कदम उठाए है। ` ~ ~. 

(घ) ग्रामीण डाक सेवको कं लिए उठाए गए कल्याणकारी 

कदमो के AR संलग्न विवरण-।॥ A दिए गए Fi 

विवरण 

` क्र. सर्किल।राज्य/संघ 01.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार कार्यरत ग्रामीण डाक सेवको की संख्या 
स. waa eee 

जीडीएस जीडीएस  जीडीएस अन्य कूल ` का नाम जीडीएस . ` जीडीएस -नीदीएस 

एसपीएम ` बीपीएम - एमडी एमसी ` एमपी एसवी 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 .. 1 

1. आश्र प्रदेश. 0 13139 ` 4694 4242 1941 ` 175 = 2646 † 26837 

2. असम 0  : 3216 2906 1639 283 39 371 8454 | 

3 बिहार 0 6307 5165 2598 =. 360  , 8 | 553 ` 15069 

4. छतीसगढ़ | 0 . | 2423 | 855 1545 147 13 26 a : 5009 . 

5 दिल्ली ` 0 77 26 14 | 24 ` ॐ 6 | 177 

6. ` गुजरात | .0 | 6768  - 4619 139 202 63 ि ` 296 | 13844 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

6-क दादरा ओर नगर 5 45 0 0 0 0 50 

हवेली (संघ राज्य 
aa) 

6a दमन ओर दीव 7 17 0 0 0 2 26 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

7. हरियाणा 1972 1050 708 233 18 4 3985 

8. हिमाचल प्रदेश 2247 2614 1068 312 13 61 6315 

9. जम्मू ओर कश्मीर 1368 506 754 ` 95 8 0 2731 

10. आरखंड 2461 1539 1286 154 35 407 5882 

11. hater 7777 4681 1235 1789 66 249 15797 

12. केरल 3443 5765 852 1259 138 165 11622 

12.क लक्षद्वीप 1 1 0 5 0 0 9 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

12.-ख पुदुचेरी 3 5 1 1 0 0 10 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

13. मध्य प्रदेश 5632 2498 4056 290 22 229 12727 

14. महाराष्ट 10122 6939 1644 1115 46 27 19893 

14.क गोवा (राज्य) 147 128 21 54 1 2 353 

पूर्वोत्तर 0 0 0 0 0 9 ` 0 

15. अरुणाचल प्रदेश 198 166 27 30 2 11 434 

(राज्य) 

16. मणिपुर (राज्य) 591 495 627 40 1 1 1755 

17. मेघालय (राज्य) 332 389 262 41 0 0 1024 

18. मिजोरम (राज्य) 285 234 281 12 0 98 910 

19. नागार्लैड (राज्य) 279 254 237 35 3 0 808 

20. त्रिपुरा (राज्य) 514 416 290 53 1 65 1339 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. ओडिशा 1 5798 4863 3209 929 41 ` 110 14951 

22. पंजाब | | 0 2831 1642 960 227 15 0 | 5675 

22.क ia 0 8 13 0 16 2 0 39 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

23. राजस्थान 0 7460 2371 3014 439 37 49 13370 

24. तमिलनाडु 0 8656 8475 1325 2168 269 682 21575 

24.6 पुदुचेरी 0 41 49 0 15 4 0 109 ` 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

25. उत्तर प्रदेश 0 12659 10991 4127 1311 315 1262 30665 

26. उत्तराखंड 0 2122 2218 1322 236 9 217 6124 

27. पर्चिम बंगाल 9 5370 4985 3337 777 315 339 15123 

28. सिक्किम (राज्य) 0 53 74 19 5 0 0 151 

28.क अंडमान ओर 0 171 203 102 0 8 0 | 484 

निकोबार द्वीपसमूह 

(संघ राज्य क्षेत्र) 

कुल 3 114483 81891 42198 15098 1775 7878  —«- 263326 

छत्तीसगढ़ आदिवासी 0 , 1068 422 911 48 2 7 2458 

क्षेत्र हि | ` 

विवरण 

ग्रापीण डाक सेवकं के लिए समय was निरतरता भक्ता (zea) (01.07.2006 से लागू) 

क्र. ग्रामीण डाक सेवकं 01.01.2006 से प्रभावी कार्यभार (घय मे) 

सं. (जीडीएस) कौ श्रेणी ` टीआरसीए ॐ 

1 2 | 3 4 

1. | जीडीएस शाखा पोस्टमास्टर 2745-50-4245 सु. 3 घंटे तक 

2. . | , = 3200-60-5000 र. , 3 घटे से अधिक तथा 3 घंटे 30 मिनट तक 
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1 2 3 4 

3660-70-5760 रु. 3 घंटे 30 मिनट से अधिक तथा 4 घटे तक 

4115-75-6365 रु. 4 घटे से अधिक तथा 4 घटे 30 मिनर तक 

4575-85-7125 रु. 4 घटे 30 मिनट से अधिक तथा 5 घटे तक 

2. जीडीएस डाक वितरक। रप 2665-50-4165 र. (नई 3 घंटे तक 

विक्रेता भक्ती के लिए) 

3330-60-5130 सु. awe a अधिकतम 3 षंटे 45 मिनट तक 

4220-75-6470 सु. 3 घंटे 45 मिनट से अधिक तथा 5 घंटे तक 

3 जीडीएस डाक वाहक/पैकर्/ 2295-45-3695 र. 3 घंटे तक | 

डाक मैन (नई भर्ती के लिए) 

2870-50-4370 र. 3 Ye से अधिक तथा 3 घंटे 45 fae तक 

3635-65-65585 रु. 3 धंटै 45 मिनट से अधिक तथा 5 घटे तक 

रिप्पणी; ग्रामीण डाक सेवको को रीआरसीए के अलावा केन्र सरकार के कर्मचारियों को यथा rari समान दरो पर महंगाई wal. भी मिलता 

है। ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर को 100 र. प्रति माह कौ दर पर कार्यालय अनुरक्षण भक्ता ओर 25 रु. प्रति माह कौ दर 

पर नियत स्टेशनरी yun दिया जाता है। ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक तथा डाक वाहक 60 रु. प्रति माह की दर पर साइकिल रख-रखाव 

भत्ता प्राप्तं करते है। 

वितरण-11। 

ग्रामीण डाक सेवको के लिए शुल्क क गई मौजूदा कल्याणकारी स्कीम 

1. 

2. 

3. 

मातृत्व अनुदान 

मातृत्व अवकाश 

अतिरिक्त विभागीय समूह बीमा योजना 

महिला ग्रामीण डाक सेवको को संपूर्णं नियोजन अवधि के दौरान, दौ संतानो के जन्म 

के लिए महंगाई भत्ता सहित तीन महीने के समय सम्बद्ध निरंतरता भक्ते के बराबर 

मातृत्व अनुदान प्रदान किया जाएगा जो केवल दो संतानं के जन्म तक ही सीमित 

रहेगा जहां तक संभव हो, प्रसूति से पूर्वं एवं उसके बाद ही अवधि के दौरान डाक 

वितरक ओर डाक वाहक का कार्य करने वाली महिला जीडीएस को हल्का कार्य देना 

भी निर्धारित किया गया है। 

प्रसूति पूर्वं एवं उसके बाद को अवधि को कवर करते हुए, महिला जीडदीएस कौ भी 

छह महा तक का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है। 

ग्रामीण डाक सेवकौ को समूह बीमा योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपए का बीमो 

कवर उपलब्ध कराया जाता है। जो उन्दं मृत्यु पर उपलब्ध ह। 
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4. 

5. 

6. 

7. 

सेवा मुक्ति लाभ योजना 

छुट्टी 

सीमित स्थानांतरण सुविधा 

कल्याण निधि से सहायता 

डाक विभागमे कार्यरत ग्रामीण डाक सेवको के लाभार्थं मासिक अंशदान आधार पर 

(केवल विभाग कौ ओर से 200/- र. प्रतिमाह कौ दर से) सरकार द्वारा एक सेवा 

मुक्ति लाभ योजना शुरू कौ गई है जो tem निधि नियामक विकास प्राधिकरण 

(पीएफञआरडीए) द्वारा शुरू कौ गई नई पशन योजना (एनपीएस) - लाइट योजना के 

आधार पर तैयार की गई Ti यह योजना मौजूदा ग्रामीण डाक सेवकों को Se दी 

जाने वाली सेवा-विच्छेद राशि के स्थान पर वैकल्पिक आधार पर प्रदान कौ गर्ह है 

जबकि 01.01.2011 से सेवा में प्रवेश HA वाले नए ग्रामीण डाक सेवको के लिए 

यह योजना अनिवार्य है। योजना मे सेवामुक्ति के समय एक मुश्ठ राशि के रूपमे 

कतिपय प्रतिशत तथा वार्षिकी मे कतिपय प्रतिशत के अनिवार्य निवेश का प्रावधान 

किया गया हे जिससे उन्हे पशन के रूप में मासिक लाभ प्राप्तं होगा। 

ग्रामीण डाक सेवको को एक वर्षं मे 20 दिन कौ स्वेतन Geet प्रदान कौ जाती है 

जिसे dad रूप से जोडा नहीं जाता है। 

ग्रामीण डाक सेवकं को दूर-दराज aat मे तैनाती पद कौ समाप्ति होनै कौ स्थिति 

मे पुनःतैनाती, अनुकम्पा आधार पर नियुक्त होने पर, दूरस्थ स्थानों पर तैनाती, जीडीएस 
महिलाओं कौ शादी/पुनःशादी, बीमारी के कारण दारुण-कष्ट होने पर तथा सरकारी 

अस्पताल कं चिकित्सा अधिकारी से पात्र चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी होने पर स्वयं 
al चिकित्सा उपचार तथा ta आश्रित को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जने 

मे सहायता प्रदान करने के लिए जिसे इनकी आवश्यकता है तथा जो शारीरिक रूप 

से विकलोग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति/आशध्ित हैँ उनको देखभाल के लिए सीमित 

स्थानांतरण की सुविधा प्रदान कौ गई है। एेसी सुविधा समग्र कैरियर के दौरान केवल 

एक बार तथा तीन वर्षं कौ न्यूनतम सेवा पूरी करने पर प्रदान को गई है जो अन्य 

शर्तो को पूरा करने के अधीन है। एक सदस्यीय समिति द्वारा की गर्ह सिफारिश के 

आधार पर, महिला ग्रामीण डाक सेवको के बारे मे अपवाद है कि बीमारी के कारण 

दारुण कष्ट के आधार पर उपचार के लिए शादी से पूर्वं चिकित्सा देखभाल हेतु स्थानांतरण 

, सुविधा का लाभ उठा gal है वे अपनी शादी/पुनः शादी होने कौ स्थिति मे दोबारा 

यह सुविधा प्राप्त कर सकती हेै। 

ग्रामीण डाक सेवको को कल्याण निधि से निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है.- 

क्र. कल्याण योजना का नाम वित्तीय सहायता की 

स. । अनुमत्य राशि 

1 2 3 

1. मृत्यु के मामले मे वित्तीय सहायता 7,000/- र. 

2. युद्ध मे लड़ाई के दौरान अथवा सीमा पर 1,50,000/- सु. 

मुठभेड अथवा उपलब्धियो, आतंकवादियो, 

चरमपंथियो के विरुद्ध कारवाई के कारण 

Bie) 
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8. 

9. 

Wa को 

नियुक्ति (~ 
अनुकम्पा नियुक्ति 

चिकित्सा सुविधाएं 
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1 2 3 

3. अत्यष्टि व्यय 500/- रु. 

4. क्षयरोग से पीडित जीडीएस के लिए पौष्टिक 

भोजन के लिएः 

(क) अतरग उपचार 400/- रु. प्रतिमाह 

(ख) afer उपचार 200/- रु. 

5. लम्बी एवं गभीर बीमारी/ बडी शल्य चिकित्सा 5000/- र. 

के मामले मे वित्तीय सहायता 

6. स्कालरशिप एवं बुक sas TH जीडीएस के लिए बेहतर 

कवरेज सुनिश्चित HA कं 

लिए, जहां तक बुक अवा 

प्रदान करने का संबध है। 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति ओर अ-पि.व. के 

मामले मे उनके बच्चो को 

10% अंको कौ छूट प्रदान कौ 

जाए। 

"केवल sel मामलों मे सर्किल कल्याण निधि से देय जिनमे मृतकं डाक कर्मचारी का 

अतिम संस्कार भाईयों अथवा बहनों अथवा निकट के किसी Gat के न होने पर नजदीकी 

रिर्तेदारो द्वारा किया जाता है। 

अनुकम्पा आधार पर जीडीएस के आश्रितो की नियुक्ति के लिए योग्यता बिन्दुओं ओर 

चयन प्रक्रिया के साथ एक नई पारदर्शी स्कीम शुरू कौ गईं है जिसमे गरीबी के प्रत्येक 

कारण के लिए 100 बिन्दुओं के मान पर् बिन्दु आबंरित किए गए है । पत्नी (विधवा) 

को 15 ग्रेस अंक प्रदान किए गए है। उन मामलों को उपयुक्त तथा सुसंगत मामले 

माना गया है जिन्हे so से अधिक अंश मिले a 

जीडीएस एक पृथक ओर विशेष श्रेणी होने के कारण sé सीएस (एमए) नियमो के 

अंतर्गत कवर नहीं किया गया है तथा Se सीजीएसएच सुविधाएं भी नही दी गई TI 

AI प्रावधान के अंतर्गत Se स्किल कल्याण निधि से 5000/- रुपये तक कौ वित्तीय 

सहायता दी जाती है aed कि Ta जीडीएस ने विभाग मे कम-से-कम € वर्ष कौ 

सेवा पूरी कर ली हो, सरकारी अस्पताल से उपचार करवाया हयो तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र 

प्रस्तुत किया हो ओर बीमारौ कम-से-कम 2 माह पुरानी हो। क्षत्रीय/सर्किल प्रमुखं 

को प्रत्येक मामले मे 10,000/- रूपये तके वित्तीय सहायता मंजूर. करने के लिए 

विवेकाधिकार प्रदान किए गर् ह। असाधारण ओौर आपवादिक मामलो में केन्द्रीय कल्याण 

निधि से ओर वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। 
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10. नियमित विभागीय पदों पर आमलेन 

के अवसर 

जीडीएस अतिरिक्त विभागीय होने के कारण एमरीएस।पोस्टमैन/डाक सहायक के संवर्ग 

मे विभागीय कर्मचारी के रूप में उनका अमेलन सांविधिक भर्ती नियमों के अंतर्गत 

सीधी भरतीं के माध्यम से होता 81 एमटीएस के संवर्ग के सांविधिक भर्ती नियमो के 

अतर्गत वरिष्ठता कोटा मेँ 25% रिक्तियों के लिए जीडीएस पर विचार किया जाता है। 

तथा सीमित विभागीय परीक्षा के जरिए 25% fal के लिए पोस्टभेन संवर्ग के भीर्त 

नियमों के अनुसार एलडीई के माध्यम से 50% रिक्तियों के लिए जीडीएस पर विचार 

किया जाता है। इसके अलावा, डाक सहायक।छंटाई सहायक कं भरी नहीं गई प्रोनति 

कोटा at रिक््ियों के लिए डाक सहायक/छटाई सहायक के पद पर सीधी भतीं कौ 

लिए परीक्षा करे आधार पर भी जीदीएस पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि 

रिक्ति के वर्षं कौ 01 जनवरी को निम्नलिखित wd पूरी कर ली ad हैः- 

(i) जीडीएस ने 1042 श्रेणी अथवा 12वीं श्रेणी मे अनिवार्य विषय के रूप मै अग्रेजी 

के साथ (व्यावसायिक SM को छोडकर) कम-से-कम 50% अंक प्राप्त किए 

हो तथा 5 वर्षं कौ न्यूनतम सेवा परी करली a 

(i) उनको आयु 30 वर्ष से अधिक न हौ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 

लिए 35 वर्षं तथा afta. के लिए 33 ath), 

बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवाओं 

` का विस्तार 

1403. श्री निलेश नारायण राणे : क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत संचारं निगम लिभिरेड (बीएसएनएल) देश के 

प्रत्येक भाग मे टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने की अपनी जिम्मेदारी 

को पूरा करने मेँ सफल रहा है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर विदेशो के मुकाबले 

वर्तमान मे भारत मै टेलीफोन घनत्व कितना है; 

(ग) क्या सरकार द्वारा बीएसएनएल को अंतरित दूरसंचार सेवा 

विभाग (डीरीएस) कौ परिसंपत्तियो का आकलन किया गया है; 

(घ) यदिह, तो इस प्रकार सरकार के दूरसंचार स्योक का 
कितना नैटवकं अंतरित हो गया हे; 

(ङ) प्रत्येक विभाग के अंतर्गत विद्यमान स्टाफ के हितो को 

रक्षा करने के लिए उन्दे किस ढंग से समायोजित किया जाएगा; 

(च) क्या सरकार ने बीएसएनएल पर VSI वाले अविक 

वित्तीय भार कौ गणना कर ली रहै; ओर 

(3) यदि हां, तो उक्त राशि का व्यौरा क्या है ओर बीएसएनएल 

किस विधि से इस देयता को माफ करेगा? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(डो. करुपारानी किल्ली) : (क) ओर (ख) भारत संचार निगम 

लिमिरेड (बीएसएनएल), दिल्ली ओर ag, जहां महानगर टेलीफोन 

निगम लिमिटेड (एमरीएनएल) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है, को 

छोडकर, सभी asda सेवा क्षेत्र (एलएसए) मेँ वायरलाइन एवं बेतार 

सेवाएं॑ प्रदान करता है। बीएसएनएल, तकनीकौ-वाणिज्यिक 

आवश्यकताओं के आधार पर अपने दूरसंचार Azan मे विस्तार करता 

हे। 

भारत तथा कुछ अन्य देशो के टेली-घनत्व का विवरण इस प्रकार 
हैः ` 

देश रेली-घनत्व (प्रतिशत) 

फिक्सड मोबाइल 

1 2 ५. 3 

भारत . 1 2.71 74.15 

रूस 30.93 179.31 
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1 2 3 

त्रिरैन 53.25 130.75 

areeteral 46.63 108.34 

अमेरिका 47.91 105.91 

चीन 21.16 73.19 

(ग) ओर (घ) एेसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। 

(ड) से (छ) बीएसएनएल F स्टाफ को स्थानान्तरित कर दिया 

गया है ओर इसकौ प्रचालन आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग 

किया जाता है। 

सऊदी वाणिज्य दूतावास का खोला जाना 

1404. श्री एम. राजा मोहन test : क्या विदेश पत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सऊदी अरब सरकार ने हैदराबाद म वाणिज्य दूतावास 
खोलने के लिए भारत सरकार से संपकं किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य Wat (श्री ई. अहमद) : (क) जी, 

नही | 

(ख) लागू नही । 

मदरसों मे गुणवत्ता युक्त शिक्षा 

1405. श्री Wawa. विजयन : क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने कौ कृपा करेगे fH : 

(क) क्यादेश के मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने 

के लिए at योजना है; 

(ख) ae a, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) सरकारी सूची मे सस्थाओं को शामिल किए जाने के लिए 

क्या मानदंड है; ओर 

(घ) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने 
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के लिए मदरसों से अब तक राज्य-वार कितने अनुसोध प्राप्त हौ चुके 

है ओर सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कारवाई कौ गई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. yet 

थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मत्रालय वर्ष 2009-10 

से मदरसों मे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना क्रि यान्वित 

कर रहा है, जिसमे उन मदरसों ओर मकतबों की वित्तीय सहायता प्रदान 

की जाती है, जो अपनी पादूयचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, 

हिन्दी ओर अंग्रेजी विषयों को शुरू करने के लिए योजना का चयन 

करते है! जो मदरसे कम-से-कम तीन वर्षो से अस्तित्व मेँ रहे दै 

ओर राज्य मद्रसा aS अथवा वक्फ बोर्ड अथवा एनआईओ मे पजीकृत 

है, वे योजना के अधीन वित्तीय सहायतार्थं पात्र Zé 

(घ) 31 दिसंबर, 2012 तक वित्तीय सहायता प्रदत्त मदरसों कौ 

संख्या का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण F दिया गया है। 

विवरण 

उन मदरसों की सख्या की राज्य-वकार सूची दशति काला 

वितेरण जिनके लिए एसपीक्यूर्ूएम के तहत वित्तीय 

सहायता प्रदान की गयी है 

क्र. Wasa राज्य सहायता प्रदत्त जारी कौ निधियां 

सं. क्षेत्र का नाम मदरसों कौ (लाख रुपए) 

wea 

1 2 3 4 

1. आंध्र प्रदेश 40 260.00 

2. असम 486 1498.53 

3. विहार 80 55.54 

4. were 1 0.36 

५. wets 481 1634.15 

6. हरियाणा 6 37.50 

7. जम्मू ओर कश्मीर 372 886.47 

8. Beas 164 497.18 

9. कर्नाटक 80 700.75 
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1 2 3 4 

10. केरल | 547 1490.09 

11. मध्य प्रदेश 1257 4784.6 

12. महाराष्ट 45 215.05 

13. राजस्थान 241 1012.37 | 

14. त्रिपुरा . 129 | 374.18 

15. उत्तर प्रदेश 6294 27730.3 

16. उत्तराखंड 74  655.82 

कुल 10474 41832.89 

अल्पसंख्यक संस्थाओं A ओनीसी कोटा 

1406. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने छत्रो के हितों की रक्षा के लिए कुछ 

अल्पसंख्यक संस्थाओं को ओबीसी कोरा से we प्राप्त करने कौ अनुमति 
प्रदान की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या है; ओर ` 

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य काक्या मत टै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश मे आरक्षण) 

अधिनियम, 2006 के अनुसार, प्रवेश मे सी का आरक्षण, अधिनियम 

H दी गई परिभाषा के अनुसार अल्पसंख्यक Very संस्था पर लागू 

नहीं होता है। धि 

_ अधिनियम मेँ यथा परिभाषित, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का 

आशय, संविधान के अनुच्छेद, .30. के खंड (1) के द्वार स्थापित 
ओर प्रशासित एक संस्था अथवा संसद के किसी अधिनियम या केन्द्र 

सरकार द्वारा इस प्रकार् घोषित या Ute अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था 

। अधिनियम, 2004 के तहत इस प्रकार घोषित एक अल्पसंख्यक शिक्षा 

` संस्थान 31  ' 
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(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 

(अनृवाद 

हवाई यातायात में कमी 

1407. चौधरी लाल सिह : क्या नागर विपानन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे कि : | 

(क) पिले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर वर्तमान वर्षं कं दौरान | 

हवाई यातायात की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है; 7 

(a) क्या वित्तीय वर्षं 2011-12 में हवाई यातायात में 3 प्रतिशत 

की कमी आयी है; 

(ग) यदि हां, तो तत्सब॑धी Sho क्यार ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(घ) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गणए/जा रहे 

है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री केसी. 

 वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वर्षं 2010, 2011, 2012 HR 2013 

(जनवरी) मे वार्षिक यात्री वृद्धि निम्नानुसार हैः- ` 

वर्ष यात्रियों कौ वुद्धि 

संख्या (मिलियन) | (प्रतिशत) 

2010 : 52 18.7 

2011 7 60.7 16.6 

2012 8.8 -3.04 

2013 (जनवरी ) 9.13 -3.77 

इस गिरावर का मुख्य कारण यह है कि किगफिशर wea 

भी काफौ अधिक संख्या मे यात्रियों का वहन करते हृए बड़ी संख्या 

मे उड़ाने प्रचालित कर रही थी, जिससे यातायात वृद्धि मे सहयोग मिल 

रहा था। तथापि, एयरलाइन ने धीरे-धीरे अनेक मार्गो मे अपनी उडानें 

हटाना शुरू कर् दिया ओर अंततः ARR, 2012 से प्रचालन करना 

ae कर दिया जिसके परिणामस्वरूप यात्री यातायात कौ वृद्धि मेँ गिरावट 

आई । दूसरी ओर अन्य एयरलाईइनो द्वारा वहन किए जाने वाते यान्नि 

कौ संख्या मे कवेल आंशिक वुद्धिं देखी गर्ह है।
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सरकार ने अनेक उपाय किए है जैसे वास्तविक प्रयोक्ताओं के 

रूप मे भारतीय वाहको के लिए विमानन cates ईधन के सीधे आयात 

की अनुमति दिया जाना, विदेशी एयरलाईनौं को किसी हवाई परिवहन 

उपक्रम की इक्वरी मे 49 प्रतिशत तक कौ सहभागिता कौ अनुमति 

दिया जाना, एक ad की अवधि के लिए विमानन उद्योग कौ कार्यशील 

पूंजी संबंधी आवश्यकता के लिए ईसीबी कौ अनुमति दिया जाना, 

ज एक बिलियन अमेरिकी लर कौ कुल सीमा के अध्यधीन हे ओर 

सिविल विमानो का तीसरे पक्ष से अनुरक्षण, मरम्मत ओर ओवरर्होल 

कराने के लिए विमानं के got ओर परीक्षण उपस्करो के लिए कर 

मे रियायत दिया जाना। 

राष्टीय कौशल विकासं प्राधिकरण 

1408. श्री ए. साई प्रताप : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र ओर राज्य सरकार के मिशनों 

के विकास संबंधी प्रयासों कौ निगरानी रखने, समर्थन करने ओर उनमें 

तेजी लाने के लिए एक रष्टीय कौशल विकास प्राधिकरण को स्थापना 

करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस day मे किसी मंत्रालय द्वारा कोई आपत्ति कौ 

गई है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) देसे मामलों को निपाने के लिए ओर TH कौशल 

विकास प्राधिकरण al स्थापना किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

प्रयास किए गए रहै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) प्रधानमत्री 

जी ने 15 अगस्त, 2012 को स्वतंत्रता दिवस्र के अपने भाषण मे उल्लेख 

किया कि भारत सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण कौ स्थापना 

कने का विचार कर रही है। इसके अनुपालन के रूप में योजना आयोग 

ने 12र्वी योजना अवधि के दौरान 50 मिलियन के प्रशिक्षणं लक्ष्य को 

हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए gta मंत्रालयों एवं राज्य कौशल 

मिशनो के चल रहे कौशल विकस प्रयासो को सहायता एवं गति प्रदान 

करने, प्यवेक्षण करने के साथ-साथ रष्टय कौशल विकास प्राधिकरण 

के गठन करने संबंधी एक मत्रिमडल नोर भी चलाया था। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 182 

(ग) से (ङ) मंत्रिमंडल नोर पर दिनांक 31.1.2013 को 

आयोजित Sata म॑त्निमंडल की बैठक मे चर्चा की गई ओर फिर 

इसे वित्त मत्री जी कौ अध्यक्षता मेँ गठित मंत्री समूह को भेज 

दिया गया है। 

(हिन्दी 

atm युवाओं के लिए ge 

1409. श्री जगदीश सिह राणा : क्या प्रधानमंत्री यह ad 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमीकरण ओर शिक्षित 

बेरोजगार युवाओं कौ बढती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी 

ओर अर्द्ध-सरकारी सेवाओं मे सभी वर्गो के अभ्य्थियो कौ आयु सीमा 

मे 5 वर्ष की ae feu जाने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने 

का विचार है; 

(ख) यदि a, तो adel ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) जी, Fe 

(ख) प्रश्न ही नहीं som! 

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम 

से भरे जाने वाले सभी सिविल पदौ/सेवाओं पर नियुक्ति eq अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति।/अ.पि.व. तथा निःशक्त व्यक्तियों को उपरी 

आयु सीमा में छट हेतु कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही अनुदेश 

जारी कर दिए $1 कतिपय wel को पूरा करने पर विभागीय अभ्यर्थियों 

तथा पूर्व सैनिकों को भी उच्च आयु सीमामेंद्धूट दी गई है। 

(अनुकाद। 

कर्मचारी सदस्य संख्या 

1410, श्री राप्चिह teat : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) योजना मंत्रालय मे समूह-वार अर्थात् समूह क से 

समूह घ के कर्मचारियों के feu स्वीकृत कुल सदस्य संख्या का ब्योरा 

क्या है;
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(ख) क्या भारत सरकार कौ आरक्षण नीति के अनुसार कुल 
सदस्य संख्या प से कितनी नौकरियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति श्रेणी के लिए निश्चित at गई है; ओर 

(ग) यदि ह्य, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं तो 
भारत सरकार को आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं करने के क्या 
कारण हँ? | 

संसदीय कार्य मंत्रालय यें राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
मे राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा, 
भारती साख्यिकौ सेवा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के संवर्गो मे शामिल 
पदों तथा प्रधानमंत्री कौ आर्थिक सलाहकार परिषद् को अस्थायी रूप 
से अतरित पदों सहित योजना आयोग की कुल समूह-वार स्वीकृत 
कार्मिक संख्या आज कौ तारीख मे, निम्नानुसार हैः- 

समूह कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 

समूह क 334 

समूह ख | 346 

समूह 7 563 

“छठे वेतन आयोग कौ सिफारिशों के लागू होने के बाद समूह घ को 
अब समूह 'ग' के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है। 

(ख) ओर (ग) योजना आयोग के कार्मिकों कौ कूल संख्या 
में विभिन संवर्गो कं अधिकारी शामिल है ओर भारत सरकार की आरक्षण 
नीति का कार्यान्वयन संबंधी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने स्वरम 

कौ समग्र पद संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। योजना 
आयोग द्वारा सीधे भरे जा रहे पदों के संबंध मे, सरकार की आरक्षण 

नीति के अनुसार नियत पदँ का व्यौरा नीचे दिया गया हैः- 

समूह योजनां आयोग अनुसूचित अनुसूचित 

दवारा भरे गए जाति को जनजाति को 

पद जहां लिए नियत लिए नियत 

सरकार कौ पदो कौ पदो कौ 

आरक्षण नीति संख्या सख्या 

लागू है 

1 2 3 4 

समूह क 24 03 01 
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1 2 3 4 

समूह ख 51 04 * 0 

समूह गः 27 03 01 

“छठे वेतन आयोग कौ सिफारिशों के लागू होने के बाद समूह घ को 
अव समूह ग' के रूप मे वर्गाकृत किया जाता है। 

शहरी विकास परियोजनाएं 

1411. श्री एन, येलुवप्या स्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने विभिन शहरी विकास परियोजनाओं ओर 
संबंधित स्कोमो के कार्यान्वयन के लिए 13 राज्यो को निष्पादन आधारित 
80 बिलियन रूपए मूल्य के अनुदान प्रदान करने का निर्णय किया 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इन अनुदानं को 13वे वित्त आयोग at सिफारिशों 
के अनुसार आवंटित किए जाने कौ संभावना है; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्सब॑धी wig क्या रहै? 

शहरी विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 
दासमुशी) : (क) ओर (ख) 134 केन्द्रीय वित्त आयोग की 

सिफारिश के आधार पर, सरकार ने 2010-15 कौ अवधि के लिए 

शहरी स्थानीय निकायो (quest) हेतु कार्य निष्पादन आधारित 
अनुदानों के रूप में 28 Wel को 8000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने 

का निर्णय लिया है। 13्वीं केन्द्रीय वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 
275 के तहत इसे अनुदान सहायता मेँ परिवर्तित करने के बाद करं 
के पूर्वं वर्षं के विभाजीय ya के प्रतिशत (राज्यो के अंश के 

अतिरिक्त) & रूप मे शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान के सहायता 

कौ सिफारिश कौ है। इस अनुदान के दो घटक-मूल अनुदान घरक 

ओर कार्य-निष्पादन आधारित घटक है। कार्य-निष्पादन आधारित 
घटक अनुदान Has अवधि अर्थात् 2010-15 के दौरान. यूएलबी 
के लिए उन राज्यों के यूएलबी को जारी किया जाएगा। सभी राज्यों 
कं लिए कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान पूर्व वर्ष के विभाजीय पूल 
का 2.28 प्रतिशत em 

(ग) ओर (घ) 134 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के
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अनुसार अनुदान arated किया गया है तथा निम्नलिखित नौ ud 

का अनुपालन करने पर जारी किया जाएगाः- 

(i) Wet के लिए बजर दस्तावेजों के अनुपुरक दोहरी 

प्रविष्टि आधारित लेखाकन प्रणाली शुरू करना; 

(i) सभी स्थानीय निकायो कं लिए लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू 

करना; 

(ii) स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल कौ स्थापना; 

(iv) केन्द्रीय सरकार से प्राप्ति कौ पांच दिनो कौ भीतर स्थानीय 

निकाय अनुदान क इलैक्टोनिक अंतरण; 

(५) राज्य वित्त आयोग कं सदस्यो कौ नियुक्ति कं लिए पत्र 

व्यक्तियो कौ अर्हता का निर्धरण; 

(vi) यूएलबी द्वारा बिना किसी रूकावट के सम्पत्ति कर लगाना; 

(vii) सम्पत्ति कर are कौ स्थापना; 

(viii) जल ओर सफाई sal आदि के संबंध मे प्रत्येकं युएलनी 

द्वार प्राप्ते किए जाने वाले प्रस्तावित सेवा मानकों का 

प्रकटीकरण; ओर 

(ix) एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरो के लिए 

अग्नि जोखिम अपमशन योजना शुरू करना। 

हैत्पलाइन नम्बर 

1412. श्री पी. कुमार : 

श्री संजय निरुपम : 

क्या शहरी विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे कि :| 

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूञरएम) के अंतर्गत बसो के कार्यकरण मे सुधार 

करने के लिए दैल्पलाइन नंबर प्रारभ करने काडै ओर ae a, तो 

तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से ओर अधिक बसे चलाए 

जाने ओरं जवाहरलाल नेहरू (जएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बसो के 

कार्यकरण मे सुधार करने के लिए हैत्पलाइन नंबर प्रारंभ करने का 

है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्टीय शहरी नवीकरण 

मिशन के अतर्गत चलाई जा रही बसो को विशिष्टयो को कम करं 

दिया है ओर यदि a, तो asset व्यौरा क्या रै; ओर 

(घ) मिशन के अंतर्गत बसौ को गुणवत्ता सुनिरशचित करने के 

लिए सर्कार द्वारा क्या कदम कउठाए गए है? 

wet विकास मंत्रालय पे राज्य wat (श्रीमती दीपा 

दासमु्ी) : (क) शहरी विकास मत्रालय ने अगली बस के पहुंचने 

के संभावित समय, कनेर्विरग सेवाओं की उपलब्धता, रूट नम्बर कौ 

बरे मे जानकारी आदि जैसी सूचना प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक 

परिवहन हैल्पलाइन Fal के रूप मे उपयोग हेतु देशव्यापी दो संक्षिप्त 

कोड (दूरसंचार विभाग से) आवंटित करवा fae $1 ये दोनो संक्षिप्त 

Higa सभी सेवा प्रदाताओं निर्बाध सूचना प्राप्त करने के लिए यूनिवर्खल 

एक्सेस नंबर है । विभिन्न सूचना प्राप्ति के लिए संक्षिप्त कोड 155220 

है। मूल्य वधित सेवाज के लिए संक्षिप्त कोड 155221 रखा गया 

है ओर काल करने वाले को उसके लिए भुगतान करना होगा। सभी 

राज्यो/ सार्वजनिक परिवहन प्रचालकों को अपने राज्यो मे इन हैल्पलाइन 

Tal को कार्यान्वितं करने ओर इनका व्यापक प्रसार करने की सलाह 

दी me हे। | 

(ख) ओर (ग) जी, नहीं। 

(घ) मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत बसो की 

खरीद हेतु शहरी बस चिनिर्देशन अनिवार्य किए गए ह । कार्यान्वयन 

ओर गुणवत्ता अनुरक्षण राज्य सरकार/शहर नगर निगम प्राधिकरण/पैरा 

Real के अंतर्गत आता हे। 

(हिन्दी) 

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 

1413. श्री भीष्म शंकर उफ कशल तिवारी : क्या प्रधानमंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वर्तमान मै प्रचलित me प्रायोजित योजनाओं का 

मत्रालय-वार व्यौरया क्या दहै; 

(ख) क्या सरकार का विचार बी.के. चतुर्वेदी समिति द्वारा कौ 

गई सिफारिश के आधार पर देश मे ag प्रायोजित योजनाओं 

(सीसीएस) का rica करने का है; | 

(ग) यदि हां, तो तत्सनधी व्यौरा.क्याहै ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है; ओर |
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(घ) इस eae में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई हे ? (ख) से (घ) केद्रीय प्रायोजित स्कीमौ का लचीलापन, cag 

तथा इनको कार्यकुशलता IG के लिए इनकी पुनर्सरचना के मुदे 

, संसदीय कायं मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय कौ जांच करने के लिए योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य 
मे राज्य wat (श्री राजीव शुक्ला) : (क) विभिन केन्द्रीय श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया था। 

मंत्रालयो/विभा्ग के लिए 2012-13 के बजट अनुमान मे यथासमाविष्ठ समिति की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु एक 

केद्रीय प्रायोजित THA का व्यौरा विवरण के रूपमे संलग्न है, नोट प्रस्तुत किया जा रहा है। 

विवरण 

विभिन्न मत्रालयो^विभागो के लिए वर्षे 2012-13 के बजट अनुमान के यथा समाविष्ट केन्दीय प्रायोजित स्कीमो का न्यौरा 

क्र. स्कौमे/कार्यक्रम , 2012-13 

स. (बजट अनुमान) 

1 ` 2 ; 

कृषि wa सहकारिता विभाग | | . 

1. राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 1850.00 

2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन । | 1350.00 

3. लघु सिचाई (राष्टीय लघु frag मिशन) | ` 1500. 

4. कृषि भक्रो प्रनधन (एमएमए) स्कीम 900.00 

5. एकीकृत तिलहन, खजूर तेल, दाल ओर मक्का विकास (आईएसओपीओएम) 575.00 

6. बागवानी पर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल देश ओर जम्मू ओर कश्मीर सहित उत्तर-पूर्व क्षत्र 

के लिए प्राद्योगिकौ मिशन (उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी) | 500.00 

7. विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन | 600.00 

8. राष्ट्रीय बांस मिशन | 90.00 

5. कृषि मिशन मोड परियोजना - राष्ट्रीय ई - शासन योजना (एनर्ईजीपी) 72.00 

10. Weta बीज मिशन (नई स्कीम) 1.00 

11. राष्टरीय प्रबधन मृदा wa स्वास्थ्य परियोजना (राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य ओर उर्वर्ता प्रबंधन परियोजना) 30.00 

12. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (रीएमसी) ~ | 15.00 

13. राष्प्रीय बीज तथा पौधारोपण सामप्री मिशन (एनएमएसपीएम) 1.00 ` 

14. ` usta तिलहन तथा खजूर तेल मिशन (एनएमओओपी) । 1.00 
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15. राष्टरीय सधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) 1.00 

16. weta कृषि विस्तार मिशन (एनएमएई) 1.00 

17. राष्ट्रीय कृषि मशीनीकरण मिशन (एनएमएएम) 1.00 

18. किसानों कौ आय सुरक्षा के लिए एकौकृत स्कीम (आर्एसएफआर्ईएस) 1.00 

पशुपालन, डेयरी उद्योग ओर मात्स्यिकी विभाग 

19. पशुधन स्वास्थ्य ओर रोग नियंत्रण 403.01 

20. राष्ट्रीय मवेशी ओर भैस प्रजनन परियोजना 180.39 

21. आत्महत्या-प्रवण 31 जिलो के लिए विशेष dea (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट, कर्नाटक ओर 35.00 

केरल में आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए विशेष पशुधन तथा मलत्स्यन पालन AH पैकेज) 

22. समुद्री मत्स्य-पालन का विकास, अवसंरचना ओर फसलोत्तर संचालन 80.00 

23. डेयरी विकास परियोजना (डेयरी विकास परियोजनाए) 100.00 

24, केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास स्कौम (केन्द्रीय प्रायोजित चारा ओर फीड विकास स्कीम) 50.00 

25. मुर्गीपालन विकास (पोल्टरी आदि का विकास) 52.50 

26. पशुधन बीमा 50.00 

27. राष्ट्रीय मद्ुआरा कल्याण स्कौम 50.00 

28. अतर्देशीय मात्स्यिकौ तथा जलकृषि का विकास 40.00 

29. संकरटग्रस्त पशुधन नस्ल का सरक्षण | 1.00 

30. राष्ट्रीय बहुजातीय प्रजनन कार्यक्रम 0.50 

31. पशुधन प्रबधन 1.00 

संस्कृति मंत्रालय (सीएसएस में नया मंत्रालय) 

32. कला तथा संस्कृतिक का Wasa तथा प्रसार 1.00 

33. पुरातत्व 21.70 

वाणिज्य विभाग 

34. एएसओईडीई 800.00 
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (सीएसएस में नया मंत्रालय) 

35. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 250.00 

ओद्योगिक नीति sik संवर्धन विभाग 

36. विशेष श्रेणी के राज्यो (पूर्वोत्तर के अलावा) के few पैकेज 90.00 

37. एनरईआईआईपीपी-2007 100.00 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय 

38. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनअरसीपी) | 706.80 | 

ॐ. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (वनीकरण ओर वन प्रबधन) 486.40 

40. बाघ परियोजना | 167.70 

41. प्राकृतिक संसाधनों ओर पारिस्थितिकियों का संरक्षण (प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ओर 94.01 

पर्यावरण संरक्षण) 

42. वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास (वन्य जीव प्रधन) 96.08 

° स्वास्थ्य ait परिवार कल्याण विभाग 

43. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (ota शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित) 19770.83 

44. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (स्वास्थ्य के feu मानव संसाधन (नर्सिग सेवाओं का 505.00 

Geet, फार्मसी स्कूलो/कलिजो/पैरा-मेडिकल संस्थानों का स्तरेनयन,सुटृदीकरण) 

45. जिला अस्पताल (जिला अस्पतालों का सुट्दरीकरण/राज्य सरकार के चिकित्सा कोलिजो का 350.00. 

`  स्तरोनयन) ` ॑ 

46. कैसर नियंत्रण कार्यक्रम (केसर नियंत्रण) 72.00 

47. राष्टरीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम | 130.00 

48. मधुमेह, हदय रोग ओर दौरे की रोकथाम ओर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 300.00 

49. am केयर मे क्षमता निर्माण के लिए राज्य को सहायता | 112.00 

50. - बुजुर्गो के लिए स्वास्थ्य देखभाल 150.00 

51. 8 प्रायोगिक परियोजनाएं (प्रायोगिक परियोजनाए) 86.69 

52. टेलीमेडिसिन सहित ई-स्वास््य 7 | 20.00 , 
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53. एन आरएचएम 200.00 

54. सरकारी मेडिकल ales ओर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृद़ीकरण 2.00 

55. नये मेडिकल aici कौ स्थापना 2.00 

56. राज्यों मे पेरामेडिकल विज्ञानं के राज्य संस्थानों कौ स्थापना ओर पेरामेडिकल 2.00 

शिक्षा कोलिज कौ स्थापना 

57. सरकारी मेडिकल कंलिजो मे फार्मसी कोलिज कौ स्थापना 2.00 

58. राज्य ओषध विनियापक प्रणाली का aed 2.00 

59. राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदुद़ीकरण 2.00 

60. नवप्रवर्तन आधारित स्कीम 50.00 

आयुष विभाग 

61. आयुष का संवर्धन 345.00 

62. राष्ट्रीय ओषधीय पादप मिशन 65.00 

63. विशेषता क्लीनिक/आईपीडीज कौ स्थापना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी 0.57 

64. आयुष ग्राम 

65. Weld आयुष स्वास्थ्य ग्राम 

एदस नियंत्रण विभाग 

66. रष्टीय एड्स नियत्रण कार्यक्रम-यौनसंचारी रोग नियंत्रण सहित 170.00 

गृह मंत्रालय 

67. अपराध ओर आपराधिक than Azam ओर प्रणाली 400.00 

68. महत्वपूर्णं Stal. वामपंथी उग्रवादपीडित क्षेत्रो मे/८वामपंथी उग्रवादपीडित asl मे विशेष 155.00 

अवसंरचना THT (2011-12) 

69. अग्तिशमन ओर आपातकालीन सेवाओं का सुदृद्रीकरण 61.00 

70. पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण 65.00 
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आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 

71. स्वर्णजयंती शहरो रोजगार योजना 838.00 

72. Watpd अल्प लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) 25.00 

73. फेरीवालों कौ सहायता के लिए wt स्कीम 50.00 

74. शहरी बेघरों के लिए wea कार्यक्रम 50.00 

स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

75. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 25555.00 

76. प्राथमिक शिक्षा के लिए deer सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) 11937.00 

77. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसष) 3124.00 

78. उत्कृष्टता के मानक के रूपमे ब्लोक स्तर पर 6000 आदर्शं स्कूलो कौ स्थापना 1080.00 

के लिए योजना | 

79. रिश्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृदरीकरण 500.00 

80. विद्यालयं मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी | 350.00 

81. We शिक्षा ओर कौशल विकास -योजना 590.00 

82. माध्यमिक ओर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रो के लिए ओर महिला छात्रावास 450.00 * 
के निर्माण ओर संचालन कौ योजना | । 

83. मदरसे में गुणवत्तपूर्ण | शिक्षा प्रदान करमे कौ योजना (एसपीक्यूर्दएम) 175.00 

84. माध्यमिक विद्यालय मे अशक्त के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) 70.00 

रष्टय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना 20.00 

26. महिला समाख्या 7 | ~ 60.00 

87. अल्पसंख्यक संस्थानों मे अवसंरचना विकास. की योजना (आईडीएमओई) 50.00 

४७, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकां को प्रोत्साहन कौ राष्ट्रीय योजना 100.00 

89. शिक्षा का व्यावसायीकरण 100.00 

90. भाषा शिक्षकों कौ नियुवित 
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उच्चतर fran विभाग 

91. नए पलिटेविनिकौ कौ स्थापना ओर मौजूदा पोलिटेक्निकों का सुदृदरीकरण (पोलिटेविनर्को 1090.00 

मे सब-मिशन) | 

92. आईसीरी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 850.00 

93. विस्तार, समावेशन ओर उत्कृष्टता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन 1.00 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 

94. असंगठित aa के श्रमिक के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) 1100.00 

95. कौशल विकास पहल 700.00 

96. केन्द्र ओर राज्य सरकारों द्वारा प्रदान कौ गई व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं मे सुधार ओर 100.00 

संवर्धन हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) 

97. वामपंथी उग्रवादपीडित 34 जिलों के लिए कौशल विकास [ (वामपंथी उग्रवाद के युवार्ओं 50.00 

के लिए कौशल प्रशिक्षण के रूप पे पुनर्नामित)] 

98. बहु-कौशल विकास केन्द्र को स्थापना (बहु-कौशल विकास केन्द्र कौ गुलबर्ग ओर 5.00 

बेगलुरु में स्थापना) 

99. पीपीपी माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई का स्तरोनयन 5.00 ` 

100. कौशल विकास योजना 50.00 

101. बधुञा श्रमिक पुनर्वास 5.00 

102. उन्नत प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों कौ स्थापना 8.00 

103. पूर्वोत्तर wet ओर सिक्किम 4 कौशल विकास अवसरचना मे वृद्धि करना 33.00 

104. रोजगार कार्यालयों के उन्नयन एवं आधुनिकौकरण के लिए मिशन मोड परियोजना 20.00 

105. जम्मू ओर कश्मीर के 8000 युवाओं को प्रशिक्षण 1.00 

विधि ओर न्याय मंत्रालय 

106. म्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास 660.00 . ` 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 

107. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल fal मे अल्यसंख्यकोँ के लिए बहु-केत्रक विकास कार्यक्रम 1000.00 
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108. अल्पसंख्यको के लिए मैट्रिक -पूर्व छत्रवृत्ति 900.00 

109. अल्पसंख्यक के लिए tar छात्रवृत्ति 500.00 

110. व्यावसायिक ओर तकनीकी पादूयक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छत्रवृत्ति 220.00 

111. पिचछडे कस्नो/शहरो के रूप में पहचान किए गए 251 कर्स्बो/शहरौ मे से 100 अल्पसंख्यक बहुल 50.00 
कस्बो/शहरो मे शिक्षा के संवर्धन हेतु योजना 

112. एससीबी/एमसीडी के अतर्गत न आने वाले गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम 50.00 

113. एमसौडी मे जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता 25.00 

114. कक्षा oat कौ छात्राओं को मुफ्त साईकिल 5.00 

पंचायती राज मंत्रालय 

115. राष्ट्रीय ग्राम स्वराजे योजना 115.00 

116. इ-पंचायतो पर मिशन मोड परियोजना 40.00 

117. राजीव. गाधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आजीपीएसए) 50.00 

ग्रामीण विकास विभाग | | | 

118. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांटी स्कोम , -33000.00 

119. ` प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) 24000.00 

120. ग्रामीण आवास — इंदिरा आवास योजना 11075.00 

121. स्वर्णं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्टरीय ग्रामीण आजीविका/आजीविका 3915.00 

122. डीआरडीए प्रशासन 500.00 

123. ग्रामीण as मे शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान (पीय्आरए) (पीपीपी मोड) 150.00. 

भूमि संसाधन विभाग | 

124. -एकीकृत जलसंभर प्रब॑धन a (आईडन्ल्यूएमपी) 3050.00 

125. एनपीसीएलआरएम we भूमि अभिलेख आधुनिकौकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप | 150.50 
मे पुनर्नापित 

पेयजल आपूर्ति विभाग 

126. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कोम/राष्टरीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 10500.00 



201 प्रश्नो के 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लि्ित उत्तर 202 

1 2 ; 

127. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छतां स्कौम 3500.00 

कुल 14000.00 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं विभाग 

128. सीआरएफ ‘st’ से wal के लिए ई एंड आई/सीआरएफ 'बी' से राज्यो के लिए ई एड आई 263.36 

129. सीआरएफ से संघ राज्य क्षेत्रो के लिए ई एड Ae 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 

130. अनुसूचित जातियों के छात्रौ के लिए Bear छात्रवृत्ति तथां बुक बेक 1500.00 

131. अन्य free वर्गो के लिए Afearn छत्रवृत्ति 625.00 

132. अनुसूचित जाति ओर अन्य freq वर्म॑ के लड़कों के लिए छत्रावास (अनुसूचित जति ओर 190.00 

अन्य free at के लड़को a लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान) 

133. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (अनुसूचित जाति के गांवों ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 1.00 

(पीएमएजी) 

134. अस्वच्छकारी व्यवसायो मे लगे लोगो के वच्वौ के लिए मैटिक-पूर्वं छात्रवृत्ति 10.00 

135. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ओर अनुसूचित जाति ओर अनुसूचिते जनजाति 100.00 

(अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन) 

136. अन्य frags वर्गो के लिए मैरट्िक-पूर्वं छात्रवृत्तिं 50.00 

137 अनुसूचित जाति विकासं निगम 20.00 

138. ` अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रो कौ योग्यता का उन्नयन (अनुसूचित जाति के छात्र 5.00 

कौ योग्यता का उन्नयन 

139. आर्थिक रूप से fos? छात्रौ (नीसीज) के लिए Aeon छात्रवृत्तियां 10.00 

140. अशक्त oat के लिए afer छत्रवृत्तियां (समाज कल्याण) 33.00 

141. गरीब वरिष्ठ नागरिको के लिए वृद्धाश्रमं कौ स्थापना हेतु सहायता कौ स्कीम (समाज. कल्याण) 80.00 

142. अनुसूचित जातियों के छात्र के लिए मैद्िकोत्तर छात्रवृक्ति तथा बुक dH 824.00 

सरांख्यिको ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

143. भारत साखियिकौय सुदूद़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी 200.00 
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144- स्थानीय स्तर के विकास के लिए बुनियादी सांखियिकौ (creme) 10.00 

कूल 210.00 

वस्त्र मंत्रालय 

145. Sat विकास कार्यक्रम (रेशम कौटपालन) 202.10 

146. हथकरघा निर्यात स्कौम (हथकरघा) 2698.00 

पर्यटन मंत्रालय 

147. ग॑तव्यो भौर सरको के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास 575.00 

जनजातीय कार्य मंत्रालय | 

148. पीएमएस, बुक नैक ओर अनुसूचित जनजाति के ort की योग्यता के उन्नयन की योजना 750.00 

149. अनुसूचित जनजाति कौ लड़कियों ओर लड़कों के लिए छात्रावास की योजना 78.00 ` 

150. रीएसपी क्षेत्रो मे आश्रम स्कूलों कौ स्थापना 75.00 

151. अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सवं ओर अन्य 15.00 

152. अनुसूचित जनजाति के छत्रो के लिए मैट्रिक -पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम 86.00 

शहरी विकास मंत्रालय 

153. राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयृआर्दएस) 20.00 

154. अभिनव अनुसंधान को बढावा देने कौ स्कौम तथा आर्ईपीरी, एनएमरी सहित स्वदेशी प्रौद्योगियो 5.00 
ओर प्रायोगिक परियोजनाओं का विकास 

155. सेवा-स्तरीय. वेचमार्किंग को मुख्यधार मे लाने कौ समर्थन देने कौ स्कीम 10.00 ` 

156. . मुबई मेट्रो (इक्विरी तथा एस. ऋण) | 30.00 

157. जयपुर Fel (इक्विटी तथा एस. ऋण) 25.00 

158. कोच्चि मेटो (इक्विरी तथा एस. ऋण) 30.00 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 

159. ` आईसीडीएस 15850.00 
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160. किशोर के सशक्तिकरण कं लिए राजीव गांधी स्कोम (किशोर सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी 750.00 

योजना - सबला) 

161. Gad मातृत्व लाभ स्कीम [इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना - (सीबीएम)] 520.00 

162. विश्व बैक सहाय्यित आईसीडीएस परियोजनाए 102.80 

163. आईसीपीएस 400.00 

164. बलात्कार Ufsasil को राहत ओर उनका Ware (2011-12 से सीएसएस) 20.00 

165. एनएनएम 250.00 

166. महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन 25.00 

167. घरेलू हिसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन 20.00 

168. एकल आपदा निवारण केद्र 5.00 

युवा मामलों का विभाग 

169. राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) 80.00 

खेल विभाग 

170. पंचायत युवा क्रौड़ा ओर खेल अभियान (पीवाईकेकेए) 235.00 

कुल सीएसएस 205346.65 

(अनुवाद) 

सामाजिक रूप से वंचित वर्गो के ot 

करा प्रतिनिधित्व 

1414. श्री हेमानंद विसवाल : क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) fase तीन वर्षो के दौरान देश के शैक्षिक ओर तकनीकौ 

संस्थाओं में सामाजिक रूप से वंचित वर्गो के छात्रो का कितना 

प्रतिनिधित्व रहा है; 

(ख) क्या सरकार ने tet संस्थाओं मे इन छत्रो के दाखिले 

के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई कदम उटाया 

taza का विचार है; ओर । 

(ग) यदिहां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या दै? 

मामन संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डौ. शशी 

met) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) 

` हारा संकलित उच्चतर एवं तकनीको शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार 

उच्चतर शिक्षा मे पिछले तीन वर्षो के दौरान अनुसूचित 

जाति्यो/ अनुसूचित जनजातियों श्रेणियों से संबधित विद्याधियो के 

नामांकन का प्रतिशत प्रतिनिधित्व का एकत्रित डाय इस प्रकार 

है
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वर्ष नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

जनजातियों कौ भागीदारी 

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 

नामाकन (%) नामांकन नामांकन (%) नामांकन 

2007-08 . 13.37% 2302036 5.50% 948174 

2008-09 12-16% 2248836 5.06% 937886 

2009-10 11.76% 2439585 5.21% 1080898 

(अनतिम) | 

(ख) ओर (ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (ahaa मे आरक्षण) . 

. अधिनियम, 2006 मे केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं मे अनुसूचित जातिर्यो, 

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य fase anf से संबंधित विद्यार्थियों के 

लिए प्रत्येक अध्ययन शाखा कौ वार्षिक -अनुमत्य संख्या मे से क्रमशः 

15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है । विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 

मे आरक्षण कौ मोनिटरिंग कौ जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

भी कन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं मे आरक्षण कौ अनुपालना कौ मनिरिंग ` 

कर रहा FI 

माध्यमिक शिक्षा के लिए विश्व वैक सहायता 

1415. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने को कृपा करेगे कि : 

। . (क) an fara ee Oe सार्वभोमिक माध्यमिक शिक्षाक 

वित्तपोषण कर रहा है; ` 

(ख) यदि हा, तो विशेषकर अनुसूचित ओर fase क्षेत्रो में 

राज्य-वार तत्सबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) 11बीं योजनावधि मे कितनी राशि प्राप्त ओर खर्च कौ गई? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डं. श्री 

थरूर) : (क) जी, हां। 

` (ख) ओर (ग) माध्यमिक शिक्षा कं सार्वभोमिकरण की केंद्रीय 

प्रायोजित योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को 

कार्यक्रम Wael सहयोग देने कं लिए विकास भागीदार नामतः विश्व 

वैक, अतर्रष्टरीय विकास . विभाग (डीएफआर्डी) ओर यूरोपीय संघ 
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(ईय्) सहमत हो गए है । 2012-16 कौ कार्यान्वयन अवधि के दौरान 

विश्व बैक 500 मिलियन यूएस Stet तक का, यूरोपीय संघ 25 मिलियन 

यूरो ओर अंतरष्टरीय विकास विभाग 80 मिलियन पाउंड तक का सहयोग 

देगा। आरएमएसपए कोर्यक्रम मे विकास-भागीदारो की भागीदारी से 

अतररष्टरीय अनुभव ओर तकनीकी विशेषस्षता लाई जानी . भी प्रस्तावित 

ti विश्व बैक हाल ही मेँ भारत सरकार को आरएमएसए के लिप् 
निधि्यो के पहले भाग के रूप में 595.52 करोड रुपए कौ राशि जारी 

करने हेतुं सहमत हुआ है। 

जाली भारतीय मुद्रा में पाकिस्तान का हाथ 

1416. श्री पी. करूणाकरन : क्या face मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को नैपाल के रास्ते जाली भारतीय मुद्राकौ 

तस्करी मे पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी है; ओर 

(ख) af a, तो इस way मे सरकार द्वारा राजनयिक तथा 

अन्य क्या कदम उठाए गए है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) ; (क) 

भारत-नेपाल सीमा दोनों देशो के नागरिको के मुक्त आवागमन के 

लिए एक खुली सीमा है। शिकायतें मिली है कि नकली भारतीय करेसी 

नोयो कौ तस्करी के लिए पाकिस्तानी नागरिकों कें साथ-साथ 

आसामाजिक तत्व द्वारा भारत-नेपाल खुली सीमा का दुरुपयोग किया 
गया Tl | 

(ख) भारत-नेपाल के साथ अपने Wael को अत्यधिक महत्व 

देता है। दोनों Se कौ नियमित उच्च स्तरीय दरौ एवं जन-से-जन 

सपर्को की परम्परया रही Si भारत-नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल 

संसाधन एवं समुदाय विकास के क्षेत्रों मे समाजार्थिक विकास मे इसकी 

सहायता करता है। पारस्परिक संबंधों से संबंधित सुरक्षा मामलों पर 

विद्यमान द्विपक्षीय तत्रो के माध्यम से नेपाल-सरकार के साथ बातचीत 

कौ जाती है जिनमे वार्षिक गृह-सचिव बातचीत, सीमा प्रबंधन पर 

संयुक्त कार्य समूह, सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय परामर्शं समूह ओर 

स्थानीय स्तर पर सीमा जिला समन्वयन समिति कौ aoe शामिल Fi 

नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह भारत के विरुद्ध किसी 

भी गतिविधि के लिए अपने aa का उपयोग नही होने देगा! 

tat योजना मे कार्यान्वित कार्यक्रम ओर नीतियां 

1417. श्री charg. राघवेन्द्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा.करेगे कि :



209 Wi के 

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना मे सरकार ERI कौन से कार्यक्रम 

ओर नीतियों को कार्यान्वितं किया गया; 

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाबधि के दौरान अपने लक्ष्यो 

को प्राप्त कर लिया है; 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी ato क्या; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैँ ओर 12वीं योजना 
मे अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित 

है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय पे रज्य Wat तथा योजना मत्रालय 

में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारत सरकार बड़ी संख्या 

मे केन्द्रीय प्रायोजित ओर केन्द्रीय लोक स्कौमों को कार्यान्वित करती 

है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) म कार्यान्वितं किए गए 

मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित्/फ्लैगशिप कार्यक्रमों का व्यौरा विवरण के रूप 

मे संलग्न है। 

(ख) ओर (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लाभ ओर 

उपलब्धिया निम्नानुसार हैः- 

स्थिर कीमतों (2004-05) पर 

क्र. aaa लक्ष्य (%) उपलब्धि 

स (%) 

1. कृषि, वानिकी ओर ` 4 3.33 

मत्स्य-उद्योग 

2. उद्योग 10-11 6.6 

3. सेवाएं 9-11 9.8 

4. कुल जीडीपी 9 7.9 

सोत; Ted ओर बारहवीं योजना दस्तावेज । 

(घ) लक्ष्यो को हासिल करने मे कमी, आंतरिक ओर बाह्य, 

दोनों प्रकार कं कारको कौ वजह से है अर्थात् वैश्विक मंदी, siesta 

तेल कीमतों में sana, सशक्त मुद्रास्फीतिकारी दबाव ओर सूखे 
जेसी स्थिति कौ वजह से कृषि से ऋणात्मक वृद्धि । लक्ष्यो को हासिल 

करने के लिए बारहर्वीं पचवर्षय योजना (2012-17) मे प्रस्तावित उपायो 

मे निवेश दर को बढ़ाना विशेषकर अवसंरचना aan में, कुशल 

जनशक्ति कौ उपलब्धता, अभिशासन के स्तभों कौ संस्थागत क्षमताओं 

मे agit द्वारा कार्यान्वयन तंत्र को सुधारना, शामिल है। 
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वितरण 

lat पचवर्बाय योजना मे काय्वित sata प्रायोजित८ 

प्लेगरशिप कार्यक्रम 

क्र.सं. पलैगशिप कार्यक्रम का नाम 

1. त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम (एञईबीपी) 

2. इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम (मनरेगा) 

4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी ) 

5. प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) 

6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (एनआरडीडन्ल्युपी) 

7. एकौकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) 

8. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयुआरएम) 

9. राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) 

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरके वीवाई) 

11 मध्याटन भोजन (एमडीएम) 

12. सवं शिक्षा अभियान (एसएसए) 

13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) 

14. सम्पूर्णं स्वच्छता अभियान (रीएससी) 

15. राष्टौय बागवानी मिशन (एनएचएम) 

16. पिडा aa अनुदान निधि (बीआरजीएफ) 

प्रसन-पत्रों के एक ही तरह के सेट 

1418. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने कौ कृपां करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन बोर्ड द्वारा संचालित गणित 

ओर विज्ञान विषय में शैक्षिक सत्र 2014-15 से बारहवीं के विद्यार्थियों हेतु 

एक हीः तरह के प्रश्न-पत्रौ के सेट तैयार करने कौ योजना बनाई है;
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(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सभी विषयों तथा सभी बोर्ड मे एक ही तरह के प्रश्न-पत्रो 

के सेट को कब तक शुरू किये जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मत्रालय ने केन्द्रीय 

माध्यमिक शिक्षा as मे परीक्षा-सुधारो से संबंधित मामलो के समाधान 

के लिए समिति गठित कौ थी} समिति ने 28 जून, 2012 को आयोजित 

अपनी बैठक मे भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओनीएसई) 

को अपने सभी सदस्य बोर्ड के लाभ के लिए गणित ओर विज्ञान 

( भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र ओर जीव विज्ञान) के प्रश्न-पत्रो का 

aren नमूना विकसित करने के लिए एक उप-समिति गठित करने के 
लिए कहा है। उप-समिति ने गणित ओर् विज्ञान के प्रश्न-पत्र के साथ 
नमूने को अतिमरूपदे दिया है ओर उसे वर्षं 2013-14 से कक्षा->। 
मे लागू करने का प्रस्ताव है] कक्षा-८॥ मे एक समान डिजाइन के 

WATT आरंभ करने का निर्णय कक्षा->९] मे किए गए परीक्षण के 

फौडबेक पर निर्भर करेगा ओर यह सभी राज्य शिक्षा बोर्ड कौ स्वीकृति 

के अध्यधीन है। 

[fet] 

अप्रचलित/पुराने विमान 

1419. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : 

श्री जितेन सिह बुन्देला : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे fH : 

(क) एसे विमानो कौ संख्या कितनी है जो अपने सामान्य उपयोगी 

जीवन से ज्यादा समय तक sed रहे है, निजी तथा सरकारी क्षत्र दोनों 

मे उड़ाए जा रहे रै ओर उन मार्गों का एयरलाइन-वार व्यौराक्यारहै 

जहां ta विमान उड रहे ह तथा एेसे विमान को उड़ाने का आधार 

क्या है; 

(ख) इन पुराने विमानौ को सुरक्षित रूप से उडाने के लिए 

` उउाए गए अतिरिक्त सुरक्षापायों का si ant 

(ग) क्या खरकार का इन विमानो को हटाने/दसं सबध में कोई 

, नीति बनाने का विचार है; 

(घ) `यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(डः) ` यदि aa, तो इसके क्या कारण रै? 

6 मार्च, 2013 
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नागर विमानन मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) किसी विमान कौ उपयोगिता को सामान्यं अवधि 

ने तो विमान निर्माता द्वारा ओर न ही किसी देश के विनियामक प्राधिकारी 

द्वारा निर्धारित की गई है। विमानों को तब तक उड़ाने की अनुमति 

दी जाती है जब तक उनके संबंध मे डीजीसीए द्वारा जारी उडनयोग्यता 

प्रमाण-पत्र वैध होता है। 

(ख) विमानौ का अनुरक्षण निर्माति द्वारा जारी अनुरक्षण योजना 

दस्तावेज (एमपीडी) ओर डीजीसीए द्वारा अनुमोदित स्थानीय अपेक्षाओं 

सहित एमपीडी के आधार पर तैयार किए गए अनुरक्षण कार्यक्रम के 

अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विमान aa कौ निरंतर 

उड्नयोग्यता को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरणीय परिस्थितिर्यो व 

विमान के पुराने हो जने के कारण समय-समय पर विमान Ga तथा 

Fa, यदि कोई हो के निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 

विनिर्माता दारा संरक्षण निवारण fran कार्यक्रम (सीपीसीपी) तथा 

अनुपूरक sara निरीक्षण अभिलेख (एसएसआईडी) भी जारी कियः 

गया हे। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप मे, नागर विमानन अपेक्षाए्, 

सेक्शन-2, सीरीज-एफ, पार्ट-111 के अनुसार 20 वर्षं से अधिक पुराने 

विमानो कौ उड्नयोग्यता प्रमाण-पत्र को वैधता को घटाकर एक वर्षं 

कर दिया गया है। 

(ग) से (ङ) जी, zai मौजूदा नागर विमानन अपिक्षाए्ं इन ` 
मुदो कं समाधान के लिए पर्याप्त है। 

(अनुकाद) | | 

किराया निरधरण समिति 

1420. श्री एस.एस. रामासुल्बू : क्या शहरी विकास मंत्री 
यह बताने को कृपा करेगे fH : 

(क) क्या सरकार मे दिल्ली AA के किरायो में वृद्ध का अध्ययन 

.करने के लिए किराया निर्धारण समिति नियुक्त कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इसकौ रिपो कब तक प्रस्तुत किए जाने कौ संभावना 

(घ) क्या सरकार दिल्ली Fa के किरायो मे बार-बार वृद्धि 

से यात्रियों को होने वाली समस्याओं से अवगत हैँ 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या रै; ओर
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(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुली) : (क) जी, नहीं| 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) से (च) दिल्ली मेदौ के किरायों म बार-बार वृद्धि नहीं 

की गई हे। वर्षं 2002 F दिल्ली AA का प्रचालन YS होने से केवल 

तीन बार ही दिल्ली मेटो के किरायो को संशोधित किया गया है, ओर 

किराए म अंतिम संशोधन वर्षं 2009 मे किया गया था। 

( हिन्दी) 

आवास योजनाओं के लिए ards 

1421, श्री हरिश्चंद्र cee : क्या आवास ओर शहरी गरीबी 

saa मंत्री यह बताने को कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना सहित विभिन्न 

आवास योजनाओं के लाभार्थियो कौ पहचान करने कं लिए आय संबधी 

मानदंड को बदल दिया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है? 

आवास ओर शद्टरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) जी, हां। आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्रालय ने हाल 

ही में उसके द्वारा क्रियान्वित कौ जा रही राजीव आवास योजना योजना 

सहित विभिन आवास योजनाओं कौ पात्रता निर्धारित करने के लिए ` 

आय के मानदंड मे संशोधन किया है जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप 

से कमजोर वर्गो/निग्न आय समूह के लाभभोगियो को लाभान्वित करना 

Bl 

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर anf के परिवारो कौ आय at 

उच्चतम सीमा को 5,000 रुपए प्रति माह से AS! कर् 1,00,000 रुपए 

प्रति वर्ष तथा निम्न आय समूह के परिवारो के लिए 5,001-10,000 

रुपए प्रति माह से बदा कर 1,00,001 से 2,00.000 रुपए प्रति वर्षं 

कर दिया गया है। 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो/निम्न आय समूह के परिवारों कौ 

उच्चतम आय सीमा पहले वर्षं 2008 की कीमतों पर आधारिते थी। 

आय ओर व्यय के स्तरो मे प्रतिलक्षित वृद्धि तथा आवास कौ लागत 

में हई वृद्धि को सीधे बदलने के लिए 6 प्रमाणित प्राचर्लो नामतः 
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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीएफपीञाई, उपभोक्ता खाद्य मूल्य 

सूचकांक, पीसी आई; प्रति व्यविति आय में वृद्धि ओर आरईएसओआईडीईएव्सः 

एनएचवी का संपत्ति के मूल्य पर नजर रखने का सूचकाक (जिसे 

बदल कर निर्माण लागत सूचकांक, सीसीआई कर दिया गया है). 

एमडन्ल्यूएजीः गोर-कृषि कामगारौ कौ न्यूनतम मजदूरियां तथा 

एमपीसीई; मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर एक नया मूल्यांकन 

किया गया है। इन प्राचलों के आधार पर तथा शहरी गरीबो के आवास 

के लिए व्याज सन्सिडी योजना के संचालन समिति कौ सिफारिशो के 

अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो ओर निम्न आय समूह कं परिवारं 

की आय सीमा/उच्वतम आय सीमा को aa दिया गया है। 

एमडीएमएस के अंतर्गत अस्वास्थ्यकर खाना 

1422. डां. बलीराम : 

श्री eae बिसवाल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे 

कि : 

(क) क्या मध्याह भोजन योजना (पएमडीएमएस) के अंतर्गत 

बासी अस्वास्थ्यकर ओर खराब गुणवत्ता वाला खाना परोसे जाने के 

समाचार मिले है; | 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर मध्याह्न भोजन 

खाने के बाद राज्य-वार ओर वर्ष-वार गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष 

कितने बच्चे बीमार पडे ओर far कौ मृत्यु हूर; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई जांच कराई है; 

(घ) यदि a, तो इसके क्या परिणाम रहे है ओर इस Fae 

मे दोषी व्यक्तियों /खस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ 

गई tal जा रही है; ओर : 

(ड) उक्त योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला ओर पौष्टिक 

खाना परोसा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए Bsa जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डी. शशी 

थरूर) : (क) से (घ) पिच्ले तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्ष 
मे मध्याह भोजन की खराब गुणवत्ता की 34 शिकायतें इस मंत्रालय 

में प्राप्त हुई 1 ये शिकायत संबंधित राज्य सरकार को भेजी गई 

थी fare 34 मामलों मेँ से 25 में आवश्यक कार्रवाई कर ली TI 

11 मामलों A आरोप सिद्ध नही हुए थे जबकि बाकी 14 मामलों
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मै राज्य सरकार द्वारा कारवाई की गई है। की गई कारवाई मे संबधित 

एनजीओ ओर जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देना, प्रधानाचार्थ^मुख्य 

अध्यापक तथा निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कारवाई आरंभ करना, 

चृककत्ता कर्मचारियों को निलंवितत॒ करना, लापरवाही के लिए ठेकेदार् 

के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत करना, आपूर्तिकर्ता के अनु्बध 
निरस्त करना, जहां आवश्यक हो वहां Weal, को बदलना ओर 

न्यायालय के दिशा-निर्देशो के अनुसार बच्चो को afaght देना, शामिल 

है। इसके OM संलग्न विवरण मे दिए गए Fi 
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(ङ) मध्याह भोजन के दिशा-निर्देशो मे भारतीय खाद्य निगम 

से उचित ओसत गुणवत्ता के खाद्यान उठाना, खाद्य सामग्री को 

सूखे तथा सुरक्षित स्थानों मे स्टोर करना ओर समुचित रूप से 

प्रशिक्षित रसोइये-सह-सहायकों के माध्यम से स्वच्छ वातावरण में 

भोजन पकाने का प्रावधान है। पका हुआ भोजन बच्चो को Wa 

जाने से पहले एक अध्यापक सहित 2-3 Wiel द्वारा चखा जाना 

अपेक्षित होता है! इसके अतिरिक्त, मध्याह भोजन योजना के 

कार्यान्वयन ओर widen मे समुदाय कौ भागीदारी को agen दिया 

जाता है। 

विवरण 

2012-13 के दौरान we मध्याह्न भोजन को vay मे शिकायतों पर की गध कार्रवाई के उद्धरण 

श्रेणी 2010 2011 2012 2013 कुल राज्य aR पड़ 

| बच्चो कौ 

संख्या (वर्ष) 

अनुशासनात्मक कार्रवाई ` 1 ` ˆ- 1 ` 1 ~~ 3 कर्नाटक 153(2010) 

निलंबन स्थानांतरण 
जिहार | ` 100(2012) 

पुलिस मेँ दर्ज एफआईआर 1, ~. 41.  . 1 - 3 दिल्ली 22(2011) 

मध्य प्रदेश 60( 2012) 

Tae 300( 2010) 

सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध 3 3 2 = 8 हरियाणा 62(2011) 

दंडात्मक कारवाई ` ` ` ` , 
` । | 3(2011) 

पश्चिम बगल 50( 2012) 

दिल्ली | । 12(2012) 

कुल 5 5 4 - 14 `` 762 

(अनुकद) (क) क्या यह सच है कि सभी राज्यो में राज्य बालं अधिकार 

| एससीपीसीआरआरहंपीए की स्थापना 

1423. श्री जयंत चौधरी -: क्रया मानव संसाधन विकास Wat 

यहः बताने की कृपा करेगे कि : ` 

सरक्षण आयोग (एससीपीसीञर) अथवा शिक्षा अधिकार सरक्षण 

प्राधिकरण (आरईपीए) गदित नहीं किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सनधी a at ओर उन राग्यो के
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नाम क्या है ER एेसे आयोग।प्राधिकरण का गठन नहीं किया है; 

ओर 

(ग) इन निकायो कौ स्थापना सुनिश्चित करने हेतु राज्यो के 

साथ प्रभावी समन्वय के लिए क्या कदम उडाएर् जा रहै है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. wot 

थरूर) : (क) से (ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 कौ अनुवीक्षा करने के लिए 

कुल 29 राज्यो/संघ राज्य क्षत्र ने राज्य बाल अधिकार सरक्षण आयोग 

(एससीपीसीञआर) अथवा शिक्षा का अधिकार संख्या प्राधिकरण 

(aren) गठित किष र्ै। आंध्र प्रदेश ने हल ही मे एससीपीसीञआर 

का गठन अधिसूचित किया है। नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश ओर 

लक्षद्वीप राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो को अपने स्वयं के राज्यो/संघ राज्य क्त्र 

मे इस प्रकार के निकायो का गठन करने कौ सलाह दी गर्ह है। 

केद्रीय उपकरण सूचना रजिस्टी 

1424. श्री ईजी. सुगावनम : क्या. संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने को कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का केन्द्रीयकृत रजिस्टर अर्थात् pala उपकरण 

सूचना रजिस्टर (सीडीओआई आर) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो asad व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इसे कन तक स्थापित किए जाने कौ संभावना है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र 

कौ जा रही है ओर सभा-पटल पर रख दी जाएगी, 

act भतन 

1425. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादम : क्या मानवं संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) देश में वर्तमान मे चल रहे बाल भवनों कौ राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; 

(ख) इन नाल भवनों के कार्यकरण हेतु सरकार द्वारं कितना 

वार्षिक आवंटन किया जा रहा 2; 

(ग) बाल भवनौ को गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 

राज्य-वार्/संघ राज्यकषेत्र-वार कितना अनुदान ओर सहायता प्राप्त हुई; 
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(घ) क्या बाल भवन, अहमदाबाद, गुजरात से किसी योजना 

के अंतर्गत अनुदान हेतु कोई प्रस्ताव WSs बाल भवन के पास लंबित 

है; ओर 

(S) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान में स्थिति ar? 

ओर ga कब तक स्वीकृति दिए जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन fara म॑त्ालय में राज्य मत्री (Si. शशी 

थरूर) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 मे दी गई FI 

(ख) ओर (ग) सूचना संलग्न विवरण-]1 मे दी गई BI 

(घ) जी, नहीं। 

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। 

विवरण 

टे मे बाल vad का कार्यकरण 

क्र. राज्य का नाम बाल भवनो कौ 

स. संख्या 

1 2 3 

1. पश्चिम ame 2 

2. ओडिशा 4 

3. मणिपुर 1 

4. was 2 

5. नागालैंड 1 

6. मिजोरम 1 

7. बिहार 3 

8. संघ शासित क्षेत्र 6 

9. महाराष्ट 8 

10. गुजरात  . 1 
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1 2 3 1 2 3 

11. गोवा 1 19. आंध्र प्रदेश 19 

12. राजस्थान . 2 20. कर्नारक 10 

13. हरियाणा 12 21. केरल 9 

14. पजाब 2 22. तमिलनाडु 21 

15. जम्मू ओर कश्मीर 4 23. उत्तर प्रदेश 12 

16. उत्तराखंड | 3 24. मध्य प्रदेश 11 

17. दिल्ली 1 25. — 3 

18. हिमाचल प्रदेश 2 कुल 156 

विकेरण-॥। 

बाल भवन को वार्षिक आवंटन 

(राशि रुपए) 

क्र. ad | राज्य राज्य बाल भवनो/बाल केन्द्र जारी वित्तीय सहायता 

स. का नाम की राशि 

1 2 3 4 5 

1. 2009-10 मणिपुर मणिपुर बाल भवन 3,00,000.00 

2. जम्मू ओर कश्मीर शांति निकेतन बाल भवन 3,00,000.00 

3. राजस्थान बाल भवन जयपुर 3,00,000.00 

4. उत्तर प्रदेश परमसुख आदिवासी बाल केन्द्र 1,50,000.00 

5. उन्नयन बाल केन्द्र 150.000.00 

6. जनजातीय बाल केन्द्र गाजीपुर 1,50,000.00 

7. गिरीवासी वनवास सेवा प्रकल्प सोनभद्र 1,50,000.00 

8. met ओर नगर हवेली, सिलवासा बाल भवन 3,00,000.00 .__ 

संघ शासित aa | 

कूट 18,00,000.00 



221 प्रश्नो को 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 222 

1 2 3 4 5 

1. 2010-11 राजस्थान बाल भवन शिक्षा समिति 3 00,000.00 

2. वीना मेमोरियलं बाल भवन 635,550.00 

3. उत्तर प्रदेश परमसुख आदिवासी बाल भवन 150,000.00 

+ उन्नयन बाल केन्द्र 1,50,000.00 

5. जनजातीय बाल केन्द्र गाजीपुर 1,50,000.00 

6. गिरीवासी वनवास सेवा प्रकल्प 1,50,000.00 

7. भारती कला केन्द्र 4,40,873.00 

8. जम्मू ओर कश्मीर TIN बाल केन्द्र जम्मू 1,50,000.00 

9. रगपुर बाल केन्द्र जम्मू 1,50,000.00 

10. दादरा ओर नगर हवेली, सिलवासा बाल भवन 3,00,000.00 

संघ शासितं aa | 

11. हिमाचल प्रदेश हमारा स्वयं का बाल भवन कांगड़ा 6,16,705.00 

12. गुजरात स्वामी नारायण बाल भवन, धर्मपुर 6 39,715.00 

13. महाराष्ट महाराष्ट राज्य जवाहर बाल भवन 4.71.000.00 

14. बिहार यूनिक बाल भवन समस्तीपुर 3,31,000.00 

15. मध्य प्रदेश स्पीड बाल भवन, सी 3,18,400.00 

16. अभिनव बाल भवन, भोपाल 8,13.,560.00 

17. ्ारखंड Was राज्य बाल भवन, रांची 8,16,266.00 

18. आशा लता बाल भवन बोकरो 5 59,620.00 

कुल 71,42,689.00 

2011-12 शुन्य 

2012-13 we परियोजना के आधार पर 15 बाल भवन ओर 4 बाल केन्द्र चालू वित्तीय वर्षं के दौरान अनावर्ती अनुदान जारी 

किए जाने के पात्र पाए गए है ओर अनुदान जारी करना प्रक्रियामें है। 
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मातृभाषा में प्राथपिक शिक्षा 

1426, श्री नलिन कुमार कटील : क्या मानव संसाधन विकास 

पत्री यह बताने की कृपा करगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश के राज्यो के सभी विद्यालयों में उनकी , 

अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करान कौ आवश्यकता 

महसूस कौ है; 

` (ख) यदि हं, तो तत्संब॑धी न्यौरा क्याहैः 

(ग) क्या सरकार का विचार देश मे प्राथमिक शिक्षा के स्तर 
पर् राज्य कौ भाषा को शिक्षण का अनिवार्य माध्यम बनाने हेतु राष्ट्रीय 

नीति लाने का है; ओर | 

(घ) यदिहां, तो तत्संब॑धौ sity क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. शी 

थरूर) : (क) से (घ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्ष का. 

अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 मे 6-14 वर्ष कौ आयु वर्ग 

के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा कौ व्यवस्था 

को me है। andy अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया 

Sl आरटीई अधिनियम कौ धारा 29(2)(च) मेँ यह प्रावधान किया 

-गया है कि जहां तक व्यवहार्य होगा शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा 

होगी | | 

चिकित्सकीय आधार पर आवास का aided 

1427, श्री महेश जोशी : क्या शहरी विकास मंत्री चिकित्सकौय 

आधार पर आवास का आवंटन के बारे F 14.08.2012 के अताराकितं 

प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के daa मे यह बताने कौ कृषा करेगे 

fa: 

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा/निःशक्तता प्रमाण-पत्र हेतु नए 

wiz को अंतिम रूप दिया है ओर सभी 61 आवेदकों से नए फार्मेर 

में ` अपने-अपने. चिकित्सा/नि RI प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का 

अनुरोध किया है; | 

` (ख) यदिहां, तो एेसे मामलों का आवेदक-वार व्यौराक्याहै 

जिनमें सरकार को चिकित्सा निःशक्तता प्रमाण-पत्र नए ore में प्राप्त 

हए ह तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद निपटाया गया हैः 

(ग) रसे अवेदकों का व्यौरा क्या है जिनके मामले चिकित्सा, 
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निःशक्तता प्रमाणपत्र के नए फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने के 

बावजूद अस्वीकृत किए गए है ओर इसके आबेदक-वार कारण क्या 

है; । । 

(घ) क्या ta कुछ आवेदक है जिनके नाम कें चिकित्सा 

निःशक्तता प्रमाण-पत्र नए wide में लिए लिना स्वीकृत किए गष 

थे; ओर 

(ड) यदि a, तो अवेदक-वार तत्सबंधी व्यौरा क्या दहै ओर 

इसके क्या कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

 दासमुंशी) : (क) जी, a 

(ख) से (ग) Tame मे जिनमे चिकित्सकीय,/निःशक्तता ` 

प्रमाणपत्र नए फार्मेट मेँ प्राप्त हए है का aha विवरण-1 के रूप 

मे संलग्न 21 विवरण-! में वर्णित आवेदकों के मामले सक्षम प्राधिकारी 

के निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। इनमें श्री पी.एन. पाण्डे का 

मामला पहले ही निपटाया जा चुका है। ` 

(घ) ओर (ङ) जी, हां । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मेडिकल 

होस्प्य्लि GS-1) के दिनांक 18.06.2010 के दिशा-निर्देश संख्या 

एस-13020/1/2010-एमएस/एमएच- के अनुसरण मे सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा जाच मामलौ को अनुमोदित किया गया धा, जिसके 

अनुसार एक sleet द्वारा जारी शारीरिक निःशक्तता प्रमाण-पत्र स्वीकार्य 

है। उक्त शर्त नए फार्मेट मे भी स्वीकार्य है। व्यौरा संलग्न विवरण] 

के रूपमे संलग्न है। 

वितरण 

ta मायले जिनमे चिकित्सकीय^नि-शक्तता प्रयाण-पत्र 

नए wre मे प्राप्त हए हैँ | 

क्र.सं. आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/डो./कु.) 

1 2 

1. त्रिकेश प्रसाद 

2. नितिन कमार 

3. राम चन्देरा-मीणा ` 
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1 2 विवरण 

4 कृष्णा कूम सक्षय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 5 मामले 

5, महेश fie क्र.सं. आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/ो./८कु.) 

6. अवनी HAR 1. विनोद कमार 

7. अमरेश कुमार् रंजन 2. कृष्ण HAR 

8. गिरीश चन्दर 3. मनीष राजपूत 

9. नेमजाहत तौथन 4. राम प्रताप सिन्हा 

10. ate सिंह werk 5. तेज पाल शर्मा 

11. देवेन्द्र कमार एनएसमपी के अंतर्गत विमान at खरीद 

12. शेर सिह 1428. श्री कुलदीप बिष्नोहं : क्या नागर विमानन मंत्री यह 
wie बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

13. जितेन्द्र सिह 
(क) क्या विमानौ कौ नोँन-शेड्यूल ओपरेररस (एनएसभपी) 

4 मोः सिबली हसेन श्रेणी के अंतर्गत कम आयात शुल्क पर विमान की खरीद ओर उन 

15. कंज बिहारी प्रसाद व्यक्तिगत उपयोग मे लाए जाने के कतिपय मामलो का पता चला 

है; 

16. राजिन्दर सिह . . | 
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 

17. लीलू में प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्ष के दौरान एयरलाइन-वार व्यौरा क्या 

हैः 
18. रणं विजय सिह | : 

(ग) क्या सरकार ने एेसी सभी दोषी एयरला्नौ के विरुद्ध 
19. प्रीतम चद कारवाई की हे; 

20. प्रमोद कमार (घ) यदि हां, तो एयरलाद्न-वार तत्संनंधी व्यौरा क्या है ओर 

7 विनोद सुधाकर Stet यदि नहीं, तो इसके FT कारण है; ओर 

>) मदन पाल सिह (ङ) tet अवैध पद्धतियों को रोकने हेतु एनएसञपी 

) दिशा-निर्देशो मे संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम say 

23. सीता राम बदोनी गष है? 

24. गौरव शर्मा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी, 

वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वर्ष 2010 मे राजस्व विभाग द्वारा सूचित 

25. शैलेन्द्र बहुगुणा किया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष इस Be के दुरुपयोग 

संजीव के अनेक मामले आए रै, जिनके परिणामस्वरूप कई विवाद एवं 
26. सजीव अग्रवाल 

मुकदमेनाजी of है। अधिकांश मामलों में, ter प्रतीत होता है कि
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चूर के अधीन आयातित विमानो को fete प्रयोजन के एिल इस्तेमाल 
महीं किया गया या इनका इस्तेमाल निजी रूप से किया गया है, जबकि 

येयातो यात्री सेवाओं या चार्ट सेवाओं के रूप मे सार्वजनिक सेवाएं 

प्रदान करने के लिए होते है। तथापि, मंत्रालय से एेसे fete का 
रख-रखाव नहीं किया जाता। | 

(ङ) मत्रालय द्वारा अवैध परिपारि्यो कौ रोकथाम के लिए वर्ष 

2010 मेँ गैर-अनुसूचित प्रचालनों से संबेधित दिशा-निरदेशो को संशोधित 
कर दिया गया है। 

आवासीय विद्यालय 

1429. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : 

, श्री पोनम प्रभाकर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
fr: | ॥ 

(क) क्या सरकार का विचार देश मेँ अनाथो, अनुसूचित जातियों 
तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के बच्चौ हेतु विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित 

करने Ht; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार who क्या है ओर विशेष 
रूप से एजंसी क्षेत्र मे 12वीं योजना अवधि का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस प्रयोजनं हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की 
गई है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. में राज्य मत्री (ठो. weit 

थरूर) : (क) नवोदय विद्यालय की स्थापना प्रतिभाशाली बच्चो को 
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विशेषतया ग्रामीण sai से, अच्छी गुणवक्तापारक आधुनिक शिक्षा प्रदान 
करने के उदेश्य से कौ गर्ह थी। इनमे से कम-से-कम 75% सीर जिले 
के ग्रामीण sat के उम्मीदवारों के चयन से भरी जाती है। उनकी 
जनसंख्या के अनुपाल मेँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 
लिए आरक्षण है जो इन वर्गो के राष्ट्रीय ओसत के न्यूनतम की शर्त 
पर होता है। तथापि, अनाथो, अनुसूचित जातियों ओर ओबीसी बच्चो 
के लिए अनन्य रूप से आवासीय स्कूल नहीं खोले जाती है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना ` 

1430, श्री अद्गुरू एच. विश्वनाथ : क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को कर्नाटक कौ विभिन संस्थाओं से उन्हे 
अल्पसंख्यक का दर्जा देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए रै; 

(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर आज की स्थिति 
के अनुसार संस्थाओं के नाम क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा दसं way मे क्या कारवाई की गर्ह हे? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) से (ग) संलग्न विवरण- F दिए गए विवर्णो के 

अनुसार, गत तीन वर्षो के दौरान अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के 

लिए कर्नाटक राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं से कुल 184 याचिकाषएं 

मिली है । संलग्न विवरण-1 मे दिए गए विवरणों के अनुसार, आयोग 
ने कर्नाटक राज्य मे 146 शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्ज 

के प्रमाणपत्र जारी किए है। ) 

वितरण- 

अल्पसंख्यक दर्जा देने हेव ग्राप्त याचिकाए 

क्र.सं. याचिकां संख्या शेक्षिक संस्था का नाम 

1 ` 2 
3. 

1. ॑ 2010 कौ 13 अल अमीन मेडिकल कोलिज, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक -586108 

2. 2010 कौ 64 He aed हाईस्कूल, कम्मनहल्ली, सर ्थोमसर टाउन, नैग्हनुरू, करना -580084 

न डम, जूनियर. कोलेज sith एजूकंशन, 70, पैलेस रोड, बेगलुर, कर्नाटक -560001 3. 2010 कौ 87 
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1 2 3 

4. 2010 कौ 258 सचिव नजारथ उच्चतर प्राथमिक स्कूल, पोस्ट ओल्ड चदपुरा, होसून मेन रोड, अनेकल 

तालुक, बेगलुरु, कर्नारक -560081 

5. 2010 कौ 422 अल अमीन मेडिकल कोलिज, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक 

6. 2010 की 450 सेट जोसेफ स्कूल, होमपालाघेरूय क्रोस, होसूर मेन रोड, अनकेल, कर्नाटक -562106 

7. 2010 कौ 466 दि केथोलिक Ae ate एजुकेशन, शति किरन, बज्जोडी, मंगलौर, कर्नाटक-5 

8. 2010 कौ 675 श्री जफ़र अली मौल्लीम, उपाध्याय (ii), अंजुमन हमी-ए-मुस्लिमीन, wena, कर्नाटक 

9. 2010 कौ 743 कौम्त्रिज पब्लिक स्कूल At साइट नं. 15 सेक्टर ‘U’ 80 फौर रोड, न्यू टाउन, येलहन्का, 

| AIG’, कर्नारक-560106 

10. 2010 कौ सेर क्लेयर aide स्कूल सी/ओ सेट क्लेयर एजुकेशनल सोसाइटी, पोस्ट रमनहल्ली 

उलसुमर पालया, वाया HM, USI बेंगलुरु, Halew-560060 

11. 2010 को 864 क्रौसर्लैड wy ates, पोस्ट रबोक्सि-7, ब्रहमावार, कर्नारक-576213 

12. ` 2010 कौ 1061 क्रोँंसलैड Uy कोलिज, पोस्ट बोक्सि-7, ब्रहमावार, कर्नाटक -576213 (2010 की संख्या 

864 के साथ संलग्न) | 

13. 2010 कौ 1364 इसपर हाउस स्कूल, 9वां HA, 23 मेन जेपी नगर, फेस-2 Age, कर्नाटक -560078 

14. 2010 कौ 1587 सैट wifta डी सेल्स पब्लिक स्कूल, हैव्बागोडी, पोस्ट इलेक्टनिक सिटी, वेगलुरु, 

कर्नारक-560100 

15. 2010 कौ 1594 सेट क्लेयर कोन्विट स्कूल, हुंसीमरडापल्लया, रामोहल्ली, पी.ओ. कम्बलगोडी, बंगलुरु, 

कर्नारक-560074 

16. 2010 कौ 1775 विबग्योर हाईस्कूल, 58/1, थुबाराहल्ली, व्हाइटफोल्ड रोड (माराथाहल्ली ), बेंगलुरु, 

कर्नाटक -580066 

17. 2010 की 2258 staan इंग्लिश हाईस्कूल, 21, चर्च रोड, न्यू थिप्पासंद्रा, इंदिरा नगर, नेँगलुरु, 

कर्नारक-560075 । | 

18. 2010 कौ 2482 लिटिल रोक टंडियन स्कूल, ब्रह्मावार, जिला उ्दुपी, कर्नारक-576 

19. 2010 कौ 2688 सेर क्लेयर Hide स्कूल, हंसीमरडापल्लया, रामोहल्ली, पो.ओ. कम्बलगोडी, नेगलुरु, 

कर्नाटक-560074 (2010 की 1594 के साथ संलग्न) 

20. 2011 कौ 13 TER स्कूल, बीईएमएल लेआउट, राजेश्वरी नगर, बेगलुरु, कर्नाटक -560098 (2006 

की 551 के साथ संलग्न) 
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21. 2011 कौ 72 क्रिस्तु जयती कोलेज, के नारायणपुरा, कोथानूर (डाकघर) Ange, कर्नारक -560070 

(2006 की 155 के साथ नत्थी) 

22. 2011 कौ 139 सेंट जोसफ स्कूल, होमपलाघेरा HTS | SAL मेन US अनेकल, Ses, कर्नाटक-562106 

(2010 कौ 450 के साथ नत्थी) 

23. 2011 कौ 203 बंगलुरु पन्लिक स्कूल 13 क्रास इंदिरा नगर, बेंगलुरू, कर्नाटक-560038 

24. 2011 कौ 308 de fade पलौरी स्कूल बाबू साहिब पलाया, नेगलुरु-560043 

25. 2011 कौ 418 सना धर्मार्थं शैक्षिक न्यास शांतिनिकेतन, भेरीदेवाकोपा, dat. रोड, gael, कर्नारक 

26. 2011 का 616 अंजुमन anda साइंस ओर कामस कोलिज, बीजपुर, कर्नाटक 

27. 2011 कौ 648 ay सुल्तान शैक्षिक ओर सामाजिक कल्याण न्यास, #608/बी, 1v करोसि, उदयगिरि, 

मैसूर कर्नारक -570019 | 

28. 2011 कौ 668 एसईसीएबी इगलिश मीडियम हाई स्कूल, ताज नावडी बीजापुर के पीछे, कर्नाटक 

29. 2011 कौ 712 ange बेपरिस् tied सोसायरी, बेल्लारी रोड, vera, बेंगलुरु, कर्नाटक-560024 

30. 2011 का 785 पिपल्स एजुकेशन सोसायटी Us see शेख केम्पस, नेहरू नगर बेलगांव, कर्नारक-590010 

31. 2011 का 1079 ange बेपटिस्ट हंस्पिरल, बेल्लारी रोड, हव्बल, बेंगलुरु, ` कर्नाटक -560024 (2011 
के 712 के साथ नत्थी) 

32. 2011 का 1148 सेट माइकल इगलिश मीडियम हायर प्रारमरी स्कूल, शांतिनगर बेनगिरि विस्तार, gach; ` 

जिला धारवाड् कर्नाटक | 

33. 2011 को 1150 स्वर्गरानी पी.यू. कोलिज, . बीरईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरू, 

कर्नाटक -560098 

34. 2011 का 1187 आफताब शिक्षा न्यासं आफताब विश्वविद्यालय पूर्वं कोलेज, येरामरूस कम्प, रा्यचूर 

कर्नाटक 

35. 2011 का 1214 बाल शिक्षा सोसायटी, ओक्सिफोड ` शैक्षिक संस्थान फज-1, जे.पी. नगर wage, 

कर्नारक-560078 । 

36. 2011 का 1295 खालसा पन्लिक स्कूल न. 76 होसुर AAS, माडीवाला बेंगलुरु, कर्नारक-560068 

ॐ. 2011 क्रा 1306 ̀ ` येनेपोया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, डेरालक्टे मंगलौर, कर्नारक-575018 

38. . 2011 का 1535 बेलगाम इंस्टीट्यूट ate मैनेजमेंट स्टडीज (डिग्री was), शेख कैम्मस, नेहरू नगर, 
बेलगाम, कर्नारक-590010 
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39. 2011 का 1536 रोख इजीनियरिग ओर प्रौद्योगिको ates, 15/2, रानी चन्नमा विश्वविद्यालय के साथ 

भूतरमनहर्टी, बेलगाम, कर्नाटक -591156 

40. 2011 का 1537 रोख केन्द्रीय विद्यालय, रेख कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक -590010 

41. 2011 का 1538 शेख शिक्षा कोलिज, शेख कम्प्स, नेहरू AM, बेलगाम, कर्नारक -590010 

42. 2011 का 1539 ए.एम. शेख होम्योपैथी मेडिकल कोलिज, पी-जी. ओर रिसर्च Gaz, शेख कम्प्स, नेहरू 

नगर, बेलगाम कर्नाटक -590010 

43. 2011 का 1540 ama इस्टीर्यूट sith मैनेजर स्टडीज (एमबीए) 15/2, रानी चननमा विश्वविद्यालय 

के साथ, YA, बेलगाम-591156 

44. 2011 का 1541 शेख प्री-यूनीवर्सिरी कोलेन ath age, आर्टस we कमस, शेख dg, नेहरू 

नगर, बेलण़म, कर्मारक-590010 

45. 2011 का 1950 मोडल हाई स्कूल, मसाकौ रोड, कवितल ताल्लुक, मानवी, जिला WIA, 

कर्नाटक-584120 

46. 2011 का 1951 मोडल आवासीय प्राइमरी स्कूल, मसाकी रोड, कवितल ताल्लुक मानवी, जिला way, 

कर्मारक-584120 

47. 2011 का 2016 कारसलैण्ड प्री-यूनीवर्िरी कोलिज, Wa. सं. 7, ब्रह्मवर, जिला sect, कर्नाटक -57213 

(2010 के 1061 के साथ त्थी) 

48. 2011 का 111 मंगलोर भैरीन कोलेज, Uist ves, केलेन्जर ग्राम, BATE (डाक), मंगलौर 

तालुक, कर्नारक-574162 

49. 2012 का 236 सेर wits स्कूल, बेगुर रोड, होगासंडरा, बेंगलुरु, कर्नाटक -560068 

50. 2012 का 263 Hearne कन्नड उच्चतर प्राथमिक स्कूल, फोज-1, ah. नगर ange, 

कर्मारक-560078 

51. 2012 का 264 ans STS उच्तर प्राथमिक स्कूल, फेज-1, Bt नगर ange, 

कर्नारक-560078 

52. 2012 का 265 ओंक्सिफोड vices, फेज-1, जे.पी. नगर बेगलुरु, कर्नाटक -560078 

53. 2012 का 266 ` ओक्सिफोडं <a कोलिज, हस्पीरल ओर रिसर्च Sex, ्बोमनहल्ली, हासुर रोड, बेंगलुरु, 

कर्नारक-560078 

54. 2012 का 267 steam प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, सी.ए. साइट संख्या 40, 3ॐ0वीं मेन, 

फेज-1, जे.पी. नगर नैगलुरु, कर्नारक-560078 
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55. 268 का 2012 ओंक्सफोडं कोलिज ai साइंस, 32, 19 मुख्य, 17 ‘at’ क्रोस, सेक्टर 4, एचएसआर 

लेआउट, AYE, कर्नारक-560102 

56. 269 का 2012 ओक्सफोडं अग्रेजी नर्सरी स्कूल, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक -560078 

57, 270 का 2012 stearate इग्लिश हाई स्कूल, प्रथम चरण, Bt नगर, नेगलुरु, कर्नाटक -560078 

58. 271 कां 2012 ओक्सिफोडं कोँलेज शिक्षा, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेगलुरु, कर्नाटक -560078 

59. 272 का 2012 ओक्सिफोड इग्लिश उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, 

कर्नाटक -560078 

60. 273 का 2012 ange aaa sits लो, 32, 19 मेन, 17वी क्रोस, चतुर्थ सेक्टर, एचएसआर 

लेआउट, बेगलुरु, कर्मारिक-560102 | 

61. 274 का 2012 TS के aed HAH, नं. 32, 19 मेन, 77बी Hla, सेकटर 4, एचएसआर 

| लेआउट, Inge, कर्नारक-560102 

62. 275 का 2012 ओक्सिफोड मेनेजमेर stead कोलिज, नं. 32, 19 मेन, 17बी Hla, एचएसआर 

लेआउट, TAS, कर्नाटक -560102 

63. 276 का 2012 ओक्सिफोड दग्लिश उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रथम चरण, जेप नगर. बेगलुरु, 

कर्नारक-560078 | 

64. 277 का 2012 ओंक्सफोड इग्लिश स्कूल (आईसीएसई/आईएससी), du. साइट नं. 40, 30 मुख्य, 

प्रथम चरण, मै, St नगर, बेगलुरु, कर्नारक-56€0078 

65. 278 का 2012 अक्सिफोड सीनियर सकेडरी स्कूल, 30 मुख्य, प्रथम चरण, जेपी नगर, dnp, 

) कर्नारक-560078 

66. 279 का 2012 अंक्सफोड His sith फिजियोथेरैपी, 6/9, प्रथम sta, बेगर रोड, होँगसंडरा ares, 

कर्नारक-560068 । | 

67. 280 का 2012 Bea मेनेजमेर aeons कोलेज, जेपी नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु, कर्नारक-560078 

68. 281 का 2012 SHS HAS हाई स्कूल, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्माटक-560078 

69. 282 का 2012 अक्सिफोडं कंलिज sith इंजनियरिंग, बोमनहाली, होसुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068 

70. 283 का 2012 श्री वेंकटेश्वर इस्टीर्रयूर ate नर्सिंग साइंस, बोमनहाली, होमुर रोड, बेंगलुरु, 

कर्माटक-560078 

71. 284 का 2012 aterm स्कूल ate नर्सिंग, 6/9, 1 क्रोस, am रोड, dieu, बेंगलुरु, 

कर्नाटक-560068 
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72. 285 का 2012 इंडियन कोलिज ath नर्सिंग, 6/9, ओर €6/11, प्रथम wie, ear, बेंगलुरु, 

कर्नारक-560068 | 

73. 286 का 2012 आक्सफोड स्कूल site नर्सिग, 6/9, 1 क्रस, a ts, ta, ange, 

कर्नाटक-560068 

74. 293 का 2012 रोकरिओ aaa tae welts, Haga, बोलर, मंगलौर, कर्नाटक -575001 

75. 351 कां 2012 ओंक्सफोड इवनिंग पँलिटेविनिक प्रथम फेज जेपी नगर, ange, कर्नारक-560078 

76. 408 का 2012 एेनेपोय स्कूल, एनएच-66, जेपीनामोगारू, मंगलौर, कर्नाटक -575009 

77. 474 का 2012 विद्यानिकेतन pas ओर उर्दू मीडियम उच्चतर WEA स्कूल, मनहाली तलुक, ओर 

जिला alex, कर्नारक-585257 

78. 560 का 2012 रोयल अकादमी पल्लिक स्कूल, 55/56, नियर, सादिक लेआउर, अश्वतनगर थानिसंद्रा, 

SIE, कर्नाटक -560077 

79. 592 का 2012 सीएसओआईपी वोकेशनल सेंटर, ओद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, deat. नं. 101, awe. 

रोड, TAI, कर्नाटक -560027 

80. 593 का 2012 fag सीगंट प्री-यूनिवरसिटी ates, सीएसअई कुलपति केम्पस, awa. रोड, तुमकुर, 

कैर्नारक-577102 

81. 594 का 2012 सीईजेडएम उच्च प्राथमिक स्कूल, fete रोड, बेगलुरु, कर्नाटक -560051 | 

82. 595 का 2012 मित्रालय गर्ल्स कम्पोजिर कोलिज, 3 मिशन रोड, Wee, कर्मारक -560027 

83. 596 का 2012 Higa हाई स्कूल, 63 नर्ही, रिचिमंड रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक -580025 

84. 597 का 2012 मित्रालय Ted हाई स्कूल, न. 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक -560027 

85. 598 का 2012 प्रियदर्शनी हाई स्कूल, web, गौरीविदानुर, aan, चिकबालापुर जिला, 

कर्नारक-562108 । 

86. 599 का 2012 युनाइटेड मिशन डिग्री कोलिज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक -560027 

87. 600 का 2012 गुडविल क्रिश्चियन कोलिज फोर वुमेन, नं. 10 प्रोमेनेड रोड, War टाउन, बेंगलुरु, 

कर्नाटक -560005 

88. 601 का 2012 विशप कोटन महिला क्रिश्चियन कोँलेज, 19, 3 क्रोस, सीएसआई कपाउंड, INTE, 

कर्मारक-560027 

89. 2012 का 602 fara ante स्कल, सीएसआईवीसी परिसर; बीएच रोड, grat, कर्नारक-560031 
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90. 2012 क 603 सीईजेडएम, इंगलिश wet स्कूल, तिमैया रोड, बंगलोर, कर्नाटक-560031 

91. 2012 का 604 fara ater वुमन क्रिश्चयन कलेज, 19, a ala, सीएसओई कम्पाउंड, ange 

कर्नारक-560027 

92. 2012 का 605 गुडविल कम्पोजिर प्री यूनिवर्सिटी कोलिज, संख्या 10 प्रोमेनाडे रोड, Wer टाउन, बेगलुरु, 

कर्नाटक -560005 

` 93. . 2012 का 606 यूनाइटेड मिशन जूनियर कोलिज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नारक-560027 

94. 2012 का 607 fara कोन गर्ल्स स्कूल, सेट माकं रोड, बेंगलुरु, कर्मटिक-560001 

95. 2012 का 608 सीएसआई हायर प्राइमरी स्कूल, Trea, गौरीबिदानुर॒तालुक, चिकबल्लापुर, 

कर्नाटक -562108 

96. 2012 का 609 आओईजीएल प्राइमरी स्कूल, एटेन मेमोरियल चर्च, कम्पाउंड फोर्थ ब्लोक, जयानगर, Ie, 

कर्नाटक -560011 

97. 2012 का 610 Husa कम्पोजिर प्री यूनिवसिटी alas, संख्या 63, रिचमंड रोड, बेंगलुरु 
कर्नारक-560025 

98. 2012 का 611 सीएसओआई गुडविल पोलिटेकिनक्र फोर GAA, 10, प्रोमेनाडे रोड, Bon टाउन, बंगलुरु, 
कर्नारक-560005 

99. 2012 का 612 यूनाइटेड मिशन हाई स्कूल, 10, प्रोमेनाडे रोड, WAL टाउन, बेगलुरु, कर्नारक-560027 

100. 2012 का 613 गुडविल Ted हाई स्कूल, 10, प्रोमेनाडे रोड, Wax टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक -560005 

101. 2012 का 614 बिशप afer gia क्रिश्चन cf कोलिज, 19, थ क्रोस, सीएसअई कम्पाउंड, बेंगलुरु 
| कर्नाटक -560027 

102. 2012 का 615 बिशप कोटन एकेडमी ate प्रोफेशनल मेनेजमेर, 23/सी, -सेक्शन ए, tera न्यू 

टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक -560106 | 

103. 2012 का 616 मित्रालय, Ted प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नारक-560027 

104. 2012 को 650 क्राइस्ट एकंडमी, Ceci, सक्कलवारा पोस्ट, बेगूर-कोप्पा रोड, बेंगलुरु, कर्नारटक- 

560083 | 

105. 2012 का 687 ` सिलास इंटर नेशनल स्कूल, हनुमंथनगर, Year, बीपीओ, seni, कर्नारक-576105 

106. 2012, का 921 दिल्ली पन्लिक स्कूल, 11 केएम कनका रोड विकासपुरा रोड, कोनकुती, बेंगलुरु, 

कर्मारक-562062 ` 
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107. 2012 का 922 दिल्ली पल्लिक स्कूल, बेगलुरु ईस्ट, एसवाई संख्या 43/1 ओर 45 सुलीकतु विलेज, 

डोमासद्रा पोस्ट, सर्जापुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक -562125 

108. 2012 का 923 दिल्ली पन्लिक स्कूल, 35/1ए, सातापुर विलेज, जालहोबली, बेंगलुरु ate तालुक, 

बेगलुरु, कर्नाटक -562149 

109. 2012 कां 1111 सेर क्लेयर aide स्कूल, हुन्सेमर्दापाल्लया, रमोहोले कुबेल We पोस्ट ating, 

बेगलुरु साउथ, कर्नाटक-560074 (2010 के 2688, 2010 के 1594 के साथ 

संलग्न) 

110. 2012 का 1373 लिटिल फ्लावर स्कूल एंड कम्पोजिट प्री यूनिवगर्सिरी कोलिज, क्रूटनगर, कलहाली रोड, 

होसपेर तालूक, बेलारी जिला, कर्नारक-583201 
. । 

111. 2012 का 1374 सट जोसफ हाईस्कूल, det डम, इदिरा नगर के सामने, sate, बेलारी जिला, 

कर्नाटक-583225 

1112. 2012 का 1376 सेट जोसफ हाईस्कूल, बेनीमटैप, मसूर, कर्नारक-570015. 

113. 2012 का 1377 सेट जोसफ हायर WEA स्कूल, बेनीमन्देप, मैसूर, कर्नारक-570015 

114. 2012 का 1550 दिव्य ज्योति स्कूल, गोलाराहली, मालावल्ली तालुक, मांड्या जिला, कर्नारक-571419 

115. 2012 का 1551 दिव्य ज्योति स्कूल, गोलराडोड्डी, मारालिगा, मद्र तालुका, मांड्या जिला, 

कर्नारक-571419 | 

116. 2012 का 1552 जिवोदया हाई स्कूल, सुलतान रोड, आराकेली, सिरीरगापट्टना तालुक, मांड्या जिला, 

कर्नारक-571415 

117. 2012 का 1553 गुलाबी विद्यानिकेतन स्कूल, रगीमुंडनहाली, चिककूर्लीं, पाडवपुरा तालुक, aren जिला 

कर्नाटक-571455 

118. 2012 का 1554 चैतन्य विद्या निकेतन स्कूल, कोडीमनारहली, feat, केआरपिटे तालुक, मांड्या जिले 

कर्नाटक -571423 । 

119. 2012 का 1555 Sate पन्लिक स्कूल, कायरमगेरी, BOTA, मांड्या जिला कर्नाटक -571403 

120. 2012 का 1559 लोयला इद्स्टरीयल thm dat, aise सेट जोसफ, आईआईएमबी पोस्ट, the बोक्स 

संख्या 7645, बनेरगहटा रोड, बेगलुरु, कर्नाटक -560076 

121. 2012 का 1563 द ईस्टवुड हाई स्कूल, संख्या 2, केम्त्रीज लेआउर, थ मेन, सोमेश्वरपुर, BR, बेंगलुरु, 

कर्नाटक -560008 

122. 2012 का 1564 टनब्रिज हाई स्कूल, 86/2, इफैन्दरी रोड, बेंगलुरु, कर्नारक-560001 
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123. 2012 का 1650 बेथनी आरईटीसी नेलायडी, yeer, Sth जिला कर्नारक-574229 

124. 2012 का 1786 अल-मुबारक went एंड गर्ल्स इंगलिश मिडियम हाई स्कूल, केमपाई aia जेसी 

नगर, WAR, पल्या, MES, कर्नाटक -560006 

125. 2012 का 2122 सेट पोल इगलिश स्कूल, संख्या 121, थं क्रोस, as फेस जेपी नगर, बेंगलुरु, 

कर्नारक -560078 

126. 2012 का 2123 PAR एकेडमी, वाइटफौल्ड-सर्जापुर रोड, डोमासद्रा सर्किल के समीप, चिकबेदेरपुर, 
बेगलुरु, कर्नारक-560096 

127. 2012 का 2124 Wise स्कूल, एचएमटी Tae, आरटी नगर, args, पूर्वं सेट पोल इंगलिश स्कूल, 
रवीन्द्रनाथ टैगोर नगर, एचएमटी लेआउट, ange, कर्माटक-560032 , 

128. 2012 का 2125 Kise स्कूल, नन्दनी लेआउट, Sage, पूर्वं सट पोल इंगलिश स्कूल, महालक्ष्मी 
लेआउट, DIGS, कर्नाटक -560096 

129. 2012 का 2126 प्रसीडंसी स्कूल, सीए साइट, 7 पी 1ए ईस्ट ate इनजीरईएफ लेआउट कसतुरीनगर, बेगलुरु 
कर्नाटक -560043 

130. 2012 का 2127 Wied स्कूल, संख्या 16/पी1, Fost, बोडाथिला पोस्ट, कूंटडका, मंगलौर, 
क्नटिक-575005 । 

131. 2012 का 2128 प्रैजीडंसी स्कूल एसवाई संख्या 180/2, 80/3, 82/2, 82/3, बेलिकाहली ate wae 
रोड, Wee, . कर्नाटक -560064 ` 

132. 2012 का 2129 परैजीडेसी स्कूल एसवाई संख्या 180/5, अवालहली, येलाहंका होवली, बेंगलुरु नार्थ तालुक 
बेंगलुरू, कर्नाटक -560064 

133. 2012 का 2130 सेट मिसेल हाई स्कूल, गोडालहाली, कोटानुर पोस्ट, dee, कर्नाटक-560077 

134. 2012 का 2131 We डामिनिक स्कूल चिकलासंडा, सुवरामन्यापुरा, पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक -560061 
(2010 के 1187 के साथ संलग्न) 

135. 2012 को 2185 सट थोमसा प्राइमरी स्कूल, मेलूर संख्या 244/2, मेलूर पोस्ट ओंफिस विजयपुरा सिधलाघरा 
रेड चिकबलापुर जिला, कर्नारक 

136. 2012 का 2193 रेयान इंटरनेशनल स्कूल, सर्वँ संख्या 13, गोलाहली, कन्फीडेट केसकेड के समीप, एमसी 
| इजीनियरिग कोलिज के समीप, waa, जिगानीहोवली, अनकेल तालुक, ange 

कर्नाटक 

 -137. 2012 का 2223 मोउन्ट कार्मल Gxt स्कूल, मेरीहिल, HAs पोस्ट साउथ कन्नड, मंगलौर 
कर्नाटक-575008 
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138. 2012 का 2348 रोजारिया aie ate Wate स्टडीज, केथरडल, बोलार, मेगलौर-कर्नाटक-575001 

139. 2012 का 2501 सेट जोसेफ अक्षरधाम, गटर्कोप्पा, सागर रोड, सिमोगा, कर्नारक-577205 

140. 2012 का 2502 PR FIAT स्कूल, होसूर-मलूर रोड, अलमबेडे the आफिस, बेंगलुरु, 

कर्नारक-563160 

141. 2012 का 2514 सट टेरिसा aay पल्लिक स्कूल, बायरेथी, डोडागुबी पोस्ट, MTB, कर्नारक-560077 

142. 2012 का 2639 रजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर deed, एक्सीलेर इगलिश स्कूल, राजा 

मंजिल, 14/25, wel मेन रेड, मिसमल्लाह नगर, बानेरघटा रोड, बेगलुरु, 

कर्नारक-560029 

143. 2012 का 2647 ओंक्सफोड नर्सरी एड हायर प्राइमरी स्कूल, ओल्ड पोस्ट ओफिस रोड, कोलार, कर्नाटक 

144. 2012 का 2648 ओंव्सफोड हायर स्कूल, ओल्ड पोस्ट ओंफिस रोड, कोलार, कर्नाटक 

145. 2012 का 2767 श्री कुमारन farsa होम इंगलिश नर्सरी एड wend स्कूल, मल्लासद्रा विलेज, उत्तराहली 

होवली, ेगलुरु साउथ, कर्नाटक 

146. 2012 का 2768 श्री कुमारन पन्लिक स्कूल, मल्लासंद्रा विलेज, उत्तराहली Bach, बंगलुरु साउथ, कर्मारक 

147. 2012 का 2774 न्यू जनरेशन स्कूल, 34, ककापुरा रोड, THATS, बंगलुरु, कर्मारक -560004 

148. 2012 का 2814 मरियम निवास हायर WER स्कूल, 10, faved ele, कुकौ टाउन, बेंगलुरु, 

कर्नारके-560005 

149. 2012 का 2815 मरियम निल्लाह हाई स्कूल, बानसबाडी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560043 

150. 2012 का 2816 निरमल्लया प्राइमरी स्कूल, गुंडगी रोड, अलमेल, सिद्धकौ तालुक, बिजयपुर जिला, 

कर्नारक -586202 

151. 2012 का 2892 हस्नथ पीयु कोलिज (सहशिक्षा), 5, 8/3, बायरावेशबरा लेआउट, हन्नूर बडे कल्याणनगर् 

पोस्ट, बेगलुरु, कर्नाटक -560043 

152.. 2012 का 2893 हस्नथ Wy atest फोर वुमेन, संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरू, कर्नटिक-560042 

153. 2012 का 2894 हस्नथ sah कलिज (सहशिक्षा) संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेगलुरु, कर्नाटक -560042 

154. 2012 का 2985 Beas एकेडमी ste मैनेजमेंट स्टडीज, Gen 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, 

कर्नारक 560048 

155. 2012 का 2896 हस्नथ कोलिज फोर वुमेन (कला विज्ञान एवं करमर्श, बीबीएम एंड एमर्कोम). संख्या 

43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, कर्नारके-560042 
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156. 2012 का 2897 हस्नथ डिग्री कोलेज (सहशिक्षा), 5, 8/3, बायरावेशनरा लेआउट, SR AS कल्याणनगर् 
पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक -560043 

157. 2012 का 2938 नाइटएगिल इगलिश स्कूल, रु 1/ती एंड सी, नीरीएम लेआउट, He स्टेज, थड मेन, 
देवराचिकाना हल्ली, बेगलुरु, कर्नाटक -560076 

158. 2012 का 2939 Re मेमोरियल स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, dane, जिला बेंगलुरु, कर्नाटक-560114 

159. 2012 का 2940 Sh बास्को स्कूल, एनएच-04 रोड, Henrie, चितदुर्ग, कर्नारक-577501 

160. 2012 का 2953 सेट जोसेफ WAST पन्लिक स्कूल, BE पोस्ट, एचड़ी कोटे रोड, मैसूर कर्नाटक -570008 

161. 2012 का 2988 ग्लोविस्टर इंटीग्रेटिड स्कूल, अंबलापेडे, उड्डपी, कर्नाटक -576103 

162. 2012 का 3009 फातिमा Arde स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, Seale, जिला बेंगलुरु, कर्नारक-560114 

163. 2012 का 3062 सेट ofa हायर wend स्कूल, तित्याधारा नगर, the Sez, जिला उड्डपी, 
कर्नाटक-576214 

164. 2012 का 3063 PHT हायर WE स्कूल, एसएम रोड, जलाहल्ली पोस्ट, Inge, कर्नाटक-560013 

165. 2012 का 3064 क्लूनी aide हाई स्कूल, एसएम रोड जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक -560013 

166. 2012 का 3086 He आंस dq कोलिज, लक्ष्मीसागर लेआउट, महादेवपुा ween, ange, 
कंर्नारक-560048 | 

167. 2012 का 3087 सैट आंस नर्सरी स्कूल, आरएचनी कोलोनी, महादेवपुरा बेंगलुरु, कर्नारक-560048 

168. 2012 का 3088 सेट आस हाई स्कूल, लक्ष्मीसागर लेआउट, महादेवपुरा एक्सटेंशन, बेंगलुरु, 
कर्नाटक -560048 

169. 2012 का 3089 क्लूनी ade पीयू कालेज, एसएम रोड जलाहल्ती पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560013 

170. 2012 का 3090 कार्मल aide स्कूल, कार्मेलरम पोस्ट ओफिस, बेंगलुरु, कर्मारक-560035 

171. 2012 का 3092 सेट आस Wert स्कूल, आयापल्ली, बेथमनगल्ला, बेगारपेट तालुक, कोलार जिला, 

केर्नाटक-563116 

172. 2012 का 3095 अब्दुल कलाम इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, विविकानंद नगर, तालुका ओर जिला गड़क, 

कर्नाटक-582101 

` 173. 2012 का 3100 मित्रा एकेडमी, 7/1, सेकंड मेन, आराकेरी, ITS, कर्नाटक -560076 

174. 2012 का 3101 लिटिल फ्लावर पन्लिक स्कूल, साइट 1, 100, फीट रिग रोड, होसकरहल्ली, 

बानसहकेरी-111 स्टेज, बेंगलुरु, कर्नाटक -560085 



249 Wa क 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 250 

1 2 3 

175. 2012 का 3188 ग्रीन वैली नेशनल स्कूल, सिरूर, HSM तालुक, उडप्पी जिला कर्नाटक 

176. 2012 का 3189 द दिस एकेडमी, €4/1 ओर 65/2, ईसीसी रोड, agentes, बेगलुरु कर्नाटक -560066 

177. 2012 का 3223 अल-नूर एजुकेशन da, गोसिया नगर, सुल्तान रोड, उदयगीरी पोस्ट, मसूर, 

कर्नाटक -560019 

178. 2012 का 3270 अराधना स्कूल, अरीकेरी, आईआईएम पोस्ट, वैरनघट्टा रोड, बेंगलुरु, कर्नारक-560076 

179. 2012 का 3271 अराधना पीयू कोलिज स्कूल, अरीकेरी, आई आईएम पोस्ट, बेनरषट्टा रोड, बेंगलुरु, 

कर्नारक-560076 

180. 2012 का 3272 अराधना स्कूल, कोडीमकैम्प तरीकेरी, चिकमगलूर, IT’, कर्माटक-577228 

181. 2012 का 3273 डी पोल पन्लिक स्कूल, 30/1, सथागल्ली एक्सटेंशन महादेवपुरा रोड, मैसूर, 

कर्नारक-570019 

182. 2012 का 3274 प्रीसटेशन पन्लिक स्कूल, रम्मानहल्ली पंचायत रम्मानहल्ली (पोस्ट ओफिस) के सामने, 

| मैसूर, कर्नारक-570019 

183. 2012 का 3275 सेट आर्नल्ड TX स्कूल, संथागल्ली लेआउट, महादेवपुरा रोड, मैसूर, कर्नाटक 

184. 2012 का 3276 अराधना स्कूल (आईसीएसई), अरीकेरी, आईआईएम पोस्ट, sae! रोड, बेंगलुरु 

कर्नारक-560076 | 

विवरण-॥1 

क्र. याचिका संख्या शैक्षिक संस्था का नाम एमएससी जारी 

a. करने कौ तारीख 

1 2 3 4 

1. 2006 का 1114 संर जोसेफ इवनिग कालिज, म्यूजियम रोड, बेगलुरु 12.10.2006 

2. 2006 का 1115 सैट जोसेफ ales ath wind, fats रोड, anaes 12.10.2006 

3. 2006 का 1116 सेट जोसेफ प्री यूनिवर्सिटी कोलेज, Wied रोड, dns 12.10.2006 

4. 2006 का 1502 लेक ase स्कूल, बर्गो नगर, बेगलुरु 22.11.2006 

5. 2006 का 02 सेर ओंलयसिस कोलिज, मंगलौर, कर्नाटक 18.01.2007 

6. 2006 का 399 क्लूनी Hide हाई स्कूल, मल्लेश्वरम्, बेगलुरु 02.02.2007 
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7. 2006 का 1374 अंजुमन आर्ट Usa ts कमर्स कोलिज, बटकल, Halen _ 02.02.2007 

8. 2006 का 1375 अजुमन इस्टीर्यूर ate मैनेजमेंट, बटकल, कर्नारक 02.02.2007 

9. 2006 का 1376 अंजुमन उदू प्राइमरी स्कूल, भटकल, कर्नाटक 02.02.2007 

10. 2006 का 1377 अंजुमन कोलिज फर वुभैन, wend, कर्नाटक 02.02.2007 

11. 2006 का 1378 अंजुमन प्री यूनिवर्सिटी कोँलिज फोर gia, भटकल, कर्नाटक ` 02.02.2007 

12. 2006 का 1371 सेक्रेड हार्दं कोँनवेट went स्कूल, sacl, कर्नाटक 26.04.2007 

13. 2006 का 1411 was कोलिज, TAR, कर्नाटक 26.04.2007 

14. 2006 का 1766 स्कूल ath सोसल वकं, पोस्ट alfa बोक्सि 521, रोशनी निल्लै 26.04.2007 
मंगलौर, कर्नाटक 

15. 2006 का 1482 एचएमएस इट्स्दीयल ef इस्टीटयूर, TR, Halen 14.05.2007 

16. 2006 का 1483 राजीव गांधी Ge ग्रेड कोलिज तुमकुर, कर्नाटक 14.05.2007 

17. 2006 का 1484 राजीव गाधी कोलिज शिक्षा, तुमकूर, कर्नाटक 14.05.2007 

18. 2006 का 1485 एचएमएस शिक्षक प्रशिक्षण सस्थान, तुमकर, कर्नाटक 14.05.2007 

19. 2006 का 1486 एचएमएस पोँलिटेविनिक, — कर्मक 14.05.2007 

20. 2006 का 1487 एचएमणएस कोलिज ate फार्मसी, तुमकुर, कर्नाटक 14.05.2007 

21. 2006 का 1488 एमएस atest ate नर्सिंग, qa, कर्नाटक 14.05.2007 

22. 2006 का 1489 एचएमएस अग्रेजी स्कूल, TR, कर्नरिक 14.05.2007 

23. 2006 का 1490 एचएमएस नई मोडल अग्रेजी स्कूल, TR, Halen | 14.05.2007 

24. 2006 का 1491 राजीव गांधी प्री युनिवर्सिटी कोलिज, तुमकुर, कर्नारक 14.05.2007 

25. 2007 का 213 सेर A स्कूल, मंगलौर, कर्नाटक 7.06.2007 

26. 2006 का 1 सट जोसेफ. कोलेज, बेगलुरु 18.07.2007 

27. 2006 का 430 aide हाई स्कूल, केश्वापुर, हुबली, कर्नाटक 18.07.2007 

28. 2007 का 442 WH एंथोनी पब्लिक स्कूल, हलासुय, बेगलुरु 10.08.2007 

29. 2006 का 1070  एक्सीलियम स्कूल, वरगानगर, Sige 17.08.2007 
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30. 2007 का 202 रेयान इंटरनेशनल स्कूल, बेंगलुरू, कर्नाटक 5.10.2007 

31. 2007 का 785 RA हाई स्कूल, fred टाउन, Inge 22.01.2008 

32. 2007 का 425 सेट जोसेफ जयलेंड went स्कूल, दक्षिण कन्नड, कर्नाटक 13.02.2008 

33. 2007 का 242 कैथरीन पल्लिक स्कूल, विद्यानगर, बेगलुरु उत्तर, कर्नारक 16-04.2008 

34. = 2007 का 203 TM इंटरनेशनल स्कूल, येलाहका, SIGS, कर्नाटक 22.04.2008 

35. 2007 का 764 फस्को स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, इदिरा नगर पोस्ट, बेंगलुरू 21.05.2008 

36. 2007 का 395 डान बोस्को Aenea हायर सेकंडरी स्कूल, 10 wie, टैगोर 27.05.2008 

नगर, लास्पेर, पुदुचेरी 

37. 2007 का 1055 सेट MA सरकार, USS हाई स्कूल, WMS, पुदुचेरी के मध्यम 03.06.2008 

कुरुमबकरम् 

38. 2008 का 105 सेट फ्रांसिस स्कूल, पी.बी. सं. 3417, कोरमंगला, बेंगलुरु 03.06.2008 

39. 2008 का 85 शाति सदन हाई स्कूल, निर्मल नगर, 12 wre, oars, कर्नाटक 06.08.2008 

40. 2008 का 86 शाति सदन उच्च प्राथमिक स्कूल, निर्मल नगर, 12 क्रोस, धारवाड़, 06.08.2008 

Heh 

41. 2008 का 87 केपिटेनिओ प्राइमरी स्कूल, केश्वापुर, गदग रोड, चेतना कालोनी, 06.08.2008 

| हुबली, कर्नाटक | 

42. 2008 का 128 AHS हार्यं TR हाई स्कूल, संग्रहालय रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 06.08.2008 

43. 2008 का 102 सचिव, बेतनिय्याह शिक्षा ale, सीए-12, 20 मुख्य, wat iH, 08.10.2008 

कोरमंगलाल लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक 

44. 2008 का 469 अंजुमन इंजीनियरिंग ata, अजूमनबाछ, भरकल 22.10.2008 

45. 2008 का 500 समाचार-पत्र एजेंसी कँलेज ats इंजीनियरिंग, नादुपडावु, मोटपडावु ,. 02.12.2008 

डाक HUT, मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर के समीप 

46. 2008 का 1000 अल-अमीन Sea कोलिज, अथानी asa, aI, Halen 20.01.2009 

47. 2008 का 31 सेट मैरी aide स्कूल, होम्माडेवनहल्ली बेगुर, कोप्पा रोड, गोटीगेर 25.03.2009 

डाक, age, कर्नाटक 

48. 2008 का 470 अंजुमन यूनियर alts, अंजुमनबाद, भटकल, Halen 25.03.2009 



न 

रोड, Mee, कर्नाटक 
` 24.03.2011 

255 गर्न के 6 मार्च, 2013 ` लिखित उत्तर 256 

1 2 3 4 

49. 2009 का 29 अंजुमन र्बोयज हाई स्कूल, waa 25.03.2009 

50. 2009 का 30 अंजुमन अंग्रेजी मीडियम उच्च प्राथमिक स्कूल, भटकल 25.03.2009 

51. 2009 का 34 अंजुमन, नूर sist मध्यम उच्च प्राथमिक ` स्कूल, भरकल 25.03.2009 

52. 2009 का 35 अंजुमन आजाद अग्रेजी मीडियम एचआर पीर स्कूल, vena 25.03.2009 

53. 2008 का 672 पौल डी अतररष्टरीय आवासीय विद्यालय, बेलागोला, श्रीरंगपटना, 08.04.2009 
जला, A, कर्नाटक 

54. 2008 का 821 खाजा बदनावाज ईस्टीट्यूट मेडिकल aka, कर्नाटक 24.06.2009 

55. 107 का 2009 नासरत स्कूल, बनाकल. पोस्ट, FAR ताल्लुक चिकममंगलूर डीरी, 10.11.2009 
कर्नाटक 

56. 313 का 2009 Ge एन स्कूल, गौरीबिदानुर, चिकबल्लापुर डो., कर्मारक 10.11.2009 

57. 1324 का 2009 अंजुमन नई पूर्व प्राथमिक स्कूल, ताकिया we, भरकल, कर्नाटक 27.01.2010 

58. 1368 का 2009 ` भारत, भरकल, कर्नाटक स्टेट बैक के पास अंजुमन 3 स्कूल 27.01.2010 ` 
पूर्वं प्राथमिक 

59. 1655 का 2009 ~ सेट atta पव्लिक स्कूल, चर्च रोड, नई धिप्पासंदरा, इदिरानगर, 27.01.2010 
बेगलुरु, कर्नारक 

60 1707 का 2009 ज्योति इईग्लिश मीडियम स्कूल, मादीकेरे, चितामणि, जिला, ` 02.02.2010 
चिकबल्लापुर, कर्नाटक 

61. 1580 का 2009 माउट कारमेल कंलिज, 58, पैलेस रोड, Inge, कर्नाटक 25.02.2010 

62. 64 का 2010 सेंट aed हाई स्कूल, कम्मानहल्ली, Get थोभस टाउन, ange 25.02.2010 
| कर्नारक 

63. : 65 का 2010 ae चार्ल्स हाई स्कूल, हेनुर मेन रोड, रिचदर्म टाउन, सैट थमस 25.02.2010 
टाउन पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक 

64. 422 का 2010 अल अमीन मेडिकल atts, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक 04.08.2010 

65. 743 का 2010 hia पल्लिक स्कूल सीए साइट नं. 15 सेक्टर "ए", .80 wiz 04.08.2010 
रोड, न्यू राउन, येलाहंका, बेंगलुरु, 106 कर्नारक-560 ` | 

66. 1775 का 2010 विगयोर हाई स्कूल, 58/1, थुबराहल्ली, व्ादटफील्ड (मराटाहल्ली) 
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67. 13 को 2011 बीरईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक स्वर्गरनी 04.05.2011 

स्कूल 

68. 72 का 2011 क्रिस्तु जयंती कोलिज, लालकृष्ण नारायणपुरा, कोठानपुर (पीओ), 31.05.2011 

बेगलुरु-560077 

69. 2258 का 2010 ओक्सिफोडं इग्लिश हाई स्कूल, 32, चर्च रोड, नई धिप्पासद्ररा, 02.06.2011 

इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नारक-560075 

70. 203 का 2011 ange पन्लिक स्कूल, 13 क्रोस, इदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक 13.07.2011 

71. 1306 का 2011 एनेपोयो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी रोड, termed, मंगलौर, कर्नारक 02.11.2011 

72. 1150 का 2011 स्वर्गरनी wy, कँलेज, बीईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, 17.11.2011 

कर्नाटक । 

73. 1744 का 2610 सेर एर्लोयसिएस ओद्योगिक प्रशिक्षण he, पी.बी- 720 नही, कडमुल 29.11.2011 

रगा राव रोड, कोड़्वलबेल, मंगलौर 

74. 2119 का 2010 सेर एर्लोयसियस शिक्षा संस्थान, पी.बी. 720 नही, कुडमुल रगा राव 29.11.2011 

ts, कोड्यलबेल, मंगलौर, कर्नारक 

75. 1295 का 2011 खालसा पब्लिक स्कूल, 76 Tel, होसुर मेन रोड, माडीवाला, बेंगलुरु, 08.12.2011 

कर्नारक 

76. 139 का 2011 सैट जोसेफ स्कूल, होमपलाघेर्टा wie, होसूर मेन रोड, Wea, 12.12.2011 
बेगलुरु, Halen | 

77. 2482 का 2010 लिटिल रोक इडियन स्कूल, ब्रह्मवर, sett जिला, कर्नाटक 14.12.2011 

78. 616 का 2011 अंजुमन ated, साइंस ओर ated ates, बीजापुर, कर्नैटिक ~ 92.01.2012 

79. 111 का 2012 मंगलौर मेरीन कोलिज, पाटिल vera, किलेनजर विलेज, कुष्पेपडाव् 04.04.2012 

(पोष्ट), मंगलौर तालुक, कर्नाटक 

80. 408 का 2012 एनेपोयो स्कूल, एनएच-66, जेप्पीनामोगारू, मंगलौर, कर्नाटक 24.04.2012 

81. 308 का 2011 सैट fade पल्लोरी स्कूल बानूसाहिबपल्या, बेगलुर-560043 30.04.2012 

82. 1950 का 2011 मोडल हाई स्कूल, मसाकौ रोड, कवितल तालुक मान्वी, जिला रायचूर, 01.05.2012 

कर्नाटक | 

83. 1951 का 2011 मोडल आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल, मसाकौ रोड कवितल तालुके 01.05.2012 
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84. 2016 का 2011  क्रोसर्लैड प्री-यूनिवर्सिटी कोलिज, पोस्ट aise नम्बर 7, ब्रह्मवर, sett | 14.05.2012 

ste, कर्नाटक 

85. 1537 का 2011 शख सैटल स्कूल, शेखर कैम्पस, नेहरू नगर, Form, कर्नारक 04.06.2012 

86. 650 का 2012 मसीह अकादमी, हुल्ललाहल्ली, सक्कलवाडा डाक, बेगूर-कोप्पा. रोड, 12.06.2012 
बेगलुरु, कर्नाटक 

87. 687 का 2012 सीलास इंटरनेशनल स्कूल, हनुमंथनगर, TE, बीपीओ, उडुपी, कर्नाटक ` 17.07.2012 

88 921 का 2012 दिल्ली पन्लिके स्कूल, कका — बिकासपुरां रोड, कोननान, कटे, बेंगलुरु, . ` 23.07.2012 
कर्नाटक ̀ 

89. 922 का 2012 दिल्ली पन्लिक स्कूल, संख्या 43/1 ओर 45 सुलिकटे, दम्मासंद्रा, 23.07.2012 
| अराजापुर रोड, ange पूर्व, कर्नारक 

90. 923 का 2012 दिल्ली पब्लिक स्कूल, संख्या 35/1ए, सतपुर गांव, Teach उत्तरी 23.07.2012 
बेंगलुरु, कर्नाटक 

91. 592 का 2012 - - सीएसओई वोकेशनल, Set, ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंजाब नं 101, 25.07.2012 
बी-एच. रोड, Tet, wales 

92. ` 593 का 2012 fara सार्जर प्री-यूनिवसिटीं ates, सीएसआई कूलपति परिसर 25.07.2012 
बीएचरडी, Wat, कर्नारक | 

594 का 2012 सीईजेडएम उच्च प्राथमिक स्कूल, थिमैय्या रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 25.07.2012 

94. 595 का 2012 मित्रालय लड़कियों समग्र पुर ates, 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 25.07.2012 

95. 597 का 2012 मित्रालय गर्त्सं हाई स्कूल, 3, मिशन रोड, Sage, कर्नाटक 25.07.2012 

96. 598 का 2012 प्रियदर्शनी हाई स्कूल, गंगासंदरा, गौरीबिदानुर तालुक, चिकबालापुर जिला 25.07.2012 
कनटिक 

97. 5%9 का 2012 संयुक्त मिशन डिग्री ates, पिशन रोड, ange, कर्नाटक 25.07.2012 

98. 600 का 2012 महिला, 10 नर्ही, सैर रोड, WR टाउन, Inge, कर्नाटक के लिए ` 25.07.2012 
सदभावना क्रिश्चियन कोलिज | । 

99. 601 का 2012 बिशप कोटिन महिला क्रिश्चियन stats, 19, 3 क्रोस, सीएसओई  25.07.2012 
 कपाउड, qs, कर्नाटक 

100. 603 का 20127 सीईजेडएम अग्रजी प्राथमिक स्कूल, feta रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक ` 25.07.2012 
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101. 604 का 2012 बिशप ater महिला क्रिशचियन कोलिज, 19, 3 sla, सीएसओई 25.07.2012 

कपाउड, बेंगलुरु, कर्नाटक 

102. 605 का 2012 सदभावना समग्र पूर्वं विश्वविद्यालय pict, 10 प्रोमोनेड रोड, Ws 25.07.2012 

राउन, बेगलुरु, कर्नारक 

103. 606 का 2012 संयुक्त मिशन जूनियर ates, मिशन रोड, ange, कर्नारक 25.07.2012 

104. 608 का 2012 सीएसओआई उच्च पीर स्कूल, TUE, गौरीविदानुर तालुक, चिकबालापुर् ' 25.07.2012 

जिला, कर्नाटक 

105. 609 का 2012 आईजीएल के ME स्कूल, इटन मेमोरियल चर्च, यौगिक 4 sits, 25.07.2012 

जयनगर, बेगलुरु, कर्नारक 

106. 610 का 2012 कैथेड्ल समग्र पूर्व विश्वविद्यालय कोलिज, 63, रिचमंड, रोड, ange, 25.07.2012 

कर्नारक 

107. 611 का 2012 महिला, 10, सैर रोड, WI टाउन, बेंगलुरु, Halen सीएसओई 25.07.2012 

सदभावना पौलिरेकिनिक 

108. 612 का 2012 संयुक्त मशन हाई स्कूल, मिशन रोड, बेगलुरु, कर्नाटक 25.07.2012 

109. 613 का 2012 सदभावना Ned हाई स्कूल, 10, प्रोमेनेड, Wat टाउन, बेंगलुरु, 25.07.2012 

कर्नाटक 

110. 614 का 2012 fara कोंरन महिला ईसाई लो कोलिज, 19, 3 क्रस, सीएसओई 25.07.2012 

कपाउड, बेंगलुरु, कर्नाटक 

111. 615 का 2012 विशप कँटन अकादमी, व्यावसायिक परबधन के 23/सी, धारा, येलाहका 25.07.2012 

न्यू टाउन, बेगलुरु, कर्नाटक 

112. 616 का 2012 मित्रालय ued प्राथमिक ओर मध्य विद्यालय, 3 मिशन रोड, 25.07.2012 

age, कर्नारक 

113. 596 का 2012 HAA हाई स्कूल 63 नही, flats रोड, बेंगलुरु, कर्नारक 23.08.2012 

114. 560 का 2012 Waa अकादमी पन्लिक स्कूल, संख्या 55/56 सादिक लेआउट, 03.09.2012 

अश्वथनगर थानीसाद्रा, बेगलुरु, कर्नाटक के पास 

115. 1111 का 2012 सेर FR कत्वे स्कूल, हुनसेमदापलाया, रामोहली Uist, दक्षिण 04.09.2012 

ange, कर्नाटक ` 

116. 1786 का 2012 अल-मुबारक प्राथमिक ओर लड़की के अग्रेजी मीडियम हाई स्कूल, 03.10.2012 

केम्पाह att, जे.सी. नगर, एमआर पल्या, बेगलुरु, कर्नारक 
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117. 1550 का 2012 दिव्यं ज्योति स्कूल, गोलारहली, हालाकुड, मालावल्ली तालुक, Wat 08.10.2012 

जिला, कर्नाटक 

118. 1555 का 2012 सेन्थोम पन्लिक स्कूल, FAM, किरागनडोर, मद्या तालुक, -08.10.2012 

Hea जिला, कर्नाटक 

119. 1373 का 2012 लिरिल फ्लावर स्कूल ओर समग्र प्री-यूनिवसिरी कोँलेज, करूत नगर्, 20.12.2012 

कलहाली रोड, Wate ताल्लुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक 

120. 1374 का 2012 सेट जोसफ हाई स्कूल, टीबीडेम, इंदिरा नगर के सामने, हास्पेट, 20.12.2012 

बेल्लारी जिला, कर्नाटक 

121. 2892 -का 2012 हसनाथ पीयू कोलेज (सह-शिक्षा)/3, 5, 8, बायरावेश्वर लेआउट, 03.01.2013 

SR बदे, कल्याण नगर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नारक . 

122. 2893 का 2012 हसनाथ पीयू महिला, संख्या 43, डिकेनसन रोड, बंगलुरु, कर्नारक 03.01.2013 

। के लिए कोलिज ) 

123. 2894 का 2012 हसनाथं शाम कोलिज (सह-शिक्षा), 43 AK, डिकेनसन रोड, बेगलुरु 03.01.2013 

कर्नारक 

124. 2895 का 2012 मेनेजर्मेर स्टडीज, संख्या 43 हसनाथ अकादमी, डिकेनसन रोड, बेंगलुरु, 03.01.2013 

कर्नारक | 

125. 2896 का 2012 ` महिलाओं के लिए हसनाथ कोलिज (कला, faa ओरं वाणिज्य 03.01.2013 

aay, ओर एम.्कोमि), 43 नम्बर, डिकेनसन रोड, snap, 

कर्नाटक 

126. 2897 का 2012 (सह-शिक्षा) डिकेनसन feat कोलिज, 5, 8/3, व्यरेश्वरा लेआउर 03.01.2013 

बडे टेननुर कल्याण नगर डाक, बेंगलुरु, कर्नाटक .. 

127. 3188 का 2012 ग्रीन वैली नेशनल स्कूल, fret, HAG ताल्लुक, उडुपी जिला 14.01.2013 

कर्नाटक 

128. 2122 का 2012 He पोल स्कूल अंग्रेजी, नं. 501, 7 क्रोस, 3 चरण, जेपी एनजी आर, 17.01.2013 

ae, कर्नाटक 

129. .2123 का 2012 FAR अकादमी, वाइटफील्ड. सरजापुर  दोप्मासद्रा के पासं स्किल 17.01.2013 

Ue, चिक्कावडेैरपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक | 

130. 2124 का 2012 परेसीडंसी ` स्कूल एचएमटी ले आउट आरटी नगर ange जो पूर्वे में 17.01.2013 



age, Fen जिला, कर्नाटक 

30.01.2013 
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131. 2125 का 2012 प्रेसीडंसी स्कूल, नदिनी लेआउर, बेंगलुरु, पहले सेट पोल अंग्रेजी 17.01.2013 

स्कूल, महालक्ष्मी ase, बेंगलुरु, कर्नाटक के रूपमे जाना 

जाता है 

- 132. 2126 का 2012 प्रेसीडेसी स्कूल, सीए साइट, 7 1पी एनजीईएफ लेआउट के पूर्व, 17.01.2013 

बेगलुरु, कर्नाटक 

133, 2127 कां 2012 प्रेसीडंसी स्कूल, संख्या 16/पी1, केलारी, arctan, कटाडका | 17.01.2013 

मंगलौर, कर्नाटक 

134. 2128 का 2012 , प्रसीडेसी स्कूल, WAAR 80/2, 80/3, 82/2, 82/3, बन्नैरगघरा 17.01.2013 

Us बिकाहल्ली, बेगलुरु, wen संख्या 

135. 2129 का 2012 प्रेसीडंसी स्कूल, 5/संख्या 180, एवल्लाहल्ली येलाहंका Beet बंगलुरु, 17.01.2013 

कर्नेटरिक (एन) 

136. 3100 का 2012 मित्रा अकदामी, 7 1/2 मुख्य, एराकेरे, बेंगलुरु, कर्नाटक 17.01.2013 

137. 3101 का 2012 लिरिल Get पल्लिक स्कूल, साइट 1, 100, फोट रिग रोड, 17.01.2013 

होस्केरेहल्ली, बनाशंकरी -प्प स्टेज, ange, कर्नाटक 

138. 1564 का 2012 धुनत्रिज हाई स्कूल, 86/2, het रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 28.01.2013 

139. 2130 का 2012 Ge माइकल्स हाई स्कूल, गेड्डलहल्ली, कोठानपुर डाक, ैगलुरु, 28.01.2013 

कर्नारक 

140. 2193 का 2012 रयान` इंटरनेशनल स्कूल, Taam wal 13, गोल्लाहल्ली, कोन्फोडंट 28.01.2013 

कास्केड के सामने, एएमसी इंजीनियरिंग ates, बननेरगर्टा, जीगनी 

Rect एन्कल तालुक, बेंगलुरु, कर्नारक के पास 

: 141. 1551 का 2012 दिव्य ज्योति स्कूल, गोल्लाराडोडटधी, मरालिगा, West तालुक, Fea 30.01.2013 

जिला, कर्नारक † 

142. 1552 का 2012 जीवेदया हाई स्कूल, सुलतान रोड, Wet, श्रीरगपटन तालुक, मंड्या 30.01.2013 

जिला, कर्नाटक | 

143. 1553 का 2012 गुलाबी विद्यानिकेतन स्कूल, रगीमुददाहल्ली, Pract पाडवापुरा 30.01.2013 

तालुका, Hea जिला, कर्नाटक 

144. 1554 का 2012 चैतन्या विद्या निकेतन स्कूल, कोडीमाराहल्ली, किक्केरी के.-आर. पीट 
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145. 1559 का 2012 लोयोला ओद्योगिक प्रशिक्षण ame, माउर सैर जोसेफ, आईआईएमबी . 30.01.2013 

पोस्ट, पजाब संख्या 7645, Teel रोड, बेगलुरु, कर्नाटक 

146. 3189 का 2012 दीन अकादमी, 64/1 ओर 65/2, ईसीसीरोड व्हाइट tics, बेंगलुरु, 04.02.2013 

कर्मारक 

भारत मे विदेशी छात्र 

1431. श्री मानिक टैगोर : क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपां करेगे कि ; 

(क) क्या केन्द्र सरकार विदेशी छत्र सूचना प्रणाली 

(एफएसआईएस) द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों मे विदेशी छात्रौ को 

पंजीकृत करने/प्रवेश देने कौ नई पद्धति लागू कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी aio क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रणाली को कब तक कार्यान्वितं किए जने कौ 
संभावना है? | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. शी 

थरूर) : (क) से (ग) विदेशी छात्र सूचना प्रणाली (एफएसओआर्दएस) 

आईवीएफआरटी) (आप्रवासन, वीजा, विदेशी casa पंजीकरण एवं 

तलाशी) प्रणाली के अधीन सबसे महत्वपूर्णं मोड्यल में से एक है। 

यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी छत्र को वीजा मे विस्तार तथा 

अन्य वीजा Gael सेवाएं देते समय विदेशी व्यवित क्षेत्रीय पंजीकरण 

कार्यालय (एफअरआरओ)/विदेशी व्यक्ति पंजीकरण कार्यालय 

` (URSIN) यह जाच करेगे कि रसे विदेशी oa वास्तविक रूप 

मे पादूयक्रम-अध्ययन तथा वीजा के दिशा-निर्देशों का पाल कर रहे 

रहे i यह निर्णय लिया गया है कि वे संस्थान जो एसे विदेशी छत्र 

को शिक्षादेरहे रै, एसे छात्रों का ' ओनि-लाईन ' विवरण प्रस्तुत करेगे। 

आईवीएफआरटी के तहत विदेशी छात्र सूचना प्रणाली (THURS) 

एफञआस्आरओ, चेनई के अंतर्गत पहले ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित 

कौ जा चुकी है। 

(हिन्दी) 

` जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध 

1432. श्री नरेन्द्र सिह तोमर : क्या विदे मंत्री यह बतामे 

की कृपा करेगे fH : 

है? 

(क) क्या प्रधानमत्री ने हाल मे जापान की अपनी सरकारी यात्रा 

स्थगित,/रह् केर दी थी ओर यदि a, तो तत्सबधी व्योराक्यारै ओर 

इसके क्या कारण है; | 

(खः) जापान के साथ द्विपक्षीय संबधी भी वर्तमान स्थिति क्या 

है ओर गत तीन वर्षो कं दौरान किए गए was का व्यौरा क्या 

हैः ` 

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा के Aa मे जापान से सहायता 

मागी हैः ओर | 

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे जापान कौ क्या प्रतिक्रिया 

विदेश्च मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 

प्रधानमंत्री द्वारा जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 15-18 नवम्बर्, 

2012 के दौरान जापान कौ सरकारी यात्रा प्रारंभ किया जाना तेय किया 

गया धा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जापानी संसद के निचले 

सदन के भंग होने की घोषणा 16 नवंबर, 2012 को कौ जाएगी इसलिए 

प्रधानमंत्री का जापान दौरा रह कर दिया गया था, 

(ख) भारत तथा जापाने ने वर्षं 2006 मे रणनीतिक तथा वैश्विक 

साक्षेदारी स्थापित कौ! तब से दोनों देशों के प्रधानमंत्नियौ के बीच 

वार्षिक शिखर weir का एक तंत्र स्थापित किया गया है। विदेशी 

मंत्री ओर उनके जापानी समकक्ष भी एक रणनीतिक वार्ता ओर एक 

मंत्री स्तरीय आर्थिक वार्ता कं लिए हर वर्षं मिलते है । जापान ने दिल्ली 

ad, वेस्टर्न डेडिकेटेड We कोरिडोर ओर दिल्ली-मुंबई ईडस्टियल 
करिडोर जैसी अनेक अद्वितीय परियोजनाओं मेँ सहायता दी है। भारत 

जापान व्यापक आर्थिक साघ्चेदारी करार पर फरवरी, 2011 में हस्ताक्षर 

` किये गये ओर यह 1 अगस्त, 2011 को लागू हो गया। भारत आर 

जापान के बीच सामाजिक सुरक्षा पर एक करार तथा भारत मेँ रेयर 

अर्थस इंडस्ट्री मे सहयोग wasn पर नवंबर, 2012 F अधोहस्ताक्षर
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किए गए थे। सुरक्षा सहयोग पर् वर्षं 2008 संयुक्त घोषणा ओर उन्नत 

स्तरीय सुरक्षा सहयोग कार्ययोजना, 2009 द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगं के 

लिए कार्यदांचा उपलब्ध कराता है। भारत तथा जापान के पास कुछ 
Te कार्यनीतिक सहयोग हैँ जिनमे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा ओर 

लोगों के आपसी आदान-प्रदान तथा क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुदो मे दूरगामी 

हित en करना शामिल है। 

(ग) ओर (घ) जापान कौ सरकार ने 25 जून, 2010 को परमाणु 

ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग मे सहयोग हेतु एक करार पर भारत सरकार 

के साथ बातचीत प्रारंभ करने के अपने निर्णय की घोषणा at 

ओपचारिक बातचीत के तीन दौरे सम्पन हो चुके Tl 

(अनुवाद 

नवोदय विद्यालय 

1433. श्री अब्दुल रहमान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुस्लिम बहुल fae में नवोदय 

विद्यालय खोले है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aan क्या दै ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है; | 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य aan से नवोदय विद्यालय 

योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए कहा है ताकि ग्रामीण छात्रो 

को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुलभ हो सके; 

(घ) afe a, तो तत्संब॑धी who क्या है; 

(ङ) क्या सभी र्यो नै यह योजना स्वीकार की है; ओर 

(च) यदि ad, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सबधमे क्या 

सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य Wat (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) नवोदय विद्यालय योजना मे देश के प्रत्येक 

जिले मे एक आवासीय स्कूल स्थापित करने कौ व्यवस्था है ताकि 

ग्रामीण प्रतिभा बाहर आ सके | इन स्कूल को खोलना समुदाय विशिष्ट 

नही होता TI 

(ग) ओर (घ) तमिलनाडु को छोडकर सभी स्यो ने इस योजना 
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को पहले ही स्वीकार कर लिया है ओर देश के 576 जिलों मे जवाहर 

नवोदय विद्यालय कार्यात्मक है 

राष्टीय विमानन विश्वविद्यालय 

1434. श्री सुरेश अंगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार देश मे राष्टीय विमानन 

विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके लिए 

किन-किन wal की पहचान कौ गर्ह है; 

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार दारा कितनी धनराशि आबंरित/ खर्च 

की गई है; ओर 

(घ) उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापितं किए जाने कौ 

संभावना दहै ओर इसमे विलंब, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण 

है तथा इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रहै? 

नागर विपानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री के.सी, 

वेणुगोपाल) : (क) से (घ) जी, हां, 12रवीं पंचवर्षीय योजना के 

लिए नागर विभामन के area कौ रिपोर्ट मे राष्ट्रीय विमानन 

विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया FI 

विश्वविद्यालय कौ स्थापना के लिप् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी 

wanes, फुरसतगंज को fated किया गया है। योजना कौ अभी 

अंतिम रूप दिया जाना करकी है। 

tar ओर रेडियोथेरेपी 

1435, श्री पोननम प्रभाकरः : क्या प्रधान्मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या CHER के परमाणु निकामक ने देश A ओद्योगिक 

रेडियोग्राफो ओर रेडियोथेरेपी दोनों के विनियामक निरीक्षण नही किए 

है; ओर 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो ओर चाल वर्ष के दौरान तत्संबधी 

an क्या है ओर इसके क्या कारण है? 

कार्षिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) :
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(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (गएईभरबी), देश मे ओद्योगिक 

विकिरणी चित्रण ओर विकिरण-चिकित्सा यूनिट दोनो के लिए नियामक 

निरीक्षण करता रहा FI 
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, (ख) वर्षं 2010-2013 (28 फरवरी, 2013 तक) कं दौरान 

विकिरण-चिकित्सा सुविधाओं के लिए किए गए नियामक निरीक्षण नीचे 

दिए गए हैः- 

जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- 

दिसम्बर, 2010 दिसम्बर, 2011 दिसम्बर, 2012 दिसम्बर, 2013 

निरीक्षण किए गए यूनि कौ संख्या | 42 133 | 90 22 

(ग) वर्ष 2010-2013 (28 फरवरी, 2013 तक) कं दौरान ओद्योगिक विकिरणी चित्रण सुविधाओं के लिए किए गए नियामक निरीक्षण 
नीचे दिए गषए् हैः 

जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- जनवरी, 2010- 

दिसम्बर, 2010 दिसम्बर, 2011 दिसम्बर, 2012 दिसम्बर, 2013 

` निरीक्षण किए गए यूनि कौ संख्या 78 85 115 332 

eae Wie द्वारा टांजेक्छान फीस 

` 1436. श्री एम. -कृष्णास्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह 
बताने की कृपा करगे कि : 

| (क) क्या cae एजेटो ने Shae फीस में संशोधन करने का ` 

अनुरोध किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी sit क्या है ओर अनुरोध कौ वर्तमान 

स्थिति क्या है? 

नागर विमानन मंत्रालय W राज्य मंत्री श्री केसी, 

वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) जी, नर्ही। वर्तमान मेँ eae फीस 

एकत्रित करने को अनुमति नहीं हे। | 

(हिन्दी 

डाक बचत खाते 

1437. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार ओर सूचना 
` प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(के) गत तीन वर्षो मे डाकधरो मे राज्य-वार कितने डाकधर् 

बचत खाते खोले गए ओर उनमें कितनी धनराशि जमा कराई गई 

है; 

(ख) क्या डाकघर gaa योजना मे जमाराशि मे कमी आई 

है ओर लोग डाकघर खार्तो से धनराशि निकाल रहे है 

(ग) यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

हे; | 

(घ) वर्षं 2001 मे जमा राशि की तुलना में आज कौ स्थिति 

के अनुसार डाकघर बचत खातों A तुलनात्मक जमा .राशि कितनी 

हैः ओर 

(ङ) डाकघर बचत योजना को aga देने हेतु सरकार द्वारा 

क्या उपाय faa गएर्है? 

संचार ओर सूचना ` प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(ड. क्रुपारानी किल्ली) : (क) विगत तीन वर्षो के दौरान डाकघरों 

मँ खोले गए डाकघर बचत वैक खातों तथा उनम जमा धनराशि का 

डाक सर्किंल-वार संलग्न विवरण मेँ दिया गयां है। 

(ख) वर्षं 2009-10 कौ तुलना मे 2010-11 के दौरान डाकघर
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बचत वैक खातो मे सकल जमा राशि A वृद्धि ee ati तथापि ag 

2011-12 के दौरान सकल जमा रशि मे कमी आई। 

(ग) लघु बचत स्कौमों मे सकल जमा रशि मे कमी अन्य 

ad के साथ-साथ, प्रभावी बचत के लिए निवेशक al पसन्द के 

वैकल्पिक साधन का संदर्भित करती है। तथापि, सरकार लघु बचत 

स्कोमों को ओर अधिक आकर्षक बनाने कं लिए समय-समय पर 

विभिन उपाय करती है। 

(घ) वर्षं 2001-02 कै दौरान डाकघर बचत बैक मे बकाया 

जमा राशि 1004.48 करोड रु. धी तथा 31.12.2012 कौ स्थिति के 

अनुसार डाकघर बचत बैक मे बकाया जमा राशि 366338 HVS 

रु. धी । 

(ड) सरकार ने लघु बचत स्कौमो को बढ़ावा देने कं fay 

निम्नलिखित उपाय किए हैः- 

डाकघर बचत खातों पर व्याज को दरं 3.5% से AGH 

4% कर दी गई है। पीञएसए मे अधिकतम राशि की 

सीमा (एकल खाते मे 1 लाख रुपए तथा संयुक्त खाते 

मे 2 लाख रुपए) हटा दी गई FI 

मासिक आय स्कोम तथा राष्टीय बचत पत्र (एनएससी) 

के लिए परिपक्वता अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्षं कर 

दी ग्द है। 

10 वर्ष कौ परिपक्वता अवधि वाला एक नया राष्ट्रीय बचत 

पत्र जारी किया गया है। 

` लोक भविष्य निधि स्कौम मेँ निवेश कौ वार्षिक 

सीमा 70,000 रुपए से बदमकर् 1 लाख रुपए कर दी 

ग्ई FI 

डाकघर सावधि जमा कां परिसमापन — 1, 2, 3 ओर 

5 ad इसमे समान परिपक्वता कौ सावधि जमा राशियों 

की तुलना में 1% कम न्याज दर पर समय से पहले आहरण 

कौ अनुमतिं प्रदान करके सुधार किया गया si निवेश ` 

के 6-12 माह के बीच समय-पूर्वं आहरण H लिए् डाकघर 

बचत खाता व्याज दर अनुमत्य है। 

az तथा राज्य सरकार विभिन लघु बचत स्कीमों के 
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तहत जमा राशियों को प्रबंधित करने में लगी विभिन 

एजसियों को प्रशिक्षण प्रदान करकं an afar ओरं 

aah -आयोजित करके तथा साथ ही प्रिर व इलेक्टनिक 

मीडिया के जरिए लघु बचत Ta को aga देने 

तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर 

विभिन उपाय करती है। लघु बचत स्कौमों पर ब्याज 

दरो को 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम) तथा 

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कोम को छोडकर सभी स्कीम 

मे 25 आधार प्वाइंट कौ सीमा मे समान परिपक्वता 

कौ सरकार कौ प्रतिभूति दरो के साथ सम्बद्ध किया 

गया है। उक्त दोनो स्कौमों के लिए क्रमशः 50 बीपीएस 

ओर 100 बीपीएस की सीमा है (100 बीपीएस 1% के 

बरावर दै1) प्रत्येक वित्तीय वर्षं के लिए घ्याज दर उस 

वर्षं 1 अप्रैल के पहले अधिसूचित कौ जाएगी। 

01.04.2012 से अधिसूचित लघु बचतं Ta के व्याज 

at निम्नलिखित रैः- 

स्कीम व्याज दर प्रतिशत में 

| 01.04.2012 से 

बचत खाता जमा | 4.0 

1 वर्षीय जमा ˆ 8.2 

2 वर्षीय जमा 8.3 

3 वर्षीय जमा 8.4 

5 वर्षीय जमा 8.5 

5 वर्षीय आवर्तीं जमा | 8.4 

5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 9.3 

5 वर्षीय मासिक आय खाता 8.5 

5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (\/॥ निर्गम) 8.6 

10 वर्षीय रष्टय बचत पत्र (IX निर्गम) 8.9 

लोक भविष्यं निधि | 8.8 
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वितरण 

विगत तीन वर्षो को दौरान ऊक बचत खातो की सख्या तथा sad जमा राशि का सर्किल-वार PRT 

खातों कौ 

तमिलनाडु 112891738 1092050 

सर्किल जमा खातो की जमा खातो की जमा 

, संख्या 2009-10 संख्या 2010-11 संख्या 2011-12 

` 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 7 

आध्र ` प्रदेश 2780725 145787267 3981699 170725795 542270 132346381 

असम 11533 21916132 | 798374 26899215 791675 26524476 

बिहार 77282 66593639 4358318 79113173 2534073 81521599 

aS 478553 21445074 312519 27789730 ` 667537 26891634 

दिल्ली 52388 73345260 49991 78780152 169740 53047112 

गुजरा ` 1045510 163121872 432847 170708340 _ 1066855 133795590 

हरियाणा 185796 52979779 178896 | ` 57944869 317006 49403295 

हिमाचल प्रदेश  152422 26714937 " ` 451632 34875915 208884 33773166 

जम्मू ओर कश्मीर । 31689 13636314 १1896 ` 15517816 ` 298435 14663622 

ारखंड | 1706489 31867895 - 281804 38490481 940271 ` | 31411515 

कर्नाटक 1486602 76771578 1398337 । | 90304522 2032603 69155771 

केरल 351395 59517982 502074 70763964 1410456 65454428 

मध्य प्रदेश | 633912 57011452 | 889623 68225392 3248352 62730872 

| महाराष्ट  539678 | 178544626 615142 205353048 ` = 1716904 150861680 

| पूर्वोत्तर 66599 11965481 131394 | . 14126907 409755 13171694 

ओडिशा ` 302556 32360705 1437196 38778112 1212518 36037856 

पंजाब 214127 94588067 21187 106127308 350955 | | 87483993 

राजस्थान 1021204 । 112115977 4324840 103352194 1054499 84330095 

720296 125603804 2775983 | 101087689 
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1 2 3 4 5 6 7 

उत्तर प्रदेश 190695 165639449 2583131 182789467 3572525 170105450 

उत्तराखंड 309998 28589351 153747 332651 58 539419 32296096 

पश्चिम 1485342 242215212 1490300 276180558 1659254 206349306 

बेस 28274 5230581 16454 4433504 14465 4036656 

कूल 13921062 1796850368 - 25793451 2020150324 27534434 1665449980 

( अनुकाद) रहने ओर तकनीक अव्यवहार्य कौ वजह से फिलहाल ओर हवाईमद्डों 

विपानपत्तनों/हवाईपट्ियों को पुनः 

चालू किया जाना 

1438. श्री सी.आर. पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे अप्रयुक्त निजी सरकारी हवारईपद्टियो/विमानपत्तनों 

का स्थान-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार का विचार इन विमानपत्तनो८हवार्ईपट्टियो को | 

पुनः चालू करने का है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर उक्त परियोजनाओं 

पर कितनी प्रगति हुई है तथा बिहार एवं गुजरात् मे विमानपत्तनो सहित 

स्थान-वार इन्हे कब तक चालू किए जाने कौ संभावना है; 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण ईह; ओर 

(ड) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम saw गए ह; 

नागर विमानन म॑त्रालय मे राज्य wat श्री के.सी. 

वेणुगोपाल) : (क) देश मे अप्रयुक्त निजी/सार्वजनिक हवाई ` 
हवाईअडडो का व्योरा एकत्रित किया जा.रहा हे। | 

(ख) से (ङ) जी, नहीं! तथापि, अनेक राज्य सरकारे इनमें 

से कुछ cavers! को विकसित करने का अनुरोध कर रही EI 

अरुणाचल प्रदेश मेँ तेजू ओर आध्र प्रदेश मे कुडप्पा मे कार्य पहले 

ही आरंभ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार को पहले ही 

विकसित किया जा चुका है। किन्तु भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लंबित 

को विकसित नहीं किया जा सकता। चूकि भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार 

की कार्रवाई पर निर्भर करता है, इसलिए को समय-सीमा निर्धारित 

नहीं कौ जा सकती। 

बस्ती सुधार योजना 

1439. श्री प्रताप fae बाजवा : क्या आवास ओर शहरी गरीबी 

BVA मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या मंत्रालय सरकार के बीच सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 

बस्ती सुधार योजना कार्यान्वितं कर रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत वचित परिणाम प्राप्त किए 

गए € ओर यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या योजना के अंतर्गत मलीन बस्ती वासियों को शिक्षित 

` करने का कोई प्रावधान है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) से (ग) सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह 

सूचित किया है कि बस्ती सुधार कार्यक्रम बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) 

का एक सूत्र दै जिसमे एक मद/पेरामीटर है अर्थात् बीस सूत्री कार्यक्रम 

के अंतर्गत निगरानी के लिए सात सूत्री चार्दर के अंतर्गत सहायता प्राप्त 

गरीबी परिवारो कौ संख्या। म॑त्रालय द्वारा सूचित किया गया विवरण, 

जिसमे इसी पैरामीटर पर 2011-12 के दौरान राज्य-वार् निष्पादन का 

ब्योरा दर्शाया गया है, संलग्न विवरण मे दिया गया है।



27900 WH 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 280 

(घ) ओर (ङ) बीएसयूपी ओर आरईएचएसडीपी के अंतर्गत स्लम 

वासियों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हे। तथापि, 

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि पट्टा 

शिकायती लागत पर आवास प्रदान करना, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, 

शिक्षा ओर सामुदायिक सुरक्षा बीएसयूपी ओर आईएचएसडीपी के 

अंतर्गत 3 गरीब हितैषी महत्वपूर्णं सुधारो मे एक दै। स्वास्थ्य, शिक्षा 

ओर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के समामेलन ओर सम्बद्ध क्षेत्रो 

(स्वास्थ्य, मानव संसाधनं विकास, सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

एवं श्रम आदि) के कार्यक्रमों के अतग्ति उपलब्ध बजरीय waar 

को एक साथ पिलाने के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती है। 

विवरण 

सात सूत्री चार्टर के अतति सावित्र शहरी गरीब परिवारों कौ संख्या सहायित गरक परिवार 

(यूनिर : संख्या) 

क्र. Wiese शासित 2011-12 के उपलब्धि अप्रैल, 2012 - प्रतिशत उपलब्धि 

सं. त्रो के नाम | लक्ष्य मार्च, 2012 अप्रैल, 2012 - 

| ` मार्च, 2012 

1 2 3 4 | 5 

1. आध्र प्रदेश , 60000 396184# 660 

2. अरुणाचल दे | 375 0 0. 

3. असम 6000 1445 24 

4. - विहार | 12000 - ` 0 0 

5. छत्तीसगढ़ 18750 0 0 

6. दिल्ली - 30000 0 0 

7. गुजरात | ` 52500 68440 130 

8. हरियाणा ` . 8250 2896 35 

9. was | 7500 4483 60 

10. कर्नारक | 21000 12826 61 

11. केरल 22500 10102 । 45 

12. ` मध्य प्रदेश | 37500 14292 38 

13. महाराष्ट | । 105000 177434 169 

| 44 ` 5 14. मेघालय. 900 
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1 2 3 4 5 

15. मिजोरम 1725 0 0 

16. नागालैंड 3000 0 0 

17. ओडिशा 8700 1229 14 

18. पुदुचेरी 1800 12900 717 

19. पंजाब 3000 3118 104 

20. राजस्थान 33000 39501 120 

21. तमिलनाडु 52500 23251 44 

22. . त्रिपुरा 1500 2372 158 

23. उत्तराखंड . 4500 4837 | 107 

24. उत्तर प्रदेश 48000 5173 11 

25. पश्चिम बगाल । 52500 14112 27 

26. चंडीगढ़ 7500 0 0 

कुल योग 6,00.000 7 94,639 132 

#फरवरी, 20142 तक H आंकड़े राज्य मे संपुष्टि के बाद व्यापक अंतरं होने के कारण दोहराए गए zs 

विद्युत का वितरण 

1440. श्री पी.के. fay : 

श्री ए. सम्यत : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH : - 

(क) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना कब तक चालु किर 

जाने कौ संभावना है; ओर 

(ख) उस wee का व्यौरा क्या है जिसके अनुसार उक्त 

परियोजना से उत्पादित होने बाली विद्युत को राज्यों के बीच वितरित 

किया जाएगा? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (sit वी. नारायणसामी) : 

(क) कुडनकुलम नाभिकौय विद्युत परियोजना के यूनिर-1 तथा 2 को 

क्रमशः अप्रैल, 2013 ओर अक्तूबर, 2013 तक SARA करने के ` 

aay मे सभी प्रयास किए जारहेरहै, | 

(ख) कुडनकुलम नाभिकौय waa से उत्पादित विद्युत, दक्षिणी 

विद्युत aa के लाभानुभोगी राज्यो को विद्युत मत्रालय द्वारा मौजूदा 

दिशा-निर्देशो के अनुसार आबंटित कौ mg है) इस संबंध मे ब्योरा 

निम्नानुसार हैः- 

राज्य पात्रता (मेगविार) 

1 2 

तमिलनाडु 925 

केरल 266 
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1 2 

कर्नाटक 442 

पुदुचेरी ` | 67 

अनाबंरित 300 

क्ल 2000 
४ ~| 

सरकार तमिलनाडु को 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने 

के षरि मे विचार करने के लिए भी सहमत हो गई FI 

सेकंड ges हेतु Want की स्वीकृति 

1441. श्री सी, शिवासामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बो (एईआरवी) ने 2000 

मेवा. वाले कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पहली इकाई के सेकंड 

हीटअप को अपनी स्वीकृतदेदीदहेै; 

(ख) यदि हां, तो ada व्यौरा. क्या है; 

(ग) क्या यह सच है कि यह दिसम्बर, 2013 ' तक गंभीर होगी; 

ओर | 

(घ) ae a, तो तत्सबधी = ee? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर term मंत्रालय में राज्य wait 

तथां प्रधानमंत्री कार्यलिय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क). जी, हा। हि 

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) ने कुडनकुलम 

नाभिकौय विद्युत daa के यूनिट-1 के दूसरे हीट-अप ओर पूर्ण प्रणाली 

 परीक्षणों के लिए 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान कौ atl 

(ग) ओर (घ) माध्यमिक चरण पर विनियामक सहमतियां प्राप्त 
होने पर, मूनिट-1 क मार्च, 2013 तक क्रातिकता प्राप्त करने कं लिए 

सभी प्रयास किए जा रहेहै। 

(हिन्दी) 

महिलाओं की सुरक्षा 

1442, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
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की कृपा करौ कि देश मे महिलाओं कौ सुरक्षा tg राष्ट्रीय 
विकास परिषद् की den मे लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या 

है? ` 

संसदीय कार्य मंत्रालय यें राज्य dat तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : 27 दिसम्बर, 2012. को आयोजित 

वीं usta विकास परिषद् मेँ बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) 

पर विचार किया गया तथा इसे अंगीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ने ` 

अपने उद्धाटन भाषण मे कहा कि राजनीति में महिलाओं कौ भागीदारी 

का बढ़ना उनके सामाजिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है किन्तु 

इसको साथ ही उनकी सुरक्षा तथा Tan को लेकर भी चिताएं लगातार 

बट् रही $1 महिलाओं कौ सुरक्षा तथा tan सरकार कौ सर्वाधिक 

चिता का विषय है। आधी आबादी की सक्रिय सहभागिता के बगैर, 

कोई सार्थक विकास नही हो सकता तथा यह भागीदारी तब तक नहीं 

हो सकती जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी न a उन्होने सभी 

मुख्यमत्रियो से अपील की कि वे अपने राज्यों मे इस महत्वपूर्णं मुदे 

पर विशेष ध्यान ZI 

afte असमानताओं, भेदभाव तथा हिंसा को समाप्त करने को 

नरहवीं पंचवर्षीय योजना मे लगातार प्राथमिकता दी जानी है। इस 

योजना में महिलाओं के लिए अनुकूल, सरक्षणकारी तथा सुरक्षित 

माहौल उपलब्ध कराने कौ बात कही ग्ट है ताकि उनके लिए 

सार्वजनिक जीवन मेँ प्रवेश करना आसान हो। Fa योजना मे, दहेज 

निर्षध अधिनियम के कार्यान्वयन मेँ तेजी लाने तथा कार्यस्थल पर 

महिलाओं का यौन-उत्पीडन से संरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने 

की अपील at गई है। योजना में, नई vec कँ प्रस्ताव किए गए 

है, जेसे- आश्रय देने के लिए एकल अपदा निवारण कद्र, नीति 

डेस्क, विधिक, चिकित्सीय तथा परामर्श सेवाएं ओर महिला 

हेल्पलादन । योजना मे परिवतन eft कौ सामान्य जांच तथा 

महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय शुरू करने, महिलाओं कौ यात्रा 

को आसान बनाने के लिए बस अड्डों पर रात्रि विश्नाम-स्थलं तथा 

शौचालय बनाने, महिलाओं के लिए अलग से बसै तथा रेलगाडियां 

चलाने तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के 

अंतर्गत सुरक्षित शहर आयोजना का घटक रखने का प्रस्ताव किया 
गया है। 

योजना मे, लड़कियो तथा महिलाओं को पीटर -दर-पीढ़ी वंचित 
रखने तथा उन पर हो रही हिंसा के प्रति ध्यानाकर्षण किया गया है 

जिसके कारण छह वर्ष से कम उप्र के बच्चो मँ बाल लिंग अनुपात 
बिगड़ रहा है तथा बालक-बालिका . लिग अनुपात को बेहतर बनाने 

पर fate ध्यान देने कौ जरूरत है।
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(अनुकाद। 

आपदा प्रधन योजनाएं 

1443. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी : क्या मानव 

संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा स्थितियों का सामना करने 

के लिए आपदा प्रबंधन मे विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु कई दिशा-निर्देश 

जारी किए रहै, यदि a, तो तत्संबेधी aia क्या है; 

(ख) क्या सरकार प्रत्यक्षतः राज्य सरकारों के माध्यम से संस्थाओं. 

को अवसरचना/संभारतंत्र सुविधाओं कौ स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता 

प्रदान करती है; ओर 

(ग) ae a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (डो. weit 

थरूर) : (क) “प्रधन ओर लोक प्रशासन" मे आपदा प्रबंधन 

को एक विषय के रूपमे लागू करने के संबंध मे दूसरे प्रशासनिक 

सुधशर आयोग कौ “निराशा से आशा हैतु संकट परबधन" (क्राइसिस 
Wee wly Sata टू होप) शीर्षक से अपनी तीसरी रिपोर्ट में 

निहित सिफारिश के dae मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (asi) 

ने आपदा प्रबंधन मेँ विशेष-विशेषज्ञो को शामिल करते eu विशेषज्ञ 

समिति गदित कौ है। विशेषन्च समिति ने आपदा प्रबंधन के संबंध 

मे अवसर स्नातक स्तर पर वैकल्पिक पेपर के लिए् पादूयक्रम ओर 

अकादमिक स्टाफ कोँलेज द्वारा प्रयोग हेतु अवर स्नातक शिक्षकों के 

लिए् अल्पकालिक प्रशिक्षण पाट्यक्रम हेतु विषय-पाद्य विवरण तैयार 

किया है! आयोग ने आपदा प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 
का विचार किया है ओर सभी विश्वविद्यालयो/कोलिजो मे अवर स्नातक 

स्तर पर आपदा प्रबंधन के संबंध मे एक वैकल्पिक पेपर शुरू करने 

को अनुमोदित किया हे। अकादमिक स्टाफ कोँलेज से भी यह अनुरोध 

किया गया है कि उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रबोधन एवं पुनश्चर्या 

पादृयक्रमो मे भी आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूपम प्रारभ 

किया जाए्। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (sry) भी 

स्नातकोत्तर ओर डाक्टरल स्तर पर आपदा wae मेँ विभिन पादुयक्रम 

चला रहा Fl 

इसी प्रकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बेड ने भी आपदा wae 

विषय सामाजिक विज्ञान मे स्कूल पादूयचर्या के एक भाग के रूप 

मे शुरू किया zo 
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(ख) ओर (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी 

अकादमिक Tm कोलिजों को 12र्वीं योजना अवधि कं दौरान भी 

अनुदान जारी किया है जो अन्य बातो के साथ-साथ आपदा प्रबंधन 

विषय को भी शिक्षा प्रदान कर रहे है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

ने पुदुचेरी विश्वविद्यालय को अपने जवाहरलाल नेहरू राजकीय 

महाविद्यालय (जेएनआरएम), परिसर, पोर्टब्लेयर मे तरीय आपदा प्रबंधन 

मे एम.एस.सी. पाठ्यक्रम आरभ करने हेतु 467.04 लाख रुपये कौ 

वित्तीय सहायता मुहैया करायी है । इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग प्राकृतिक संकरो/अनर्थकारी घटनाओं द्वारा होने वाली क्षतियौ - 

से पार पाने के लिए विश्वविद्यालयों ओर कोलिजो को सामान्य विकास 

सहायता के रूप मे सहायता उपलब्ध कराने कौ भी योजना कार्यान्वितं 

केर रहा Cl इस योजना के अंतर्गत सहायता कौ मात्रा आपदाओं के 

स्वरूप ओर निधियो कौ उपलब्धता-पर निर्भर करती है। क्षततियो/हानियों 

का पता प्रभावित जिले कं जिला मेजिस्टरेट/ आयुक्त कौ सिफारिश कं 

आधार पर लगाया जाता है। वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदानं 

आयोग द्वारा 75 प्रतिशत ओर संबंधित राज्य. सरकार द्वार 

25 प्रतिशत के अनुपात की हिस्सेदारी के आधार पर दी जाती है। 

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 

हाल ही मे ठाणे चक्रवात मे ee हानि्यो, जिसने 30.12.2011 को पुटुचेरी 

को चपेट मे लिया धा, के लिए पुदुचेरी विश्वविद्यालय कौ 500 लाख 

रुपए कौ राशि जारी कौ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस 

योजना के तहत निम्नलिखित कलेजो को अनुदान भी उपलब्ध करायें 

हैः- 

1. एडीएम कोलिज, नागापटूटीनम 33.60 लाख रु. 

(तमिलनाडु) 

2. टीबीएमएल ates, पोरायार 69.20 लाख रू. 

(तमिलनादु) 

3. पेरियार आर्टस कोलेज, BESTE 54.92 लाख रु. 

(तमिलनाडु) 

4. प्रजिडंसी कोलिज, चेन्नई 
(तमिलनाडु) 

1,42.00 लाख र. 

(हिन्दी) । 

 रोजगारोन्मुखी शिक्षा योजना 

1444, श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या म्रानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि :
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(क) क्या सरकार देश मे रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए 

कोई विशेष योजना बनाने का विचार कर रही. है; 

(ख) यदि नही, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध मे सरकार द्वारा उठाये गये/उदाए जने वाले 

कदम क्या हे? 

| मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य wat (डो. शश्ञी 

थरूर) : (क) से (ग) देश भर में कार्यान्वयन हेतु संशोधित केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना “उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसासीकरण'' 

आर्थिक कार्यं संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 15.09.2011 को अनुमोदित 

कौ Te संश्चोधित योजना मे सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त ओर 

निजी स्कूल मे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान 

करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना मौजूदा 

व्यावसायिक स्कूलों के सुदृदरीकरणः; नए व्यावसायिक स्कूल कौ स्थापना; 
व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापकों कौ क्षमता निर्माण; दक्षता आधारित 

पाद्यचर्या ओर अध्ययन सामग्री के विकास इत्यादि कौ व्यवस्था करती 

Sl मंत्रालय द्वारा 03.09.2012 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता 

ordain (एनवीईक्यूएफ) के संबंध मे एक आदेश जारी किया गख । 

सितम्बर, 2012 4 हरियाणा के 40 स्कूलों मे योजना के तहत् 
एनवीईक्यूएफ पर परीक्षण (पायलट) आरंभ किया गया । इसके अलावा, 

पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक. ओर आध्र प्रदेश में 

शुरुआती कार्य आरंभ किया गया है। 

(भनुकाद) 

भारत-चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या घटना 

1445. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : 

श्री आनंदराव अडसुल : 

श्री गजानन ध. बाबर : 

श्री ate यादव : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH : 

_ (क) क्या चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों 

पक्षो द्वारा सैनिकों की संख्या wert की परिपाटी को समाप्तं करने 

के लिए किसी ओपचारिक aga का प्रस्ताव किया है; 

(ख) यदि हा, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार ने इससे देश कौ सुरक्षा प्. पड़ने वाले प्रभाव 
कौ जांच कौ दहै; ओर ` 
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(घ) यदि हा, तो तत्संन॑धी व्यौरा क्या है? 

विदेशं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 

से (घ) भारते तथा चीन ने सहमति जताई & कि भारत-चीन सीमा. 

के उन क्षेत्रों मे, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) कौ कोई 

आम अवधारणा नहीं है, मे किसी भी तरफ wea घराया नहीं जाएमा। 

यह करार भारत-चीन सीमा मामले पर परामर्श तथा समन्वय हेतु कार्य 

तत्र मे किया गया था। इस उपाय से भारत-चीन सीमा क्षेत्रो मे शाति 

तथा अमन मे मदद मिलेगी। 

(हिन्दी) 

एसीआर प्रक्रिया मे पारदर्शिता 

1446. ड. किरीट प्रेमजीभाईं सोलंकी : क्या प्रधानमंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षत्र के उपक्रमो के 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों कौ एसीआर 

मै मात्र ‘aan’ ग्रेड ही दिया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप उनके पदोनति क 

अवसरो पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पडा है; 

(ग) क्या सरकार विशेषतौर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति कर्मचारियों की एसी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का 

विचार कर रही रै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी sto क्या है तथा यदि नहीं, तो 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को न्याय सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या है? 

कार्थिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसाभी) : 

(क) जी, we | 

(ख) उपर्युक्त के We, प्रश्न नहीं उठता, 

(ग) ओर (घ) सरकारी निदेशो में पहले से ही यह प्रावधान 

है कि सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को पूरी एसीआर, [इसका नाम 

बदल कर अब ofa निष्पादन मूल्यांकन रिपो (एपीएआर) कर 

दिया गया हे/निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (dive) ] संसूचित की जाए। 

इसका उदेश्य लोक सेवको को अपना निष्पादन सुधारने का एक मौका



289 प्रश्नो के 

देना ओर निष्पादन मूल्याकन पद्धति को अधिक परामर्थशदात्री तथा 

पारदर्शी बनाना है। सभी अधिकारियो/कर्मचारियो को रिपोर्ट मे कौ गर 

प्रविष्टियों ओर अतिमरूपसेदी गई श्रेणियो के विरुद्ध अभ्यावेदन 

करने का अवसर प्रदान किया जाता Ti 

आधार कार्ड का वितरण 

1447. St, भोला सिह : 

श्री गोपीनाथ qe : 

श्री fara सिह बुन्देला : 

श्री सतपालं महाराज : 

डो. एम. तम्बिदुर्हु : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या आधार are के वितरण कौ गति बहुत धीमी है; 

(ख) यदि a, तो तत्सब॑धी So क्या रहै ओर इसके कारण 

क्या है एवं इस day मे क्या कदम उठाए गए है; 

(ग) क्या साठ वर्ष से जधिक् उप्र वाले लोगों को आधार कार्ड 

प्रदान करने मे तनकीकी समस्याएं अने कौ शिकायत आ रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या दै; 

(ड) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिको को आधार ar प्रदानं 

करने मे आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए 

कोई उपाय fea है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्सबंधी =o क्या 2? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ख) “जी, नहीं। 
दिनाक 28.02.2013 कौ स्थिति के अनुसार 24.07 करोड़ आधार पत्रो 

कामुद्रण हो चुका है ओर इन्दं भेज दिया गया है। तथापि, आधार 

सबधी wal कौ डाकघरो द्वारा डिलीवरी न किए जानै कौ शिकायतें 

प्राप्त हुई ol विभिन उपाय जैसे डाक विभाग के साथ मामले को 

उठाना, ई-आधार पोर्टल शुरू करना ओर आधार नम्बर कौ सूचना 

के लिए लघु सदेशन सेवा (एसएमएस) शुरू किए गए 1 डाक विभाग 

भी आधार संबंधी पत्रों कौ डिलीवरी के लिए निगरानी रख रहा है 

ओर इसने इनके निर्बाध रूप से समय पर डिलीवरी के लिए सभी 

डाक सर्किलों को अनुदेश जारी किए है।" 
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(ग) से (च) जी, wet) किसी प्रकार को तकनीकौ समस्याएं 

आने कौ सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, वरिष्ठ निवासिर्यो के फिगर 

प्रिर तेने के लिए समुचित व्यवस्थाएं कौ गई है । दिनांक 24.02.2013 

कौ स्थिति के अनुसार तैयार किए गए आधार पत्रौ का 4.34 प्रतिशत 

66 वर्षं से अधिक कौ उग्र के निवासि्यों को आवंरित किया गया है 

(अनुकाद)] 

रोजगार कं लिए आवेदन 

1448, श्री विजय इन्दर सिह सिगला : 
श्री एस. ane : 

क्या Waal यह बताने कौ कृपा करेगे कि : ` 

(क) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान कर्मचारी चयन आयोग 

al प्राप्त रोजगार के लिए आवेदन wat कौ संख्या मेँ करई गुना वृद्धि 

हो गयी है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ata क्या है; 

(ख) प्रत्येक रोजगार श्रेणी हेतु प्राप्त आवेदन wal कौ उक्त 

अवधि के दौरान राज्य-वार संख्या क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रोजगार श्रेणी मे इन विज्ञापित 

रोजगार कौ तुलना मे हुए चयनो कौ राज्य-वार संख्या क्या हे; ओर् 

(घ) विगत तीन वर्षो के दौरान यूपीएससी ओर एसएससी दारा 

आयोजित प्रतियोगी परीक्षा मे उनके हारा चयन किए गये आदिवासी 

अभ्यर्थियों कौ संख्या कितनी है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tiem मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मत्री श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) जी, हां। पिले तीन वर्षो के दौरान कर्मचारी चयन आयोग 

(एसलएससी) द्वारा प्राप्त आवेदनौ कौ संख्या निम्नलिखित हैः- 

ag कर्मचारी चयन आयोग 

(एसएससी) द्वार प्राप्त 

आवेदनों कौ कुल 

संख्या 

2009-10 1893196 

2010-11 5952671 

2011-12 8678125 
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(ख) ओर (ग) व्योरा संलग्न विवरण में दिया गया Sl राज्यवार 

आंकड़े केनद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। 

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान संघ लोक सेवा आयोग तथा 
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए अनुसूचित 
जनजाति (एसी) अभ्यर्थियों कौ संख्या निम्नलिखित रैः- 

ay संघ लोक सेवा कर्मचारी चयन 

आयोग आयोग 

2009-10 20 917 

2010-11 26. 1904 

2011-12 ` 393 598 

` विवरण 

वर्ष-2009-10 

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं ¥ ad 2009-10 के 

दौरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या ` 

क्र. नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनों 
सं. | | की संख्या 

1 2 ` 3 

1. कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्टिकल) 33414 

2. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 2096 

3. अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक wa लेखा 66239 
परीक्षा) ~ 

4- सांखियिकौ अन्वेषक ग्रेड-1\ | 27654 

5. Stel Ut आपरेटर 351463 

6. सीपीओ मे उप-निरीक्षक ; 125252 

7. पूर्वोत्तर aa मे लेखा परीक्षक तथा लेखाकार ` 30013 

8. कर सहायक | | 401826 

9. अंडमान ओर निकोनार प्रशासन मेँ अवर श्रेणी 11881 
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1 2 3 

10. बीएसएफ मे कास्टेबल जीडी 30891 

11. स्वापक नियत्रण ब्यूरो मे आसूचना अधिकारी 66439 

12. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 746028 

कुल - 1893196 ` 

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वषं 2009-10 के 
दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी | प्राप्त आवेदनं 
a कौ संख्या 

1. कनिष्ठ अभियता (सिविल एवं इलेक्टिकल) 1890 

2. Stet Wet आपरेटर | 983 

3. सौपीओ मे उप-निरेषक ` 3252 

4. apm अधिकारी (वाणिन्यिक एवं लेखा 1133 

परीक्षा) 

5. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | |  % 

6. कर् सहायक 2172 

7. पूर्वोत्तर क्षत्र मेँ लेखा परीक्षक तथा लेखाकार 300 

8. सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-1५% ` ` ५49 

` कुल | 10249 

. (ग) वर्षं 2009-10 के दौरान समूह ख ओर ग चयन पदों के 

संबंध में प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी. प्राप्त आवेदन  चयनित अभ्यर्थियों 
a. | कौ सख्या कौ संख्या 

1. समूह ख 80021 136 

85260 ` 204 

` कुल ` 1565281 340 
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वर्प-2010-11 

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्षं 2010-11 के 

दोरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनों 

a. कौ संख्या 

1. सीजीडीए मे एसएएस अप्रैटिस 76964 

2. सीआईएसएफ मे सहायक उप-निरीक्षक 128168 

3. आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी 113144 

4. अंडमान ओर निकोबार प्रशासन मे लेखाकार 2081 

5. संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय 1589509 

6. एमरीएस (गैर-तकनीकौ) 1615201 

7. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 8247 

8. सीपीओ मे उप-निरौक्षक 188710 

9. कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलैक्दरिकल) 62130 

10. कास्टेबल जीडी 2168517 

कुल 5952671 

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में ad 2010-11 के 

दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनों 

सं. की संख्या 

1 2 3 

1. संयुक्त माध्यमिके स्तरीय | 2865 

2. संयुक्त स्नातक स्तरीय | 16987 

3. कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलैक्टिकिल) 465 

4. सीजीडीए म एसएएस अग्ैरिस 408 

15 फाल्गुन, 1934 (शक ) लिखित उत्तर 

अंडमान ओर निकोवा प्रशासन म लेखाकार 10 

सीपीओ मे उप-निरीक्षक 2190 

अंडमान ओर निकोबार प्रशासन मे अवसर 262 

श्रेणी लिपिकः 

कूल 23187 

(गं) वर्षं 2010-11 के दौरान समूह ख ओर ग चयन पदों के 

संबंध A प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनं चयनित अभ्यर्धियों 

कौ संख्या कौ संख्या ` 

समूह ख 44019 240 

समूह ग 181581 231 

कुल 225600 471 

वर्ष-2011-12 

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं मे वर्षं 2011-12 के 

दौरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या 

नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनों 

कौ संख्या 

2 3 

संयुक्त स्नातक स्तरीय | 976699 

सीपीओ मे उप-निरीक्षक आदि 290119 " 

सयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय 1897987 | 

आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी 226565 

आईपएमडी मे वैज्ञानिक सहायक 62286 

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 7924 
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1 2 3 

7. एफसीआई मे सहायक 978497 

8. एनसीनी A सिपाही 83000 

9. कनिष्ठ अभियंता (सी एड एम, इलैकिटिकल, ` 192717 

क्वारिरी Was एंड Hisaz) 

10. सीपीओ मे संयुक्त कास्टेबल (जीडी) एवं 3636391 

असम राइफल्स मे राइफल यैन 

11. सीएपीएफ में उप-निरीक्षक. तथा सीआईएसएफ 325942 

मे सहायक उप-निरीक्षक 

` कूल | gg 8678125 

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं मेँ वर्षं 2011-12 के 

दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियो की संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी चयनित अभ्र्थियों 
स. की संख्या 

1. आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी | | 3181 

2. सीआईएसएफ मे सहायक उप-निरीक्षक = . 1929 

3. संयुक्त उच्य माध्यमिक स्तरीय 3301 

4. एमरीएस (गेर-तकनीको) | । 2688 

5. कनिष्ठ हिम्दी अनुवादक । 414 

6. सीपीओ में उप-निरीक्षकं 4418 

7. कनिष्ठ अभियंता (सिविल, इलेक्टिकल एवं 743 
मैकेनिकल) 

8.. कांस्टेबल (जीडी) । । 53867 

9. संयुक्त ane स्तरीय धि 12586 

10. Suite सहायक ` । 464 

कूल . . ` । ` 83591 ` 
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(ग) वर्षं 2011-12 के दौरान समूह ख ओर ग चयन पदों 
के संबंध मेँ प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की 

संख्या 

क्र. नौकरी श्रेणी प्राप्त आवेदनों चयनित अभ्यर्थियों 

स. की संख्या कौ संख्या 

1. समूह ख 41477 506 

2. समूह ग 327174 376 

कूल 368651 882 

(अनुकाद) 

गरीबों का कल्याण 

1449. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे fH : 

(क) क्या मीडिया मे आई wat के अनुसार भारी मात्रा में 

खाद्यान होने के बावजूद देश की 25% जनसंख्या yard से पीडित 

है; 

(ख) यदि a, तो गरीबों की स्थिति मे सुधार लाने के लिए 

सरकार SRI उठाये गये कदम क्या है; ओर 

(ग) गरीबो के कल्याण हेतु सरकार द्वारा शुरू कौ जाने वाली 

विशेष नई योजनापं यदि हां, तो क्या है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना dare 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 
कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

द्वारा पाच वर्षं पर किए गए राष्ट्रीय उपभोग व्यय सर्वेक्षण, राष्टरीय तथा 

राज्य स्तरो पर परिवार उपभोग व्यय तथा इसके वितरण के अनुमान 

उपलब्ध करते है। जेसा कि भारतीय परिवारो मँ खाद्य उपभोग की 

अनुमानित पर्याप्तता (फरवरी, 2013) के संबंध मेँ एनएसएस रिपोर्ट 

संख्या 547 मेँ उल्लेख किया गया है, इन सर्वक्ष्णो के आधार पर, 

पूरे वर्ष भर दोनों शाम भोजन कौ उपलब्धता वाले ग्रामीण भारत के 
परिवारो का प्रतिशत 1993-94 के 94.5 से क्रमशः बकर 2009-10 

मे लेगभग 98.9 ओर शहरी भारत के परिवारे का प्रतिशत 1993-94 

के लगभग 98.1 से बढृकर 99.6 हो गया । `
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(ख) ओर (ग) भूख कौ समस्या के समाधान के लिए, सरकार 

ने कई कदम उठाए है ताकि लोगों ओर खासकर गरीबी रेखा से नीचे 

रहने वालो के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके । सरकार लक्षित 

आबादी को राज्यो/संघ राज्य Bat के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी TAA के अंतर्गत अत्यधिक 

सच्िडी वाले मूल्यो पर अनाज उपलब्ध कराती रही है, जैसे- मध्याह् 

भोजन wala, वरिष्ठ नागरिको के लिए अन्नपूर्णा स्कौम, आपात भोजन 

कार्यक्रम, ग्राम अन बैक स्कोम आदि। इसके अलावा, सरकार ने 

लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया है जिसमे लोगों 

के लिए स्तरीय तथा सस्ते भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर 

जीवनकाल में भोजन तथा पोषण के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव 

“ किया गया है ताकि लोग मर्यादित जीवन जी सके। 

खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सरकार गरीर्बो से जुड़े 

करई Wal के समाधान के लिए विभिन कल्याणकारी स्कीम चला रही 

है, जेसे- रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा 

आदि। इनमे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 

(एमजीएनआर्ईजीए), एकीकृत बाल विकास सेवा (आर्ईसीडीएस), 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवारई), usta ग्रामीण 

आजीविका मिशन (एनरएलएम) - आजीविका, स्वर्णजयती शहरी 

रोजगार योजना (एसजेएसञरवाई), इदिरा आवास योजना ( आईएवाई), 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि शामिल रै । 

(अनृकाद। 

आधार ओर एनपीआर का अति व्यापन 

1450. श्री एस. Wares : 

श्री stages ओवेसी : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे fH : 

(क) क्या विशिष्ट पहचान (यृआईडी) ओर राष्ट्रीय जनसंख्या 

रजिस्टर (एनपीञआर) मे अति व्यापन है; 

(ख) यदि हा, तो तत्सबधी a क्या है ओर उसके कारण 

क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने मामले को मंत्रिसमूह को भेजा ह; ओर 

(घ) af a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर अतिम निर्णय 

कब तक लिया जाएगा? 
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संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) भारत 

का महापंजीयक (आरजीवाई) नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ 

पटित नागरिकता (नागरिको का पंजीकरण तथा रष्टय पहचान प्रौ 

को जारी करना) नियम, 2003 के अंतर्गत, सामान्यतः भारत मे रहने 

वाले लोगो कौ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीञआर) सृजित कर् रहा 

है। राष्टीय जनसंख्या पंजी (wade) के सृजन कौ आवश्यकता 

सरकार द्वार देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति के आकलन के फलस्वरूप 

उत्पन el दूसरी ओर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 

(यूआईटीएआई) एक विकासात्मक पहल के रूप मँ, सभी निवासियों 

को विशिष्ट पहचान dem (fet आधार कहा जाता है) जारी 

कर रहा Fl 

यूञईडीआरई बहुपजीयक मोडल ' के माध्यम से निवासियों का 

पंजीकरण कर् रहा हे। आरजीआई यृआईडीएआई के पंजीयको में 

से एक ti सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन we में 

यूआईटीएजई ने अच्छी प्रगति कौ है अथवा जहां राज्य/संघ राज्य 

क्षेत्र सरकारो/प्रशासनों ने आधार पंजीकरण हेतु वायदा किया है तथा 

इसे विभिन सेवा vera अनुप्रयोगो के साथ एकीकृत कर रहे 

है, वहां गैर-आरजीआई पंजीयकौ के माध्यम से आधार पंजीकरण 

पूरी तेजी से होगा. तदनुसार, एेसे केक राज्यो को विनिर्दिष्ट किया 

गया है। (संलग्न विवरण), जहां यृूआरईडीएआई के गैर-आरजी आई 

पंनीयक आंकड़े संग्रहित कर सकतै है। यह निर्णय भी लिया गया 

है कि wit पंजीयन पहले ही की तरह चलता रहेगा, किन्तु 

यदि पजयन के क्रम मै कोई व्यवित कहता है कि उसने पहले ही 

आधार के लिए पंजीकरण करा लिया है तो एनपीञर द्वारा बायोमीटरिक 

आंकड़े नहीं लिए जाएगे। इसके बजाय आधार संख्या/पजीयन संख्या 

को एनपीञर मे दर्ज किया जाएगा ओर wiser के लिए 

aie आंकड़ा दे दिया जाएगा। 

(ग) ओर (घ) सरकार wise मे पंजीकृत Wa सामान्य 

निवासियो, जिनके पास आधार संख्या भी हो, के लिए निवासी परिचय 

पत्र जारी करने पर विचार कर रही SI अधिकार we वित्त समिति 

ने निवासी परिचय पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन किया 

है ओर इसकी सिफारिश कौ है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 

31.01.2013 को इसे प्रस्ताव पर विचार किया है ओर यह निदेश दिया 

है कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा प्रथम दृष्टया इस प्रस्ताव 

परं विचार किया जाए। तदुपरात Aa के समूह का गठन किया जा 

चुका है।
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विवरण 

वे राज्य जहा भारतीय fare पहचान प्राधिकरण 

अकड़ water कर ̀ सकता है 

RF राज्य/संघ राज्य क्षत्र 

1. आधर प्रदेश 

2 ashe 

3. दमन ओर दीव 

4. गोवा 

5. गुजरात 

6. हरियाणा 

7. हिमाचल प्रदेश 

8. was 

9. कर्मारक 

10. केरल 

11. मध्य प्रदेश 

12. | महाराष्ट 

13. रष्टय राजधानीं क्षेत्र दिल्ली | 

14. पुदुचेरी 

15. पंजाब 

16. राजस्थान 

17. सिक्किम 

18. त्रिपुरा 

1451. श्री पी.टी. थमस : क्या मानव संसाधन विकास Wat 

क्षेत्रीय भाषाओं की पीठ 

| यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 
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(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषतौर 

से जवाहर लाल. नेहरू विश्वविद्यालय मे मलयालम सहित अन्य क्षेत्रीय 

भाषाओं कौ पीठ स्थापित करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय मे मलयालम भाषा पढने के प्रस्ताव 

की Anger स्थिति क्या है; 

(घ) क्या शैक्षणिक फैकल्टी के विज्ञापित पदों को भर दिया 

गया है; ओर 
| 
‘ 

(ङ) यदि zi, ततो ada व्यौरा क्या है? 

मानवे संसाधन विकास trea में राज्य मत्री (डं शी 

थरूर) : (क) ओर (ख) स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, केन्द्रीय 

विश्वविद्यालयों के पास नए पादूयक्र्मो को लागू करने, संकाय कौ 

भर्ती करने ओर पीठं कौ स्थापना करने सहित अकादमिक एवं 

प्रशासनिक मामलों मे निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त है। एसे मामलों 
H सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं हे। 

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

को सूचित किया है कि यह अपने आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य 

अध्ययन विभाग मे मलयालम भाषा मँ प्रमाण-पन्न/डिष्लोमा/उच्व 
डिप्लोमा पादूयक्रम प्रदान कर रहा FI 

(घ) जी, नर्ही। 

(ड) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं som. 

| शिकायतों का समाधान 

1452. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने . 

की oti करेगे कि: ` 

(क) क्या प्रशासनिक सुधार ओर लोक शिकायत विभाग 

(डीएरपीजी) द्वारा जारी दिशा- निर्देशो के अनुसार लोक शिकायतों 

को प्राप्ति के दो माह के भीतर उनका निवारण हो जाना चाहिए; 

(ख) यदि हा, तो क्या डीएआरपीजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों 

कं अनुसार शिकायत याचिका अस्वीकार किए जाने के कारण एवं 

तत्सबंधी नियम बताने ओर अपीलीय प्राधिकरण का व्यौरा देना अनिवार्य 

है;
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(ग) यदि हां, तो शिकायत वाचिकाओं के अस्वीकार करने के 

कारण न बताने के क्या कारण है; 

(घ) शिकायत याचिकाओं के अस्वीकार करने के कारणं बताने 

के लिए उदये गये कदम कौन से है; 

(ङ) द्या मत्रालय/विभाग/कार्यालय कौ कार्यप्रणाली में 

पारदर्शिता लने के लिए उनके वेबसाइ पर शिकायतों at स्थिति 

को Set का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदिहां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हे? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) से (घ) वर्षं 2006 मे प्रशासनिक सुधार ओर लोक शिकायत 

विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार “सबधित लोक प्राधिकरण 

को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दो माह के अंदर 

शिकायत का निपटारा किया जाना चाहिए” । दिश्ा-निर्देश मे आगे कहा 

गया है कि किसी शिकायत याचिका को रह् करने के अंतिम निर्णय 

कौ सूचनां देते खमय उन कारणों ओर नियमों, यदि ale a, HT ot 

उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके आधार पर याचिका को रद् किया 

गया है। प्रशासनिक सुधार ओर लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी 

दिशा-निर्देश अनिवार्य नहीं है ओर दिशा-निर्देशो मे अपीलीय प्राधिकारी 

का कोई प्रावधान नही FI 

(ङ) ओर (च) शिकायत्कर््ता लोक शिकायत पोर्टल अर्थात् Attp./ 

/Jogportal.nic.in जो एक ओंँनलाईइन प्रणाली है, पर अपनी याचिका 

की स्थिति कौ जानकारी ले सकते रै। इसमे शिकायतकर््ता के लिए 

शिकायत की स्थिति देखने, अनुस्मारक भेजने ओर शिकायत निवारण 

के बाद फीडबैक देने की सुविधा है। संबधित मत्रालय।विभाग उनके 

पास लंबित सभी शिकायतों कौ स्थिति देख सकते है । फिलहाल शिकायत 

की स्थिति कौ वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कोई प्रस्ताव नहीं 

हे। 

अन्य freer at के छात्रों का नामांकन 

1453. श्री समीर भुजबल : क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि ; । 

(क) शैक्षणिक at 2011-12 ओर 2012-13 के दौरान 

आई आईरी, आई आईएम ओर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे नामांकित अन्य 

पिडा वर्गं के छात्रौ का कुल प्रतिशत क्या है; 
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(ख) वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 में इन संस्थानों मे नये प्रवेश 

पाने वाले छात्रों मे अन्य पिडा वर्गं के छात्रो का प्रतिशत क्या है; 

ओर । 

(ग) इन उच्च संस्थानों मे अन्य पिडा वर्ग के सभी पदो को 

भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) आर्ईआईरी A वर्ष 2011-12 ओर 2012-13 में 

नामांकित अन्य पिडा वर्गो के छात्रो का कुल प्रतिशत क्रमशः 

19.25% ओर 21.23% St वर्ष 2011-12 ओर 2012-13 मे आईआईएम 

मे यह क्रमशः 25.12% ओर 26.60% ओर केन्द्रीय विश्वविद्यलायो में 

वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 में यह 16.58% ओर 19.53% हे । 

(ख) 2010-11 ओर 2011-12 मे नए प्रवेश पाने वाले अन्य 

fos वर्ग के छात्रौ का प्रतिशत निम्नवत् हैः- 

संस्था ` ` वर्षं 2011-12 मे वर्ष 2012-13 A 

नामांकित अन्य नामाकित srt 

पिडा वर्ग के का कुल 

छात्रो का कलं प्रतिशत 

प्रतिशत 

आई आईटी 23.31% | 23.51% 

आईजाईएम 24.04% 26.59% 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय ` 18.78% 21.04% 

(ग) सरकार ने अपनी सभी शैक्षिक संस्थाओं को प्रवेश में 

आरक्षण नीति का Hse से अनुपालन करने के लिए केन्द्रीय शैक्षिक 

संस्थाएं (प्रवेश मे आरक्षण) अधिनियम, 2006 के बरे मे सूचित किया 

हे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रत्येक वर्षं बजर बैठक 

के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे आरक्षण नीति कौ मोँनीररिंग कर 

रहा है। 

सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ओर केन्द्र sro वित्तपोषित 

तकनीकी संस्थाओं (सीएफटी आई) को 54% क्षमता बढ़ाने के लिए 

अतिरिक्त निधियां भी आबेटित कौ है ताकि वे सामान्य श्रेणी कौ tel 

को कम किए बिना अन्य पिकछडु वर्गं को आरक्षण दे सके। केन्द्र 

सरकार सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओर सीएफटीञआई को प्रवेशो में 

अन्य पिडा वर्म कौ आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने के लिए 

परामर्शिकाएं भी जारी की हे।
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(हिन्दी) 

सर्वशिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त 

अध्यापकों हेतु धनराशि 

1454. श्री बाल कृष्ण खांडेराव शुक्ल : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सर्वशिक्षा अभियान (एसणएसए) के नियमों मे मौजृदा 

स्कूलो के लिए भर्ती किये गये अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन के समावेश 

का प्रावधान नहीं था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी who क्या है; 

(ग) क्या सरकार उक्त अध्यापकों के वेतन का निधीयन 

सर्वेशिक्षा अभियान के बजट में शामिल करने पर विचार कर रही. 

हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो asset व्यौरा क्या टै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के ast 

मे नए प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्कूलों मे निःशुल्क ओर अनिवार्य | 

नाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 कौ अनुसूची 

मे उल्लिखित छत्र-शिक्षक अनुपात के andl के अनुरूप सृजित 

अतिरिक्त शिक्षक vel के लिए वेतन का प्रावधान किया गया है। इन . 

पदों के वेतन का भारत एसएसए के अंतर्गत राज्य ओर केन्द्र सरकार 

के नीच 35:65 के अनुपात मे वहन किया जाता है। 

(ग) ओर (घ) राज्य क्षत्र के अंतर्गत सृजित अध्यापकों के पद 

के वेतन के लिए एसएसए की सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती 

है। ` 

` (अनुवाद 

खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय महिलाएं 

1455. श्री अजय क्मुमार : क्या प्रवासी भारतीय कार्यं मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) खाड़ी देशो 4 कार्यरत ` भारतीय महिलाओं कौ वर्तमान 

संख्या ओर विगत तीन वर्षो मे खाड़ी देशों मे नई महिलाओं कौ संख्या 

कितनी हैः; । [र 
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(ख) इन महिलाओं को दिए गए रोजगार का स्वरूप क्यार 

ओर विदेशो विरोष तौर से खाड़ी देशो मे भारी संख्या मे महिलाओं 

के जाने के कारण क्या है; ओर 

(ग) इन देशो मे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए् सरकार 

नै क्या कदम sary है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (sit वायालार रवि) : (क) 

ईसीआर पासपोर्ट धारक महिलाओं समेत भारतीय कामगार जो 

17 उतप्रवासन जाच अपेक्षित देशो से किसी मे रोजगार हेतु उत्प्वासन 

अनुमति के इच्छुक हो, के बरे मे इस मंत्रालय मे आंकड़े रखे 

जाते ह। पिले तीन वर्षो के दौरान खाड़ी देशो के लिए भारतीय 

महिलाओं को प्रदान कौ गई उत्प्रवासन अनुमति की संख्या संलग्न 

विवरण मे दी गह है। ) 

(@) खाड़ी देशो मे भारतीय महिलाएं विभिन प्रकार कौ 

नौकरियां मे नियुक्त है जैसेः डाक्टर, 7d, अध्यापक, घरेलू महिला 

कामगार, रिसेपशनिस्ट आदि। 
the 

(ग) उत्प्रवासी भारतीय महिलाओं के हित मे निम्नलिखित कदम 

उठाए AL B:— | 

(i) ईसीआर पासपोर्यो पर ईसीआर देशों को उत्प्रवासन करने 

वाली सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 30 वर्षं का आयु 

प्रतिबध। 

(i) ‘sont के लिए एक न्यूनतम रैफरल मजदूरी' 

परिभाषित करना (मिशन द्वारा निर्धारितः) । 

07) सीधे ही भारतीय कामगार कौ भरतीं करने वाते विदेशी 

नियोक्ता से प्रति कामगार एक सिक्योरिटी डिपाजिट का 

अनुबध (2500 अमेरिकी Ste) | 

(iv) ईसीआर देशो को जाने वाली ईसीआर grag धारक सभी 

महिला उत्प्रवासियों के लिए रोजगार दस्तावेजों का संबंधित 

भारतीय मिशन द्वारा सत्यापन। 

(४) नियोक्ता द्वारा महिला घरेलू कामगार को एक प्री-पेड 

मोबाइल फोन सुविधा मुहैया करवाना। 

Vi) Feet भारतीय कामगार aa केन्द्र कौ स्थापना जो 

STR संब॑धी मामलो, कार्यं संबंधी करारो के सत्यापन
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हेतु प्रक्रियाओं, शिकायतों का निवारण करने से सबधित 

मामलों पर जानकारी प्रदान करता है। भारतीय कामगार 

स्रोत केन्द्र विपदप्रस्त भारतीय महिला कामगार को भोजन 

(vii) 

(viii) 

ओर आवास हेतु आश्रय, कानूनी, वित्तीय सहायता ओर 

मेडिकल काउसिलिग भी प्रदान करता है। 

सरकार ने विपदा ग्रस्त उत्प्रवासियो को यथास्थान सहायता 

प्रदान करने हेतु सभी भारतीय मिशन मे ' भारतीय समुदाय 

कल्याण कोष' की स्थापना कौ है। 

सरकार ने सात प्रमुख श्रम Del देशौ नामतः sea, 

SR, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, मलेशिया 

ओर बहरीन के साथ 'समञ्ञौता ज्ञापन! पर् हस्ताक्षर किए 

है ताकि कामगारौ के कल्याण ओर संरक्षण हेतु द्विपक्षीय 

सहयोग के लिए फरेमवक॑ तैयार किया जाए। 

इन Wage सापनो के तहत सयुक्त कार्य समूहो का गठनं 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

किया गया है जिनकौ नियमित रूप से बैटके होती ह ताकि 

द्विपक्षीय श्रम मुदो का समाधान किया जा सके। 

सरकार ने एक प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र कौ स्थापना 

की है जोकि आट भाषाओं पे 24 घटे उपलब्ध फोन 

हैल्पलाईन सुविधा है, जिसका उदेश्य उत्प्रवासियो, को 

प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ 

उत्प्रवास से जुडे विनि प्हलुओं पर भावी उत्प्रवासियो को 

जानकारी उपलब्ध करवाना दै। 

भावी उत्प्रवासि्यो कौ वैध उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्वास 

के जोखिम, ओर sara के दौरान अपनाई जाने वाली 

सावधानियो के बरे मे शिक्षित करने हेतु मीडिया कं माध्यम 

से जागरूकता अभियान । 

दुर्घटनाओं, घायल होना आदि से संबधित उत्प्रवासी 

कामगारौ कौ सुरक्षा कं लिए vara भारतीय बीमा योजना 

(पीबीबीवारई) एक अनिवार्य बीमा योजना है। 

खादी देशो मे भारतीय fay, महिलाओं समेत उत्प्रवासी 

कामगारौ ERI की गई शिकायतों का निवारण करते हैँ 

ओर जहां जरूरी हो रोजगार संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन 

के साथ-साथ परामर्शदायी/कानूनी सहायता भी प्रदान करते 
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विवरण 

भारतीय महिलाओ को प्रदान की गई उत्वाखन 

अनुमति की सख्या 

देश a वर्ष 

2010 2011 2012 

बहरीन | 68 68 122 

कैत 16815 12056 11901 

ओमानं 438 2911 ५884 

कत्तर 18 48 45 

केएसए (सउदी अरब) 533 203 340 

que 1410 1253 1334 

' आसियान' का fasta सम्मेलन 

1456. St. संजीव गणेश नाईक : 

श्री संजय दिना पाटील : 

क्या विदे मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) हाल ही मे नई दिल्ली मे आयोजित भारत- ‘aaa’ 

fas स्मारक सम्मेलन का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्षेत्र मे आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए किये 

गये Wad ओर हस्ताक्षरित ज्ञापनों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या समे चीन के साथ तनाव, विशेष तौर से दक्षिण 

चीन सागर के मुदे पर, चर्चा हुई; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑भी aia क्यारै ओर इस Way 4 

क्या निष्कर्षं निकाला? 

fads मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 

ओर (ख) आसियान के साथ शिखर स्तरीय सहभागिता के 10 वर्षो 

तथा वार्ता संबंधों के 20 वर्णो के स्मारक के रूप में "शति एवं ot 

समृद्धि के लिए आसियान-भारत सहभागिता" शीर्षक कं अंतर्गत 

आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 20 से 21 दिसम्बर, 2012
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को नई दिल्ली मे आयोजित किया गया था। इसमे 9 आसियान सदस्य 

देशो के राष्टराध्यक्षो/शासनाध्यक्षो, फिलीपिस के उपराष्ट्रपति तथा 

आसियान के महासचिव ने भाग लिया। स्मारक शिखर सम्मेलन में 

पारित भावी योजना वक्तव्य मँ यह घोषित किया गया था कि 

आसियान-भारत सहभागिता रणनीतिक सहभागिता तक पहुंच गई है तथा 

इसमं आसियान-भारत सेवा व्यापार एवं निवे करार की वार्ता के 

सफल समापन का स्वागत किया गया। 

(ग) ओर (घ) हालांकि, इस मुद्रे पर चर्चा नहीं की गई थी 
फिर भी एक नेता ने पूर्णं अधिवेशनं में अपने वक्तव्य मे दक्षिण चीन 
सागर तथा अंतरष्टरय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से विवादों 
के ` समाधान का उल्लेख. किया था। 

(हिन्दी) 

वैयक्तिक wget की बिक्री 

1457. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या fara वर्षो की तुलना मेँ वर्षं 2012 के दौरान aah 

कम्प्यूटरो कौ बिक्री बढ़ी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) इससे सरकार को कितना राजस्वार्जन gen; ओर ` 

(घ) वषं 2013 के दौरान वैयवितिक eget कौ अनुमानित 
माग कितनी है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

जी, हां। |  . 

। (ख) Aas डेटा अनुसंधान Wit के अनुमान के अनुसार | 
वर्षं 2011 के 10.75 मिलियन यूनिट की तुलना मेँ वर्षं 2012 के दौरान् 

` 11.12 मिलियन पर्सनल कम्प्यूटर कौ विक्री की गरई। 

(ग) उपर्युक्त डेटा के आधार उत्पाद शुल्क/काउण्टरवेलिग शुल्क 
(सीवीडी) कं माध्यम से पर्सनल कम्प्यूटर पर 12% कौ 'दर से सरकार 
द्वारा अजित किया जाने वाला राजस्व लगभग 3,280 करोडं रुपए होना 

चाहिए था। | ` 
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(घ) वैश्विक डेरा अनुसंधान एजेंसी के अनुसार वर्षं 2013 में 

पर्सनल कम्प्यूटर कौ संभावित मंग 12.1 मिलियन यूनिट होने का 
अनुमान है। 

निजी विद्यालयों की भरमार 

1458. श्री महाबली सिंह :. 

श्री पी. कुमार : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
कि : 

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनक "प्रथम ' की एएसईआर रिपोर, 

2012 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत मे 28 प्रतिशत sea निजी विद्यालयों 
मे पट् रहे हैँ ओर इसके वर्षं 2018 तक बढाकर 50 प्रतिशत हो जाने 

कौ संभावना है; 

(ख) यदि हां, तो निजी विद्यालयों मेँ पढने वाले ग्रामीण बच्चों 

का राज्य-वार प्रतिशत, उक्त. तथ्य के तर्काधार सहित क्या है; ओर 

(ग) देश मे निजी विद्यालयों कौ og रही संख्या को रोकने 

के लिए सरकार क्या कार्य योजना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) ओर (ख) शिक्षा कौ वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर), 
जो "प्रथम" नामक गभैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित मूल्यांकन है, 
ने 2012 कौ अपनी रिपोर्यो मै उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्रं के 
28 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों मेँ जते हे। तथापि जिला शिक्षा सूचना 

“प्रणाली (डीआईएसई), जो प्रारंभिक शिक्षा पर स्कूल आधारित uta 
डाराबेस है, कं अनुसार ग्रामीण Ait मे प्रारंभिक स्तर पर निजी स्कूलों 
मे बच्चो कौ प्रतिशतता 2011-12 में 16.99 थी, जो पिछले वर्षं से 
Ee अधिक at) 2011-12 में प्रारभिक स्तर पर निजी स्कूलों मे जा 
रहे ग्रामीण बच्चों की राज्य-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण मेँ दी गई 

हे। | | 

(ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
(आरटीई) अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ, 
के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्कूल, इनमे ग्रामीण क्षत्र के स्कूल भी शामिल 
है, को निर्धारित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी, ओर मान्यता - 
तभी प्रदान कौ जाएगी यदि यह आरदीई अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट 
anes ओर मानकं को पूरा करते gl
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विकरण 1 2 3 

ग्राम क्षेत्रो मे तिजी स्कूलों मे नापाकम प्रतिशत 
20. मध्य प्रदेशा 17.06 

wa. राज्य/सघ राज्य क्षेत्र 2011-12 21. मदारष्ट 2.56 

1 2 3 
22. मणिपुर । 44.40 

1. ion ओर निकोबार 15.30 23. मेघालय 13.33 
पसमूह 

24. मिजोरम 9.40 
2. आधर प्रदेश 25.34 

25. AMIS | 39.33 
3. अरुणाचल प्रदेश 13.48 

26. ओडिशा 4.04 
4. असम 4.67 

5. बिहार 0.04 7. FER त 

, deine 058 28. Waa 16.91 

> whan | 10.52 29. राजस्थान 33.16 

ओर 30. सिक्किम 
8. दादरा ओर नगर हवेली 5.73 14-45 

9. दमन ओर da 33.29 31. तमिलनाडु | 25.68 

10. दिल्ली 31.13 ॐ. त्रिपुरा 439 

11. गोवा 8.62 33. उत्तर प्रदेश 32.22 

12. गुजरात , 11.82 34. उत्तराखंड 31.37 

13. हरियाणा 30.30 35. पश्चिम बंगाल 4.87 . 

14. हिमाचल प्रदेश 25.64 भारत् 16.99 

15. जम्मू ओरं कश्मीर 30.15 अनुवाद} 

16. इारखंड 4.45 मौजूदा हवाईपरिटयों को सिविल 

17. कर्नाटक 17.68 एल्कलेव का दना 

18. करल 16.51 1459. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या नागर विमानन मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

19. लक्षद्रीप 0.00 
(क) क्या सरकार को असम मे रूपसी सहित विभिन राज्यों 
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की मोजूदा हवाईपरिटयों को नागर अतःक्षेत्र (सिविल एन्कलेव) का 

दर्जा देने के कोई अनुरोध राज्यो से प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि a, तो विगत तीन asf में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
| वर्षं के दौरान तत्सबंधी व्योरा क्या है; 

„. (ग) क्यासरकार ने उक्त सभी अनुरोधो को स्वीकार कर लिया 

है; ओर 

(घ) ae a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या & ओर यदि नही, तो 

उक्त प्रस्तावों को मौजूदा स्थिति क्या है तथा उक्त हवाई परियो को 

कब तक स्वीकृत/चालू कर दिया जाएगा? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री केसी, 

वेणुगोपाल) : (क) जी, a | 

(ख) नए सिविल एन्कलेव बनाए जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, 

असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र 

को सरकार से प्राप्त अनुरोधों कं आधार पर, भारतीय विमानपत्तन 

- प्राधिकरण (wang) द्वारा पंजाब मेँ after मे एक हवाईअड्डे बनाया 

गया है ओर चंडीगढ़ में हवाईअड्ढो का मिर्माण कार्य शुरू किया गया 

Cl अरुणाचल प्रदेश A अलांग, जीरो तथा पासीषाट, असम में रूपसी, 

उत्तरी प्रदेश मे बेली तथा छत्तीसगढृ में बिलासपुर F हवाई अड्डा संबंधी 

परियोजनाएं तैयार स्तर पर है। ` 

(ग) ओर (घ) जी, हां । Wears तथा राज्य सरकार दारा अपेक्षित 

भूमि कौ पहचान कौ जा रही है। तथापि, विकास योजना कौ तैयारी 

यातायात कौ मांग तथा संबंधित राज्य सरकारें द्वारा अपेक्षित भूमि सपने 

पर निर्भरं करती है। 

[feet] 

frat का अधिकार अधिनियम 

1460, श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : 

श्री राके सिह : 

श्री वरूण गांधी : 

श्री भूदेवं चौधरी : 

श्री शैलेन्द्र कमार : 

` श्री मनसुखभाटं डी. वसावा : 

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : 

श्री दिलीप सिंह yea : 

श्री देवजी एम. पटेल : 
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श्री पी. करुणाकरन : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 

(आरटीई) के कार्यान्वयन के बाद विद्यालयौ मे नामजद छत्रो की 

संख्या बद गयी है; 

(ख) यदि a, तो तत्संनधी राज्य-वार/सघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा 

क्या है ओर यदि नही, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विद्यालय, 

अध्यापको कौ राज्य-वार्/संघ राज्य कषेत्र-वार संख्या क्या है ओर निधी 

कितनी है तथा किन-किन राज्यो मे यह अधिनियम कार्यान्वितं नहीं 

हुआ है ओर इसके क्या कारण रहै; 

(घ) क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रौ को उनके मूल कौशल 

के विकास का अवसर देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा amt 

तथा यदि ae, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम 

saa गये है; ओर 

(ड) देश मे आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन 

हेतु क्या कदम उठये गये रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. vit 

थरूर) : (क) ओर (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी आईएसई) 

के अनुसार नामांकन का आंकड़ा जो वर्ष 2009-10 मेँ प्राथमिक ओर 

उच्च प्राथमिक स्तर् पर क्रमशः 13.34 करोड ओर 5.44 करोड था 

वर्ष 2011-12 मे बढ़कर क्रमश: 13.70 करोड़ ओर 6.19 करोड़ हो 

गया ह। प्राथमिक ओर उच्च प्राथपिक स्तर पर नामांकन का राज्य-वार 

संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

(आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार पटौस में स्कूल कौ ओर 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौ अनुसूची मेँ निर्धारित छत्र-अध्यापक 

अनुपात के अनुसार अध्यापकों कौ व्यवस्था राज्यो को करनी है। सभी 

राज्यो/संध राज्य Bat, जम्मू ओर कश्मीर को छोडकर जहां अधिनियम 

ary wet है, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के 

लिए राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियम अधिसूचित कर् 

दिए. हँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सर्व
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शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से 58163 विद्यालय ओर 700475 

अध्यापको कौ संस्वीकृति प्रदान कौ गई है। इस अधिनियम के लागू 

होने कें बाद अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो को 61906.50 करोड सुपर् की राशि जारी की me Fy 

(घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धारा 29 में गच्च के 

समग्र विकास कं लिए पादूयचर्या ओर मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित 
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किए गए Zz) 

(ङ) भारत सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 

के कार्यान्वयन के लिए wees राज्य क्षेत्र सरकार को वित्तीय 

सहायता प्रदान करने के अलावा निगरानी का कार्य भी करती है ओर 

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यो का क्षमता निर्माण भी करती 

él 

विकरण 

प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक स्तर W नामाकन का राज्य-वार व्यौ 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामांकन 
सं. 

2009-10 2011-12 

प्राथमिके उच्च प्राथमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिकं 

1 2 3 4 6 7 

1. अंडमान ओर निकोबार 34242 22323 32423 20909 
दीपसमूह 

2. आंध्र प्रदेश 7229193 3622055 7440000 3811101 

3. अरुणाचल प्रदेश 245832 88617 248357 92954 

4. असम 3521862 1640238 3927798 1833169 

5. विहार 15156710 3850783 15882000 4970093 

€. adits 89871 52474 98214 58655 

7. wine 3151851 1363884 3120598 1622304 

8. दादरा ओर नगर हवेली 39826 12464 39381 20613 

9. दमन an दीव 17472 8963 17122 9337 

10. दिल्ली 1684425 982164 1807829 1010628 

11. गोवा 112994 65673 114236 71769 

12. गुजरात 5852700 1961691 5858019 2518948 

13. हरियाणा 2221119 1115634 2443613 | 1280868 



Wi के 315 6 मार्च्, 2013 लिखित FR 316 

1 2 3 4 6 7 

14. हिमाचल प्रदेश 623198 412919 619300 386642 

15. जम्मू ओर कश्मीर 1308028 665266 1239955 668275 

16. आारखंड 4939161 1584772 4753088 ` 1907171 

17. कर्नाटक 5418842 2217903 5417838 3007019 

18. केरल 1987815 1368183 2286189 1533674 

19. लक्षद्वीप 6880 3677 5828 4337 

` 20. मध्य प्रदेश 10927623 4557366 10396617 4921211 

21. महाराष्ट: 10356617 5497441 10337189 5848702 

22. मणिपुर 343935 126352 366372 141692 

23. मेघालय 470689 135638. 516342 189274 

24. . मिजोरम 181367 65242 179993 78660 

25. anes 278190 123221 288540 125865 

26. ओडिशा 4366931 1622 581 4433052 2087078 

27. Yad 112795 71199 109803 ` 21189 

28. पंजाब 1850638 1057686 2587691 1401322 

29. राजस्थान 8627768 3547361 8657160 3740012 

30. सिक्किम | 88262 35840 84291 41327 

31. तमिटनादु 6190928 3733633 6040051 3736201 

32. त्रिपुरा 444516 219303 384760 218820 

33. उत्तर प्रदेश 23933247 7604400 26188803 9215942 

34. उत्तराखंड 1044735 534994 1091485 567433 

35. ` "पश्चिम बंगाल 10545319 4495475 10086047 4741910 

अखिल भारत 133405581 54467415 137099984 61955154 

(डीआईएसई 2011-12) `
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पूर्व मुख्यमत्रियों ओर राजनैतिक ait के 

विरुद्ध लित जांच 

1461. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या प्रधानमंत्री 

12 दिसम्बर, 2012 के अताराकित WA संख्या 3133 H उत्तर के 

सबंध मे यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वे 57 मामले, जिनमे 8 पूर्व मुख्यमंत्री ओरं राजनैतिक 

दलों के 71 पदाधिकारी शामिल है, wa से लंबित ve है ओर इसके 

क्या कारण रहै; 

(ख) विभिन राज्यो८संघ राज्य क्षेत्र के न्यायालय में केन्द्रीय 

अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा sa सबध मे कितने मामले दर्ज किए 

गए हैः 

(ग) सीबीआई द्वारा व्यापारिक ओर ओौद्योगिक घरानों के विरुद्ध 

कितने aad सीबीआई न्यायालयो मे लंबित रै; ओर 

(घ) उक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या 

कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री ची. नारायणसरामी) : 

(क) कूल 57 मामलौ में से, 56 मामले विचारणाधीन ह तथा दिनांक 

31.10.2012 को विचारण के एम मामले का दोषमुक्ति मामले के 

रूप में निपटान कर दिया गया है। 

किसी भी आपराधिक मामले मे आरोप-पत्र दायर् करने के पश्चात् 

मामले का विचारण एक म्याययिक प्रक्रिया एवं sa मामले मे अतिम 

निर्णय न्यायालय पर निर्भर करता है। | 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 

विभिन राज्यो/संघ शासित क्षेत्रो मे न्यायालयो मेँ निम्नलिखितानुसार 

2229 आरोप-पत्र एवं 238 समापन (क्लोजर) रिपोर्ट प्रस्तुत की हैः 

ay उन मामलों की संख्या उन मामलों को संख्या 

जिनमे आरोप-पत्र लिये समापन (क्लोजर) 

प्रस्तुत किए गए हैँ रिपोर्ट प्रस्तुत कौ 

ग्रहै 

1 2 3 

2010 842 70 
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1 २ 3 

2011 701 72 

© 201: 686 96 

(ग) जहां तक ओद्योगिक धरानों के विरुद्ध मामलों को day 

है, ee लोक सभा के दिनांक 12.12.2012 के प्रश्न संख्या 3133 

के aay 8 ved a dt सूचित कियाजा चुका है, ये आंकड़े केन्द्रीकृत 

रूप से नहीं रखे जते है । 

(ध) fait राज्यो मे, केवलं सीबीआई मामलो के विचारणार्थं 

विशेष रूप से 46 विशेष न्यायाधीश न्यायालय एवं 10 WARS न्यायालय 

Sl सरकार ने देश मे सीबीआई द्वारा अन्वेषित भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 

के मामलों पर सुनवाई कं लिए 71 विशेष न्यायालयो के गठन कौ स्वीकृति 

दी है। इनमे से 66 विशेष म्यायालयो ने कार्य करना आरभ कर दिया 

है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल हीमे देश पे विभिन राज्यो में 

22 ओर विशेष न्यायालयों के सृजन को अनुमोदन दिया है। 

( Hae] 

सकल नामांकन अनुपात 

1462. श्री प्रताप सिह बाजवा : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH : । 

(क) क्या 11्वीं पंचवर्षीय योजना के अत तक सकल नामांकन 

अनुपात (sigs) मे लक्ष्य के अनुसार वुद्धि हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौ क्या है ओर यदि नर्ही, तो 

इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (डो. vit 

थरूर) : (क) ओर (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक 

प्रकाशन “उच्चतर ओर तकनीकौ शिक्षा के ats” के अनुसार वर्ष 

2009-10 (अनंतिम) के दौरान 18-23 वर्षं के आयु वर्ग मे जनसंख्या 

की प्रतिशतता के रूप में उच्चतर शिक्षा मे नामाकित छात्रौ का सकल 

AAA अनुपात 15.0 है। 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित किए गए 

आंकड़ों के आधार पर अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण कौ 

अनतिम रिपोर्ट के अनुसार वर्षं 2010-11 मे देश मे छात्रौ को सकल 

नामांकन अनुपात 18.8 रहने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 के लिए 
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उच्चतर शिक्षा मे सकल नामांकन अनुपातं के आंकड़े sores नही 

Si मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन “स्कूल शिक्षा 

के आकडे" के अनुसार वर्षं 2010-11 (अनंतिम) के दौरान देश मेँ 

कक्षा LVI ओर IX-X मे छत्रो का सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 

104.03 ओर 65.0 है। वर्षं 2011-12 के स्कूल शिक्षा मे सकल नामांकन 

अनुपात म आंकड़े उपलब्ध नहीं ह । vat योजना मे उच्चतर शिक्षा 

ओर माध्यमिक शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य क्रमशः 

15.0 ओर 75.0 है। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6-14 वर्षं आयु व्ण 

के बच्चो का सार्वभोपिक नामांकन है। 

(ग) सरकार सर्वं शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के माध्यम 

से सार्वभौमिक प्रारभिक शिक्षा-के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सतत् प्रगति 

कर रही है। निःशुल्क ओर. अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009, जो + अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, मे यह व्यवस्था 

हैकि6 से 14 वर्षं कौ आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक 

शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का 

अधिकार प्राप्त होगा। सर्वं शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के Tatil के समनरूप बनाने 

हेतु संशोधित किया गया हे ओर सर्वं शिक्षा अभियान कर्यक्रम शिक्षा 

का अधिकार अधिनियम के adel ओर मानकं के अनुसार कार्यान्वित 

किया जा रहा है। ताकि स्कूलों मेँ नामांकन-वृद्धि हो सके । स्कूल 

oF नामांकन दर बढाने ओर नच्चौ को स्कूल मे बनाए रखने भँ वृद्धि 

` करने कौ दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही 

3) इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा कौ सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय 

माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया eI | 

et पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा मेँ सकल नामांकन 

अनुपात बढाने हेतु कई नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबधन 

संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, vices तथा अन्य उच्चतर 

अध्ययन संस्थापं स्थापित की गई दै। सरकार द्वारा एक नई योजना 

अनुमोदित कौ गई है, जिसके तहत शैक्षिक दृष्टि से free. 374 

अभिनिर्धारित fret, जहां उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 

(जीईआर) राष्ट्रीय अनुपात से कम दहै, मे से प्रत्येक जिले मे एक 

` मोडल डिग्री कोलिज कौ स्थापना हेतु राज्य सरकारौ/राज्य विश्वविद्यालयों 

को हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी | 

अवसंरचना विकास हेतु सरकारी-निजी साञ्चदारी 

1463. श्री निशिकांत दुबे : क्या शलली विकास मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि: । 
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(क) क्या सरकार ने शहरी aa मे अवसंरचना विकास हेतु 

सरकारी-निजी aed (पीपीपी) को बढ़ावा देने मे आगे आने वाली 

बाधाओं पर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हो, तो act oho कया है 

(ग) सरकार द्वारा उन्ह दूर करने के लिए क्या कार््वाई की 

गई है; | | 

(घ) चालू पीपीपी परियोजनओं का राज्य-वार व्यौरा क्यार 

ओर इनमे किस प्रकार का अवसंरचना विकासं किया जा रहा है; 
ओर 

(ड) विगत दो वर्णो के दौसन शहरी अवसंरचना विकास 

हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्य-वार ओर क्ेत्र-वार ब्योरा क्या 

है? 

शहरी विकास मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) जी, a | 

(ख). शहरी अवस्थापना मे सार्वजनिक निजी भागीदारी 

तुलनात्मक रूप से नया तथ्य है ओर कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय 

एवं गैर-वित्तीय दोनों तरह कौ क्षमता कठिनाइयो का सामना करती 

el अनेक पक्षकार कौ अआशाओं को पुरा करने एवं परियोजना 

भागीदारी मे पीपीपी परियोजना के जोखिमों एवं लाभं को इष्टतेम 

रूप मे आबंटित करने मे सार्वजनिक प्राधिकरण चुनौतियों का सामना 

कर रहे El 

(ग) सरकार पीपीपी के कार्यान्वयन के feu राज्य सरकारें एवं 

शहरी स्थानीय निकायो के वित्तीय एवं भैर-वित्तीय दोनों क्षमताएं बढ़ाने 

का प्रयास कर रही है। पीपीपी पर सेमिनार, कार्याशालाएं एवं प्रशिक्षण 

आयोजित किए जा रहे है। सरकार ने शहरी अवस्थापना मेँ पीपीपी 

को प्रोत्साहित करने मे राज्यों कौ मदद के लिए बोली दस्तावेज, टूलकिर 

एवं दिशा-निर्देश भी प्रकाशित किये हे। 

(घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा aera दी जा रही पीपीपी 

परियोजनाओं का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण- मे दिया गया 

है ` | 

(ङ) निर्माण विकास aa (टाउनशिप, आवास, निर्मित 

अवस्थापना एवं निर्माण-विकास परियोजनाओं) मे राज्य-वार एफडी आई 

इक्विटी see संलग्न विवरण-॥ A दिया गया eI
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विवरण 

राज्य- वार पीपीपी परियोजना 

क्र. परियोजना का नाम राज्यं का नाम क्षेत्र 

a. 

1 2 3 4 

1. बीआररीएस विशाखापर्रनम आध प्रदेश शहरी परिवहन 

2. हैदराबाद दुतजन परिवहन प्रणाली (एमआररीएस) -हैदराबाद आध्र प्रदेश शहरी परिवहन 

मेटो 

3. गुवाहारी मे da कचरा प्रधन - असम ठोस कचरा प्रब॑धन 

4. राजकोट बीआरटीएस गुजरात शहरी परिवहन 

5. सूरत बीआररटीएस (सूरत बीआरटीएस के लिए बसो कौ गुजरात शहरी परिवहन 

खरीद, उपलब्ध कराना एवं सचालन) 

6. अन्ना सीवेज शोधन सयत्र का उननयन गुजरात सीवरेज 

7. भेषन सीवेज शोधन Waa का उननयन गुजरात सीवरेज 

8. बमरौली में द्वितीयक date शोधन सयत्र गुजरात सीवरेज 

9. पाल-पालनपुर क्षेत्र हेतु सीवरेज निपटान नेरवक ओर गुजरात सीवरेज 

एसरीपी 

10. वासु क्षेत्र हत ats निपटान Azan ओर एसरीपी गुजरात सीवरेज 

11. सूरत के नए पूर्वी जोन eal हेतु सीवरेज एवं dats गुजरात ` सीवरेज 

प्रणाली 

12. Taunt के नए उत्तरी जल निकास हेतु सीवरेज शोधन गुजरात सीवरेज 

प्रणाली 

13. बड़ोदरा नगर निगम a मे उत्पन्न नगर निगम da कचरे गुजरात ` सौबल 

14. 

@ निपटान के लिए sagan मे सुरक्षित इजीनियड लैडफिल 

सुविधा के फेज-1 a अभिकल्पन, विकास, प्रचालन एवं 

अनुरक्षण 

सूरत ठोस कचरा उन्नयन प्रणाली गुजसात aa कचरा प्रबधन 
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1 2 3 ‘ 

15. राजकोट समेकित da कचरा संशोधन संयंत्र गुजरात | ठेस कचरा प्रबधन | 

16. अहमदाबाद मे 12 किमी. लम्बा बीआरटीएस गुजरात i ठोस कचरा प्रबंधन 

17. बीआररीएस, अहमदाबाद ` । | गुजरात । . शहरी परिवहन 

18. बीआरटीएस, अहमदाबाद चरण-॥ - गुजरात | शहरी परिवहन 

19. पीराना-अहमदाबाद स्थित 180 एमएलडी data प्रणाली गुजरात | शहरी परिवहन 
का विकास एवं प्रबंधन 

20. वसना अहमदाबाद स्थित 35 एमएलदडी सीवरेज प्रणाली का गुजरात सीवरेज 
विकास एवे प्रधन 

21. अहमदाबाद स्थित 200 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का गुजरात ` सीवरेज 

विकास 

22. अहमदाबाद मेँ ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन गुजरात | जलापूर्ति 

23. फरीदाबाद शहर मे ठोस कचरा ae हरियाणा ठेस कचरा प्रबंधन 

24. मैसूर म समेकित निपटान सुविधा का विकास कर्नाटक ` । ठोस कचरा Wart 

25. मैसूर शहर के लिए आपूर्ति वितरण नेटवर्क का पुनरूपिण कर्नाटक ` जलापूर्ति 

26. नागपुर जलापूर्ति पैच-1# (भाग-2) (एनएजी-012) ` ` महाराष्ट ` ` ` जलापूर्ति 

27. नागपुर जल लेखा परीक्षा (एनएजी-011) | महाराष्ट  . जलापूर्ति 

28. जलापूर्ति कं लिए नागपुर ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजना महारा | जलापूतिं 
(एनएजी-008) | 

29. नागपुर खनन संवर्धन स्कौन (प्लएी-015) | महाराष्ट जलापूर्ति 

30. ` सार्वजनिक निजी भागीदारी @ नागपुर शहर के लिए चौबीस | महार | जलापूर्ति 
घंटे जलापूरतिं परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास 

योजना नागपुर डीपीआर (एनएजी-028) 

31. नागपुर मे दूषित जल का ye एवं पुनः उपयोग ` महराष्ट् ` - ` ` सीवरेज 

32. ` मुंबई मेट्रो रेल परियोजना सादन वेरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर महाराष्ट ` 7 - शहरी परिवहन 

33. मुंबई AA रेल परियोजना-चारकोप-बाद्रा-मुक्ुद महाराष्ट ~ ` शहरी परिवहन 



का विकास एवं प्रधन 
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34. पौसीएमसी मे ठेस कचरा प्रधन महाराष्ट ठोस कचरा प्रबंधन 

35. लातूर मे पार्किग प्लाजा महाराष्ट शहरी परिवहन 

36. You के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबधन पुदुचेरी ठोस कचरा प्रधन 

37. जयपुर (राजस्थान) मे नगर निगम गस कचरा प्रबधन राजस्थान ठोस कचरा प्रधन 

38. वेगदमगलम मे अलधूर, पल्लवपुरम ओर तम्बरम् मे ठेस तमिलनाडु ठोस कचरा प्रबंधन 

कचरा प्रधन 

39. चेनई मे ठोस कचरा प्रबंधन तमिलनादु ठोस कचरा प्रबधन 

40. कोयम्बटूर नगर निगम मे ठेस कचरा प्रधन तमिलनाडु ठोस कचरा प्रधन 

41. मदुर नगर निगम में एकीकृत ठेस कचरा wae तमिलनाडु ठोस कचरा प्रधन 

42. आगरा मे ठोस कचरा प्रबंधन उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रबधन 

43. इलाहाबाद मे ठोस कचरा Wat उत्तर प्रदेश aA कचरा प्रबंधन 

44. कानपुर मे ठोस कचरा wae उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रधन 

45. लखनऊ में ठोस कचरा प्रधन उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रधनं 

46. मथुरा मे ठोस कचरा wae उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रबधन 

47. मेरठ मे ठोस कचरा wae उत्तर प्रदेश ठेस कचरा प्रबधन 

48. वाराणसी मे ठोस कचरा yaw उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रबंधन 

49. एकौकृत ठोस कचरा प्रबधन देहरादून उत्तराखंड ठोस कचरा प्रबंधन 

50. साल्टलेक के सेक्टर-५ में जलापूर्ति का विकास एवं पश्चिम बंगाल जलापूर्ति 

प्रबधन 

51. आसनसोल-दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र मेँ नागर विमानन ठेस पश्चिम बंगाल ठोस कचरा प्रबधन 

कचरा प्रबधन 

52. साल्यलेक सेक्टर-\ (एनडीआईटीए) मे dats प्रणाली पश्चिम बंगाल सीवरेज 
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विवरण-॥1 

एफडी आई stadt इनप्लो 

aa: तिर्माणि विकास (टाउनशिप आवास निर्यत अवस्थापता भौर निर्माण विकास परियोजनाए) 

| (राशि करोड़ रुपए) 

क्र. आरबीआई के क्षेत्रीय शामिल राज्य 2011-12 2012-13 
स. कार्यालय (अप्रैल-मार्च) (अप्रेल-दिसम्बर) 

1. हैदराबाद आध्र प्रदेश 620.31 416.94 

2. पटना बिहार, ARS 0.09 0.00 

3. अहमदाबादं गुजरात 237.17 143.81 

4. बेंगलुरु कर्नाटक 337.46 762.39 

5. कोच्चि केरल, लक्षद्वीप 217.33 0.10 

6. भोपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 63.97 75.00 

7. मुंबई महाराष्ट, दादरा- ओर नगर हवेली, 2,990.93 1,545.90 

दमन ओर दीव 

8. भुवनेश्वर ओडिशा 3.50 26.88 

9. जयपुर राजस्थान 0.54 11.42 

10. चेन्नई तमिलनाडु,  पुदुचेरी 652.13 728.76 

11. ` कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 0.00 0.00 

12. कोलकाता . पश्चिम बगल, सिक्किम, अंडमान ओर 611-23 ` 536.38 
निकोबार द्वीपसमूह 

13. चंडीगढ़ Using, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश 45.38 23.78 

14. नई दिल्ली दिल्ली, उत्तर प्रदेश ओर हरियाणा का भाग 6,889.97 1,314.39 

15. पणजी गोवा 7 0.94 3.47 

16. क्षेत्र दर्शाया नहीं गया रहै 2,565.09 326.11 

कुल योग `. 15,236.03 5,915.33 

उपर्युक्त राज्य-वार इनफ्लो भारतीय रिजर्व da मुंबई BRI प्रस्तुत आरबीआई के aa-aR SR के अनुसार वर्गीकृत 21
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निम्न लागत वाले हवाईअड्डे 

1464. श्री संजय भो : 

श्री आनंद WaT परांजपे : 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर : 

क्या नागर विमानन मंत्री ae बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में घरेलू हवाई सेवाओं 

हेतु ओर ज्यादा निम्न लागत वाले हवाईअड्डे बनाने का है; 

| । ह" 

(ख) यदि a, तो राज्य-वार् उन स्थानौ के नाम क्या है जहां 

एसे हवाईअड्डे बनाए जाने है; 

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिणाम का 

आकलन किया गया दहै ओर यदि हा, तो asad व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या परियोजना सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर 

किए जाने कौ संभावना है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर न हवाईअड्डं 

को कब तक चालू कर दिया जाएगा? 

नागर विमानन dara में राज्य मंत्री (श्री के.सी, 

वेणुगोपाल) : (क) जी, नही। संपूर्णं देश मे निम्न लागत वाले 

PASSAIC के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय नागर विमानन मंत्रालय 

मे नहीं है। 

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता । 

आरटीआर्ई अधिनियम पर एनएसी 

की सिपारिश् 

1465. श्री बलीराम wrera : 

डो. पदूमसिह बाजीराव ureter : 

क्या मानव संसाधन विकास. मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) 

ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन कं fae स्थानीय 

स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शिकायत निवारण ढांचा ओर sant 

सोनीटरी तंत्र बनाने कं लिए मंत्रालय को कदम उठाने को कहा है; 
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(ख) ae a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या दहै; ओर 

(ग) विद्यालयों मेँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो & विद्यार्थियों 

के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म कर्ने ओर शिक्षक शिक्षा ओर 

प्रशिक्षण मे सुधार लाने के way मे एनएसी की सिफारिशो का ब्योरा 

क्या हे? । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड. weit 

धसर) : (क) ओर (ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 

स्थानीय से राज्य-स्तर ओर राष्टीय स्तर तक अनुवीक्षण एवं शिकायत 

निवारण तन्न स्थापित करने कें लिए केन्द्र सरकार को फरवरी, 2013 

मे राष्टीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) कौ सिफारिश प्राप्त हुई थीं । 

(ग) एनएसी ने अन्य बातो के साथ-साथ स्कूलौ मे भेदभाव 

समाप्त करने, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे सुधार करने, भेदभाव 

पर स्कूल wae समितियो ओर स्थानीय प्राधिकारियों के प्रशिक्षण भौर 

गैर-विरोधात्मक तरीके से शिकायत निवारण के लिए अनेक सिफारिश 

को हे। 

दुकानों की नीलामी 

1466. श्री विश्वमोहन कुमार : 

श्री प्रेमदास : 

क्या शहरी विकास Wat यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली Fel का स्टेशनों पर दुकानों कौ नीलामी करने 

का विचार है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संनधी an क्या है ओर इसको 

परिणामस्वरूप कितना राजस्व सृजित होने कौ संभावनां है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) जी, हा। 

(ख) दिल्ली मेटो रेल aiken लिपिरेड (डीएमञारसी) 

नियमित अंतराल पर खुली बोली के माध्यम से निर्मित दुकानों को 

लादसेस प्रदान कर रहा है। बोली के पश्चात् भी जो दुकान खाली 

रह जाती हे, उनको भी उपयुक्त प्राधिकार् द्वारा उनका वित्तीय मूल्याकन 

करने के पंश्चात् प्रस्ताव आधार पर आबंरित किया जाता है। 

डीएमञरसी द्वारा खाली दुकानों का सर्वेक्षण ओर बाजार मूल्यांकन 

करा लिया गया हे ओर अब खाली दुकानौ की बोली लगाई जाएगी ।
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आबंटन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् ही दुकानों से वास्तविक राजस्व 
प्राप्ति की गणना कौ जा सकती है। 

[feet] | 

राजीव आवास योजना 

1467. श्री कमल किशोर "कमांडो" : 

| श्री रमाशंकर राजभर : 

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : 

श्री नारनभाई कलछाड्िय : 

डो. पी. वेणुगोपाल : 

श्री के. सुगुमार : 

श्री पी. करूणाकरन : 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी saga मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे fH : । 

(क) राजीव आवास योजना (ARTA) के शुरू होने के बाद 

से विभिन wal से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा क्या 3; 

(ख) राज्य-वार कितने प्रस्ताव को मंजूरी मिली तथा कितने 

प्रस्ताव अभी भी लंबित है ओर इनकं लंबित होने के क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने आरएवाई पर उत्तर परदेश सहित राज्यो को 

कोई दिशा-निर्देश जारी किया दै ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 

क्या है; | 

(घ) क्या सरकार का विचार आरएवाई के तहत नये शहरो को 

शामिल करने तथा राज्यों को सहायता के अनुपात को भी बने का 

है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो इसके 
क्या कारण है; | 

(ङ) क्या सरकार ने आरएवाई के द्वितीय चरण हेतु धनराशि 

कौ आवश्यकता का आकलन किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी wha क्या है ओर सरकार ने धनराशि 

जुटाने के लिए् क्या कदम उठाए है/उदा रही है? 

आवास ओर शहरी गरीबी soma मंत्री (श्री अजय 

माकन) : (क) ओर (ख) राजीव विकास योजना दिनांक 02.06. 

2011 को प्रारंभ कौ गई थी। राजीव आवास योजना कै अंतर्गत 

केन्द्रीय सहायता उन राज्यो को प्रदान की जाती है जो स्लमवासिर्यो 
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को संपदा अधिकार प्रदान करते हँ ओर आर्थिक दृष्टि से कमजोर 
वर्गो (ईडन्ल्यूएस)८निम्न आय वर्गो (एलओआईजी) के लिए भूमि 
आरक्षित रखते हं, शहरी गरीबं८स्लम वासियों को मूलभूत सेवाएं प्रदान 
करने के लिए म्यूनिसिपल बजट का 25 प्रतिशत आरक्षितं रखते 

हँ ओर शहरी गरीबों कं लिए भूमि ओर किफायती आवासो कौ कमी 
का समाधान करने के लिए कानूनौ मे संशोधन नीतियों मे परिवर्तनं 
करते है । मूलभूत नगरीय ओर सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं 
के प्रावधान कौ लागत तथा आवास प्रदान करने कौ लागत, जिसमे 
frum पर आवास ओर पारगमन आवास — स्लमों मे यथास्थाने 
पुमर्विकास के लिए - सम्मिलित है, का पचास प्रतिशत (50%) 
केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, उत्तर yet ओर विशेष श्रेणी 
कं राज्यो कं लिए केन्द्र का योगदान 90% होगा, जिसमे भूमि के 

अर्जन, यदि अपेक्षित हो, कौ लागत सम्मिलित है। 

प्रारभिक गतिविधियों ओर पायलट परियोजनाओं को शुरू करने 

के लिए राजीव आवास योजना के पहले चरण, जो कि प्रारंभिक चरण 

है, जिसकौ योजनावधि योजना के अनुमोदित की तारीख सेदो वर्पो 
अर्थात् जून, 2013 तक के लिए है, का कार्यान्वयन किया जा रहा 

wl 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरो/कस्ों को सम्मिलित करने 
के लिए wales राज्य क्षेत्रो से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यो/संघ राज्य 

aa कर sit संलग्न विवरण-] मे दिया गया है, 

पायलट परियोजनाओं कौ स्वीकृति के लिए राच्यो/संघ राज्य oo 
से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार् व्यौरा संलग्न विवरण-1! 

OF दिया गया है। , 

(ग) राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभिक गतिविधियों को 

सरलीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यो/संघ राजयो कषतर को ` 

दिशा-निर्देश जारी किए गए है! इनमे सम्मिलित हैः स्लम सर्वेक्षण 
कं लिए दिशा-निर्देश, जीआर्हएस मानचित्रण, एमआईएस विकास ओर 

एमआईएस के साथ जीआरईएस का एकीकरण; सामुदायिक सहभागिता; 

स्लम मुक्त शहर कार्य योजना तैयार करना; पायलट परियोजनाए/विस्तृत 

परियोजना रिपोर्ट तैयार करना; आदर्श स्लम वासी सम्पदा अधिकार, 

, अधिनियम, 2011 का मसौदा; सार्वजनिक ओर निजी सभी आवासीय 

परियोजनाओ मे ईडन्ल्यूएस/एल आईजी आवासो के लिए 20-25 प्रतिशत 

विकसितं भूमि के आरक्षणं के लिए आदर्शं प्रावधानों का मसौदा। 

(घ) राजीव आवास योजना के चरण-1! के लिए ईएफसी रिपण 

पर् अतर मंत्रालय परामर्शं किया जा रहा है जिसमें वृहत्तर ओर छोटे
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शहरो के लिए वृच्छित विभेदक सहायता के साथ मांग के आधार पर 

सभी शहरो को राजीव आवास योजना के stata लाने के लिए इसका 

विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया 

है कि gen wed के लिए केन्द्रीय अंशदान परियोजना लागत का 

60 प्रतिशत छोर wet के लिए 80 प्रतिशत ओर उत्तर पूर्वी तथा पर्वतीय 

राज्यो के लिए 90 प्रतिशत eri 
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(ङ) ओर (च) जी, हां। राजीव आवास योजना के दूसरे चरण 

के लिए अपेक्षित प्रस्तावित अनुमानित निधि ईएफसी रिण का भाग 

है जिस पर अंतर मंत्रालय परामर्शं किया जां रहा है इसके अंतर्गत 

आने वाले परिवारो कौ संख्या के लक्ष्यौ के आधार पर 12 वीं पंचवर्षीय 

योजना के लिए मिशन के लिए 43,600 करोड रुपए की निधि अपेक्षित 

है। 

विवरण 

प्रस्तावे प्राप्त भरषएवाई परियोजनाओ at स्थिति 

अतिरिक्त शहरो मे राज्य क्र. राज्य मूल रूप से मजूरीदे रिप्पणियां 

a. दी wed सरकार द्वारा लिए 

अनुरोध किया 

1 2 3 4 5 

1. आध्र प्रदेश हैदराबाद, विशाखापर््टनम, रामागुडम स्वीकार करना 

विजयवाड़ा, तिरुपति, ex, 

ATM, Ba, WA, निजामाबाद, कडप्पा, अनंतपुर, शहरो मे प्रीपरेटरी गतिविधियों कौ 

वार्गल, काकौनाडा एलुरु, खम्माम, मछलीपर्टनम, प्रगति पहले से ही सूचित किया 

sia, नलगोडा, धर्मावरम, जाना मंजूरी दे दी। 

2. अरुणाचल प्रदेश नहारलागम, ईटानगर 

3. असम गुवाहायरी 

4. बिहार पटना, गया — बोधगया, 

भागलपुर, मुजफ्फरपुर 

5. wing भिलाई नगर, रायपुर, 

बिलासपुर, कोरबा 

6. दिल्ली दिल्ली नगरं निगम 

7. गोवा मोरमुगाओ, पणजी, मडगाव 

8. गुजरात अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, 

राजकोर, जामनगर, भावनगर, 

भरूच, पोरबदर - 

सूर्यापिट, चिरला, संगगराडी, 

ER, जहीराबाद, जलगांव, 

येलदू, वेनकटगिरी, सिद्धिपेद 



लावनकटलई, लुंगलेई, मामित, 
साहिया, ` सरचिप 
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1 2 3 4 5 

9. हरियाण फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर अंबाला, पंचकुला, करनाल, स्वीकार करना 

| ` * ` रोहतक, हिसार ओर गुड्गांव 

10. हिमाचल प्रदेश शिमला - - 

11. जम्मू ओर कश्मीर जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल लेह, स्वीकार करना 

| उधमपुर, बारामूला, कदु 

12. Beas जमशेदपुर, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, हजारीबाग, पहले ही मंजूरी दो शहरो मे 

बोकारो स्टील सिरी मोदीनिगार, चाईबासा ओर प्रीपरेटरौ गतिविधियों कौ प्रगति को 

गिरिडीह सूचित किया जाना है 

13. कर्नाटक ब्रेगलुरु, मैसूर, हबली - शिमोगा, तुमकुर स्वीकार करना 

| ORAS, मंगलौर, बेलगाम, 

गुलनार्गा दावनभेरे, बेल्लारी 

14. केरल ange, मैसूर, gael - कोच्चि शहरी ठेर कोचि शहर पहले से ही शामिल 

धारवाड्, मंगलौर, बेलगाम, 

गुलबार्गा दावनमेरे, बेल्लारी 

15. मध्य प्रदेश इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जनसंख्या 2011 कौ जनगणना सभी नगर निगमो (बुरहानपुर, 

ग्वालियर, उज्जैन, सागर कं अनुसार 1 लाख से अधिक देवास, खंडवा, रतलाम, रीवा, 

के साथ 26 अतिरिक्त शहरों सतना, सिंगरौली, (कटनी) 

| | मुरनवाडा, नीमच ओौर रिदिवाड़ा 

को मंजूरीदे दी 

16. महाराष्ट ` ग्रेटर मुंबई, पुणे, नागपुर, चद्रपुर ओर लततूर स्वीकार करना 

नासिक, ओरंगाबाद, सोलापुर, ` ` 
भिवंडी; अमरावती, कोल्हापुर, 
सांगली - मिराज, ers, ` 

‘Wes वागंला . मालेगांव, ` ` ` 

अकोलां - जलगांव, ` 

अहमदनगर, धुले 

17. मणिपुर ` ईम्फाल . . - - 

18. . मेघालय शिलांग _ - 

19. मिंजोरम आइजोल, wg, कोलसिन, - 
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20. AMIS कोहिमा, दीमापुर - - 

21. ओडिशा भुवनेश्वर, पुरौ, कटक, राउरकेला AIT स्वीकार करना 

ब्रह्मपुर, सबलपुर 

22. पुदुचेरी पुदुचेरी ओज्ञीकुडी = - 

23. पंजाब लुधियाना, अमृतसर, जालंधर,  बटाला, जलालाबाद स्वीकार करना 

परियाला, भरिडा । | 
कदियन ओर धारीवाल राज्य सरकार कौ ओर् से टिप्पणी 

कौ माग कौ 

24. राजस्थान जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर ओर अलवर स्वीकार करना 

अजमेर, उदयपुर 

25. सिविकिम गेगटोक जोरथग, नामची, रगप्रो, सिंगताम स्वीकार करना 

26. तमिलनाडु एमसीकोप चेन्नई, कोयंबरुर, तूतीकोरिन स्वीकार करना 

Wet, तिरुचिरापल्ली, सेलम, 

freq, तिरुनवल्ली, इरोड, 

वेल्लोर 

27. त्रिपुरा अगरतला कोवई अगरतला में प्रीपरेटरी गतिविधियों 

कौ प्रगति कौ सूचना दी 

28. उत्तर प्रदेश कानपुर, लखनऊ, आगरा, रामपुर, इटावा, कन्नौज, ओर स्वीकार करना 

| वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, रायबरेली 

गाजियाबाद, गोरखपुर, इसी, 

सहारनपुर, फिरोजाबाद, 

मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, 

नोएडा 

उत्तराखंड देहरादून, नैनीताल, eter ऋषिकेश Beat, मगलुर, राज्य सरकार कौ ओर से रिष्पणी 29. 

अल्मोडा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, 

डोईवाला, लक्सर, जहानेरा, 

लंधुरा, चम्पावत, लोहाघाट, 

धारचूला, दीदीघार, गंगगोलीहार, 

बनवासा, टनकपुर ओर छावनी ̀ 

कषत्रं ate टाउन (देहरादून), 

रानीखेत 

कौ माम 
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30. पश्चिम बंगाल कोलकाता, आसनसोल, जलपाईगुड़ी ओर मुरिदानाद स्वीकार करना 

दुर्गापुर, सिलीगुडी | 

31. ̀ दमन ओर दीव दमन ओर दीव — - 

32. दादरा ओर नगर सिलवासा, अमली = - 

हवेली 

33. अंडमान ओर पोर्ट ब्लेयर - ~~ 

निकोबार -द्रीपसमूह 

34. लक्षद्रीप अमनी, कावारत्ती मिनिर्कोय _ - 

विवरण 

राजीव आवास योजना कौ उन प्रायोगिक पररियोजनाओं की स्थिति जिनका मूल्याकन किया 

जाना है अथवा राज्य aren को aver के लिए भेज दी az 

क्र. राज्य का नाम परियोजना कस्बे वर्तमान स्थिति 

1 2 3 4 

1. . राजस्थान बीकानेर, छोटारानीसेर बास wade डीपीआर . .. राज्यः सरकार को बीकानेर के लिए स्लमं मुफ्त 

| | ` शहर योजना St कार्ययोजना को तैयार करके उसके 

लाद मे नियमित परियोजना के रूप मे प्रस्ताव 

को प्रस्तुत करना है। 

2. छत्तीसगढ़ . रायपुर मिशन शहर छत्तीसगढ़ मे रेनबसेरा, रत्नि राज्य सरकार से संशोधित डीपीञार प्रतिक्षित। 
आश्रय | | | | , 

3. गुजरात 1. अहमदाबाद शहर — अहमदाबाद शहर के लिए मूल्यांकन के अधीन 

| . पायलट डीपीआर जिसकी राजीव. आवास योजना . 

कं sola अनुमानित लागत 21,796.16 लाख 
रूपए SI । | 

4. गुजरात 2. वडोदरा ओर राजकोट — नटराजनगर के लिए मूल्यांकन के अधीन ` 

) पायलट | ) | 

5. मंडपवस्ती सीएस पुर क्लस्टर भुवनेश्वर को पायलर रज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित। ओडिशा 

(Stamm). ` 
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6. ओडिशा पंडाकुडिया ओर पटियाजाली मुडासाई भुवनेश्वर को राज्य सरकार से संशोधित डीपीञर प्रतिक्षित। 

पायलट (डीपीञार) 

7. महाराष्ट आनंद नगर (पी) थणे, (ई-महाराष्ट्) मे राजीव मूल्यांकन के अधीन 

आवास योजना के अंतर्गत स्लम पुनर्वास कौ पायलट 

डीपीआर 

8. राबोडी-1 थाणे, महाराष्ट मे राजीव आवास योजना मूल्यांकन के अधीन 

के अंतर्गत स्लीम wala कौ पायलर डीपीञर 

9. दिल्ली कञ्चावला दिल्ली मेँ राजीव आवास योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के अधीन 

पांच विस्तार वाले शयनागार के पारगमन आवास 

का डीपीआर् 

10. aera दिल्ली मेँ राजीव आवास योजना के अंतर्गत मूल्याकम् के अधीन 

पांच विस्तार वाले शयनागार के पारगमन आवास 

का Slats 

11. अरुणाचल ईटानगर में किराया आवास का डीपीआर् (3119.80 राज्य सरकार से संशोधित Sra 

प्रदेश लाख रुपए मे) प्रतिक्षित। 

12. नहरलगुन मे किराया आवास का SHIA (3252.06 - राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर 

लाख रुपए 4) | wheter | 

13. मध्य प्रदेश उज्जैन शहर में राजीव आवास योना के अंतर्गत मूल्याकन के अधीन 

Ware परियोजना 

14. त्रिपुरा त्रिपुरा के कोहाई कस्बे मे राजीव आवास योजना के त्रिपुरा मे कोहाई कस्वा राजीव आवास योजना 

अंतर्गत पायलर परियोजना शहर के अतर्गत नर्ही है। अतः इस पर विचार 

नहीं किया जा सकता है। 

15. कर्नाटक बेलगम ~ पायलर डीपीञार राज्य सरकार से संशोधित डीपीञर प्रतिक्षित। 

16. दवनगिरी - पायलट डीपीआर राज्य सरकार से संशोधित Stam प्रतिक्षित। 

17. गुलबर्गा — पायलर डीपीआर राज्य सरकार से संशोधित Sis प्रतिक्षित। 

18. मैसूर (उदयगिरी) - पायलट डीपीआर राज्य सरकः; से संशोधित डीपीञर प्रतिक्षित। 

19. राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित। ange (डोडाबिडाराकालु) — wae डीपीआर 
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20. हरियाणा यमुनानगर मे 9 स्लमों के लिए पायलट डीपीआर मूल्याकन के अधीन 

` 21. अम्बाला शहर के 27 KH A अवसंरचना प्रदान मूल्यांकन के अधीन 
करने के लिए पायलट डीपीआर ओर अम्बाला केर ` ` ` ` 

के 29 waa मे अवसंरचना प्रदान करने के लिए 

पायलट डीपीआर 

22. गुड़गांव के 3 Ri मे. अवसंरचना प्रदान करने के मूल्यांकन के अधीन 
लिए पायलट डीपीआर | 

23. रोहतक के 18 ei मे अवसंरचना प्रदान करने के मूल्यांकन के अधीन 

लिए पायलरं डीपीञआर 

24. चार er के पुनर्वास हेतु पायलट डीपीआर मूल्यांकन के अधीन 

उत्तराखंड PRGA मे पारगमन आवास के लिए पायलर राज्य सरकार से संशोधित डीपीञर प्रति्षित। 
shits Oo 

26. wig बिलासपुर अशोकनगर स्लम ae नम्बर 42 के लिए मूल्यांकन के अधीन 

पायलट डीपीआर | 

27. राजीवं आवास योजना के अंतर्गत संजय नगर कोरबा राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिकषित। 
मेँ मसौदा पायलट परियोजना | 

28. तमिलनाडु तिरूवनली - तिरुवंनतपुरम =m के पालय | मूल्यांकन के अधीन 

डीपीआर | 

29. सलेम - जागीर अम्मापायलम का पायलट Shan मूल्यांकन के अधौन 

30. मदुरई — अनयोरस्लम ओर बिराती veda स्लम मूल्यांकन के अधीन 
के पायलट डीपीञार | | 

31; हिमाचल प्रदेशं ` कृष्ण नगर स्लम -- नगर निगम शिमला सीएसएमसी की sat अनुमोदित। .. 



राजीव आवास योजना के अतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के BR 

(लाख रुपए) 

क्र. राज्य शहर परियोजना का नाम जारी वर्ष कुल एसीए कौ प्रथम 

a. परियोजना किस्त (1/3 

लागत केन्द्रीय अंश) 

1 2 3 4 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश हैदराबाद केशव नगर स्लम को डीपीञार; स्व-स्थाने पुनः विकास 2011-12 5874.59 741.59 

ae , आरएवार्ई प्रयोगिक परियोजना के ante जीएचएमसी 

2. आध्र प्रदेश विजयवाड़ा विजयवाड़ा, नगर निगम मेरे के अतर्गत (रे पायलट 2012-13 2013.42 301.11 

परियोजना-1) थाल पिल स्लम क्षेत्र कौ डीपीर 

3 आप्र प्रदेशं | विजयवाड़ा ,. विजयवाड़ा नगर निगम मेरे के अतर्गत एनएससी बोस 2012-13 7617.57 1209.45 

| . नगर का डीपीञर (रे पायलट परियोजना-2) 

4. आध्र प्रदेश विशाखापट्नम सूर्या तेज नगर मे यथा स्थाने पुनविकास के लिए पायलट 2012-13 1131.08  188.51 
| परियोजना | 

5. मध्य प्रदेश Fan राजीव आवास योजना (आरएवाई) के arta इंदौर 2011-12 8433.55 1242.85 

| मेटरोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना 

(1463 रिहायशी इकाइयां) के अनुसार चिन्दाकित स्लमों 

(महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अनना भाउ ae चिकित्सा 

नगर-2, निपनिया ग्राम ares, अननां भाउ ae चिकित्सा 

नगर-1 ओर राहुल गांधी नगर (बंजरग नगर कौ प्रायोगिक 

डीपीआर) 

6. मध्य प्रदेश जबलपुर राजीव आवास योजना (आरएवाई) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र 2011-12 3694.58 557.65 
कौ स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों 
(1) एमएलबी स्कूल के पीछे (2) साररा पीपर (3) चौधरी 
मोहल्ला (4) रविदास नगरं कौ प्रायोगिक डीपीआर 
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4. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

मध्य Yes 

मध्यं प्रदेश 

मध्य. प्रदेश 

केरल 

आदिशः 

ओडिशा 

STS 

राजस्थान 

ग्वालियर 

सागर् 

भोपाल. ` 

तिरुवंतपुरम 

भुवनेश्वर 

भुवनेश्वर 

कटक 

जयपुर 

राजीव आवास योजना कं अंतर्गत ग्बालिवर नगर निगम की 

स्लम मुक्त शहरी आयोजना कं argent चिन्ांकित स्लमों 

(शर्मा फार्म -2, शर्मा फार्म संख्या 1, शाति नगर वाई संख्या 

21, कैसर पहाड़ी, Fema की पहाड़ी) की प्रयोगिक 

डीपीआर ` | 

. राजीव वास. योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सागर 

` मैटरोपोलिस क्षेत्र कौ स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार 

चिन्हाकित तीन स्लमों (किशोर न्यायालय के पास वाली 

स्लम, Beg बस स्टैंड के पीके वाली स्लम ओर wag 

बस्ती) कौ प्रयोगिक दीपीआर 

भोपाल मे निर्माण के लिए ज्ञात स्लमो (अर्जन नगर, जलील 
नगर, शाति नगर ओर अम्बेडकर नगर) का पायलट 

डीपीभर 

पायलट परियोजना के लिए माथीपुरम ater, fasted 

गम, तिरुबतपुरम, केरल रे के अंतर्गत 

पाथरभंडा आरएवाई (wate vicars) un मारिया 

स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, ओडिशा वो लिए डीपीआर | 

CR अतर्गत पत्थरबंध स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (यथास्थाने 

पुनर्विकास) के लिए पायलर परियोजना 

` ` राजीव आवास योजना के अतर्गत (कटक में यथां स्लम 

ने विकास) कटक मे 10 संख्या स्लम कलस्टरो के लिए 

पायलर परियोजना 

राजीव आवास योजनां के अंतर्गत किरम की धानी स्लम ` 

जयपुर, राजस्थान के लिए पायलर परियोजना 

2011-12 

2011-12 

2012-13 

2011-12 

2011-12 

2012-13 

2012-13 

2011-12 

5715.52 

3511.32 

7399.77 . 

7186.94 

4476.61 

8539.99 

2583.32 

5729.2 

842.03 

500.89 

1121.18 | 

1157.39 

606.86 

1223.97 

359.26 

919.9 
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15. मिजोरम आईजोल जुआगतुई, आईजोल मे राजीव आवास योजना पायलट 2012-13 1120.01 316.34 
परियोजना 

16. Brita रायपुर रायपुर शहर मे लालगंगा स्लम A यथा स्थाने पुनर्विकास 2012-13 1359.95 202.93 
ओर पुनः weer के लिए राजीव आवास योजना पायलट 

परियोजना 

17. उत्तर प्रदेश रायबरेली राजीव आवास योजना के अंतर्गत राय बरेली शहर के स्लमं ` 2012-13 6460.76 989.02 

TER शहर के अनुसार ज्ञात स्लम के लिए पायलट डीपीआर | 

18. उत्तर प्रदेश रामपुर रामपुर मे मैगजीन मोहल्ला सुधार परियोजना के लिए पायलट 2012-13 1367.18 173.21 

डीपीआर 

19. तमिलनाडु चेन्नई राजीव आवास योजना के अतर्गत अथीपट्ट अम्बातुर में 2012-13 8491.80 1157.46 

काक्कनजी नगर स्लम के पुनर्वास कें लिए पायलर 

परियोजना 

20. ओडिशा भुवनेश्वर राजीव आवास योजना के अंतर्गते महिषरवाला स्लम 11.09.2012 4693.91 663.51 

कलस्टर, भुवनेश्वर के लिए पायलर परियोजना (यथा स्थाने को स्वीकृत 

` पुन्िकास) : 7 

21. राजस्थान कोरा राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोरा A स्वामित्व 21.12.2012 ` 7166.58 ° 1138.62 ̀ 

आवासीय योजना कं लिए किराए के लिए पायलट डीपीआर को स्वीकृत 

(मोहनलाल सुखाडिया आवासीय स्कोम विस्तार) 

22. उत्तर प्रदेश ` . कानपुर राजीव आवास योजना के अंतर्गत RAT मोहल स्लम सुधार 518.31 69.02 

। परियोजना के लिए पायलट stats 

23. उत्तर प्रदेश कानपुर राजीव आवास योजना पौखर पूर्वा स्लम सुधार परियोजना 824.76 100.45 

के लिए पायलर Siar 
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पंजाब 

waa मे यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट Sitar 

1 2 3 4 5 6 

24. उत्तर प्रदेश ` कन्नौज राजीव आवास योजना के ainda कन्नौज मे यथा स्थाने. 21-.12.2012 1752.57 219.16 

शेखाना ओर बजरिया शेखना स्लमो के लिए Wac]e डीपीआर को स्वीकृत 

25. . उत्तर प्रदेश आगरा राजीव आवृस योजना के अंतर्गत आगरा को स्लम मुक्त 11.01.2013 3769.59 479.79 

| शहर योजना के अनुसार wa wl के लिए पायलट को स्वीकृत । 

डीपीआर 

26. उत्तर. प्रदेश रायबरेली राजीव आवासं योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर चरण-1 5291.01 779.12 

की स्लम मुक्त शहर के अनुसार Bd स्लमोँ के लिए पायलट 

डीपीञर ̀ 

27. राजस्थान लखनऊ राजीव आवास योजना के अतर्गत फजुल्लाहगंज वाड, 2475.35 358.40 

लखनऊ गौड भीत, भारत नगर, चमराही, शिवलोकपुर, 

दाउद नगर ओर नया दाउद नगर नामक 5 स्लमों के यथा 

स्थाने विकास क लिए पायलट डीपीञर 

28. राजस्थान अलवर राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुध विहार, प्रताप स्कूल 8345.56 1325.93 

के पीछे, ओर धोबीगटूटा अलवर के लिए पायलट डीपीञर 

29. राजस्थान भरतपुर राजीवे आवास योजनां के अतर्गत नमक कटरा स्लम, 908.01 144.26 

भरतपुर, राजस्थान के लिए पायलर डीपीआर 

30. राजस्थान जयपुर राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजयनगर बाटा बस्ती 9660.97 1489.87 

चरण-1, जयपुर के लिए पायलट डीपीञआर 

31. ` राजस्थान अजमेर राजीव आवास योजना के अंतर्गत बस्ती स्थल Waa नगर 8511.26 1352.26 

कोटरा ओर ईदगाह (चौरसिया वास) अजमेर कं लिए 
पायलट डीपीआर 

32. even राजीव आवास योजना के अंतर्गत बरला, पंजाब मेँ तीन  683.25 110.05 
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

जम्मू ओर कश्मीर 

तमिलनाडु 

तमिलनाडु 

राजस्थान 

पंजाल 

कर्नाटक 

कर्नाटक 

कर्नाटक 

चेन्नई 

त्रिची 

बीकानेर 

जालंधर 

STATS 

तुमकर 

हुबली-धरवाड 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत तेह ओल्ड टाउन के 

उन्नयन के लिए पायलर डीपीञआर 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपटूट्, अम्बातुर, 

चेन्नई मे काककबाजी नगर स्लम के पुनर्वास (अन्यत्र 

बसने के लिए पायलट डीपीञर (चरण) 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत Fret मे करीकलान 

स्ट्रीट (AGHSE पेटाई) के यथा स्थाने उनयन के 

लिए पायलट खीपीआर 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत wel ओर ओडडो 

का ofa, बीकानेर के लिए पायलट डीपीआर 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर मे 9 स्लमों 

मे यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट Sian 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र साने TE 

gach, बेंगलुरु) मे सुलीकुटे ग्राम, सि. नगर 23 4 

अवसंरचना सहित 900 धरो के निर्माण कौ पायलट 

डीपीञर। 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने) 

तुमकर मे fea मे अवसंरचना सहित 1200 आवासीय 

एकको कै निर्माण की पायलट डीपीञर। 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने) 

तुमकर मे हुबली-धरवाड् मे अवसंरचना सहित 1072 

आवासीय एकको के निर्माण कौ पायलर डीपीञर। 

11.01.2013 

को स्वीकृत 

30.01.2013 

को स्वीकृत 

2221.88 

3222.81 

1721.15 

1728.04 

1259.65 

5709.62 

6996.48 

6766-52 

233.36 

253.50 

205.34 

871.67 

1081.27 

1021.93 
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( अनुकाद। | 

हवाईअड्डों हेतु भूमि का अधिग्रहण 

1468. श्रीमती मेनका गांधी : 

श्री वैजयंत पांडा : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किं : 

(क) क्या भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं नै हवाईअड्डा 

परियोजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्ष के दौरान तत्संबंधी व्यौरा क्या. है तथा इसके क्या कारण हैँ ओर 
परियोजना-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे रह; 

(ग) क्या सरकार न विभिन राज्यों मे प्रस्तावित नए हवाईअड्डौ 
के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है ओर यदि a, 

तो मुंबई हवाईअड्डा सहित तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सभी विस्थापित,/प्रभावित व्यवित्तयों को मुआवजा दे 

दिया गया है या पुनर्वासित कर दिया गया है; ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 

saint क्या है तथा यदि नहीं, तो परियोजमा-वार इसके क्या कारण 

है; ` ` | 

(ङ) क्या कार्य निष्पादने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट मे यह उल्लेख 

है कि मुंबई cinta हवाईअड्डा स्लम पुनर्वास योजना ने स्थान 
संबधी दिशा- निर्देशो का अनुपालन नहीं किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ` 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

नागर .विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. 

वेणुगोपालं) : (क) जी, at निःशुल्क तथा सभी wont से मुक्त 

भूमि कौ अनुपलब्धता के कारण अनेक हवारईअडडा परियोजनाएं wait 

पडी है। 

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हारा विभिन राज्य सरकारों 

~ से भूमि के लिए किए गए अनुरोधों का व्यौरा संलग्न विवरण पर 

दिया गया FI 

(ग) fara मेँ पेकर्योग हवाईअड्डे तथा अरुणाचल प्रदेश मेँ 

6 Ard, 2013 लिखितं FR 356 

ईटानगर हवाईअड्डे से संबंधित हवाईअड्डे के विकास कार्य के लिए 

भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया हे। नवी मुंबई समेत विभिन 

ग्रीनफल्ड हवाईअभड्डो, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'सेद्धांतिक तौर 

पर' अनुमोदन दिया गया है, से संबंधित भूमि अधिग्रहण कौ स्थिति 

संलग्न विवरण-॥ पर दी गई है। 

(घ) चूकि हवाईअडडो के विकास के लिए भूमि संबंधित राज्य 

सरकारों दारा अधिग्रहित कौ जाती है ओर उसे एएआई को निःशुल्क 

तथा सभी जधिग्रहित ऋणभारो से मुक्त सौप दिया जाता है, इसलिए ` 

प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजे का भुगतान/पुनर्वास का व्यौरा संबंधित 

 . राज्य सरकार के पास उपलब्ध होता है। इनके SA का अनुरक्षण।/मोनीटर 

इस ` मत्रालय में नहीं किया जाता है। 

(ङ) ओर (च) छत्रपति शिवाजी arate eased के संबंध 
. में कार्य निष्पादन ओंडिट अभी तक go नहीं हुआ है। 

विवरण- 

PIRATE पररियोजनाओं के लिए राज्य सरकार 

के पास लित अनुरोध 

हवाईअड्डे | उदेश्य 

1 7 | 2 

‘amie (हैदराबाद) _ | e गच्ची बावली मे 9 एकड़ 

- . एएआई भूमि का हस्तांतरण 

45 एकड़ सरकारी भूमि के 

; बदले मँ करना 

` कंडप्पा | | वि „ हि - ग 37.01 WE 

रपति ` | | = 45ष्ड 

- राजमुदी, - : - : | : © 966 THE 

विजयवाड़ा । | | | © . 465 एक् 

वारंगले |  * 438 URS 

पो न्लेयर oo ` ^ 2.00 WAS 

गुवाहाटी ` . oe 290.25 एकड् 
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1 2 1 2 . 

fsang * 227.2 WHS हुबली © 27 WHS 

जोरहार (ats) * 77 एकड़ मेसूर * 168 UH 

लीलाबाडी (उत्तरी e 25 WHS कारवार (रक्षा मत्रालय e 130 एकड् 

लखीमपुर) नौसेना) 

द्प्राजियो © 34.3 एकड़ मंगलौर © 290.7 एकड़ 

गया * 200 एकड़ कालीकट * 137 एकड़ 

पटना * 227 एकड़ तरिवेद्रम . * 169.5 CHS 

नालन्दा 4800 एकड़ अगाती © 9+1 = 10 UH 

रायपुर © 2206 THs ओरगाबाद * 182 एकड़ 

गोवा © 20 WHS पुणे (सीई) e 10 एक् 

अहमदाबाद © 67.289 एकड़ इंदौर ० 2541.8 WHS 

भावनगर © 490.36 Ths जबलपुर © 470 एकड़ 

पोरबेदर © 208.6 एकड़ तूरा © 56.5 THE 

सूरत © 2631.6 THS लेगपुई ` हवाईअड्डे को एएआई को सपने 

. | : के लिए 
जामनगर ५ _ 17.38 THs. : 

. दीमापुर © 278.78 एकड़ 

कांडला * 282 एकड़ | : 

भुवनेश्वर e 132 एकड़ 
कांगड़ा * 26 एकड़ | 

` धि ्ारसुगुडा ० 412.5 एकड़ 
कुल्लू (Fa) © 27.76 THE 

afar. © 322 एक् 

जम्मू * 138 Us ` ` 

रची ` Wat * शोष 386 UhS 

रची © 606.27 एकड़ ` ` 

जयपुर 60 एकड़ 

देवघर (नया ग्रीनफील्ड * 660 UH. 

हवाईअड्डा) बीकानेर 50 एकड़ 

बेलगाम * 370 एकड़ उदयपुर © 145 एकड़ 
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1 2 1 2 

किशनगढ़ (अजमेर) 442 WHS लखनऊ © 174 एकड़ 

कोरा ` 14 एकड् आगरा | ० 55.29 THE 

कोयबदूर 594 एकड़ बेली ` =» 25 THE 

त्रिचुरापल्ली 439 WAS Ears (दग्र) - न 371 एकड़ 

मदुरै 580.14 एकड़ कानपुर (चकेरी) 50 एकड़ 

सालेम 563 एकड्  . परतापुर (FS) © 427 Us 

तूतिकोरिन 586 एकड़ ब्यासी ` | | © 60 एकड़ 

वेल्लोर 1046 एकड़ मुरादाबाद © 340 WHS 

चेन्नई 31.73 एकड़ इलाहाबाद ` * 50 एकड़ 

अगरतला 303 एकड़ बहला ° 90 एकड़ 

देहरादून 141.3 एकड् मालदा © 55 THs 

वाराणसी 175 एकड़ कोलकाता >» 10 एकड़ 

विवरण-॥। 

दे मे “चेद्धातिक” रूप से अनुमोदन प्रदान किए गद ग्रीनफौल्ड sargarssl की स्थिति 

क्र. परियोजना का नाम तथा राज्य वर्तमान स्थिति 

a. | 

1 3 

1. गोवा मे मोपा हवारईअड्डा 

, 2. महाराष्ट्र मे नवी मुम्बई siesta हवाईअडडा 

भारत सरकार ने मार्च, 2000 मे गोवा में मोपा मे एक ग्रीनफौल्ड 

हवाईअड्डे कौ स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को ' सेद्धातिक ' 

अनुमोदन प्रदान किया है। गोवा सरकार ने सूचित किया है कि 

हवाईअड्डा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का प्रमुख भाग (1270 

एकड़) पहले ही अधिग्रहित fear जा चुका है। 

भारत सरकार ने जुलाई, 2007 मे सार्वजनिक निजी साञ्चेदारी के माध्यम 

से नवीं मुम्बई हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे कौ स्थापना 
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महाराष्ट मे सिधुदुर्ग 

कर्नाटक मे गुलबर्ग, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा 

एयरपोर्ट 

के लिए महाराष्ट्र सरकार को सैद्धातिक अनुमोदन प्रदान कर दिया 

है। महाराष्ट सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के feu विभिन 

गतिविधियां आरंभ कर दी रहै जैसे पहादी क्षेत्रों कौ कटाई व भराई 

द्वारा भूमि विकास, ईएचवीरी लाइन का स्थान परिवर्तन, जल आपूर्ति, 

ऊर्जा आदि । 

भारत सरकार ने सितम्बर, 2008 मे सिधुदुर्ग मे एक ग्रीनफौल्ड 

हवाईअड्डे कौ स्थापना के fem महाराष्ट सरकार को ‘Gata’ 

अनुमोदन ग्रदान किया है। महाराष्ट सरकार ने इस हवाईअड्डे के निर्माण 

के लिए महाराष्ट ओद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को नोडल 

wait के रूप मे नियुक्त किया है। एमआईडीसी द्वारा 271 हैक्टयेर 

भूमि अधिग्रहीत कौ गई TI ` 
५ 

गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा मे हवाईअड्डे कौ स्थापना के 

लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा ' सैद्धातिक 

तोर पर' अनुमोदन किया गया है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं के 

लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः- 

Prien: राज्य सरकार तथा शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपर प्राइवेट 

लिमिटेड (एसएडीपीएल) के नीच दिनाक 02.04.2008 को परियोजना 

विकास करार (पीडीए) किया गया था। एसएदीपीएल को 680 एकड़ 

अपेक्षित भूमि पहले ही सौपी जा चुकी है ओर रियायतग्राही तथा 

कर्नारक राज्य सरकार के बीच ली डीड पर हस्ताक्षर कर दिए गए 

tl 

गुलबर्गाः कर्नाटक राज्य सरकार तथां गुलनर्गा एयरपोर्ट Saaz 

प्राइवेट लिमिटेड (जीएडीपीएल) के बीच पीडीए पर हस्ताक्षर हो गं 

Si जीएडीपीएल को अपेक्षित 670 एकड़ भूमि पहले ही सौपी गई 
हे। ग 

हसनः कर्नाटक सरकार ने हवाईअड्डे के विकास का कार्यं ted जूपिटर 

एवियशन एंड लाजिस्टिक लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना के ` 

लिए चिनिहित 960 एकड़ भूमि मे से 536.24 एकड़ भूमि रियायतग्राही 

को ata et गई FI | 

बीजापुरः कर्नाटक सरकार तथा aad मार्गं एविषएशान प्राइवेट 

लिमिटेड के बीच हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए
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केरल में कन्नूर अंतर्ष्टरीय हवार्दअड्डा 

उत्तर प्रदेश A कुशीनगर stata wastrel 

डाबरा हवाईअङ्डा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 

पश्चिम बंगाल मेँ दुर्गापुर अंतसष्टरीय  हवाईअड्डा 

दिनांक 18.01.2010 को Usha पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार 

ने सूचित किया है कि वह प्रस्तावित हवाईअडडा परियोजना के स्थान 

परिवर्तन क लिए विचार कर रही है। स्थल को अंतिम रूप feu जाने 

के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा । इसलिए, ग्रीनफौल्ड हवाईअडडा 

नीति के अनुसार, नए स्थान के लिए संचालन समिति का अनुमोदन 

प्राप्त करने हेतु आवश्यक ओपचारिकताएं नए सिरे से पूरी करना अपेक्षित 

हे। 

केरल मेँ कन्ूर पर नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए 

भारत सरकार हारा केरल सरकार को जनवरी, 2008 मे “सैद्धान्तिक 

तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस हवाईअड्डे के विकास 

के लिए केरल सरकार द्वारा Had केरल ओद्योगिक अवसरचना विकास 

, निगम (केओईएनएफञआरए्) को नोडल एसी के तौर पर नियुक्त 

किया गया था। tad Hanus द्वारा इसके लिए अब तक 1278 

एकड़ भूमि अर्जित कौ जा चुकी हे। 

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने 

के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर, 2009 

में “सेद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश 

सरकार द्वारा हवाई अड्डा के विकास के लिए अर्हता हेतु अनुरोध जारी 

किया गयादै। 

मध्य प्रदेश के दतिया/ग्वालियर जिले मे डाबरा पर कार्गो हवाईअडडा 

बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा Aad ग्वालियर ए्रीकल्चर 

कपनी लिमिरेड को दिसंबर, 2008 में “सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन 

प्रदान किया गया हे। प्रस्ताव आरभिक स्तर पर है। 

सिविकम में पेक्योग पर एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के 

लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्तूबर, 

2008 मेँ “सैद्धान्तिक तौर पर” अनुमोदन प्रदान किया गया है। 
हवाईअड्डे. का निर्माण कार्य पटले ही आरंभ हो चुका है ओर इसके 

जून, 2014 तक पूरा होने कौ संभावना FI 

पश्चिम बंगाल मे वर्धमान fra के अन्दल-फरीदपुर ails पर 
ग्रीनफौल्ड हवाईअङ्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा Fad 

बंगाल एयरोदरोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 मेँ “सैद्धान्तिक 

तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य 
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पहले ही आरभ हो चुका है ओर इस कार्य को समाप्ति तिथि जुलाई, 

2013 I 

१. पश्चिम बगाल मे दुर्गापुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअङ्डा पश्चिम बंगाल मेँ वर्धमान जिले के अंदल-फरीदपुर लोक पर ग्रीनफील्ड 

| हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा fad बंगाल 

एयरोटोपोलिस wae लिमिटेड को दिसंबर, 2008 मे “द्धातिक तौर 

पर" अनुमोदन प्रदान किया गया | हवाईअड्दे का निर्माण कार्य पहले 

ही आरभ दहो चुका है ओर इस कार्यं कौ समाप्त तिथि जुलाई, 2013 

हे। 

10. पुदुचेरी मे कराइकल अंतरराष्ट्रीय हवाईअडडा पुदुचेरी मे कराइकल क्षत्र के पोनबेथी, तथा वारिचीकुडी राजस्व गांव 

के atta स्थल पर ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत 

सरकार द्वारा Fad कराईकल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी, 

2011 मे “सेद्धातिक तौर पर अनुमोदन प्रदान किया गया । यह 

परियोजना विकासं के आरभिक स्तर पर TI 

11. शिरडी aretha हवाईअड्डा, अहमदनगर जिला, भारत सरकार मे Seite रूप से महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास निगम 

| महाराष्ट लिमिटेड (एमएडीसी) को काकडी गांव कोपारगांव तालुका, शिरडी 

के नजदीक, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र मे जुलाई, 2011 को एक 

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना कौ अनुमति दी है। विकास कार्य 

पहले ही आरभ किया जा चुका है ओर इस कार्य की सपाप्ति तिथि 

2015 है। 

12. अरणमुला अंतररष्टरीय हवाईभड्डा, केरल भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को “सैद्धातिक wa" मे अरणमुला, 

केरल मे एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे कौ स्थापना की अनुमतिदे दी 

है। यह परियोजना विकास के आरभिक स्तर पर है। 

(हिन्दी) | (क) क्या सरकार के पासं महाराष्ट सहित राज्यों के विभिन्न 

जिलों मे आर्थिक ओर सामाजिक रूप से free क्षेत्रों के विकास के 
fees जिलों हेतु कार्य योजना लिए कोई योजना है; 

1469, श्रीमती रमा देवी :' 

श्रीमती भावना पारील गवली : ` 

श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर : : 
राजकमारी रला सिह : (ग) विगत तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान एसे कार्य 

| योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमो का aie क्या रहै; 

क्या वित्त मंत्री यह बताने at कृपा करगे कि : ओर | 

` (ख) यदि a, "तो तत्सं्वधी ब्योरा क्या है ओर देश में fase 

जिलों कौ पहचान के लिए क्या मानक अपनाए गए रहै;
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(घ) इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या 

ह? 

संसदीय कायं मंत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) सरकार ने 

विकास मेँ क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए Hers सहित 

27 राज्यो के 252 जिलों के लिए अगस्त, 2006 मे पिडा क्षेत्र अनुदान 

निधि (बीञरजीएफ) को अनुमोदित किया था। 250 जिल में राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआररईजीए) के प्रथम चरण के 

तहत कवर किए जाने वाले 200 जिले एवं 17 समाजार्थिक मापदंडो 

पर आधारित aga क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने संबंधी अतर 

मंत्रालयी कार्यं समूह (SUAS) द्वारा पहचाने गए 170 जिले शामिल 

2117 मापदंडो कौ सूची एक विवरण के रूप मे संलग्न FI 120 

जिले दोनो सूचियो मे शामिल है। नरेगा जिलो कौ पहचान frees 

कौ सूची जिसमे समान ' तरजीह वाले तीन मापदंड नामतः प्रति" कृषिः 

मजदूर आउटपुट मूल्य, SY मजदूरी दर एवं जिले कौ अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत शामिल है के आधार 

पर कौ गई थी। बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत कवर fey 

गए fact कौ संख्या जून, 2012 मेँ बद्मकर 272 जिला हो गई थी 

जिसका मुख्य कारण 2001 की जनगणना एवं 2011 कौ जनगणना 

के दौरान मौजूदा नीआरजीएफ fad का बनाया जाना 

था। 

(ग) ओर (घ) पंचायती राज मंत्रालय बीआरजीएफ के जिला 

घटक लागू करता है। प्रत्येक जिले को पंचायती राज संस्थाओं 

(पीञआरआई) की क्षमता विकास के लिए 1.00 करोड़ रुपए आवरित 

किए जाते है । राज्य सरकारों को शेष आवंटन विकास में जटिल कमी 

को पूरा करने कं लिए cab के कार्यान्वयन के लिए एकौकृत निधि 

के रूप पे जिलो/पीञरआई को देने के लिए उपलब्ध कराया जाता 

है।. इन स्कीम को जिला योजनाओं मे शामिल किया जाता है जो 
कार्यक्रम के दिशा- निर्देशो के अनुसार जिलों द्वारा तैयार कौ जाती है 

| ओर राज्य के मुख्य सचिव कौ अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त 

समिति द्वारा अनुमोदितं कौ जाती है। | 

विवरण 

1. आर्थिक 

(i) प्रति व्यक्ति ऋण 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
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प्रति व्यक्ति जमा 

कृषि yet कां प्रतिशत 

कृषि मजदूर 

प्रति कृषि श्रमिक निष्पादन 

2. सामाजिक ओर शैक्चिक 

(1) 

(i) 

(i) 

(i) 

(i) 

3. स्वास्थ्य 

0. 

(1) 

(iii) 

(iv) 

(i) 

(ii) 

(ii 

| अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत 

अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत 

महिला साक्षरता दर 

विशिष्ट आय समूह कौ आबादी कं लिए माध्यमिक स्कूल 

का अनुपात 

कक्षा |-V तक सकल नामांकन अनुपात (आयु 6-13 

वर्ष) 

असामयिक मृत्यु दर 

शिशु मृत्यु दर् 

संस्थागत प्रसूति 

पूर्ण टीकाकरण 

विद्युत रहित घरों का प्रतिशत ̀ 

वैक सेवाओं वाले घरो का प्रतिशत 

500 मीटर से अधिक दूर पर पेयजल स्रोत वाले धरौ 

` का प्रतिशत 

(अनुवाद) 

1470, 

शहरी स्वच्छता कार्यक्रम 

श्री मनोहर तिरकी : 
श्री पी.सी. गदूदीगौदर :
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श्री नरहरि महतो : 

क्या आवास ओर शहरी गरीनी उपशमन मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश मे शुरू 

शहरी स्वच्छता योजना(ए) का St क्या है; 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उक्त योजना 

के तहत विभिन राज्यो को उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार् 

aint क्या है; मौर 

(ग) उक्त योजना(ए) के तहतं निर्धारित प्रति यूनिट लागत का 

sau क्या है ओर इस संबध में राज्यों को उपलब्ध केन्द्र के हिस्से 

का sit क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीनी उपशपन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) से (ग) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कोई 
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गहन ओर प्रतिबद्ध शहरी स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता 

हे । क्योकि “स्वच्छता" का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची 

की र्य सूची के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्री मे सीवेज, निकासी 

ओर स्वच्छता से संबधित मुदौ कौ मोनीररी भारत सरकार के शरी 

विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। तथापि, आवास ओर शहरी गरीबी 

उपशमन मंत्रालय शुल्क शौचालयों को समाप्त करने तथा इस प्रकार 

हाथ से सफाई eA वाले कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए देश 

के शहरी sat म संशोधित एकीकृत निम्न लागत कौ स्वच्छता योजना 

क्रियान्वितं कर रहा है। 

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित एकोकृत निगम 

लागत कौ स्वच्छता योजना (आरईएलसीएस) मे तथा areal पंचवर्षीय 

योजना के लिए बढ़ाई गई आईएलसीएस मे सुपरस्ट्क्वर युक्ते Tet 

जलवाही agi वाले शोचाल्यो मे परिवर्तित,निर्मित करने कं लिए 

यूनिट लागत का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 4 दिया गया 

हेः- । 

श्रेणी सामान्य क्षत्र पर्वतीय क्षत्र 

यूनिट लागत (2008 से 2012) 10,000 रु. 12,500 रु. 

यूनिर लागत (27.11.2012 से) 15,000 रु. 18,750 र. 

see गई संशोधित आरईएलसीएस योजना मे सामान्य लागत 17,250 रु. ` 21,563 रु. 

से अधिक अतिरिक्त 15% के प्रावधान ने नई प्रौद्योगिकी 

(इको-लेन शौचालय आदि) के प्रयोग कौ व्यवस्था को 

गई है 

विगत तीन वर्णौ ओर चालु वर्षं के दौरान उक्त योजना कं अंतर्गत 

विभिन्न राज्यो को दी गई निधयो के राज्य-वार् SR सलग्न विवरण-1 

मे दिए गए eI 

शहरी विकास मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूआरएम) को क्रियान्वित करता है। जिस्म स्वच्छता 

के मुदे शामिल है। जेएनएनयूआरएम मांग प्रधान ओर सुधारो से संबद्ध 

कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कौ जाती 

हे जो कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परिकल्पित मानदड के पूरा 

किए जाने पर निर्भर करती है। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी 

अवसंरचना ओरं शासन (यृआर्दजी) के अंतर्गत स्वच्छता (सीवेज, 

निकासी ओर ठोस कचरा प्रबंधन), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता कौ 

स्वीकृति प्रदान करने का एक स्वीकार्यं संघटक है। विगत तीन वर्षो 

ओर चालू a के दौरान जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी 

अवसंरचना ओर शासन (यृआरईजी) के अंतर्गत स्वच्छता (सीवेज, 

निकासी ओर de wan प्रबंधन) के लिए राज्यो/शहरी स्थानीय निकायो 

को प्रदान की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता कौ राज्य-वार सूची संलग्न 

विवरण-1 में दी गई FI
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विकरण 

गत 3 ag ओर वर्तन वर्ष के chr एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना के अतति विभिन 

| धि राज्यों को प्रदान की गह निधयो का राज्य-वार व्यौरा | - 

क्र. राज्य का क्र wm जन् कन्म oie wen (चक्क जारी केन्द्रीय आर्थिक सहायता (करोड रु.) 

a. । | 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

| | 28.2.2013 की 

के अनुसार 

1. विहार 0.44* - - = 

2. उत्तर प्रदेश 43.30 79.97 - - 

3. जम्मू ओर कमर † . 1.12 - 3.36* - 

4. नागार्लैेड . | | 2.917 _ 1.463 - 

5. उत्तराखंड 1.23 - - - 

6. महाराष्ट 0.85 8.79 = 19.21 

7. मध्य प्रदेश 0.48 5.60 4.75 - 

8. तिपुरा 7 1.08 - 22.783 - 

9. केरल ` - 0.96 -- - 

10. राजस्थान. - 0.198 0.594 - 

11. afar, ae ` , ~. ~ 3.893 5.913 - 

12. ओडिशा - = 3.574 - 

13. ange = -- 0.74 _ 

14. छत्तीसगढ़ on - 4.96 ~ 

15. मणिपुर - - 5.09 - 

कुल 51.417 99.411 53.227 19.21 

। (1.56*) (3.36*) 

“पुरानी स्कौमों की बिना व्यय कौ रोष रारि।



विवरण-4। ` 

ints के अतगत स्वच्छता परियोजनाओं को जार एसीए प्रतिनद्ध^एसीए का राज्य-वार एवं वर्ष-वार MART 

(लाख रुपए) 

4.03.2013 कौ स्थिति के अनुसार ` 

क्र. राज्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 सकल योग 

a. 

amg उपयोग करने was उपयोग करने ang उपयोग करने वचनबद्ध उपयोग करे वचनबद्ध उपयोग करने 

एसीस के लिए एसीस के लिए एसीस के लिए एसीस के लिए. एसीस के लिए 

जारी एसीए जारी एसीए जारी ware जारी एसीए जारी wate 

की राशि की राशि कौ राशि ` को राशि की राशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. आध्र प्रदेश 4935.00 11559.01 0.00 4985.51 1863.20 10841.59 0.00 4891.12 6,798.20 32,277.23 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.00 268.74 0.00 0.00 0.00 429.98 0.00 0.00 698.72 

3. असम 0.00 ` 791.26 0.00 ` 0.00 0.00 474.76 0.00 0.00 - 1,266.02 

4. बिहार 0.00 1918.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1238.01 = 3,156.88 

5. ane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

6. wig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

7. दिल्ली 14197-00 3480.28 47520.00  14096.99 0.00 0.00 ` 0.00 1330.19 61,717.00 18.907.46 

8. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - = 

9. गुजरात 9000.00 28265.54 0.00 5480.04 8944.52 14108.67 0.00 4919.98 17,944.52 $2,774.23 

10. हरियाणा 0.00 0.00 0.00 1582.64 0.00 719.50 0.00 1333.31 = 3,635.45 

11. हिमाचल प्रदेश 3880.00 970.00 0.00 0.00 840.50 0.00 0.00 210.13 4,720.50 1,180.13 

12. जम्मू ओर कश्मीर 0.00 0.00 0.00 0.00 1828.83 6529.73 0.00 457.20 1,828.83  6,986.9313. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. ज्ञारखंड 0.00 1726.13 1668.12 417.03 0.00 ` 0.00 0.00 0.00 1,668.12 2,143.16 

14. कर्नाटक 0.00 5089.27 0.00 1500.00 0.00 10309.58 0.00 5579.85 - 22,478.70 

15. केरल 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 1446.82 0.00 0.00 - 1,446.82 

16. मध्य प्रदेश 16324.50 5544.41 0.00 2533.05 | 0,00 2448.68 0.00 5662-27 16,324.50 16,188.41 

17. महाराष्ट 10336.86 29673.95 0.00 21097.21 3829.55 23975.05 0.00 14188.82 14,166.41 "$8,935.03 

18. मणिपुर 9225.12 2306.28 0.00 ` 0.00 0.00 1732.17 0.00 . 2886.94 9,225.12 6,925.39 

19. मेघालय 0.00 0.00 0.00 0.00 ` 0.00 330.21 0.00 550.35 ~ 880.56 

20. मिजोरम ` 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - = 

21. नागार्लैड 0.00 0.00 0.00 0,00 3623.49 905.87 0.00 543.52 3,623.49 1,449.39 

22. ओडिशा 4500.00 2491.60 0.00 0.00 0.00 6806.92 0.00 997827 4,500.00 = 19.276.79 

23. पंजाब 0.00 906.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1810.43 -- 2,716.55 

24. पुदुचेरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ` 2189.00 0.00 252.00 - 2,441.00 

25. राजस्थान 0.00 2772.22 | 0.00 0.00 0.00 1443.65 0.00 1065.06 - 5,280.93 

26. सिविकम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ` 322,92 0.00 538.20 ~ 861.12 

27. तमिलनाडु 8962.07 = 26233.17  4063.50 165.26 0.00 32833.81 0.00. 3976.41 + 13,025.57 63,208.65 

28. त्रिपुरा 9000.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 ` 1350.00 0.00 2250.00 9,000.00 5,850.00 

29. उत्तराखंड 22500.00 = 21927.98 0.00 12955.51 0.00 42320.28 0.00 380.19 22,500.00 77,583.96 

30. उत्तर प्रदेश  4628.00 2642.25 3501.86 186.20 0.00 3662.67 0.00 1549.00 8,129.86. 8,040.12 

31. पश्चिम बंगाल 4718.36 8005.17 5408.33 5094.17 5513.45 5024.94 0.00 3458.52 15,640.14 21,582.80 

कुल 1,22.206.91 158822.25 = 62161.81 = 70093.61 = 26443.54  170206.80 0.00 69049.77 = 2,10.812.26 4,68.172.43 
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377 Wat के 

बीएसएनएल ओर एमदीएनएल के कर्मचारियों 

की स्वैच्छिक सेवानिवृ्ति 

1471. श्री आनंद प्रकाश परांजपे : 

श्री ए. गणेशमूर्ति : | 

श्री एकनाथ महादेव गायकवादह : 

श्री भास्करराव aaa पारीलं खतगावकर : 

श्री पी. विश्वनाथन : 

श्री सुरेश कुमार viet : 

श्री gars गं. अहीर : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंग यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि.ः 

(कर) क्या वीएसएाएल ने अपे कर्मचारिग फे लिए स्वैच्छिक 

Satta योजना (वौआरएस) का west क्रिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी Sho क्या है ओर इसकं क्या कारण 

है; 

(ग) ̀ इस योजना हेतु कितनी धनराशि नियत कौ गई है; 

(घ) इस योजना को कब तक शुरू किये जने कौ संभावना 

है; 

(ङ) क्या अन्य सार्वजनिक क्त्र कौ टेलीर्कोमि कम्मनी 

एमरीएनएल के कर्मचारियों के लिए वैसे ही प्रस्ताव विचाराधीन है; 

ओर ` 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी, व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (ST. 

INT किल्ली) : (क) बीएसएनएल ने अपने कर्मचारि्यो कं लिए 

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कोम (वीआरएस) का प्रस्ताव नहीं किया है। 

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हए प्रश्न नही 

उटता। 

इलेक्टनिक सामानों का 

बीआईएस प्रमाणन 

1472. श्री आधि शंकर : क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 378 

(क) क्या भारतने इलेकटोनिक सामानो क लिए अपने मानक 

तय किए है तथा भारत मे इस हेतु भारतीय मानक oe (वीअरईएस) 

से मानक अनुपालन प्रमाण--त्र पानः सभी विनिर्माताओं फ़ लिप् 

अनिवार्य कर दिया गया है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्याहै ओर इस पर निर्माण 

उद्योग कौ क्या प्रतिक्रिया ठै; | 

(ग) क्या उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओर 

घटिया इलेक्टौनिक उत्पादो के चौर बाजार (ग्रे मार्किट) पर अंकुश 

लगाने & लिए संभवतः यह कदम टाया गया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्यार; ॐर 

(ङ) दस पर सरकार ने क्या कारवाई की है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

सरकार ने 3.10.2012 को जारी “scala ओर सुचना प्रोद्योगिकौ 

माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए stent) . अदेश, 2012" नामक 

अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्यं किया है कि 15 इलेवटरोनिक sagen 

को अधिसूचित सुरक्षा मानकं कं अनुपालन के लिए बीआईएस के 

पास पंजीकृत किया जाए। यह आदेश 3 अप्रैल, 2013 मे लागू होगा। 

(ख) मदो तथा संबंधित भारतीय सुरक्षा मानकं का ANT राजपत्र 

मे प्रकाशित अधिसूचना कौ अनुसूची मे दिया गया है जो वैवसाइट 

hitp://deity.gov. in/eon tenVelectronic-hardware#std पर् उपलब्ध 

है इस अधिसूचना को उद्योग संघो सहित पणधारकों से यथोचित परामर्शं 

करने कै पश्चात् जारी किया गयां है। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। इस आदेश के फलस्वरूप अधिसूचित 

माल को भारतीय बाजार मे Aaa तभी उतारा जाएगा जब इस मामले 

के विनिर्माता ओर आयातकर््ता अपने आपको बीआईएस में पजीकृत 

करा लेते है ओर माल मे अनुपालन संवरधी एक विवरण दिया जाता 

हे। 

(ङ) सरकार ने दिनांक 30.10.2012 को इलेक्टानिकौ ओर 

सूचना प्रोद्योगिकौ माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षा) अदेश 

2012 अधिसूचित किया है। 

 बीआरईएस के we अधिसूचित मानकं के प्रति माल के परीक्षण 

क लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं है तथा प्रयोगशालाओं को 

क्रमिक रूप से मान्यता दे रहा दहेै।
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आयातित माल के लिए इस आदेश को 3.4.2013 से कार्यान्वितं ` 

करने के बरे मे सीमा शुल्क प्राधिकारी अधिसूचित किए mF 

[fect] 

महिला साश्चरता 

1473, श्रीमती भावना पाटील गवली : 

श्री गणेशरावं नागोरावं दूधगांवकर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि; - 

(क) क्या सरकार ने महिला साक्षरता के संबंध A कोई मूल्यांकन 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो महिला साक्षरता मे अन्य देशो की तुलना 

मे देश कारैक कौनसा है ओर इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या महिला साक्षरता कार्यक्रम पीछे चलं रहे है; 

(घ) यदिदहां, तो इसके क्या कारण है; 

(डः) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान महिलाओं को शिक्षित करमे 

के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया भा; 

(च) यदि हां, तौ तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(छ) सरकार ने देश मे महिलाओं हेतु 100 प्रतिशत सहायता 
लक्ष्य प्राप्त करने कं लिए क्या कदम उटाए Cea रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) सरकार द्वारा महिला साक्षरता के संबध मे कोई विशिष्ट 

मूल्याकन नहीं किया गया है। तथापि, dara के आंकड़े 2013 में 

65.4 प्रतिशत महिला साक्षरता दर दशति £1 

(ख) यूनेस्को जैसा कोई निर्दिष्ट निकाय अन्य बातों के साथ-साथ 

महिला साक्षरता पर समान आंकड़ों पर आधारित देशो की Ter 

प्रकाशित नही करता SI | | 

(ग) से (छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षय स्त्री-पुरुष 

अंतराल मे 10 प्रतिशत तक कमी करना था! कोई राज्य-वार लक्ष्य 

निर्धारित नहीं किया गया था। सरकार द्वारा Wel तथा बालकों की 

साक्षरता म वृद्धि करने के लिए क्रमशः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा 

सर्वं शिक्षा अभियान कौ शुरुआत कौ गयी थी। दोनों कार्यक्रमों में 
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महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह कहना काफी मुरिकिल 

होगा कि महिला साक्षरता कार्यक्रम पिछड् रहे है । जेसा कि 2011 कौ 

जनगणना में सूचित किया गया है उक्त दोनों कार्यक्रम के संचयी प्रभाव 

के रूप में महिला साक्षरता दर बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गयी FI 

जो कि 11.79 प्रतिशत की frets दशकीय वृद्धि है। 100 प्रतिशत 

महिला सक्षरता प्राप्त करने के उदेश्य से सरकार ने प्रार॑भिक शिक्षा 

के सर्वसुलभीकरण के लिए निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकारं अधिनियम, 2009 अधिनियपित किया है ओर 15 वर्षं तथा 

उससे अधिक आयुवर्ग मे महिलाओं पर एक नए ढंग से ध्यान देते 

हए रष्टरीय साक्षरता मिशन मे सुधार किया है। 

आईसीसीआर के केन्द्र 

1474. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) देश में भारतीय सास्कृतिक संबंध परिषद् (आईसी सीआर) 

के कितने क्षेत्रीय केन्द्र है ओर उनसे कितने उदेश्य को प्राप्त करन 

की आशा कौ जाती है; 

(ख) क्या आरईसीसीआर ने विश्व के अन्य देशो में भी अपने 

केन्द्र स्थापित किए है; 

(ग) ae a, तो अब तक एेसे कितने केन्द्र स्थापित किये 

गए दै तथा उनके द्वारा किये गये कार्यकलापो का स्थान-वार व्यौरा 

क्या है; 

(घ) क्या बजरीय बाध्यताओं के कारण आईसीसीआर अपने 

केन्द्र स्थापित करने मे समस्या का सामना कर रही दहै; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या दहै ओर इस संबध में 

सरकार द्वारा क्या कारवाई fea जाने का विचार है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) भारतीय 

सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसी आर) भारत भर A 20 क्षेत्रीय केन्द्र 

के नेरवकं का अनुसरण करता है ओर इसका उदेश्य आरईसीसीआर 

ओर स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं, हस्तियो, लोगों तथा सरकारों के 

बीच संबंध स्थापित करना है ताकि उन स्थानीय परम्पराओं का पता 

लगाया जा सके जिनका उपयोग भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् 

TRS स्तर पर आने कलामंचनों मे कर ah ये क्षेत्रीय केन्द्र 

भारत में विदेशी कला मंडलियो के सांस्कृतिक Waal, भारत से बाहर | 

जाने वाले सास्कृतिक शिष्टमंडलो, वि्थिष्ट आगंतुक कार्यक्रमो,
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प्रदर्शनिर्यो, सेमिनारो, सम्मेलन, विभिन छात्नवृत्ति स्कौमों ओर भारत 

मे अध्ययन करने वाले अतर्रष्टीय छात्रों के कल्याण की देख-रेख 

भी करते है । परिषद् कौ क्षितिज शुखलाओं के तहतं क्षेत्रीय केन्द्र उभरते 

क्षेत्रीय कलाकारौ तथा कलामंडलियो को पर्याप्त अवसर देने के लिए 

कार्यक्रमो का आयोजन कर रहे EI 

(ख) जी, हा। 

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् विदेशो मे 3s पूर्ण 

संचालित भारतीय सास्कृतिक केन्द्र ओर 2 shal कौ देख रेख 

कर रहे el इसकौ विस्तृत सूची संलग्न विवरण-1 मे संलग्न है। इन 

सभी सांस्कृतिक Ast द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले कार्यकलापो 

का व्यौरा संलग्न विवरण-॥ A दिया गया है। 

(घ) जी, हां। 

(डः) भारतीय सांस्कृतिक day परिषद् ने अपने नये केन्र 

स्थापित करने ओर विस्तारित अधिदेश को लागू करने के लिए विदेश 

मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि कौ माग कौ है। यह उल्लेखनीय है 

कि नये केन्द्र खोलने के प्रयोजनार्थं समग्र संशोधित अनुमान 2012-13 

ओर बजर अनुमान 2013-14 को प्रस्तुत किए जाने के अलावा इस 

प्रयोजनार्थं अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए मत्रालय को 

अलग-अलग कई अनुरोध भेजे गए है । मौजूदा वित्तीय स्थिति वर्तमान 

केन्द्र को देख रेख करने ओर अपने प्रतिबद्ध कार्यकलापो को पूरा 

करने के लिए भी पर्याप्त नही है। भारतीय सास्कृतिक संबंध परिषद् 

के अध्यक्ष ने प्रधानमत्री, वित्त मत्री, तथा विदेश मत्री को भी परिषद् 

की बजट Gat आवश्यकताओं के बरे मे सूचित किया है। भारतीय 

सांस्कृतिक संबंध परिषद् अपने अधिदेश को पूर्ण करने के प्रयास में 

निधियान संरचना विकसित करने के बाबत विदेश मत्रालय के साथ 

आगे परामर्शं कर रही है। 

वितरण 

विदे स्थित भारतीय सास्कृतिक wal की सूची 

क्र.सं. देश सहित केन्द्र के नाम 

1 2 

1. नेहरू केन्द्र, HT (यूके) 

2. | द टैगोर सेन्टर, बर्लिन, जर्मनी 
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24. 

25. 

जवाहरलाल नेहरू सास्कृतिक केन्द्र, मास्को, रूस 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, अस्ताना, कजाख्स्तान 

बहादुर शास्त्री भारतीय सास्कृति केन्द्र, ताशकत, उजबेकिस्तान 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, दुशाबे, ताजिकिस्तान 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, काबुल, अफगानिस्तान 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका 

जवाहर लाल नेहरू भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया 

गांधी भारतीय सास्कृति केन्द्र, Te aE, attra 

मौलाना आजाद भारतीय सास्कृति केन्द्र, काहिरा, fra 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, डरबन, दक्षिण sara 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्ज टाउन, गुयाना 

महात्मा गांधी सास्कृतिक सहयोग सस्थान, we ath स्पेन, 

त्रिनिडाड एवं टोबेगो | 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, सुवा, फीजी 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, बीजिग, चीन 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, Haas, नेपाल 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, बैकाक, wees 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, आबू धाबी, दुबई 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, क्आलालपुर, मलेशिया 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, तोक्यो, जापान 

भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, मैक्सिको 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, fag, भूटान 



383 प्रश्नों के 

1 2 

26. इदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ढाका, बाग्लदेश 

27. भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, यागून, म्यामां 

28. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, दार-ए-सलमा, तंजानिया 

29. भारतीय सास्कृतिक केन्द्र | सिंओल, कोरिया 

30. भारतीय सांस्कृतिक क्र जुडापिस्ट, हंगरी 

31. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, प्राग, चैकं गणराज्य 

32; भारतीय सास्कृतिक केन्द्र, माले, मालदीव 

33. भारतीय सास्कविक केन्द्र, साओ पोलो, ब्राजील 

34. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, रियाध 

35. भारतीय सांस्कृतिक कन्दर, द हेग, Aeris 

उप-केन्द् | 

1. उप-सास्कृतिक केन्द्र, लाओयेका, फीजी 

2. उप-सास्कृतकि केन्द्र, बाली, इंडोनेशिया 

विकरण 

भारतीय elie कन्दरो के कार्यकलाप 

भारत सास्कृतिक संबंध परिषद् ओर विदेश स्थित इसके 

सास्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक समागम के आदर्शं से अभिप्रेरित-है ओर 

इसलिये ये एसे स्थान होते ह जहां भारतीय संस्कृति ओर मेजबान 

समाज की संस्कृति साथ मिल कर सांस्कृतिक वार्ता एवं सहयोग प्रक्रिया ` 

को मूर्तं रूप देते है। इस प्रक्रिया के दौरान वे भारतीय संस्कृति 

को बढावा भी देते हे। 

भारतीय सांस्कृतिक Sai से नियमित बातचीत एवं मार्गदर्शन के 

जरिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमो की संख्या ओर साथ दही 

इन कार्यक्रमों की विविधता को बढाने मे हम सफल रहे है! इसका 

उदेश्य यही रहा है कि न केवल अपनी संस्कृति को सामने लाकर 

अपितु अन्य समाजो के साथ वार्ताओं एवं सहयोग विकसित करके, 

न केवल भारतीय संस्कृतिक के जरिए अपितु अन्य सास्कृतियों की 
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भाषा के जरिए भी हमरे सास्कृतिक sal को सास्कृतिक कार्यकलापों 

को केन्द्र बनाया जाए इस वार्ता के मुख्य घटकों मे नृत्य एवं संगीत 

कक्षाएं आयोजित करना, कला एवं शिल्प प्रदर्शनिर्यो का आयोजन 

करना, हिन्दी कक्षाओं, साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक पठन, कविता 

पाठ सत्र, व्यापक विषयों जैसे दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, आर्थिक 

Sam, भारत मे सिनेमा आदि विषयो पर व्याख्यान मालाओं का 

आयोजन किया जाना शामिल रै। कई सास्कृतिक केन्द्र ने नए 

कार्यकलाप जैसे फ्यूजन म्यूजिक कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन, कवि 

सम्मेलनों आदि कौ शुरुआत की Si विदेशो मे तैनात भारत आस्थानी 

शिक्षको को * आउररीच कार्यकलापों ', जिनमे अन्य शहरों कौ यात्रापएं 

तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ संयुक्त कार्यक्रम शामिल है, को करने 

के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्थानीय fase का उपयोग भी 

अधिक से अधिक किया जा tet 

इन कार्यक्रमो के स्तर तथां आयामौ मे व्यापक बटोत्तरी हुई है 

ओर हमरे कई केन्द्र ओर अधिक सक्रिय हो गए हैँ तथा वे ओर 

अधिक विविध एवं उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे ह जिनमे 

बृहत स्तर पर बहुभआयामी महोत्सवो का आयोजन भी शामिल है। 

नया डाकघर अधिनियम 

1475, श्री इज्यराज far 

राजकुमारी रत्ना सिह 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या नया डाकघर अधिनियम तैयार कर लिया गया है ओर 

इसे अंतिम रूप दे दिया गया है; 

(ख) यदि हां, तो gant प्रमुख विशेषताएं तथा मुख्य उदेश्य 
क्या है; ओर 

(ग) उक्त विधेयक का प्रवर्तन कवे तक किए जाने कौ संभावना 

है? 

संचार ओरं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (डं 

क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी, नहीं । नया डाकघर अधिनियम तैयार 

vel किया गया है ओर उसे अंतिम रूप set दिया गया eI 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न 

` नहीं Saar
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(घ) डीएमआरसी अपनी स्थापना से लेकर अब तक निर्माण 

कार्य ओर 24 प्रचालनों मे सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। 

निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 

कदम उठाए गए हैः- 

श्री अर्जुन राय : 

डो. मुरली मनोहर जोशी : 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली AA A दुर्घटनाएं ag रही है; 

(ख) यदि a, तो कुल कितने व्यक्ति तथा मजदूर मारे गये 

तथा घायल हुए है ओर विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

ag के दौरान मार गए लोगों के परिवारो को कितना मुआवजा दिया 

गया; ॑ . | 

(ग) सुरक्षा मानक नहीं बनाए रखने तथा काम कौ गुणवत्ता 

सुनिश्चित नही करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई at 

गई है; 

(घ) दिल्ली Fat gra tat दुर्घटनाओं मे कमी लाने के लिए 

क्या कदम/सुरक्षोपाय fea गए है; 

(ङ) क्या यात्रियों कौ बदृती संख्या को देखते हुए सरकार का. 

दिल्ली मेटो मे डिन्बो कौ संख्या के साथ-साथ महिला fea at 

संख्या seri का विचार है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी stu क्या है ओर fea कौ संख्या 

Ha तक aU जाने की संभावना है; ओर 

(3) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कोपिरिशन लिमिटेड 

(डीएमञआरसी) ने यह सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षो के दौरान 

एक यात्री ओर दिल्ली मेट्रो के 10 कामगारौ की मृत्युं हुई ओर तीन 

यात्री ओर 14 कामगार घायल SU इनके व्यौरे ओर भुगतान कौ गई 

मुआवजा राशि का उल्लेख संलग्न विवरण-1. 11 ओर 111 पर किया 

गयां हे। 

(ग) wea के निष्कर्ष के आधार पर डीएमआरसी की 

अनुशासनिक तथा अपील नियमावली के अनुसार कार्भिकों के खिलाफ 

उपयुक्त कार्दवाई की जाती है। 

(i) 

(ii) 

(iii) 

ठेकेदारों का संगठनात्मक सामर्थ्यं ओर कार्य क्षमता 

: प्रत्येक SHA अर्हता प्राप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण 

(एसएचरई) पेशेवर के एक दल की नियुक्ति ओर तैनाती 

करता है। इनकी अपेक्षित संख्या, गठन ओर योग्यता तथा 

अनुभव का उल्लेख ठेका शर्त मे किया जाता है। यह 

दल प्रत्येक Shen के संगठन कै भीतर अनन्यरूपसे 

सुरक्षा Gah कर्तव्यो का पालन करता है। ठेकेदार का 

योजना wate ओर उसका सुरक्षा दल सुरक्षा अपिक्षाओं 
का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यो का 

निरीक्षण करते 1 

बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण (एसएचड) 

लेखा परीक्षा : डीएमआरसी कौ बारही सुरक्षा, स्वास्थ्य 

ओर पर्यावरण (wares) संबंधी wal के प्रावधान के 

तहत, प्रत्येक देकेदार को बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर 

पर्यावरण (एसएचई) लेखा परीक्षा के लिए एक बाहरी 

एजेंसी (डीएमआरसी दारा अनुमोदित) नियुक्त करनी होती 

है । बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण (एसएचई) लेखा 

परीक्षा ठेके कौ पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक तीन महीने 

मे करनी होती है। उक्त लेखा परीक्षा सुरक्षा संबंधी ठेका 

शर्तो के प्रत्येक अनुपालन बिन्दु पर आधारित एक व्यापक 

चेक लिस्ट के आधार पर कौ जाती है। 

सामान्य परापशंदाता सुरक्षा विषटोषज्ञो द्वारा स्थल का 

निरीक्षण : सुरक्षा अपेक्षाओ के अनुपालन कौ निगरानी 

के लिए सामान्य परमर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञो द्वारा नियमित 

रूप से स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। निर्माण स्थलं 

पर अनुपालन Tel कौ जा रही बातो पर अवलोकन रिपोर 

तैयार की जाती है ओर ठेकेदार को इस संबंध में 

डीएमञआरसी को अनुपालन रिपोर प्रस्तुत करने का निदेश 

दिया जाता है। 

डीएमआरसी निर्माण स्थल दलों द्वारा निगरानी : 

उपर्युक्त लेखा परीक्षा ओर निगरानी के निष्कर्ष डीएमआरसी । 

द्वारा रि्कोडं किए जाते है, उनके अनुपालन ओर कार्य 

निष्पादन पर निगरानी रखी जाती है। उपर्युक्त 3 स्तरीय
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कार्य मे जिस भी स्तर पर कार्य निष्पादन मेँ कमी (५) अधिक भीड़ वाली लाइनों जैसे कि जहांगीरपुरी - हुडा 

दिखाई देती है उसे ठीक करने के निदेश दिए जाते सिरी सेटर ओर द्वारका - नोएडा सिरी सेटर/वैशाली लाइनो 

él पर क्रमशः कोचो की संख्या में क्रमशः वृद्धि Hen 

डीएमरसी प्रचालन के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए (viii) edi पर यात्रियों के लिए इस आशय की नियमित घोषणा 
निम्नलिखित कार्काई/उपाय कर रहा हैः- करना कि वे deer पर पाली लाइन से हटकर खडे 

() तकनीकी विभागो द्वारा परिसंपक्तियों का नियमित निवारक a 

vata | (ङ) डीएमआरसी यात्रियों कौ संख्या के आधार पर दनो मे 

(i) भर्ती के बाद कार्य भार संभालने से पूर्वं सभी कार्भिकों च कौ चा मे क्रमशः वृद्धि कर रहय Cl दिल्ली Aat मँ महिला 
का संपूर्ण प्रशिक्षण । fecal कौ संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(i) कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या wea (च) ओर (छ) लाइनक संख्या 2 (जहागीरपुरी — get सिट 

(iv) 

(v) 

(vi) . 

सेटर) पर इस समय € feat वाली 50 A ओर 8 डिन्बों वाली 

सुरक्षा के प्रति स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए 8 BH चल रही है। डीएमआरसी की योजना फरवरी, 2014 तक 8 

नियमित सुरक्षा अभियान। डिन्बे वाली 37 24 चलाने का है। लाइन संख्या 3 (द्वारक - नोएडा 

संगठन की विभिन स्थापनाओं ओ नियमित सुरक्षा सिरी सेट) पर इस समय 6 feat वासी 51 24 ओर 4 fecal वाली 

सेमिनार । 18 द्रेने चल रही है। अतिरिक्त कोचौ की उपलब्धता के आधार पर, 

| | डीएमआरसी कौ योजना जुलाई, 2013 तक सभी ti को 6 fear 

स्टाफ द्वारा असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए नियमित वाली ओर फरवरी, 2014 तक सभी देनो को 8 fea वाली करने 

अंतराल पर मोक fea | काहै। 

वितरण 

पिछले तरीन वर्णो के दौरान yaar यात्रियों के aR ओर भुगतान कौ ग मुआवजा राशि 

वित्तीय वर्षं . -' ` । यात्री का नाम । भुगतान कौ गई 

मुआवजा 

राशि (रूपए) 

, 2010-11 

`  2011-12 

2012-13 

1. श्रीमती पायल शर्मा ~ राजीव चौक मेटो स्टेशन पर घायल हई । 40,000/- 

2. . श्री मनोज जैन - राजीव चौक FA Re पर घायल हए थे। | 40,000/- 

3. . श्री संजय नौरियाल - सिविल लाईंस मेट्रो स्टेशन पर घायल हुए थे। | 40,000/- 

4. श्री राहुल थापा ~ उत्तम नगर वेस्ट मेटो स्टेशन पर मृत्यु हुई, ˆ ` 4,00,000/- 

शून्य ॥ि 

शून्य 
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विवरण-।॥1 1 2 3 

पिछले तीन वर्षो को दौरान ya दिल्ली मेट्रो कामगा के 
4. जय प्रकाश 11,35,480 

OR ओर भुगतान क We मुभावजा UT ° 

5. परमानंद सा 8,02,404 
क्र. मृत कामगार का मुआवजा राशि 

a. नाम (सर्व श्री) (रुपए) 6. रूस्तम आलम 7 86,093 

1 2 3 7. इजहार 8,29,039/- 

1. विपिन एक्का 6 ,33,820/- 8. विजय राणा 7,76 641/- 

2. बलराज सिह 7,50,500/- 9. सुरेन्द्र कुमार 9,79,039/- 

3. घनश्याम 478,260 10. frag 7 56 ,520/- 

विकरण 

fred तीन वर्णो के दौरान घायल दिल्ली मेट्रो कामगार के न्यौरे ओर भुगतान की ग मुआक्जा राशि 

क्र. घायल कामगार का मुआवजा राशि 

a. नाम (सर्व श्री) 

1 2 3 

1. रणजीत उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

2. wa. ATL उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। भुगतान किया 

गया डन्ल्यूसी - 2,58.336 रुपए 

3. संतोष उपचार के दौरान टेकेदार द्वार पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

4. दीपक उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्ययं वहन किया गया। 

5. किशन सिह उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

6. संदीप उपचार के दौरान shan द्वारा परी मजदूरी ओरं चिकित्सा व्यव वहन किया गया, 

7. महेश कमार पंडितं उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पुरी मजदूर ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

8. मो. इकबाल उपचार ` के दौरान Shen द्वार पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया । 

9. मुना कुमार उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। ^ 

10. सम्सुद्दीन उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

11. सुरेश उपचार के दौरान Shen द्वारा पूरी मजदूर ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 
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1 2 3 

12.  मीकेश कुमार ज्ञा 7 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वार. पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

13. रामा नायर उपचार के दौरान ठेकेदार् द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

14. अजय कमार सोनी ` उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

डीजल चालित zac 

1477. श्री जोसेफ रोप्पो : 

श्री uta ware : 

श्री UAT लाल पुनिया : 

क्या संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे कि : | 

(क) देश म डीजल चालित मोबाइल cat कौ संख्या तथा 
. प्रतिशतता राज्य-वार क्या है; 

(ख) क्या इन tat से कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा का 

मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन किया है 

(ग) यदिहा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या रेलवे के बाद रेलीर्कोम क्षेत्र डीजल का दूसरा सबसे 

बड़ा उपभोक्ता है जिसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त डीजल पर 

राजस्व का घाटा हो रहा है; 

(डः) ale a, तो टेलीर्कोम क्षेत्र मे डीजल का कितना उपयोग 

होता है तथा विगत तीन वर्षो के दौरान सरकार को कितने राजस्व 

काघाया Ean है ओर इस संबंध में सरकार ने क्या कारवाई की है; 

(च) क्या यह तथ्य है कि मोबाइल aa के अनुरक्षण कौ 
केमी तथा उनको चलाने & लिए डीजल कौ आपूर्ति मे कमी के 

कारण अधिकांश मोबाइल dat de है; ओर 

(छ) ae a, तो इस Gay में सरकारने क्या कारवाई की 

हि? | 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिद देवरा) : (क) 

देश में दिनांक 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार 5.85 लाख 

मोबाइल dat ह ओर सभी मोबाइल cad मे नैकप पावर के रूप 

मे डीजी सेट स्थापित किए गए रहै। 

(ख) ट्राई ने अपनी रिपोर्ट मे डीजल जनरेटर सेरो के प्रतिदिन 

Bd घंटे चलने का अनुमान लगाते हुए प्रतिवर्षं प्रति stat 8760 लीरर 

डीजल ओसत ईधन उपभोग का उल्लेख किया है। दूरसंचार dail 

द्वार डीजल के दस्तेमाल के कारण लगभग 10 एमरी कार्बनडाई 

TES (सीओ) कुल कार्बन उत्सर्जन का अनुमान दै। तथापि, 

सरकार द्वारा False बीरीएस से कार्बन उत्सर्जन कौ मात्रा का आकलन 

करने के लिए we अध्ययन नहीं किया गया है। | 

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए शून्य है। 

(घ) दूरसंचार क्षेत्र मे डीजल के उपयोग के वास्तविक sine 

उपलब्ध नही है । तथापि, टाई ने अपनी रिपोर्ट मे डीजल जनरेटर Bei 

के प्रतिदिन आठ घंटे चलने का अनुमान लगाते हुए प्रतिवर्षं 8760 

लीरर डीजल प्रति टोवर ओसत ईधन उपभोग का उल्लेख किया 31 

प्रचालकों द्वारा बाजार में उपलब्धं डीजल का दूरसंचार aa मे सेल्युर 
मोबाइल eat को संचालन मे उपयोग किया जा wa #1 

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए शून्य है। 

(च) डीजल कौ आपूर्ति म कमी के कारण मोबाइल बीरीएस 

के अवरुद्ध दहो जने का कोई मामला जानकारी मे नहीं आया है। 

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए शून्य है। 

बेरोजगारी 

1478. श्री वसुदेव आचार्य : 

शेख सैदुल हक : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH : 

(क) क्या सरकार अवगत है कि देश गंभीर बेरोजगारी की समस्या 

से जञ रहा है; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार रेलवे तथा अन्य विभागों के 

साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में 

रिक्त पदों को भरने कौ योजना पर विचार कर रही है; ओर
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(ग) यदिहां, तो तत्स्बधी ब्योरा क्या है ओर सरकारी कार्यालयो, 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो तथा रेलवे पे रिक्त vel की वर्तमान स्थिति 

क्या है; 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय यें राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) श्रम तथा रोजगार मत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कर्प्यक्रम 

के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों सहित संगठित sai मे 2009 

मे 281.72 लाख से 2011 मे 289.99 लाख कौ वृद्धि हुई जिससे 

वार्षिक वृद्धि दर 1.46% दर्ज कौ ag है। निजी क्षत्र पे afte वृद्धि 

दर 5.05% प्रतिवर्षं थी ओर सार्वजनिक aa मे युक्तियुक्त आवश्यकता 

के कारण 0.72% कौ मामूली सी कमी we TI 

(ख) ओर (ग) केन्द्र सरकार मे भीं पर कोई पाबंदी नही 

हे। संबंधित मज्ालय/विभाग vel की कार्यात्मकं आवश्यकताओं के 

मदेनजर मौजूदा अनुदेशो।नियमों के ara के अंतर्गत रिक्तियो को भर 
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(ग) क्या सरकार इन संस्थानों मे शिक्षा कौ गुणवत्ता तथा स्तर 

मे सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही 

है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्सं्बधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य पत्री (डँ. शशी थरूर) 

: (क) ओर (ख) कतिपय संगठनों मे यह राय स्थापित हो रही है कि 

उच्चतर fren संस्थाओं कौ गुणवत्ता ओर मानकों मे कमी on tet FI 

तथापि, गुणवत्ता के बहुत सापेक्षिक ओर व्यक्तिपरक होने कं कारण किसी 

निश्चित निष्कर्षं पर पहुचना बहुत कठिन है कि क्या गुणवत्ता मे कमी 

आ रही है अथवा नहीं । HS कारको, जिन्होने इस विश्वास को स्थापित 

करने मे योगदान दिया होगा कि स्तर गिर रहे है, मे यह तथ्य शामिल 

है कि विगत दशक में, सार्वजनिक ओर निजी दोनों Sat मे संस्थाओं 

कौ संख्या मे कई गुना वृद्धि हई है । इनमे से कुछ ने गुणवत्तायुक्त मानवं 

ओर भौतिक अवसंरचना को स्थापित करने मे समय लिया होगा। केन्द्र 

सकते है । जहां तक रेलवे का संबंध है सुरक्षा, रख-रखाव एवं प्रचालन 

से संबंधित करीब 2 लाख पदों को भरने हेतु अधिसूचना पहले ही 

जारी कर दी गई है। 

दिनांक 01.03.2011 कौ स्थिति के नुसार केन्द्रीय सरकार के 

नियमित सिविल कर्मचारियो (रेलवे सहित) कौ कुल रिक्तिर्यो कौ 

अनुमानित संख्या 5,81,591 Fl केन्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमो 

ओर रेलवे सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमो से संबधित आकदों का 

रख-रखावे केन्द्रीकृत रूप से नहीं किया जाता है। 

उच्च शिक्षा कौ गुणवत्ता तथा स्तर A गिरावट 

1479. श्रीमती sis भैक्लोड 

श्री sata अडसुल : 

श्री dam, पाटिल : 

श्री dita कमार : 

श्री एस. पक्कीरप्पा : 

श्री हमदुल्लाह सईद : 
श्री ate यादव : 

श्री देवजी एम. पटेल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेगे कि : 

(क) क्या उच्चतर रौक्षिक संस्थानों कौ गुणवत्ता तथा स्तर में 

विगत वर्षो मे गिरावर आई है; | 

(ख) यदि दहा, तो aad व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; 

सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि मेँ अप्रत्याशित संख्या मे नई Feta 
संस्थाओं कौ स्थापना भी कौ गईं थी। 

प्रत्यायन प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा संस्थाओं कौ गुणवत्ता के मूल्याकन 

की एक सबसे अधिक विश्वसनीय ओर आत्मपरक प्रणाली हे। लेकिन 

एक अनिवार्य प्रत्यायन दांचे के अभाव मे अनेक Mea प्रत्यायन क 

‘faa आवेदन नहीं कर रही है ओर प्रत्यायन प्राप्त नहीं कर MET EI 

(ग) ओर (घ) सरकार ने अनिवार्य मूल्याकन ओर प्रत्यायन के 

जरिए स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन Hered को सुनिश्चित करने के लिए 

ठोस उपाय किए है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा deen प्रत्यायन विनियामक 

प्राधिकरण विधेयक, 2010 जिसमे उच्चतम शिक्षा संस्थाओं मेँ cada 

विश्वसनीय गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन 

को अनिवार्य करने कौ व्यवस्था है, को 3 मई, 2010 को संसद F 

पुरःस्थापित किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं के अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायनं विनियम, 2012 

को अधिसूचित किया है, जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए स्वयं को 

मूल्यांकित ओर प्रत्यायित कराने को अनिवार्य बनाता है। विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोगं द्वारा विश्व कौ उत्कृष्ट संस्थाओं के साथ सहयोग करके 

भारतीय विश्वविद्यालयों मे उच्चतर शिक्षा के मानकों मे वृद्धि करने के 

` लिए विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं 

कं मध्य अकादमिक सहयोग के मानक का संवर्धन तथा अनुरक्षण), 

विनियम, 2012 कौ अनुमोदित कर दिया गया ZI 

अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् ने भी तकनीकौ शिक्ष 

संस्थाओं में प्रत्यायन को अनिवार्य करने के लिए विनियमो को अनुमोदित 

कर दिया है।
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(हिन्दी) 

परमाणु बिजली का उत्पादन 

1480. श्री हषं वर्धन : 

श्री सुल्तान अहमद : 

श्री महेश्वर हजारी : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

श्रीमती ऊषा ant : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) वर्षं 2008 से पहले देश मेँ परमाणु बिजली का कुल 

कितना उत्पादन होता था ओर Tag पर हस्ताक्षर करने के बाद 
आज कौ तारीख F परमाणु बिजली उत्पादन at क्षमता में हुई 
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वृद्धि wit क्या है; 

(ख) उक्त waht के अनुसार क्या सहायता प्राप्त हो रही है; 

(ग) क्या विकसित देश अपनी परमाणु बिजली उत्पादन में 

कमी लाने की दिशा में कदम उठा रहे है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री वी. 

नारायणसामी) : (क) अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहकार के 

संबध मे सफलता प्राप्त करने से पूर्वं ओर उसके बाद किए गए 

नाभिकोय विद्युत उत्पादन का ota निम्नलिखित तालिका में दिया 

गया %:- 

वर्ष amis असैन्य नाभिकीय सहकारं anita असैन्य नाभिकौय सहकार 

करने से पूर्व करने के बाद 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

18831 26473 ` 32455 मिलियन यूनिट 18801 16956 

मे उत्पादनं | 

ईधन के उपलब्ध होने कौ वजह से, ओर युनि नामतः 

राजस्थान परमाणु विद्युतं संयंत्र, यूनिर 5 तथा 6 (29220 मेगवार) 

ओर कैगा उत्पादन केन्द्र, यूनिट-4 (220 मेगावाट) को she 

करके उत्पादन क्षमता मे भी 660 मेगावार कौ ओर वृद्धि हो पाई 

है। 

(ख) अतररष्टरीय नाभिकीय सहकार करार करने कौ वजह से, 

विदेशी तकनीकौ सहकार पर आधारित बडी क्षमता वाले साधारण 

जल feet को स्थापित करने के लिए ईधन का आयात करना 

ओर नए अवसर उपलन्ध कराना संभव हआ FI | 

(ग) जी, ae 

(घ) नाभिकौय विद्युतं का उत्पादन करने वाले अधिकांश 

„ देश अपने ater विद्युत कार्यक्रम को जारी रखे हुए ईै। 
केवल जर्मनी, facts ओर ताइवान A अपने नाभिकौय विद्युत 

स्त्रो को धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप से बंद करने कौ घोषणा की 

है। ` | । 

(अनुकाद) 

विद्यालयों को खोलना 

1481. श्री प्रदीप welt : 

| श्री मधुसूदन यादव : 

श्री किसनभाई वी. पटेल : 

श्री निशिकांत दुबे : 

क्या मानवं संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः । 

(क) क्या सरकार ने वित्तिय वर्ष 2012-13 में देश मे, 

विशेषकर ates मे नये विद्यालय स्थापित्त करने के लिए धनराशि | 

संस्वीकृत कौ है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा व्या है; 

(ग) सर्व शिक्षा अभियान।/राष्टरीय माध्यमिक शिक्षा अभियान .
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के तहत अन तक कितने wed ओर wead विद्यालयों को राज्य-वार 

मजूरी दी गई/खोला गया; 

(घ) विभिन Ue विद्यालयो मे 2011-12 तथा 2012-13 के 

दौरान भवन, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण, पेयजल 

ओर शिक्षको कौ भरतीं जैसी विभिन अवसंरचनात्मक सुविधाओं at 

प्रतिशतता के संदर्भ मे राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं 

कै लिए आवंटित, जारी ओर उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार 

ain क्या है; 

(च) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत अतिरिक्त 

शिक्षकों कौ भर्ती हेतु कितने पद संस्वीकृत किये गये तथा उनमें 

से अब तक कितने शिक्षकों को राज्य-वार भरतीं किया गया; ओर 

(छ) विभिन राज्यो मे सर्वं शिक्षा (एस.एस.ए.) के तहत 

सरकार ने शिक्षकों कौ भर्ती कौ प्रक्रिया को बति देने के लिए 

क्या कदम उठाए रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डँ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) सर्वं शिक्षा अभियान निधियां नए स्कूलों 

कौ स्थापना करने के लिए मुहैया करायी जाती St सर्वं शिक्षा 

अभियान के अतगर्तं सस्वीकृत नए स्कूलों का राज्य-वार संलग्न 

विवरण-1 मेँ दिया गया है। 

(ग) वर्षं 2012-13 तक सर्वं शिक्षा अधियान ओर राष्ट्रीय 

माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत संस्वीकृत 

प्राथमिक विद्यालयों ओर उच्च प्राथमिक famed की राज्यवार 
संख्या संलग्न विवरण मे दी गई है) 

(घ) वर्षं 2011-12 ओर 2012-13 के दौरान सर्व शिक्षा 

अभियान के अतिर्गत संस्वीकृत स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाकक्षो, 

शौचालय, पेयजल ओर शिक्षक पदों का राज्य-वार व्यौरा विवरण-]]] 

मे दिया गया है। 

(ङ) स्कूल अवसरचना सहिते कार्यक्रम के लिए राज्यो को 

जारी सर्वं शिक्षा जभियान केद्रीय हिस्से को निधियो ओर व्यय राज्य-वार 

संलग्न विवरण-1\ मे दिया गया रै 

(च) ओर (छ) दिसम्बर 2012 स्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 398 

भर्ती ओर सस्वीकृत शिक्षकों का राज्य-वार व्यौरा dara विवरण-\४ 

मे दिया गया है। राज्यो को अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित 

करने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का परामर्शं दिया गया 

है। 

वितरण 

ay 2012-13 4 सर्वे शिक्षा अभियान के अतगत 

सस्वीकरत नए विद्यालय 

क्र.सं. राज्य ay 2012-13 में 

सस्वीकृत विद्यालय 

प्राथमिक ` seq 

प्राथमिक 

1 2 | 3 4 

1. अंडमान ओर निकोबार 15 1 

Braye 

2. आंध्र प्रदेश 435 0 

3. अरुणाचल प्रदेश 123 49 

4. असम 0 0 

5. विहार 0 0 

6. चंडीगढ़ 2 2 

7. छत्तीसगढ़ 8 30 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 27 

9. दमन ओर् दीव 0 2 

10. दिल्ली ` 2 । 2 

11. गोवा 0 0 

12. गुजरात 0 0 

13. हरियाणा 15 4 

14. हिमाचल प्रदेश 0 0 
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1 2 3 4  तिवेरण-। 

15 जम्मू ओर कश्मीर ी 0 एसएसट ओर आरएमणटसए के sala स्वीकृत प्राथमिक 

विद्यालयों ओर seq प्राथयिक विद्यालयों की Fear 

16. RES 0 0 । 
क्र. राज्य एसएसणए आरएमएस 

17. कर्नारक 0 10 स. - 

कुल कुल अनुमोदितं 
18. केरल 0 0 प्राथमिक उच्चं नए 

। विद्यालय प्राथमिक विद्यालय 
19. लक्षद्वीप 0 1. 

विद्यालय 

20. मध्य प्रदेश 179 803 
1 2 3 4 5 

21. महाराष्ट 0 219 , 
1. अंडमान ओर निकोबार 27 17 0 

22. मणिपुर 76 0 दरीपसमूह 

23. मेधाललय 0 0 2. आंध्र प्रदेश 3667 5१4३ 102 

५ अरुणाचल 24. मिजोरम 0 0 3. अरुणाचल प्रदेश 1389 557 33 

` 4. असम 5054 0 0 
25. ames 6 0 

 : 5. बिहार 21419 20182 966 
26. ओडिशा 0 0 । | 

6. चंडीगढ़ 30 ` 30 4 
27. पुदुचेरी 0 0 । , 

7. wine 9797 7780 1341 | 
28. पंजाब 0 21 . 

| 8. दादरा ओर नगर हवेली 62 78 0 
29. राजस्थान 0 0 | ) 

9. दमन ओर दीव 9 6 3 
30. सिक्किम 9 0 

10. दिल्ली . 14 2 0 

31. तमिलनाडु 0 0 । 
11. गोवा ` 0 0 0 

32. त्रिपुरा 34 1 | | 
12. गुजरात 0 0 328 

2 St प्रदेश. ° ¢ 13. हरियाणा ` , 94 1710 37 

24 उत्तरखड . 46 23 14. हिमाचल प्रदेश 80 1393 136 

35. UTA बंगाल 100 415 15. जम्मू ओर कश्मीर 10894 6981 530 

कल 1041 1613 16. aS 19254 10206 894 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17. कर्नाटक 3208 2600 305 27. पुदुचेरी 10 5 11 

18. केरल 387 2 112 28. पंजाब 233 858 222 

19. लक्षद्रीप 6 6 4 29. राजस्थान 25746 20844 0 

20. मध्य प्रदेश 27452 16891 944 30. सिक्किम 62 93 0 

21. महाराष्ट 8333 708 0 31. तमिलनाडु 1843 5379 1254 

22. मणिपुर 411 158 116 32. त्रिपुरा 1223 1003 83 - 

23. मेघालय 1917 2248 25 33. उत्तर प्रदेश 27067 29688 1021 

24. मिजोरम 275 336 8 34. उत्तराखंड 1196 1333 228 

25. नागार्लैद 393 552 147 35. पश्चिम बगाल 16560 8011 0 

26. ओडिशा 9509 11354 709 कुल 20249 156954 9336 - 

विवरण 

एसएसए् के अतर्गत स्वीकृत स्कूल भवनो, कक्षाओं, शौचालयो, पेयजल ओर शिक्षकों के 

पदो का wear न्यौरा 

क्र.सं. राज्य 2011-12 2012-13 

स्कूल अतिरिक्त पेयजल शौचालय शिक्षक स्कूल अतिरिक्त पेयजल शौचालय शिक्षक 

भवन कक्षा कतौ भवन कक्षा के 

कक्ष पद कक्ष पद 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ` 12 

1. अंडमान ओर निकोबार 5 113 3 33 59 32 5 167 

दीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश 17 20909 155 15660 41220 435 22342 0 7449 50590 

3. अरुणाचल प्रदेश 124 608 0 584 6975 123 413 1094 7349 

4. असम 2296 11886 0 9523 25751 0 14498 12125 31832 

५. बिहार 2 84822 123 24383 318804 9 0 2859 15602 4216441 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. चंडीगढ़ 79 0 9 0 881 2 0 0 1390 

7. छत्तीसगढ़ 333 8574 - 278 24208 70404 45 1630 378 = 38044 = 80311 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 208 0 0 901 0 37 162 1015 

9. दमन ओरं da 1 3ॐ5 21 6 143 2 11 95 154 

10. दिल्ली 2 543 0 256 2477 1 300 227 ` 6316 

11. गोवा | 0 108 230 220 226 0 0 226 

12. गुजरात 0 14569 0 1220 15052 16576 9661 33372 

13. हरियाणा 25 6643 167 1365 139 12 3036 26 4897 = 14074 

14 ` दिमाचल प्रदेश 60 828 373 4199 15 334 1103 .. 5090 

15. जम्मू ओर कश्मीर . 447 2112 0. 7939 41687 253 7755 8170 59711 

16. आारखंड 74 9728 716 1650 104051 0 26920 309 7465 ` 104231 

17. कर्नारक 0 4229 = 318 2922 35441 15 3483 152 3378 . 35456 

18. केरल 130 267 0 722 8524 9 37 32 | 2582 8618 

19. लक्षद्रीप | 0 0 0 0 60 3 € 

20. मध्य प्रदेश 1500 ` 13320 384 21648 181349 1077 6764 851 19110 198142 

21. महाराष्ट 4 14591} 377 1043 49981 = 760 4559 3 21230 49981 

22. मणिपुर 0 ` 1036 0 0 1493 = 521 36 9 3037 

23. मेघालय 1466 0 0 0 - 13785 2 | 47 12765 

24. मिजोरम 86 33 9 0 2776 168 72 4 1124 3007 

25. नागार्तँड 198 81 10 9 .. 3780 138 168 91 837-3780 - 

26. ओडिशा “399 8490 252 2715 105636 ` 9 17041 - 182 | 65733. 105636 

27. पुदुचेरी 0 62 25 40 159 45 26 96 147 ` 

28. पंजाब 0 ` 2683 6 2666 17744 21 0 6930 17744 1786 
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7 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 

29. राजस्थान 6 7016 181 1791 113032 126 3789 = 9523 6657 11032 

30. सिक्किम 1 78 53 . 883 0 3 0 69 729 

31. तमिलनाडु 63 5105 3356 10666 430 3210 = 1803 17925 50779 

32. त्रिपुरा 0 703 7 2171 8397 36 1404 10 525 8817 

33. उत्तर प्रदेश 11537 19335 0 440251 0 15262 1629 3660 464822 

34. उत्तराखंड 233 1097 8 2256 11644 323 869 2236 12022 

35. पश्चिम बंगाल 0 28963 831 9541 182951 735 61464 0 : 25789 198671 

कुल 19111 268773 7448 145744 1867711 4867 214399 17909 28375 2104714 

विवेरण-।\/ 

याज्यो कौ जारी एरुएसए को अतरत wala हिस्से की तिधियां 

क्र.सं. राज्य का नाम 2011-12 2012-13 

स्कूल ad सहित व्यय (राज्य के स्कूल -ढाचे सहित व्यय (राज्य के 

केन्द्र का हिस्सा हिस्से सहित) केन्द्र का हिस्सा हिस्से सहित) 

(28.02.2013 के (28.02.2013 के 

अनुसार) अनुसार) 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 183551.72 337247.68 136049.46 174028.18 

2. अरुणाचल प्रदेश 23880.10 26705.67 17984.73 18734.89 

3. असम 106921.15 1244930.52 90881.60 79620.85 

4. बिहार 185108.20 408936.04 272462.25 409445.36 

5. त्ती सगृ 69870.22 133902.11 85015.73 108060.30 

6. गोवा 1079.14 1934.35 513.04 1030.64 

7. गुजरात 88027.79 141781.07 113918.08 143521.05 

8. हरियाणा 40461.41 | 77193.80 29910.35 47257.62 



407 Wa के 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 408 

1 2 3 4 5 ee „3 ____ 4 5 ____ ¢ 

9. हिमाचल प्रदेश 14192.78 ` 25196.78 7052.93 14472.83 

10. जम्मू ओर कश्मीर 30070.50 104733.46 50805.85 48439.70 

11. इारखंड 57903.46 117232.77 56183.87 97313.41 

12. कर्नाटकं 62788.35 . 124995.76 39936.69 , 93882.04 

13.. केरलं 17021.85 ` 26046.45 13449.14 23923.17 

14. मध्य प्रदेश 190427.12 342831.82 135343.30 246798.24. 

15. महाराष्ट 117962.58 181066.45 99574.73 ` 115198.31 

16. ` मणिपुर 3940-55 8389.53  15862.44 6757.72 

17. मेघालय 14410.60 ,; ` 1978259, 18670.78 16283.15 ` 

18. मिजोरम 10814.05 14084.57 15320.60 7446.00 

19. APIS 9798.33 10315.05 11232.12 9387.08 

20. ओडिशा 92719.98 162570.06 100807.62 138621.84 

21. पंजाब 48112.44 , 64703.06 41972.68 54362.98 

22. राजस्थान 148580.86 313064.40 143520.11 257663.11 

23. सिक्किम 4022.84 4453.04 1493.85 | 2856.63 

24. तमिलनादु 68141.96 116817.50 62672.47 61264.50 

25. त्रिपुरा 17493.76 24263.63 8010.11 9031.41 

26. उततर प्रदेश 263682.61 515804.16 362476.26 420993.89 

27. उत्तराखंड 20892.49 39936.44 17941.10 2859108 

28. पश्चिम बंगाल 177652.74 298627.19 258056.58 368542.46 

29. अंडमान ओर निकोबार 907.36 1606.37 1089.28 1245.47 
द्वीपसमूह । 

30.. चंडीगड ̀ 1611.21 3301.27 972.64 2531-76 

31. 564.35 958.80 दादरा ओर. नगर हवेली 796.36 652.76 ` 
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1 2 3 4 S 6 

32. दमन ओर दीव 257.06 485.42 233.12 398.75 

33. दिल्ली 3783.29 8008.74 3251.90 4338.94 

34. merely 127.86 363.28 57.62 179.14 

35. पुदुचेरी 757.62 1275.50 518.91 779.78 

कूल 2077538.33 3783409.92 2213894.70 3013971.08 

विवरण“ , 2 3 4 

शिक्षको की भर्ती 
12. गुजरात 58688 31430 

क्र. राज्य 2012-13 तक 31.12.2012 
. संस्वीकृत 13. हरियाणा 13435 11286 

स. सस्वीकृत तक भरतीं 

किए गए 14. हिमाचल प्रदेश 5856 3653 

1 2 3 4 15. जम्मू ओर कश्मीर 43471 40501 

1. अंडमान ओर निकोबार 210 198 16. Wes 120396 81974 

द्वीपसमूह 
17. कर्नारक 29055 24278 

2. आंध्र प्रदेश 39189 27402 | | 
18. करल 2925 । 0 

3. अरुणाचल प्रदे 7262 6153 
19. लक्ष्रीप 38 17 

4. असम 48808 40756 
20. मध्य प्रदेशा . 173855 94745 

5. बिहार 403413 198035 

21. महाराष्ट 42091 - 15387 

6. ase 1390 1060 
22. मणिपुर 2871 2719 

7. छत्तीसगढ़ 67507 57193 

23. मेघालय 13262 9050 

8. दादरा at am 937 452 

हवेली | 24. मिजोरम 2485 2175 

9. दपन ओर दीव 119 42 25. नागार्लैड 3147 2936 

10. दिल्ली 7104 3136 26. ओडिशा 89901 79817 

11. मोवा 169 179 27. gat 48 37



1 2 3 4 

28. पंजाब 14090 11488 

29. राजस्थान 114132 | 10089 

30. सिक्किम | 724 405 

31. तमिलनाडु 33214 34526 

, ॐ2. त्रिपुरा 6980 | 6435 

33. उत्तर प्रदेश - 423553 264466 

34. उत्तराखंड 14316 5046 

35. पश्चिम गाल 198253 136630 

कुल 1982894 1294496 ति 

सापुदायिक कालेज 

1482. श्री तथागत wert : 

श्री wet. नाना पाटील : 

क्या मानवं संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

(क) सामुदायिक कालेज के माडल।पाट्यक्रम का व्योरा क्या 

(ख) सामुदायिक कालेजो मेँ अनुमत निजी भागीदारी कौ 

प्रतिशतता क्या है; 

(ग) इन कालेज मेँ दिए जने वाले पादुयक्रम/व्यावसायिक ` 

प्रशिक्षण का व्यौरा क्या दै 

(घ) क्या ये सामुदायिक कालेज मुख्यतया उन त्रो, जहां 

वे स्थापित है की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैया 

a wea हितों के प्रति उनका gqara ज्यादा है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है2 

मानव संसाधन विका मंत्रालय में राज्य मंत्री (at शी 

थरूर) : (क) दिनाक 03/09/2012 को अधिसूचित राष्ट्रीय 

व्यावसायिक शिक्षा अर्हता RHI (एनवीईक्यूएफ) कं अनुसरण मे, 
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अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद (ठ्आईसीरीई) 3 

विशेषज्ञताओं हेतु 35 माडल Wess तैयार feu है जो इसकी 
वैनसाइट www.aicte-india, orgévocationaledu. him, W उपलब्ध 

C1 तथापि, प्रत्येक सामुदायिक कालेज को क्रमशः उपर्युक्त माडल 
एवं ज्ञान तथा कौशल हेतु तकनीकी शिक्षा के बोड/परिषदों 
एवं विश्वविद्यालयों के मानदंड एवं स्तरो को ध्यान मेँ रखते हुए 

व्यापार, सेवा, कृषि तथा सभी स्तरो पर संबद्ध aa सहित उद्योग 

के साथ परामर्शं से अपना स्वयं का पादुयक्रम विकसित करना 

होता है। 

(ख) निजी भागीदारी के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं 

कौ गई है। तथापि इस योजना मे कारोबार, सेवा, कृषि एवं सभी 

स्तरो अर्थात् डिजाइन विकास एवं. पाठ्यक्रम डिलीवरी, 
प्रिक्षुको/अध्यापकों का प्रशिक्षण, सहायक संकाय कौ आपूर्ति, 

व्यावहारिके प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं नियोजन जैसे संबद्ध 

क्षेत्रो सहित उद्योग कौ सहभागिता की व्यवस्था है। अतः उद्योग कौ 

भागीदारी के स्तर कालेज-दर-कालेज भिन दहगे। 

(ग) सामुदायिक कालेज समुदाय कौ आवश्यकता के आधार 

पर विभिन व्यावसायो मे प्रशिक्षुओं कं लिए ag प्रवेश एवं बर्हिगमन 

विकल्पों के साथ डिग्री स्तरीय क्रेडिट आधारित माडयलर् पादूयक्रमों 

को अल्प अवधि प्रदान witty 

(घ) ओर (ङ) सामुदायिक कालेज, मुख्य तौर पर समुदाय 

कौ आवश्यकताओं को पूरा att) तथापि, चूंकि वे एनेवीईक्यूएफ 

के मानकं के अनुरूप Bh इसलिए प्रशिक्षुओं कौ राष्ट्रीय स्तर 

पर स्वीकार्यता एवं गतिशीलता होगी] 

कश्मीर में संयुक्त we सेना. 

पर्यवेक्षक समूह 

1483. श्री fata सिह चुना । 

श्री गोपीनाथ qe : 

क्या विदेश Wat यह बताने की कृपा करेगे कि 

(क) क्या जम्मू ओर कश्मीर (जे. एंड के.) मे संयुक्त राष्ट 

सेना पर्यवेक्षक समूह के कर्मीं अभी भी उपस्थित है; 

(ख) यदि ही, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर उनकी उपस्थिति 

के क्या कारण रहै; 

(ग) क्या सरकार wy ओर कश्मीर मे नियंत्रण रेखा
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(एल-ओ.सी.) पर Bal प्रासगिकता के बरे मे सहमत नहीं 

है तथा हाल मे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ टकराव हुआ 

था; 

(a) यदि हा, तो तत्सबधी = क्या है; ओर 

(ङ) क्या सरकार का कश्मीर मे उनके कार्यालय वंद करने 

का विचार है ओर यदि हां, तो तत्सबधी em क्या है? 

faces मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर) : 

(क) से (ङ) जी, हा। यूएनएमओजीआईपी के संयुक्त Wee सुरक्षा 

परिषद के सकल्प के तहत स्थापित किया गया था तथा यह जुलाई, 

1949 के कराची करार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर मे स्थापित 

युद्ध विराम रेखा के wide के लिए था। भारत तथा पाकिस्तान 

के बीच 1972 के शिमला करार समपन होने के पश्चात दोनों 

देशो ने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने 

प्रतभेदौ का समाधान HA का संकल्प लिया ti इस बात पर 

भी सहमति हई धी कि दोनो ya 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध 

विराम के परिणामस्वरूप स्थापित नियंत्रण रेखा का सम्मान करेगे 

तथा कोई भी पक्ष आपसी मतभेदं तथा विधिक arent के 

बावजूद इसमे एकतरफा परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा) 

दोनो पक्ष इस बात से भी सहमत थे कि वे इस रेखा का उल्लंघन 

करके बल प्रयोग अथवा धमकियां से परहेज SOT इसलिए सरकार 

का यह विचार है कि शिमला करार तथा नियंत्रण रेखा कौ स्थापना 

से यूएनएमओजीआईपी कौ भूमिका समाप्त हो गई टे ¦ इसलिए नियंत्रण ` 

रेखा पर् 8 जनवरी, 2013 की घटनां कौ जाच युएनएमओजी आपी 

द्वारा करवाए जाने के सबध मे पाकिस्तान का Weta स्वीकार्य नहीं 

दै] 
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[feat] 

लोक शिकायत ओर पेंशन मामले 

1484. श्री महेन्दरसिह पी. der: क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के 

दौरान देश के विभिन राज्यों से लोक शिकायत ओर पशमे संबंधी 

शिकायतें faci रहै; 

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान asset 

राज्य-वार/वर्ष-वार AN क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने एेसी शिकायतों के निपटान के लिए क्या 

कार्रवाई को रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ait पेंशन मंत्रालय के राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय AW राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी) : (क) ओर (ख) जी हां, वर्ष 2011, 2012 

ओर 27 फरवरी, 2013 तक दोनों मोड अर्थात् आनलाइन ओर 

डाक के जरिए प्राप्त लोक शिकायतों ओर पशन संबधी मामलों 

से जुडी कुल शिकायतौ का राज्य-वार ओर वर्ष-वार् व्यौरा संलग्न 

विवरण मे दिया गया है। 

(ग) शिकायतों at जांच करने के we शिकायतों के शीघ्र 

निपरपरे के लिए इन्हे संबधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है 

तथा इसकौ सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। इन शिकायतों 

के निपटान कौ जिम्मेदारी संबंधित wat कौ है। 

विवरण 

पिछले तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान 27.02.2013 तक कौ स्थिति को अनुसार 

राज्यो म प्राप्त शिकायतों का ada व्यौ 

क्र.सं. राज्य 2012 । 2013 (27 फरवरी, 

2013 तक) 

1 2 4 2 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 55 24 

सरकार 
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1 2 3 4 5 

2. आध्र प्रदेश सरकार | , 1720 7 2524 401 

3. अरुणाचल प्रदेश सरकार 30 42 | 3 

4. असम सरकार | | 226 ) 261 | 46 

5. द्र सरकार ` | 638 767 | 133 

6. GUMS सरकार 152 ` | 202 22 

7. गोवा सरकार | । 120 ` 84 12 

8. गुजरात सरकार | वि 1025 । = 12 | । 212 

9. हरियाणा सरकार । 1099 - | 1108 164 

10. हिमाचल प्रदेश सरकार 165 172 ` ` 17 

11. जम्मू ओर कश्मीर सरकार | 298 327 | 43 

12. ORGS सरकार `  . ॐ | | 339 | 60 

13. कर्नारक सरकार : 1250 ` ` 1199 | 170 , 

११, केरल सरकाः | ` ` ` ॐ | 515 | 58 

15. मध्ये प्रदेश सरकार | 4 = 1085 175 

16. महाराष्ट सरकार ` ` | 2796 | = छ  , 4 

17. मणिपुर सरकार ` ।  _ | 4 = 22 ` 5 

18. . मेधालय सरकार : 3 BB 6 

19. “ante सर्का, | __ + & 9 ` वि 1 

20. ams: सरकार । ` 18 | ` -26 | 1 

21. ओडिशा सरकार  . - ` - 53. 694 86 

2. पुदुचैरी सरकार ` ` | ` | 121 | 113 = | 20 

23. पंजाब सरकार. |  - 869 . 1118 198 



417 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 418 

1 2 3 4 5 

24. राजस्थान सरकार 1065 1225 218 

25. सिविकम सरकार 21 24 1 

26. तमिलनाडु सरकार 4965 3933 591 

27. त्रिपुरा सरकार 48 52 11 

28. संघ राज्य क्षेत्र dems सरकार 130 83 22 

29. संघ राज्य क्षेत्र दादरा ओर नगर हवेली 10 11 2 

सरकार 

30. संघ राज्य क्षेत्र दमन ओर दीव सरकार 12 10 0 

31. संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्ीप सरकार 16 14 3 

32. उत्तर प्रदेश सरकार 2798 3198 551 

33. उत्तराखंड सरकार 380 505 81 

34. पश्चिम बगाल सरकार 1411 1289 245 

` अजा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों में तकनीकी थरूर) (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
शिक्षा का प्रसार 

1485. श्री सज्जन वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) आज at तिथि कं अनुसार देश मे विशेषकर मध्य 

प्रदेश मे अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों मे शिक्षा 

का प्रसार ओर Se तकनीकौ शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई 

जा रही योजनाओं के नाम क्या है; 

(ख) क्या अनुसूचित जातिर्यो/अनुसूचित जनजातियों के 

विद्याधिवों को वास्तव म इन योजनाओं से लाभ wea है; ओर 

(ग) ae a, तो गत तीन वर्णो के दौरान आज कौ तिथि 

तक इन योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जातियो/अनुसूचित 

जनजातियों के विद्यार्थियौ की संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मती (ड. शशी 

(एञईसीटीई) , ग्रेज्युएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (swe) 

ओर tequ फार्मसी wiegs टेस्ट उत्तीर्ण छात्रौ को स्नातकोत्तर 

छात्रवृति प्रदान करती है। इसके अलावा एआईसीरीईं की मध्य प्रदेश 

राज्य सहित देशभर मे usages अनुमोदित पात्र संस्थामे a. 

जा.८अ.ज.जा. कं विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों कं निर्माण हेतु सहायता 

संस्वीकृत करने कौ योजना है। इसफे अतिरिक्त पालीटेक्नीकों के 

जरिए समुदाय विकास योजना के अंतर्गत एआईसीरीई अनुमोदित 

पालीरेक्नीकों के जरिए अल्प-अवधि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता 

है ताकि अ.जा./अ.ज.जा. सहित समाज के सभी Sal को प्रशिक्षित 

किया जा aa | 

(ख) ओर (ग) पिछले तीन asf के दौरान उपर्युक्त छत्रवृति 

ann से लाभान्वित विद्यार्थियो कौ राज्य-वार् संख्या संलग्न विवरण] 

मे दी गई है, है, ओर सीडीरीपी योजना के अंतर्गत लाभान्वित 

विद्या्थियो का व्यौरा संलग्न faa में दिया गया हे।
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orga योजना से लाभाववित ferential क राज्यवार संख्या 

6 मार्च, 2013 

विवरण-। 

लिखित उत्तर 420 

राज्य/सघ राज्य क्षेत्र aa. के विद्यार्थियों की संख्या am. के विद्यार्थियों . at. संख्या 
नि 1. 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 ` 

1 2 3 4 5 ee 4 5 ऽ > न 6 ` 7 

Baas 30 ॐ 40 | 9 6 8 

गुजरात 152 205. 211 111 202 . ` 140 

मध्य प्रदेश 278 474 467 49 58 61 

अंडमान ओर निकोबार ~ - = = - - 

द्वीपसमूह 

अरुणाचल प्रदेश 1 = 2 31 ` - 43 

असम 7 10 20 8 8 16 

्ारखंड 30 24 25 3 16 13 

मणिपुर - - ~ - ~_ ~ 

मेघालय _ = - - ~ ~~ 

मिजोरम - - - -- ~ _ 

ओडिशा 28 27 40 5 8 5 

सिक्किम — - - - _ ~ 

त्रिपुरा - — - - - - 

| पश्चिम जगाल 52 82 155 3 8 18 

बिहार - - ` - = ~ - 

- उत्तर प्रदेश ` 239 215 280 3 7 8 

उत्तराखंड 30 63 67 3 9. 7 

चंडीगढ़ 17 9 31 6 4 . 4 

_ दिल्ली | 15 13 40 6 3 : 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

हरियाणा 100 118 174 4 - 5 

हिमाचल प्रदेश - 4 7 _ _ _ 

जम्मू ओर कश्मीर - = - - - _ 

पंजाब 48 53 112 4 5 5 

राजस्थान ` 35 54 53 13 12 14 

आध्र प्रदेश 1814 2243 3739 388 604 974 

पुदुचेरी 9 8 32 1 _ _ 

तमिलनादु 744 1057 1374 18. 34 34 

कर्नारक 300 391 581 78 112 | 163 

केरल 73 109 220 1 3 14 

दमन ओर दीवं - -- -- -- _ _ 

गोवा 2 = ~ 1 ~ = 

महाराष्ट ` 685 926 1113 40 56 68 

कुल 4689 6121 8784 785 1156 1601 

विवरण-५1 

erin के माध्यम से समुदाय विकास क योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति (सीडीरीपी) 

क्र.सं. राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 

अजा. अ.ज.जा. SH. RAT. अ-जा. अ.ज.जा. 

पु म पु म पु म पु म पु म पु म 

1 2 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 

1. राष्ट्रीय राजधानी 0 0 0 147 197 10 12 124 268 3 30 

aa दिल्ली 

2. हरियाणा 0 0 0 618 541 8 2 917 1163 78 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 

3. हिमाचल प्रदेश 8 3 0 0 265 102 16 6 214 228 15 7 

4. जम्म् ओर 0 97 0 32 608 779 385 357 376 712 352 356 

कश्मीर 

5. पंजाब 0 9 0 0 1505 2228 5 36 1681 2890 22 25 

6. चंडीगढ़ 0 0 0 0 12 82 1 1 105 274 2 0 

7. राजस्थान 0 0 0 0 247 336 44 69 601 548 289 260 

8. उत्तर प्रदेश 38 1 2 0 2184 1874 38 41 2993 2199 95 74 

उत्तराखंड 0 0 0 0 73 56 8 2 388 539 118 21 

10. अश्र प्रदेश 147 531 56 134 1093 3238 443 873 1262 3396 , 466 758 

11. कर्नाटक 245 556 149 348 = 1536 = 3014 987 = 1884 1195 = 2600 692: 1752 

12. केरलं 150 388 13 68 677 1943 66 307 692 2470 120 327 

13. तमिलनाडु 250 796 15. 46 2751 6258 301 54 2354 7224 208 586 

14. पुदुचेरी 4 12 60 22 105 92 3 0 

15. लक्षद्वीप 

16. दादरा ओर 

नगर हवेली 

17. दमन ओर दीव 

18. गोवा 0 1 0 14 ` 2 47 30 211 18 37 48. 199 | 

19. गुजरात 29  - 83 9 42 387 ` 1338 423. 1025 437 1280 511 957 

20. मध्य प्रदेश 0 0 0 0 854 506 356 256 911 642 432 378 

21. Bins 6 8 5 23 359 301 500 550 239 328 428 505 

22. महाराष्ट 133 251 31 78 1145 1911 386 676 1306 1768 479. 733 

23. अंडमान ओर 0 9 0 0 6 4 4 2 0 0 41 70 

निकोबार graye
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24. बिहार 0 0 0 0 59 77 43 38 147 151 5 19 

25. द्ारखड 0 0 0 0 56 34 74 107 243 241 213 325 

26. ओडिशा 64 46 63 33 55 39 56 58 206 282 237 395 

27. पश्चिम बगाल 9 0 0 0 125 73 159 94 774 918 207 255 

28. अरुणाचल प्रदेश 

29. असम 0 0 0 0 26 22 56 77 53 73 56 72 

30. मणिपुर 

31. मेघालय 0 0 0 0 10 8 15 10 0 11 41 100 

32. मिजोरम 0 0 0 0 2 6 2 22 0 0 210 60 

33. APTS 0 0 0 0 2 4 2 20 0 0 185 220 

34. सिक्किम 

35. त्रिपुरा 0 0 0 0 5 2 10 10 88 12 46 6 

कुल 1074 2773 . 343 818 14869 25042 4428 7286 17429 30346 5602 8515 

(अनुकाद] (घ) यदि a, तो तत्सबधी aio क्या है ओर इस संबंध 

टी.आर.ए.आह. की भूमिका 

1486. श्री चंदकांत खेरे : 

श्री एस. अलागिरी : 

क्या संचार sit सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या री.आर.ए.आई. अपनी भूमिकाः ओर stra परक 

कर्त्व्यो का निर्वहन केर रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी am क्या है; 

(ग) क्या दूरसंचार ग्राहको के अधिकारौ के संरक्षण मेरी. 

आर.ए.आई. द्वारा He कोताही बरती जा रही है; 

मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है; ओर 

(ड) टी.आर.ए.आई. द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विषरूद्ध 

ओर दूरसंचार ग्राहकों के पक्ष मे निपराए maga मे fea गए 

आदेशो के मामलों का न्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सज्य मंत्री तथां 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit मिलिद देवरा) 

(क) सरे (ङ) द्रई ने दूरसंचार सेवाओं के विस्तार मै महत्वपूर्ण 

योगदान किया है जिसके परिणामस्वरूप, देश भर मे सेवा प्रदाताओं 

द्वारा दूरसंचार सेवाओं के विशाल नेटवर्क की उपलब्धता ओर उपभोक्ता 

आधार मे वृद्धि हई है। इन उपायो के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं 

को सेवाओं कौ बेहतर गुणवत्ता, दूरसंचार सेवाओं के वहनीय प्रशुल्क 

ओर सेवाओं के चयन आदि के संबंध मे समग्र लाभ मिले है। 

उपभोक्ता नबरो मे अत्यधिक वृद्धि ओर इसकी पहुंच से इस संगठन |
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का कारगर कार्यकरण सिद्ध हुआ है। ये उपलब्धियां भारतीय दूरसंचार 

विनियामक प्राधिकरण (2s) द्वारा विभिन विनियमो, निर्देशो ओर 

आदेशो को जारी करके सहायक विनियामक वातावरणं सृजित करने 

के परिणामस्वरूप By EI 

ae ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के feu, समय 

समयं पर, विभिन कदम उठाए है। इन कदमो का सार निम्नवत 

ae सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही. निष्पादन निगरानी रिपोर्यो 

(पीएमआर) को मार्फत, समय समय पर जारी, सेवा कौ गुणवत्ता 

संबधी विनियमो के द्वारा विभिन सेवाओं के गुणवत्ता संबंधी मानकों 

के आधार पर ट्राई द्वारा निर्धारित बैचमार्को के मद्देनजर सेवा प्रदाताओं 

द्वारा प्रदान कौ गई सेवा की गुणवत्ताकौ निगरानी Hu रहा FI 

ag स्वतंत्र एजेंसियों कौ ama बुनियादी, सेलुलर ओर ब्राडबैड 

सेवाओं की गुणवत्ता का Seva आकलन भी करता हे! इन 

एजसियो द्वारा तिमाही आधार पर एक ग्राहक संतुष्टि. सर्वेक्षण भी 

किया जाता है। जनता/स्टेकधारियों कौ जानकारी के लिए इन जांच 

ओर सर्वेक्षणों के परिणामों का प्रकाशन किया जा रहा है। टाई 

सेवा के गुणवत्ता संबंधी वैचमार्को को पुरा करने म आ रही afi 

को दूर् करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई 

कर् रहा है। 

द्रा ने उन सेवा प्रदाताओं जो बुनियादी टेलीफोन सेवा 

(वायरलाइन) एवं सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सेवा के गुणवत्ता को 

ओर सुदृढ करने के लिए दिनांक 8 नवम्बर, 2012 को ““बुनियादी 

रेलीफोन सेवा (वायरलाइन) गुणवत्ता संबंधी मानक एवं सेलुलर 

मोबाइल टेलीफोन सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012" जारी 

किए थे ओर सेवा मानदंडो के गुणक्ता संब॑धी रैचमार्कों के 

गैर-अनुपालन के fer त्राडबैड सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाने 

के लिए दिनांके 24 दिसम्बर, 2012 को ^" ब्राड्वैड सेवा की गुणवत्ता 

(संशोधन) विनियम, 2012" जारी किए थे। 

टाई ने उपभोक्ताओं के मीररिग एवं बिलिग संबंधी हितों कौ 

रक्षा करने के लिए '* सेवा कौ गुणवत्ता (मीटररिग एवं fate सरीकता 

हेतु व्यवहार कोड) विनियम, 2006" जारी किए थे जिनमें सूचीबद्ध 

योग्य जाचकर्ताओं (आडिररो) कौ area सेवा प्रदाताओं कौ मीटरिग 

एवं बिलिग प्रणाली कौ वार्षिक जांच किए जने का प्रावधान किया 

गया है। सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध onfeett द्वारा विधिवत 
अभिप्रमाणित एक आडिट रिपोर्ट प्रति ad दिनांक 30 जून तक 
प्रस्तुत करनी होती है। सेवा प्रदाताओं को.आडिटरौ द्वारा आदिर 
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रिपोरयो मेँ पाईं गई खामिर्यो को दूर करने के बरे प कौ गई 

कारवाई संबंधित रिपोर प्रतिवर्षं दिनांक 30 सितम्बर तक को दई 

मे प्रस्तुत करनी होती है। 

सेवा प्रदाता द्वारा staan उपभोक्ता कौ शिकायतों के निदान 

मे प्रभावी सुधार के लिए दूरसंचार उपभोक्ताओं at शिकायतों के 

फ़ेमवकं कौ समीक्षा भी की wei टाई ने दिनाक 5 जनवरी, 2012 

को दूरसचार उपभोक्ता शिकायत निदान विनियम, 2012 को अधिसूचित 

किया था। इन विनियमो मे टोल vi उपभोक्ता सुविधा केन्द्र, दो 

स्तरीय शिकायत निवारण कार्यपद्धति, एक विशेष डाकेर नम्बर प्रदान 

करके शिकायतों का पंजीकरण करने, सेवा प्रदाता वारा प्रत्येक सेवा 

aa मे दो सदस्यीय सलाहकार समिति जिसका एक सदस्य टाई 

के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठन का सदस्य होगा, का गठन 

करने, नागरिक चार्टर का प्रकाशन करने ओर वेव आधारित एक 

शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना आदि के साथ एक शिकायत 

केन्द्र कौ स्थापना करने का प्रावधान किया गया FI 

ae ने बाजार में विभिन वाउचरो के प्रस्तावों एवं उनके विपणन 

तथा प्रत्येक वाउचर को चालू किए जाने ओर प्रत्येक उपयोग के 

बाद उपभोक्ताओं को उनके बरे मे सूचना के प्रावधान का भी 

समीक्षा कौ है तथा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता. ` 

संरक्षण विनियम, 2012 जारी किए = 

ae नै अवांक्िति वाणिज्यिक संदेशो (यूसीसी) कौ समस्या का 

निवारण करने के fem दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 को दूरसंचार 

वाणिज्िक सदेश उपभोक्ता प्राथमिकता विनयम, 2010 जारी किए 

थे। इस विनियामक परेमवकं को ओर अधिक qes करने तथा 

विभिन क्रियान्वयन संबंधी at का समाधान करने के लिए टाई 

BRI इन विनियमो मे अनेक संशोधन किए गए है ओर, समय-समय 

पर, निर्देश जारी किए गए है। ` 

टाई ने सेवा प्रदाताओं के पास रखी हई उपभोक्ताओं की अप्रतिदेय 

धनराशि का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि 

(रीसीईपीएफ) को अंतरण करने के लिए दिनांक 15 जून 2007 
को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 

भी जारी किए $1 इस निधि से प्राप्त आय उपभोक्ताओं को शिक्षित 

करने, दूरसंचार के क्षेत्र मे अध्ययन संचालित करने, उपभोक्ता कल्याण 

, के विषय पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करम 

ओर उपभोक्ता को जागरूक करने मे व्यय की जाती है। 

टाई इन उपभोक्ता Wad के साथ नियमित विचार-विमर््घं के
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दवाय दूरसचार उपभोक्ताओं के साथ संपकं करने के लिए उपभोक्ता 

संगठन का पंजीकरण कर रहा है। इस संबंध में, टाई ने उपभोक्ता 

संगठनों के साथ GH करने हेतु प्रेमवकं को सुदृढ करने के 

feu, हाल ही मे, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को उपभोक्ता संगठन 
पंजीकरण विनियम जारी किए है 

उपभोक्ता कं हितो कौ रक्षा करने के लिए उपर्युक्त उपाय 

महत्वपूर्ण रहे है । 

(हिन्दी) 

अखिल भारतीय सेवाओं पे अ.जा./ 

अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 

1487. श्री अशोक HAN रावत : क्या प्रधान मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आई.ए.एस., आई.पी-एस. ओर aww. 

सेवाओं मे अनुसूचित जातियो८अनुसूचित जनजाति्यो के अधिकारियों 

का प्रतिनिधित्व आरक्षण नीति के अनुरूप है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त प्रतिनिधित्व किस हद तक जनसंख्या के अनुपात 

से अधिक अथवा कम है; 

(घ) क्या सरकार नै उक्त सेवाओं के अधिकारियों का 

प्रतिनिधित्वं उनकी sae के अनुरूप करने के लिए कदम saw 

है अथवा Hey sow जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय. के राज्य 

मंत्री तथा प्रधान wat कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी, 

नारायणसापी) : (क) ओर (खे) भास्तीय प्रशासनिक सेवा में 

सीधी भर्ती के सबंध मे आरक्षण का प्रतिशत, भारतीय प्रशासनिक 

सेवा मेँ सीधी भर्ती के मामले मे सरकार की नीति के अनुसार 

अनुरक्षित किए गए एक tet के माध्यम से सुनिश्चित किया 

जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय पुलिस सेवा 

(भा.पु.से.) ओर भारतीय वन सेवा (भा.पु-से.) मे अनुसूचित जाति 

(अ.जा.) ओर अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) वर्गो कौ संख्या 

एवं ward के संनध मे निम्नानुसार हैः- 
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अनुसूचित अनुसूचित 

जातिं जनजाति 

भारतीय प्र्णासनतिक सेवा $ 479 155 

(14.13%) (7.69%) 

भारतीय पुलिस सेवा, 347 158 

(13.71%) (6.4%) 

भारतीय वन सेवा# 268 155 

(13.30%) (7.69%) 

$सीधी भर्ती, 01.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार। 

न्सीधी भर्ती, 01.01.2012 कौ स्थिति के अनुसार । 

सीधी भर्ती, 01.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार । 

(ग) से (ङ) सरकार कौ नीति के अनुसार, अनुसूचित जति 

एव अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 15% ओर 

75% है। रिक्तियो कौ तारीखों ओर उन्हे भरने कौ वास्तविक तारीख 

मे अंतर, इन वर्गो से उपयुक्त अभ्य्थिर्यो कौ अनुपलब्धता, अपनी 

योग्यता के आधार पर चुने गए आरक्षितं anf के अभ्यर्थ्य कौ 

अनारक्षित रिक्तियों पर समसयोजन से नियुक्ति ओर इस प्रकार एसे 

saa के कारण ge रिक्तियों A अनुवर्ती वृद्धि जैसे कारणों 

से किसी निश्चित तारीख पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 

का वास्तविक आरक्षण उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से भिन हो 

सकता oI 

(अनुकाद॥ 

विद्यालयों में सूचना ओर संचार 

प्रौद्योगिकी 

1488. श्री aft पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्णो के दौरान प्रत्येक at मे ओर चालू 

वर्षं के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना ' विद्यालयों मे सूचना ओर 

संचार प्रोद्योगिकी' (ओईसीरी) से कितने शहरी८ग्रामीण विद्यार्थी 

लाभान्वित हुए; , 

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत जारी निधियों 

का राज्य/संघ राज्यकषेत्र-वार व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या प्रयोजन हेतु आवंटित निधियो का संबधित विभागो 

द्वारा उपयोग नही किया जा रहा है; 

(घ) af a, तो इसके क्या कारण है ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कदम sou गए है; ओर 

(ङ) विद्यालयों मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिको के अनुप्रयोग 

मे सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) केन्द्र प्रायोजित योजना ' विद्यालयों मे सूचना ओर 

संचार प्रौद्योगिकी ' (आईसीरी ) के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त कप्यूटर 

शिक्षा योजना के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की 

जाती है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत गत तीन वर्षं ओर 

चालू वर्षं मे 2,38,45,370 छात्रौ (ग्रामीण ओर शहरी) को शामिल 

करने हेतुं अनुमोदन किया है। ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रो के लिए 

निधियां. अलग-अलग उदष्ट या जारी नहीं की जाती है। 

(ख) इस योजना के तहत्र गत तीन वर्षो ओर चालू ay 
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के दौरान जारी कौ गई निधियों का राज्यवार व्यौरा विवरण में 

दिया गया zi 

(ग) ओर (घ) स्कूलों मे आईसीरी योजना के प्रयोजनार्थ 

आवंटित निधयो का विधिवत उपयोग किया गया है, गत तीन वर्षो 

के दौरान आवंटित निधिर्यो के 97 प्रतिशत से अधिक का उएयोग 

किया गया था। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधि के 

उपयोग कौ प्रगति कौ समीक्षा करता है। ओर राज्यो/संघ राज्य क्षेत्र 

हारा निधि्यो का शीघ्र उपयोग करने के लिए कदम sam FI 

(ड) मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी 

पर राष्ट्रीय नीति ओर छात्रो एवं शिक्षकों के लिए आईसीी 

पाट्यचर्चा को अंतिम रूप दिया हे! उदाहरणात्मक माडल बोली 

प्रक्रिया दस्तावेज तैयार किया गया है ओरं राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो 

के मार्गदर्शन के लिए स्कूलो मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिको योजना 

के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्षो को भी लगाया 
है ताकि, स्कूलों मे सूचना ओर संचार vhf प्रभावी रूप भें 

लागू कौ जा We | 

वितरण 

योजना को aaa जारी राज्यवार राशि 

(लाख रुपए मे) 

राज्य/संघं राज्य as का नाम 2009-10 राज्यासंय रज्य कत्र कानाम ऋक-0 = उत्व ` ऋ ` ` -म्ा ` 2011-12 ` 2012-13 
| (1/03/2013 तक) 

1 2 3 "1 2 3 ` 4 ऽ 

अंडमान ओर निकोबार 17.25 67.20 67.20 67.20 

द्रीपसमूह | 

आंध्र प्रदेश , ~ | 0.00 6600.00 6923.50 3927.50 

अरुणाचल wea 105.52 645.59. 58.37 69.12 

असम ` ` "` 0.00 641.00 2182.40 2483.44 

बिहार ` 0.00 0.00 ` oo. 0.00 0.00 

siding 182.75 0.00 `. 7 | 0.00 । । 0.00 

छततीसंगद़ ` | 0.00 . ` {> ०० ` ०००. ` | 0.00 
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1 2 3 4 5 

दादर ओर नगर हवेली 0.00 31.20 31.20 0.00 

दमन ओर दीव 0.00 31.20 31.20 0.00 

दिल्ली 0.00 14.40 18.75 0.00 

गोवा 0.00 399.00 639.98 0.00 

गुजरात 432.00 432.00 0.00 0.00 

हरियाणा 1871.78 6915.57 5107.64 0.00 

हिमाचल प्रदेश 1500.00 0.00 0100 0.00 

जम्मू ओर कश्मीर 0.00 753.60 2205.68 753.60 

ह्यारखड 0.00 0.00 0.00 0.00 

कर्नाटक 0.00 0.00 6229.48 330.00 

केरल 4071.00 2600.00 5562.00 3075.00 

लक्षद्रीप 0.00 0.00 0.00 0.00 

मध्य प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 

महाराष्ट 2250.00 0.00 0.00 0.00 

मणिपुर 391.95 65.65 0.00 0.00 

मेघालय 0.00 386.59 20.00 45.00 

मिजोरम 301.50 408.06 672.84 0.00 

नागार्लैडं 111.21 486.82 542.67 770.42 

ओडिशा 0.00 0.00 400.00 4000.00 

पुटुचेरी 0.00 0.00 0.00 9.00 

पंजाब 4305.00 4603.00 2890.00 7291.35 

राजस्थान 2300.00 4500.00 0.00 6000.00 

सिक्किम 0.00 418.97 0.00 0.00 



निजी विद्यालय ` 

1489, श्री अनंत कुमार हेगडे : 

श्री दिनेश चन्दर यादव : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकारी क्षेत्र कौ तुलना में निजी aa मे निजी 

उच्च प्राथमिक ओर माध्यमिक विद्यालयों कौ संख्या मेँ वृद्धि 

रही है; | 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 
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1 2 3 4 5 

तमिलनादु 318.72 0.00 4360.00 `: 0.00 

त्रिपुरा 0.00 946.32 927.72 264.25 

उत्तर प्रदेश 0.00 3984.82 6268.17 4302.72 

उत्तराखंड ` 151.50 500.00 0.00 0.00 

पश्चिम बंगाल 0.00 3500.00 3646.83 0.00 

कुल 18310.18 .. 38899.79 49280.46 33379.63 

(हिन्दी) (ग) शैक्षणिक ay 2009-10 ओर 2012-13 के दौरान 

उपर्युक्त षतरौ मेँ क्रमशः कितने विद्यालयौ कौ वृद्धि हई 

(घ) क्या सरकार ने सरकारी विद्यालयौ कौ संख्या की तुलना 
मे निजी/पन्लिक विद्यालयों की अधिक संख्या के परिणामो पर विचार 

किया है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्सनधी af क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार 
किये गये स्कूल शिक्षा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 (अनंतिम) 

ओर 2010-11 (अनतिम) के दौरान देश के सरकारी/स्थानीय निकायो 

ओर निजी सहायता प्राप्त/निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों कौ संख्या 

नीचे दी गई TI 
है; 

स्कूल का प्रकार 2009-10 (अनतिम) 2010-11 (अनतिम) | 

सरकारी/स्थानीय निजी सहायता  सरकारी/स्थानीय निजी सहायता 

निकाय प्राप्त/निजी गैर निकाय प्राप्त/निजी गैर 

सहायता प्रसप्त सहायता प्राप्त 

उच्चः प्राथमिक स्कूल 268862 98883 334712 98025 

` माध्यमिक स्कूल 49486 74240 51141 77229 

सरकारी/स्थानीय निकार्यो के तहत् 2009-10 (अनंतिम) को 

तुलना मे 2010-11 (अनंतिम) के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों 
कौ सख्या मे वृद्धि हुई । उसी अवधि के दौरान निजी उच्च प्राथमिक 

स्कूलों की संख्या मे गिरावट आई । हालांकि, इसी अवधी के दौरान
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सरकारौ/स्थानीय निकार्यो ओर निजी दोनो के तहत Aafia स्कूलों 

कौ संख्या मे वृद्धि भी gel 2011-12 ओर 2012-13 के लिए 

स्कूलों कौ संख्या के आदे उपलब्ध नहीं है। 

(घ) ओर (ङ) जहां तक हमारे बच्चो को शिक्षित करने का 

उदेश्य पूरा होता है, सरकार निजी स्कूलौ कौ संख्या के बारे में 

अनावश्यक रूप चितित नहीं है। सरकार सर्वं शिक्षा अभियान कार्यक्रम 

के कार्यान्वयन के जरिए प्रारभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का 

लक्षय पूरा करने के हेतु सतत रूप से प्रगति कर रही है! निःशुल्क 

ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 

1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है fH 6 से 

14 वर्षं कौ आयु समूह के प्रत्येक aed को प्रारभिक शिक्षा पूरी 

कर्ने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 

प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा का अभियान का कार्यान्वयन कार्यदाचा शिक्षा 

का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्ध के समनरूप बनाने 

हेतु संशोधित किया गया है ओर सर्वं शिक्षा अभियान कार्यक्रम को 

शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदडौ ओर मानकं के अनुसार 

कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों मे नामांकन ओर बच्चों 

को स्कूल मे रोकने मे वृद्धि हो wai सर्वं शिक्षा अभियान में 

नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष ओर अवसंरचना, अतिरिक्त 

शिक्षकों की नियुक्ति, निःशुल्क पाट्य- पुस्तके, निःशुल्क वर्दिया ओर 

गुणवत्ता हस्तक्षेप की व्यवस्था है। कस्तूरवा गांधी कलिका विद्यालय 

योजना मे बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक आवासीय स्कूलों 

की स्थापना कौ व्यवस्था है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की 

सर्वसुलभता कं लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरभ किया 

गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नए माध्यमिक 

स्कूल खोलने, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों के EGS ओर कस्तूरबा 

गाधी बालिका विद्यालयों का माध्यमिक cai मे ERA का 

प्रावधान है। नवम्बर, 2008 में एक स्कूल प्रति ब्लाक को दर 

से 6000 माडल स्कूल स्थापित करने कौ केन्द्रीय प्रायोजित योजना 

भी आरभ कौ Te! | 

(अनुकाद 

जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना 

1490, श्री कीर्ति आजाद : 

श्री faring वी. पटेल : 

श्री आर. धामराईसेलवन : 

श्री प्रदीप weit : 

श्री सी. fraranit : 
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श्री पी. कमार : 

श्री संजय निरूपप : 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे, 

एन.एन.यू.आर.एम.) के अतर्गत अभी तक जारी निधयो का राज्य-वार 

aint क्या है; 

(ख) क्या जे.एन-एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुक परियोजनापं 

अभी तक लंबित पड़ी है ओर यदि हा, तो aga राज्य-वार 

व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने इन लंबित परियोजनाओं कौ समयावधि 

मे वृद्धि कौ है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर 

इन परियोजनाओं को विस्तारित अवधि मे पूरा करने के लिए सरकार 

द्वारा क्या Hey saw गए है; 

(घ) क्या सरकार ने wal से इन लंबित परियोजनाओं को 

शीघ्र पूरा करने के लिए निदेश दिए है ओर यदि हां, तो तत्संबधी 

व्यौरा क्या है; 

(ङ) वर्षं 2014 तक जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत प्रदान 

at जानै वाली निधयो का राज्य-वार व्यौरा क्या रहै; ओर 

(च) क्या सरकार विभिन अओ.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं 

के कार्यान्वयन कौ प्रगति कौ निगरानी संबधी समीक्षा बैठक में 

संसद सदस्यो, विधान सभा सदस्यो आदि जैसे लोक प्रतिनिधियों 

को शामिल करती है ओर यदि हां, तो asad व्यौरा क्या है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) उपयोग के few वचनबद्ध ओर 

जारी अतिरिक्त केद्रीय सहायता (एसीए) का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण-1 पर Sl जवाहरलाल नेहरू राष्ट शहरी नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) के उपमिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन 

(यूआईजी) के अंतर्गत अनुमोदित कुल 551 परियोजना्ज मे से 

184 परियोजनाएं पूर्णं ठो चुकी ह एवं शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन 

के विभिन चरणो में हैँ 

(ग्) ओर (घ) सरकार ने जे-एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 

निर्माणाधीन परियोजनाओं ओर सुधारो को पूर्णं करने के लिए इनको 

अवधि को दिनांक 31.03.2012 से दो वर्ष अर्थात दिनांक 

31.03.2014 तक Sgt है। राज्यो को जे.एन.एन.यू.-आर.एम. कौ
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बायी गई अवधि मे परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वन न करने 

ओर se पूर्णं करने का निदेश दिया गया हे। 
नेहरू राष्टरीय शहरी नवीकरण मिशन (जे-एन.एन.यू.आर.एम.) के 

अंतर्गत परियोजनाओं सुधारो कं कार्यान्वयन कौ समीक्षा एवं निगरानी 

करने के लिए संसद सदस्य कौ अध्यक्षता ये जिला स्तरीय समीक्षा 

एवं निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) गठित करने हेतु अधिसूचना 

जारी करं | अब तक कुलं 20 राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस समिति 

गठित कौ है ओर इस संबंध A अधिसूचनाएं जारी कौ है। 

(डः) वचनबद्ध एसीए जारी एसीए ओर राज्यो के फस उपलब्ध 

शेष एसीए का ब्योरा संलग्न विवरण-ा पर रै! 

(च) जी, हां। सशकार ने राज्यो से कहा है कि वे जवाहरलाल 

विवरण 

जे.एन.एन.यू-आर.एम. के Ret क अतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ake 

(राशि लाख रु. मे) 

क्र. राज्य का नाम परियोजनाओं पूर्ण स्वीकृत बचनवद्ध एसीए उपयोग हेतु. 
सं. कौ संख्या परियोजनाओं परियोजनओं जरी wate 

की संख्या की लागत 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ‘ain प्रदेश 52 20 496 126.59 - 209,71.73 162,829.12 

2. अरुणाचल प्रदेश 3 0 18,048.20 16,243.38 12,565.15" 

3. असम 2 | 0 31,610.71 28 449.64 24,813.27 

4. बिहार 8 0 71,181.41 39 475.73 12,310.79 | 

5. sg 3 0 49,119.60 15,297.68 2,684.54 

6. छत्तीसगदढ 1 0 30,364.00 24,291.20 21 862.08. 

7. दिल्ली 23 8 664,955.00 232,734.35 102,414.25 

8. गोवा 2 0 7 484.08 5 987.26 1,496.82 

9. गुजरात 71 47 559 042.94 246 793.59 199,749.56 

10. हरियाणा 4 0 69 909.02 34,954.51 25,290.42, 

11. हिमाचल प्रदेश 5 0 ` 16.373.68 ` 12,599.75 3,472.84 

12. जम्मू ओर कश्मीर 5 0 55,184.03 48,775.63 28 064.96 

13. ands 5 0 79 485.72 49 936.58 18 688.73 

14. कर्मारके 47 23 367 503.81 143 977.77 103,735.15 
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1 2 3 4 5 6 7 

15. केरल 11 0 99,789.00 64,554.60 23,031.03 

16. मध्य प्रदेश 23 9 245 668.56 125,793.76 79,936.53 

17. महाराष्ट ` 80 30 1,156 426.97 515-171.71 430,613.47 

18. मणिपुर 3 0 15,395.66 13,856.10 9,006.47 

19. मेघालय 2 0 21,795.72 19,616.15 12,750.50 

20. मिजोरम 4 0 12,772.16 11,494.94 3,857.62 

21. नागार्लैड 3 1 11,594.13 10,434.72 5,310.39 

22. ओडिशा 5 1 81,197.66 63.712.53 33,026.10 

23. पंजाब 6 1 72,539.00 36,269.50 16 483.31 

24. पुदुचेरी 2 0 25,306.00 20,244.80 7,502.20 

25. राजस्थान 13 4 122,773.11 76 555.00 47,709.08 

26. सिविकम 2 0 9,653,67 8,688.30 6,185.58 

27. तमिलनाडु 48 18 533,046.46 212,638.55 150,705.47 

28. त्रिपुरा 2 0 18,047.00 ` 16,043.40 10,428.21 

29. उत्तर प्रदेश 33 4 536,361.94 , 269,660.51 206 ,224.48 

30. उत्तराखंड 14 1 40,256.22 3189.10 21,020.71 

31. पश्चिम बंगाल 69 17 685,506.27 250,869.64 129 413.27 

योग 551 184 6,174,518.12 2,856,722-11 1,913,182.20 

| विकरण 

जे.एन.एन.यू-आर.एम. के वूजाहनी के अतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा 

करस रज्य का नाम  बचनवद्ध एसीए् उपयोग के लिए भब शेष एसीए् ` राज्य का नाम बचनवद्ध wate उपयोग के लिए अन शेष wate 

तक जारी wal 

1 3 4. 5 

1. आध प्रदेश 209,791.73 162 829.12 6,962.624 
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1 2 3 4 5 

2. अरुणाचल प्रदेश 16,243.38 12,565.15 3,678.23 

3. असम 28,449.64 24 813.27 3,636.37 

4. विहार 39,475.73 12,310.79 27 164.94 

5. चंडीगढ़ 15,297.68 2,684.64 12,613.04 

6. छत्तीसगढ़ 24,291.20 21,862.08 2,429.12 

7. दिल्ली 232,73435 02,414.25 130,320.10 

8. गोवा 5,987.26 1,496.82 4,490.44 

9. गुजरात 246 793.59 199,749.56 47 044.03 

10. हरियाणा 34,954.51 25,29042 9,664.09 

11. हिमाचल प्रदेश 12,599.75 3,472.84 9,126.91 

12. जम्मू ओर कश्मीर 48,775.63 28 064.96 20,710.67 

3. Bs 49 936.58 18 688.73 | 31,247.85 

14. कर्नाटक 143,977.77 103,735.15 40,242.62 

15. केरल 64.554.60 23,031.03 41,523.57 

16. मध्य प्रदेश 125,793.76 79,936.53 45 857.23 

17. , महाराष्ट $15,171.71 430,613.47 84,558.24 

18. मणिपुर , 13,856.10 9,006.47 4,89.63 

19. मेघालय 19,616.15 12,750.50 6,865.65 

20. मिजोरम 11,494.94 3,857.62 7,632.32 

21. AMS 10,434.72 5,310.39 5,124.33 

22. ओडिशा 63,712.853 33,026.10 30 686.43 

23. daa 36 269.50 16,483.31 19,786.19 

24. ` पुदचेरी 20,244.80. 7,502.20 12,742.60 
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1 2 3 4 5 

25. राजस्थान 76,555.00 47 ,709.08 28 845.92 

26. सिक्किम 8,688.30 6,182.58 2,502.72 

27. तमिलनाडु 212,638.55 150,705.47 61,933.08 

28. त्रिपुरा 16,643.40 10,428.21 5,615.19 

29. उत्तर प्रदेश 269 660.51 206 ,224.48 63 436.03 

30. उत्तराखंड 31,80910 21,020.71 10,788.39 

31. पश्चिम बगाल 250,869.64 129,413.27 121,456.37 

योग 2,856,722.11 1,913,182.20 ` 943,539.91 

(रु. लाख मे) 

aa के लिए आश्रय स्थल 

1491, श्री केसी. सिह ‘ara’ : क्या आवास ओर शहरी 

गरीनी saad मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का अगली पंचवषीं योजना के दौरान देश 

मे सभी बुनियादी सुविधाओं से मुक्त आश्रय स्थलों कौ संख्या में 

वृद्धि काने प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संनधी su क्या है ओर राज्यो द्वारां 

इसका कितना अनुपाते वहन किया जाएगा ओर इस प्रयोजन के 

लिए कितनी राशि खर्च किए जानै कौ संभावनां है? 

` आवास ओर शहरी गरीबी Sag मंत्री (श्री अजय माकन) 

*(क) ओर (ख) ‘ofa ओर '' कालोनाईजेशन ' ' राज्य के विषय 

है, इसलिए aati को आश्रय प्रदान करने का मुख्य दायित्व राज्य 

सरकार का है। 

तथापि, राज्य सरकारों के पहल प्रयासों को पूरा करने ओर 

सहायता देने के लिए आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्रालय 

ने चालू पंचवर्षीय योजना अवधि कं दौरान राष्ट्रीय शहरी जीविका 

मिशन (एनयूएलएम) के एक भाग के रूप मे पेय जल, शौचालय 

ओर स्नानागार, बिस्तर, भंडार ओर लाकिग सुविधाओं ओर सामुदायिक 

रसोई घर आदि जैसी बुनियादी सेवाओं सहित 247 आश्रय प्रदान 

करने के लिए '* शहरी ort के लिए आश्रय'' (एसयूएच) नामक 

एक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया हे। 

चूंकि इस पर आवश्यकं अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, 

इसलिए tet स्थिति मे इसके अंतिम रूप के बरे मे कोई विवरण 

नही दिया जा सकता है अथवा ठोस प्रतिबद्धता नहीं कौ जा सकती 

है। 

fase जिलों के लिए ards 

1492. श्री wa, अलागिरी : 

श्री यशवंत लागुर : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH free जिलों 

की पहचान करने के लिए बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान 

हेतु सुविधाओं के अंतर्गत अंतर-मंत्रालय कार्य बल oT प्रयोग किए 

जाने वाले Aes! का व्यौर क्या है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : बढ़ते ate sage 

का समाधान करने हेतु योजना आयोग द्वारा foes जिलौ कौ पहचान 

के लिए अगस्त, 2004 मे गठित किए गए अंतर-मत्रालयी कार्यसमूह 

ने 17 मानदंडौ का प्रयोग fea इन मानदंडो कौ सूची संलग्न 

विवरण में है]
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विवरण 

1. आर्धिकः | 

(i) प्रति व्यक्ति ऋण 

Gi) प्रति व्यक्ति जमा 

` (#) कृषि मजदूरो का प्रतिशत 

(iv) कृषि मजदूर 

(५) रति कृषि श्रमिक निष्पादन 

2. सामाजिक ओर शैक्षिक 

¢) अ-जा. आबादी का प्रतिशत 

(i) अ-ज.जा. ` आबादी का प्रतिशत 

(ii) महिला साक्षरता दर् 

(1) ` विशिष्ट आय समूह कौ आबादी के लिए 

माध्यमिक स्कूलों का अनुपात 

(५) . कक्षा VIL तकंसकल नामांकन अनुपात (आयु 

` ` 6-13 वर्ष) 

3. स्वास्थ्य ` 

() । असामथिक मृत्यु दर 

| क शिशु मृत्यु दर 

Gi) संस्थागत प्रसूति 

, (५) ̀ पूर्ण  रौकाकरण 

` 4. . सुविधाएं 

() विद्युते रहित घरों का प्रतिशत 

(ii) वैक सेवाओं वाले धरौ का सिशत ` | 

(ii) . 500 मीटर से अधिक दूर पर पेयजल खोत वाले 

` -घरोौ का: प्रतिशत | | 
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(हिन्दी 

, प्रधान डाकघर 

1493. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) SRR का प्रधान डाकघर (जी.पी.ओ.) मे उनयन 

हेतु क्या ames निर्धारित किए गए हैः 

(ख) क्या सरकार का प्रधान डाकघर (जी.पी.ओ.) की संख्या 

मे वृद्धि करने का प्रस्ताव है 

(ग) यदि a, तो उन मुख्य creat जिन्हँ प्रधान डाकघर 
(जी.पी.ओ.) का दर्जा दिए जाने की संभावना है का राज्यवार 
ओर स्थानवार व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? | 

` संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. 
INT किल्ली). : (क) सर्किल प्रमुख (अर्थात मुख्य पोस्टमास्टर 
जनरल) के मुख्यालय पर स्थित प्रधान डाकघर को सामान्यतः जनरल 
पोस्ट आफिस (जीपीओ) के रूप मेँ अभिनामित किया गया था। 

(ख) जौ, नहीं। 

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुएं प्रश्न नहीं उठता। 

 , (घ) मुख्य डाकघर को जनरल पोस्ट आफिस के रूप मे 
पुनः अभिनामित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है। .. 

(अटुगद 7 

. नवोदंय. विद्यालयों . मेँ रिक्त पद 

1494. श्री ` डी.बी. we गौडा : 

` श्री एस.आर. जेयदुरहं : 

। क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे ¦ क ` ~ 

(क) क्या नवोदय विद्यालयों ने उन उदेश्यो कौ प्राप्त कर 

लिया- है जिनके लिए उनकी स्थापना को गई थी 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या है ओर यदि नहीं 
तो इसके क्या कारण रै `
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(ग) प्रधानाचार्यो, स्नातकोत्तर शिक्षक ओर प्रशिक्षित स्नातक 

शिक्षक कै रिक्त ve cel कौ संख्या का राज्य-वार व्थौरा क्या 

है; ओर 

(घ) इन रिक्त ual को भरने के fat सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) साथ समान आधार पर प्रतिस्पर्धा करने 

मे समर्थ हौ सके। अब्र तक देश के 576 जिलों मे 595 स्कूलों 

को सस्वीकृत किया गया है। WAH के अनुसार जवाहर नवोदय 

विद्यालयों मे 75% दाखिले, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो के विद्यार्थियों 

के लिए किए गए है ओर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए 

गए है कि कुल विद्यार्थियों में से कम से कम 1/3 भाग बालिका 

विद्यार्थियों का हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों 
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को, संधित जिले मे उनकी जनसंख्या के अनुपात F ओर राष्टीय 

ओसत से कम आरक्षण नही प्रदान किया जाता f1 जेएनवी F 

विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

के समग्र रष्टीय stad की अपेक्षा लगातार बेहतर रहा है जवाहर 

नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहे है ओर 

पूर्णकालिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने मे विशेष ध्यान दिए 

जाने के कारण कलाओं, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि श्रेष्ठ ` 

संस्थाओं मे दाखिला प्राप्त कर रहै रहै! 

(ग) प्रधानाचार्यो स्नातकोत्तर शिक्षकों ओर प्रशिक्षित स्नात 

शिक्षको के रिक्त पदों के राज्यवार व्यौरा, संलग्न विवरण मे दिया 

गया FI 

(घ) सेवानिवृत्त ओर त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तियो ओर 

दन पदौ को सीधी भती ओर पदोन्नति के माध्यम से भरने के. 

साथ-साथ पदो का सृजन करने की एक सतत प्रक्रिया है। 

विवरण 

aera प्रधानाचार्य, रीजीरी, पीजीरी तथा विविध शिक्षकक की राज्यवार Rea स्थिति 

रीजीरी क्र.सं. राज्य दिनांक 01.02.13 की  पीजीरी विविध शिक्षक 

| स्थिति के अनुसार (दिनाक 31.12.2012 

प्रधानाचार्य की स्थिति के 

अनुसार 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 0 5 45 17 

2. अरुणाचल प्रदेश 3 11 32 17 

3. असम 2 32 20 2 

4. विहार 0 85 68 | 38 

5. छत्तीसगढ़ 0 27 47 17 

6. दिल्ली 1 0 5 0 

7. मोवा 0 3 5 0 

8. गुजरात । 1 28 . 63 ` 20 
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1 2 ` 4 5 6 

9. हरियाणा 23 ` 49 8 

10. हिमाचल प्रदेश 7 13 6 

11. जम्मू ओर कश्मीर 36 12 26 

12. ञारखंड 37 72 45 

13. कर्नाटक 8 . 50 19 

14. केरल 3 26 6 

15. मध्य प्रदेश 57 122 46 

16. महाराष्ट 22 ` 71 9 

17. मणिपुर 4 24 3 

18. मेघालय 7 13 2 

19. मिजोरम 8 12 8 

20. ` - नागार्लैँड 12 17 5. 

21.. ओडिशा | 35 74 35 

22. पंजाब 8 26 15 ॑ 

23. राजस्थान 38 62 32 

24. सिक्किम 2 3 2 

25. त्रिपुरा 11 8 1 

26. कीरईकल (सं.रा.कष.) 0 a 0 

27. महे (संरक्ष) 0. 2 0 

28. wae (सं.रा.क्षे.) 0 3 0. 

29. यनम (संरक्ष) 0 2 1 

ॐ0. कार निकोवार (संराकष.) 3. 5 4 

31. मध्य अंडमान (संरक्ष) 1 8 4 
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1 2 3 4 5 6 

32. fatter (सं.राक्ष.) 0 0 4 4 

33. दमन (सं.राकषे.) 1 0 4 1 

34. दीव (Fue) 0 1 8 4 

35. सिलवासा (सं.रा.क्ष.) 0 2 5 0 

36. चंडीगढ़ (40.8) 0 1 3 0 

37. उत्तर प्रदेश 5 79 99 13 

38. उत्तराखंड 0 20 23 13 

39. «Uae बगाल 4 34 52 12 

कुल 47 660 1158 405 
॥ 

हवाई किराए में वृद्धि 

1495. श्री अनुराग सिह ठाकुर : 

श्री भर्तृहरि महताब : 

श्री संजय at : 

डा. किरीट wast सोलंकी : 

st दानवे रावसाहेब पारीलं : 

श्री देवजी एम. पटेल : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय विमानन 

a के मूल्य दरो मे न्यूनतम ओर अधिकत्तम किराए् मे भारी 

अंतर है; । 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौराक्याहै ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने नागर विमानन पहानिदेशालय 

(डीजीसीए) से हाल दी मे समान आरभिक ओर गंतव्य स्थानों 

al seri के लिए एयरलाइसों द्वारा age जानै वाले विभिन किराए 

के मुदे की जांच करने को कहा है; 

(घ) यदि ad, तो तत्संबधी sto क्या है; 

(ङ) क्या सरकार/दीजीसीए ने इस संबध मे कोर्ट जाच कौ 

है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ao ers ओर दोषी एयरलाईसाों 

के विरूद्ध सरकार Eni कौ गरई/की जा रही कार्रवाई का मामले-वार 

व्योरा क्या है; ओर 

(छ) अधिकतम ओर न्यूनतम किराए् के बीच भारी अतर 

को कम करने ओर पहले से ही बोञ्च* तले दबे ग्राहकों से संव्यवहारं 

शुल्क की वसूली रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री केसी. 
वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) अनुसूचित एयरलाइने प्रत्येक उड़ान 

के लिए विभिन किराये समूह को पेश करती है ओर Wane 

द्वारा पेश किए गए निम्नतर feud समूह आमतौर पर वहन करन 

योग्य होते @1 सीट की मागमे बढ़ोतरी के साथ विमान किराया 

भी aga & क्योकि निम्नतर किराया समूह कौ fendi कौ बिक्रौ 

शीघ्र हो जाती @: विमान किराये की ओचक मानीटरिंग से यह 

उजागर होता है कि विमान किराये अनुसूचित एयरलाइन द्वारा Sat 

संबंधित वेबसाइट पर दिए गए किराये बड के दायरे मे ही होते 

है। 



455 प्रश्नो के 

(ग) ओर (घ) जी, हां। माननीव उच्चतम न्यायलय नै 2012 

को सिविल अपील सं. 8771 & विरूद्ध दिनांक 23 जनवरी, 2013 

के अदेश द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से कहा 
है कि वे एयरलाइनं दारा उनको प्रस्तुत टैरिफ संरचना कौ नया 

रूप दे, विशेषकर उस स्थिति में जब उक्त टेबल भे यह उल्लेख 
न किया गया हो कि सात दिनों से कम कौ अवधि से पहले 

बुक किए गए टिकट के लिए कौन सा किराया बैड लागू होगा। 

(ङ) से (छ) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइनों से, 
टैरिफ संरचना के निर्धारण, फेयर बैड, प्रत्येक ten de मे आबंरित 

दर सूची के संबंध मेँ अंतररष्टरय तौर पर स्वीकार्य विशेषकर यूएसए, 
यू.के., afer, यृए.ई., जापान ओर चीन जैसे देशो मे अपनाई 
गई प्रचलित बेहतरीन पद्धति पर, सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा 
गया हे। 

(हिन्दी) 

चीन के नियंत्रणाधीन पोत पत्तन ` 

1496. श्री trast fae : क्या विदेश मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि 

(क) क्याचीन ने भारत के पड़ोसी देशों के कतिपय सामरिक 

रूप से महत्वपूर्ण पोत पत्तनं का wae अपने हाथों मे ले लिया 

दै ओर यदिदं, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या इस बात कौ आशंका है कि सीन दवारा 
भारत के विरुद्ध इन पोत पत्तनौ का सैनिक कार्यकलापों हेतु प्रयोग 
किया जा सकता है ओर यदि हां, तो तत्संव॑धी व्यौरा क्या है; 
ओर 

(ग) इस day में सरकार द्वार क्या कारवाई की गर्ह 

है? 7 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) (क) 
सै (ग) : सरकार ने एसी fers देखी ह कि चीन की कम्पनियां 

व्यावसायिक आधार पर श्रीलंका मे कोलम्बो साउथ कान्टेनर ट्मिनल 
aR हैमबनटोरा पत्तन परियोजना के निर्माण मे शामिल है हाल 
ही 4, ग्वादार पत्तन के प्रबंधन का कार्य चीनी फर्मो द्वारा अपने 
हाथ मेँ ले लिया गया है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित ` 
करने वाली सभी घटनाक्रम पर सतत निगाह रखती है ओर इसकी 

रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है ¡ ` "7 
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[ अनृकद] 

नवोदय विद्यालय खेलना 

1497. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : 

श्री मधुसूदन यादव : 

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : 

क्या म्रानव संसाधन विकास wat यह बताने की कृपा करगे 
किः । 

(क) देश मे वर्तमान मेँ कार्यरत नवोदय विद्यालयों की संख्या 

का राज्य-वार Bit क्या है; 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान खोले गए नवोदय विद्यालयों 

की संख्या का राज्य-वार aia क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों को खोलने के 
प्राप्त प्रस्तावं को संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय का राज्य-वार व्यौरा 

क्या है 

(ड) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओर 
नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) af a, तो इस संबंध में चिन्हित स्थानों का तत्सबधी 

an क्या ओर यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण. है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य dat (डां. visit 
थरूर) : (क) ओर (ख) देश मे, संलग्न विवरण के अनुसार 
कूल 586 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे $1 इनमें से, 
जम्मू (जे-के.), श्रीगंगानगर (रंजस्थान) ओर सीतापुर (उत्तर प्रदेश) 
मे विगते 3 वर्षो के दौरान तीन जेएनवी खोले गए है। 

(ग) से (च) नए जेएनवी खोलने के लिए राज्य सरकार 
से कुल 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। ये प्रस्ताव हरियाणा, BRAS, 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ओर महाराष्ट प्रत्येक राज्यं 
मे एक छत्तीसगढ़ ओर जम्मू ओर कश्मीर प्रत्येक मेँ दो ओर कर्नाटक 
मे तीन जेएनवी खोलने के vay मे है। सरकार कौ देश मे शामिल 

ret किए गए जिलों के faa 12वीं पंचवर्षीय योजना कं दौरान. 
अतिरिक्त जेएनवी खोलने का योजना है। इन सभी. प्रस्तार्वो पर 
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन ओर निधियो कौ उपलब्धता के अध्यधीन 
विचार किया जाएगा।
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विवरण 1 2 3 

देश मे कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 
21. पश्चिम बगाल 18 

क्र.सं. राज्य कार्यात्मक जेएनवी 20. महाराष्ट 33 

1 2 3 23. गुजरात 23 

1. मध्य प्रदेश 50 24. गोवा 2 

2. छत्तीसगढ़ 17 25. दमन ओर da 2 

3. ओडिशा 31 26. दादरा ओर नगर हवेली 1 

4. पंजाब 21 27. अरुणाचल प्रदेश 16 

5. हिमाचल प्रदेश 12 28. असम 27 

6. जम्मू ओर कश्मीर 17 29. मेघालय 8 

7. चंडीगड् 1 30. मणिपुर 9 

8. अंडमान ओर निकोबार 2 31. मिजोरम 7 
द्वीपसमूह ame 

32. Aries 11 

9. आध्र प्रदेश 24 : 
33. सिक्किम 4 

10. कर्नाटक 28 
34. त्रिपुरा 4 

11. केरल 14 - 
| 

कुल 586 
12. पुदुचेरी 4 

(हिन्दी) 
13. Mara 1 

| डी.डी.ए. आवास योजना 
14. हरियाणा 20 | 

| a 1498, श्री Wet. नाना पाटील : क्या शहरी विकास मत्री 
15. कर 

| 2 यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

16. एजस्थान ॐ (क) गत तीन asi ओर चालू वर्षं के दौरान दिल्ली विकास 
17. उत्तर प्रदेश 68 प्राधिकरण द्वारा लायी गई आवासीय योजनाओं ओर प्रत्येक योजना 

। के ata निर्माण किए गए vidi at संख्या का वर्ष-वार व्यौरा 
18. उत्तराखंड 13 क्या है; 

19. बिहार 39 (ख) क्या Rea को रहने योग्य बनाने के यश्चात् प्रत्येक 
. योजना के सफल आवरियों को पलै का wom दे दिया गया 20. आरखड 24 | 

है;
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(ग) यदि a, तो तत्छबंधी व्यौरा क्या दै ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम sau गए है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वीपा 

दासमुंशी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (stem) ने सूचित 

किया है कि गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान मात्र एक 

आवासीय स्कीम नामतः '*डीडीए आवासीय स्कीम 2010" आरंभ 

कौ गई थी जिसमे लार के डा के माध्यम से 16,118 फलैर arated 

किए गए .थे। 

(ख) ओर (ग) जी हां, डीडीए ने बताया है कि आबेटियों 

को 11,340 Wel का कन्जा सप दिया गया है। शेष मामलों 

मे निम्नलिखित कारणो से wen नहीं सौपा जा सकाः 

(1) आबंरित को कन्ना लेने के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेज 

के साथ अभी स्थल पर जाना दै। 

(2) | ee मामलों में, कन्जा सपने से पूर्वं आबरियो द्वारा 

sia कमियो को दूर किया जा रहा हँ 

(3) कुछ Wie के मामले में, बिजली कनेवशनो, अंतरंग 

` ` वायरिंग पथ प्रकाश ओर सड़कों से संबंधित कार्य प्रगति 

पर i 

(घ) डीडीए् ने संबंधित एजँसियों से विद्युतिकरण, आन्तरिक 
arf, पथ प्रकाश, तथा weal का कार्य अगले (2-3 महीनों 

मेँ शीघ्र पूरा करने Ss लिए कहा zi 

( अनुवाद} 

wand मेटो लाइन 

1459. श्री खगेन दास : 

श्री मधु गोड यास्ी : 

-श्री एन. कृष्टप्प : 

श्री प्रदीपं मादी : 

श्री fara ची, पटेल : 

क्या ` शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या एञरपोरं AA लाइन का निर्माण पी.पी.पी. माडल 
के अंतर्गत किया गया था; 
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(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या रै ओर इस स्वध 

मे देवलेपर्यं के साथ सहमति वाली निबंधन ओर शर्तो का व्यौरा 

क्या है; 

(ग) क्या एअरपोर्द AA लाइन का मरम्मत कार्य करने वाली 

एजेंसी द्वारा अत्यधिक विलंब हो रहा है ओर यदि हां, तो इसके 

क्या कारण रहै; 

(घ) उक्त लाइन पर प्रचालन कौ निलंबन अवधि के दौरान 

‘Deana. को हई हानि का व्यौरा क्या है; 

(ङ) FA लाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के 

विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; 

(च) क्या उनके विरूद्ध सीमवी.सी./सतकता जाच के आदेश 

दिए गए € ओर यदि हां, तो aaa ब्योरा क्या है; ओर 

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारणं है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशणी) : (क) जी a 

(ख) दिल्ली Fa रेल कारपोरेशन लि. (डीएमञआरसी) एवं 

दिल्ली एअर्पोर् मेटो एक्सप्रेस प्रा.लि. (डीएएसर्दपीएल) के बीच 

हुए रियायत करार के अनुसार अनुबंधो एवं wel सहित ब्योरा संलग्न 

विवरण मे दिया गया है। | 

(ग) जी नही । मरम्मत के कार्य कार्यक्रम के अनुसार किए 
गये थे। | 

(घ) रियायत करार के अनुसार, SVAN अपने अश के 

रूप मे कुल राजस्व का एक प्रतिशत प्राप्त करता है। ट्रेन सेवाएं 

लगभग सादे छः महीने तक बद रही ओर oA बंद किए जाने 

से पहले इन छः महीने के लिए डीएमआरसी का राजस्व अंश 

लगभग 22 लाख रु. था। 

(ङ) ओर (च) सरकार ने पूरे मामले की जाच करने के 

लिए दिनाक 24.07.2012 को दो सदस्यीय ara समिति गदित कौ 

है जिसमे अतिरिक्त सदस्य (निर्माण), रेलवे ate, रेल मंत्रालय 

तथा अपर सचिव एवं मुख्य सतकता अधिकारी (सीवीओ), शहरी 

विकास मत्रालय वाकी शामिल है। समिति ने अपनी. रिपोर्ट अभी 

तक प्रस्तुत wel कौ है। - 

(कछ) We नहीं उठता।
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विवरण 

दीएमआरसी ओर डीएएमईणीएल के नीच हर 

तिकधन ओर शर्वो का व्यौ 

भारत सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडी आरएस) से 

आईजी आई एयरपोर्ट तक ओर उसके बाद उसके द्वारका सेक्टर 21 

तक विस्तार वाले 23.7 किमी. लंबे हाई स्पीड एक्सप्रेस लिक कौ 

स्वीकृति क्रमशः 17 मर्ह, 2007 ओर 29 जनवरी, 2009 कौ दी 

गई थी। यह दिल्ली मेटो रेल कापेरिशन (डीएमआरसी) लि. ओर 

fed रिलायंस एनर्जी एंड सीएफ प्राइवेट लिमिटेड के बीच 

सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था है। सिविल निर्माण कार्य 

डीएमआरसी के पास है ओर सिस्टम संधी कार्य रियायती के पास 

2) इस लाइन के feu डीएमआरसी ओर Fae दिल्ली एयरपोर्ट 

मेदो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीर्ईपीएल) के बीच संविदा 

करार पर हस्ताक्षर 25 अगस्त, 2008 को हस्ताक्षर किए गए aI 

यह लाइन 23 फरवरी, 2011 कौ शुरू कौ गई TI 

रियायत-अवधि 30 वर्षं हे। संविदा करार के तहत, रियायती 

को लोगों को सुरक्षित, आरामदायक ओर विश्वसनीय परियोजना 

उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक उद्यम के रूप मे परियोजना 

के विकास, डिजाइन, वित्त निर्माण, उसे शुरू करने ओर प्रचालन 

तथा रख tara के लिए निर्माण स्थल तक मार्गधिकार, wa 

ओर लादसेस है। उक्त करार के तहत रियायती को इस परियोजना 

के संपूर्णं या किसी हिस्से पर कोई अधिकार या बाधा उत्पन 

किए बिना, अपने सभी दायित्वौ को पूरा करने पर होने वाले 

व्यय, लागत ओर प्रभावौ को वहन ओर उनका भुगतान करना 

होगा। 

उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए रियायती के निम्नलिखित अधिकार 

होगेः- 

(क) इस परियोजना का उपयोग करने के एवज मे लोगो 

से किराया लेना, मांग करना, एकत्र करना ओर उसे 

उपयुक्त करना। 

(ख) विज्ञापन, खुदरा, वेडिंग मशीन ओर परिसंपत्ति-विकास 

संबंधी कार्य करना ओर उनसे राजस्व Bt करना। 

उक्त fad करार के तहत, डीएमआरसी ओर Fad दिल्ली 

एयरपोर्ट मेटो एक्सप्रेस प्राईवेर लिमिटेड (डीएएमपीईपीएल) इस करार 

के sera ओर लक्ष्यो की प्राप्ति कै लिए सच्ची भावना से एक 
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दूसरे के साथ सहयोग करेगे! सभी लागू परमिट रियायती वारा प्राप्त 

किए जाएगे। रियायती fad पोषण संबंधी कागजातों, जाच खरीद 

संविदाओं, प्रचालनं ओर रख vara संविदा तथा पक्षकार वित्त पोषण 

aia समेत सभी परियोजना waa कौ प्रमाणित प्रतियां 

डीएमआरसी को उपलब्ध कराएगा। 

रियायती मे, रियायत अवधि के दौरान अपने दायित्व के उपयुक्त 

ओर दृद निष्पादन के लिए परियोजना निष्पादन के दौरान 75 करोड 

रु. की तथा वाणिञ्यिक प्रचालन तारीख (सीडी) कौ बाद् 55 

करोड रु. कौ fan via ओर अपरिवर्तनीय नैक गारंटी डीएमआरसी 

को उपलब्ध कराई है। इस संविदा के तहत रियायती द्वारा अपने 

दायित्व उपयुक्त ओर ge निष्पादन मेँ चूक होने तथा उपचारात्मक 

अवधि के दौरान tet चूको का समाधान न करने पर, डीएमआरसी 

को tat चूक के लिए हजनि के तौर पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति 

जमा का नकदीकरण करने का हक होगा। 

रियायती उपभोक्ता से निम्नानुसार अधिकतम सीमा तक तक 

किराया मांग करने ओर एकत्रित करने का पान्न हैः 

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीआरएस) ओर आईजी आई 

एयरपोर्ट के बीच एक तरफा अधिकतम किराया 150/- 

रु. है तथा द्वारका सेक्टर-21 ओर आईजी आई एयरपोर्ट 

के बीच एक aH अधिकतम किराया 30/- रु. है। 

(ख) एनडीआरएस ओर आईजी आई किराया (अधिकतम 60 

यात्राओं कं लिए) 2000/- रु. है ओर द्वारा सेक्टर-21 

आईजी आई एयरपोर्ट के बीच अधिकतम एक WH 

किराया 600/- रु. हैँ 

दो वर्ष कौ प्रचालन अवधि पूरी होने कं बाद किराये में संशोधन 

कमे का प्रावधान है तथा किराया संशोधन wea के अनुसार, 
किराये में वृद्धि वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के बीच (सीओडी) 

ओर सीडी के दो वर्षं खुदरा मूल्य सूचकाक के अंतर के 90 

प्रतिशत तक सीमित होगी। ये संशोधन प्रचालन समाप्ति तक प्रत्येक 

दो वर्षं कै अत मे भी मान्य होगे। 

रियायती द्वारा एकत्रित किराये को एस्क्रो खाते मे जमा किया 

जाता है तथा परियोजना से संबंधित सभी भुगतान जैसे करौ का 

भुगतान, ईपीसी करार का भुगतान, प्रचालन ओर रखरखाव खर्च, 

रियायत शुल्क, ऋण सेवाओं आदि का भुगतान Weal खाते जिसे 

वित्तीय समाप्ति पर खोला wa a A से किया जाएगा। ऋणदाताओं 

से प्राप्त सभी निधियां ओर Fad डीएएम ईपीएल का इक्विटी अंशदान 
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Ul खाते मे जमा किया गया था जिसके माध्यम से रियायती 

अपनी पूजीगत लागत्त प्राप्त करता रै। 

स्थल ओर AMER प्रदान करने पर विचार करते हुए रियायती 

stare को. निम्नलिखित का भुगतान करेगा। 

0) सविधा करार के दौरान 10,000/- प्रति वर्ष की लाइसेंस 

फोस। | 

(i). सीओडी के प्रथम वर्ष से 51 करोड् way की रियायत 

शुल्क ओर उसके बाद रियायत शुल्क मेँ प्रत्येक वर्ष 

5 प्रतिशत को adie वृद्धि होगी ओर प्रचालन कौ 

समाप्ति तक वार्षिक भुगतान किया जाएगा। रियायत 

का भुगतान वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के भीतर अग्रिम 

के रूप मे किया जाएगा। 

(7) ग्राही निम्नलिखित wal के अनुसार डीएमञारसी के 

पास अपने सकल राजस्व को शेयर भी करेगा। 

(क) 1 से 5 at तक सकल राजस्व का 1% 

(ख) 6 से 10 at तक सकल राजस्व का 2% 

(ग) 10 से 15 वर्षं तक सकल राजस्व का 3% 

(घ) 164 वर्षं से समाप्ति at तारीख तक सकल 

राजस्व का 5% | 

यदि ग्राही को स्टेशन का आकार बद जानै के कारण नई 

दिल्ली ओर शिवाजी स्टेडियम के कानकोसं पर अतिरिक्त रिटेल 

स्थान उपलब्ध कराया जाता है तो ग्राही 5% प्रति वर्ष कौ वृद्धि 

के साथ -31250/प्रति वर्गं मी. के दर से अतिरिक्त रियायती शुल्क 
का भुगतान करेगा। | 

ग्राही को समग्र रियायत अवधि में स्टाक ue मे wed 

, होल्डिग को छोडकर किसी सब्सीडी या किसी कपनी में शेयर होल्डिग 

. या परिवर्तित होने बाली सिक्योरिटी की होल्डिग कौ अनुमति नहीं 

: है। gag कौ तारीख से ग्राही कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 

मान्य विद्यमान कपनी बना रहेगा तथा ज्ञापन ओर कंपनी के आर्टिकल 

आफ एशोसियेशन मे डीएमआरसी की अनुमति के बिना विषयगत 

संशोधन या बदलान नहीं होगा। ग्राही की स्वामित्व संरचना 

डीएमआरसी के fan लिखित अनुमोदन या इसके अलावा नही 
बदलेगी जैसा कि de तहत अनुमत है। 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 464 

ग्राही द्वारा 30.09.2010 तक अपना कार्य पुरा करने मे असफल 

रहने के कारण STH द्वारा WU के अनुसार 60.375 करोड 

रु. राशि का हजनिा लगाया गया। | 

ओ. एंड एम. अवधि के दौरान ग्राही प्रणाली के सुरक्षित 

परिचालन ओर रखरखाव के लिए उत्तरदायी है तथा डीएमआरसी 

ted sata के रखरखाव कौ समीक्षा भी करती है तथा माह 
मे एक बार परियोजना का निरीक्षण करता 2 

ग्राही डीएमआरसी के नाम पर ओर ग्राही सभी प्रकारं के बीमा, 

जो वित्त पोषण दस्तावेजौ के तहत आवश्यक रै, मान्य कानून या 

कोई अन्य बीमा जिसे ग्राही उपयुक्त रूप से ओ. ओरं एम. अवधि 

के दौरान आवश्यक wea है, कौ प्राप्ति के कार्यो (सिविल 

सरचनाओं ओर ग्राही कार्यो तथा उपभोगताओं ओर अन्य तृतीय पक्षो 

के लिए संभावित देयताओं कौ पूर्णं पुनः स्थापना लागत शामिल 

हे। 

ग्राही wre एक्सप्रेस लाइन से प्राप्त ओर एकत्रित किराया 

ओर ik किराया राजस्व ओर परियोजना एस्को खते से भुगतान 

की गई सभी ओ ओर एम व्यय ओर अन्य वह इस समद्मौता 

अवधि के दौरान डीएमआरसी को विधिवत लेखापरीश्षित ओर उनके 

साविधिक लेखा परीक्षका द्वारा प्रमाणित ta खातो कौ प्रतियां प्रत्येक 

वर्षं उपलब्ध कराएगा । 

यदि रियायती इस casa कौ विषयगत wal का उल्लंघन 

करता है तो दीएमञरसी, सीए के अनुसार सुधार अवधि प्रदान 

करने के बाद ओर प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस aa 

को निरस्त करने के लिए पात्र होगा, 

सीए को निम्नलिखित शर्तों के तहत निरस्त किया जा सकता 

¢) ग्राही की चूक की स्थिति में जैसा कि सीए में परिभाषित 
है तथा ग्राही का. कमी सुधार मे असफल रहने पर। इस शर्त 

के तहत डीएमआरसी रियायती को रेष ऋण के 80% के बराबर 

की रशि का निरस्तीकरण भुगतान के रूप मै भुगतान करेगा। सीओडी 

से पहले निरस्तीकरण के मामले मे ग्राही को कोई निरस्तीकरण 

भगतान देय नहीं होगा] 

(i) ग्राही भी सीए के तहत आवश्यक नोटिस देने के बाद, 
. :. डीएमआरसी की चूक की स्थिति मेँ यदि डीएमआरसी tet कमी 

के सुधार मे असफल होता है तो रियायत समञ्लोते को निरस्त कर
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सकता है। एेसी स्थिति मे डीएमआरसी ग्राही को निरस्तीकरण भुगतान 

के रूप मे निम्नलिखित रशि के बराबर भुगतान करेगाः 

(क) नामे देय। 

(ख) समायोजित इक्विरी का 130 प्रतिशत; ओर 

(ग) वाणिज्यिक परिचालन कौ तारीख के 10 वर्षं के बाद, 

` परियोजना के लिए अधिप्राप्त ओर स्थापित परियोजना 

परिसम्पत्तियो, यदि कोई है तो, का मूल्यहास मूल्य । 

रियायती द्वारा मांग करने पर, तीस दिनं A अन्दर रियायती 

को अंतिम भुगतान देय होगे। 30 दिन के अंदर रियायती को पूर्ण 

अन्तिम भुगतान न कर पाने कौ स्थिति पे, भुगतान न कौ गई 

रोष राशि पर, देरी की अवधि के लिए/एसबीआई पीएला२+2% 

का व्याज भी लगेगा। इन अन्तिम धुगतानो का भुगतान एसक्रो 

Were मे धनराशि जमा करके किया जाएगा। 

इस करार की समाप्ति पर, रियायती सभी ssa रहित एअरपोर् 

एक्सप्रेस लाइन डीएमआरसी को dom ओर संविदा करार मं 

उल्लिखित अनावरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। समाप्ति के 

बाद, संविदा करार मे उल्लिखित अनुसार परियोजना डीएमआरसी 

को सप दी जाएगी। 

क सौहा्दपूर्णं समाधानः इसके तहत विवाद को deep 
समाधान के लिए निदेशक, ward लाइन (दीएमआरसी) 

ain निदेशक, Fad डीएमर्हपीएल के पास भेजा जाएगा। 

(i) मध्यस्थताः यदि decyl समाधान के जरिए 30 दिन 

क अन्दर विवाद का समाधान नहीं होता तो उसे रियायत 

करार की wa के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा 

जाएगा। 

विद्यालयों W अग्नि सुरश्चा 

1500. श्री वरूण गांधी : क्या मानव संसाधन चिकरास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

| (क) क्या सरकार देश भर के विद्यालयों मे अग्नि सुरक्षा 

लागू करने के लिए कदम उठा रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी si क्या है; ओर 

(ग) यदिन, ते इसके क्या कारण है? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य पत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) शिक्षा संविधान कौ समवतीं सूची का 

विषय होने ओर अधिकतम स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रो 

मे होने के कारण संबंधित राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो को इस 

मामले मे समुचित निर्णय लेना होता है। तथापि, मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 जुलाई, 2004 कं पत्र द्वारा 

सभी राज्य सरकार को लिखा है कि वे स्कूल भवनो मे अग्नि 

सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय कर aed की सुरक्षा ओर सलामती 

सुनिश्चित at) acta माध्यमिक शिक्षा ate (सीबीएससरई) के 

संबद्धन उपनियमों म अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि 

स्कूलों मे पेयजल, अग्नि सुरक्षा ओर परिवहन के सबध मे स्कूलों 

को नगरपालिका प्राधिकरण।जिला कलस्टरी/परिवहन विभाग के 

दिशा-निर्देशो का बारीकी से पालन करना चाहिए्। स्कूलों से यह 

भी आशा की जाती है कि वे प्रत्येक पाच at के पश्चात इन 

अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी नए प्रमाणपत्र प्राप्त ओर प्रस्तु 

ai; केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ae इस संबंध मे समय-समय पर 

निर्देश जारी करता FI 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

विद्यालयों मे बुनियादी सुविधाएं 

1501. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : 

श्रीमती बोचा ्ांसी लक्ष्मी : 

श्री महेन्दरसिह पी. चौद्यण : 

श्री प्रहलाद जोशी : 

क्या पानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) सर्वं शिक्षा अभियान (waved) के अतर्गतं कवर fau 

गए सरकारी विद्यालयं की संख्या का, जहां बुनियादी सुविधाएं wa 

भवन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय आदि नहीं है, ब्योरा क्या 

हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या देश कै सभी विद्यालयों मे इस प्रकार कौ सुविधा 

प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए है, यदि हां, तो 

तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं कं दौरान
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देश के कितने विद्याल्यो मे उपर्युक्त सुविधा प्रदान कौ गई ओर 

इस संबंध मे हुए व्यय का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(=) क्या सरकारी विद्यालयों मे .विशेषकर महिला शिक्षकों 

ओर बालिकाओं के लिए स्वच्छ पेयजल ओर शौचालय सुविधाओं 

कौ हालत दयनीय है; 

(छ) इस Way मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; 

ओर | । 

(ज) इन विद्यालयों मे समग्र स्थिति मे सुधार हेतु गत तीन 

वर्णो ओर चालू वर्ष के दौरान आवंटित कौ गई निधिरयो का व्यौरा 

क्या है? | | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (डो. weit 

थरूर) : (क) ओर (ख) सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी 

नए स्कूल भवनों को कपोजिर भवनों के रूप A संस्वीकृति प्रदान 

कौ जाती है जिसमे बालिकाओं ओर बालकों के लिए शौचालय, 

पेयजल सुविधाएं ओर विद्युतिकरण शामिल हँ। मौजूदा ग्रामीण स्कूलों 

के लिए पेयजल तथा शौचालय सुविधाओं का निर्माण पेयजल ओर 

स्वच्छता कौ योजनाओं के अभिसरण मे किया जाता है। उन मौजूदा, 

स्कूल भवनो पेयजल ओर स्वच्छता की योजनाओं के अभिसरण 

मे किया जाता है। उन मौजूदा स्कूल भवनो का राज्य-वार विवरण 

जिनमे पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं नहीं है, संलग्न विवरण] 

मे दिया गया है। | 

(ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009 में स्कूल अवसंरचना को पूरा करने के लिए 

अधिनियम कौ शुरूआत से तीन वर्षो कौ समय सीमा का प्रावधान 

cf 

(घ) frst तीन वर्षो में से प्रत्येक at ओर चालू ad 

के दौरान सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदत्त स्कूल भवनो, 
शोचालयों ओर पेयजल सुविधाओं कौ संख्या का राज्यवार विवरण 

ओर अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान के day में इस अवधि 

के दौरान हुआ व्यय संलग्न fawn में दिया गया है। 

(ङ) से (छ). डीआईएसई 2011-12 (अनतिम) के अनुसार 

प्रारभिक स्कूल मे 79.82% बालकों के तथा 80.38% बालिकाओं 

कं शोचालय संचालनरत $1 सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 

शिक्षण कक्षं के साथ स्कूलों के लिए 5,000 रुपए की दर से 

` एक वार्षिक TRAIT अनुदान ओर अधिक शिक्षणकक्षो वाले स्कूर्लँ 
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कौ मौजूदा स्कूल अवसंरचना, जिसमे शौचालय भी शामिल रहै, 
` के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 10,000 रुपए का वार्षिक अनुरक्षण 

अनुदान दिया जाता है। 

(ज) केन्द्रीय सरकार ने सर्वं शिक्षा अभियान कार्यक्रम के 

अतर्गत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्क्यन के लिए रान्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो को 2009-10 A 12781.07 करोड़ रुपए, 2010-11 

मे 19594.07 करोड़ रुपए, 2011-12 A 20775.38 करोड़ रुपए 

ओर जनवरी, 2013 तक 21384.53 करोड रुपए जारी किए है। 

विवरण 

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2011-12 (तिम) के 

ayer शौचालयों sk पेयजल सुविधाओं के 

अभाव वाले प्रारभिक स्कूलों की संख्या 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अवसरचना सुविधाओं के 

a. | अभाव वाले स्कूलों 

। की संख्या 

शोचालय | जलं 

1 2 3 4 

1. आध्र प्रदेश 18092 | 11461 

2. अरुणाचल प्रदेश 1933 | 976 

3. असम ` 6226 । 4918 

4. बिहार ` 18169 4592 | 

5. . छत्तीसगढ़ 14697 । 3068 

6. गोवा | | 8 6 

7. गुजरात | ॐ a 5 

8. हरियाणा 398 | 89 

9. हिमाचल प्रदेश 403 ` 207 | 

10. जम्मू ओर कश्मीर 12341 | ` 4622 

41. aes | | 8404 . धि 4030 ` 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

12. कर्नाटक 241 278 25. त्रिपुरा 775 1073 

13. केरलं 247 93 26. उत्तर प्रदेश 12104 3169 

14. मध्य प्रदेश 3643 2392 27. उत्तराखंड 557 803 

15. महमराष्टर 3326 426 28. परिचम बंगाल 7561 1977 

16. मणिपुर 0 136 29. अंडमान ओर निकोबार 45 13 

17. मेघालय 2794 3184 हौपसमूह 

18. मिजोरम 308 240 30 चंडीगढ् ° ¢ 

19. नामालँड 201 ०69 31. दादरा ओर नगर हवेलौ 69 4 

20. ओडिशा 10579 3094 ॐ2. दमन ओर दीव 1 0 

21. पंजान 58 2 33. दिल्ली 0 0 

22. राजस्थान 2675 4861 34. लक्षद्वीप > 0 

23. सिक्किम 12 37 35. पुदुचेरी ॥ 0 

24. तमिलनाडु 2604 0 aa 128781 61325 

विवरण 

देश मे te स्कूलों की संख्या जिनमें पिले da af ओर चालू af के दौरान अवसरचना सुविधाएं प्रदान कौ 

ग्ट थी तथा इस अवधि के दौरान अवसरचना सुविधाओं के प्रावधान पर हृष व्यय कौ दशति काला किवरण 

क्र. राज्यो के नामं 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

सं. 

स्कूल पेयजल शोचालय स्कूल पेयजल शौचालय स्कूल पेयजल शौचालय स्कूल पेयजल शौचालय 

भवन भवन भवन भवन 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. आध्र प्रदेश 37 395 1296 409 248 11464 13 155 15660 435 0 7449 ` 

2. अरुणाचल प्रदेश 190 0 241 194 0 530 124 42 626 123 0 1094 

3. असम 1521 0 1845 1200 0 10010 2296 0 8219 0 0 12125 
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1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. बिहार 0 545 1015 0 8870 17800 0 123 17420 0 2859 7747 

5. छती 405 0 2691 484 782 7266 333 278 24208 45 378 38044 

6. गोवा 0 4 120 0 30 220 0 200 120 0 0 0 

> गुजरात 0. 75 1021 0 0 395 0 0 1990 0 0 9661 

8. हरियाणा 0 817 ` 2940 231 0 1748 58 167 715 12 527 5051 

9. हिमाचल प्रदेश 40 0 3650 0 105 3431 60 0 373 15 0 1103 

10. जम्मू. ओर 472 0 9 1248 1018 2036 447 9 7939 253 0 8170 

कश्मीर 

11. Beas 1360 382 1771 = 2012 5 6931 74 716 1410 0 309 7465 

12. कर्नाटक 317 0 9925 132 968 9720 0 318 2922 15 152 3378 

13. केरल 0 0 984 6 1755 317 0 0 595 0 ॐ2 . 2582 

14. मध्य प्रदेश 671 0 7731 1240 95 7262 0 384 20648 1076 851 19110 

15. महाराष्ट 1755 = 224 737 1392 308 4226 12 377 1043 760 31 21230 

16. मणिपुर 0 0 2358 180 0 1600 0 0 0 521 0 0 

17. मेघालय 208 0 0 574 0 0 1466 0 0 27 0 0 

18. मिजोरम 17 0 "869 0 0 846 84 0 0 168 4 1124 

19. AMS 0 0 145 ̀  425 285 375 197 10 90 138 91 837 

20. ओडिशा 2486 0 1789 1556 141 = 2197 374 252 1534 0 185 65416 

21. पंजाब 659 24 256 148 72 1103 0 6 2666 21 0 6930 

22. राजस्थान 0 372 6 16088 0 965 2881 0 ` 181 1634 126 0 0 

23. सिक्किम 4 0 80 40 0 359 13 0 44. 0 0 69 

24. तमिलनाडु 836 437 3871 50 401 12102 0 3158 6986 0 1803 17925 

25. त्रिपुरा 240 0 50 260 0 123 0 7 2171 34 10 525 ` 

26. उत्तर प्रदेश 2025 0 0 278 ` 415 11667 ` 0 0 9 1629 3660 
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1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11 12 13 14 

27. उत्तराखंड 182 964 2438 21 175 6683 203 8 2000 323 0 2236 

28. पश्चिम बगल 1136. 832 7103 $822 1133 4922 0 307 8170 515 0 25789 

29. अंडमान ओर 0 8 8 0 0 0 5 0 12 | 32 0 0 

निकोबार द्वीपसमूह 

30. चंडीगढ़ 0 0 0 12 0 5 € 0 0 2 0 0 

31. दादरा ओर नगर 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 

हवेली | 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 1 23 13 0 21 6 2 0 95 

33. दिल्ली 0 0 0 2 0. 161 0 0 95 1 0 227 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 2 0 3 0 50 103 0 0 0 0 26 96 

कूल 14566 843 3 71025 19376 17717 120104 17432 6710 129296 4644 8887 269300 

~ ˆ किवरण-111 

देश मे te cael की सख्या जिनमे पिछले तीन वर्ण ओर चालू वर्ण के दौरान अवसरचना सुविधाएं प्रदान कौ 

गई शी तथा इस अवधि कै दौरान अवसरचना सुविधाओं के प्राकधान पर हुए व्यय 

करस. राज्य | 2009-10 में 2010-11 में 2011-12 4 दिसम्बर, 2012 

व्यय व्यय व्यय तक व्यय 

1 2 3 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार 365.460 240.810 784.180 518.920 

graye 

2. आध्र प्रदेश 27123.430 53643.890 127288.170 48311.949 

3. अरुणाचल प्रदेश 2286.320 5713.970 2780.070 5493.248 

4. असम | 17421.110 25516.890 73612.050 31069.350 

5. विहार | 73320.780 137794.730 159691.060 161506.666 

6. चंडीगढ़ 750.750 1054.730 1298.630 332.600 
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1 2 3 4 5 6 ` 

7. छत्तीसगढ़ 26862.160 37907.650 50631.770 37077.462 

8. दादरा ओर नगर हवेली 239.220 247.460 194.180 362.200 

9. दमन ओर. दीव 128.800 79.200 107.020 130.620 

10. दिल्ली 717.600 1426.110 4029.570 260.000 - 

11. गोवा 209.500. 236.170 275.430 12.000 

12. गुजरात 13489.890 41310.500 75091.846 93859.096 

13. हरियाणा 11433.530 16159.260 31731.360 13979.290 

14. ̀ हिमाचल प्रदेश 3257.860 6863.570 7325.880 3876.512 

15. जम्मू ओर कश्मीर 17196.280 10942550 36114.391 21579-654 

16. ज्ारखंड 47997.650 78870.010 40197.920 44716.290 

17. कर्नाटक 19186.750 41174.090 38619.256 24864.772 

18. केरल . 3548.630 , 7119.640 3965.000 8782.350 

19. लक्षद्वीप .. 64.960 104.320 113.280 0.000 

20. मध्य प्रदेश 42847.950 96499.070 81067.535 38739.413 

21. महाराष्ट  29422.780 44017.630 70574.490 26426.609 

22. मणिपुर 508.130 38360180 681.710 2091.780 

23. मेघालय 4970.040 6174.700 5904.120 5921-263 

24. मिजोरम 3455.520 2818.900 1281.890 656.846 

25. amas 2082-040 3609.090 1510.180 4893.000 

26. ओडिशा , 44671.810 59800.250 61264.330 66897.087 

27. पुदुचेरी 371.000 397.460 640.460 275.450 

28. पंजाब 10529.880 20500.020 ` 18245.033 13479.905 

29. राजस्थान ; 19097.430 44965.709 37713.450  21060.8%8 
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1 2 3 4 5 6 

30. सिक्किम 578.630 1073.270 850.500 161.110 

31. तमिलनाडु 15010.680 32687.045 38026.182 4188.598 

32. त्रिपुरा 2315.930 3906.770 6399.200 2523.020 

33. उत्तर प्रदेश 33525.780 64152.980 150990.060 29451.390 

34. उत्तराखंड 4618.390 4792.100 9462.046 3776.882 

35. पश्चिम बगाल 37924.740 93144.280 114470.339 153760.563 

कुल 517531.410 948781.004 1252932.587 871036.794 

रिपणीः व्यय म राज्य कौ निधियों का हिस्सा भी शामिल हे। 

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना 

1502. श्री सुभाष बापूराव ange : 

श्री संजय धोत्रे : 

श्री वीरेन्द्र कुमार : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने at कृपा करेगे 

किः 

(क) मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से अपने-अपने सज्य 

मे केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों स्थापना के लिए प्राप्त 

प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ओर तत्सबधी स्थिति का व्यौरा 

क्या हि; 

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त 

भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या हैः; 

(घ) क्या सरकार का इस कार्य मे निजी संगठनों को शामिल 

करने का प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो aah ब्योरा क्या हे; 

ओर 

(ङः) प्रस्तावित विश्वविद्यालयों द्वार कब तक कार्य आरम्भ 

किए जने कौ संभावनां है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

get) : (क) से (गः) विश्वविद्यालयों को या तो संसद के 

अधिनिममो अथवा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित 

किया जाता है। केन्द्र सरकार कौ नीति के अनुसार इसने, गोवा 

के अलावा, देश के प्रत्येक राज्य मे कम से कम एक केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय स्थापित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(एमएचञरडी) ने भी उत्तर प्रदेश मे महिलाओं के लिए एक केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय ओर विहार में एक अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

स्थापित करने का निर्णय लिया ti उत्तर प्रदेश ओर बिहार राज्य 
सरकारे, इन विश्वविद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमत 

हो गए है। किसी अन्य राज्य सरकार से to कोई अनुरोध या 

प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, यह मत्रालय भी विभिन वर्गो (at), 

जिनमे जन प्रतिनिधि भी शामिल रहै, से मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों 

का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे परिवर्तित करने के लिए अनुरोध प्राप्त 

कर रहा है। फिलहाल, ta अनुरोधो पर विचार at किया जा 

रहा है, क्योकि इन पर योजना आयोग से परामर्शं करके मंत्रालय 

द्वारा निर्णय किया जाता है कि नई संस्थाओं कौ स्थापना कौ अपेक्षा. 

12वी पंचवर्षीय योजना मे समेकन ओर गुणवत्ता सुधार पर फोकस 

किया जाए। 

(घ) जी, aa al mre प्रस्ताव नहीं है। 

(ङ) उपर्युक्त (घ) दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता ।
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लंबित भ्रष्टाचार रोधी विधेयक 

1503. ई. संजय सिह : 

श्री अंजनकुमार एम. यादव : 

श्री हरिश्चन्द चव्हाण : 

क्या प्रधान Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) Ta तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार से 

निपटने के लिए अभी तक लंनित/पारित विधेयकं कौ संख्या का 

ब्योरा क्या है; 

(ख) इन विधेयकों के लंबन कै क्या कारण है ओर इस 

पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) भ्रष्टाचार रोधी विधेयकं को शीघ्रातिशीघ्रं पारित करने 

के लिए क्या कदम उठाए गए है/उदाए जा रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय के राज्य 

Wat तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी, 

नारायणस्रामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान, भ्रष्टाचार को 

प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार .ने संसद मे निम्नलिखित 

विधेयक पेश feu हैः 

ay विधेयक का नाम 

2010 ` जनहित प्रकरटन एवं प्रकटन करने वाले व्यक्तियों 

को संरक्षण विधेयक, 2010 

2011 ` विदेश लोक पदधारियो एवं अतररष्टीय संगठनों 

| के लोक पदधारियो के रिश्वतखोरी निवारण 

| .विधेयक, 2011 

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2017 

. 2012 - 

(ख) ओर (ग) इन विधेयकों का महत्वपूर्णं प्रभाव पडेगा 

ओर इन्द पारित करने से पहले संसद मेँ इन पर व्यापक चर्चा 

-हो रही Cl सरकार इन विधेयको को शीघ्र पारित करवाने कौ इच्छुक 

हे। ` । 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 480 

[feet] 

काकोटकर समिति की सिफारिश 

1504. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या काकोदकर समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान 

(आई आर्ईटी) के विद्यार्थि्यो कौ फोस में वृद्धि का प्रस्ताव किया 

हैः; air 

(ख) यदि ai, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रै? । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. A राज्य Wat (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) काकोदकर समिति कौ प्रमुख सिफारिशों 
मे से एक यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपना परिचालन 

व्यय परा करने के लिए योजनेतर (परियोजन) बजटीय सहायता 

से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, जबकि पूजी, विद्यार्थियों, 

maga सबधी सहायता ओर बुनियादी cara व्यय पूरी तरह | 

सरकार द्वारा योजनागत (पूजीगत बजटीय सहायता) व्यय से पूरा 

किया जाता रहे। मौजूदा खर्च, विद्यार्थियों के ahead का te 

ओर भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थानों कौ ओर से प्रस्तुत वित्तीय विवरण 

` के आधार पर, काकोदकर समिति ने सिफारिश की कि अवर स्नातक 

मास्टर ओर पीएचडी कार्यक्रमो के लिए फीस संशोधित करके. 2-2 

5 लाख रुपए वार्षिक की ami 

कुछ समय से शिक्षा कौ लागत मे उतरोत्तर वृद्धि होती जा 

रही Sl लागत का वास्तविके अंश सरकार की बजरीय सहायता 

मे से वहन किया जाता है किंतु इसका एक छोटा भाग विद्याथियों ` 
को फोससे पूरा किया जाता है। डा. काकोदकर समिति कौ भारतीय 

प्रौद्योगिकी संस्थानों को उत्कृष्ट ओर बृहत्तर सुसंगत बनाने संबंधी ` 

रिपोर्ट मे किए गए विश्लेषण के अनुसार, 2010 के दौरान फीस 

से राजस्व व्यय को केवल 7.49% कौ भरपाई Be थी। 

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों 

` को लूटना 

1505. श्री कौशलेन्द्र कुमार : 
श्री रामकिशन : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि
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(क) निजी सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों कौ oh 

लागत, ` सदेश भेजने, अधिक ओर गलत faci के द्वारा लुट कौ 

रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; 

(ख) क्या सरकार का निजी सेल्युलर सेवा प्रदाताओं से 

प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यावसायिक दृटिकोण अपन कर बीएसएनएल 

ओर एमटीएनएल का विस्तार ओर प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव है; 

(ग) यदि हां, ada व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कार्रवाई कौ गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिद देवरा) : 

(क) भारतीय ade विनियामक प्राधिकरण (टाई) द्वारा 

उपभोक्ताओं के हितों कौ रक्षा करने, प्रशुल्क संबंधी पेशकश में 

पारदर्शिता बढ़ाने ओर बलिलिग संबंधी चिताओं का समाधान करने 

के लिए किए गए उपायों का ब्योरा संलगन विवरण मे दिया गया 

wl 

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएमएल) 

ओर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमदीएनएल) ate द्वारा 

संचालित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम Fi बीएसएनएल ओर 

एमटीएनरएल प्रबंधन अपनी वाणिज्यिक ओर व्यावसायिक नीतिर्यो के 

संबंध मे निर्णय करने ओर उन्हे अंतिम रूप देने के लिए स्वतत्र 

ह। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ओर एमरीएनएल लोक उद्यम 

विभाग के समद्चौता ज्ञापन संबंधी दिशा-निर्देशो के अनुसार दूरसंचार 

विभाग के साथ प्रति वर्षं angi ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते आ 

रहे Si इनकी समीक्षा तिमाही आधार पर कौ जानी है। इसके अलावा, 

बीएसएनएल एमरीएनएल के समग्र कार्य निष्पादन, इनके द्वारा प्रदान 

की जा रही सेवाओं कौ गुणवत्ता, सेवाओं मे सुधार के लिए सुञ्चाव 

आदि के संबंध में दूरसंचार विभाग के साथ विभिन स्तरो पर् विभिन 

प्रकार कौ walt आवधिक आधार पर कौ जाती FI 

वितरण 

og द्वारा उपभोक्ताओं के fedt कौ रक्षा करने, Wye सकधी 

पेक्य में पारदर्शिता wen ओर fact weet Fame | 

का समधान करने के लिए sae गए महत्वपूर्ण 

कदम PYAR हैः- 

1. ट्राई ने स्वयं द्वारा बनाए गए सूचीबद्ध लेखा- परीक्षकं के 

माध्यमं से सेवा vera कौ मीटर ओर बिल संबधी पद्धति 
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की वार्षिक आधार पर जांच को अनवार्य कर दिया है। 

सेवा प्रदाताओं को as के सूचीबद्ध लेखा Weal से विधिवत 

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। यह भी कि 

सेवा सेवा प्रदाताओं को उन कमियोँ के संबंध मे कौ गई 

antag रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है, यदि कोई कमी 

लेखा परीक्षा द्वारा निर्दिष्ट कौ गई FI 

प्रशुल्कं दरों मे वृद्धि को संरक्षित किया गया है जिसके अनुसार ` 

प्रशुल्क प्लान मे कोई भी प्रशुल्कं मद, उस प्लान मै किसी 

उपभोक्ता के पंजीकरण की तारीख से छह महीने तकर aa 

नहीं जाएगी । इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रतिबद्ध वैधता अवधि 

के दौरान tat किसी भी प्रकार कौ कौ वृद्धि को अनुमति 

नहीं दी गई 21 आजीवन प्लान के मामले मे टैरिफ संरक्षण, 

सेवा प्रदाता की समग्र ada अवधि तक लागू रहेगा। 

जब तक कि सेवा प्रदाता को वर्तमान Meda अथवा नवीकृत 

ada के तहत एेसी दूरसंचार सेवा प्रदान करने कौ अनुमति 

प्रदान कौ गई है। सेवा प्रदाताओं को उनके लाइसेस कौ 

अवधि समाप्त होने की वर्तमान अवधि कं संबंध मे उपभोक्ताओं 

को सूचित करने के लिए कहा गया था। 

किसी भी उपभोक्ता को उनकी लिखित सहमति & बिना 

कोई भी प्रभार्युक्त मूल्यवर्धित सेवा प्रदान नरह कौ जाएगी ! 

सेवा प्रदाताओं को सेवा के सक्रिय होने के एक सप्ताह के 

भीतर उपभोक्ताओं को उसके टैरिफ प्लान का समग्र व्यौरा 

लिखित मे सूचित करना em) चुने गए पैकेज मे टैरिफ 

की किसी मद अथवा पहलू मै परिवर्तन के बरेमे भी 

उपभोक्ता को लिखित मे सूचित किया जाएगा। 

दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के निर्देश ओर दिनांक 1 सितम्बर 

2008 को अधिसूचित टीरटीओ मे asd सशोधन के द्वार 

निम्नलिखित को शामिल करते हुए पारदर्शिता Wael अनेक 

उपाय अनिवार्य किए गए दैः 

(क) टैरिफ संबंधी सूचना वर्नाकुलर भाषा में भी प्रदान करनी 

होगी | 

(ख) व्लैकआउट दिनों की संख्या (रिवाज,त्यौहार के दिन 

जब निःशुल्क/रियायती कालँ/एसएमएस उपलब्ध नहीं 

होगे) किसी कैर्लँडर वर्ष मे अधिकतम 5 fea तक 

सीमित होगी। we दिनों को पहले हौ निर्दिष्ट करना
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होगा ओर इनमे बाद मे कोई परिवर्तन अथवा जोडुने 
कौ अनुमति नहीं होगी। 

(ग) सेवा (ee) टैरिफ कटौती बिना किसी पूर्व. शर्तं के 
उपभोक्ताओं को प्रदान कौ जाएगी। 

(घ) सेवा प्रदाता प्रतिबद्ध आजीवन dum अवधि के दौरान 
शेष wifes अवधि के लिए आजीवन प्लान F 6 
महीने से कम कौ बीच की अवधि के लिए उपभोक्ता 

को रिचार्ज करने हेतु दबाव नहीं sem 

ge ने दिनांक 6.1.2012 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 
विनियम जारी किए feu हैँ ताकि प्रशुल्क प्रस्तावों को कारगर 
नाया जा सकं ओर सेवा प्रदान करने मेँ पारदर्शिता बढ़ाई 
जा wah विनियम को मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः 

* प्लान ASR, टाप-अप वाउचर ओर विशेष प्रशुल्क 
वाउ्चर के रूप मे वाउचरो का श्रेणीकरण जिसमे सरलता 

से पहचान के लिए अलग-अलग र्ग वाले ae at 

® वास्तविक वाउचरो पर मुद्रित सामग्री के लिए न्यूनतम 
` -फोन्ट आकार-अधिकतम 8 फोन्ट। 

* प्रीपेड-उपभोक्ताओं को प्रत्येक काल/डाया प्रयोग पर 
प्रयोग का व्यौरा देना। 

50 रुपए की लागत पर 30 दिनों का मदवार प्रयोग 

का Sit देना। 

e We उपभोक्ताओं को प्लान कौ सक्रिय करने 

पर/राप-अप/एसरी वाउचरौ कौ सूचना प्रदान करना। 

, * WR के संब॑ध में पूर्व सूचना के माध्यम से पीञआरएस 
के प्रावधान मेँ ad हुई uefa 

राई ने Sie प्लान् के प्रकाशन पर एक निर्देश" जारी 
किया है। इस निर्देश का उदेश्य दूरसंचार टैरिफ प्रस्तावों में 
uefa को बढ़ाना ओर उपभोक्ताओं को प्रत्येक - व्यविति 

` कौ आवश्यकता के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त प्लान चुनने 
मं सहायता करना है। सेवा प्रदाता को प्रत्येक सेवा क्षेत्र 

मे प्रीपेड ओर पोस्टपेडः उपभोक्ताओं के लिए कम से कम 

6 माह के भीतर एक बार दिए गए प्रपत्र मे एक क्षेत्रीय 

भाषा के ओर एक अग्रेजी भाषा के समाचार पत्र मे अपने 

6 मार्च, 2013 

10. 

11. 

लिखित उत्तर 484 

सभी टैरिफ wart को प्रकाशित करवाना ami दिए् गए 
प्रपत्र मे उपभोक्ता देखभाल केन्द्र, मे ओर पौओएस वेबसाईट 
पर पुरा a उपलब्ध कराना होगा ताकि उपभोक्ता सरल 
ओर पारदर्शी तुलनात्मक मूल्यांकन कर सके। 

ag ने दिनाक 26.3.2012 को भ्रामक faa से बचमे 
के लिए एक निर्दे जारी किया है। इस निर्देश का उदेश्य 
दूरसंचार टैरिफ विज्ञापनों मे ओर सुधार करना तथा उपभोक्ताओं 
को अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वाधिक अनुकूल प्लान 
चुनने का मौका देना है! यह अनिवार्य किया गया है कि 
सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पारदर्शी हो, भ्रामक ओर 
द्विजर्थक न हयं, स्पष्ट तरीके से जारी सूचना का खुलासा 
किया गया हो ओर वेबसाईट का पता ओर दूरंसचार अभिगम 
सेवा प्रदाता का उपभोक्ता देखभाल नम्बर दिया गया हो। 
वर्नाकुलर भाषाओं मेँ जारी विज्ञापनों मे उसी वर्नाकुल भाषा 
मे सभी अनिवार्य gaa किए गए et इसके अतिरिक्त 
सेवा प्रदाताओं को एक विज्ञापन रजिस्टर भी तैयार करना 
होगा जिस्म. प्रत्येक प्रशुल्कं से संबंधित विज्ञापनों के नमूने 
शामिल करने होगे ओर यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी 
आतरिक लेखा जांच करनी होगी कि वे इस निर्देश के सभी 
पहलुओं का अनुपालन कर रहे है ओर इसकी अनुपालन 
ford प्रति छमाही प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी erty 

ae ने यह अनिवार्य कर दिया है कि आप-अप वाउचरों 
पर लगाया गया प्रक्रिया संबधी शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्यं ` 
कं दस प्रतिशत अथवा 3 रुपए, इनमे से जो भीकम हो 
से अधिके ae होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
कम मूल्य के वाउचर् बाजार से. विलुप्त न a aé ने यह 
भी अनिवार्य किया है कि सेवाप्रदाता अपने बिक्री स्थानों 
पर 10 रुपये के मूल्य ae टाप-अप वाउचरौ कौ उपलब्धता 

, सुनिश्चित att 

ae ने सिमो को निष्क्रिय करने के लिए निम्नलिखित 

दिशा- निर्देश निर्धारित किए है 

| wis उपभोक्ताओं के मोबाइल BAe को. कम 

से केम 90 दिन की अप्रयुक्त अवधि तक के लिए 

निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। 

(i) Wes उपभोक्ताओं के खाते मे 20 रूपये अथवा उससे 

` अधिक कौ राशि शेष होने पर कनेक्शन निष्क्रिय नहीं 

किया जाएगा। ` , =
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(1) Wis उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त WAR का भुगतान 

करने पर “'आटोमैरिक नम्बर रिरेन्शन win" 

कार्यान्वितं कौ जा सकती है। 

(iv) किसी उपभोक्ता का कनेक्शन निष्क्रिय कर feu जाने 

पर उसे 15 दिनों कौ ग्रेस अवधि दी जाएगी जिसके 

भीतर वह उसी नम्बर को पुनः सक्रिय करवा सकता 

है। 

(v) उपभोक्ताओं को उनके द्वारा सिम का प्रयोग न करने 

के कारण सिम निष्क्रिय कर देने संबधी निबंधन एवं 

wat को सूचना पारदर्शी दंग से प्रदान कौ जाएगी। 

(vi) पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए एक सेफ Hest स्कौम 

अनिवाग्र कौ गई है अर सैफ Hest कौ अवधि के 

दौरान उपभोक्ताओं को मासिक किराये का भुगतान नही 

करना होगा। 

(अनुवाद 

हवाई अड्डों पर एडीएफ 

1506. श्री मधु गौड यास्खी : 

श्री एस. aed : 

श्री प्रदीप माञ्ची : 

श्री ई.जी. सुगावनप : 

श्री किसनभाईं वी. पटेल : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (uss) देश में 

विभिन हवाई अड्डों पर यात्रियों पर एयरपोर्ट देवलपमेट फीस 

(एडीएफ) लगाता दै 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर रेसे शुल्क 

लगने के क्या लक्ष्य ओर उदेश्य है; 

(ग) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के 

दौरान विभिन हवाई Eel से एएआई द्वारा संग्रहीत एडीएफ का 

एअरपोर्ट-वार AIR क्या है ओर Wass द्वारा tet निधियो का 

fea én से प्रयोग किया जाता है; 

(घ) क्या सरकार ने विभिन हवाई अड्डों पर एडीएफ वसूली 

aq करने & लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए/प्रस्तावित किए है; 
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(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी aio क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; 

(च) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह पाया है fH आईजी आई 

एयरपोर्ट, दिल्ली पर यात्रियों से संगृहीत एडीएफ ओर प्रयोक्ता विकास 

का शुल्क असंगत था; ओर 

(3) यदि हां, तो तत्सनधी व्यौराक्यादै ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है ओर भविष्य मे सरकार द्वारा cfen ओर 

पार्किग wat मे कौ जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि का ब्योरा क्या 

हि? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के.सी. 
वेणुगोपाल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (was) द्वारा 

इदिरागाधी अतरष्टरीय हवाईअडडा (आईजीआईए), नई दिल्ली तथा 

छत्रपति शिवाजी अतर्ाष्टरीय हवाईअद्डा (denser), Fae पर 

विकास शुल्क लगाया तथा वसूला जा रहा है। 

(ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण 

(एईआरए) अधिनियम, 2008 कौ धारा 13८1) (ख) के साथ पठित 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 कौ धारा 22क 

के अनुसार, एईआरए द्वारा 01.01.2013 से अप्रैल, 2016 तक 

आर्हजीआईए्, नई, दिल्ली पर 3395.35 करोड रुपये कौ नियत 

विकास शुल्क राशि दिनाक 01.01. 2013 से प्रत्येक घरेलू तथा 

अतररष्टरीय उड़ान से जने वाले यात्रियौ. से क्रमशः 100/- रुपये 

तथा 600/- रुपये कौ दर से वसूल करना निर्धारित किया है। 

सीएसओईप, Hay के मामले मे, एरईआरणए ने 01.01.2013 से अप्रैल, 

2021 तक अवधि के लिए प्रत्येक धरेलू तथां अंतरष्टरीय उड़ान 

से जाने वाले alsa से दिनांक 01.01.2013 से क्रमशः 100/- 

रुपए तथा 600/- रुपये कौ दर से 3845.50 करोड waa कौ 

नियत विकास शुल्क राशि (पूर्ववतीं दर क्रमशः 200/- रुपये तथा 

1200/- रुपये) को एकत्रित किया जानां तय किया है। इस विकास 

शुल्क को वसूले जाने का उदेश्य Fad दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 

प्राइवेट लिमिटेड तथा Fad मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेर 

लिमिटेड ERI ली गई/ली जा रही हवाईअडडा विकास परियोजनाओं 

के लिए वित्त पोषण के अंतर की भरपाई करना है। 

(ग) आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर पिछले तीन 
वर्षो के दौरान एकत्रित किये गये विकास शुल्क का Set 

(2009-10-635.19 करोड् रुपये) (2010-11-673.89 करोड़ रुपए) 

(2011-12-312.70 करोड रुपए) तथा 2013-13 (जनवरी, 13 तक
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797.74 करोड रुपए) Fl ease हवाईअडडा, मुंबई पर 

(2009-10-267.41 करोड रुपए) (2010-11-319.50 करोड SI) 

(2011-12-53.83 करोड़ रुपए) AM 2012-13 (जनवरी, 13 तक 

211.20 करोड रुपए) $1 एएआई द्वारा एकत्रित किए गए विकास 

शुल्क कौ राशि का प्रयोग क्रमश आईजीअई तथा सीएसञई 

हवाई अड्ड पर वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास के लिए किया 
जाता है] 

(घ) जी, Aer 

(ङ) प्रशन नहीं उठता। 

(च) जी, ae 

(छ) प्रश्न नहीं उठता। 

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानक 

1507. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कौ अनुसूची के 

अंतर्गत निर्दिष्ट मानकं का व्यौरा क्या हैः 

(ख) क्या यह सही है fH देश मे प्रत्येक प्राथमिक स्कूल 

को उपरोक्त अनुसूची के मानकों को मार्च, 2013 तक पूरा करना 

ट; | 

(ग) aff a, तो क्या सभी स्कूलों ने उक्त मानकों को 

पूरा कर लिया है; 

(घ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है ओर एेसे स्कूलों 
का राज्य-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने ta स्कूल द्वारा मानक का अनुपालन नहीं 

किए जाने पर क्या कार्यवाही कौ है? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मंत्री (डो. weit 

थरूर) : (क) से (ङ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा कां 

अधिकार अधिनियम, 2009 कौ अनुसूची कक्षा ।-४ ओर कक्षा vi 

VIN के लिए अध्यापको कौ संख्या के मानदड, अवरोध मुक्त पहुच 

सहित स्कूल भवनो, बालकों ओर कलिकाओं के लिए पृथक 

शौचालयो, पेयजल सुविधा, किचन we, खेल मैदान ओर 

बाड्/ चारदिवारी, शैक्षिक वर्षं मे न्यूनतम स्कूल कार्य दिवस/शिक्षण 
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घटो, अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटो कौ संख्या 

इत्यादि के मानदडो को निर्धारित करती है। शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम कौ धारा 19८1) के अनुसार अनुसूची मे मानदडों ओर | 

मानको की पूर्तिं इस अधिनियम कं लागू होने से तीन वर्षं की 

अवधि के भीतर कर ली जाएगी। सभी ways राज्य क्षेत्रो ने 

इस सबध मे प्रगति कौ है। डीआर्ृएसर्द 2011-12 के अनुसार, 

60.52% स्कूलों मे यथानिर्धारित छत्र अध्यापक अनुपात था, 67. 

% स्कूलों मे बालिकाओं के शौचालय थे, 87.63% स्कूलो में 

लड़कों के शौचालय थे, 94.57% स्कूल A पेयजल सुविधाएं थी 

ओर पेयजल 53.57% AUT थे। करई राज्यो/संघ राज्य aa में 

प्रति स्कूल छत्र शिक्षक मानदडो को पूरा करने कं लिए अतिरिक्त 

अध्यापकों कौ भर्ती करने ओर अध्यापक तैनाती को सुसंगत बनाने. 

कौ भी आवश्यकता है जबकि कुछ राज्यों मे स्कूल अवसंरचना 

संबधी आवश्यकताएं पूरी कौ जानी है। 

राज्यो/संघ क्षेत्रो द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम मे निर्धारित 

मानदंडो का अनुपालन करने के उदेश्य से राज्यो/संघ wa क्षत्र 

का सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक 61906.50 करोड 

रुपए केन्द्र सरकार कौ निधियां जारी at गयी है। 

साइबर सुरक्षा खतरा 

1508. श्री जोस.के. मणि : क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार शत्रु रष्टरौ/समूहौ की ओर से 

उत्पन गंभीर AE सुरक्षा खतरे के कारण टेलीकाम सुरक्षा नीति 

लागू करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी aia क्या है ओर इसके निर्माण 

मे अमरीकौ काग्रेस सुरक्षा समीक्षा आयोग के निष्कर्षो से किस 

हद am सहायता मिलेगी 

(ग) क्या चीन सहित विदेशो कौ साईबर सूचना एजेन्सि्यो 

दवाय भारत के उच्च सुरक्षा साइबर Azam कौ हैकिग मे gig 

हुई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी so क्या है; 

` ` (ड) क्या स्टुएक्सनेट मालवेयर के खतरे के आलोक मे भारत 

को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को तत्काल सक्रिय करने की 

आवश्यकता है; ओर
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(च) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य wat (श्री पिलिद देवरा) : 

(क) ak (ख) दूरसंचार विभाग द्वारा श्तु wel सहित समाज 

विरोधी, राष्ट्विरोधी, आतंकवादी समृहोौ जैसे विभिन ata से उत्पन 

GR के कारण दूरसचार सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना 

करने के लिए मसौदा दूरसंचार सुरक्षा नीति बनाई गई है। मसोदा 

दूरसचार सुरक्षा नीति कौ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार रैः 

(i) यह संबधित विनियमो कौ पूर्वं नजीरौ ओर व्यावहारिक 

एवं प्रगामी दृष्टिकोण को अपनाने संबंधी पहलुओं को 

दृष्टिगित रखते हुए पणधारियो कौ प्रतिभागिता अंतर्यष्टरीय 

सहयोग उपयुक्त ॒विनियामक ada ओर तकनीकी 

निदानों से संबंधित सिद्धातो पर आधारित है। 

(i) यह सुरक्षा अभिकरणो से संबधित संचार सहायता, संचार 

सुरक्षा, सूचना ओर डाय, दूरसंचार Heda कौ सुरक्षा 

एव आपदा va जैसी दूरसंचार सुरक्षा से संबधित 

विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। 

(ii) यह ““ सुरक्षित aoe" नीति कौ परिकल्पना करती है 

जिससे अभिप्रेत है कि प्रत्येक Azam तत्व को नेटवर्क 

मे तभी डाला जाए जबकि उसके सुरक्षा की कसौरी 

पर Wed हए प्रमाणित/प्राधिकृत सुरक्षा परीक्षण 

 प्रयोगशालाओं से परीक्षण करा लिया जाए्। 

(iv) दूरसंचार नैरवकं का आवधिक सुरक्षा परीक्षण कराना। 

(vy) नैटवकं मै डाले जा रहे इलैक्टरनिक दूरसंचार् उपकरण 

ओर साप्टवेयर कर विनिर्माण करने के प्रयोजनार्थ देशी 

उत्पादन क्षमता का उत्तरोत्तरं विकास wer 

(ग) ओर (घ) सरकार म सचालित साइनर नेटवर्क का भेद 

लेने के लिए समय-समय पर प्रयास feu जते रहे रहै! एसा देखा 

गया है fe 4 agar हमले चीनं fed अनेक देशो के साइबर 

स्पेस सेहो रहे है। यह भी देखा गया है कि हमलावर विश्व 

के विभिन्न भागों मे अवस्थित आधुनिक कप्यूटर प्रणालियां 31 वे 

वास्तविक BA प्रणाली कौ Gea को fort के लिए छलकपर 

तकनीक ओर छदम सर्वर का इस्तेमाल उस स्थान से करते ह 

जहा से ये हमले feu जा रहे Tl Haws, साइबर हमले को 

किसी देश विशेष के साथ wet एक दुष्कर कार्य ZI 
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(ड) ओर (च) खबर मिली है कि जुलाई, 2010 से "" स्टक्स 

ae के नाम से विदित एक समुन्नत विषाणु दुनिया भर फलता 

जा रहा है। यह विषाणु ओद्योगिके नियंत्रण प्रणालि्यो को निशाना 

बनाता है। सरकार ने इस खतरे कौ जानकारी मिलने के वाद 

विशेष कदम उठाए थे, जौ निम्नानुसार हैः 

I. भारतीय कप्यूटर आपात स्थिति संचालन दल (सर्-इन) 

कौ वेबसाईट पर स्टक्स नैट के खतरे के बरे मे चेतावनी 

ओर yaa दिए गए थे। देश मे संक्रमित प्रणालि 

का पता लगाने, se संक्रमण रहित करने ओर उनके 

ओर अधिक विस्तारण को रोकने के लिए की जाने 

वाली Gera के बारे मे सभी महत्वपूर्णं aa संगठनों 

को gaa दिए गए भे] 

I. सरकार ने इटरनेर सेवा प्रदाताओं ओर सुरक्षा अभिकरणों 

के सहयोग से संक्रमित प्रणालिर्यो का पता लगाकर इन 

प्रणालियों के मालिको को सलाह दी है कि वे ae 

संक्रमरहित करने कौ व्यवस्था करें । इस खतरे का सामना 

करने के लिए जागरूकता उत्पन HA के साथ-साथ 

किए जाने वाले प्रयासौ का ya देने के महत्पूर्ण 

aan संगठनों हेतु (सर्ट-इन) ओर अन्य सरकारी 

अभिकरणो द्वारा संयुक्त रूप से कार्यशालाएं आयोजित 

की गई 

इसके अलावा, सरकार ने साइबर नेटवर्क कौ सुरक्षा 

करने कं लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः 

* सूचना प्रोद्योगिकौ ओर इलैक्टानिक्स विभाग ने 

साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने 

तथा उनमें कमी लाने के wierd कौ जाने 

वाली SiR कौ बाबत सभी म॑त्रालयो/विभागों 

के लिए कप्यूटर सुरक्षा दिशा निर्देश ओर साइबर 

सुरक्षा नीति जारी की है। 

* केन्द्र सरकार कं सभी मत्रालयो/विभागो/ तथा 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी 

गई है कि वे सुरक्षा अभ्यासो में विद्यमान अंतराल 

का पता लगाने ओर सर्वाधिक समुचित 

सुधारात्मक कारवाई करने के प्रयोजनार्थ वेबसाइ 

सहित संपूर्णं सूचना प्रौद्योगिको अवसंरचना कौ 

सुरक्षा dat जांच निष्पादित wt
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© भारतीय कप्यूटर् आपात स्थिति संचालन दल 

(सर्ट-इन) के द्वारा साइबर सुरक्षा वारदात के 

बारे मे समुचित चेतावनी देने के साथ-साथ उसके 

निदानार्थं उपाय बताना ओर सूचना के पास्पर 

वितरण तथा AE हमलो मे कमी लाने के 

लिए wea व aha स्तर पर सामंजस्य 

स्थापित कर सर्द-इन कप्यूटर प्रणालियो को 

सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा 

दिशा-निर्देश ओर सुञ्ञावों का प्रावधान कराता 

है। प्रकाशन कराने के बाद व्यापक रूप से 

उनका परिचालन करता है। सर्र इन प्रयोक्ताओं 

मे जागरूकता बढ़ने के लिए सुरक्षा कार्यशालाओं 

ओर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से 

संचालन करता है। 

| ‘omar हमलों ओर साइबर आतंकवाद का 

| मुकाबलना करने के लिए आपदा प्रबंधन 

योजना'' बनाई गईं ओर उसे कार्यान्वित करने 
के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उनको 

संगठनों ओर महत्वपूर्ण ॒क्षेत्रकों के बीचं 

 परिचालित्त किया गया। 
Ly 

+ । 
. waa छद्म साद्बर सुरक्षा अभ्यास भी करा 

र्हा है तकि साइबर हमलों को रोकने के. 

. लिए संगठनों कौ तैयारी का मूल्यांकन किया 

जा सके। 

® सूचना प्रौद्योगिकौ (संशोधन) विनियम, 2008 के 

द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रोद्योगिकौ अधिनियम, 

2000 को 27.10.2009 4 लामू किया. गया। 

इस अधिनियम के तहत सूचना प्रोद्योगिको 

अवसरचना के सुरक्षा उल्लंघनों से जुडी 

समस्याओं के निदानार्थं fafa aida कौ 

व्यवस्था कौ गई SI 

* सरकारी वेबसाइ का प्रबंधन करने ओर ई-मेल. 

सेवा उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय सूचना तत्र 

(एनआईसी) सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी अवसरचना 

को साइबर हमलों से बचाने कं feu विहित 

उपार्यो का कार्यान्वयन कर रहा TI 
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(हिन्दी) 

समाज कल्याण योजनाओं की 

सपीश्चा 

1509. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षो ओर चालू at के 

दौरान उत्तर प्रदेश सहितं देश के विभिन्न राज्यो मेँ विभिन समाज 
कल्याण योजनाओं कै कार्यान्वयन की समीक्षा at है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या गरीबों हेतु परिकल्पित अनेक समाज कल्याण 

योजनाएं निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने से काफौ दूर रै; 

` (घ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर उत्तर प्रदेश 

मे कोन-सी योजनाएं चलाई जा रही है; ओर 

(ङ) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए 
गए है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय A weal तथा योजना Aaa 

में राज्यमत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) जी a 

राज्यो मे समाज कल्याण स्कौमो कौ समीक्षा योजना आयोग द्वारा 

प्रतिवर्ष विशेषकर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान की जाती है। 

समाज के कमजोर वर्गो कौ समाज-आर्थिक परिस्थितियो A काफी 

सुधार हआ है जेसा कि समाज-आर्थिकं संकेतकों मे विगत कौ 

तुलना मे सुधार से स्पष्ट है! at के कारगर कार्यान्वयन के 

लिए राज्यो को समय-समय पर, इन स्कोमो से संबधित दिशानिदेशों 

का HSE से अनुपालन करने कौ सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, 

Taal के कारगर कार्यान्वयन के fea कार्यनीतियो का उल्लेख 

12 वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज भाग ॥ के अध्याय 24 “* सामाजिक 

समवेशन'' मे भी किया गया हे। 

एञरपोर्टद मेदो में भ्रष्टाचार 

1510. श्री yea चौधरी : 

श्री राधा -मोहन सिह : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नियत्रक-महालेखापरीक्षक (atest) रिपोर्ट ने एअर 
----
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We की स्वीकृति, कार्यकरण ओर अन्य कार्यो मे भ्रष्टाचार को 

ओर इगित्र किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा em Zz ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(1) क्या wean का विचार सीएजी fort के बाद कोई 

जांच करने या प्रस्तावित करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नर्ही, 
तो इसके क्या कारण रै; ओर 

(ङ) सीएजी रिपोर्ट मे दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्धु 

कार्यवाही किस प्रकार से किए जाने at संभावना है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) प्रधान निदेशक, वाणिज्यिकं लेखा 

परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभागं प्रारूप पैरा ओर 

मत्रालय कौ रिप्पणियो मे निहित तथ्यो ओर aint के सत्यापन 

हेतु *' सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से waa Fel एक्सप्रेस 

लान परियोजना के कार्यान्वयन '' पर एक प्रारूप विषयक I दी 

भेजा है। कोई अंतिम परा प्राप्त नहीं हुआ हे। 

(ग) से (ङ) चूकि यह केवल एक प्रारूप to है इसलिए 

दस स्तर पर जांच आदि का wea नहीं उठता। 

fiat संस्थान 

1511. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश कौ जनसंख्या के अनुपात मे वर्तमान में शिक्षा 

संस्थानों कौ अनुपलब्धता के क्या कारण रहै; 

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा सुविधाओं मे सशक्तिकरण 

हेतु संसाधनों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करने ओर योजना बनाने 

का है; । | 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी ao क्या है; ओर 

(घ) इसे कब तक तैयार किए जानै की संभावना है? 

Ura संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

Te) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा सुलभ कराना भारतीय 
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उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए एक चुनौती बना हुआ है। राष्टरीय 

विकास परिषद द्वारा 27.12.2012 को अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय 
योजना के पैरा 21.182 में यह उल्लेख किया गया है कि '*1र्वीं 

योजना पर्याप्त प्रगति होने के बावजूद, अनुमानित 120 मिलियन 

संभावित छत्रो ये से wad हिस्से से भी कम भारत मे उच्चतर 

शिक्षा संस्थानों मे नामांकितं किए जाते है जो विश्व कौ 26% ओसत 

से काफौ कम ti राज्यो के बीच तथा शहरी ओर ग्रामीण क्षत्र 
के बीच नामांकन कौ प्रतिशतता मे भारी असमानताएं है जबकि 

समाज के अपवंचित वर्गो ओर महिलाओं का नामांकन राष्ट्रीय area 

से बहुत कम है।'' | 

शिक्षा समवर्ती सूची मे शामिल होने के कारण नए संस्थान 
सृजित करना केन्द्र ओर राज्य सरकारों, दोनों कौ जिम्मेदारी है। 
केन्द्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा कौ सुलभता मे विस्तार करने के 
लिए अनेक कदम उठाए है जिनमे 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 

8 नए भारतीय प्रौद्योगिको सस्थान (आईआईओ), 07 aw भारतीय 

Way संस्थान (ABST), 10 नए भारतीय प्रौद्योगिको संस्थान 

(एनआईरी), 05 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 

(आरईआईएसई आर), 02 नए आयोजना ओर वास्तुकला स्कूल 

(एसपीए) स्थापितं करना, शिक्षा कौ दृष्टि से fase अभिन्चाते जिलों 

मे माडल डिग्री कालेज स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, 

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश मे आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित 

हो जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय शिक्षा 

संस्थानों (सीईआई) मे प्रवेश क्षमता मे भी sam की वृद्धि कौ 
हे। 

अध्यापको कौ कमी 

1512. श्री विलास मुत्तेमवार : 
श्री ate सिंह नागर : 
श्री वीरेन्द ar : 

क्या मानवे संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या देश की जनसंख्या मेँ वृद्धि के अनुपात मे स्कूलों 
ओर अध्यापकों कौ कमी है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या frag ओर ग्रामीण क्षेत्रो मेँ प्रथामिक स्कूलों सहित 

देश के स्कूलों म अध्यापकों कं लाखों पद रिक्त है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके राज्य-वार 

क्या कारण है; ओर । 

(ङ) क्या सरकार ने इन fea पदों को भरने क faa कोई 

योजना तैयार की है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है?



495. Wa के 

cama संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान (पएसषएसए) के आरभ 

होने के बाद से देशभर म 6-14 वर्षं के आयु वर्गं मेँ बच्चों 
के नामांकन में वृद्धि की अपेक्षा को पूरा करने के लिए कूल 
1,95,003 प्राथमिक विद्यालय ओर 98,130 उच्च प्राथमिक विद्यालय 

संस्वीकृत किए गए है जिनमें से 12.86 लाख अध्यापक भर्ती किए 

गए है। सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत ओर भरतीं किए 
गए अध्यापक पदौ कौ राज्य-वार सूची संलग्न विवरण मे दी गई 

ra | 

(ड) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

` अधिनियम, 2009 मे यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल मँ निर्धारित 
छात्र अनुपात बनाए रखा जाएगा। अतः राज्यों को अध्यापकों की 

तैनाती को युक्तिसंगत बनाने ओर सर्वं शिक्षा अभियान के साथ 

राज्य क्षेत्र कौ Rat के अंतर्गत संस्वीकृत पदो पर अध्यापकों 

कौ भरतीं शीघ्र करने का परामर्श दिया गया है ताकि शिक्षकों कौ 

कमी की समस्या ओर शिक्षकों कौ तैनातियो मे शहरी-ग्रामीण 

असंतुलन को दूर् किया जा सके। 

विकरण 

31 दिसस्वर 2012 TH Wa-an सचय. सस्वीकृति ओर 

` अध्यापको की भर्ती 

क्र.सं. ` राज्य अध्यापक के पद 

` संस्वीकृत भरती किए गए 

1 2 ` 3 4 

1. aia प्रदेश 39189 27402 

2. ` अरुणाचल प्रदेश . . 7262 6153 

3. . असम 48808 40758 

4 बिहार ` 403413 , - 198035 

| 5.. ` a 67507 57193 

6. TT 79 179 

| 7. गुजरात 58688 ` . 31430 

8. ; frm , 11286 13435 
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937 

1 2 3 4 

9. हिमाचल प्रदेश 5856 3653 

10. जम्मू ओर कश्मीर 43471 40501 

11. Beas 120396 ` 81974 

12. कर्नाटक 29055 24278 

13. केरल 2925 0 

14. मध्य प्रदेश. 173855 97445 

15. महाराष्ट 42091 15387 

16. मणिपुर 2871 2719 

17. मेघालय 13262 9050 - 

18. मिजोरम 2485 2175 

19. नागालैंड 3147 2936 

20. ओडिशा 89901 79817 

21. Wa 14090 11488 

22. राजस्थान 114132 100889 | 

23. सिविकम 724 . 405 

24. | तमिलनाडु 33214 ` 26374 

25. faq 6980 6435 

26. उत्तर प्रदेश 423553 264466 

27. उत्तराखंड 14316 5046 

28. पश्चिम यंगल ` 198253 "136630 

29. अंडमान ओर निकोनार 210 198 

द्वीपसमूह | | 

30. चंडीगढ़ ` 1390 1060 

31. दादरा ओर नगर हवेली हि 452 - 
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46 पायलर dan नियमो के उल्लंघन मे शामिल पाए गए a 1 2 3 4 
ota निम्नानुसार दैः 

32. दमन ओर दीव 119 42 
(i) वर्ष, 2012 के दौरान द्यूरी के समय उड़ान पूर्व चिकित्सा 

33. दिल्ली 104 3136 जांच मे 41 पायलट एल्कोहल' परीक्षण मे पौजिटिव 

पाए गए। 
34. लक्षप्रीप 38 17 

e डीजीसीए ga कौ गई कार्रवाई के साथ-साथ 

35. पुदुचेरी 48 37 एयरलाइन-वारं व्यौरा संलग्न विवाण है। 

कूल स्सएसषए् 1982904 1286344 

(अनुवाद 

पायलरों द्वारा Ata मानकों का उल्लंघन 

1513. श्री राज बल्बर : क्या नागर विपानन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ पायलयो द्वारं सुरक्षा नियमौ के 

घोर उल्लंघन की घटनाओं का dam लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी = क्या है ओर इसके 

मामला-वार, कैरियर-वार क्या कारणं रहै; 

(ग) क्या सरकार ने एेसै भैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हेतु पायलयों 

के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है; | 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी =i क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार द्वारा 

एेसी घटनाओं कौ पुनरावृति को रोकने के लिए क्या अन्य कदम 

za गए रै? 

नागर विपानन मंत्रालय A रज्य मंत्री (श्री केसी, 

वेणुगोपाले) : (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष, 2012 के दौरान 

विवरण 

(11) 

(iii) 

(iv) 

dad एयर इंडिया के 01 पायलर द्वारा बिना वैध creda 

& दिनांक 23.08.12 से 31.8.2012 तक उड़ने प्रचालित 

को गई tl 

इसमे शामिल पायलट को 02 महीने के लिए निलंलित 

कर दिया गया। 

Fad जेर एयरवेज के 02 पायलट संरक्षा नियम के 

उल्लंघन मे शामिल पाए गए, जिसमे पायलट इन कमांड 

द्वारा उड़ान कौ संकरटकालीन स्थिति के दौरान कोकष्टि 

मे दाहिनो ओर कौ सीर पर प्रशिक्षु we आफिसर 

को बैठने कौ अनुमति दी गई थी। 

दोनों पायलरो के लाइयेस विशेषाधिकार को 03 महीने 

के लिए निलंबित कर दिया गया ओर इसके अलावा 

चेतावनी भी जारी की गई। 

ted जेट एयरवेज के 02 वरिष्ठ पायलट Gan नियमो 

के उल्लंघन मे शामिल पाए गए, क्योकि उनके प्रशिक्षण 

मे ओर पायलट के अनुवर्ती मूल्याकन मे कमिया पाई 

गई ff ह 

दोनों पायल को उड़ान इयूटी trex से 30 दिनं fare 
हटा दिया गया था ओर इसके अलावा उन्हे चेतावनी 

भी जारी कौ गई। 

पायलट द्वार सुरक्षा नियमों का उल्लघन करने के मामले 

ay प्रचालक कोकपिर की गई कार्रवाई 

1 2 3 . 4 

2012 एयर इंडिया 6 पहली बार ae परीक्षण मेँ पोजिरिव पाए m 39 पायलटो को, 
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4 1 2 ` ` 3 

किगफिशर ` 3 नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के खंड 5, सीरीज-एफ-11] दिनांक 
ren 30.11.2010 के अनुसार, निलंबित कर दिया गया था। 
इडिगो 8 | 

जेरलाइर 4 

स्पाइस जेट 6 | पायल ( ॑ दूसरी बार बीए परीक्षण के पोजिरिव पाए गए 02 पायल (गो एयरवेज 
गो एयर `, 3 का 01 पायलट तथा जेट एयरवेज का 01 पायलट) कोसीएंआर के 

| खंड 5, सीरीज-एफ-1 दिनांक 30.11.2010 के अनुसार, 05 वर्षो 
जेट एयरवेज 11 के लिए निलंबित कर दिया गया था। 

कूल 41 - 

प्रमुख संस्थानों मे आत्महत्याएं ` 

1514. डो. एम, -तम्विदुरई : 

श्री ई.जी. सुगावनम. : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने को कृपा-करेगे 

किः ` ` ) 

(क) क्या विगत तीन वर्षो मे देश मेँ प्रमुख संस्थानों जैसे 
भारतीय प्रौच्योगिकौ संस्थान (arene) ओर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 

सस्थान (एनआईटी) मे आत्महत्याओं कौ संख्या मे वृद्धि हुई है; 

(ख) यदि हा, तो तत्सबधी = क्या है ओर राज्य-वार 

वर्ष-वार ओर संस्थान-वार इसके क्या कारण रैं 

(ग) क्या सरकार ने इनः आत्महत्याओं के कारणों का पता 

लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गदित की है 

(घ) afe a, तो तत्स्बधी क्या है ओर. समिति के निष्कर्ष 
क्या हैँ 

`. " (ङ) क्या सरकार ने आईआईटी ओर एनओआईटी ` विद्यार्थियों 

को एसे .अतिवादी निर्णय लेने से बचने. के लिए उनके पाद्यक्रम 
` के भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए है ओर यदि 

`. हा, तो तत्सबधी a क्या हैः ओर 

| ` (च) सरकार द्वारा भविष्य में एसी आत्महत्याओं कौ पुनरावृत्ति | 

~ को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यं मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) जी, wet प्रमुख शिक्षा dem जैसे 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आईटी) एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 

संस्थान (waa) स्वायत्त निकाय है उनके संबंधित अधिनियमों 

` एवं साविधियो द्वारा अभिशासित होते है। संबंधित संस्थाओं द्वारा 

तथ्यान्वेषी समितियो/जाच समितियो का गठन किया जाता है। समितियों 

के निष्कर्षो के अनुसार आत्महत्या के कारणो मेँ अवसाद, शैक्षिक 

भार, समूह के दनाव के साथ-साथ भांवनात्मक/अंतर वैयक्तिक मुद 
भी शामिल होते ह । जनकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वार आत्महत्या 

को दशनि वाला एक विवरण संलग्न किया गया है, रष्टरीय प्रौद्योगिकी 

सस्थान का ta व्यौरा एकत्रित किया जा रहा है एवं इसे सभा 

पटल पर रखा जाएगा। 

(ग) से (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा 

संस्थाओं के विद्यार्थियों मे आत्महत्या कौ aad हुईं घटनाओं पर 

fam व्यक्त करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौ परिषद ने 
` दिनांक 14.09.2011 को आयोजितः अपमी 43र्वी बैठक मे ठेसी 

घटनाओं के कारणका अध्ययन करने के बाद उपचारात्मक YHA 

देने कं लिए् अन्य ad के साथ-साथ अभिभावकों, अध्यापर्को, 

पुराने छत्रो (एलुमनी) व्यावसायिक परामर्शदाताओं एवं संस्थान-कानपुर ` 

कौ अध्यक्षता मे एक कार्यबलं का गठन किया था! कार्यबल की 

fiat म अन्य बातों के साथ-साथ की मई सिफारिश कि प्रत्येक 
संस्थान मे एक समर्पित परामर्श केनद्र/सेवा केन्द्र होना चाहिए जो 
विदयार्थियो कं मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिकं आवश्यकताओं .को
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पूरा करने के लिए मुख्य आधार के रूप मेँ कार्य करेगा, के संस्थानं (एनआईटी) सहित सभी केन्द्रीय ॒वित्तपोषित तकनीक 

कार्यान्वयन देतु इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं राष्ट्रीय प्रोद्योगिकौ संस्थाओं (सीएफटीई) को परिचालित कर दिया गया है। 

वितरण 

आद्िभटटरी-कार आत्महत्या की सख्या 

संस्थान | | राज्य आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों 

कौ संख्या 

2010 2011 2012 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वम्बई महाराष्ट = — -- 

भारतीय रोगि संस्थान-दिल्ली रा.राक्षेत्र दिल्ली -- 1 | - 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर उत्तर प्रदेश 

भारतीय प्रौद्योगिकौ सस्थान-खड्गपुर पश्चिम बंगाल 

भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान-मद्रास तमिलनादु 

भारतीय प्रो्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी असम 

भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान-रूडकी उत्तराखंड 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बीएचयू्- उत्तर प्रदेश 

वाराणसी 

भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थान-हैदराबाद आंध्र प्रदेश 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-जोधपुर राजस्थान ` 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-पटना विहार 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- भुवनेश्वर | उड़ीसा 

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान-रोपड् पंजाब 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गांधीनगर गुजरात 

भारतीय  प्रोद्योगिकौ सस्थान-ददौर मध्य प्रदेश 

भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान-मडी हिमाचल प्रदेश 
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पहचान के प्रमाण के रूप में . 

‘aac’ 

1515. St, थोकचोम Wa: क्या wart मंत्री यह बताने 

at pT करेगे किः 

(क) क्या ' आधार ' संख्या सभी नागरिको हेतु अनिवार्य किए ` 

जाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 3: 

(ग) इसका प्रयोजन ओर उपयोगिता क्या है; 

(घ) क्या इस ae को दिल्ली F 20 से अधिक सेवाओं 

हेतु अनिवार्य किया गया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो weet व्यौरा क्या दहै ओर दिल्ली मे 

आधार BS को जारी करने कौ स्थिति क्या हे ओर् इसके पंजीकरण 
Pal का व्यौरा क्या है? 

संसदीय कायं मत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी we 

(ग) आधार का sera एक एेसी साष्ट अवसंरचना उपलब्ध 

कराना है जिसका उपयोग लोक सेवाओं के पुनर्भियंत्रण हेतु 

fea जा सकता है ताकि ये सेवाएं कशल ओर बेहतर तरीके 

से प्रदान कौ जा सके। आधार का उपयोग कद्र ओर विभिन राज्य 

सरकारों द्वारा पहचान ओर पते के प्रमाण के तोर पर भी किया 

जा सकता है। किसी सेवा विरोष के लिए आधार को अनिवार्य 

बनाने का फैसला संबधित मंत्रालयो/विभागों/राज्य सरकारों पर निर्भर 

करता है। 

(घ) waa राजधानी as दिल्ली सरकार ने aaa 

` सेवाए/प्रमाण-पत्र लेने के लिए आधार से जुडी सूचना को अनिवार्य, 

बना दिया है। निवासी को आधार संख्या/पंजीकरण पहचान संख्या 

देनी होती हे। 

(ङ) इस प्रकार संबद्ध की ग्ड सेवाओं/प्रमाण-पत्रो की 

सूची संलग्न विवरण पर ॒है। फिलहाल, 128 लाख से अधिक 

आधार संख्याएं सृजित कौ जा चुकी है तथा फिलहाल wea 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे लगभग 128 केन्द्र पंजीकरण कार्य कर् 

रहे Tl 

6 Ard, 2013 लिखित उत्तर 504 

वितरण 

wera राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तिपलिखिति 

सेकवाओं^प्रमाण-प्रो के लिए आधार कौ अ्ि्वार्य 

कर दिया है; 

सेवाएं 

1. हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहो का पंजीकरण 

2. विशेष क्वाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह पंजीकरण 

3. विधिपूर्वक विवाह 

4.  उप-पंजीयक कार्यालयों मे विभिन दस्तावेज का पंजीयन 

प्रमाण-पनर 

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र 

2. अन्य पिडा वर्ग ॒प्रमाण-पत्र 

3. निवास-स्थान प्रमाणपत्र 

4. आय प्रमाण-पत्र (हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर 

श्रेणी के wal के आय प्रमाणपत्र के मामले मे, 

अवेदकों के लिए निर्धारित अवेदन-पत्र मे आधार संबधी 

सूचनाएं अनिवार्य रूप से देने को अगले आदेशो तक 

के लिए स्थगित रखा गया है) 

५. जन्म प्रमाणपत्र 

6. मृत्यु प्रमाण-पनन 

7. जीवित सदस्य प्रमाणपत्र 

8. वित्तीय क्षमता प्रमाणपत्र 

9. राष्टरीयता प्रमाण-पत्र 

(हिन्दी) 7 

आधार हेतु पंजीकरण शिविर 

1516. श्री मधुसूदन यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित विभिन राज्यो मे आधार ae 

हेतु विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए/किए जा रहे रहै; 

(ख) यदि st, तो. addet ota क्या है;
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(ग) क्या आधार कार्ड को तैयार करने के लिए निजी wife 
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1 2 
चयनित की गई/कौ जा रही है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 2. चंडीगढ् 

संसदीय ad म॑त्रालय में राज्यपंत्री तथा योजना मंत्रालय 3. दमन ओर दीव 

में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) भारतीय 

विशिष्ट पहचान प्रधिकरण (यूआईडीएआई) विभिन राज्यो/संघ राज्य + गोषा 

aa सरकारो/८वित्तीय संस्थानो/भारतीय डाक इत्यादि के साथ के साथ 5 गुल 

भागीदारी करके w/e राज्य aa मे आधार परियोजना का 

कार्यान्वयन कर रहा रै, जैसा कि संलग्नं विवरण- में दिया गया 6. हरियाणा 

है। नामांकन शिविर पंजीयको द्वारा नामांकन एजेसियों कं माध्यम 

से लगाए अति है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय 7. हिमाचल प्रदेश 

जनसंख्या पंजीकरण परियोजना के भाग के रूप मे odes राज्य 

सहित शेष राज्यो मे आधार के लिए निवासियो का नामांकन करने 8. ates 

हेतु भारत के महापंजीयक को अनन्य अधिदेश दिया गया है। 9. कर्नाटक 

(ग) ओर (घ) gorge परियोजना के लिए बायोमीटरिक एवं 0 केरल 

जनसांखियिकी sas प्राप्त करने के लिए संबधित पंजीयकों दारा | 

नामांकन एजंसियों को ठेका दिवा me है। FARSI 28 देस 11, मध्य प्रदेश 

एजेंसियों का पैनल बनाकर नामांकन एजेंसियो के चयन मे पजीयकों 

की सहायता की है ओर Se मानकीकृत नामांकन साफ्टवेयर, प्रक्रियाए 12. महाराष्ट 

एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए रहै । पंजीयकों एवं नामांकन एजेसियों | 

के oR संलग्न विवरण-1 ओर [| में दिए गए रै। 13. राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 

` विवरण 14. पुदुचेरी 

भारत के विशिष्ट year प्राधिकरण 15. पंजाब 

क्र.सं. राज्य/सघ राज्य क्षेत्र 16. राजस्थान 

1 2 17. सिक्किम 

1. आध प्रदेश 18. ` त्रिपुरा 

विवरण 

योजना आयोग 

भारतीय विरिष्टं वहचान प्राधिकरण 

क्र.सं. पजीयक का नाम नामांकन एजेसी का नाम 

1 2 3 

1. हिमाचले प्रदेश सरकार imal साफ्टवेयर रेक्नालोजीज 
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2. एफसीएस पजान सरकार 

3. एफसीअर हरियाणा सरकार 

4. दिल्ली सरकार 

(क) मिशन कवर्जैस-जीएनसीरी दिल्ली 

(ख) दिल्ली शहरी. आश्रय सुधार ae, 

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार 

आएल एड एफएस लिमिटेड 

विप्रो लिमिटेड 

अलंकित wager लिमिटेड 

अलंकित फिनसेक लिमिटेड 

अलंकित लाइफ केयर लिमिटेड 

दिल्ली इरिग्रेटेड एमएमरीएस लिमिटेड 

दिवाकर कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड 

विप्रो साप्टेक लिमिटेड 

विशेष इफोटेकनिक्स लिमिटेड 

सीएएसएस tarsi लिमिटेड 

ई-सेररिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 

art कप्यूटरशेयर wede लिमिटेड 

वयाम टेक्नोलाजीज लिमिटेड 

वकरगी साफ्टवेयरसं लिमिटेड 

कार्वी कप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड 

स्मार्ट चिप लिमिरेड | 

स्टरेटजिक आउ्टसोर्सिग सर्विस 

अलकित एसाइनमेरूस लिमिटेड 

ई-सैटरिक सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड 

आई एल एंड एफएस ¦ 

कारवीं कप्यूररशेयर प्राइवेट लिमिटेड 

मेटििक्स प्रोसेसिंग हाउस 

eu साफटवेयर लिमिटेड 

अलंकित एसाइनमेट्स लिमिटेड 
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fiers प्रोसेसिंग हाउस 

मां चिप लिमिरेड 

स्टैटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस 

रेरा area लिमिटेड 

(ग) दिल्ली-एनडन्ल्यू डीसी कारवीं कप्यूटर् शेयर प्राइवेट लिमिटेड 

स्टरेटजिक आउटसोसिग सर्विस 

(घ) दिल्ली-एसडन्ल्यू डीसी स्टेटजिक आउटसोर्सिग सर्विस 

fam area लिमिटेड 

(ङ) दिल्ली-नार्थं डीसी डाटा ay सर्विसेख (प्रा) लिमिटेड 

wae चिप लिमिटेड 

(च) दिल्ली-सेटृल डीसी wae {चप लिमिटेड 

(छ) दिल्ली-साउ्थ डीसी ई-संटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिरेड 

स्मार्ट चिप लिमिटेड 

रेरा सापवेयः लिमिटेड 

wet कप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड 

(ज) दिल्ली-एनडी Stet स्मारं चिप fares 

(ड) दिल्ली-वेस्ट डीसी मैट्िक्स प्रोसेसिंग हाउस 

स्मारं चिप लिमिटेड 

विग्र साफ्टेक लिमिटेड 

(ज) दिल्ली-एनई डीसी अलकित एसाईनमेर््स लिमिटेड 

| wae चिप लिमिटेड 

समार आईडी 

(ट) दिल्ली-ईस्ट Shit डाटासाफ्ट कम्यूटर सर्विसेस (प्रा) लिमिटेड 
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5. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार 

6. सिक्किम सरकार, आर्थिक विभाग 

7. आरडीडी त्रिपुरा सरकार 

8. ORS सरकार 

eu साफ्टवेयर लिमिटेड 

अलंकित फिनसेक लिमिटेड 

अतिशय इफोरेक weae लिमिरेड 

sora इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

` टेकस्मार्दं इंडिया प्राइवेर लिमिटेड 

डारासाफ्ट SHA सर्विसेस (प्रा) लिमिटेड 

वकरंगी ara लिमिटेड 

जीएसएस इईंफोटेक लिमिटेड 

aaa टेक्नोलाजीज लिमिटेड ` 

क्याम रेक्नोजीज लिमिटेड 

4जी आईडंटिटी सोल्युशंस 

आर्थिक साखियिकी मानीटररिंग ओर सांख्यिकौ विभाग 

अलंकित एसाइनमेरूस fates 

wera इटगप्राहसिस 

as टेकनालाजी weaz लिमिटेड 

Refs आउटरसोर्सिंग सर्विस 

सिस्टेमटिक एंड एडवांस WEE प्राइवेट लिमिटेड 

विजन कंषटेक Piet लिमिटेड 

` विप्रो लिभिटेड 

- अलंकित एसाइनमेद्स लिमिटेड ` 

wy सर्किल इस्टमे 

इमड़ी डिजीदरोनिक्स wete लिमिटेड 

स्मारं आईडी ` 
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10. 

11. 

12. 

यूडीडी ARGS सरकार 

मध्य प्रदेशा सरकार 

गुजरात सरकार 

दमन ओर दीव संघ राज्य-क्षेत्र 

महाराष्ट सरकार 

आईएल एड wae लिमिरेड 

न्लू स्किल sete 

आईएल एंड एफएस लिमिटेड 

एमकेएस इटरप्राइसिस 

स्मार्ट आईडी 

सिस्टेमैरिक एंड एडवांस wean लिमिटेड 

वयाम टेक्नोलाजीज लिमिरेड 

fam area लिमिटेड 

ई-सेरटरिक सोल्युशंस प्राइवेट लिमिरेड 

जीएसएस इंफोटेक लिमिरेड 

कारवीं कप्यूटरशोयर प्राइवेर लिमिटेड 

टेर साफ्टवेयर लिमिटेड 

सिल्वर ca टेक्नोलाजीजं लिमिटेड 

टांसलाइन रेक्नोलाजीज लिमिटेड 

वयाम टेक्नोलाजीज लिमिरेड 

acted एसाइनमेर्स लिमिटेड 

अलंकित फिनसेक लिमिरेड 

अलंकित एसादुनमेर्स लिमिरेड 

कामत टेक्नोलाजीज (प्रा) लिमिरेड 

ग्लोडिन tated 

जीएसएस इफोटेक 

कारवीं कप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड 

स्पैनको 
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13. SY प्रदेश सरकार 

ay लाइफ केयर कंपनी इंडिया प्राइवेट लिभिरेड 

रेरा साफ्टवेयर लिमिटेड 

विप्रो लिमिटेड 

Taare लिमिरेड 

टेकस्मार् इंडिया रार लिमिटेड 

ईगल' प्रेस प्राइवेट लिमिटेड 

स्टरेटजिक आउरसोर्सिंग सर्विस 

सिस्टेमैरिक एंड एडवांस कस्टक्शन प्राइवेर लिमिटेड 

सिल्वर टच टेक्नोलाजीज लिमिटेड 

WAR फार इंफार्नेशन एंड कंप्यूटर | 

नेरलिक साफ्टवेयर प्राइवेट 

स्मार्ट चिप 

वेप सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड 

द्रंसलाड्न टेक्नोलाजीज प्राइवेर लिमिरेड | 

टेकस्मार्ट इडिया weae लिमिटेड 

ई-सेटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 

गौतमी WEA सोसाइटी 

Trae 

आहएल एड ` एफएस लिभिटेड 

हफ़ोनिकस feta लिमिटेड 

मद्रास fagfta fired -लिभिरेड 

wae चिप लिमिटेड.  : 

वि श्रीवेन इकोकाम 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. ` 

20. 

कर्नारक सरकार 

गोवा सरकार 

केरल सरकार 

पुदुचेरी संघ wa 

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 

वैक आफ Fee 

am आफ इंडिया 

eu सोफ्टवेयर लिमिटेड 

कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड 

एमएआरएस रेलीकाम ॒सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 

श्रीवेन इफोकाम 

aster इफोमेशन टेक्नोलाजीज लिमिटेड 

ओरिंजन आईटीएफएस wgde लिमिटेड 

ग्नोडिन रेक्नोसर्व 

gem मादक्रो सिस्टम्स weae लिमिटेड 

टेरा area लिमिटेड 

विप्रो लिमिटेड 

कामत टेवनोलाजीज (प्रा) लिमिटेड 

एमणएञरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 

- टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड 

| Heer 

- अक्षय 

मद्रास सिक्यूरिटी fies लिमिटेड 

ई-संटिक degra प्राइवेट लिमिटेड ` 

Wess seed प्राइवेट लिमिटेड ¦ 

स्मार्ट आईडी | 

आर्ईएल एड waa सिमिधेड 

डाासापट कप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड 

aa लाइफ केयर कपनी इंडिया प्राइवेट लिभिरेड 

. ए३ लाजिक्स (इंडिया) लिमिटेड



519 प्रश्नो के 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 520 

21. Sea dn आफ इंडिया 

चेसी कसलटेर्ूस प्राइवेट लिमिटेड 

डाटासाफट कप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 

इमडी डिजीटरोनिक्स प्रासइवेर लिमिटेड 

wen सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 

आईटी आई लिमिटेड 

मत्रा रपटेक (इडिया) wede लिमिटेड 

मैटरिक्स प्रोसेसिंग हाउस 

ओम्रीमिक्स कसलटेसी प्राइवेट लिमिटेड 

ओसवाल Syed एंड कसलटेर 

Vera कप्यूटसं प्राइवेट लिमिटेड 

शारदा सिस्टम्स 

श्रीकृष्णा खंडसारी शुगर मिल्सं 

स्पनको 

एसआरई आई EHR GEA लिपिटेड 

सिस्टेभैटिक एंड एडवांस कस्ट्वरान प्राइवेट लिमिटेड 

वकरंगी साफ्टवेयरसं लिमिटेड 

ake रेक्नोलाजीज wede लिमिरेडं 

facet टच रेक्नोलाजीज fates 

अकांक्षा See TAT 

dein सापट्येयसं शराहवेर लिमिटेड 

wen fara wede लिमिरेड 

जीएसएस — सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 

ATU कंपनी weae लिमिटेड 
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2. ओरिएंटल चैक आफ amd 

23. स्टेट बैक आफ इंडिया 

` 24. यूनियन aa 

आईएल एड एफएस लिमिटेड 

मंत्रा सापटेक (इंडिया) wede लिमिरेड 

एसञरई आई Seer फाईनस लिमिरेड 

oa area लिमिटेड 

दी पीयरलेस जनरल फादरनेस 

डारासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस Ca.) लिमिटेड 

फाइनांसिएशन SHAM Aah 

आईएल एंड एफएस लिमिटेड 

श्री रामराजा सरकार लोक कल्याण ke 

दी एनएसआईसी लिमिरेड 

विप्रो लिमिटेड 

4जी आईडेरीरी सोल्यूशसं 

यूनाइटेड, यैक आफ इंडिया 

कामत रेक्नोलाजीज (प्रा) fairs 

सीएसएस टेकनर्जी लिमिटेड 

` दिल्ली efits एमएमरीएस लिमिटेड 

ईगल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड 

`  आईपएल एंड whee लिमिटेड 

स्मारं चिप लिमिटेड 

विग्रो सापटेक लिमिरेड 

4जी आईडंटिरी सोल्यूशंस 

स्मार्ट चिप लिमिटेड 

फाइनासिएशल SAMA Aan 

कर्णी साप्टवेयर्स लिमिटेड 
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25. केनरा बैक ware चिप लिमिटेड 

स्विस टेक इंडिया wede लिमिटेड 

tena रेक्नोलाजीज लिमिटेड 

26. सिडीकेर बक स्मार्ट चिप लिमिटेड 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

warm te सिध aa 

इंडियन ओवरसीज बैक 

इलाहाबाद वेक 

ah आफ महाराष्ट 

स्टेट वैक आफ हैदराबाद 

देना र्वैक 

स्टेट बैक आफ त्रावणकोर 

आईडी बीआई वैकं 

Re वैक आफ बीकानेर एंड जयपुर 

` स्टेट बैक आफ पटियाला 

मैद्रिक्स प्रोसेसिग हाउस 

ईगल साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 

काव कप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड 

a साफ्टवेयर लिमिटेड 

आईएल एंड एफएस लिमिटेड 

वकरगी साफ्टवेयरसं लिमिटेड 

माईक्रो टेक्नोलाजीज इंडिया लिमिटेड 

बारटरोनिक्स इंडिया लिमिरेड 

सीएसएस रेकनर्जी लिमिटेड 

` अतिशय इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

serve कप्यूटर सर्विसेस (प्रा) लिमिटेड 

au साफ्टवेयर लिमिटेड 

पायनियर ई लैब लिमिटेड 

श्रीवेन इफोर्कोमि 

मैटरक्स प्रोसेसिग हाउस 

अतिशय इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

यूटीआई टेक्नालाजी सर्विसेस लिमिटेड 

मल्टीवेव इनोवेशन 

सीसीएस tai लिमिटेड 
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37. 

38. 

39. 

ELE 

भारतीय डाक 

एनएसडीएल ई-गवर्नस eH लिमिटेड 

वकरगी ara लिमिटेड 

कामत टेक्नोलाजीज (प्रा-) लिमिटेड 

4जी आरईडैरिरी सोल्यूशंस 

सीएसएस teas लिमिटेड 

दिल्ली इप्रिशेड एमएमरीएस लिमिटेड 

ग्लोडिन cated 

एमआरएस टरेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 

ई-सेररिक सोल्यूशंस प्राइवेर लिमिटेड 

ईगल प्रेस प्राइवेट 

जीएसएस इफोटेक लिमिटेक लिमिटेड 

आएल एड एफएस लिमिटेड 

स्मारं चिप लिभिरेड ` 

टीम लाइफ केयर कपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 

दी एनएसआरईसी लिमिटेड 

दी पीयरलेसं जनरल फादुर्नैस 

यूटी आई टेकनोलाजी सर्विसेस लिमिटेड 

SAQA 

अलंकित एसाइनर्मेट्स लिमिरेड 

टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया 

प्राइवेट लिमिटेड 

विग्र area लिमिरेड 

प्रोविज मैनसिस्टम्सं प्राइवेट लिमिरेड 

इरिग्रेटेड रजिस्दरी सर्विसेस 
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1 2 3 

कारवीं डारभैनेजमेर सर्विसेस 

अभिप्र कौपिटल लिमिटेड 

40. प्रबंध निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकौ एवं संचार, सीएसएस seas लिकमरटेड 

ए.पी. टेक्नोलाजी सर्विसेस लिमिटेड 

एमएआरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिरेड 

श्रीवेन इफोकाम 

टेरा साप्टवेयर् लिमिटेड 

aa उद्योग लिमिटेड 

जीडीसी एडवरटाइजिग प्राइवेट लिमिटेड 

aA सोल्युशंस wede लिमिटेड । 

4जी इंफोरमैरिक्स 

ज्योति waged सर्विसेस 

आरजीआई ओर इसकी नामांकन एर्जेसियों को छोड़कर 

विवरण 

योजना आयोग 

भारतीय विशिष्ट wear प्राधिकरण 

 ईसीञआरईएल 

राज्य कोड राज्य ` उप पंजीयक नामांकन एजेंसी 

1. 2 1 2 [ - 3 [+ 4 

1 - जम्मू. ओर. कश्मीर ईसीआरईएल art डाटा मेनेजमेट सर्विसेस 

कामटेक इस्टीटयुर आफ Seater 

चिनार Seat कंपनी 

। 5 ` . उत्तराखंड बीएल ओम साफ्टवेयर 

आईटी आएल |  कंयुनिटी वरस वेल्फेयर सोसाइरी 

नयविन | 
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1 2 3 4 

स्विस रेक इंडिया ग्राइवेर लिपिटेड 

7 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी aa बाईएल ठेस साफ्टवेयर 

andere ` ईषमडीदं festa 

तीए स्विसटेक WATS 57 lame प्रोजेक्ट प्राइवेट 

9 उत्तर प्रदेश बीईएल | | स्वाति स्मारं HIS 

अलकित Wages लिमिटेड 

टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड 

वेदवाग सिस्टम्स लिमिटेड 

वीसा रेक्नोलाजीज 

लिमिटेड 
लिमिटेड नीलसन (इंडिया) प्राइवेर 

सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 

Refs आउटसोर्सिंग 

ओम साफ्टवेयर 

नेरलिक 

ईगल aya इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 

लिमिरेद 
लिमिरेड आईटी आरईएल ईगल साप्वेयर इंडिया प्राइवेर 

लिमिरेड 

नेटविग रेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड 

वेदवाग faery लिमिटेड 

नीलसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 

Reha आउटसो्सिग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 

ईसी आएल | ई we कसलरिग लिमिटेड 

अबव्वास इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

कारवीं डारा मैनेजर सर्विसेस 

कामटेक इईस्टीट्यट आफ टेक्नोलाजी 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

बिहार् 

सिक्किम 

अरुणाचल प्रदेश 

AMS 

मणिपुर 

मिजोरम 

त्रिपुरा 

| मेघालय 

agua 

आईटी आईएल 

ईसीआईएल 

ईसीआरईएल 

आईटी आईएल 

ईसीमाईएल 

बीईएल (201) 

ईसीआईएल 

आईरीआईएल 

आर्ट आईएल 

एमफेसिस लिमिटेड 

श्रीवेन इफोकाम लिमिटेड 

अलंकित wages लिमिटेड 

स्ट्टजिक आउटसार्सिग सर्विसेस प्रादुवेट लिमिटेड 

ओम साप्टवेयर्सं 

कामटेक ईस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी 

नेटविग टेकनोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड 

टेकृनर्जी लिमिटेड 

सीएसएस taal लिमिटेड 

एमफेसिस लिमिटेड 

वेदवाग 

विजनेस इन्फर्मेशन प्रोसेसिंग ada 

Hoard इफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

कार्वी डरा Wate सर्विसेस 

नैटविगं टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड 

इन मीडिया कप्युटर सर्विसेस 

Had dq एक्स satan प्राइवेट लिमिटेड 

विवक डाटा सर्विसेस weae लिमिटेड 

इन मीडिया कप्यूटर सर्विसेस 

क्लेयरवायांस रेक्नोलाजीज प्राइवेट 

मणिपुर इलेकटानिक्स डेव. कारपोरेशन (मणिर्टोँन) 

इन मीडिया कप्यूटर सर्विसेस 

लीरा कसलटेसी कंपनी 

इरिग्रेटेड सिस्टम्प एंड सर्विसेस 

frase डाटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 

fed 4a एक्स टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड 



533 प्रश्नो को 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 534 

1 2 3 4 

18 असम बीईएल टेरा साफ्टवेयर fates 

आरी आईएल अव्वास इफोटेकं wWede लिपिरेड 

टेरा साफ्टवेयर लिभिरेड 

ईसीआईएल टीम लाईफ hat कंपनी (इंडिया) wee 

19 पश्चिम बंगाल ईसीआईएल टेर साप्टवेयर लिमिटेड 

मद्रास सिक्यूरिरी fred प्राइवेट लिमिटेड 

ईगल सापटवेयर इंडिया wede लिमिटेड 

कप्यूटर लैब 

कृष्णा इईफोटेक 

इन मीडिया कम्यूटर सर्विसेस 

आईटी आईएल ईएमडीईई डिजीपरौनिक्स 

aaa टेक्नोलाजी लिमिटेड 

21 ओडिशा ईसीआईएल मद्रास सिक्यूरिटी fred प्राइवेट लिमिटेड 

इंडिया कम्यूटर टेक्नोलाजी 

कप्यूटर लैब 

22 BUS बीईएल वंश इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 

आईटी आईएल स्टरेटजिक आउटसासिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 

ईसीआईएल नीलसन (इंडिया) प्राइवेर लिमिटेड 

24 गुजरात आईटी आईएल स्वाति स्मारं ares 

26 दादरा ओर नगर हवेली बीईएल मल्टीवेव इनोवेशन 

27. महाराष्ट बीएल श्रीवेन इफोकाम लिमिटेड 

इंडियन HX टेक 
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ओम साफ्टवेयर्सं 

मल्रीबेव इनोवेशन 

टेरा सापटवेयर 

fades 

आईटी आईएल रेक्स्मार्रं इंडिया प्राइवेर लिमिटेड 

28. आध्र प्रदेश ईसीआईएल स्विसटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ` 

कृष्णा suite 

|  वेदवाग सिस्टम्स लिमिटेड 

29. कर्नारक बीईएल Sat लैव 

स्वाति स्मारं area 

इंडियन Huet टेक. 

टेरा साप्टवेयर 

30. गोवा आईटी जईएल मल्टीवेव इनोवेशन 

31. लक्षद्वीप ` आईटी आईएल स्वाति स्मार्ट काटुर्सं | 

32. केरल आईरीआईएल , स्वाति स्मारं ares हाई-टेक 

| इंडियन कप्यूटर रेक. 

33. तमिलनाडु एवं पुदुचेरी बीरईएल मद्रास सिक्यूरिरी fired 

स्वाति स्मार्ट काडर्सं 

` इंडियन कषयर टेक. 

(ख) यदि हां, ते west व्यौरा क्या है; (हिन्दी 

1517. श्री जगदानंद सिह : क्या मानव संसाधन विकास 

ais dg इंटरनेट सुविधा 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः विकसिते किए गए है; ओर 

(क) क्यां सरकार ने विश्वविद्यालयो, कालेज ओर तकनीकी 

संस्थानों को weds इंटरनेर सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया 

है; व्यय होने की संभावनां है? 

(ग) विभिन राज्यों मे कितने संस्थानों मे उक्त सुविधा प्रदान 

कौ गई है ओर उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए कितने केन्र 

(घ) सभी शिक्षा संस्थानों में उक्त सुविधा. प्रदान करने क 

लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ओर उक्त कार्य पर कितनी राशि
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मानव संसाधन विकास vara में राज्य मंत्री (डो. शी 

धसर) : (क) ओर (ख) जी, हां। सूचना ओर संचार प्रो्ोगिकी 

के माध्यमं से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमर्ईमाईसीरी) के अंतर्गत 

यह अभिकल्पना को गई है कि देश मे 25006+ कालेजों ओर 

2000 पालीरेविनिकों को 512 कंबीपीएस गति के 15-20 वर्चुमल 

प्राइवेट नेटवकं ओवर weds (वीपीनओबीवी) sane कनेक्शन 

तथा 419 विश्वविद्यालयो/सस्थाओं को 1 जीबी.पी.-एस. कनेक्टिविरी 

प्रदान कौ जाए। 

(ग) ओर (घ) 31.01.2013 कौ स्थिति के अनुसार विभिन 

राज्यों मे 400 विश्वविद्यालयों ओर 19738 कालेरजो को बीएसएनएल 

ओर एमटीएनएल द्वारा कनेकटिविटी प्रदान कर दी गई है। मूल 
प्रस्ताव जौ सन् 2009 मे अनुमोदित gan था, मे tat पंचवर्षीय 

योजना के दौरान ही 419 विश्वविद्यालयों ओर 18000 कालेजो को 

कनेक्रिविरी प्रदान करने कं लिए् 1500 करोड़ रु. कौ धनराशि 

अनुमोदित को गई ati बाद में शामिल किए जाने वाले कालेजों 

कौ संख्यां 25000+ ओर 2000 पालीरेविनिक तक aa दी गई धी। 

ag गए कालेजो को कमेक्टिविटी देने के लिए कोई समय सीमा 

नियत नहीं कौ गई FI 

wile हेतु शरण 

1518. श्री रेवती रमण सिह : क्या faces Wat यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मालदीव के पूर्व-राष्टूपति ने मालदीव मे भारतीय 

उच्चायोग में शरण ली है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस कारण कौन-सी विभिन रजनयिक घटनाएं घटित 

हूई/अवरोध सामने आए; 

` (घ) देश द्वारा इस मुदे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए 

गए है; ओर 

(ङ) इसके क्या परिणाम है? 

विदे मंत्रालय W राज्य मंत्री {श्रीमती परनीत कौर) : 

(क) सै (ङः) हलहुमाले मजिस्दरेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी 

वारंट के पश्चात मालदीव के पूर्वं राष्टृपति श्री मोहम्मद नशीद 
13 फरवरी, 2013 को माले स्थित भारतीय उच्चायोग मे आए ओर 

भारत कौ सहायता मागी। मालदीव कौ सरकार ओर सभी पक्षो 

के सांथ बातचीत के बाद श्री नशीद 11 दिनो तक seam 

मे रहने के पश्चात अपना सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन पुनः 

प्रारंभ कर सके) | 
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भारत ने मालदीव मे सभी राजनीतिक दलों ओर लोकतांत्रिक 
सस्थाओं के साथ विस्तृत आधार वाले संपकं बनाए हैँ । भारत मालदीव 

कं लोकतांत्निके ga को सुदृढ करने के लिए वहां कौ सरकार तथा 

अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर ter FI 

(अनुकाद। 

शहरीकरण 

1519. श्री पुलीन बिहारी बासके : क्या शहरी विकास मंत्री 
यह बताने कौ कृपां करेगे किः | 

(क) क्या बढ़ते शहरीकरण से देश मे स्वास्थ्य ओर पर्यावरणीय 

समस्याएं SI हो रही रहै; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी io ant ओर सरकार द्वारा इस 

संबधमें क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमु्ची) 

; (क) ओर (ख) वर्षं 2001 कौ जनगणना के अनुसार 5161 Hel 
में रह रही देश कौ शहरी आबादी 286.11 मिलियन धी जो देश की 
कुल आबादी का 27.81 प्रतिशत होती Fi तथापि, वर्ष 2011 at 
जनगणना के अनुसार यह बहकर 377.16 मिलियन हो गई है अर्थात 
देश कौ कुल आबादी का 32.16 प्रतिशत तथा FA साथ-साथ Heat 

कौ संख्या भी went 7935 तक हो गई Ti देश मे शहरी सवृद्धि 
कौ दर विकसित देशो कौ yer में बहुत अधिक हे तथा अधिकांश 
बडे शहर ओर Fem होते जा रहे है क्योकि इन शहरों मे आबादी 
का PCat प्रवसन हो रहा है। इससे विद्यमान शहरी अवसंरचना पर 
भारी दबाव पडता है। 

शहरी विकास मत्रालय ने वर्षं 2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता 
नीति बनाई है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य शहरी भारत को समुदाय 
प्रित, पूर्णतः स्वच्छ, स्वस्थ ओर वासयोग्य शहरो ओर Heal मे परिवर्तित 
करना है। नीति का विजन सभी भारतीय wed ओर weal को पूर्णतः 
स्वच्छ, स्वस्थ ओर वासयोग्य बनाना तथा शहरी गरीबों ओर महिलाओं 

के लिए स्वास्थ्यकर ओर वहनीय स्वच्छता सविधाओं पर विशेष ध्यान 

rad करने के साथ ही सभी नागरिको के लिए उत्तमं लोके स्वास्थ्य 

ओर पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित ओर बनाये रखना है। 

¢) राज्य सरकार ओर शहरी स्थानीय निकायो (quest) के 

प्रयासो F सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार 
ने देश के सभी शहरी क्षेत्र मे deta एवं सीवरेज 

शोधन के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रनधन सहित 

अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करने कौ दृष्टि से दिसम्बर, 

2005 में सुधास से जुडा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी 

नवीकरण मिशन (जेएनएनयूमरएम) तथा we ओर 

मद्मोले कम्बौ के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कौम 

(यूआईडीएसएसएमरी) आरंभ कौ है।



539 Wit को 

0) मंत्रालय ने पूर्वोत्तर aa wet विकास कार्यक्रम 

(एनरईआरयूडीपी), सिक्किम सहित पूर्वोत्तर aa के लिए 
10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम तथा सात 

मेगा शहरो के आस-पास सैटेलाइट Heal मे शहरी 
अवस्थापना विकास हेतु स्कौम नामक ta भी आरभ 

al Bl 

wala विश्वविद्यालयों में कूलपति 

1520, श्री wet एंटोनी : 

श्री के. सुधाकरण : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या राज्य ओर केन्द्रीय विश्वविद्यालयो 4 प्रति-कुलपति 
(पीवीसी) के चयन हेतु अर्हता ओर अनुभव के संबध में कोई विशिष्ट 

मानक है; | 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी sia क्या है; 

(ग) क्या कुलपतियों (वीसी) ओर पीवीसी के चयन मे सभी | 
केन्द्रीय ओर राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(ait) के विनियमो का पालन किया जा रहा ह; 

(घ) यदि नहीं, तो क्या ये विश्वविद्यालय राज्य ओर केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय मे वीसी या पीवीसी के चयन मे एक या अन्य 
निर्धारित मानकों का पालन करते है ओर यदि हा, तो इसके क्या कारण 

है; - 

(ङ) क्या देश में अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय विना कुलपति 

के कार्य कर रहेरहै;. 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ota क्या है; ओर इसके केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय-वार् क्या कारण है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा इन रिक्तियो को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या 

कदम उठाए गए/उदाए जा रहे हैँ? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. wet 

धसर) : (क) जी, हा। 

` (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालयों एवं 

कालेजों मे अध्यापकों एवं अन्य अकामिक कर्मचारियों को नियुक्ति 

tq न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा मे मानकं के अनुरक्षण F 
लिए उपाय विनियम, 2010 के खंड 7.1.0 एवं 7.2.0 (वेबसाइट http:/ 

/www.uge.ac.in/oldpdfiregulations/englishgazette.pdf पर् 

~ उपलब्ध) मे विीन विश्वविद्यलयो में प्रति-कुलपतिर्यो के चयन के 

aay मे मानकों का निर्धारण किया गया है। 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 540 

(ग) ओर (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, तत्वतः 
अधीनस्थ विधान होने के कारण, सभी विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी 

है, जो इन विश्वविद्यालयों को अभिशासित करने बाले अधिनियम के srs 

के अध्यधीन होगा। तथापि, अभी हाल ही मे विश्वविद्यालय अनुदान sa 
ने उपर्युक्त म से खंड 7.3.0 को हटाने का निर्णय लिया है ओर इसलिए, 
वर्तमान मेँ राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कुलपतियो के चयन हेतु अपने 

संबंधित अधिनियर्मो एवं सांविधियं मे निर्धारित arent तथा प्रक्रिया-विधियों 

की अनुपलना कर रहे 

(ड) से (कछ) जी, नहीं । वर्तमान मे 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 

मेँ से ॐ 4 नियमित कुलपति ti कंवल इंदिग गांधी राष्ट्रीय मुक्त 

विश्वविद्यालय (इग्नू) मे नियमितं कुलपति नही है। 

हवाई अड्डे कौ भूमि का अतिक्रमण 

1521. श्री पी.सी. गददीगौ्दर : 
श्री अम्बिका बनजीं : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मे हवाई अड्डों पर हवाई seston रिक्त भूमि 

का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या केन्द्र सरकार नै राज्य सरकारों को देश मे बगलुरू 

सहित सभी बड़े हवाई अड्ढौ के निकट अवैध निर्माण सर्हित 
अवैध aaa ज्ुग्गियो को नष्ट करने के निर्देश जारी किरएरहै; 

(ग) यदि a, a तत्संबधी ai क्या है; 

(घ) केन्द्र ओर राज्य सरकारें द्वारा हवाई अड्डा-वार अतिक्रमण 

से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गणएु/प्रस्तावित है 

(ङ) क्या सरकार ने विस्थापित कौ पुनसस्थापना हेतु कोई कदम 

उखाए/प्रस्तावित किए है; ओर । 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ` व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण ह ओर हवाई अड् डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों 
को aff कब तक प्रदान किए जने की संभावना है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल): | 

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएञआई) से संबंधित क्षेत्रवार 

रिक्त भूमि का ot संलग्न विवरण-{ मे दिया गया ZI 

(ख) ओर (ग) जी नही । केन्द्रीय सरकार ने इस Bae मे कोई 
निदेश जारी नहीं किए हँ। तथापि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 
रज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जब कभी भी अपेक्षित हो राज्य 
सरकार की नीति के अनुसार आवश्यक कारवाई करं । 

(घ),(ड) ओर (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 

से संबधित aaa sit संलग्न विवरण ओर ul मे दिया गया है।



विवरण 

तेजी से फलते eu अवैध ति्माणि (पश्चिमी क्षेत्र) 

क्र. पश्चिम क्षेत्र रिक्त भूमि का क्या केन्द्र सरकार यदि हां, तो केन्द्र ओर राज्य क्या सरकार ने यदि हां, तो तत्संबधी 
सं. के अंतर्गत ब्योरा ने राज्य सरकारों तत्सबंधी व्यौरा सरकारे द्वारा विस्थापितौ कौ an क्या है ओर 

हवाईअड्डे को देश मे सभी क्या हे हवाई अड्ढा- वार पुनस्थापना हेतु यदि ae, तो इसके 
एसीएस बडे हवाईअडडो अतिक्रमण से कोई कदम उठाए क्या कारण हें 

स्टेशन का के निकर अवैध भूमि को खाली प्रस्तावित किए ओर हवाईअडडा- 
नाम निर्माण सहित अवैध कराने के लिए हे वार सभी प्रभावित 

बसावटो/लुग्गियो को क्या कदम उठाए, व्यवितियों को 
नष्ट केरने के गए प्रस्तावित ्षतिपूर्तिं कब तक 

निर्देश जारी किए है हे प्रदान किए जाने 
कौ संभावना है 

क ख ग घ डः च 

1. पश्चिम क्षेत्र के कोई खाली भूमि नहीं इस संबध म राज्य लागू नहीं राज्य सरकार के राज्य सरकार कौ पश्चिम aa A 
हवाईअड्डे है/हवाईअंड्डो के सरकार से अनुरोध कानून के प्रवधानों के कानून के Wau के when हवाईअड्ढा 

विकास/ विस्तार के किया गया है तथा अनुसार अतिक्रमण को अनुसार अतिक्रमण को परियोजना से प्रभावित 
लिए भूमि अपेक्षित ह 
दिक्चालन/ प्रचालनिक 
आवश्यकताओं की 
प्रावधान के लिए 

प्रत्येक हवाईअड्डे पर 
कुक भूखंड अनिवार्य 
रूप से रखा गया है। 

जैसे भी अपेक्षित होगा 
राज्य सरकार की नीति 

के अनुसार कार्रवाई 
कौ जाएगी | 

हटाए तथा पुनर्वास 
किया गया है। जहां 
तक छत्रपति शिवाजी 

हटाए तथा पुनर्वास 
किया गया है। जहां 
an छत्रपति शिवाजी 

IMIS हवारईअडडा 
(सीएसआई), मुम्बई 
से अतिक्रमण को 
हराने का संबध है 
मुम्बई इंटरनेशनल 
एयरपोर्द प्रा.लि. 
(मायल हारा इसे 

हटाया जाना है। जुहू 
हवाईअड्डे (38.2 
was भूमि से 

अतिक्रमण को हरासने 
के लिए wae द्वारा 

महाराट् सरकार से 
अतिक्रमण को 
हटाने/पुनस्थापन 

आदि के Sat को. 
वकआउट करने के 
लिए का गया है 

ARI हवाईअडडा 
(सीएरसआई), मुम्बई 
से अतिक्रमण को 
हटाने का day है 
मुम्बई इंटरनेशनल 
एयरपोर्ट प्रा.लि. 
(मायल द्वारा इसे 

हटाया जाना है। जुहू 
हवाईअड्डे (38.2 
एकड भूमि से 

अतिक्रमण को हटासने 
के लिए wang द्वारा 

महारादट् सरकार से 
अतिक्रमण को 
हटाने८पुनस्थापन 

आदि के SR को 
Ghats करने के 
लिए कहा गया हे 

व्यक्तियों के पुनर्वास 
पैकेज को अभी 
अत्तिम रूप दिया 
जाना @1 परिचमी 
aq मे अन्य कोई 

UH हवाईअदडा नहीं 
है जहां पर प्रभावित 
लोगो के पुनर्वसि से 
संबधित पैकेज लंबित 

हे। 
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तेजी से फलते ee अवैध निर्याण (पूर्वी क्षेत्र) 

क्र. पूर्वी क्षेत्र Read भूमिका क्या केन्द्र सरकार यदि हा, तो केन्द्र ओर राज्य क्या सरकार ने यदि हां, तो 

सं. के aa  व्यौरा ने राज्य सरकारों तत्संबधी व्यौरा Wa द्वारा विस्थापितो की तत्संबधी Sart 

 हवाईअड्डे/ को देश A सभी क्याहे हवाईअड्डा-वार पुनरस्थापना हेतु क्या है ओर यदि 

एसीएस ` बडे हवाईअट्ो अतिक्रमण से कोई कदम soy नही, तो इसके क्या 

स्टेशनों का कं निकट अवैध भूमि को खाली प्रस्तावित किए कारण ह ओर 

नाम निर्माण सहित अवैध कराने के लिए है; ओर हवाईअडडा-वार 

लसाबटो/ल्ुग्गियो को क्या कदम उठाए, सभी प्रभावित 

नष्ट करने के गए प्रस्तावित व्यक्तियों को 

निर्देश जारी किए हैँ हे ्षतिपू्तिं कब तक 

| प्रदान किए जाने 
कौ संभावना है 

क ख ग घ ड च 

ata. Sd; हवाईअड्डा, लागू नहीं लागू Tet लागू नहीं लागू नही लागू नही 

हवाईअड्डा भुवनेश्वर पर कोई 

भुवनेश्वर खाली भूमि नर्ही है 

aun. कोई खाली भूमि लागू नही लागू नही लागू नही लागू नहीं लागू नही 
हवाईअड्डा, रांची उपलब्ध नही TI 

बेहाला शून्य लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही लागू नहीं 

हवाईअड्डा | 

. कूच बिहार ` 28.86 एड कूच विहार हवाईअड्डे लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नही 

हवाईअड्डा (i) नदी पर रबोक्सि पर was कौ 

: कल्वर्टं के निर्माण के भूमि मे कोई 

पश्चात् रनवे के गैर-कानूनी ढांचा, 
विस्तार के प्रयोजन ज्ुगगी/बस्तियां 

से 2007 में भूमि नही Tt 
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क ग घ ङ च 

(ii) बँक्स Head 

परियोजना का 

वेस्ट बंगाल सरकार 

द्वारा लिया गया है। 

5. मालदा 155 'एकड् भूमि वाला अनब तक संघ लागू नहीं wae भूमि से एएआई St राज्य लागू नही 
हवाईअड्डा गेर-प्रचालनिक सरकार/राज्य सरकार 35 परिवारो के सरकार से परिवारों 

हवाई अड्डा से UT कोई आदेश अतिक्रमण को हराने को hel दूसरी 
प्राप्त नही हुआ TI के लिए् संघ/राज्य जगह शिप्ट किए 

सरकार द्वारा कोई जने का अनुरोध 
कदम नहीं उठाया किया गया है। 

गया aT लेकिन अब तक 

कोई कारवाई नहीं 

कौ गर्ह हे। 

6. कटिहार शून्य लागू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

7. गया हवाईअड्ूडा शून्य लागू नहीं लागू नहीं लामू नही लागू नही लागू नहीं 

8. पटना हवाईअड्डा शून्य लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नही 

9. मुजफ्फरपुर शून्य लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नहीं 

10. रक्सौल शून्य लागू नहीं ` लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं 

11. फोरिविसगंज शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नही लागू नहीं लागू नही 

12- रायपुर हवाईअडडा शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नही लागू नहीं लागू नर्ही 

13. We ब्लेयर 0.25 हैक्टेयर 633 वर्ग मीटर भूमि क्र. क्षेत्रफल प्रक्रियाधीन (नोरिस - - 
हवाईअडडा (सिरी साइड) निजी सं. (वर्ग मीरर) जारी) 

अतिक्रमण के (क) 20 65/पी/2 
तहत Fl (ख) 50 66/पी/4 

(ग) 133 68/पी/4 

14. BRIS शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नही लागू नही लागू नहीं 

. हवाई अड्डा 
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तेजी से God ee अवैध frat (उत्तरी क्षत्र) 

क्र. उत्तरी क्षेत्र रिक्त भूमि का क्या केन्द्र सरकार यदि हां, तो केन्द्र ओर राज्य क्या सरकार ने यदि दहा, तो 

सं. के अतिर्गत ब्योरा ने राज्य सरकारों तत्सबेधी sara सरकारों द्वारा विस्थापितों कौ तत्संबंधी an 

` हवाईअडडे/ को देश मे सभी aS हवाईअड्डा-वार पुनरस्थापना हेतु क्या है ओर यदि 

एसएस बड़े हवाईअडो अतिक्रमण से कोई कदम उठाए्/ नर्ही, तो इसके क्या 

स्टेशनों का के निकट अवैध भूमि को खाली प्रस्तावित किए कारण € ओर 

माम निर्माण सहित अवैध कराने के लिए ` है; ओर हवाईअट्डा-वार 

बसावरो/्ुग्गियो को ` क्या कदम उटाए/ सभी. प्रभावित 

^ नष्ट करने के गए प्रस्तावित ` व्यवित्यो को 
निर्देश जारी किए हैँ हे ्षतिपूर्तिं कब तक 

प्रदान किए जाने 

कौ संभावना है 

क ख ग घ = च 

1. उत्तरी क्षेत्र के व्यौरा अनुबंध-2 पर इस संबध मे रान्य लागू नहीं व्यौरा अनुबंध-3 पर् उपलब्ध FI 

हवाईअड्डे उपलब्ध El सरकार से अनुरोध 

किया गया है तथा 

जैसा भी अपेक्षित 

होगा राज्य सरकार 

at नीति के अनुसार 

कार्रवाई की जाएगी 
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तेजी से फलते ee अवैध ति्माणि (दक्षिणी क्षेत्र) 

हवाईअड्डे देश मे हवाईभद्टों क्या केन्द्र सरकार यदि हा, तो केन्द्र ओर राज्य क्या सरकार ने यदि हां, तो 

का नाम पर हवाईअड्डा-वार ने राज्य सरकारों तत्संबधी ब्योरा सरकारों द्वारा विस्थापितो कौ तत्संबधी व्यौरा 

रिक्त भूमि का को देश मे सभी क्यादै हवाईअड्डा-वार पुनस्थापना हेतु क्या है ओर यदि 

व्यौरा बडे हवाईअडडो अतिक्रमण से कोई कदम उटाषए/ नही, तो इसके क्या 

के निकट अवैध भूमि को खाली प्रस्तावित किए कारण है ओर 

निर्माण सहित अवैध कराने के लिए है; ओर हवाईअड्डा-वार 

बसावटो/ल्ुगियो को क्या कदम उदाषए्/ सभी प्रभावित 

नष्ट करने के गए प्रस्तावित व्यक्तियों को 

निर्देश जारी किए है हे क्षतिपूर्ति कब तक 
प्रदान किए जाने 

की संभावना है 

क ख ग घ ङ च 

अगति शून्य लागू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नही 

anes शून्य लागु नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

बेल्लारी शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं 

कालीकट He-] एरलएस के लागू नहीं लागू नहीं लामू नही लागू नहीं लागू नहीं 

लिए 20 एकड़ 

fated 

कोचीन एएआई द्वारा लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नही 

वाणिज्यिक उपयोग 

कं लिए प्रस्तावित 

कोयम्बटूर शून्य लामू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

कडप्पा हवार्हअड्डे के विकास लागू नहीं लागू नहीं लागू न्दी लागू नहीं लागू नही 

के हाल हीये हाथ 

मे ली गई भूमि 
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प्रस्तावित = 

क ख ग घ डः 

8. दोनाकोंडा शून्य लागू नही लागू नहीं | लागू नही लागू नही लाग् नहीं 

9. Tea शून्य लागू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

10. हुबली Basset विकास लागू नही लागू नही लागू नही लामू नही लागू नहीं 

के faa aa a 4 

भूमि ली गई हे 

11. . काचीपुरम. शून्य लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही लागू नर्ही 

12. TAA शून्य लाग् नही लागू नही लागू नही लागू नहीं लागू नही 

13. मदुर उपलब्ध रिक्त भूमि 

पहले ही नए प्रचालनिक। 

तकनीकी परिसर; 

सीआईएसएफ के 

लिए पारिवारिक 

आवास के लिए चिहिन 

14. ATR शून्य | लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नही लागू नहीं 

15. मैसूर शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नही 

16. ऊरी शून्य लागू नहीं लागू नही लागू नही लागू नही लागू नहीं 

17. राजामुंदरी शून्य लागू नहीं लागू नर्ही. लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

18. सलेम शून्य लागू नही . लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नही 

19. तंजावूर विकास के लिए लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नदीं 

` 26.50 एकड़ ) । 
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क ख ग घ ( च 

20. तिची 51 WHS 6191 वर्ग मी. लागू नर्ही लागू नही Was की ओर से मांग होने पर, राज्य सरकार 

अतिक्रमित, जिला ने निवासियो को सरकारी योजनाओं के तहत 

प्रशासन के साथ पुनर्वास के लिए शामिल करने का प्रस्ताव चलायज्ञ 

पहले ही कदम 

उठाए जा चुके है 

21. तिरुपति WA लागू नहीं लागू नही लागू नही लागू नी लामू न्दी 

22. त्रिवेद्रम शून्य लागू नही लागू नही लागू नही लागू नहीं लागू नहीं 

23. तूतिकोरिन शुन्य लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नही 

24. वेल्लोर SASHES! विकास लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नहीं 

के लिए प्रस्तावित 

25. विजयवाड़ा शून्य लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नही लागू नही 

26. विकाराबाद शून्य लागू नही लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नदीं 
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तेजी से ted हृए अवैध fray (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 

क्र. पूर्वोत्तर क्षेत्र रिक्त भूमि का क्या केन्द्र सरकार यदि हां, तो केन्द्र ओर राज्य क्या सरकार ने यदि हां, तो 

सं. के तहत ब्योरा ने राज्य सरकारों तत्सब॑धी ब्योरा सरकारों द्वारा * विस्थापितों कौ तत्संब॑धी sant 

हवाईअड्डे/ को देश में सभी क्या है हवाईअड्डा- वार पुनरस्थापना हतु क्या है ओर यदि 

एसीएस बडे हवाई अड्डी अतिक्रमण से कोई कदम उटापए्/ wel, तो इसके क्या 

स्टेशन का के निकट अवैध भूमि कौ खाली प्रस्तावित किए कारण है ओर 

नाम निर्माण सहित अवैध कराने & लिए है; ओर हवारईअडूडा-वार 

बसावंरो/लुगगियो को क्या कदम उदए्/ सभी प्रभावित 

नष्ट करने के गाए प्रस्तावित व्यक्तियों को 

निर्देश जारी किए हैँ हे ्षतिपूर्ति कब तक 
प्रदान किए जाने 

की संभावना हे 

क ख ग घ ड च 

1. पूर्वोत्तर क्त्र के ` शून्य एेसा कोई निदेश "ख ' a निहित fag शून्य “ध' मे निहित fag ca’ मे निहित 

Bases ग्राप्त नहीं के दृष्टिगत लागू के दुष्टिगत लागू के दूष्टिगत लागू 

नही नही 
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557 WS को 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 558 

विवरण 1 5 3 

(क) उत्तरी क्षेत्र से vali हवाईअद्डावार खाली मंदसौर 
पडी 6. मंदसौर 11.09 

डी भूमि का न्यौरा तिप्नानुसार हैः 

7. रिगस 1.2 
क्र. हवाईअड्ढा/सुविधा खाली भूमि का क्षेत्रफल 

स. (एकड़) में 8. सतना 451.9 

1 2 3 9. सफदरजग अस्पताल कं पीके 3.2 ` 
आर.आर. स्टेशन 

1. “fee 16.26 
10. मोती am 7.5 

2. चरखी दादरी 0.7 
| 11. पहिपालपुर रेयान पन्लिक स्कूल 2 

3. जयपुर् 2.32 के पीठे 

4. लखनऊ 41.6 । ` 12. रंगपुरी 20.17 

> च्ल 78-67 अन्य हवाईअडडौ के संबंध A सूचना शून्य TI 

विवरण 

एएआई से wala aaa व्यौरा 

क्र. हवाईअद्डा भूमि अतिक्रमण हराने के लिए विस्थापित कौ यदि हां, तो उसका 

a. aa एवं राज्य WER द्वारा पुनरस्थापना हेतु सरकार an, यदि नहीं तो 

उठाए जाने वाले कदम ge उठाए गए कदम, उसके कारण 

(घ) (ड) (च) 

1 2 3 4 5 

1. कोटा प्रक्रियाधीन प्रक्रियाधीन शून्य 

2. लखनऊ WSS गांव के अतिक्रमणकारि्यो को अन तक किसी भी लागू नही 

wang अधिनियम, 1994 कौ धारा बेदखलीकर्ता को 

28-घ के तहत बेदखली आदेश विस्थापित wet किया 

जारी किए गए 1 आगे at गया है ओर पुनरस्थापना 

कार्रवाई अभी कौ जानी हेै। के लिए कोई प्रस्ताव 

नहीं है। 

3. रिगस माननीय उच्च न्यायालय ने संपदा अधिकारौ लागू नही लागू नही 

(एआई) को यह निर्णय करने का निदेश दिया 

है कि क्या याचिकाकर्ता (अतिक्रमणकारी) 



559 प्रश्नो के 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 560 

1 2 | 3 4 ॥ 

गैर-कानूनी रूप से कन्जाधारी है अथवा 

नहीं संपदा अधिकारी (एई) ने इन 

निर्देशो के अनुसार न्यायिक कल्प प्रक्रिया 

के माध्यम से गैरकानूनी sort के 

मामले का निर्णय करना आरंभ किया 
vl इस मामले का निर्णय करते समय 

यह आवश्यकता महसूस at गई थी कि 

प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 

इस भूमि का पुनः माप करवाया जाए। 

Waste द्वारा इस मामले को राज्य. सरकार 

के साथ उठाया गया FI 

4. सफदरजंग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2012 को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की 

सफदरजंग हवाईअड्डे पर 6700 ater उनकी नीति के नीति के अनुसार 

माप वाली एएआई कौ भूमि को अतिक्रमण अनुसार पात्र निवासियों पात्र निवासियो के 

कार्यो से मुक्त करा दिया गया था। के लिए कार्रवाई लिए उचित कारवार 

कौ गई।. की Te 

5. खजुराहो अर्जित कौ गई भूमि यें मंदिर को अभी लागू नही लागू नही 
पुनस्थापित किया जाना है। 

6. सतना सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतना स्थित कुलं भूमि लागू नदी लागू नहीं 

को राज्य सरकार को सपे जने का निर्णय 

लिया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। 

इलाहाबाद से संबंधित सूचना प्रतिक्षित है तथा अन्य हवाईअड्डो से संबंधित सूचना शून्य el 

सीजीईसीसीएसएल की वार्षिक रिपोर्ट 

1522, श्री पूर्णमासी राम 

कृपा करेगे कि : 
: क्या प्रधान Wat यह बताने कौ 

| (क) क्याकेन्दरीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारिता समिति 
fates (सीजीईसीसीएसएल) सीवीसी के धत्राधिकार मेँ आती है; 

, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी Si क्या है; 

(ग) क्या सीजीईसीसीएसएल ओर डीपीओं एंड टी के सीवीओ 

नै सीवीसी अनुदेश, दिनांक 31.01.2013 के आलोक मेँ वर्ष 2012 

हेतु सतकता कार्य/कार्यकलापों से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत 

को है; 

(घ) यदि हा, तो इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कौ मुख्य विशेषताएं 

eq 

(ङ) अपने शेयर होल्डरौ ओर. आम-जनता कौ सूचना हेतु 
वेबसाइट पर अपनी रिपोर्यँ को अपलोड करने के लिए निदेश जारी 

करने हेतु कोई प्रस्ताव है 

(च) क्या सीजीईसीसीएसएल ओर डीओपी te टी, dekh 

नियमावली के अनुसार शिकायत रजिस्टर का रख-रखाय करते है, 
ओर |
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(छ) यदि नही, तो सीवीसी द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की 

गई हे। 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) ओर (ख) जी, हां। 

(ग) कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सरकार 

कर्मचारी उपभोक्ता सहकारिता समिति लिमिटेड (सीजीईसीसीएलएल) 

(केन्द्रीय भडार) ने वर्ष 2012 के लिए सतकता कार्य/कार्यकलापो से 

संबित वार्षिक रिपोर्ट asta सतर्कता आयोग को प्रस्तुत कर दी है। 

(घ) कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्षं 2012 के लिए 

सतकता कार्य/कार्यकलापों से संबधित प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में 

कर्मचारियो के विरुद्ध मुख्य रूप से संख्या, आयु-वार आंकद़े तथा 

प्रत्येक अनुशासनात्मक मामले की स्थिति दी गई है। 

(ङ) कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग तथा सीजीईसीसीएलएल कौ 

वेनसाइटो पर वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(च) जी, a 

(छ) उपर्युक्त के We, प्रशन ही नह उठता। 

[feet] 

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर मंदी का प्रभाव 

1523. श्री अर्जुन राय : 

श्री के. शिवकुमार उफ aa, रिती : 

श्री feist चंद्र यादव : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या विश्वव्यापी मंदी ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 

सर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; 

(ख) यदि a, तो विदेश उद्योग कौ तुलना मे वर्षं 2010-11, 

2011-12 ओर 2012-13 मे उद्योग का कुल कारोबार कितना रहा; 

(1) क्या सरकार का विचार वर्णं 2020 तक आईटी ओर 

आईरीईएस (सूचना प्रद्योगिकौ समर्थ सेवाए) उद्योग के राजस्व को 
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100 बिलियन यूएस Slot से बह्मकर 3000 बिलियन यूएस Ste 

करने काहे; 

(घ) यदिहा, तो सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने क 

लिए क्या कदम उठाए गए रहै; | 

(ङ) क्या सूचना प्रौद्योगिकौ संबधी नई राष्ट्रीय नीतिः के अतिर्गत 

आईटी क्षेत्र मे Eye जनशक्ति सृजित किए जाने का प्रस्ताव है; 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसकौ मुख्य 

विशेषताएं क्या है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा आईटी ओर आईटीईपएस निर्याति राजस्व को 

बढाने के लिए क्या कदम saw गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पिलिद देवरा) : (क) 

ओर (ख) जी, नहीं । गत तीन वर्षो के दौरान देश से सूचना प्रोद्योगिकी - 

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईरी-आरईरीरईएस) के निर्याति का 

निष्पादन नीचै दिए अनुसार दैः 

वर्षं करोड रु. बिलियन वर्षं दर वर्ष 

अमेरिकी आधार पर 

लर gist (%) 

2010-2011 268609 59.0 14.29 

2011-2012 332769 68.8 23.89 

2012-2013 410836 75.8 23.46 

(अनुमान) ` | 

ईः अनुमान। #^रुपए् के संदर्भ A वृद्धि 

राष्ट्रीय ata सेवा कपनी संघ (नैसर्कोम के अनुसार वैश्विक 

प्रोद्योगिकौ के विस्तार क्षत्र मे वर्षं 2012 मे 4.8% कौ वृद्धि दर्ज कौ 

है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय आरईटी- आईटीईएस 

उद्योग द्वारा वृद्धि का लक्ष्य det अक में प्राप्तं करने का अनुमान 

हे। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। 14.09.2012 को अधिसूचित सूचना 
प्रद्योगिकौ पर राष्टरीय नीति, 2012 के माध्यम से सरकार ने सूचना 
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प्रद्योगिकौ उद्योग (निर्यात+षरेलू) का राजस्व वर्तमान के 100 बिलियन 

अमेरिकी ster से agent वर्षं 2020 तक 300 बिलियन अमेरिकौ 

लर करने at परिकल्पना कौ है नीति का उदेश्य है भारत कौ 

Rafa को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकौ हन के रूपमे सुदृढ करना एवं 

उसे आगे ले जाना तथा सूचना प्रौद्योगिकौ एवं सादबर स्पेस का राष्टरीय 

अर्थव्यवस्था के त्वरित, समेकित ओर स्थायी वृद्धि के लिए इजन के 

रूप A प्रयोग करना। 

(ङ) ओर (च) जी, al सुचना प्रोद्योगिकौ पर wea नीति 

(एनपीओईटी), 2012 का एक महत्वपूर्णं उदेश्य है कौशल विकास 

ओर सृजन मे विशेषन्ञता पर ध्यान केंद्रित eu ओपचारिक ओर 

अनौपचारिक सेक्टर के माध्यम से वर्षं 2020 तक आईसीरी मे 10 

मिलियन अतिरिक्त कुशल जनशक्ति का एक पूल तैयार करना। 

(छ) सरकार देश मे आईटी ओर आरईटीरईएस निर्यात राजस्व 

बढ़ाने कं लिए कई प्रोत्साहन देती है। सोपटवेयर प्रोदयोगिकी पार्क 
(एसटीपी) योजना जिसे इलेक्टोनिकौ ओर सूचना प्रौद्योगिकौ विभाग, 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त Gad, 

भारतीय सोफ्टिवेयर प्रोद्योगिकौ पार्क (एसरीपीआई) द्वारा शासित किया 

जाता है, के अंतर्गत आरईरी ओर आईदीएस इकाइयां विभिन लाभ 

प्राप्त करने के लिए पात्र है जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 

मे we, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं कौ खरीद पर केन्द्रीय facet कर 

(सीएसटी) ओर उत्पाद शुल्क कौ प्रतिभूतिं इसके अतिरिक्त वाणिज्य 

विभाग, वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (WAIT) 

ओर बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में 

निर्याति संवर्धन के कार्यकलापोँ के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु ओर 

Ail उद्यमो की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 

आईटी-आरईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (waste) अधिसूचित 

किए गर $1 इस समय आयकर अधिनियम कौ धारा 10कक में एस्ईजेड 

मे स्थित gaa चरणबद्ध तरीके से 15 वर्षं की अवधि के लिए 

कर लाभ के पात्र है। आईटी ओर आरईीईएस wats इकाइयां aa 

के निर्यात राजस्व मे वृद्धि के लिए काफी योगदान दे रही Fi 

(हिन्दी) 

` निजी एयरलाटृनों द्वारा वायुयानों 

को खरीद 

1524. श्री एस.आर, Baers ; क्या नागर विमानन मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करगे कि : 
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(क) क्या कुक एयरलाइनो ने agar कौ खरीद हेतु सरकार 

से स्वीकृति मांगी है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं के दौरान एयरलाइन-वार तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने एयरलाहूनौ की AMT पर सहमति प्रदान 

कौ हैः; 

(घ) यदि र्हा, तो तत्स्बधी ब्योरा an 2, ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके एयरलाइन-वार क्या कारण ह ओर 

इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मापदंड/मानक क्या हैँ 

नागर तिमानन dara मेँ राज्य मत्री (श्री के.सी. 

वेणुगोपाल) : (क) से (ङ) जी, हां। विमान के आयातं हेतु 

अनुसूचित प्राइवेट एयरलाइनों से प्राप्त सभी अनुरोधो के लिए स्वीकृति 

प्रदान कर दी.गई है। 2010 से आज तक का विवरण नीचे दिया 

गया हैः 

एयरलाइन प्रस्ताव अनुमोदन 

(विमान कौ संख्या) (विमान कौ संख्या) 

ब्लू डां 02 02 

, तेपल प्रोजेक्ट्स 04 04 

स्पाइसजेर 35 35 

जेट एयरवेज । 58 58 

“Serge 12 | 1 

गो एयरलाइन्स 08 08 

इडिगो 78 | 78 

दक्कन कार्गो 02 02 

जव एयरवेज 03 03 

पैरामाउर 14 14 

किगफिशर 01 ` 01 
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लंबित uae 

1525. श्री जयराम पांगी : 

श्री सुरेश अंगडी : 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या विभिन राज्यो कौ कई बही परियोजनापएं मत्रालय के 

पास अनुमोदन हेतु लंवित पड़ी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी राज्य-वार ओर परियोजना-वार ब्योरा 

क्या है; ओर 

(ग) एेसी परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए क्या कदम 

SM गणए/उदाए जा रहे रहै? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्टीय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूञरएम) सुधार से जुड़ा एक अवस्थापना विकास 

कार्यक्रम है जिसे सरकार द्वारा 2005 मे आरंभ किया गया था। मिशन 

के अंतर्गत परियोजनाएं राज्य सरकार की सिफारिश पर आरंभ कौ जाती 

है जो संबंधित प्राधिकारौ से अनुमोदन प्राप्त होती ह । जेएनएनयुआरएम 

ने अपनी 7 वर्षीय सामान्य अवधि दिनाक 31.03.2012 को पूरी कर 

ली है ओर सरकार ने चालू परियोजनाओं तथा सुधारो को पूरा करने 

के लिए पूर्वं मे इस अवधि मे 2 वर्षो का विस्तार किया था। सरकार 

ने अन्य बातो के साथ-साथ दिनाक 17.1.2013 को मार्च, 2014 तक 

नई परियोजना्ओं कौ स्वीकृति हेतु जेएनएनयुआरएम को जारी रखने 

का अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अनुसरण मे, सरकार ने राज्यो^संघ 

शासित राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है! अनुमोदन हेतु अर्थात् 

1000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत को कोई बड़ी परियजनाप् 

लंबित नहीं 1 

 परियोजनाओं पर जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशो के अंतर्गत 

उनकौ समरूपता ओर उनके तकनीको मूल्यांकन तथा निधिरयो कौ 

उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है। 

यूजीसी के दिशा- निर्देशों की समीक्षा 

1526. श्री नामा नगेश्वर राव : क्या मानद संसाधन विक्छास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 
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(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 

के 2010 के दिशा-निर्देशो कौ समीक्षा कं लिए कोई समिति गठित 

कौ है; 

(ख) यदिहां, तो क्या सरकार को यूजीसी के विनियमो मे कई 

असंगतिर्यो का पता चला है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) यूजीसी के 2010 के दिशा-निर्देशो कौ समीक्षा करने के 

लिए नवगदित समिति यूजीसी के विनियमो मे विसंगति को रोकने के 

लिए किस हद तक Gara देगी? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय A राज्य मंत्री (डां, शशी 

Tet) : (क) जी, हां। 

(ख) ओर (ग) विश्वविद्यालय अनुदानं आयोगः द्वारा विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 कौ धारा (ङ) ओर (छ) H तहत 

विनियम जारी किए गए थे, जिनमे सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना 

अपेक्षित नही है। तथापि कतिपय वर्गो से प्राप्त अभ्यावेदर्नौ के दृष्टिगत 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विनियमो मे विसंगतियों कौ पहचान 

करने ओर समुचित संशोधनो का Gera देने के लिए एक विसंगति 

समिति का गठन किया है। इसके पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

ने इन विनियमो कौ पुनः जाच करने हेतु एक ओर जांच समिति का 

भी गठन किया था। 

(घ) विसंगति समिति ने दिनाक 11.10.2011 को विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कौ ath जांच समिति ने 

भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिनांक 21.09.2012 कौ अपनी 

रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । कुल मिलाकर, विसंगति समिति ओर जाच समिति 

ने क्रमशः 67 तथा 115 अनुशंसाएं की 

[feet] 

अवसंरचना विकास परियोजनाएं 

1527, श्री सतपाल महाराज : क्या प्रधानं मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) उत्तराखंड में सस्वीकृत अवसंरचना विकास परियोजनाओं 

एवं प्रत्येक tet परियोजना के लिए आवंटित निधि का व्यौरा क्या 

है; ओर
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(ख) राज्य कौ उन अवसंप्वना विकास परियोजनाओं की संख्या 

कितनी हे जो अनुमोदन हेतु लंबित है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) राज्यों 

दवारा अवसरचना विकास परियोजना, विभिन पलैगशिप केन्द्रीय 

प्रायोजित ea के तहत, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग 

स्कोमो के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशो के अनुसार, स्वीकृत 
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ओर आरंभ की जाती है। योजना आयोग राज्यो को विशेष योजना 

सहायता (एसपीए) के तहत भी परियोजनाएं अनुमोदित करता है 

ओर वित्त मंत्रालय को निधियां जारी करने कौ सिफारिश करता 

है। योजना आयोग gra 2012-13 के दौरान विशेष योजना सहायता ` 

के तहत उत्तराखंड कौ 27 अवसंरचना विकास परियोजनाएं अनुमोदित 

कौ गई 81 अनुमोदित अवसंरचना विकास परियोजनाओं ओर इनके 

लिए जारी कौ गई निधियो का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया 

गया है। 

विवरण 

2012-13 के दौरान विशेम योजना सहायता (एसपीए) के तहत सस्तुत उत्तराख्ड कौ अव्सरचना 

विकासं परियोजना८इनके लिए जारी निधिया 

का सुदृदरीकरण 

(करोड़ रुपए) 

क्र. स्कीम/परियोजना का नाम 2012-13 के लिए योजना आयोग द्वारा वर्षं 2012-13 

सं. अनुमोदित दौरान जारी 

राशि 

90% अनुदान 10% राज्य कूल 

भाग का हिस्सा 

1 2 3 4 5 6 

1. नैनी-सैनी हवाईपत्तन (पिथौरागढ़) का कार्य 22.50 2.50 25.00 22.50 

2. 6 हेलीपेडो का निर्माण कार्य 8.10 0.90 9.00 8.10 

3. चिनयालीसौर (उत्तरकाशी) में TART का कार्य 18.00 2.00 20.00 18.00 

4. oe नियत्रण att कार्य 27.00 3.00 30.00 0.00 

5. कोसी बाध (अल्मोड़ा) का निर्माण 9.00 1.00 10.00 9.00 

6. ` 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों का निर्माण 7.20 0.80 8.00 7.20 

` 7. शिक्षा निदेशालय का निर्माण 2.88 0.32 3.20 2.88 

8. राजीव गाधी नवोदय विद्यालय का निर्माण 13.50 1.50 15.00 13.50 

9. डिग्री कोलेज भवन का निर्माण - 13.50 1.50 15.00 13.50 

10. इंजीनियरिंग कोलिज गोपेश्वर की स्थापना ओर पोलीरेवनीकों 9.00 1.00 10.00 9.00 
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1 2 3 4 5 6 

11. पेयजल were का निर्माण 45.00 5.00 50.00 44.22 

12. भडारीबाग मे आरओबी, बुल्लीवबाला ओर आईएसबीरी 19.80 2.20 22.00 19.80 

(देहरादून) पर पलार्ईभोवर का निर्माण 

13. काशीपुर-ठाकद्वारा सड़क (उद्धम सिंह नगर) का 6.30 0.70 7.00 6.30 

निर्माण | 

14. किच्छ-नगला सड़क (qua) का निर्ण 3.60 0.40 4.00 3.60 

15. दुगरीपत-छरीखल सडक (det गढ़वाल) 2.70 0.30 3.00 2.70 

16. श्रीनगर (पौरी) मे चौरस पुल का निर्माण 1.80 0.20 2.00 1.80 

17. कोर्ट मचजी सडक (देहरादून) का निर्माण 1.80 0.20 2.00 1.80 

18. शिमला बाइपास सड़क (देहरादून) का निर्माण 4.50 0.50 5.00 4.50 

19. देहरादून wet मे परिवहन सुविधाएं 4.50 0.50 5.00 4.50 

20. देहरादून शहर मे परिक्हन सुविधाएं 4.50 0.50 5.00 ` 4.50 

21. ठोस अपशिष्ट प्रनधन 9.00 1.00 ` 10.00 9.00 ̀ 

22. देहरादून, हरिद्वार ओर हलद्रानी मे शौचालयो का 4.50 0.50 5.00 4.50 

निर्माण | 

23. मसूरी के लिए एकौकृत विकास संबंधी मास्टर प्लान 13.50 1.50 15.00 0.00 

24. भरः गानी बागवानी ओर वानिकी विश्वविद्यालय 18.00 2.00 20.00 18.00 

25. कामकाजी महिला hea 0.90 0.10 1.00 0.90 

26. राज्य डेटा केन्द्र एवं आईटी भवन का निर्माण 6.30 ` 0.70 7.00 0.00 

27. rete कां कम्प्यूटरीकरण 23.40 2.60 26.00 23.40 

300.78* 33.42 334.20 253.20 

"योजना आयोग ने 300.78 HS रुपए (90% अनुदान भाग) कौ तुलना मेँ 300 करोड रुपए जारी करने की सिफारिश कौ।
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(अनुकाद। 

वायुक्षेत्र की साञ्चेदारी 

1528. श्री एम.के. THAT : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार नागर विमानन सेवाओं के लिए सैन्य वायु 

क्षेत्र को Gel करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि हयं, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इससे क्या लाभ 

होगा; ओर 

(ग) रक्षागत aaa के उपयोग के लिए क्या सुरक्षोपाय किए 

जाएगे? 

` मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

Wat) : (क) 

(ख) अंतररष्टरीय नागर विमानन संगठन (इका) की वायु क्षेत्र 

के wale प्रयोग कौ अवधारण के अनुसार भारत में नागर-सेन्य वायु 

Qa का सञ्ञा उपयोग एक सतत् प्रक्रिया है। वायु aa के Tat प्रयोग 

के परिणामस्वरूप छोटे ईधन सक्षम मार्गो का डिजाइन/कार्यान्वयन तथा 
विशिष्ट उपयोगकर्ता वायुक्ेत्र दवारा हवाईअड्डो के few आगमन,प्रस्थान 

प्रक्रिया कार्यान्वित es है। इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन तथा 

ईधन प्रयोग में महत्वपूर्णं कमी हुई । 

(ग) रक्षा वायुक्षेत्र के उपयोग के लिए निम्नलिखित एहतियाती 

उपाय feu गए हः- 

— भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण (एएआई )/भारतीय वायु 

सेना द्वारा नियमित आधार पर विमानं यातायात को समन्वित 

तथा मौनीरर किया जाता है। 

- जब भी रक्षा उड़ान के लिए आरक्षित ag aa कौ 

अवश्यकता नहीं होती है तो उसे रक्षा एरीसी द्वारा सिविल 

एरीसी को सिविल यातायात के लिए सौप दिया जाता है। 

- सिविल एरीसी तथा रक्षा एरीसी gel के बीच विमान 

यातायातं का सक्रिय समन्वय है। | 

~ विमान यातायात सेवा (एटीएस) मार्गो को रक्षा प्राधिकारियों 

के साथ समन्वय करने के पश्चात् ही निर्धारित किया जाता 

है। | 
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हवाईअदडों की सुरक्षा 

1529, श्री इन्दर सिह नापधारी : क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : ` । 

(क) क्या बीसीएएस. के कर्मचारी ओर अधिकारी भी केन्द्रीय 

सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा- निर्देशो के तहत आते हँ जिनमे 

अधिकारियो के लिए तीन at के कार्यकाल कौ सीमा तय कौ गर्ह 

हेः । 

(ख) यदि हां, तो क्या बीसीएएस के कुछ कर्मचारी ओर 

अधिकारी एक दशक से भी अधिक समयसे एक. ही स्थान/पद पर् 

तैनात है; ओर 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ओर इस Ba मे सरकार 

द्वारा क्या सुधारात्मक, कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय पे राज्य मंत्री श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) जी, हा। 

(ख) ओर (ग) संवेदनशील wl ओर संगठनों मेँ कार्यरत 

अधिकारियों के प्रत्येक 2/3 वर्षो म आवर्तन करने dat केन्द्रीय 

सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा विहित दिशा- निर्देशो के अनुपालन 

मे नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) 

के अधिकारियों कं आवर्तन/स्थानातंरण के लिए नीति निर्धारित कौ है। 

इस नीति के अनुसार बीसीएएस मे किसी भी संवेदनशील पदं धारित 

, अधिकारी का स्थानातंरण किया जाना वाकौ नहीं है। 

अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार 

1530, श्री ए. सम्यत : 

श्री पीके. fears: 

श्री एम.बी. राजेश : 

क्या प्रवासी भारतीय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि; 

(क) विदेश मे रह रहे भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण की 

वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ख) क्या सरकार का इस प्रक्रियामे तेजी लाने का प्रस्ताव 

है ताकि अप्रवासी भारतीय आगामी iat लोक सभा के चुनाव में 

अपना मत डाल सके; 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी Su at ओर
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(घ) यदि sé, तो इसके क्या कारण रहै? 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) 

निर्वाचने नामावली, 2013 के अनुसार, प्रवासी भारतीय मतदाताओं कौ 

HA संख्या 11,328 है। | 

(ख) ओर (ग) अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए रैः- 

(i) भारत के चुनाव आयोग ने, प्रवासी भारतीय मतदाताओं 

के पंजीकरण के लिए, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों 

को, विस्तृत अनुदेश जारी किए है। निर्वाचक पंजीकरण 

अधिकारी प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के मासिक 

रिकोड भी रखते Zo 

(i) विदेश मत्रालय ने उन 15 देशौ, जहां अनिवासी भारतीयों 

की जनसंख्या एक लाख से अधिक है, अर्थात् आस्ट्रेलिया, 

बहरीन, कनाडा, इटली, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, 

कतर, Asal अरब, सिगापुर ages, संयुक्त अरब 

अमीरात, व्रिटेन ओर सयुक्त राज्य अमेरिका के मिशन 

प्रमुखो को, अनिवासी भारतीय मतदाताओं के नामांकन 

को सरल बनाने के लिए पत्र जारी किए है। 

(ii) भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट से नामांकन फार्म 

6(ए) को डाउनलोड किया जा सकता Ft चुनाव आयोग 

की daa. पर सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों 

(ईर ओ) का डाक पता उपलब्ध है। 

(iv) चुनाव आयोग ने अपनी कार्यालयी वेबसाइट अर्थात् 

www.eci.nic.in पर प्रवासी म्रतदाताओं का ओंँनलाइन 

पंजीकरण करना भी शुरू किया है। 

(घ) उपरोक्त को देखते हए, प्रश्न नहीं som 

जैतपुर एनपीपी के लिए ईपीआर र्यिक्टर 

1531. श्री पी. लिगम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्यादेश में we के wea के हालिया दौरे के दौरान 

प्रस्तावित जैतपुर परमाणु ऊर्जां सयत्र (एनपीपी) के लिए schon 

रियेक्टर कौ आपूर्ति के मुद पर उनसे चर्चा कौ गई थी; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी =o क्या है? 
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aif, लोक शिकायत ओर पेंशन dares में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य Wat (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) भौर (ख) जी, हां। जैसाकि wre के राष्टृपति द्वारा किए गए 

भारत के राजकीय दौरे के दौरान, भारत तथा wre द्वारा दिनांक 14 

फरवरी, 2013 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य मे कहा गया था, 

पहले दो guts यूनिरो कौ स्थिति कौ पुनरीक्षा की गई थी, ओर 

यह पाया गया धा कि, स्यूक्लियर पावर कोपिरिशन sith इंडिया लिमिटेड 

ओर ‘ara’ तकनीकौ-वाणिज्यिक विचारविमर्शं कर रहे थे। 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आर्सीएओ 

द्वारा लेखा-परीक्चा 

1532. श्री wafte Wear: क्या नागर विमानन मंत्री यट 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कौ अंतर्रष्टरय नागरं 

विमानन संगठन (आरईसीएओ) द्वारा की गई लेखा-परीक्षा का. व्यौरा 

क्या है; 

(ख) क्या आईसीएम कौ कुक सिफारिशो/निष्कर्षौ को अभी 

कार्यान्वित नहीं किया गया है; 

(ग) यदि हा, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ae इसके क्या कारण 

है तथा इन सिफारिश को कब तक लागू कर feu जाने कौ संभावना 

है; 

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आर्ईुसीएओ ent 

पुनः/सुरक्षागत लेखा-परीक्षा के तहत लाया गया है; 

(ड) यदि a, तो तत्सबधी sic क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(च) . देश कं सभी हवारईअडडो की aren ओर सुरक्षा सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रहै? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री केसी, 

वेणुगोपाल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआरई) कै 

जयपुर तथा CAASS कौ सरक्षा कौ सुरक्षा आंँडिर अंतर्राष्ट्रीय नागर 

विमानन संगठन (इकाओ) दल द्वारा दिसंबर, 2012 A कौ गई । 

(ख) जी, हां।
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(ग) जयपुर हवाईअडडों से संबधित 8 सिफारिश तथा पटना 

हवारईअडडो से संबंधित 13 सिफारिश कौ गई र्थी इनमे से जयपुर 

Faas से संबंधित एक सिफारिश तथा पटना हवाईअड्डढो से सबधित 

छह सिफारिभे पहले ही कार्यान्वित कौ जा gat है। शेष सिफारिश 

कार्यान्वयन के विभिन स्तरो पर oi चूंकि सिफारिश के कार्यान्वयन 

से कईं पहलू FS होते है अतः पहले से कोई निश्चित समय-सीमा 

नहीं दी जा सकती है। 

(घ) जी, नर्ही। 

(ङ) प्रश्न नहीं soa 

(च) एएआई हवाईअडडों कौ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियमित सरक्षा 

ओंडिर की जाती है। देशभर मे सभी हवाईअड्डो कौ सुरक्षा व्यवस्था 
की पूर्ति करे के लिए निम्नलिखित कदम उवए गए ैः- 

(i) Ta हाइजैकिंग उपायो को कार्यान्वितं करने के लिप् 

52 एएआई हवाईअडडो पर केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल 

(सीआईएसएफ) को तैनात किया गया है। 

(1) उपकरण FA इन लाइन एक्सरे बेगेज निरीक्षण प्रणाली 

(एक्सनीआईपएक्स), पैरामीटर Fa दीरेक्छन सिस्टम 

(पीडीआईएस) aq डिस्पोजल एंड fee सिस्टम 

(बीडीडीएस) हवाईअद्डो पर लगाए जा रहे है; ओर 

(iii) प्रवेश द्वारौ पर यात्रियों कौ Ten स्क्रीनिंग शुरू कौ गई 

है। 

अवैध निर्माण 

4533, श्री सुद्रमाधव राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली मेँ अवैध निर्माण age से चल रहा हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इस संबधे 

` सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई sat जा रही हैः; 

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के सार्वजनिक-सड्को, भूमि ओर 

` पटरी पर मूर्ति-स्थापना ओर अन्य प्रकार के निर्माण को प्रतिबेधित 

किया हैः; | 

(घ). यदि a, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या है; 
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(ड) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के नियमनिष्ठ 

अनुपालन के लिए देश मे लोक सेवा प्राधिकारियों को निर्देश जारी 

किए रहै; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है ओर सार्वजनिक भूमि, 

सडको ओर पटरी के सभी अवैध निर्माण को कब तक हरां दिया 

जाएगा ? 9 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) दिल्ली कौ स्थानीय निकायो के अनुसार 

दिल्ली मे अधैध निर्माण धड्ल्ले से नहीं चल रहा है। निदेशक (स्थानीय 

निकाय) के कार्यालय ने सूचित किया है कि जब कभी कोई अधिकृत 
निर्माण कौ सूचना प्राप्त होती है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 

के प्रावधान के अनुसार संबंधित नगर निगम क्षेत्र के भवन निर्माण 

विभाग द्वारा कार्रवाई कौ जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् 

ने सूचित किया है कि प्रवर्तन भवन नियमितीकरण विभाग अनधिकृत 

निर्माण रोकने के लिए कार्य कर रहा C1 नोटिस किए गए अनधिकृते 

निर्माण के खिलाफ तत्काल कारवाई करने के लिए ही चार कनिष्ठ 

अभियंताओं की तैनाती कौ गई है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार ae 

ने सूचित किया है कि उनके नोटिस मे आने वाले अवैध Pah के 

विरुद्ध डिमोलिशन/सीलिग कारवाई कौ गई है। दिल्ली छवनी ae 

ने सूचित किया है कि जब भी अवैध निर्माण गतिविधियों कौ सूचना 

प्राप्त होती है तो छवनी अधिनियम, 2006 की धारा 2396), (ii) एवं 

(iv), 248 एवं 320 के तहत कारवाई कौ जाती है। छावनी अधिनियम, 

2006 की धारा 247 के तहत उल्लंघनकर््ताओं के विरुद्ध अभियोग भी 

चलाया जाता हे। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। Se फर्नीचर एवं सार्वजनिक उपयोगी 

सेवाओं के अलावा। 

(ङ) ओर (च) निदेशक (स्थानीय निकाय) के कार्यालय, रष्टीय 

राजधानी कित्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राष्टरीय राजधानी 

aa दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर मूर्तिं लगाने या किसी 

संरचना के निर्माण के संबंध मे 2006 कौ विशेष अनुमति याचिका 

संख्या 8519 में दिनांक 18.01.2013 के उच्चतम न्यायालय के आदेश 

की एक प्रति दिल्ली के तीन नगर निगमो एवं इनके लोक निर्माण 

विभाग, को अवश्यक कारवाई करने हेतु भेजा गया है! निदेशक 

(स्थानीय निकाय) के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
ने यह भी सूचित किया है कि सडक के मार्गाधिकार पर अतिक्रमण 

के खिलाफ कारवाई उसके द्वारा जारी दिशा-निर्दशों के अनुसार कौ 

जाती है ओर अतिक्रमण रोकने के लिए फौल्ड स्टाफ द्वारा नियमित 

निरीक्षण किए जाते FI 
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बेरोजगार लाइसेसधारक वाणिज्यिक पायलट 

1534, श्री अनन्त वैकटरामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वर्तमान मे देशभर मे बेरोजगार वाणिज्यिकं पायलर 

लाहसंसधारको कौ अनुमानित संख्या कितनी है; 

(ख) आज कौ तारीख के अनुसार भारतीय विमानन कपनिर्यो 

द्वारा कितने पायलयों/सह-पायलयो को रोजगार प्रदान किया गया है; 

ओर 

(ग) सरकार का बेरोजगार पायलटो/सह-~पायलयो की सेवाएं 

भविष्य म किस प्रकार उपयोगमे लेने का प्रस्ताव है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री श्री केसी, 

वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) डीजीसीए देश के बेरोजगार वाणिज्यिक 

पायलट लादइसेसधारको (सीपीएल) कौ संख्या के आकडे नहीं रखता 

हे। 

(ग). UF नहीं Sea 

[feet] 

जिला-स्तर पर दूरसंचार सेवाएं 

1535. श्री शिवराज भैया : क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश के विभिन दूरसंचार जिलो, विशेषकर मध्य प्रदेश 

मे, बीएसएनएल के काफी सरे रेलिफोनं एक्सर्चेज ओर मोबादल र्टोवर 

ठप पड़ है अथवा उनम से कु सही ठंग से कार्य नहीं कर रहे रहै; 

(ख) यदि हां, तो दमोह सहित दूरसचार जिला-वार तत्संबधी 

ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या विभिन दूरसंचार जिल मे अनिवार्यं उपकरणों कौ 

कमी है ओर एेसे जिलो मे उचित मूल्य पर इस हेतु निविदाएु नही 

जारी कौ गई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी =i क्या है; ओर 

(ङ) देशभर मे, विशेषकर मध्य प्रदेश, प्रभावित जिलो,/केत्रौ में 

लँडलाइन ओर मोबाइल फोन-सेवाओं मे सुधार लाने के लिए सरकार 

द्वारा क्या कार्रवाई कौ गई है? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
(डो. क्रुपारानी किल्ली) : (क) ओर (ख) मध्य प्रदेश सहित देश 

मे भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन एक्सचेंज तथा मोबाइल 

रोवर सामान्यतया संतोषजनक दंग से कार्य कर रहैर्है। 

(ग) ओर (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड तकनीकी-वाणिज्यिक 

आवश्यकताओं के आधार पर अपने नेटवर्क का संवर्धन करता है। 

तथापि, सामान्य रूप से बीएसएनएल मे अनिर्वार्य उपस्करो कौ कोई 

कमी नहीं I 

(ङ) दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल का वरिष्ठ प्रधन 

बीएसएनएल के कार्य निष्पादनं कौ नियमित रूप से समीक्षा करता 

है। तथापि, बीएसएनएल ने मध्य प्रदेश सहित देश मे सेवाओं कौ 

गुणवत्ता मे सुधार लने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः- 

* fast तथा वितरण पद्धति को सुदृढ करना। 

* विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण ATT 

* भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ag) द्वारा निर्धारित 

वैचमार्को का पालन करने कं लिए सेवा कौ गुणवत्ता सबधी 

पैरामीररो कौ निगरानी । 

° “परियोजना स्माइल" के माध्यम A उपभोक्ताओं कौ 

देखभाल (कस्टमर केयर) मे लगातार Far 

° विभिन आकर्षक टैरिफ. wit ओर विकसित बाजार 

रणनीतियो को लागू करना। 

* gears सेवाओं, techie नेटवर्क सेवाओं ओर ब्रोडर्बेड 

आधारित मूल्य वधित सेवाओं जैसे वीडियो/गेम्स/म्यूजिक 

ata डिमांड आदि सहित मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान 

करना। 

(अनुकाद)] 

महिलाओं के लिए शिक्षा 

1536. श्रीमती बोचा ज्ञांसी लक्ष्मी : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा HM fH : 

(क) क्या सरकार ने देश मै महिलाओं ओर बालिकाओं कौ 

शिक्षा के स्तर का आकलन किया है । 

(ख) यदि हा, तो तत्सनंधी व्यौरा क्या है;
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(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान महिलाओं ओर बालिकाओं की 

शिक्षा मे सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गण् रहै; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत/जारी/खर्च कौ गई कुल 
निधि का राज्य-वार ब्योरा क्या रहै; ओर 

(ङ) इस Wau मे अब तक प्राप्त परिणाम क्यार? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. जी 

थरूर) : (क) ओर (ख) राष्टरीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसिक्षण 

परिषद् कक्षा-111, V ओर VI के बच्चो, जिनमे लड़कियां शामिल 

है के शिक्षा स्तर का मूल्यांकन करने के लिए रष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 

करती दै! सर्वेक्षण को यह पता चला है कि ओसत छात्र उपलब्धि 

स्तरो में वृद्धि & है, हालांकि उपाय उपलब्धि कम है। 

(ग) से (ङ) प्रारंभिक शिक्षा म लड्कियो कौ प्रतिभागिता को 

प्रोत्साहित करने के लिए, सर्वं शिक्षा अभियान मेँ उनके आस-पास 

स्कूल खोलने, ताकि astral कौ उनम अधिक आसानी से पहुंच 

हो सके, महिला शिक्षको सहित अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्ति, निःशुल्क . 

पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क वर्दी, लड्कियो के लिए पृथक शौचालय, पूर्व 

. बाल्यावस्था देखभाल ओर आईसीडीएस कार्यक्रम आदि के अभिसरण 

सहित नजदीकी स्कूलों मे उनके के निकट शिक्षा केन्द्र, लड़कियों 

कौ प्रतिभागिता को बढ़ाने हेतु शिक्षक aot कार्यक्रम, sex संवेदी 

शिक्षा अधिगम सामग्रियां जिनमे पाद्यपुस्तकं शामिल रहै, आवासीय 

उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के रूप मे कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय 

योजना ओर प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों हेतु रष्टरीय शिक्षा कार्यक्रम 

का प्रावधान है। 
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Teta माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्कूलों में 

लड़कि्यो कौ प्रतिभागिता को बढ़ने कं लिए उपायो मे, नए स्कूल 

gre, शिक्षको की नियुक्ति, मौजूदा स्कूलों का Yaga, 

दूरस्थ/पहाडी क्षेत्रो मे शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण, 

लड़कियों हेतु छात्रावास सुविधाएं, शिक्षक सुग्राही कार्यक्रम ओर लड़कियों 

के लिए पृथक शौचालय खंड शामिल है । इसके अतिरिक्त astral 

कौ छात्रावास योजना, माध्यमिक fen के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन 

को राष्टीय योजना, केन्द्रीय विद्यलयो मे शिक्षण-शुल्के का भुगतान 

करने से Be ओर नवोदय fare मे लड़कियों के लिए 33% आरक्षण 

का भी कार्यान्वयन fea जा रहा रै। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लड़कियों ओर महिलाओं के 

लाभ हेतु कई योजनाएं शुरू कौ है। इनमें महिला छात्रावासो की निर्माण 

योजना, उच्चतर शिक्षा मे महिला-प्रनधकों कौ क्षमता निर्माण योजना, 

एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर Bagh योजना ओर वित्तान 

विभागो मे अनुसंधान करने के लिए एकल बालिका को अध्येतावृत्ति, 

fd मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम मे शामिल किया गया है, 

को भी शुरू किया गया ze 

एसएसए ओर आरएमएसए कार्यक्रमो के तहत, लड़कियों की शिक्षा 

का संवर्धन करने के उपायों सहित जारी कौ गई निधियां ओर किया - 

गया व्यय संलग्न विवरण के रूपमे संलग्न है। 

astral का नामांकन धीरे-धीरे ae रहा है ओर शिक्षा के सभी 

स्तरो पर स्कूल बीचमें ही SSA बाले बच्चो कौ दर गिर रही है] 

जनगणना, 2011 मे यह पता चलता है कि महिला साक्षरता दर वर्षं 

2001 मे 53.67% A बटृकर् AF 2011 में 65.46% हो गई TI 

विवरण 

एसएसए के तहत AF 2009-10 से 2011-12 के दौरान जारी at गई निधिया ओर क्रिया गया व्यय 

(करोड रुपए) 

क्र. राज्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

a. ` 

रिलीज व्यय (राज्य रिलीज व्यय (राज्य - रिलीज व्यय (राज्य 

शेयर सहित) रोयर सहित) शेयर सहित) 

1 2 | | 3 4 5. 6 7 8 

1. आंध्र wea ` 385.70 722.57 ` 810.00 1440.44 1835.52 3372.48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. अरुणाचल प्रदेश 114.28 124.28 204.02 209.93 238.80 267.06 

3. असम 474.80 507.81 768.54 855.75 1069.21 1249.31 

4. विहारं 1217.39 2248.70 2047.90 3495.07 1851.08 4089.63 

५. छत्तीसगढृ 555.93 963.41 878.63 1231.07 698.70 1339.02 

6. गोवा 5.51 12.13 6.71 14.59 10.79 19.34 

7. गुजरात 200.32 400.58 440.65 ` 826.24 880.28 1417.81 

8. हरियाणा 276.00 456.21 327.86 643.79 404.61 771.94 

9. हिमाचल प्रदेश 86.08 146.10 . 137.87 217.56 141.93 251.97 

10. जम्मू ओर कमः 373.63 222.58 403.49 640.01 300.71 1047.33 

11. Fas 709.40 1199.47 895.62 1592.47 579.03 1172.33 

12. कर्नारकं 442.21 830.29 669.03 1144.58 627.88 1249.96 

13. केरल 119.90 192.33 196.61 260.72 470.22 260.46 

14. मध्य प्रदेश 1132.49 1940.12 1767.83 2935.43 1904.27 3428.32 

15. महाराष्ट 564.32 1078.84 855.37 1432.00 1179.63 1810.66 

16. मणिपुर 15.00 14.43 132.54 106.59 39.41 83.90 

17. मेघालय 93.83 120.94 185.41 200.50 144.11 197.83 

18. मिजोरम 66.18 82.54 101.15 90.73 108.14 140.85 

19. नागार्लैड 49.13 54.40 86.37 103.50 97.98 103.15 

20. ओडिशा 630.62 1120.12 731.78 1465.08 927.20 1625.70 

21. पंजाब 200.44 367.72 396.13 559.43 481.12 647.03 

22. राजस्थान 1271.24 1998.94 1461.82 2703.68 1485.81 3130.64 

23. सिक्किम 17.36 20.41 44.69 39.16 40.23 44.53 

24. तमिलनाडु 483.66 782.67 690.69 1194.81 681.42 1168.18 

25. त्रिपुरा 74.73 91.96 171.21 142.84 174.94 242.64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26. उत्तर प्रदेश |  1960.12 3350.49 3104.63 5110.96 2636.83 5158.04 

27. उत्तराखंड | 160.06 271.87 257.94 368.32 208.92 399.36 

28. पश्चिम बंगाल | 1041.42 1625.40 1747.03 3053.33 1776.53 2986.27 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 4.12 7.24 3.58 8.86 9.07 16.06 

30. चंडीगढ़ 11.01 20.63 21.56 25.66 16.11 33.01 

31. दादरा ओर नगर हवेली 3.50 6.31 4.14 6.92 5.64 7.96 

31. दमन ओर दीव 1.69 3.24 1.63 3.75 2.57 4.85 

33. दिल्ली | 30.89 36.85 35.53 46.58 37.83 80.09 

34. लक्षद्रीप 1.44 2.46 1.27 2.93 1.28 3.63 

35. ` पुदुचेरी 6.70 11.25 4.85 12.96 7.58 12.76 

कूल 12781.08 21035.27 19594.07 20775.38 37834.10 

आरएमएसषए के Fed वर्ष 2009-10 से 2011-12 & दौरान जारी at गर निधियां ओर किया गया व्यय 

. (करोड़ रुपए) 

क्र.सं. रज्य का नाम आरएमएसए के stata जारी कौ गई निधि 

2009-10 2010-11 2011-12 

रिलीज व्यय रिलीज व्यय रिलीज व्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 

+ अंडमान ओर निकोबार 0.00 0.00 0.64 0.32 1.05 1.04 

द्वीपसमूह | 

2. आंध्र प्रदेश 15.05 9.53 311.57 359.41 328.32 225.37 

3. अरुणाचल प्रदेश 1.89 0.00 26.98 14.17 20.24 1.18 

4. असम | 8.70 4.47 19.35 2.16 83.46 17.53 

५. विहार 19.64 0.00 77.27 11.27 23.50 26.67 

6. चडीगढ़ | 0.10 0.00 0.45 0.61 2.35 1.20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. छत्तीसगढ़ 58.12 0.22 15.25 15.05 ` 344.69 335.96 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0.00 0.00 0.20 0.00 1.26 0.37 

9. दमन ओर दीव 0.00 0.00 0.31 0.11 1.29 ` 1.11 

10. दिल्ली 0.00 0.00 0.71 0.00 3.97 0.02 

11. गोवा 0.51 0.00 0.54 0.00 3.12 0.23 

12. गुजरात 2.94 0.00 10.69 0.29 15.25 16.67 

13. हरियाणा 5.33 12.03 23.00 25.02 175.56 179.83 | 

14. हिमाचल प्रदेश 3.74 0.05 38.50 22.77 57.66 23.90 

15. जम्मू ओर कश्मीर 11.02 0.01 26.40 4.73 96.36 20.32 

16. Was 9.41 0.00 69.43 | 6.01 17.94 7.99 

17. कर्नाटक 74.43 0.00 19.47 20.94 48.90 68.85 

18. केरल 10.33 0.00 15.13 20.48 19.10 20.95 

19. लक्षद्वीप 1.10. 0.00 0.05 0.01 0.74 0.00 

20. भध्य प्रदेश 97.58 0.00 196.19 307.81 242.39 345.58 

21. महाराष्ट 3.50 0.00 13.47 18.28 73.99 10.36 

22. मणिपुर 18.54 0.00 25.26 1.55 38.13 14.01 

23. मेघालय 1.86 0.00 0.00 0.02 12.39 0.87 

24. मिजोरम 17.21 1.44 19.08 8.29 36.23 50.98 

25. AMIS 11.87 0.00 5.24 2.38 28.26 1.11 

26 ओडिशा 8.04 0.00 89.83 0.52 128.87 224.15 

27. पुदुचेरी 1.82 0.00 1.87 2.11 1.96 0.00 

28. पंजाब 25.25 31.20 188.25 | 43.78 89.40 198.47 

29. राजस्थान 19.38 0.00 52.96 0.67 146.89 0.00 

30. सिविक्म 2.70 0.25 4.26 1.92 6.92 ` 3.02 

31. तमिलनाडु 55.18 20.75 77.05 36.81 197.19 230.55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

32; त्रिपुरा 9.98 0.00 25.26 2.90 7.23 23.80. 

33. उत्तर प्रदेश 36.10 ` 0.91 49.43 2.23 204.48 122.54 

34. उत्तराखंड | 3.52 0.00 76.01 3.61 34.07 63.04 

35. पश्चिम बंगाल 12.99 0.00 0.00 0.27 2.74 1.01 

कुल + 547.83 80.85 1480.10 936.49 2495.90 2238.66 

परमाणु-सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का दायित्व 

1537. श्री agra fae : 

श्री नीरज शेखर : 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या परमाण्वीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 

2010 के अनुसार परमाणुं सामग्री आपूर्तिकर्ता परमाण्विक दुर्घटनाओं के 

मामले में क्षतिूर्तिं के रूप मे, आपूर्ति किए गेए उपकरणों कौ लागत से 

अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी व्यया क्या है; ` 

(ग) इसके कारण ओर इसका ओचित्य क्या है; 

(घ) क्यासरकार का इस उपध को संशोधित करने का प्रस्ताव 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रहै; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य Wat (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) ओर (ख) नाभिकौय क्षति के लिए असेन्य दायित्व अधिनियम, 

2010 की धारा 4 के अतर्गत, नाभिकीय क्षति के लिए दायित्व, नाभिकीय 

संस्थापना के प्रचालक पर डाला गया है। नाभिकीय संस्थापना के 

, प्रचालक के पास, किसी नाभिकौय क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान 

करने के बाद, उक्त अधिनियम कौ धारा 17 के अनुसार आपूर्तिकर्ता 

के विरुद्ध अवलंबन , का अधिकार होगा। आपूर्तिकर्ता का, किसी 
नाभिकोय घटना के पीडितं को प्रथमतः नाभिकौय क्षति के लिए मुआवजे 

का भुगतान करने संबंधी कोई दायित्व नर्ही है। 

(ग) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 

के अतर्गत, प्रचालक का दायित्व सख्त ओर दोषरहित दायित्व के सिद्धात 

पर आधारित है, जिसका अन्तर्निहित उदेश्य किसी नाधभिकीय घटना के 

पीडितां को शीघ्र मुआवजे का भुगतान करना BI । 

(घ) से (च) वर्तमान मे tar कोई प्रस्ताव मरही है। 

आई.री.-राउनशिप 

1538. श्री के. rama उफ जे.के. रितीश : क्या संचार 
ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह नताने कौ कृपा करेगे कि; 

(क) भारत में एकौकृत आदलौ -राउनङिप कौ स्थापना की 

वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ख) उन राज्य सरकारों का wean a क्यारहै जो 

आईटी-राउनशिप कौ स्थापना के लिए अगे आई = 

(ग) विभिन राज्यों मे ेसी राउनशिपों की स्थापना को प्रोत्साहित 

करने के लिए सरकार EM क्या कदम उठाए गए है; 

(घ) क्या सरकार ने Uh टाउनशिप के लिए सरकारी-निजी 

भागीदारी (पीपीपी) योजना की अनुमति प्रदान कौ है/का प्रस्ताव किया 

हे; ओर । 

. (ड) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौराक्या है ओर इस संबंध यें 

क्या कार्रवाई की गर्द है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 

Uta परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पिलिद देवरा) : (क) 

से (ङ) भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी )/सूचना प्रौद्योगिकी 

समधितत सेवाएं ( आईटीरईएस)/इलेक्टोनिक eam विनिर्माण (ईएचएम) 

सेक्टर मे निवेश कौ बढ़ावा देने के लिए मई, 2008 में सूचना प्रौद्योगिकौ 
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निवेश aa (आईटी आई आर) कौ स्थापना के लिए नीति की घोषणा 

की हे] न्यूनतम 40% संसाधन Aa ओर लगभग 40 वर्ग किमी. के 
न्यूनतम क्षेत्र के साथ आईटी आईआर निवेश के लिए विशेष रूप से 

चिहित aa em यह सेवाओं wa मूलसरचना के साथ 

आईटी/आईटीईएस तथा इलेक्टोनिक Bean विनिर्माण are सुविधाओं 

कौ स्थापना के लिए बनी योजना मेँ आईटीआईआर में विशेष आर्थिक 

जाने (एसर्दजेड), ओद्योगिकी पाक एवं वेयरहाउसिग जोन, निर्यत्तिननमुख 

यूनिट को शामित किया जा सकता है। नीति मे परिकल्पना कौ गई 

है कि आईटी आई आर् कौ स्थापना मे राज्य सर्कार कौ अहम भूमिका 

होगी । केन्द्र सरकार चल रही योजनाओं के माध्यम से बाह्य मूलसरचना 

के लिए आवश्यक व्यवहार्यता अंतरालो को पूरा करने के लिए निधियन 

उपलब्ध कराएगी। 

सभी राज्य सरकारों से आईटी आई आर को स्थापना के लिए प्रस्ताव 

भेजने का अनुरोध किया गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 

एवं ओडिशा से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे! कर्नारक, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा 

से प्राप्त प्रस्तावों पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वास विचार किया 

Tat कर्नारक सरकार ने बेंगलुरु के पास 42.51 वर्ग किमी. के क्षत्र 

मे आईरौआर्ईआर की स्थापना करने का प्रस्तावे दिया है। आध्र प्रदेश 

सरकार ने हैदराबाद ओर रंगरिड्डी जिला में 3 क्लस्टरे/समूहो में 

202 वर्ग किमी. के aa मे आईटीआईआर कौ स्थापना का प्रस्ताव 

दिया है। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर के समीप 41.32 वर्ग किमी. 

के क्षेत्र मे addenda कौ स्थापना का प्रस्तावं दिया है। तमिलनाडु 

सरकार का Arete, श्रीपेरमबुदूर ओर कांचीपुरम में 500 वर्गं किमी. 

के क्षत्र मे आईरीआईआर की स्थापना का प्रस्ताव है। 

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के संबध में कुछ विवरण 

art गए थे। 

सार्वजनिक निजी भागीदारी समेत आईटी आईआर के अंतर्गत 

परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारे अलग-अलग मोडल का 

प्रयोग कर सकती है। 

[feat] 

स्कूली बस्तों का वजन 

1539, श्री सुरेन्द्र सिह नागर : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारी स्कूली बस्ते को SA से स्कूल जाने वाले geal 

कं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 
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(ग) बच्चो के स्कूली बस्ते का भार हलका करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का 

प्रस्ताव है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य At डौ. weit 

थरूर) : (क) ओर (ख) सरकार द्वारा एेसा कोई अध्ययनं नहीं कराया 

गया है। † 

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 

(एनसीईआरटी) पूर्व- बाल्यावस्था शिक्षा के लिए कोई पादूय-पुस्तक 

निर्धार्ति नहीं करती Fi इईसके द्वारा कक्षा! ओर 1 के लिए केवल 

दो पाठ्यपुस्तक तथा कक्षा 1 से ४ के लिए तीन पुस्तकं निर्धारित 

कौ गर्ह् है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae ( सीबीएसई) से स्थाई प्रत्यायन 

चाहने वाले स्कूलों कं लिए ate के संबधन उप-नियमो मे किए गष 

War के अनुसार "कक्षा 1 तक छात्रो हेतु कोई स्कूल बैग ओर 

कोई गृह-कार्य नही" कौ नीति का अनुपालन अनिवार्य है। 

[stare] 

ars परीक्षाओं में -कदाचार 

1540, ईँ. पदमसिह बाजीराव पाटील : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH : 

(क) क्या सरकार को छत्र-निकायों से ae कौ प्रायोगिक 

परीक्षाओं को सीसीटीवी को निगरानी मे आयोजित कराने के लिए कोई 

प्रस्ताव प्राप्त हुआ/हुए ह ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 

महाविद्यालयों मे कदाचार न हो ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या इस संबंध मे किसी राज्य सरकारं ने भी केन्द्र सरकार 

से dua किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्सबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस Gay मे स्वप्रेरणा 

से कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि बोड परीक्षा कौ प्रायोगिक 

परीक्षाओं मे पार्दर्शित बनी रहे है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

धूर) : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे ta कोई 

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae 

(सीबीएसई) विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं कौ वस्तुनिष्ठता ओर 

परदर्शता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक परीक्षक के साथ-साथ 

परीक्षक को नियुक्ति करता है। । |
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(हिन्दी) 

| आधार- कार्ड 

1541. St, अरविन्द कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या करई राज्यो, विशेषकर हरियाणा मे, आधार-कार्डो में 

अत्यधिक गलतियां हुई है; | 

(a) यदि हां, तो acdaet व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर ) 

(ग) इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है? । 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) आधार पर 

नामांकन युआईडीएआई के विभिन पंजीयर्कोँ, जो विशेष रूप से राज्य 

सरकार के विभाग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, भारतीय डाक इत्यादि 

ह, के द्वारा नामांकन एजेसियो के माध्यम से किया जाता है। नामांकन 

. एजेसी द्वारा नियुक्त नामांकन प्रचालक नामांकन के समय निवासिर्यो 

के जनसाखियिकौ ses दर्ज करते ्है। हरियाणा सहित कुछ राज्यों 

मे निवासियों द्वारा जनसांखि्यिकौ डेटा मे नाम मे वर्तनी, निवासी के 

पते, निवासी कौ लिग कौ गलत प्रविष्टि ओर जन्म तिथि जेसी ae 

afer रिपोर्ट की गई है। | 

(ग) यूञआईडीएआई ने जनसांखििकौ त्रुटियों को कम करने के 

लिए प्रणाली लागू कौ है, जैसे कि नामांकन के दौरान उरा की प्रविष्टि 

कर्ते समय निवासी कौ ओर से दिखाई देने वाला एक अतिरिक्त स्क्रीन 

` . उपलब्ध कराना, जिससे कि निवासी स्वयं से संबंधित व्यौरे को देखने 
मे समर्थ हो सके। प्रत्येक नामांकन के अत में एक समीक्षा स्क्रीन 

तैयार कौ जाती है ओर कोई तुरि होने पर निवासी के पास उसे देखकर | 

 जनसांखियक St में परिवर्तन करने का सुञ्चाव देने का अवसर होता 

C1 निवासी द्वारा समीक्षा स्क्रीन मेँ दिए गए जनसांखियिकौ ei कौ 

TH बार संपुष्टि कर देने के पश्चात् एक वैयक्तिक नामांकन आईडी 

, ` स्लिप fre किया जाता है। अब नामांकन प्रक्रिया मेँ शिक्षा प्रक्रिया 

के बाद दिनके अंतमे भी निवासी डेरा का एक बार फिर समीक्षा 

करने का प्रावधान है। निवासियों के पास यह विकल्प भी है किवे 

नामांकन केन्द्र मे जाकर नापांकन के 96 घंटे के भीतर अपने St 

ठीक. करा लें । प्रतिदर्श आधार परं जनसांखि्यिकौ डेटा मेँ त्रुरियो कौ 
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पहचान करने के लिए यूआईडीएआई BM यादृच्छिक गुणवत्ता जाच 

के माध्यम से एक बार फिर डेटा का निष्पादन किया जाता दै। नामांकन 

dace मे पहचान कौ गई कछ त्रुरियो को एक ओनलाइन कार्य प्रवाह 

के द्वारा दीक कर पाना संभव है। अन्य मामलो में नामांकन को अस्वीकृत 

कर दिया जाता है ओर नामांकन St पर वित्तीय दंड लगाया जाता 

3) जनसांखियिकी चरुटियों का पता चलने वाले सभी नामांकनों के लिए 
पंजीयको को वित्तीय सहयोग का भुगतान नहीं किया-जाता है। आधार 

संख्या के सृजन के पश्चात् निवासी ओनलाइन सुविधा के माध्यम से 

नामांकन डेय का अद्यतन कर सकते S/H सुधार कर सक्ते है या 

डाक के माध्यम से नामांकन डेटा का अद्यतन कर सकते S/H सुधार 

कर सकते है या डाक के माध्यम से अद्यतन करने हेतुं अनुसेध कर 

सकते ह। 

चारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन 

1542. श्री राजीव रंजन सिह उर्फ ललन सिह : 

St, मुरली मनोहर जोशी : 

श्री प्रहलाद जोशी : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :. 

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने idl Capris योजना क 

अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है; 

(ख) ue a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का 42वीं पंचवर्षीय. योजना अवधि के दौरान 

उद्योगों में श्रमिकोन्मुखी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव 
है; । 

(घ) यदि हां, तो देश मेँ व्यापक विकास मे तेजी लाने के 
लिए सरकार द्वारा क्या कदम sa जा रहे हैः | 

(ङ) क्या केन्द्र को सकल जरीय-सदायता मे पिछली पंचवर्षीय 

योजना की तुलना में पर्याप्त वृद्धि at गर्ह है; ओर 

(a) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मंत्री (श्री राजीवे शुक्ला) : (क) ओर (ख) राष्ट्रीय विकास 

परिषद् ने दिनांकं 27 दिसंबर, 2012 को हुई इसकी बैठक मे, anedt 

पंचवर्षीय योजना (2012-17) के मसौदे को अनुमोदित कर दिया है। 

इस योजना मे 8% ओसत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा
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गया है। इसका व्यौरा बारहवीं योजना दस्तावेज के मसौदे A दिया 

गया है। 

(ग) ओर (घ) इस योजना मे उच्च रोजगार सृजन करने वाले 

श्रम सघन उद्योगों यथा वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमडे का सामान, 

- रत्नौ ओर आभूषणो आदि कौ पहचान कौ गई हे। इसमे योजनावधि 

के दौरान so मिलियन गैर-फार्म कार्य अवसरो का सृजन करने का 
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लक्ष्य रखा गया है। इसमे विकास को समावेशी बनाने के लिए ग्रामीण 

प्रवासी ओर शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल सेर सृजित करने 

पर जोर दिया गया है। 

(ङ) ओर (च) बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-17) कौ 

केन्द्रीय योजना के लिए प्रस्तावित सकल बजटीय सहायता ओर 

iat पंचवर्षीय योजना 2007-12) कौ प्राप्ति निम्नानुसार हैः- 

ग्यारहवी ओर anneal योजना F जीनीएस आक्टन 

( वर्तमान ald पर॒ करोड रुपए) 

बारहर्वीं योजना अनुमान We ग्यारहवीं योजना के प्राप्ति 

राशि कुल जीबीएस राशि कूल जीबीएस  ग्यारहर्वीं योजना 

मे % हिस्सा कौ तुलना में 

% वृद्धि 

केन्द्रीय योजना (केन्द्रीय fae ओर 1167886 73.48 2710840 75.96 132.12 

केन्द्रीय प्रायोजित ent) 

राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता 421458 26.52 857786 24.04 103.53 

कूल 1589344 100.00 3568626 100.00 124.53 

स्रोतः बारहवीं पचवर्षीय योजना दस्तावेज का मसोदा। 

(अनुकाद) 

दूरस्थ शिक्षा की समीक्षा 

1543, श्री गजानन ध. बाबर : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने को कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मे दूरस्थ शिक्षा कौ समीक्षा करने 

के लिए कोई समिति गठित की है; 

(ख) यदि ह्य तो तत्संबधी who क्या है; 

(ग) क्या उक्त समिति ने यह सिफारिश कौ है कि विनियामक 

निकाय होने के कारण, दूरस्थ शिक्षा परिषद् को देश में इदिरा गांधी 

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से असंपृक्त होना चादि; ओर 

(घ) aed, तो दस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) जी, Bi 

(ख) समिति कौ रिपोर मे अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश 

को गई है कि तकनीकी एवं व्यावसायिक. संस्थाओं सहिते प्रत्येक 

परम्परागत विश्वविद्यालय एवं संस्था को मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षां 

(ओदीएफ) कार्यक्रम प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने कौ दोहरी प्रणाली 

अपनानी चाहिए। इस रिपोर्ट मे ससद के एक अधिनियम दारा भारतीय 

दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी आई) नामक एक नया विनियामक निकाय 

सृजित करने; इसे ओडीएल प्रणाली के विनियमन कौ जिम्मेवारी से 

मुक्त करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (374) 

अधिनियम मे संशोधन करने; अतरिम उफाय के तौर पर मुक्त एवं 

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली मे मानकों के अनुरक्षण की जिम्मेवारी अपनाने 

के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु नीतिगत निर्देश जारी करने; 

संस्थाओं को अपने साविधिक सीमा aa कौ सीमाओं मे अध्ययन केन्द्र
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सीमित करने; दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से पीएचडी कौ अनुमति देने 

संबधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय कौ समीक्षा करने तथा 

नए सम-विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदाने करने कौ 

अनुमति न देने; सबंद्ध कलिजे/फ़चाइजी Sel के माध्यम से सम~ 

विश्वविद्यालय संचालित करने पर प्रतिबध लगने; सूचना एवं संचार 

Went का उपयोग करने; रोजगार एवं शिक्षा दोनों ही उदयो के 

लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान कौ गई 

तथा नियमित प्रणाली के माध्यम से प्रदान कौ गई fetid को समकक्षता 

प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने कौ भी सिफारिश कौ गई है । 

(ग) जी, हां। 

(घ) सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। 

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो 

1544. श्री किंसनभा्ई वी. पटेल : 

श्री प्रदीप uet : ` 

क्या नागर विमानन मरी यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) तिमान दुर्घटना जांच et (एएआईबी) के day में 

वर्तमान स्थिति क्यादहै 

(ख) क्यासरकार ने देश मे एएआईबी संबंधी अदेश-पत्न को 

अंतिम wae दिया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्सब॑धी aio aq है ओर यदि नही, तो 

इसमे विलंब के क्या कारण है; ओर 

(घ) इस ae मेँ सरकार द्वारा उठाए गए कदमो का ब्योरा. 

are ओर देश मे उक्त ब्यूरो को कब तक प्रचालित किए जाने 

कौ संभावना है2. 

। नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री Go केसी, 

वेणुगोपाल)) : (क) से (घ) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) 

की स्थापना मंत्रालय के दिनाक 30.07.2012 के अदेश के तहत की 

, गीई है ओर इस समय यह प्रचालनिक दहै। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो 
- (एएआर्ईबी) के कार्य विमान (दुर्घटना तथा घटना अन्वेषण) नियम 

2012 4 परिभाषित किए गए है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) 

के कुक प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैः 

- अपने स्वयं के अधिकारी या इनके द्वार प्रधिकृत किसी 
अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राथमिक रिपोर प्राप्त करना। 
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— ` समितियों तथा न्यायालयों को जांच तथा प्रशासनिक कार्य 

मे आवश्यकतानुसार सहयोग करना। | 

—  न्यायालयो तथा जांच समितियो कौ रिपोर्ट प्राप्त करना तथा 

उन पर कार्यं करना। 

- न्यायालयों तथा ara समितियों हारा की गई सिफारिश ` 

पर अनुवतीं कार्रवाई करना ओर यह सुनिश्चित करना कि 

संबधित एजेंसियों द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जा रहा 

हे। 

— सरक्षा मे संवर्धन के लिए ag प्रौद्योगिकी शामिल किए 

जाने सहित समय-समय पर आयोजित सुरक्षा अध्ययनों 

के आधार पर सरक्षा सिफारिश तैयार करना। 

शिक्चा-संस्थाओं में thm 

1545. श्री उदय सिह : 

श्री सुरेश AT शेटकर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि: । 

(क) क्या रैगिग रोकने के सरकार के अनुदेशो के बावजूद कई 
संस्थाओं मँ अब भी tim करने कौ सूचना प्राप्त हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर हाल ही मेँ राष्ट्रीय 

` प्रौद्योगिकौ संस्थान (एनआईटी) arora, सहित देशभर मेँ विभिन शिक्षा 
संस्थाओं मे धरित रैगिग के मामलों की संख्या कितनी है; 

(ग) विगते तीन वर्षो के दौरान tim के एसे मामलों कौ 

राज्य-वार संख्या कितनी हे जिनमे छत्रो की जान गई या वे घायल 

हए; ओर 

(घ) इस कूप्रथा को दूर् करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठेस 

कदम उखाए गए saw जाने का विचार है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड vit 

रूर) : (क) जी, a 

, (ख) ` विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान कौ 

गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान 34 कथित tim 

कौ घटनाओं की जानकारी मिली है। जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग द्वारा जानकारी दी गई है, मामलों की जांच करने पर कोई
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भी मामला रेभिग का नहीं पाया गया है। राष्ट्रीय प्रोद्योगिको संस्थान 

(एनआईटी), वारंगल ने सूचना दी है कि इस संस्थान में रिग कौ 

कोई घटना नहीं हुई sl 

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जानकारी दी है कि चार 

मामलो मे चोट या मृत्यु ee el तथापि, जाच करने पर यह पाया 

गया कि ये चारों मामले tim से संबधित नर्ही थे। चोट या मृत्यु 

आंतरिक ज्ञगडु, दुर्घटना या आत्महत्या के कारण Be Sl इसके 

अतिरिक्त, सितम्बर, 2012 मे इस मंत्रालय को योजना एवं वास्तुकला 

विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली से एक ओर मामले कौ जानकारी 

मिली थी, जिसमे tim का मामला दर्ज किया गया था तथा इस घटना 

H शामिल सात विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया am 

(घ) ad tim के मामलों को रोकने के fou यूजीसी, 

अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् 

ओर भारतीय दंत परिषद्, सभी ने t-te विनियम अधिसूचित किए 

है। इनमे मिंग-रोधी विनियमो का उल्लंघन करने वाले छत्रो ओर 

संस्थाओं के विरुद्ध कारवाई करने के लिए कड प्रावधान है। अकादमिक 

सन्न आरभ होने से पहले, Wala राज्य क्षेत्रो, सिविल एवं पुलिस 

प्राधिकारियों को संस्था की रैगिग-रोधी समिति मे भाग लेने ओर रैगिग 

के मामलों में तत्काल Her कारवाई करने के लिए usage जारी 

की गई है। इस मंत्रालय ने एक रैगिग-रोधी हैल्पलाइन स्थापित कौ 

है, जो 15 जून, 2009 से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति tim 

के मामलों कौ सूचना देने कं लिए इस टोल-प़़ी हैल्पलाइन को फोन 

कर सकता रहै। यूजीसी ने www.antiragging.in पर एक रैगिग-रोधी 

पोर्ट आरंभ किया है जो 26 जुलाई, 2012 से काम कर रहा है। 

(हिन्दी) 

भाषाओं का लुप्तप्राय होना 

1546. श्री राधां मोहन सिह : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या समुचित ध्यान न देने के कारण करई पराचीन भाषाए् 

लुप्तप्राय हो गयी है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी aio क्या है; ओर 

(ग) इन प्राचीनं भाषाओं कौ संख्या कितनी है जिनका वर्तमान 

में इस्तेमाल हो रहा दै ओर oS बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम 

उठाए है? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय यें राज्य मंत्री (डो. yet 

थरूर) : (क) से (ग) जब से भारत सरकार ने fale रखना आरंभ 

कियारहै, को प्राचीनं भाषा लुप्त नही हुई है। भाषा "प्राचीन भाषा 

के रूपमे तब मानी जाती है जब उस पर sal शताब्दी एडी से 

पहले लिखित सामग्री (शिलालेख सहित) उपलब्ध हो । तदनुसार, संस्कृत 

ओर तमिल प्राचीन were’ कही जा सकती ह। इस समयये दो 

"प्राचीन भाषाएं ' प्रचलित दँ ओर भारत के संविधान कौ sal अनुसूची 

मे भी शामिल है। भारत सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास ओर 

संवर्धन देतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लालबहादुर शास्त्र 

राष्टरीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, रष्टीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति 

ओर महर्षिं सांदिपनी राष्टीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन कौ स्थापना 

की है। इसके अलावा, विभिन संस्कृत विद्यालयों से संबद्ध 1057 संस्कृत 

कोलिज/केन्द्र है जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(यूजीसी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संस्कृत 

ओर तमिल के संवर्धन हेतु यूजीसी ओर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 

माध्यम सै विभिन राज्यो मे स्थित स्कूलों, atest ओर विश्वविद्यालयों 

को सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार ने शास्त्रीय तमिल के 

संवर्धन ओर संरक्षण हेतु केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल सस्थान (सीञआईसीरी), 

चेनई की भी स्थापना कौ है। 

विदेशी पायलट 

1547. श्रीमती सुमित्रा महाजन : 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) भारत मे कार्यं कर रहे विदेशी पायल का एयरलाईइन-वार 

aint क्या है; | 

(ख) क्या भारतीय पायलट कौ तुलना मे विदेशी पायल को 

दी जा रही उपलब्धियों के बीच HE अंतर है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(घ) पायल कौ भर्ती ओर प्रशिक्षण & लिए किसी अकादमी 

की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या Say कौ गई है? 

नागर विपानन मंत्रालय में राज्य wat (श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) विभिन कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी ore 

का ब्योरा निम्नानुसार हैः-
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एयरलाइन विदेशी पायलट कौ संख्या 

एयर इडिया | 21 

जेट एयरवेज 86 

स्पाइस जेर | 63 

ay ste | 08 

इंडिगो एयरलाईस 50 | 

एलायंस एयर 11 

गैर-अनुसूचित प्रचालक | 8 

(ख) ओर (ग) पायल का वेतन, परिलब्धियां आदि संबंधित 

एयरलाइनों का आतरिक प्रशासनिक मामला 21 सरकार एयरलादनों 

के इस प्रकार के प्रशासनिक मामलों मे हस्तक्षेप नहीं करती है। 

(घ) पायल कौ भतीं तथा प्रशिक्षण उन एयरलाइनों का 

विशेषाधिकार है, जिन एयरलाईन द्वारा पायलयों को नियुक्त किया जाता 

Cl तथापि, लाइसंसधारक पायलय को अपने लाइसेसों कौ वैधता बनाए 

रखने के लिए agar नियमावली, 1937 तथा इसकी . अनुसूची-1 

के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है। 

[ अदवाद)] 

यृआईडी के आंकड़ों का खो जाना 

` 1548. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : - 

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकेरण (युआईडीएआई) 

द्वारा संग्रहित बायोमेटरिक आंकड़े सहित भारी संख्या मे आकडे खो 

गए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्यामंत्रालयने आंकड़े खोने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियो/ 

एजेंसियों कौ जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई जाच कौ है; ओर 

(घ) af a, तो तत्सबधी व्यौरां क्यारै तथा इस संबधमें 

क्या कारवाई कौ गई है? 
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संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) भारतीय विशिष्ट 

पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएओई) विभिन राज्यो/८सघ राज्य क्षेत्र 

सरकारो/वित्तीय संस्थानो/भारतीय डाक/भारत के महापंजीयक इत्यादि 

के साथ भागीदारी कर आधार परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 

इन भागीदारों द्वारा पजीयकों के लिए बायोमेटरिक ओर जनसांखियिकौ 

डेटा GET करने हतु, जिसे बाद मे आधार तैयार करने ओर उस 

पर कारवाई करने के लिए यृूआईडीएआई के साथ wen किया जाता 

है फील्ड पर नामांकन करने हेतु नामांकन ए्ँसि्यो की नियुक्ति कौ 

जाती है। यृआईडीएआई Fo Ss मानकीकृत नामांकन सौपटवेयर, 

प्रक्रियाएं ओर दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए Fi फील्ड एजेंसियों द्वारा 

अपलोड feu गए डेरा कौ डिक्रिष्टिग करके उसके संपूर्णता कौ जांच 

कौ जाती है ओर कोई डेटा जो इस संपूर्णता मानदंड को पुरा नही 

करता, उसे कारवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार 

के सभी मामलों मे निवासी को पुन॑ः नामांकित किया जाता है। 

आधार के सफलतापूर्वक तैयार होने पर ही यूआईडीएआई द्वारा पंजीयकों 

को भुगतान किया जाता है। 

फलार्ग स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी 

1549. श्री बाल Hae पटेल : क्या नागर विपानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)/ नागर 

विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रियायत दर प्रदान करते समय 

दिशा- निर्देशो को नजरअंदाज करते हुए न-लाभ-न-हानि के आधार 

पर देश में विभिन van eae को चलाने कौ अनुमति दी है; 

(ख) यदि हां, तो wear तत्संब्धी ata क्या है तथा इसके 

परिणामतः राजकोष को कितनी हानि हुई है; 

(गं) क्या केन्द्रीय सतकता आयोग (सीवीसी) ने देश मे लाभ 

ओर हानि कं आधार पर चलने वाले देश के विभिन फ्लाईग स्कूलों 

दवारा की गई धोखाधड़ी का पता लगाया गया है तथा सरकार से Wass 

के उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कारवाई करने को कहा है जिन्हने 

इन स्कूलों को प्रणाली से esas कौ अनुमति दी; 

(घ) ae a, तो तत्संबधी sia an & तथा सीवीसी द्वार 

इस संबधमे क्या सिफारिश कौ गर्ह है; ओर 

(ङ) फ्लाईग स्कूलों से हानि कौ वसूली के लिए तथा भविष्य
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मे Ue घटनाओं से बचने के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार 

ERI क्या कारवाई कौ गई? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य at श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं । 

(ख) उपर्युक्त भाग — (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं 

उठता। 

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी ) ने नागर विमानन 

मत्रालय के मुख्य सतकता अधिकारी (सीवीओ) को इस मामते कौ 

जाच-पड़ताल करने ओर यथाशीघ्र इसको रिपोर्ट प्रस्तुत He को कहा 

el पूर्वं मे नागर विमानन महानिदेशालय के तीन अधिकारियों को 

निलंबित किया गया था ओर अन्वेषण/जांच-पड़ताल लंबित होने के 

कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा Se पुनः बहाल किया गया था। उड़ान 

स्कूलो द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय शुल्क लगाने के 

मुदे की जांच करने के लिए मंत्रालय द्वारा चार सदस्यों कौ एक समिति 

का गठन किया गया है। 

(हिन्दी) 

बेरोजगारी का आकलन 

1550, प्रो. रामशंकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या योजना आयोग ने देश मे गरीबी, बेरोजगारी ओर 

श्रम बल का कोई आकलन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी निष्कर्षं क्या है; ओर 

(ग) Cel आकलन करने के लिए क्या मानके निर्धारित किए 

गए है? 

संसदीय कार्यं म॑त्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) गरीबी रेखा 

से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगो कौ संख्या ओर प्रतिशत का ` 
अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग नोडल एजैसी है। योजना आयोग 

गरीबी रेखा को एक मानदड के रूप में प्रति व्यक्ति ` मासिक उपभोग 

व्यय (एमपीसीई) के आधार पर परिभाषित करता है। अद्यतन उपलब्ध 

सूचना के अनुसार, 2009-10 मेँ अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा 

का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रो कं लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रो के लिए 

860 रु. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप 
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मे लगाया गया है। देश मे 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे रहने 

वाले लोगो की प्रतिशतता 29.8% अनुमानित कौ गर्ह Fi 

योजना आयोग बेरोजगारी ओर श्रम बल संबंधी Sal एकज नही 

करता है। तथापि, इस प्रकार का ea साखियिकौ ओर कार्यक्रम 

कार्यन्वियन म॑त्रालय के तहत रष्टरीय प्रतिदर्शं संरक्षण द्वारा पचवर्षीय 

आधार पर एकत्र किया जाता रै। 

(अनृकाद) 

विश्वस्तरीय मानक वाले विश्वविद्यालय 

1551. श्री etwas जावले : क्या मानवं संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अकादमिक. ओर अनुसंधान में विश्वस्तरीय मानक 

के उदेश्य से नवाचार हेतु विश्वविद्यालयों को स्थापित करने वाले विधायी 

प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ao क्या है; 

(ग) क्या महाराष्ट मे उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालय कौ स्थापना 

के लिए कोई विशेष प्रस्ताव है; ओर 

+ (घ) यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्तवों को अत्िम रूप दिए 

जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (टो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) जी, हां। Be सरकार ने “अनुसंधान 

तथा नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक ' को तैयार किया है, जिसे दिनांकं 

21.05.2012 को संसद मे पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक 

का उदेश्य अनुसंधान तथा नवाचार विश्वविद्यालयों कौ स्थापना ओर 

उनका निगमन करने की व्यवस्था करना है। विधेयक कौ एक प्रति 
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(ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने, सार्वजनिक वित्त-पोषित प्रणाली 

मे एेसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए एक स्थानं के रूप 

म महाराष्ट मे पुणे कौ अनंतिम रूप से पहचान कौ है। 

(घ) इस समय, कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कौ 

जा सकती है, क्योकिं संसद मे विधेयक पारित होने पर ही इन 

विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना है। 
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अहमदाबाद हवाईअड्डे पर सीपीसी 

1552. श्री नारनभाई कलछादधिया : 

श्री सी.आर. पाटिल : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (uum) ने 
अहमदाबाद हवाईअड्डे पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं कं लिए 

केन्द्र (सीपीसी) हेतु भूमि आवंटित की है; 

(ख) यदि हा, तो सी wet का ब्योरा क्या है जिसे भूमि 

आवंरित को गई है; 

(ग) क्या सीपीसी सुविधा we करने के few अनापत्ति 

प्रमाण-पत्न देने हेतु सरकार/एएआई के पास कोई अनुरोध लंवित है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

. (ड) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई कौ गई/किए जाने का 

विचार है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य wat श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) जी, a 

(ख) Fes गुजरात wh इंडस्दरीज कोपिरिशन लिमिटेड । 

(ग) से (ङ) Fad गुजरात Th इंडस्ट्रीज ater लिमिटेड 

(जीएआईसीएल) के अनुरोध पर अहमदाबाद हवाईअड्डे पर Fer 

फर पेरिशेबल कार्म (सीपीसी) सुविधा कौ स्थापना के लिए भारतीय 

विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा सेटर फोर पैरिशेबल ari 

(सीपीसी) नीति के अंतर्गत आवंटित की गई et) Fed गुजरात एप्रो 

Beet कोपिरिशन लिमिटेड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 

भूमि निदेशालय के बीच एक करार पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। 

Had गुजरात wi sete कोपिरिशन लिमिटेड ने सीपीसी सुविधा 

के प्रचालन तथा प्रधन कौ आरऊटसोसिग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 

का अनुरोध किया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कौ मौजूदा 

सीपीसी नीति के अनुसार अनुमेय नही है। 

आईजी आई हवाईअड्डे से यात्रियों के 

सामान की चोरी 

1553. श्री एस. पक्कीरप्पा : 
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श्री एुटी. नाना पाटील : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ; 

(क) पिछले छह महीने के दौरान इदिरा गांधी atta 

हवाईअड्डे से यात्रियों के सामान की चोरी के कितने मामले दर्ज हुए 

तथा इस संबंध मेँ अभी तक कितने लोगो को गिरफ्तार किया गया; 

(ख) चोरी कौ घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण है तथा उक्त 

प्रत्येक मामले मेँ चोरी हुए सामान का मूल्य कितना है; 

(ग) क्या सामानों कौ रक्षा ओर सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं 

के संदर्भ में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों कौ भूमिक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट 

है तथा यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या एयर् इंडिया कौ सामान कौ ete एसे समय खुली 

होती है जब अन्य एयरलाईनो की cet बंद होती है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा देसी घटनाओं 
को रोकने के लिए सरकार/एयर इडिया द्वार क्या कदम sau 

गए? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य wat श्री केसी, 

वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) दिल्ली पुलिस द्वार दी गई सूचना 

के अनुसार, Hea गांधी seta हवाईअड्डे (आईजी आईए) पर 

यात्रियों के सामान कौ चोरी के 22 मामले दर्ज किए गए है ओर 

इस संबध मे दिल्ली पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों को हिरासत मे लिया 

गया Sl इन मामलों तथा चोरी किए गए सामान के अनुमानित मूल्य 

का Sr विवरण क रूप मै संलग्न है 

(ग) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा aa (बीसीएएस) ने 

विभिन एवीएसर्हसी विमानन सुरक्षा आदेश/परिपत्र जारी किए है जिनमें 

सामान, कार्गो, खान-पान, विमान कौ सुरक्षा के लिए तथा हवाईअड्डे 

पर सीसीटीवी मोनीटरिग के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कौ स्थापना 

हेतु सुरक्षा स्याफ को तैनात किए जाने के लिए प्रावधान है। नागर 

. विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमान प्रचालक द्वारा यात्री सामान कौ सुरक्षा 

हेतु भी अदेश जारी किए Fl एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ ay 

व्रेकअप/मेकञअप Aa तथा विमानं wes क्षेत्र मे तैनात किए गए है 

ओर यह स्टाफ यात्री सामान को लोड करते समय तथा उतारते समय 

भी उपस्थित रहते है । सामानों कौ सभी clei को आगमन विमान 

से लेकर बेगेज ब्रेकअप क्षेत्र तक त॒था प्रस्थान कौ स्थिति मे ag 

मेकअप क्षेत्र से विमान तक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यात्रियों के
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(घ) ओर (ङ) वाइड बोडी वाले. विमानो मेँ सभी के यात्री सामानों 

लिए कड़ी निगरानी कौ जाती है! एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ द्वारा ओचक को बंद Hem में लोड किया जाता है, fs सील करके ओर प्रस्थान 

जांच भी कौ जाती है। इसके अतिरिक्त, संपूर्णं ate संचलन क्षेत्र विमान तक सुरक्षा कार्मिकों कौ निगरानी मेँ भेजा जाता है। नैरो बोडी 
तथा कन्वेयर बेल्ट सीसीटीवी तथा केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल कौ . वाले विमानों के मामले में, सामान्य afea का प्रयोग किया जाता 

निगरानी के अंतर्गत रहता है। है ओर इन्दे सुरक्षा कार्मिकों कौ निगरानी मे भेजा जाता है। 

विवरण 

सामान के चोरी के मामलों तथा उनके अनुमातित मूल्य का व्यौरा 

क्र. एफआईआर धारा चोरी कौ संपत्ति का अनुमानित मूल्य हिरासत में 
a. संख्या । लिए गए 

1 2 3 4 † 5 

1. 267/12 379 आंईपीसी 350 युरो, उविर तथा क्रेडिट ars 2,000/- रुपये 2 

2. 285/12 379/411 आईपीसी 3,200-4,000 अमेरिकी eter | 1 

3. 299/12 379 आईपीसी 20,000/- रुपये ~ 

4. 333/12 379 आईपीसी जेवरात, We, कक Hs : - 

5. 342/12 379 आईपीसी 11,400 अमेरिकी Stet | - 

6. 347/12 379 आर्ईुपीसी 1 एप्पल एमएसी बुक, ce, 21 फोन ) - 

7. 355/12 379 आईपीसी 1% बैग 1 

8. 360/12 379 आईपीसी 1 लैपर्येप - watt _ 

9. 375/12 379 आईपीसी 1 डिजीरल केमरा - सोनी, 2,000/- अमेरिकी stax = 

10. 377/12 379 आईषीसौ 1 फोन एप्पल 3 जीएस, आई भे एप्पल तथा 200 अमेरिकी 3 
BIER 

11. 385/12 379 आईपीसी सोने कौ चेन, सोने कौ अंमूवी - 

12. 07/13 379 आईपीसी पर्स जिसमे 1300-1,350 ओर 1500/- रुपये नगद थे ~ 

13. 08/13 379 आईपीसी नगद तथा अन्य वस्तुओं से भरा नेग - 

14. 13/13 379 आईपीसी वैग से आई-पेड निकाला गया - 

15. 14/13 379 आईपीसी Wa जिसमें 2300/- रुपये, पहचान-पन्न तथा डाईविग creda , - 

था | 
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1 2 3 4 5 

16. 16/13 379 आईपीसी 2 सोने कौ चेन - लगभग 21, हीरे के सेर-1, लगभग - 

260000 रु., 1 गोल्ड अनकर डायमंड सेट - लगभग 

250000 र., एक सोने का सेट — लगभग 15000 &., 

1 सोने का कड़ा - 50,000 ₹., 8 लाख रुपये 

17. 19/13 379 आईपीसी एक wel ओर् कच कपडे - 

18. 21/13 379 आईपीसी 2 ब्लैक बेरी मोबाइल फोन, एक पैड, 1 निर्कोन कैमरा, 

सोने at ast - लगभग 80000 &., 30000 रु. नगद 

तथा कछ कपडे 

19. 24/13. 379/411 आईपीसी एक लैपर्योप - 

20. 29/13 379 आईपीसी सूरकेश 2000 अमेरिकी set, सोनी का कैमरा - 

21. 30/13 379 आईपीसी 9200 अमेरिकौ ईोलर = 

22. 53/13 379 आईपीसी सोने के कड़े-2 तथा कान की बालिया, सोने की एक , > 

जोडा पोलकी कनकोक्कर क्लायमोनेक सेट 

विमानो के संचालन के विष्लेषण हेतु सोप्टवेयर 

1554, श्री संजय निरुपम : क्या नागरं. विमानन मंत्री यह बताने .- ` 

की कृपा करेगे कि 

(क) क्या उड़ानों के प्रचालन में वृद्धि के कारण यातायात Wass 

क्षमता एयर ethan Hela विशेषं रूप से कुक महानगरीय हवाई अड्डों 

-पर at तरह प्रभावित हई है . 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ॥ 

| (ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रन वे, रैक्सी-वे ओर 

तकनीकी क्षेत्र मे. वायुयानों के संचालन के विश्लेषण के लिए एक 

aera ले रहा हे 

,, (घ) यदि हा, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) देश मे यातायात प्रधन क्षमता मे सुधार करने के लिए 

सरकार द्वारां क्या. अन्य कदम उठाए mW है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री केसी | 

वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं । 

(ख) Wea नहीं उठता । | 

(ग) ओर (घ) जी Bil भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

(भाविप्रा) को रनवे, रैक्सीवे आदि पर व्यस्तता समय का विश्लेषण 

Sa के लिए उन्नत सौफ्टवेयर उपकरण कौ आवश्यकता St इस समय 

रनवे तथा टैवसीवे पर विमान संचलन समय की जानकारी प्राप्त करने 

के लिए ae हद तक उन्नत सतह संचलन दिशा-निर्देश तथा नियंत्रण 

प्रणाली (एएसएमजीसीएस) का प्रयोग किया जा रहा दै। उन्नत सतह 

 संचलन दिशा- निर्देशं तेथा Fran प्रणाली (एएयएमजीसीएस) नियंत्रक 

को भूमि पर विमान संचलन कौ स्थिति से अवगत कराने के लिए 

राडार Tad, मल्टीलेटरेशन (एमएलएटी) Gat तथा स्वचालित आश्रित 

निगरानी -र्रोडकास्ट (एडीएस-बी) के बहु-स्रोत निगरानी डाटा को 

संयोजित करना है। 

उन्नत सोंपटवेयर टूल रनवे, दैक्सीवे तथा तकनीकी कत्र मे विमानं 

संचालन समय का सटीक परिकलन तथा विश्लेषण करने मे सहायक 

होगा। 

(ङ) देश मे यातायात प्रबंधन क्षमता Baad करने के लिए 

निम्नलिखित कदम उठाए गणए/उठाए जा रहे ्हैः- `
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—~ यातायातं के प्रवाह तथा प्रबधन मे सुधार करने के लिए 

हवाई यातायात प्रवाह प्रधन (एरीएफएम) प्रणाली । 

- महाद्रीपौय वायुक्षेत्र के उन भार्गो को कवर करने के लिए 

जो इस समय Usk निगरानी के अंतर्गत कवर नहीं हेते 
है, के लिए नौ नए रडारौ को संस्थापित किया गया है, 

इससे नियत्रकों कौ स्थितिगत जागरुकता बढ़ेगी । 

— निगरानी अतय को कवर करने तथा नियत्रकों कौ स्थितिगत 

जागरुकता मे वृद्धि करने के लिए 14 स्थल पर एडीएस-बी 

संस्थापित किए गए है। 

— व्यस्ततम यातायात घंटो के दौरान visage वाले सिविल 

वायुक्षेत्र मे यातायात व्यस्तता को कम करने कं लिए सिविल 

तथा रक्षा वायुक्षेत्र के बीच मे वायुक्ेत्र के लचीले प्रयोग 

की पद्धति आरभ की गई है। 

— हवाई यातायात में तीव्रता लाने तथा इसके बेहतर प्रबधन 

के लिए दिल्ली, tad, अहमदाबाद, चेन, हैदराबाद तथा 

कोलकाता Fass! पर॒ कार्यनिष्पादन आधारित 

दिक्चालन (पीबीएन) प्रणाली आरंभ की गई है ओर 

त्रिवेन्द्रम तथा बेंगलुरु हवाई अड्ढ पर भी इस प्रणाली को 

आरंभ fea a रहा है। 

फ्री एंड ओपन are सोँपटवेयर 

1555. श्री एम.बी. राजेश : क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार के पास फ्री एंड ओपन ad सफ्टवेयर को 

लोकप्रिय बनाने का कोई कार्यक्रम है; 

(ख) af a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार के सहयोग से चल रहे सभी सूचना प्रौद्योगिकौ 

कार्यक्रमों में मुक्त सोफ्टवेयर के क्रियान्वयन कौ कोई योजना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तेत्संबंधी ata am दै तथा यदि नही, तो 

इसके कारण क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा | 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिद देवरा) : (क) 

ओर (ख) जी, हां। सरकार ने देश मे निःशुल्क ओर मुक्त स्रोत 

सोपरवेयर् को लोकप्रिय बनाने एवं उसका संवर्धन करने के मुख्य उदेश्य 
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से अनुसंधान ओर विकास, मानव संसाधन विकास, एफओएसएस 

परियोजना ओर जागरूकता thom के लिए निःशुल्क ओर मुक्त स्रोत 

ara (एनरसीएफओएसएस) के लिप्. राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र 

स्थापित किया है। कार्यान्वयन एजसियो के रूप मे सी-डैक चेनै। 

हैदरानाद/दिल्ली,/मुम्बई, आई आईटी मद्रास। म्बे ओर अनना विश्वविद्यालय 

म स्थापित अपने Hel के साथ एनआरसीएफओएसएस वर्तमान मे 

अपने दूसरे चरण मे है। 

व्यापक भारतीय भाषाओं st सहायता से इस केन्द्र ने 

जीएनयू/लाइनक्स आधारित भारत ओपिेटिग सिस्टम alegre 

(बीओएसएस) के रूप मे नामित प्रचालन प्रणाली तैयार कौ है। 

बीओएसएस को http:/bosslinux.in से निःशुल्क डाउनलोड किया 

जा सकता है। बीओएसएस कौ सीडी भी निःशुल्क वितरण के लिए 

उपलब्ध 3) बीओएसएस को लोकप्रिय बनाने एवं उसको अपनाने के 

लिए yt देश मे बीओएसएस सहायता केन्द्र स्थापित किए जा रहे है । 

(ग) ओर (घ) वर्तमान पे सरकार कौ सभी सरकारी सहायता 

प्रदत्त सूचना प्रौद्योगिकौ (आईरी) कार्यक्रमो मे निःशुल्क सौफ्टवेयर 

कार्याम्वित करने की कोई योजना नहीं है। 

तथापि, उपर्युक्त (क) ओर (ख) मे बताए अनुसार सरकार देश 

मे प्रयोक्ताओं को stairs च्वायसेस हेतु सक्षम बनाने के लिए देश 

मे निःशुल्क ओर मुक्त खरोत सोफ्टवेयर का संवर्धन करने एवं उसके 

संबंध मे जागरूकता tad का व्यर्य कर रही हैः- 

- इलेक्टोनिकौ ओर सूचना प्रोद्योगिकौ विभाग ने सभी राज्य 
सरकार को राग्यो/संघ शासित क्षेत्रं मे बीओएसएस 

लादनक्स के संभव परियोजंनाओं के लिए पत्र लिखा है। 

— विभिन अनुप्रयोग मे बीओएसएस के कार्यान्वयन के लिए 

सी-डैक ने सीएचआईपीएस ede, त्रिपुरा सरकार, 

बिहार सरकार, एनआईसी ओर ईएलसीओटी के साथ 

सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 

— - देश मे एफओएसएस के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु 
atte एवं अन्य एनआरसीएफओएसएस-11 एजंसियां 

कार्यशाला।/सेमिनार/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रही 

, है। ~ 

— पंजाब/हरियाणा के विद्यालयो/छन्तीसगदृ, त्रिपु, अंडमान 

ओर निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, भारतीय जल सेना, 

भारतीय थल सेना एवं तमिलनादु मे बीओएसएस
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लाड्नक्स/एडुबीओएसएस परिनियोजित कर चुकी/कर् रही 

el 

दूरसंचार प्रचालकों का अभियोजन 

1556. श्री एन, कृष्टप्प : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या सीबीआई ने, जैसा कि प्रिर मीडिया में आया है, 

कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग के सचिव से अग्रणी दूरसंचार-प्रचालक 

पर अभियोजन चलाने पर उनकौ राय मांगी धीः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सीबीआई gro अपने संभी मामलों मेँ इसी मानक 

` परिपाटी को अपनाया जाता है; ओर 

(घ) यदि नही, तो कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग ओर अन्य 

waite से उनके विचार के लिए संपक करने के क्या कारणर्है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री ती. नारायणसामी) 

(क) ओर (ख) जी, नहीं। 

(ग) ओर (घ) जिन महत्वपूर्ण मामलों मे निदेशक, केन्द्रीय 

अन्वेषण ब्यूरो ओर अभियोजन निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कौ 

,. राय भिन-भिनन होती है उन मामलों मे कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग 

के सचिव को भारत के विदाने महान्यायवादी की राय मांगने हैतु संदर्भ 

भेजे जा सकते है। 

सोशल नेटवकिम साट at निगरानी 

1557, श्री ham. नटराजन : | 

श्री आर. थामराईसेलवन : 

श्री रामकिशुन : 

डो. पी. वेणुगोपाल : 

श्री अर्जुन राम मेघवाल : 

श्री ए. साई प्रताप 

: . क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे कि 

(क) क्या फेसबुक, ओकुट, qaqa, टिवटर आदि सोशल 
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नेरवर्किग साइट कै माध्यम से साइबर अपराध।/हमर्लो की घटनाएं ae 

रही है; 

(ख) यदि a, तो asad ब्योरा क्यारै तथा इन् सादरौ की 

विषय-वस्तुओं कौ निगरानी करने ओर साइबर अपराध रोकने के लिए 

सरकारे द्वारा क्या कदम Baw गप्/उठाए जाने का विचार है; 

(ग) क्या सरकार साइबर हमलों को रोकने कं लिए एक 

aaa fis बनाने हेतु किसी कार्य योजना पर कार्य कर रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सब॑धी ब्योरा क्या है तथा सरकार द्वारं इस 

सबंध मे उठाए गए/उदाए् जा रहे कदमो का व्यौरा क्या =z; ओर 

(ङ) अन्य देशों द्वारा सादबर हमलों को नाकाम करने के लिए 

उठाए गपए/उदा जा रहे कदमो का व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य सत्री (श्री मिलिद देवरा) : (क) 

ओर (ख) यह पाया गया है कि विद्वेषपूर्णं प्रयोजनों ओर साइबर 

हमले८साईइबर अपराध करने के लिए सोशल नैटवर्किग साइटों का 

दुरुपयोग किया जा रहा Fi इन वेबसाइटो का उपयोग लक्षित प्रयोक्ताओं 

या प्रयोक्ता के वर्ग को व्यक्तिगत सूचना देने के लिए विद्रषपूर्ण 

लोगो द्वारा किया जा रहा है। हमला-वार नए प्रयोक्ताओं के समूहो 

मे शामिल होने तथा सूचना एकत्र करने के लिए नकली या पता 

न लगाए जा सकने वाले प्रोफाइल तैयार करते Fl इस सूचना का 

इस्तेमाल सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को धोखा देने तथा 

War की चोरी तथा फिशिग ea करने के feu किया जा रहा 

है। सोशल Aah साइटों का इस्तेमाल मालवेयर Ha के लिए 

भी किया जा रहा है। प्रयोक्ताओं के परस्पर विश्वास का उपयोग 

प्रयोक्ताओं को विद्वेषपूर्णं युआरएल के लिए लिक्स पर क्लिक करने 
ओर मालवेयर. सनिहित फाइल खोलने हेतु qua के लिए भी किया 

जा रहा है! प्रोद्योगिकी उन्नति का लाभं उठते हुए मालवेयर जैसे 

टोजन प्रयोक्ताओं के सिस्टम में डिलिवर किए जा रहे fi mead 

जैसे कूषफेस, THe स्क्रेपकुर see वारम, बैकडोर-सर्ईपी जो 

प्रयोक्ता्ओं कौ सूचना चोरी करते ह ओर धोखे से उसका इस्तेमाल 

करते ह, के संबध मे सोशल नेटवर्किग साइट के जरिए प्रचार किए 
जाने की सूचना थी। 

wa भी यह पाया जाता है कि एेसा मालवेयर सोशल नेरवर्किंग 

के जरिए फल रहा है तो भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल 
(सर्ट-इन) विशिष्ट मालवेयर परं चेतावनी जारी करता है। इसके 
अतिरिक्त, सोशल मीडिया साइटों के जरिए होने वाली साइबर अपराध
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की घटनाओं पर जनता, विशेषकर युवा लोगो मे जागरुकता पैदा करने 

के लिए कदम उठाए गए ह ¦ हालांकि Ae मीडिया सारो कौ सूचना 

सामग्री कौ निगरानी के लिए वर्तमान मे कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ग) ओर (घ) सादबर सुरक्षा सीमाहीन ओर टासनेशनल ZI 

तदनुसार, साइबर सुरक्षा मामलो से प्रभावी रूपं से निपटने के लिए 

satiety सहयोग सरकार के मुख्य फोक्स क्षेत्रो मे से एक दै। इस 

बरे मे सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ae के तरीको का निर्धारण करने 

के लिए सम्मिलित प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कम्प्यूटर 

आपात प्रतिक्रिया दल (सर्द-इन) साइबर हमलों को रोकने तथा साथ 

ही घटनाओं पर तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहा 

él 

(ङ) सामान्यतया, साइबर हमला रोकने के लि् दूसरे देशो द्वारा 

उठाए जा रहे कदमो/उपायों मँ कानूनी sea बनाना, साइबर UM 

का आकलन करना, संवेदनशीलता प्रबंधन, Ys चेतावनी ओर प्रतिक्रिया, 

अनुपालन ओर आश्वासन, प्रौद्योगिकौ अनुसंधान ओर विकास, सूचना 

जांटना तथा सहयोग ओर शिक्षा एवं जागरुकता शामिल है। 

भाषाओं के लिए आवंटन 

1558, श्री Wace जोशी : 

श्री एम. श्रीनिवासुलु test : 
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क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि: 

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवी ओर बारहवीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान देश मे भाषाओं के विकास के लिए निधियां आवंटित कौ 

है ओर योजनाओं का fear किया है; 

(ख) यदि हां, तो पाली सहित तत्संबधी राज्य-वार ओर भाषा-वार् 

व्यौरा क्या है; । 

(ग) आज की तारीख तक इस प्रयोजन के लिए व्यय कौ गई 

निधि का व्यौ क्या है; ओर 

(घ) किस हद तक प्रत्येक भाषा को लाभ हुआ है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री (डा. शशी 

थरूर) : (क) जी, हां। | 

(ख) ओर (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन 

भाषा संस्थाओं को विभिन भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निधियां 

आवंटित कौ जाती ह लेकिन ये भाषा-वार आवंटित नहीं कौ जाती । 

तथापि, विशिष्ट भाषा संस्थाओं को आवंटित निधियां केवल उसी भाषा 

के विकास पर खर्च की जाती है। भाषा संस्थाओं द्वारा 11्वीं पंचवर्षीय 

योजना ओर 12वीं योजना के प्रथम वर्षं (2012-13 के दौरान खर्च 

की गई निधियो के Bit नीचे दिए गए दहैः- 

(लाख रुपए) 

क्र. भाषा संस्थाए 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

सं. (फरवरी 

2013 तक) 

1 हिन्दी 1819.25 1711.45 2036.42 2145.09 2360.84 2521.54 

2 संस्कृत 3701.40 5097.86 6279.88 6453.87 7147.41 5163.50 

3 सिन्धी. 87.83 131.90 149.91 113.10 ` . 238.24 183.62 

4 तमिले 400.92 ` 446.64 861.99 1016.31 822.19 717.68 

5 उदू 1916.21 1922.00 2014.00 2821.49 3753.00 3700.00 ` 

6 अन्य 1251.33 1535.66 1197.39 1154.50 1699.07 1758.06 

7 Wet 0.50 0.50 42.66 56.57 52.41 32.09 

- कुल 9177.44 10846.01 12582.25 13760.93 16073.16 14076.49 
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(घ) इन भाषाओं के संवर्धन से may iA नहींनजा | 2 3 
aad | 

| 8. भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, बीएचय्, उत्तर प्रदेश 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी 

153 ^ लाम गौडा. 9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद आध्र प्रदेश 
पी. धनपालन : 

श्री एम.बी. राजेश : 10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ पंजाब 

श्री दिलीप सिह wea : | 
oft ए. सम्यत : * 11. भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, गाधीनगर गुजरात 

श्री पीके. for: 12. भारतीय प्रौद्योगिको संस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा 
श्री नलिन कूपार कटील : 

13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर राजस्थान 
क्या मानव संसाधन विकास wal यह बताने की कृपा करेगे 

fr: 14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, year बिहार 

(क) देश मेँ चल रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईटी) 15. भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश 

का राज्यवार व्यौरा क्या हः 16. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी हिमाचल प्रदेश 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान खोले गए/स्वीकृत किए गए 

नए आई आईटी पर हुए व्यय का आई आईटी-वार ओर वर्ष-वार ait 

क्या है; तथा इन आईआईटी कौ मौजूदा स्थिति क्या है? 

(ख) पिछले तीन वर्षो कं दौरान खोले गए/संस्वीकृत किए गए 

नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आई आईटी-वार ओर वर्ष-वार जारी 

की गई निधियां निम्नवत् हैः- - | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (ड. शण्ी 

थरूर) : (क) देश मेँ संचालनरत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों क्रः संस्थान का नाम पिछले तीन वर्षो मे जारी निधि 
(आईआईटी) का राज्य-वार व्यौरा निम्नवत् दैः . | स. (करोड रुपए) 

2009-10 2010-11 2011-12 
क्र.सं. संस्था का नाम राज्य 

7 2 3 4. आईआरईटी, गांधीनगर ` 12.50 23.00 . 35.52 

1. भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, कानपुर् उत्तर देश 2 aa, WE 20.00 = 25.34 37.55 

2. भारतीय प्रोदयोगिकी संस्थान, मुम्बई ` महाराष्ट 3. omen जोधपुर 36.00 50.00 . 66.22 

3. भारतीय whitest संस्थान, दिल्ली ` दिल्ली ` ` 4. आईआरईरी, भुवनेश्वर ` 37.50 45.38 104.83 

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर पश्चिम बंगाल 5. आईआटी, हैदराबाद 45.22 = 62.13. = 120.00 

5. भारतीय प्ोद्योगिकौ संस्थान, Beat . उत्तराखंड  . ` 6. आईआईटी, मंडी | 17.00 05.00 64.00 

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास | तमिलनाडु = 7. आईआईटी, पटना | $250 20.00 = 16280 

7. भारतीय प्रोद्योगिको संस्थान, गुवाहाटी ` असम ` : 8. आरईआईटी, इंदौर 27.78 = 19.15 = 47.47 
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8 नए आईआईरी मे से € आई आईरी हैदराबाद, परना, राजस्थान, 

भुवनेश्वर, रोपड़, गांधीनगर ने प्रत्येक बी.रेक. पादूयक्रमो मे लगभग 

120 विद्यार्थियों के ahead के साथ रौक्षिक वर्षं 2008-09 से कार्य 

संचालन आरंभ किया ओर आईआर्दरी इदौर ओर मंडी मे कार्य संचालन 

प्रत्येक बी.टेक. पाटयक्रमों मे लगभग 120 विद्यार्थियों के दाखिले के 

साथ Vere वर्षं 2009-10 मे आरभ हुआ । प्रत्येक नए आईआईरी 

के लिए 30 संकाय पद प्रतिवर्ष स्वीकृत किए गए है ओर प्रत्येकं नए 

आईुआरईटी कौ आवश्यकतानुसार 99 तक गैर-संकाय पदों कौ संस्वीकृति 

दी गई है। प्रत्येक आईआर्दरी के लिए निदेशक कौ नियुक्ति कर दी 

गई है ओर शासी ae का गठन कर लिया गया हे। सभी आठ नए 

आई आईटी वर्तमान में अस्थायी परिसर से कार्य कर् रहे है। उनको 

स्थायी परिखर के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सप दी गई 

él 

( हिन्दी] 

विद्यालय से Use बीच मे छोड़ने वाले 

लच्चों की दर 

1560. श्री यवत लागुरी : 

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : 

श्री दुष्यत सिह : | 

श्री ए. सम्पत् : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ. कृपा करगे 

कि : | 

(क) पिछले तीन वर्णो के दौरान देश मेँ प्राथमिक शिक्षा के 

लिए नामांकन का लिग-वार -राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या 

है; 

(ख) क्या प्राथमिक ओर माध्यमिक विद्यालयों स्तर पर 

छात्र-छात्राओं ei पे vad बीच मे छोड़ने वालो कौ दर मे वृद्धि 

हो रही है; 

(ग) यदि हां, तो fea तीन वर्षो के दौरान लिग-वार्, 

कक्षा-वार ओर राज्य-वार तत्संब॑धी SAT क्या है तथा इसके क्या कारण 

है; 

(घ) क्या लडकि्यो के बीच Fuge set कौ दर मुख्यतः 

विद्यालय मे शौचालय न होने के कारण है; ओर 
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(ङ) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस Gay मे क्या उचारात्मक 

कदम उठाए गण/उाए जा रहै रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड. शशी 

ORY) : (क) 2008-09 (अनंतिम), 2009-10 (अनंतिम) ओर 

2010-11 (अनंतिम) के दौरान कक्षा -४ मेँ नामांकित onl का 

राज्य-वार ओर लिग-वार Sha संलग्न विवरवण पर दिया गयाहै। 

2011-12 के लिए oa के नामाकन के आक उपलब्ध नही है। 

(ख) ओर (ग) 2009-10 (अनतिम) ओर 2010-11 (अनंतिम) 

के दौरान देश मे कक्षा Lv ओर कक्षा ।-*+ कौ Jes बीच मे as 

देने कौ लिग-वार दर नीचे दी गई हैः- 

कक्षा पढ़ाई बीच मे छोड़ने की दर 

2009-10 (अनंतिम) 2010-11 (अनतिम) 

बालक बालिका कल बालक बालिका कुल 

।>। 30.0 27.3 28.9 28.7 25.1 27.0 

1-X 53.4 52.0 52.8 50.4 47.9 49.3 

(घ) ओर (ङ) बालिकाओं में स्कूल छोड्ने को दर का मुख्य 

कारण आर्थिक रूप से लाभवंचित, घर के भीतर ओर बाहर कार्य 

की अधिकता, भाई-बहन की देखभाल ओर स्कूलों मे अवसंरचना ओर 

सुविधाओं का अपर्याप्त होना है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 

के कार्यान्वयन के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य 

पूरा करने हेतु सतत् रूप से प्रगति कर रही है। निःशुल्क ओर अनिवार्य 

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से 

लागू हुआ दै, मेँ यह व्यवस्था हैकि6 से 14 वर्षं कौ आयु समूह 

के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क ओर 

अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा, सर्व शिक्षा अभियान 

का कार्यान्वयन कार्यदाचा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के 

उपबंध के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है ओर सर्वं शिक्षा 

अभियान कार्यक्रम को शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदडौ ओर 

मानक के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों मेँ नामाकन 

ओर बच्चो को स्कूल मे रोकने में वृद्धि हो सके ओर प्रारभिक शिक्षा 

मे बालक-बालिकाओं के बीच का अतर कम किया जा सके। स्कूल 

Bsr की दर मै कमी लाने के लिए बहुञआयामी दृष्टिकोण अपनाया 

गया है। इसमे अन्य बातो के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, महिला 

अध्यापको सहित अतिरिक्त शिक्षकों कौ नियुक्ति, निःशुल्क 
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पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क वर्यां, बालिकाओं के अलग शौचालय ओर 

बालिकाओं कौ भागीदारी ager हेतु अध्यापक संवेदीकरण कार्यक्रम 

शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मे बालिकाओं 

के लिए उच्चतर प्राथमिक आवासीय स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था 

है। स्कूलों मे नामांकन दर बढ़ाने ओर बच्चो को स्कूल A बनाए 
& 

लिखित उत्तर 

रखने मेँ वृद्धि करने कौ दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित 

कौ जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभता के 

लिए रष्टरीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरभं किया गया है जिसका 

उदेश्य महिला-पुरुष संबंधी ओर सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को at 

करना है। 

विवरण 

wer iv मेँ नामाकन 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र . [ि कर. राज्य/संब राज्य दत्र = 2008-0 (जनिम) ` 0019 (जनिन) ` TG) (अनतिम) 2009-10 (अनंतिम) 2010-11 (अनंतिम) 
सं. । 

बालक बालिका बालक ` बालिका बालक बालिका 

1 2 | 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश | 3607168 3515193 3626594 3510697 3633364 3491576 

2. अरुणाचल प्रदेश 109614 99899 112473 104372 117254 108725 

3. असम । 2195154 2117008 1462640 1460074 1462640 1460074 

4. बिहार 7426620 . 5774381 ` 7756208 6151593 8076775 6857499 

5. छत्तीसगढ़ | | _ 1875810 1745524 1678226 ` 1556684 1677674 1553940 

6. गोवा ` 65240 59514 66969 60312 66380 60529 

7. गुजरात 3390061 3169903 3515393 3066746 3515393 3066746 

8. हरियाणा 1118172 1084837 1183564 1002815 1206621 1077634 

9. हिमाचल प्रदेश | 340561 306318 327272 295926 327804 297714 

10. जम्मू ओर कश्मीर 677710 610337 662907 611967 662907 611967 

1. Fras | | 2669969 2581109 2785633 2678635 2546408 2469401 

12. कर्नाटक 2859996 2682420 2820488 2639555 2801529 2613045 

13. केरल 1241607 1193329 1235286 1189792 1191088 1144456 

14. मध्य प्रदेश । - 6127662 5652470 6127662 5652470 ` 5413588 ` 5243899 

is. ENT 5503324 4900422 5484159 4880672 5489880 4892921 

620
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64472422 _ 70845102. 64824741 

621 प्रश्नों के 15 फाल्गुन, 1934 (शक ) 622 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. मणिपुर 192296 179598 192153 179506 190448 178506 

17. मेघालय 228238 231476 235043 237610 257243 257811 

18. मिजोरम 90880 83533" 74191 67472 | 78542 72059 

19. AMS 145894 140341 113801 106003 113801 106003 

20. ओडिशा 2349164 2233038 2308957 2184342 2291043 2167135 

21. पंजाब 962546 802213 1394959 1108880 1394959 1108880 

22. राजस्थान 4849763 4106203 4727309 4071647 4349247 3819370 

23. सिक्किम 41410 39956 41364 39808 41364 39808 

24. तमिलनाडु 3165310 2983101 3190190 3010266 3140426 2969793 

25. त्रिपुरा 237837 225684 228125 216391 201347 193071 

26. उत्तर प्रदेश 12800194 12368619 12779554 12294351 14933338 13901967 

27. उत्तराखड 571138 537138 567922 532217 567181 526967 

28. पश्चिम बंगाल 4196578 4119345 5087639 4978465 3646369 3605173 

. 29. अंडमान ओर निकोबार 17996 17196 17553 16689 ` 17114 16302 
दवीपसमूह | 

30. चंडीगढ़ 46559 38३०4 | 45407 38352 46186 39802 

31. दादरा ओर नगर 19763 18287 20739 19041 20881 19151 
हवेली 

32. दमनं ओर दीव 11490 9647 `  %637 8192 9148 7994 

33. दिल्ली 897235 788278 904651 ` 795288 920149 810974 

` 34. लक्षद्वीप 3488 3558 ` 3381 ` 3380 3046 2890 

35. पुदुचेरी 5445 54243 । , 57056 | 54531 ` 57295 54737 

भारत , 70093892 भात = ऋण नकाय 1 जा दमम द्र परम्म 70008892 04742 _ 20645002 4824741 एवया 64848519 64848519 
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(अनृकाद] 

 इलेक्टोनिक सामानों का उद्योग 

1561. श्री tata सिंह : 

श्री एम. वेणुगोपाल test : 

श्री असादूददीन ओवेसी : 

श्री महेन्द्रसिह dt चौहाण : 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाईं मादम : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि: | 

(क) fred तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान वर्भ-वार देश 
मे इलेक्टनिक सामानों की माग ओर इलेक्टरनिक उद्योग कौ तुलनात्मक 

वृद्धि दर क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने 29 श्रेणी के इलेक्टनिक उत्पादों पर लागू 
संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसञईपीएस) को 

अधिसूचित किया है तथा इसका विचार देश में इलेक्टोनिक fatter 

कलस्टर स्थापित करने का है; 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा स्या है अभी तक इस संबंध 

मे क्या प्रगति हुई तथा देश मे इलेक्टरोनिक -कलस्टर कव तक् स्थापित 

किए जने की संभावना है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

ओर | ' 

(घ) क्या सरकार का विचार इलेक्टोनिक सामानों के विनिर्माण 

के समवर्द्धन हेतु एक इलेक्टोनिक विकास निधि सृजित करने का भी 

हैः 

(S) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या रै तथा mite उद्योग 

` को aga देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए/दिए जाने कौ संभावना 

है? ` : 

. संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवर) : (क) 
देश मे आईटी, आईरीईएस ओर इलेक्टरनिकौ aan विनिर्माण के 
विकास को agar देने हेतु उपाय सुणने के लिए गठित कार्यदल 

की रिपोर के अनुसार ad 2008-09 मे इलेकटरोनिकौ विनिर्माण प्रणाली 
डिजाइन (ईएसडीएम) कौ मांग 45 बिलियन अमेरिकौ sie थी 

.. ओर इसके वर्षं 2020 तक 22% की वृद्धि दर से 400 बिलियन 
अमेरिकी लर होने का अनुमान है। गत वर्षो के दौरान देश मेँ 
इलेक्टोनिकी हाडवियर का उत्पादन नीचे दिया गया हैः- 
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वर्ष इलेक्टोनिकौ उत्पादन वृद्धि % 

(करोड रुपए) (वर्ष द्र वर्षं आधार पर) 

2009-10 110,720 13.8 

2010-11 128 870 11.40 .. 

2011-12" 143,300 11.20 

*( अनुमानित) | 

(ख) ओर (ग) सरकार ने 27 जुलाई, 2012 कौ अधिसूचना 

संख्या 24(102/2010-आरईपीएचडन्ल्यू द्वारा 29 ईएसडीएम वर्टिकल 

पर लागू संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कोम (एमएसओआईपीएस) 

अधिसूचित कौ है! इलेक्टरोनिकौ प्रणाली डिजाईन ओर विनिर्माण सेक्टर ` | 

के लिए एमएसओईपीएस को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी 

कर दिए गए है। एमएसआरईपीएस स्कोम के अंतर्गत दो प्रस्ताव प्राप्त 

Re 

सरकार ने 22 अक्तूबर, 2012 कौ अधिसूचना संख्या 

8८(50)/2011-आर्ईपीएचडन्ल्यू द्वारा इलेक्टोनिकौ विनिर्माण क्लस्टर 

(ईएमसी) योजना अधिसूचित कौ है। एमएसईपीएस कं लिए 

त्राउनफील्ड इलेक्टोनिकी विनिर्माण कलस्टर अधिसूचित करने के लिए 

दिशा-निर्देश जारी कर feu गए है। ग्रीनफौल्ड इलेक्टरोनिकी विनिर्माण 

कलस्टर की स्थापना के लिए पांच आवेदन प्राप्त हुए zl 

(घ) ओर (ङ) एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्टरोनिकी डिजादुन् 

ओर विनिर्माण उद्योग की स्थापना करने के मसौदा एनपीई के उदेश्य 

को पूरा करने के लिए शैक्षिक जगत्/अनुसंधान ओर विकास संस्थानों 

को उपयुक्त निधियन/ओद्योगिक प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर नवोदभवने, 

इंडियन att, अनुसंधान ओर विकास, उत्पाद विकास, उत्पादों के 

वाणिज्यीकरण इत्यादि को लट्वा देकर एक इलेक्टोनिकी विकास को 

(ईपीएफः; कौ स्थापना करना एक मुख्य प्रयास है। 

देशी स्तर पर इलेकटोनिक उत्पाद के चिनिर्माण को बढ़ने कं लिए 
सरकार ने देश मे इलेक्टरनिक प्रणाली डिजाइन ओर विनिर्माण 

(इएसडीएम); क्षेत्र के उननयन के लिए राष्ट्रीय इलैक्टोनिकौ नीति 

(एनपीई) 2012 कौ अधिसूचित किया है। यह नीति देश कौ 

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओर अंतर्यष्टरीय बाजार ओर 

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैश्विक प्रतियोगी ईएसडीएम 

उद्योग के सृजन कौ परिकल्पना करती दै) ईएसडीएम उद्योगो मं 

समस्याओं को खत्म करने ओर निवेशक आकर्षित करने के लिए
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संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसंआईपीएस) ईएसडीएम 

aa के लिए वैश्विक स्तर कौ अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 

इलेक्टोनिकौ विनिर्माण कलस्टर (ईएमसी) योजनाः उन इलेक्टोनिक 

उत्पादों की खरीद मे घरेलू स्तर पर विनिर्मित माल को वरीयता देने 

की नीति जिसका देश के लिए ओर सरकारी खरीद मे सुरक्षा निहितार्थ 

हो; ओर विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानको को पूरा करने कं लिए चिहिनत 

इलेक्टोनिक उत्पादों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए योजना जैसे नीति 

को भागों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। 

[feat] 

विश्वविद्यालयों की समीक्षा 

1562. श्रीमती ऊषा वर्मा : 

श्री महेश्वर हजारी : 

श्री ef वर्धन : 

श्री फ़ांसिस्को कोज्पी सारदीना : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

क्या मानवं संसाधम विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार/विश्वविद्यलय अनुदान आयोग (यूजीसी ) 

विश्वविद्यालयों मे शिक्षा अनुसंधान ओर नवाचार के स्तर के स्बध 

मे उनकी कोई आवधिक समीक्षा करता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी sho क्या दै ओर एेसी समीक्षाओं 

मे विश्वविद्यालय-वार क्या-क्या खामियां पाई गई ह; 

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उच्च शिक्षा कौ 

गुणवत्ता/स्तर सुधारने कं लिए सरकार/यूजीसी द्वारा कौन सी योजनाएं 

संचालित कौ me है; ओर 

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए 

गए है अथवा उठाने का विचार है? 

मानव संसाधन विकास dara में राज्य मत्री (ST. शश्ी 

थरूर) : (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) 

ने सूचित किया है कि यह देश मे सम-विश्वविद्यालय ओर निजी 

विश्वविद्यालयों के कार्यो की आवधिक समीक्षा आयोजित करता है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्षं 2009 मेँ विशेषज्ञ समिति at 

समस्या से 124 सम-विश्वविद्यालयों की व्यापक समीक्षा आयोजित कौ । 

विश्वविच्यलय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियो ने अवरसंरचना, 

15 फाल्गुन, 1934 (शक ) लिखित उत्तर 626 

संकाय, प्रत्यायन, अनुसंधान इत्यादि के पैरामीररो पर सम-विश्वविद्यालयो 

का मूल्यांकन fea कुछ सम-विश्वविद्यालयो के कुछ पहलुओं मे 

कमियां पाई गर्ह of विशेषज्ञ समितियों की fend वेबसाइट 

http:www.uge.ac.in/subpage/UGC-Expert-Committee-Re- 

ports-DU.aspx पर॒ उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 कौ धारा 2(च) ओर 

धारा 12ख मे शामिल करने से पूर्व प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय at 

व्यापक समीक्षा भी करता हे। 

भारत सरकार ने मौजूदा सम-विश्वविद्यालयो के कार्यो कौ समीक्षा 

करने के लिए वर्षं 2009 मेँ एक समीक्षा समिति गठित at et इस 

समीक्षा ने 39 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-क (जारी रखने के लिए 

पात्र); 44 सम-विश्वविद्यालयो को श्रेणी-ख (कुछ पहलुओं मे कमियां, 

fee तीन वर्षं की समय-सीमा के भीतर दूर किया जा सकता है) 

तथा 44 सम-विश्वविद्यालयो को श्रेणी-ग (जारी रखने के लिए अपात्र) 

के रूप मे वर्गीकृत किया है। 44 अपात्र पाई गई संस्थाओं ने माननीय 

` उच्चतम न्यायालय मे मामला दायर किया है तथा यह मामला 

न्याय-निर्णयाधीन है। 

निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(निजी विश्वविद्यालयों कौ स्थापना ओर मानको का अनुरक्षण) विनियम, 

2003 के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया 

जाता है। इन विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 

संबधित सांविधिक परिषद् के सहयोग के निरीक्षण किया जाता है। 

138 राज्य निजी विश्वविद्यालयों मे से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

कौ विशेषं समिति पहले ही 53 निजी विश्वविद्यालयों का दौरा कर 

चुकी दै। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दौरा करने वाली समितियो 

कौ रिपोर्ट पर 

उपलब्ध FI 

htto://www.ugce.ac.in/privatuniversity.aspx. 

` उक्त समीक्षाओं के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा 

मंत्रालय भी समय-समय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों era कौ गई प्रगति 

की समीक्षा करते है। ` 

(ग) ओर (घ) उच्चतर शिक्षा का गुणवत्ता संवर्धन ओर मानकं 

मे सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार द्वारा सेमेस्टर प्रणाली, 

पाट्यचर्या को नियमित अद्यतन ओर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली 

आदि को शुरू करने के लिए उपाय किए गए है । विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षण मानको मे सुधार करने 

के लिए् “विश्वविद्यालयों ओर कोलिजो मे शिक्षको एवं अन्य अकादमिक 

स्टाफ कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम seat तथा उच्चतर शिक्षा मे
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मानको के अनुरक्षण के लिए उपाय 2010" विनियम जारी किए है। 

शिक्षकों ओर शिक्षण की गुणवत्ता मे सुधार करने के लिए उन छत्र 

को छोडकर fre विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल।पीए्वडी 

fort प्रदान किए जाने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 

के अनुसार पीएचडी पूरी कौ है रष्टरीय पात्रता परीक्षा ओर राज्य स्तरीय 

पात्रता परीक्षा अनिवार्यं stand बना दी गई 31 विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग द्वारा स्थापित usta मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, जो एक 

स्वायत्त निकाय है, गुणवत्ता के विभिन मानदंडों पर विश्वविद्यालयों 

ओर कोलिजों का प्रत्यायन करती है। राष्टरीय प्रत्यायन् बोर्ड, तकनीकी 

- संस्थाओं द्वार प्रदान किए जा रहे -कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का प्रत्यायन 

` अनिवार्य बनाने के लिए विनियम जारी किए है। विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग ने विश्वविद्यालयों ओर कोलिजोँ मे शिक्षा के मानकं में सुधार 
करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की 8) इन योजनाओं के अंतर्गत 
पत्र विश्वविद्यालयों ओर कलेजो को पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा 
छात्रावासों एवं शिक्षण ओर अनुसंधान को सुदृढ करने सहित 

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन एवं उनयन के लिए वित्तीय सहायता 

प्रदान कौ जाती oi 

[arya] 

केन्द्रीय विश्बविद्यालयों के शुल्को मेँ वृद्धि 

1563, श्री संजय दिना पाटील : 

श्रीमती सुप्रिया सुले 

डो. संजीव गणेश नाईक 

किः 

(क) क्या सरकार देश मे केन्द्रीय. विश्वविद्यालयों के शुल्क बढ़ने . ` 
पर विचार कर रही रै 

(ख). यदि हा, तो तत्संब॑धी वयोरा क्या हे ओर ase जाने वाली 
संभावित राशि सहित इसके कारण क्या है; 

, (ग) क्यासरकार ने शुल्क वृद्धि का इन विश्वविद्यालयों मे पढ़ने 
वाले, गरीब छात्रों पर पड्ने वाले प्रभावों का कोई आकलन किया है 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हैः ओर 

(ड) प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से गरीब छात्रों को बचाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या HAA उठाए गये/उदाए् जा रहे है? 

6 मार्च, 2013 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे ` : 
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मानव संसाधन. विकास मंत्रालय W राज्य मंत्री (डो. शी 

wet) : (क) a(S) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त deat होने 

` के कारण उनके शुल्कं Gd के संशोधन सहित अकादमिक एवं 

प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने मेँ सक्षम है। sa विषय पर 

विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा गदित सभी समितियो ने शुल्क को युक्तिसंगत 

बनाने कौ सिफारिश कौ है। व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) A अपनी 

oat रिपोर्ट मं अन्य कतो के साथ-साथ सिफारिश कौ है। उच्चतर 

शिक्षा सस्थाओं मे शुल्को को अर्थपूर्णं स्तरों तक संशोधित किया जाना 

चाहिए ताकि एेसी संस्थाओं में शिक्षा लागत के साथ सह-संबंध स्थापित ` 

किया जा सके! गरीब विद्यार्थियों कै हितों at रक्षा के लिए इसने 

यह भी सिफारिश कौ है कि मेधावी विद्याथियों को छात्रवृत्तियां प्रदानं 

किए जाने के अतिरिक्त शुल्क मे aged के फलस्वरूप प्राप्त होने 

वाली अतिरिक्त आय का एक हिस्सा गरीब परिवारो के विद्यार्थियों को 

निःशुल्कता प्रदान किए जानै के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए । राष्टरीय 

विकास परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित 12 वीं योजना मेँ भी युक्तिसगत 

एवं संघारणीय स्तर तक शुल्को मे set करने की अभिकल्पना 

कौ गई हे। 

 जेएनएनयूआरएम के तहत प्रस्ताव 

1564. श्री संजय धोत्रे ; 

श्रीमती सुप्रिया सुले : 

ॐ. संजीव गणेश नाईक : 

श्री संजय दिना पाटील : 

श्री हरिन पाठक : 
श्री सी. राजेन्दरन : 

` श्री कीर्तिं आजाद 
श्री सुभाष बापूराव amas 

. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं wren : 

श्री yg सिह : | 

डो. अरविन्द कमार शर्मा : 
श्री के. सुधाकरण : 

श्री आर. धथामराईसमेलवन : 

~ श्रीमती कमला देवी पटले : 

श्री महेनद्रसिंह पी, चौहाण : 
श्री सी. जिवासामी : 

श्री निलेश्ञ नारायण राणे : 

श्री जगदीश सिह राणा : 

oft पी, कुमार 

श्री पी. करूणाकरन :
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श्री संजय निरूपम : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान जवाहरलाल 

नेहरू राष्टरीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयृूआरएम) के तहत 

विभिन राज्यो से प्राप्त प्रस्तावो का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए तथा कितने प्रस्ताव अभी 
भी लंबित है ओर इनके लंबित होने के क्या कारण रहै; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम 

के तहत सस्वीकृत ओर जारी धनराशि का राज्य-वार, परियोजना-वार 

ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या है तथा केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायो 

द्वारा धनराशि के वाहन feu aA का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या जेएनएनयूआरएम को अपना वांछित परिणाम लक्ष्य 

प्राप्त हुजआ है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ओर इस संबंध में 

सरकार ने क्या कार्रवाई की/कर रही है; ओर 

(च) क्या सरकार का जेएनएनयुआरएम मे सुधार लाने का विचार 

है ओर यदि हां, तौ तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य wat (श्रीमती दीपा 
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दासमुंशी) : (क) ओर (ख) विगत तीन asf अर्थात् 2009-10, 

2010-11 ओर 2011-12 ओर वर्तमान वर्षं के दौरान जवाहरलाल नेदरू 

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयुआरएम) के उप-मिशन शहरी 

अवस्थापना एवं शसन (-यूआईजी) के अंतर्गत स्वीकृत था राज्य 

RGR AS शासित प्रदेशो (-यूटी ) से प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार 

ब्योरा विवरण-1 के रूप में संलगन है। 

इस मिशन ने दिनाक 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल 

पूर्णं कर लिया है। सरकार ने जेएनएनयूआर के अंतर्गत सुधारो ओर 

निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्णं करने के लिए दो वर्षं अर्थात् मार्च, 

2014 तक अवधि aa दी है। सरकार ने दिनांक 17.1.2013 को नरह 

परियोजना पर् दिनांक 31.03.2014 तक विचार करने एवं अनुमोदन 

करने हेतु अधिदेश दिया है। 

जेएनएनयूमआरएम के उप-मिशन यृआईजी के अंतर्गत यूआरईजी 

के femmes के अनुरूप तकनीकी मूल्याकन/अनुपालन ओर राज्य 

के लिए ff के उपलब्धता के अध्यधीन इन परियोजना्ओं के 

अनुमोदन पर विचार किया जाता है। 

(ग) विगत तीन वर्ष एवं वर्तमान वर्षं के दौरान जेएनएनयूमरएम 

के अंतर्गत स्वीकृत/जारी धनराशि का राज्य परियोजना ओर वर्ष-वार 

ब्योरा विवरण-! के रूप में संलग्न है। | 

इस मिशन कं अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण निम्नवत् हैः- 

WR कस्बो/शहरी समूहो (यूए) की श्रेणी अनुदान शहरी स्थानीय निकायो 

| (quest) अथवा पैर 

केन्द्रीय राज्य स्टेरल शेयर 

2001 कौ जनणगना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी 35% 15% 50% 

वाले शहर/शहरी समूह 

2001 कौ जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से कम परन्तु एक 50% 20% । 30% 

मिलियन से अधिक आबादी वाले शदहर्/ शहरी समूह 

पूर्वोत्तर राज्य ओर जम्मू ओर कश्मीर मे शहर/कस्व/शदरौ समूह 90% 10% Wa 

उपरोक्त से fA शहर/शहरी समूह 80% 10% 10% 

समुद्र तर से 20 कि.मी. के बीच ओर अन्य शहरी Bal जहां 80% 10% 10% 

GR पानी के कारण जल कौ कमी होती है ओर सतही स्रोत. 

उपलब्ध नहीं है मे विलवणीकरण gaat कौ स्थापमा 
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(घ) ओरं (ङ) ओ, हां। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन सरकार ने wal से निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्णं करने के लिए 

युआईजौ के अंतर्गत स्वीकृत 551 परियोजनाओं मे से, 184 परियोजनाएं शीघ्र कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया रै। .. 

पूर्ण हयो gat ह ओर शेष कार्यान्वयन के विभिन चरणो मे है। पूर्ण “ 

परियोजना्ओं का राज्य-वार व्यौरा विवरण-1॥1 के रूप में सबध FI (च) जी, नहीं। 

विवरण 

जेएनएनयृभारएम के उप-गिशन यूआईहली के अतिर्गत राज्य सरकाररो^सध राज्य क्षेत्रो से प्राप्त ओर 

स्वीकृत प्ररियोजनाओ का राज्य-वार PART 

क्र. राज्य/केन््र प्रदेश ` 2009-10 2010-11 | कर. रवये | ऋण ऋणा = णा = र 2012-13 

स. का नाम | 

| प्राप्त डीपीआर प्राप्त Shia प्राप्त डीपीआर प्राप्त डीपीआर 

ate कौ संख्या Mis की संख्या डीपीआर की संख्या डीपीआर कौ संख्या 

की संख्या की संख्या की संख्या कौ संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आधर प्रदेश 3 3 2 0 4 2 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 1 0 0 ` 0 0 

3. असम | 0 0 1 | 0 0 0 0 

4. बिहार 0 0 | 0 0 0 0 0 

5. atte | 1 1 0 0 0 0 0 

6. छरती सगढ़ 0 ` ०. 0 ०. 1 0 0 ` 

7. दिल्ली 1 20 ` 0 1 1 ` 0 0 

8. गोवा 2 0 2 0 0 * 2 0 

9. गुजरात 3 4 1 1 6 -. ` 1 11 

10. हरियाणा 0 0 0 0 oO | 0० - 0 

11. हिमाचल प्रदेश 1 1 , 0 0 2 ` 1 0 

12. जम्मू ओर कश्मीर 0. 0 0 0 2 1 0 

13. इ्धारखंड 0. 0 2 ` 1 2 0 0 



633 «WH को 15 फाल्गुन, 1934 (शक ) लिखित उत्तर 634 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. कर्नाटक 2 2 2 0 1 1 0 

15. केरल 0 1 1 0 0 0 0 

16. मध्य प्रदेश 2 2 1 1 1 0 1 

17. महाराष्ट 9 2 1 0 1 1 20 

18. मणिपुर 1 1 0 0 0 0 0 

19. मेघालय 1 0 0 oO 0 0 0 

20. मिजोरम 7 0 0 0 0 3 2 

21. नागर्लैड 1 1 1 0 3 1 0 

22. ओडिशा 9 1 0 0 0 0 0 

23. पंजाब 2 1 2 0 0 0 1 

24. पुदुचेरी : 0 0 0 0 0 0 . 0 

25. राजस्थान | 0 0 0 0 0 0 0 

26. सिक्किम 2 1 0 0 0 0 0 

27. तमिलनादु 0 1 4 1 0 0 0 

28. त्रिपुरा 2 1 0 0 0 0 0 

29. उत्तर प्रदेश 4 4 0 0 0 0 0 

30. उत्तराखंड 1 1 5 3 ` 1 1 ` ` 0 

31. पश्चिम बंगाल 18 12 24 8 10 13 1 

कुल 63 60 50 16 35 27 36 

*जेएनएनयूआरएम ने दिनांक 31.3.2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूर्णं कर् लिया है ओर सरकार कं निर्माणाधीन परियोजनारओं ओर सुधारो को 

पूरा करने के लिए पूर्वं म इस अवधि को दो वर्षं बढ़ाया था। अतः वर्तमान of मे किसी भी नई परियोजना का अनुमोदन नही किया गया है। 

अब सरकार ने अन्य बातों के सथ-साथ ag परिवोजनाएं स्वीकृत करने के लिए दिनांक 17.1.2013 को जेएनएनयूभरएम को मार्च, 2014 तकः 

जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।
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विवरण-॥1 

जेएनएनयूआरएम के yes के sata वित्त af 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओर 
2012-13 F जारी एसीए प्रतिबद्धता ओर जारी निधिया 

वित्त वं 2009-10 म 
(धनराशि लाख रुपये मे) 

क्र. राज्य का नाम परियोजनाओं का नाम | अनुमोदितः वचनबद्ध उपयोग के 
सं. लागत एसीए लिए जारी 

एसीए 

1 2 3 4. 5 6 

1. आध्र प्रदेश तिरुमाला बाईइपास सड़क के पूर्वी ओर तिरुपति 1613.00 1290.00 323.00 
| के लिए भूमिगतं जल निकास स्कीम 

2. आध्र प्रदेश जौएचएमसी का व्यापक जलापूर्ति वितरण Aza 31426.00 9000.00 = 2500.00 
तथा राजेन्द्र नगर म्यूनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता 
जोन कौ पहचान करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान 

का कार्यान्वयन 

3. आधर प्रदेश तिरुपति नगर निगम के लिए stadt जल 4556.00 3645.00 911.00 
निकास प्रणाली 

4. चंडीगढ़ जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ कौ बढ़ना 13421.00 10738.80 0.00 

5. दिल्ली सीविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, fat, नई दिल्ली 9716.00 3400.60 0.00 
के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रब॑धन परियोजना 

` दिल्ली रोड नं. 56 आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली  9600.00 3360.00 840.00 
पर ग्रेड सेपरेटर पर निर्माण | 

दिल्ली नोएडा मोड़ फ्लाईओवर अर्थात् सिलिप रोड त्रिज, 8818.00 3087.00 771.58 
फुटपाथ, साइकिल eH, ओर अंडरपास पर तीन. 

अतिरिक्त क्लोषर लीवस का निर्माण 

.8. . दिल्ली नन्द नगरी के समीप सड़क संख्या 68 पर रेलवे  9800.00 3430.00 900.03 
| लेवल क्रार्सिग पर .आरयूनी ओर आरओबी 

दिल्ली दिल्ली नगर निगम के - अधिकार क्षेत्र मे विभिन 46980.00 16443.00 4110.75 

स्थानों पर बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किग का 

विकास (एएल लोक, शालीमार बाग, शिव मार्किट ` 
पीतमपुरा, ey पीतमपुरा, ea -मार्किंट अशोक 

विहार, मोहम्मदपुर ` गाव, मालवीय नगर मार्किट, 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

पीवीआर बसंत लोक, Wala साकेत, जी-8 

राजौरी Wea, व्लोक-10 सुभाष नगर, सी-4 

जनकपुरी, अजमलखां पाक, करोल बाग, कृष्णा 

मार्किट कालकाजी, Senet, aS कालोनी, 

जगपुरा, भोगल) 

ओखला ओद्योगिक aa फेज-, ओर ॥ dec 

जोन कौ सड़कों का सुधार ओर सुदृढीकरण 

दिल्ली नगर निगम के अधिकार aa मे पार्किग्/ 

सड़क एवं पार्किग मुहैया कराने के लिए eater 

एवेन्यू से रिग te तक ARS नगर मे नाले को 

Sart 

दिल्ली नगर निगम के अधिकार aa मे af 

सड़क एवं पार्किग मुहैया कराने के लिए पुलिस 

` स्टेशन डिफैन्स कोंलोनी के पीछे एनडूयूज गंज से 

fin रोड तक शेख समय, चिराग दिल्ली पंचशील 

एनक्लेव, Te कंलाश-1 से होकर गुजरने वाली प्रस 

इन्वलेव सडक से नल्ला को SHA 

दिल्ली नगर निगम के विभिन जोनों मे आरएमसी ` 

पेवमेट (फोज-1) मुहैया कराकर 60 फुट 

आरओडन्ल्यू ओर इससे ऊपर कौ सडक का 

सुधार 

शाहदरा (उत्तरी) जोन मे एसएसमीएल (सहारनपुर- 

शामली ara लाइन) निका का पुनर्थरूपेण 

टंक सीवर का पुनरस्याथापन 

अफ्रीका एवेन्यू ओर अरुण आसिफ अली रोड 

पर फ्लाईभोवर 

विवेकानन्द मार्ग, नेशनल मंडला मार्ग, पूर्वी मार्ग 

पर फ्लाईओवर 

मार्जिनल बंद रोड, गीता aie, दिल्ली पर 

राजाराम कोहली मार्ग इटरसेक्छन पर ग्रेड सेपरेटर 

का निर्माण 

861.00 

5120.00 

23300.00 

16510.00 

15226.00 

25337.00 

9161.00 

9161.00 

250.00 

5201.00 

1792.00 

8155.00 

5779.00 

5329.00 

8868.00 

3206 

3206, 

87.50 

1300.34 

448.00 

2038.75 

1444.63 

1332.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

_ 28. 

29. 

30. 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

गुजरात 

गुजरात 

गुजरात. 

गुजरात ` 

हिमाचल प्रदेश. . 

कूर्नारक ` 

ईस्ट दिल्ली मे शास्त्र नगर के समीप दीसूसर्द 
कैनाल पर मार्जिनल बंद रोड ओर मास्टर प्लान 

रोड के टी जंक्शन पर यातायात के निर्बाद संचालन 

` के. लिए ग्रेड सेपेटर का निर्माण 

, अप्सरा बोर के समीप जीटी रोड ओर सडक | 
संख्या 56 के जेक्शन ग्रेड सेपरेटर का -निर्माण 

` .वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा ब्रिज. के. यमुना नदी 

अनुप्रवाह पर ब्रिज ओर इसकी wile सड़कों का 

` निर्माण 

बारापुला नाला पर एलाइमे 

राजघार पावर स्टेशन ten के पीछे कै 

शालीमगढ़ फोट तथा शालीमगढृ wie से वैलोड़म 

रोड पैकेज-1 तक रिंग रोड बाइपास का निर्माण 

एनएच-24 क्रोसिंग ( नोएडा मोड) से चिल्ला 

रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश लिग रोड का कोरीडोर 
सुधार 

राजकोट wet के लिए date प्रणाली फेज-2 ` 

` भाग-2.. 

-. अहमदाबाद मँ भद्रकिला का युनरदधार 

wee -शहर मे. कान्स का पुनर्वास विकसित 

`" करने के लिए बुनियादी सेवाएं (क) बरसाती पानी 
 . -निकासी क्षेत्र (ख) seem क्षेत्र . ` ` 

वडोदरा शहर के अजवा कत्र मे जलापूर्ति. हेतु 

अनुपूरक eis ` 

शिमला फेज-1 के विभिन जोनोंमे wet ey ` 

` ध्वस्त सीवरेजं तथा मिशिग लाइन मे सीवरेज नेटवकं 

` का पुनरुद्धार | 

. लोमाना हली सिरी नगर पालिका परिषद् मे 

भूमिका, निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क ` 

सुधार 

 250.00 

14147.00 

98071.00 

97000.00 

40944 

25010 

, 19195.12 

7439.00 

. .16789.88 

. 3059.26 

5474.00 
th 

+“ 

 2270.00 

87.50 

4951.00 

34324.85 

33950.00 

1433040 

8753.50 . 

9000.00 

` 2603.65 

8394.94 

605.50 

3880.00 

‘1176.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 — 

0.00 

2250.00 

650.91 

2098.73. 

151.37 

970.00 

294.00 
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31. कर्नाटक विरासत ओर विरासत मध्य मे शहरी नवीकरण 3897.00 3117.60 789.00 

32. केरल Tea एवं इरनाकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी 2210.00 1105.00 276.25 

नवीकरण परियोजना 

33. मध्य प्रदेश महाकाल एवं गोपाल विरासत aa का सुरक्षित 4739.00 3791.20 947.80 

संरक्षण एवं विकास 

34. मध्य प्रदेश जबलपुर मे अवस्थापना सुविधाओं के विकास के 32649.00 16324.50. 4081.12 

लिए बरसाती पानी निगस (ओमती नाला सहित) 

का Stata 

35. महाराष्ट भूमिगत data परियोजना पैकेज-॥। 17182.92 8591.46 2147.87 

36. महाराष्ट ग्रेटर मुम्बई के नवीं मुम्बई यृए मे ठेस कचरा 4986.86 ` 1745.40 436.35 

प्रधनं 

37. मणिपुर इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम 10250.13 9225.12 2306.28 

38. Ares कोहिमा मे एकीकृत सड़क ओर agents पार्किग 5042.43 4538.19 1134.55 

परियोजना 

39. ओडिशा पुरी कस्बे के लिए ठेस बरसाती पानी व्यवस्था 7182.00 4500.00 1125.00 

40. पंजाब सिरी क्षेत्र, अमृतसर के लिए मौजूदा जल 4578.00 2289.00 572.25 

आपूर्ति प्रणाली का पुनस्थापन | | 

41- सिक्किम वृहत ` गंगरोक के लिए कच्चे पानी कौ मुख्य 7261 66 6535.49  . 1663.87 

Met ओर जल शोधन संयंत्र का उन्नयन ` ओर | 

आधुनिकौकरण | 

42. तमिलनाडु कोयम्बटूर् शहर नगर निगम मे बरसाती पानी 17924.14 ` 8962.07 , 2250.00 

निकास प्रणाली (चरण-1) | ` 

43. त्रिपुरा सीवरेज ओर जोन (प्राथमिकता-1 क्षत्र) के लिए. ` - 10221.00 9000.00 ` 2250.00 

सीवरेज ओर सीवेरेज शोधन स्कीम St 

44. उत्तर प्रदेश आगरा date स्कीम पोर्ट-1  19592.00 9000.00 ` ` 2250.00 

45. उत्तर प्रदेश मेरठ शहर के सीवरेज जौन-5 ओर 7 मे सीवरेज ` .18589.00 ` %000.00  2250.00 

| कार्य ~ 

(46. उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर के वरुणा कत्र पार हेतु जलापूर्ति ” 20916.00 ~  %000.00 © "2250.00 
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47. उत्तर प्रदेश मथुरा मे एकौकृत ठेस कचरा प्रबंधन 6035.77 4500.00 1125.00 

48. उत्तराखंड एल जौन के लिए देहरादून सीवरेज स्कौम 6283.00 4628.00 1157.00 
(फेज-1) : 

49. पश्चिम बंगाल दुर्गापुर मे रघुनाथपुर से थुपचुरिया ओर अकंदारा 9492.26 4746.13 1186.53 
से फली ओर तक सड़क का निर्माण, चौड़ा करना । 
ओर सुधार | 

50 पश्चिम बंगाल रानीगज नगरपालिका के लिए date परियोजना 4008.82 2004.41 501.10 

51 पश्चिम aT 30 एमजीडी थापा जल शोधन संयंत्र के कमांड 21555.27 7544.34 1886.06 
जोन मे व्यापक वितरण Aza 

52 पश्चिम बगाल भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम 31970.42 8739.65 2184.91 

53 पश्चिम बंगाल उलहोजी स्केवयर का पुनरूद्धार 2062.00 721.70 180.43, 

54. पश्चिम ame attr नगर कोलकाता में निकास ओर data 2358.45 825.46 206.37 
परियोजना 

55. पश्चिम बंगाल , कोलकाता मे बज बज नगरपालिका क्षेत्र मे वर्षा 3480.16 1218.05 304.51 
जल निकास स्कोम 

56. पश्चिम बंगाल दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कौम (फेज-3). 12681.40 6340.70 1585.18 

57. पश्चिम बंगाल ` कुल्टी नगरपालिका, आसनसोल यूए के लिए 24x7 13370.60 6685.30 1671.33 
जलापूर्ति स्कौम 

58. पश्चिम बंगाल wert घर नगरनिगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली 1369.41 479.29 119.82 
कौ मिटरिंग | 

59. पश्चिम amet बेली नगर पालिका कोलकाता के लिए सतही 1384936 4847.28 0.00 
जल आपूर्ति स्कीम | 

60.. पश्चिम बंगाल विधाना नगर निगम aa के लिए बरसाती जल 1915.53 670.44 167.61 
` नालियां 

कूल `` 894158.85 378751.72 62341.56 

वित्त वर्ष 2009-10 में स्वीकृत उपरोक्त 60 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 330342.35 
निधियां जारी कर दी गई है जो अप्रैल, 2009 से yd स्वीकृत कर गई थी। 

धि 392683.81 
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वित्त वर्षं 2010-11 

1 दिल्ली यमुना नदी मे प्रदूषण को कम करने के लिए तीन 135771.00 47520.00 11880.00 

मुख्य नालो नामतः ATH, सपलीमेटररी एवं 

शाहादरा के साथ इंटरसेक्टर जीवन विच्छना 

2. गुजरात पोरनंदर मे जलापूर्ति का संवर्धन 2631.04 ` 2104.84 526.21 

3. Bas जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस 3336.24 1668.12 417.03 

कचरा प्रबधन प्रयोजना 

4. मध्यप्रदेश saz बीआररीएस फोज-1 का रीवर साइड कोरिडोर 18000.00 9000.00 000 

14.30 किमी. 

5. WHET ag मे कोयम्बटूर ha-2 मे अतिरिक्त 120 11610.00 4063.50 ` 0.00 

एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण ओर उसे 

चालू करना 

6. उत्तराखंड नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रब॑धन 931.00 744.80 186.20 

7. उत्तराखंड हरिद्वार मे जोन सी-2 मे सीवरेज प्रणाली 2698.00 2158.40 0.00 

8. उत्तराखंड हरिदार मे जोन सी-2 मे सीवरेज प्रणाली 748.33 598.66 0.00 

9. पश्चिम we कमरहारी नगरपालिका कोलकाता के लिए 6733.87 2356.85 591.24 

ata! पानी निकासी स्कौम 

10. पश्चिम बंगाल कोलकाता. मेटो पोलीरन क्षेत्र मे उल्टादंगा से 25291.00 8851.85 2212.96 

गौरिया तक बीञररीएस-15.50 किमी. 

11. पश्चिम बगाल पनीहटो नगरपालिका कोलकाता के लिए 24x7 24602.30 8610.81 2152.70 

जलापूर्ति स्कीम 

12. पश्चिम बंगाल Wa रोड चंदाना धर के साथ-साथ ईस्यन 357.00 1139.95. 284.99 

रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण 

13. पश्चिम बगाल केएमए मे बराकपुर कल्याणी — दमदम ` 51457.00 11009.95 2752.49 

एक्सप्रेसवे सडक परियोजना | 

14. पश्चिम बगाल काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर Helge से 20658.85 7230.60 1807.65 

जोर मंदिर तकं भूमोपरि कोरिडोर । 

15. पश्चिम बगाल कोलकाता शहरी सत्र मे अपर बगजोला नहर 5131.12 1795.89 0.00 

का सुधार 
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` 16. पश्चिम बंगाल कोलकता शहरी क्षेत्र मेँ बड़ा नगर नगपालिका ध 3587.39 = 1255.59 ` - 0.00 
क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास 

कुल ` क्ल `  . [1 पद्वु प्प प  , ` : |  296444.14 110109.81 . -22811.47 

वित्त वर्षं 2010-11 मेँ स्वीकृत उपरक्त 60 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं कं लिए 158438.04 
निधियां जारी कर् दी गई है जो अप्रैल, 2010 से पूर्वं स्वीकृत कर गई थीं। 

2010-11 मे कूल जारी निधियां। ` ` | `: . . 181249.51 
वित्त वर्षं 2017-12 | _ 

1 आध्र प्रदेश  : तिरुपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन ` ` । 2329.00 = 1863.20 = ` 0.00 

2.. ae प्रदेश ` ग्रेटर विशाखापटूटनम नगर निगम ( जीवीएमसी 8349.00 4174.50 `, 0.00 ` 
` ~ के dza क्षेत्र के दक्षिण-परश्चिमी सेक्टर के बचे | 

हुए क्षेत्र मे 24 जल आपूर्ति का कार्यान्वयन 

3. गुजरात पोरबन्दर मिशन शहर कं लिए भूमिगत जल 11180.65 , 8944.52 0.00 
निकास (सीवरेज) परियोजना 

4. गोवा | पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण 362.25 289.80 72.45 

५. गोवा गोवा. मे पणजी शहर के नगर निगम अधिकार 7121.83 - 5697.46 0.00 

aa के अतर्गत- पणजी शहर ओर आस-पास के । | 

at हेतु जल आपूर्ति 

6. हिमाचल प्रदेश गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला Hae - ` 1050.62 840.50 0.00 
कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए Afra ढलाव स्थल 

7. जम्मू ओर कश्मीर ` रर जम्मू शहर के डिविजन-क के बाकी aa | : , 2032.03 ,. 1828.83 | | 0.00 
| फेज-1 के लिए व्यापकं सीवरेज स्कीम ` ` | | 

8 कर्नाटक चामराजेनद्र जियोलोजिक गान मे amt ओर ..  330.00 264.00 0.00 
वर्षां जल. .संचयन के माध्यम से जलः प्रबंधन 

9. महाराष्ट अनरनाथ ` नगरपालिका परिषद् के लिए data 10941.57 3829.55 0.00 
प्रणाली | "1 

10. मिजोरम शहरी सड़क फोज-1 मे सुधार ओर चौडा करना - 3873.40 3486.06 2.0.00 

11-: मिजोरम ~ . वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौडा  1907.64 1716.88 , .. 0.00 
ओर सुधार करना 
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12. मिजोरम आदजोल सिटी रिग सेड से निकले ge मार्ग 5309.32 4778.38 0.00 

रूप मे सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय 

13. नागालैंड कोहिमा शहर फेज- के लिए asi जल निकास 4026.10 3623.49 905.87 

विकास स्कीम 

14. उत्तराखंड राजभवनं का पुनरुद्धार ओर संरक्षण 412.27 945.82 236.45 . . 

15. Ue बगाल कोलकाता मे उलबेरिया नगरपालिका के लिए 12478.23 4367.38 1091.85 - 

जल आपूर्ति परियोजना (फेज-11) 

16. पश्चिमं बंगाल कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका 1293.00 452.55 0.00 

के वाड संख्या 5, 6, 7, 8 मे घोष पारा रोड, । 

कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. ari 

रोड पर रेल ओवर त्रिज-9 (आरओबी) 

17. पश्चिम बगाल कल्याणी रेलवे स्टेशन के पास बस रर्मिनल 650.69 227.74 0.00 

18. पश्चिम बंगाल आदी गगा कोलकाता के शुरू मे ईएम बाइपास 10016.62 3505.81 0.00 

कनेक्टर पर HAM FRA पर चार तेन 

का फ्लाई ओवर 

19. पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में माया बाजार से होकर गम्मन ब्रिज से 7781.79 3890.89 0.00 

| गांधी मोड़ (एनएच-2) तक रोड का सुधार, उननयन 

ओर Your 

20. परश्चिम बंगाल ` मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर ओर बरसात के नगर 44547.77 15591.72. ` 0.00 

निगम ae हेतु दरस-म्युनिसिपल . जल ` आपूर्ति, 
` परियोजना ` 

21. पश्चिम बंगाल रीआईरी गढ़ ओर खरदन, के नगर् निगम neat 19484.00 . 6819.40 0.00 

हेतु दरास-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना ` ॥ 

22. पश्चिम बंगाल आसनसोल में जुबली ढाबा से एसंसीओबी गेर † 4316.61 “2158.30, 0.00 

| तकं सड़क का सुधार ओर 4 लेन तक चौडा करने | 

ओर yea 

23. Uy बंगाल बज टक रोड पर जिनजीरा बाजार ओर बारानगर 25573.00 8950.55 ` 0.00 

के. बीच भूमोपरि रोड का. निर्माण वि 

24.,  नबादीमंटा ओद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र (एनडी आईटीए) 624.34 218.52. 0.00 पश्चिम बंगाल 

के बाहरी क्षेत्र मे कार्यालय बिल्डिग/कैफिटेरिया 

सहित बस टरर्मिनल का निर्माण 
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25. पश्चिम बंगाल सोदेपुर से एमबी रोड तक aH कल्याणी 4433.49 1551.72 0.00 

दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-11) 

26 पश्चिम ana मध्यम ग्राम नगरपालिका, कोलकाता के लिए 7204.37 2521.53 0.00 

वर्षा जल निकास प्रणाली 

27 पर्चिम बंगाल. बरसातनगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत 8548.33 2991.92 0.00 

वर्षा जल निकास प्रणाली 

कूल 206947.92 95531.02 2306.62 

वित्त वर्षं 2012-13 में स्वीकृत उपरोक्त 27 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 407464.42 

निधियां जारी कर दी गई है जो अप्रैल, 2011 से पूर्वं स्वीकृत कर गई थीं। 

2011-12 में कुल जारी निधियां ! |  , ` 409771.04 
वित्त वर्ष 2012-13 | | 

वित्त वर्षं 2012-13 कं दौरान कोर नई परियोजना स्वीकृत नहीं कौ गई है। तथापि निर्माणाधीन परियोजना कं लिए 

189136.86 लाख रुपए कौ निधियां जारी कर दी गई है जो मार्च, 2012 तक अनुमोदित कौ जा gat ait 
- 

विवरण-1॥ 

जेएनएनयृभरएम के युआईजी के अतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार AR 

क्र. राज्य का नाम स्वीकृत परियोजनाओं पूर्णं परियोजनाओं . परियोजना प्रगति 

सं. की संख्या कौ संख्या पर 

1 2 | 3 ` 4 5 

1. . आंध्र प्रदेश ` 52 20 7 32 

2. अरुणाचल पदेश | 3 ` 0 | | 3 

3. असम | 2 ` | 0 2 

4. बिहार | 8 । ` 0 । 8 

5. चंडीगढ़ 3 | 0 3 

6. छत्तीसगढ़ 1 0 1 

7. दिल्ली | 23 - 8 45 

8. गोवा | । 2 . 0 2 
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1 2 3 4 5 

9. गुजरात 71 47 24 

10. हरियाणा 4 0 4 

11. हिमाचल प्रदेश 5 0 5 ` 

12. जम्मू ओर कश्मीर 5 0 5 

13. eras 5 0 5 

14. कर्नारक 47 23 24 

` 15. केरल 11 0 11 

16. मध्य प्रदेश 23 9 14 

17. महाराष्ट 80 30 50 

18. मणिपुर 3 0 3 

19. मेघालय 2 0 2 

20. पिजोरम 4 0 4 

21. ames 3 1 2 

22. ओडिशा 5 1 4 

23. पंजाब 6 1 5 

24. ` पुदुचेरी 2 0 २ 

25. राजस्थान 13 4 9 

26. सिक्किम 2 0 2 

27. तमिलनाडु 48 18 30 

28. त्रिपुरा 2 0 2 

29. उत्तर प्रदेश 33 4 29 

30. उत्तराखंड 14 1 13 

31. पश्चिम बगाल 69 17 52 

कुल 551 367 184 
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[fet] ॑ 
Wat उन्मूलन कार्यक्रम 

1565. श्री सज्जन वर्मा : 

श्री अशोक कुमार रावत : 

श्री एल. राजगोपाल : 

डँ. भोला सिहं : 
डो. बलीराम. : 

श्री पूर्णमासी राम : 

श्री लालजी टन्डन : 

श्री रामर्िह tear : 

` श्री ata सिह नागर : 

श्री रवनीत fae : 

, कुमारी सरोज पाण्डेय : 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी sass मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि 

(क) देशमें गरीबी कौ रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापनं 

करने वाले लोगो की राज्य-वार संख्या कितनी है; ` 

(ख) क्या देश मे शहरी गरीी मे गिरावट आ रही है ओर यदि 

हां, तो तत्सनधी व्यौरा क्या है ओर इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति 

amt 

(ग) देश मे शहरी गरीबी उन्मूलन ओर रोजगार सृजन के लिए 

शुरू की गई स्कीमो का eit क्या है; 

(घ) ` पिछले तीन वर्षो के दौरान इन स्कीम के अंतर्गत विभिन 

राज्यो को स्वीकृत ओर जारी की गई निधियो का स्कीम ओर. राज्य-वार 

व्यौरा क्या है 

(डः) क्या इन स्कीम के वांछित परिणाम नही fire रहे है; ओर 

` (च) यदि a, तो acai व्यौराक्याटै ओर इसके क्या कारण 

है ओर पिछले तीन वर्षो के दौरान इन eer के अंतर्गत लाभाधिर्यो 

का स्कीम ओर राज्य-वार व्यौरा क्या रहै? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

` (क) वर्षं 2009-10 के लिए देश में शहरी क्षेत्रों मे गरीबी की रेखा 
से नीचे शहरी जनसंख्या की राज्य-वार संख्या को दशनि वाला व्यौरा 
संलग्न विवरण-1 मे दिया गया है। 

(ख) जी, हां। योजना आयोग दारा जारी कौ गद कार्य-प्रणाली पर 
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आधारित गरीबी के अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रो मे गरीनी की रेखा 

से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशतं वर्ष 2004-05 में 25.5% से घट कर 

2009-10 H 20.09% हो गया है । वर्षं 2009-10 के लिए शहरी Iai मे 

गरीबी कौ रेखा से नीचे कौ शहरी जनसंख्या की राज्य-वार संख्या को 

दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण-। मे दिया गया है। 

(ग) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्णं जयंती 

शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक योजना क्रियान्तित 

कर रहा है जिसका उदेश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनं यापन करन 

वाले शहरी बेरोजगार गरीबों ओर कम रोजगार प्राप्त गरीबों को कौशल 

प्रशिक्षण दे कर तथा साथ ही सामाजिक ओर आर्थिक रूप से उपयोगी 

सोर्वजनिक सम्पत्तियो का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग 

करके स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित करने मे प्रोत्साहन दै कर उनको 

लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। 

(घ) . विगत तीन वर्षो के दौरान स्वर्णं जयती शहरी रोजगार योजना 
(एसनेएसञओरवाई) के अतर्गत स्वीकृत ओर जारी कौ गई राज्य-वः् 

निधि को दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। 

(ड) ओर (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजागर योजना 
(एसजेएसंआरवाई) के अंतर्गत गत तीन वर्षो के लिए राज्यो/संघ शासित ` 

aa द्वार सूचित किए गए अनुसार राज्य-वार लाभार्थियो का व्यौरा संलग्न 

विवरण-1] मे दिया गया है। 

विवरण-+ 

वर्ण 2009-10 & लिए राज्यो art सूचित शहरी at रेखा 

से नीचे रह रहे लोग की जनसंख्या deca पद्धति 

क्र. राज्य/संघ शासित क्षेत्र व्यक्तियों कौ संख्या 
सं. (लाख) ` 

1 2 3 . ` 

1. आंध्र प्रदेशा 48.70 

2. अरुणाचल प्रदेश | 0.80 

3. असम | 11.20 

4. बिहार 44.80 

५. छत्तीसगढ़ | ` 13.60 

6. दिल्ली | 22.90 
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1 2 3 1 2 3 

7. गोवा 0.60 22. पंजाब 18.40 

8. गुजरात 44.60 23. राजस्थान 33.20 

9. हरियाणा 19.60 24. सिकिकिम 0.10 

10. हिमाचल प्रदेश 0.90 25. तमिलनादु 43.50 

11. जम्मू ओर कश्मीर 4.20 26. त्रिपुरा 0.90 

12. tas 24.00 27. उत्तराखंड 137.30 

13. कर्नाटक 44.90 28. उत्तर प्रदेश 7.50 

14. केरल 18.00 29. पश्चिम बगाल 62.50 

15. मध्य प्रदेश 44.90 ॐ0 अंडमान ओर निकोबार 0.00 

16. महाराष्ट 90.90 द्वीपसमूह 

17. मणिपुर 3.70 31 चंडीगद ०.१० 

18. मेघालय 4.40 32. दादरा ओर नगर हवेली 0.30 

19. मिजोरम 0.60 33. दमन ओर दीव 0.50 

20. नागार्लैड 1.40 34. पुदुचेरी 0.10 

21. ओडिशा 17.70 कल भासत 764.70 

विवरण! 

गत तीन वर्षो & दौरान स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना & sila स्वीक्रत एवं जारी कौ गई राज्य-कार Sale निधियो का विवरण 

क्र.सं. राज्य/संघ शासित क्षत्र 2009-10 जारी 2010-11 जारी ` 2011-12 जारी 

1 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 3390.53 5226.02 6910.24 

2. अरुणाचल प्रदेश 103.93 201.79 129.99 

3. असम 1478.03 2869.96 3274.79 

4. बिहार 895.12 2001.40 1579.36 

5. छत्तीसगढ़ 881.30 1201.95 1921.96 
| 

6. गोवा 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 | 

7. गुजरात 1501.44 1928.53 3843.37 

8. हरियाणा 585.34 654.37 1597.70 

9. हिमाचल प्रदेश 12.15 50.00 109.54 

10. . जम्मू ओर कश्मीर 0.00 135.21 293.30 

11. ्ञारखंड 0.00 814.88 814.00 

12. ` ale 3524.71 5376.04 4874.28 

13. केरल 948.13 474.03 1970.37 

14. मध्य yey. 4087.96 5914.80 5719.08 

15. महाराष्ट 8075.96 ` 10464.11 10304.04 

16. मणिपुर, 461.88 448.43 399.65 

17. मेघालय 0.00 | 0.00 0.00 

18. मिजोरम 369.57 641.66 514.74 

19. ares 277.13 419.06 269.06 

20. ओडिशा 1476.59 1650.75 2083.28 

21. पंजाब 0.00 0.00 2275.11 

22. राजस्थान 1311.76 2932.96 4187.60 

23. fatten 46.19 ` 194.84 44.84 

24. तमिलनाडु 3817.38 ` 4267.63 6346.09 ` 

25. त्रिपुरा 0.00 ` ` 224.25 523.81 

26. उत्तराखंड 488.70 546.34 583.96 

27. उत्तर प्रदेश  6462.43. 7224.67 ` 11119.01 

28. ` परश्चिम बंगाल | 1840.44 2169.31 5764.81 

29 अंडमान ओर निकोवार हवौपसमूह 0.00 18.75 23.34 

30. dine 0.00 39.26 147.13 

31. दादरा ओर नगर हवेली 17.58 | 8.79 8.65 
32. दमन ओर दीव 0.00 0.00 0.00 

33. दिल्ली . 0.00 0.00 175.00 

34. पुदुचेरी 6.66 50.00 75.00 

कूल 58149.79 77883.10 42160.85 



विवरण-11 

पिछले तीन at को लिए स्वर्ण जयंती wet रोजगार योजना (एसजेएस.आरवाई) & xara राज्य-कार्, वर्ष-वार् वास्तविक प्रगति 

क्र. Waar राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 

स. त्र - 

व्यक्तिगत समूह सूक्ष्म कोशल व्यक्तिगत समूह सूक्ष्म कौशल व्यवितिगत समूह सुक्ष्म कोशल 

सूक्ष्म उद्यम उद्यम प्रशिक्षण सूक्ष्म उद्यम उद्यम प्रशिक्षण सूक्ष्म उद्यम उद्यम प्रशिक्षण 

स्थापित करने स्थापित करने (स्टेप-अप) स्थापित करने स्थापित करने (स्टेप-अप) स्थापित करने स्थापित कर्ने (स्टेप-अप) 

के लिए हेतु सहायता प्रदान किए के. लिए हेतु सहायता प्रदान किर के लिए हेतु सहायता प्रदान किए 

सहायता प्राप्त प्राप्त गए सहायता प्राप्त प्राप्त गए सहायता प्राप्त प्राप्त गए 

लाभार्थिरयो लाभार्थिर्यो लाभार्थिर्यो लाभा्थिर्यो लाभार्थिर्यो  लाभार्थियों लाभा्थिर्यो लाभार्थियों लाभार्थियों 

की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या कौ संख्या को संख्या कौ संख्या की संख्या की संख्या 

(यूडन्ल्यूएसपी) (यूटल्ल्यूएसपी) (यूडनल्ल्यूएसपी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 आंध्र प्रदेश 7389 1000 23914 9005 13500 26753 12259 687 67664 

2 अरुणाचल प्रदेश 16 0 20 12 22 28 89 ५4 213 

3 असम 472 0 420 90 36 470 126 80 1006 

4 faer 0 0 0 0 0 17134 438 0 412 

5 ewan 1993 497 1083 1862 911 3701 2687 1895 10505. 

6 गोवा 0 0 0 0 0 0 14 0 59 

7 गुजरात 19324 70 23754 8015 3287 31517 8914 934 43179 

8 हरियाणा 3348 1142 5495 1606 818 4724 1511 758 2440 

9. हिमाचल प्रदेश 33 0 170 24 2 112 68 1 262 

10 जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0. 200 0 2356 85 3 1380 

11 ्ारखंड 364 0 209 402 382 2874 81 35 438 

12 कर्नाटक 3541 4757 15853 3527 4030 13397 5080 7263 26644 

13 tea 813 1680 2696 1065 1830 3190 1668 ` 2252 5040 
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2 1 3 4 5 6 7 ` 8 9 10 

14 मध्य प्रदेश 15232 1585 33088 16743 1079 31439 11724 1856 27586 

15 महाराष्ट्र 6074 31501 40693 7449 34699 38669 6708 6764 56168 

16 मणिपुर 8 0 3335 8 0 131 0 0 1283 

47 मेघालय 24 0 47 52 0 154 0 0 0 

18 मिजोरम 29 130 230 216 330 3145 359 400 . 2755 

19. नागार्लेड 142 203 46 ` 130 196 154 296 609 864 

20. ओडिशा 5907 2593 5697 5168 4338 3356 2851 3088 7364 

21. पंजाब 14 0 0 66 0. 0 . 59 0 995 

22. राजस्थान 9404 11 5315 7305 48 ` 3355 5727 220 9131 

23. ` सिक्किम 86 0 0 80 70 320° 106 0 908 

24. तमिलनाडु 2065 1559 1224 ` 3925 4660 7198 5755 5386 29656 

25. त्रिपुरा 200 0 1014 362 20 1586 253 180 1688 

26. उत्तराखंड 992 0 1744 904 10 2168 725 0 1890 

27. उत्तर प्रदेश 3145 265 15281 7402 2541 52419 4605 904 31846 

28. पश्चिम बंगाल 5024 17571 7049 ` ` 4412 607 5878 6346 7065 24870 

29. अंडमान ओर ̀ निकोबार 43 0 ` 1 43 0 0 65 0 0 
Braye 

30. Weis 0 0 0 112 2 124 429 15 616 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 6. 0. 0 5 0 60 

32. दमन ओर दीव 0 0 ` 0 0 0 0 0 0 ष) 

33. दिल्ली 95 30 109 2298 213 548 306 10 1230 

34. पुदुचेरी 306 400 44 497 926 276 478 56 74) 

कुल 86083 64994 188531 82980 74557 257176 79817 40515 358893 
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दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें 

1566. श्री रमेश विश्वनाथ कारूटी : 

श्री निशिकात ga : 

श्री अब्दुल रहमान : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि: 

, (क) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान दूरसंचार सेवा 

प्रदाताओं कौ अक्षम ओर असंतोषजनक सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं 

से वर्ष-वार वे सेवा प्रदाता-वार् कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; 

(ख) इन पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) 

ERI सेवा प्रदाता-वार क्या कार्रवाई कौ गई है; 

(ग) क्या उपभोक्ताओं को बेहतर ओर संतोषजनक सेवा उपलब्ध 
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कराने के लिहाज से “os” संबंधी अधिनियम म सशोधन करके रसे 

ओर अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता रहै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्यारै ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या मोबाइल eat की अपर्याप्त संख्या ओर कमजोर 

सिगनल-क्षमता असंतोषजनक दूरसंचार सेवाओं का प्रमुख कारण है; 

ओर 

(च) यदि हां, तो राज्य-वार अधिक मोबादल car स्थापित करने 

ओर सिगनल-क्षमता बढ़ने के लिए सरकार ने क्य उपाय किए है? 

संचार ओर सूचना प्रौदीगिकी मंत्रालय में राज्य dat तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिद देवरा) : (क) 

पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक 

प्राधिकरण (टाई) को सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों क 

ait निम्नानुसार हैः . 

क्र. वर्ष सेवा प्रदाता कुल 

a. : 

बीएसएनएल एमरीएनएल भारती ZI रिलायंस वोडाफोन आईडिया अन्य 

1. 2009-10 859 309 1736 678 1000 881 425 370 6258 

2. 2010-11 680 181 1305 404 821 680 453 405 4929 

3. 2011-12 994 309 3969 955 2057 2471 1095 1076 12926 

4. 2012-13 946 290 4402 2129 2261 2681 1307 1539 15555 

(से 31 ज॑नवरी 

2013 तक) 

(ख) टाई मे प्राप्त वैयक्तिक उपभोक्ता शिकायतों को ferred 

संबेधित सेवा प्रदाता के पास भेज दिया जाता दै। 

(ग) ओर (घ) ae ने सेवा प्रदाता्ओं द्वार उपभोक्ता शिकायत 

निदान के लिए ards निर्धारित करने हेतु आधारभूत रूप से शक्तियों 

को प्रदान करने ओर as के विनियमो आदि का उल्लंघन करने से 

सेवा प्रदाताओं पर अर्थ दंड लगाने संबंधी अधिकार के बरे F og 

अधिनियम, 1997 मे संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव कौ 

समुचित जांच परख करने के बाद सरकार मसौदा विधेयक को उचित 

समय पर संसद मे प्रस्तुत करेगी। 

(ङ) ओरं (च) 31 दिसंबर, 2012 को समाप्त तिमाही कार्य 

निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर के अनुसार सेलुलर मोबाइल रेलीफोन सेवा 

प्रदाता सामान्यतः; नैटवकं संबधी पैरामीटरो के लिए निर्धारित सेवा 

गुणवत्ता sal का अनुपालन RW FI 

ag तिमाही कार्य निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्य के माध्यम से अपने 

ह्वार विनिर्धारित विभिन गुणवत्ता सेवा teed के लिए विनियत 

वैचमार्को, स्वतंत्र अभिकर्णो के माध्यम से सेवा गुणवत्ता जाच ओर 

मूल्यांकन एवं सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा के बारे मे उपभोक्ता-अवबोध 

मूल्यांकन के आधार पर अनुवीक्षण करता TI |
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अनुवर्ती कारवाई अतिरिक्त मोबाइल cet (यदि कोई है) के 

संस्थापन सहित तकनीकौ वाणिज्यिक मुदं पर आधारित संबंधित सेवा 

प्रदाताओं हारा कौ जाती FI 

भेर-वाणिन्यिक गंतव्यं an कनैक्टिविटी 

1567. श्री अम्बिका बनर्जी : 

श्री आधि शंकर : 

श्री ए. सम्पत : 

oft पीके. fay : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने उस विद्यमान नियम को समाप्त कर दिया 

हे/समाप्त करने का प्रस्ताव किया है जिसमें घरेलू एयरलाइनो कं लिए 

गैर-अर्थक्षम/गैर-वाणिज्यिक मार्गो पर कुछ उड़ान को भरना अनिवार्य 

था ओर अलाभकारी मार्गो पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को 

सन्सिडी देने के लिए एक सन्सिडी निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया 

है; | ॑ 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इससे हवाई faut 

पर कितना प्रभाव TEA की संभावना है तथा क्षेत्रीय वायु कनेकरिविरी 

को adem बनाने के लिए अन्य क्या कदम sam गए है; 

(ग) क्या घाटे मे चलने वाले मार्ग, लाभ कमाने वाले मार्गो 

कौ तुलना मे कम. है; 

(घ) यदिह, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालु वर्षं 

के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) घाटे मे चल रहे मार्गो को लाभ कमाने वाले मार्गो के 

साथ संतुलन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए 

गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय Wo राज्य पत्री (श्री के.सी, 

वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) art संवितरण दिशा-निर्देशो को 

समाप्त करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय में विचाराधीन ad 

है। एयरलाइनो को अलाभकारी मार्गो पर उड़ानें प्रचालित करने के 

लिए सच्िडी प्रदानं करने कं लिए अनिवार्य हवाई सेवा निधि के सृजन 

का प्रस्ताव 1241 पंचवर्षीय योजना मे शामिल.किया गया हे। 

(ग) से (ङ) Rey सेक्टर मेँ प्रचालनों पर से विनियमन हटा | 

लिया गया है। इस प्रकार West मार्ग संवितरणं दिशा-मिर्देशो के 
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अनुपालन कौ शर्त पर देश मेँ कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र 

है । मंत्रालय एयरलाइनों के मार्ग-वार लाभ/हानि का व्यौरा नहीं रखता। 

(हिन्दी) 

लड़कियों हेतु जागरूकता अभियान 

1568. श्री Weta नागोराव दूधगांवकर : 

stadt भावना पाटील गवली : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मे लडकियो के मध्य शिक्षा के प्रसार 

के लिए प्रखंड स्तर पर जागरुकता अभियान प्रारभ किया रहै; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ao az; | 

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य Aa को कितनी 
निधियां आवरित की गई है; ओर 

(घ). इस अभियान से अनुमानतः कितनी लड़कियों के लाभान्वित 

होने की संभावना है? | । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो शशी 

| थरूर) : (क) ओर (ख) प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिप 

wea शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीर्दएल) ad शिक्षा अभियान के 

अंतर्गत यह योजना देश के शैक्षिक दृष्टि से fred लोकों में 

बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्त्रीपुरुष संकंद्रित हस्तक्षेप हतु है। 
इस कार्यक्रम मे बालिकां कौ शिक्षा के लिए समुदाय का समर्थन 

जुटाने पर विशेष जोर दिया जाता है ओर स्कूल, समुदाय ओर घर 

मे बालिकां कौ शिक्षा के लिए सहायक वातावरण प्रदान करता 

है। एक अन्य योजना जिसे शैक्षिक दृष्टि से free sitet मे कार्यान्वित 

किया जा रहा है वह कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय योजना 

(केजीबीवी) है जिसमे उच्च प्राथमिक स्तर पर, मुख्यतः लाभवेचित 

जैसे अनुसूचत जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य fies वर्गं ओर 

गरीबी रेखा से नीचे बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों की व्यवस्था 

कौ OT tat है। 

(ग) ओर (घ) एनपीर्दजीईएल के तहत 2012-13 के लिए . 

राज्य-वार आवंटित निधियां ओर 2012-13 हेतु केजीनीवी योजनाओं 

के तहत् क्रमशः 4.2 करोड ओर 3.68 लाख बालिकाओं का विवरण 

संलग्न है।
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विवरण 1 2 3 4 

तर्ष 2012-13 के Gk एनपीईनीद्एल ओर 9. ओडिशा ; | 
आवाथित . 8 8061.11 1115.185 

केजीबीवी के लिए arated धनराशि ॑ 

20. पंजाब 1782.03 6.105 
(लाख रुपये) 

21. राजस्थान 5961.78 1294.780 
क्र. राज्य/सघ राज्य केजीबीवी एनपीईजीईएल : 

a. त्र 22. सिक्किम 524.93 ^ 

1 2 3 4 
23. तमिलनादु 1543.21 486.670 

1. आध्र प्रदेश 60690.14 = 2563.585 24. त्रिपुरा 204.36 6.410 

2. अरुणाचल प्रदेश 3484.13 12.930 25. उत्तर प्रदेश 29164.29 4196.222 

ॐ असम 1396.48 61.903 26. उत्तराखंड 543.87 131.230 

. बिहार 
4 | 22012.94 4556-716 27. पर्चिम बंगाल 3068.75 697.673 

5. छत्तीसगढ़ 2553.75 1336.300 
कूल 183938.44 24130.383 

6. दादया ओर नगर 34.21 * तव्यो धन भर 

हवेली "न राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो मे एनपीईजीईएत स्कौम ताग नर्ही Fi 

बीएसएनएल नप एमरीएनएल TAU | सेवाएं 
7. गुजरात 4918.84 755.570 नीएसएनएल ओर एमटीएनएल दूरसंचार are 

1569. श्रीमती सीमा उपाध्याय : 
8. हरियाणा 4193.32 243.350 : ; 

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : 

9. हिमाचल प्रदेश 137.95 44.700 श्री चंदकांत खैरे : 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5741.87 424.968 | at रवीन्द्र कमार पाण्डेय ; 

| श्री पी. करूणाकरन : 
11. Beas 6056.69 1689.020 जय सिह | 

। श्री संजय fae : 

12. कर्नाटक 4653.18 806.593 श्री सुशील कमार सिह : 

13. मध्य प्रदेश 10427.41 3364.615 श्री शिवराम गौडा : 

श्री दिलीप सिद जूदेव I 
14. महाराष्ट 2397.19 326.638 दि । 

श्री महेश्वर हजारी : `. 
15. मणिपुर 1698.25 5.090 

q | श्री नलिन कमार कटील : 

16. मेघालय 694.77 * श्रीमती ऊषा anf : 

17. मिजोरम 27.25 4.130 at हर्षं वर्धन : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
18. APIS 1965.74 ^ करेगे कि: -
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(क) क्या बीएसएनएल ओर एमरीएनएल अपने-अपने सेवा क्षेत्र 

में मूलभूत ओर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने मेँ सेवा मानक गुणवत्ता 

स्तर को पुरा नहीं करते है; 

(ख) यदि हा, तो राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है ओर मूल-भूत तथा मोबाइल टेलीफोन हेतु असंतोषजनक सेवाओं 

तथा खराब Azan कं लिए दोनों कम्पनियों कं विरुद्ध पृथक्-पृथक् 

कितनी शिकायतें मिली रहै; 

(ग) क्या खराब टेलीर्कोम नेटवर्क के कारण पिछले दो वर्षो 

ओर चालु वर्ष कं दौरान इन कम्पनियों से ad संख्या मे मोबाइल 

उपभोक्ता इनको छोड चुके है; 

(घ) यदि हा, तो इन कम्पनि्यो मे राज्य-वार्/संघ राज्यकषेत्र-वार 

कितने उपभोक्ता आए ह तथा कितने उपभोक्ता बाहर गए रहै; 

(ङ) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतो से निपटने के 

लिए उदासीन रवैया अपनाने के लिए अधिकारियों कौ जिम्मेवारी तय 

wt att a करने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्ष्या है तथा सेवाओं मे सुधार 

के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए ह एवं नेटवर्क आवरधन 

के लिए स्थापित किए जाने वाले मोबाइल tat का राज्य/संघ 

 राज्यकषत्र-वार व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
(डो. क्रुपारानी किल्ली) : (क) ओर (ख) भारत संचार निगम लि. 

(बीएसएनएल) ओर महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमरीएनएल) के 

बुनियादी टेलीफोन सेवा ओर मोबाइल टेलीफोन सेवा के कुछ उपभोक्ताओं 

 कोकभी-कभी सेवा कौ गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का सामना करना 

पडता है। तथापि, बीएसएनएल .ओर एमटीएनएल कौ दूरसंचार Bart 

सामान्यतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित 

सेवां कौ गुणवत्ता संनधी पैरामीरयो का पालन कर रही FI 

. (ग) ओर (घ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिरी (एमएनपी) का 

कार्यान्वयन होने के नाद दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 

बीएसएनएल से छोडकर जाने वाले मोबाइल उपभोक्ता केवल 0.88% 

है ओर .एमटीएनएल से बाहर जाने. वाले उपभोक्ता 2.46% FI 

(ङ) ओर (च) दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल ओर 

एमटीएनएल का वरिष्ठ प्रधन सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमो के 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 672 

कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता रै। तथापि, 

बीएसएनएल ओर एमटीएनएल ने सेवाओं कौ गुणवत्ता मे सुधार लाने 

के लिए निम्नलिखित कदम samt हैः- 

बीएसएनएल 

fast तथा वितरण पद्धति को yes करना। 

° विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण कैम्प। 

« भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) द्वार 

निर्धारित carat का पालन करने के लिए सेवा की 

गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरौ कौ निगरानी। 

* “परियोजना स्माइल" के माध्यम से उपभोक्ताओं की 

देखभाल (कस्टमर केयर) मे लगातार सुधार। 

* विभिन आकर्षक tice प्लान ओर विकसित बाजार 

रणनीतियो को लागू करना। 

° ्रोडरवैड सेवाओं, इटेलीजैट नेटवक सेवाओं ओर atsds 

आधारित मूल्य वधित सेवाओं जैसे वीडियो,गेम्/प्यूजिक 

अनि डिमांड आदि सहित मूल्य afta सेवाओं का प्रावधान ` 

करना। 

एमटीएनएल 

* erase fate को लागू करने की योजना। इस पद्धति 

से उपभोक्ताओं को सभी सेवाओं के लिए एक बिल प्राप्त 
होमा ओर इससे सेवाओं, प्रशुल्कं आदि के daa में 

उपभोक्ताओं के अनुरोधों का समाधान होगा। 

® विभिन उत्पादो ओर सेवाओं के लिए प्रशुल्कं कौ समीक्षा। 

* टेलीफोन facil के सरल भुगतान को सुकर बनाने के उपाय 
करना। | 

* विभिन सेवाओं के लिए नुकिग तथा dec ओर 

मोबाइल सेवा से सबंधित शिकातयों के लिए aioe 

पद्धति। - 

* एमरीएनएल के उपभोक्ताओं कं लिए विभिन सेवाएं जैसे 

नई सेवा के लिए पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए
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दुप्लीकेर बिल, विलो के भुगतान, वर्चुजल कोलिग Hrs 

अदि प्राप्त करने के लिए दिल्ली में संचार हाट तथा 

मुंबई मे उपभोक्ता सेवा केन्र (सीएससीएस) = 

बीएसएनपएल ओर एमरीएनएल तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं 

के आधार पर अपने दूरसंचार नेटवकं का संवर्धन करते Ft 

Bale सेवाओं का विस्तारण 

1570. श्री भूपेन्द्र सिंह : 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : 

श्री ताराचन्द भगोरा : 

श्री हरिभाऊ जावले : 

क्या नागर विपानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में उन विमानपत्तों जिनके निर्माण के लिए पिछले 

तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं के दौरान से आज तक जनता के 

प्रतिनिधिर्यो द्वारा मांग की गई है के क्या नाम है ओर इस 

aay मे सरकार द्वारा प्रस्ताव-वार क्या कदम za है; 

(ख) क्या देश के विभिन राज्यों मे हवाई dum सेवाओं में 

असंतुलन है; 

(ग) यदि हा, तो इस संबंध मेँ कितनी शिकायत, यदि कोई 

हो, प्राप्त हुई है ओर विभिन राज्यो मेँ नागर विमानन सेवाओं में 

संतुलन बिठने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए 

गए रहै; 

(घ) क्यादेश के सभी विमानपत्तनों कौ हवाई सेवा द्वारा जोड़ने 

का भी प्रस्ताव है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी oo क्या है ओर जलगांव 

विमानेपत्तन सहित नए विमानपत्तनं का विकास करने के लिए क्या 

योजना है? 

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री केसी. 

वेणुगोपाल): (क) उन एयरपोर्योँ से संबंधित विवरण, जिनके संबंध 

म विभिन राज्य सरकारो/जन प्रतिनिधियों से विकास तथा अपग्रेदेशन 

के अनुरोध प्राप्त हए ह तथा जो विभिन स्तरों पर विचाराधीन रहै, 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 
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(ख) से (घ) देशी सेक्टर पर प्रचालन डि-रेग्यूलेर किया गया 

है तथा उडानों का प्रचालन संबंधित एयरलादनोः द्वारा मार्ग संवितरण 

दिशानिर्ेशो का पालन करने करौ शर्तं पर अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता 

के आधार पर किया जा रहा है। सरकार द्वारा देश मेँ उत्तर-पूर्व कषतर 
सहित, विभिन्न कषतर मेँ विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता के` 
He बेहतर नियमन के लिए मार्ग संवितरण ` दिशानिर्देश तैयार किए 

गए है । तथापि यह एयरलाइनो पर निर्भर करता है कि वे मार्गं संवितरण 

दिशानिर्देश का पालन करते हुए ` यातायात aM तथा वाणिज्यिक 

व्यवहार्यतां के अनुसार किसी स्थान, विशेष के लिए विमानन सेवाएं 

उपलब्ध कराए | 

भारत सर्कार ने सेद्धातिक रूपमेंदेश मे 15 नए ग्रीन फील्ड 

एयरपोर्य के विकास का अनुमोदन दिया है जिसका विवरण निम्नलिखित 

हैः । | 

गोवा मे मोपां हवाईअडडा। 

महाराष्ट म नवीं मुंबई अतर्रष्टीय हवाईअडूडा तथा fay दुर्ग 

हवाईअडडा। | | 

कर्नाटक मेँ गुलवर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा. 

PARAS | 

केरल मे कन्नूर अंतर्यष्टीय तथा अर्णमूला अतर्रष्टरय हवाईअड्डा। 

उत्तरे प्रदेश मे कुशीनगर अतररष्टरीय हवाईअड्डा। 

ग्वालियर, मध्य प्रदेश मे डाबरा हवाईअड्डा। 

सिक्किम में tein हवाईअडडा (एएआई द्वारा विकसित) 

पश्चिम बगाल A दुर्गापुर stata हवाईअडडा। 

पुदुचेरी मे aaa अंतरराष्ट्रीय हवाईअडडा। 

महाराष्ट के अहमदनगर जिले मे शिरडी अंतरराष्ट्रीय 

हवाईअड्डा। | | 

(ड) महाराष्ट मे जलगांव एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण द्वारा एटी आर टाईप कं विमानो कं प्रचालन के लिए विकसित 

किया गया है। तथापि, इस एयरपोर्ट से/कं लिए वर्तमान मे कोई उड़ान 

परिचालन नहीं किया जा रहा है।
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वितरण 

उन हवाई अड्डों का विवरण जिनके विकास, विस्तार, sr ओर आधुनिकीकरण के लिए 

राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हए हैँ 

क्र. . राज्य का नाम हवाईअड रिप्पणियां 

a. कौ संख्या 

1 2 | : 3 . | 4 

1. आध्र प्रदेश 1. -वारगल SANT ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए Tl राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 

कर रही FI | | 

2. विजयवाड़ा SAM ज्ञपन पर हस्ताक्षर हो गए है! राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 

कर रही Zl 

3. कडप्पा  समञ्ञोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए है । भूमि सप दी गई है। परियोचना 

` पूरी होने वाली है। 

4. तिरुपति ` भूमि आशिक रूप से सप दी गई है, शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य 

| प्रगति पर है। 

2. जम्मू ओर कश्मीर .. 5. जम्मू (सी) राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण ओर सेना से भूमि हस्तांतरण का कार्य 

| ) प्रगति पर है। 

3. Fras । : 6. देवघर | सम्मता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति 

| | पर हे। † | 

4. wer 7. बेलगाम Sagi ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए दै । भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति 

पर हे। 

8. हुबली ` ` राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सपदीहै। 

Shan कौ तैयार कौ जा रही Ft 

5. केरलं , %. Fraga | अतिरिक्ति भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 

6. ` ओडिशा , 10. इ्यरसुगुडा | भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति परं है। 

7. पंजाब ` 11. भिंडा (सई) न्यू सिविल एनक्लेव स्थापित किया गया है। 

12. लुधियाना : राज्य सरकार द्वारा विस्तार ओर उन्नयन के लिए भूमि उपलब्ध कराई 

| जानी है। 

13. चंडीगढ़ (सीई) कार्य प्रगति पर हे। 

(मोहाली as) 
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1 2 3 4 

8. राजस्थान ` 14. किशनगढ़ 

15. जोधपुर (सीई) 

9. तमिलनादु 16. कोयंबटूर 

17. तूतीकोरिन 

10. संघ शासित क्षेत्र 18. अगाती 

11. 19. Feat 

राज्य सरकार द्वारा भूम अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 

प्रस्ताव की जांच की जा रही है। 

राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 

राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है। 

favo कौ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण ओर सीञरजेड क्लीयरेस 

के लिए प्रस्ताव कौ अनुशंसा कौ है! पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की 

ओपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा है। 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण ओर 

लैगून aa मेँ निर्माण कार्य के लिए अनुमति (20.84 was) के लिए 

अनुरोध लक्षद्वीप प्रशासन को भेजा गया है। 

हवाई aes का विकास एटीआर-72 विमान प्रचालनो के लिए किया 

गया है ओर 17 जनवरी, 2013 से अनुसूचित Waren चालू कर feu 

गए =I 

एयर इंडिया के पायलर 

1571. श्री उदय प्रताप सिंह : 

श्री डी.बी. चन्दे गौडा : 

श्री सुभाष aga anes : 

श्री संजय धोत्रे : 

श्री agra सिंह 

श्री अशोक अर्गल : 

श्री पद्मसिंह बाजीराव पारील : 

श्रीमती सुमित्रा महाजन : 

श्री नीरज शेखर : 

श्री ई.जी, सुगावनम : 

क्या नागर विमानन wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) एयर इंडिया के पायलट से क्षमता से कम कार्यलेने कौ 

घरनाएं सामने आई रहै; 

(ख) यदि हां, तो free तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं के दौरान तत्सबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके अधिकार क्षेत्र क्या 

= ओर सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई at गई हे; 

(ग) क्या देश मे प्रशिक्षित/अनुभवी पायलयों कौ कमी है तथा 

यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है एवं एयरलाइन-वार इसके क्या 

कारण है; 

(घ) इसके परिणामतः कितनी हवाई सेवाएं प्रभावित हई/कितनी 

वित्तीय हानि हुई; 

(ङ) अगले तीन वर्षो में प्रशिक्षित पायलयो कौ अनुमानित वांछित 

संख्या क्या है एवं इस आवश्यकता से निपरने के लिए क्या कदम 

उठाए गए है; 

(च) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया के पायलयरो की संख्या 

ओर व्यौरां क्या है जिन्होने एयर इडिया छोड दिया तथा gas लिए 

चिन्हिति कारण क्या है; ओर 

(छ) इस Way मे सरकार द्वार क्या सुधारात्मक कदम saw 

गए रहै? 

नागर विमानन म॑नालय पे राज्य मंत्री श्री कसी. 

` वेणुगोपाल) : (क) ओर (ख) जी, नही । यद्यपि छः बी747 विमान 

ग्राउंड होने के कारण इस विमान का प्रचालन करने वाले पायल 

की सेवाएं फिलहाल कमली जारहीरहै।
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(ग) देश A आवश्यकता के अनुरूप टाइप te कमांडर की 
कमी है। ter विमानन उद्योग के विकास तथा एयरलाइनों द्वारा अपने 
विमान बेड मेँ नए विमान शामिल करने के कारण gen है। तथापि 

पर्याप्त मात्रा मे सह पायलट उपलब्ध है ओर एयरलाहनों मे नियुक्त 

C1 कमांडर कौ कमी को पूरा करने हेतु विदेशी पायलयो को दिनांक 
1.12.2010 & सीएञआर सेक्शन-7, vase क्रू Ruse, सिरिज-~' जी ' 

भाग-॥ के अनुसार वैधीकृत किया गया है। दिनांक 28.02.2013 कौ 
स्थिति के अनुसार घरेलू एयरलाइनों द्वारा नियुक्त किए गए पायलयें 

कौ संख्या निम्नानुसार दैः 

एयर इंडिया - 21 

एलाइस एयर - 11 

जेर एयरवेज - 86 

ङि एयरलाइन्स  - 50 

Page  - 63 

ब्लू डर - 08 

गैर-अनुसूचितं ओंपरेटर - 85 

(घ) नागर विमानन म॑त्रालय/नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 

tat जानकारी अनुरकषित/संकलित नहीं की जाती है। 

(ङ) अपनी प्रचालन dat आवश्यकताओं कौ पूर्तिं के उद्य 

से एयरलाइने पायलरो कौ भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है। 

(च) ओर (छ) एयर इंडिया में जनवरी, 2012 से अब तक 

5 Wael ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कौ मांग की है तथा 4 Wael 
से वैयक्तिक कारणो से त्यागपत्र दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस मेँ 

दस (10) पायलरो ने उक्त अवधि सेवा से त्याग किया है। 

(अनृकाद। 

अतिरिक्त स्थैक्टूम 

1572, श्री देवेन्द्र नागपाल ; 

श्री खगेन दास : 

श्री सुशील कुमार सिंह : 

श्री एन. कृष्टप : 
श्री रमेश राठौड़ : 

6 Ard, 2013 लिखित उत्तर 680 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः | 

(क) क्या सरकार ने सविदा सीमा से परे अतिरिक्त aed 

हैतु want संबंधी निर्णय को अंत्तिम रूप देकर कार्यान्वितं कर दिया 

हे। 

(ख) यदि हा, तो तत्संबेधी संपूर्ण ब्योरा क्या है 

(ग) अतिरिक्त स्पैक्टूम रखने वाले कपनिवां कौन सी रहै; 

(घ) अतिरिक्त स्थैक्टूम वाली कम्पनियों से age गए या वसूले 
जाने वाले अतिरिक्त Ween प्रभारो का कम्पनी-वार व्यौरा क्याहै; 
ओर 

(डः) अतिरिक्त Baca के प्रभारों को ager के लिए सरकार 

नै क्या कदम उठाए हैँ ओर इन्हं न चुकाने पर संचालकों के खिलाफ 

क्या कार्रवाई कौ है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) 

ओर (ख) जी, हां। आवश्यक आदेश 28.12.2012 को जारी किया 

जा चुका है। आदेश कौ प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। 

(ग) ओर (घ) जीएसएम स्पेक्ट्रम के संबंध मे लाइसेसधारकों 
के विरुद्ध एक बारगी Mace प्रभारो के कारण मांग उठाई गई है। 
एकबारगी Hae wan के कारण मांग का कम्पनी-वार व्यौरा 

निम्नानुसार हैः- 

क्र.स. लाइसेसधारक को नाम राशि करोड मे 

1 2 ` 3 

1. भैसर्सं बीएसएनएल 6911.86 

2. मैसर्स एमरीएनएल 3205.71 

3. Fad भारती एयरटेल लिमिटेड 5201.24 

4. wad एयरसेल लिमिटेड 1351.51 

5. भेसर्स बीपीएल लूप मोबाईल लिमिटेड 606.72 

6. Fad ferme 14.25 
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1 2 3 

7. Fad आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड 1882.00 

8. ted आरटीएल 173.47 

9. Hed स्पाईस कम्यूनिकेशन्स 231.50 

10. Fae वोडाफोन लिमिरेड 3599.40 

कुल 23177.66 

(ड) मामला न्यायाधीन है। 

वितरण 

भारत सरकार 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

दूरसंचार विभाग 

उल्ल्यूपीसी स्कध 

सं-पी-11014/19/2008-पीपी (भाग-1) दिनाक 28 दिसम्बर, 2012 

आदे 

विषयः मौजूदा arden सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित 

जीएसएम/सीडीएमए स्येक्टूम के लिए एक कालिक 

Waa प्रभार प्राप्त करना। 

भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का अधिनियम सं.13) 

की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण A केन्द्र सरकार, दूरसंचार 

सेवा प्रदाता द्वारा 900 मेगाहर्दूज ओर 1800 मेगाहर्दज मे धारित 

जीएसएम Maen के एक-कालिक स्पेक्ट्रम प्रभार कौ निम्नलिखितं 

at निर्धारित करती है। 

(i) 6.2 मेगाहर्दन (जीरएसएम) के अतिरिक्तं धारित Maen 

के लिए दिनांक 01.07.2008 से दिनांक 31.12.2012 

तक लागू दरं अनुबध मे दी गई अनुसूची दर के अनुसार 

होगी । 

(ii) 4.4 मेगाहर्दूज (जीएसएम) के अतिरिक्त धारित Baer 

के लिए दिनाक 01.1.2013 से लागू एक-कालिक WAR 

अनुबध मेँ दी गई अनुसूची दर के अनुसार em यदि 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 682 

लाइसेसधारक इसका भुगतान नहीं करना चाहते तो वे 

4.4 मेगाहर्दूज के अतिरिक्त स्पेक्टूम को वापस कर सकते 

él 

(1) दिल्ली, Fae, कर्नाटक ओर राजस्थान सेवा Bal के Gay 

मे दिनाक 01.01.2013 से लागू 1800 मेगाहर्टन कौ दरें 

अनतिम है ओर नीलामी से निर्धारित दर उपलब्ध होने 

पर sé इसके लिए समायोजित किया जाएगा। 

(iv) 900 मेगाहर्टज ड के बरे मै अपनाई गई प्रक्रिया के 

अनुसार सभी सेवा क्षेत्रो मे इन दरों को नीलामी द्वारा 

निर्धारित दर उपलब्ध aA पर इसके लिए समायोजित 

किया जाएगा। 

(५) एक से अधिक बैड (900 मेगाहर्दून ओर 1800 Aes) 

मे धारित स्पेक्ट्रम के मामले मे aH)! VAR कौ गणना 

के लिए 4.4 neds कौ सीमा के संबंध F पहले 1800 

मेगाहर्दज बैड मे धारित Gan को गिना जाएगा। 

(vi) इन दरौ को समान अनुपात्त आधार पर लाइसेंस को शेष 

अवधि के लिए धारित स्पेक्ट्रम कौ लागू मात्रा के संबंध 

मे वसूल किया जाएगा। 

(भा) इन ward को वार्षिक आधार पर गैर-व्याज आधारित 

अग्रिम रशि के रूपमे माना जाएगा ओर नीलामी से 

निर्धारित की गई दर उपलब्ध होने पर इन्हे समायोजित 

किया जाएगा। 

2. 300 मेगाहर्दज Ss मे 2.5 मेगाहर्टूज बैड के अतिरिक्त धारित 

सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए दिनाक 1.1.2013 से लागू एक-कालिक 

स्पेक्ट्रम प्रभार कौ दर् के संबंध मे आदेश अलग से जारी कर् दिया 

जाएगा। | 

3. भुगतान कौ शर्त 

CAMARA को 9.75% कौ दूर से व्याज पर विचार 

करते हुए लाईसंस के शेष वर्षो के लिए (इस प्रकार कि भुमतान 

करी जाने वाली अंतिम किस्त लाइसस कौ अवधि समाप्त होने 

से पहले आने वाले 12 केलैडर माह के बाद नहीं आए) समान 
वार्भिक feat मे भुगतान करने कौ अनुमति प्रदान कौ गई 

Cl इसके साथ-साथ लाइससधारकों को एक अथवा अधिक 

किस्त के अग्रिम भुगतान अथवा बाद मेँ भुगतान करने का 

विकल्प भी प्राप्त होगा।
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4. उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2013 से लागू होगा। 2. अध्यक्ष, TE | 

5. इसे दिनांक 28.12.2012 कौ डायरी सं.1859-सलाहकार (वित्त) 3. 

के जरिए दूरसंचार विभाग के वित्त प्रभाग कौ सहमति से जारी किया 4. 

प्रमुख सतर्कता अधिकारी, दूरसंचार आयोग। 

shit पीएडटी, लेखा परीक्षा, दिल्ली । 
गया है। | 

| 5. वरिष्ठ डीदीजी (डन्ल्युपीएफ), दूरसचार विभाग। 

(आरके निरंजन 6. वरिष्ठ डीडीजी (एएस), दूरसंचार विभाग। 
सहायक बेतार सलाहकार, भारत सरकार । । 

7. निदेशक, SAN अनुश्रवणं संगठन, नई दिल्ली । 
प्रतिलिपिः । 

8. निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा, दूरसंचार विभाग। 

1. सचिव (टी), सभी सदस्य, दूरसंचार आयोग। 
(et) दस्य, दु 9. सभी अभिगम सेवा yer 

विवरण 

मौजूदा दूरसचार सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित जीएसएम स्पेक्ट्रम क लिए एकल-अवधि 

Maer WIR की दर^मेगाहर्ट्ज^वर्ष की अनुसूची 

क्र.सं. एलएसए 1800 मेगाहर्दज TS 900 मेगाहर्दूज बैड 

Moen ५५२" May cog 

01.07.2008 @ 01.01.2013 से 01.07.2008 @ 01.01.2013 से 

31.12.2012 की अगे कौ अवधि के 31.12.2012 की अगे की अवधि के 

अवधि के लिए 6.2 लिए 4.4 ete अवधि के लिए 6.2 लिए 4.4 Heda 

weds से अधिक से अधिक aan मेगाहर्टून से अधिक से अधिक Gam 

स्पेक्ट्म के लिए के लिए दर/ स्पेक्ट्म के लिए के लिए दर, 

दर/मेगाहर्ट्ज/ वर्ष मेगाहर्दज/वर्षृ दर/मेगाहर्टूज/ वर्ष मेगाहर्दूज/ वर्ष 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 2.97 11.48 5.94 22.96 

2. असम 0.14 0.35 0.28 0.70 

3. बिहार 0.29 1.86 0.58 3.72 

4. दिल्ली 4.92 19.41 9.84 38.82 

5. गुजरात 3.14 8.99 6.28 17.98 

6. हरियाणा 0.62 1.86 1.24 3.72 

7. हिमाचल प्रदेश 0.03 0.31 0.06 0.62 
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1 2 3 4 5 6 

8. जम्मू ओर कश्मीर 0.06 0.25 0.12 0.50 

9. कर्नारक 5.96 9.24 11.92 18.48 

10. केरलं 1.17 2.61 2.34 5.22 

11. कोलकाता 2.25 4.55 4.50 9.10 

12. मध्य प्रदेश 0.50 2.16 1.00 4.32 

13. महाराष्ट 5.45 10.51 10.90 21.02 

14. मुंबई 5.87 19.00 11.74 38.00 

15. पूर्वोत्तर 0.06 0.35 0.12 0.70 

16. ओडिशा 0.14 0.81 0.28 1.62 

17. पंजाब 4.37 2.69 8.74 5.38 

18. राजस्थान 0.93 1.88 1.86 3.76 

19. तमिलनाडु 6.71 12.24 13.42 24.48 

20. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 1.30 3.05 2.60 6-10 

21. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 0.88 4.30 1.76 8.60 

22. पश्चिम बगाल 0.03 1.03 0.06 2.06 

[feet] उनकी 25 प्रतिशत aie आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित 

1573, श्री कामेश्वर dar : 

श्री भूदेव चौधरी : 

श्री पूर्णमासी राम : 

श्रीमती कमला देवी पटले : 

निजी विद्यालयों में ईडन्ल्यूएस का प्रवेश 
करना अनिवार्य है ओर यदि हा, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ख) इस प्रावधान से राज्य-वार व वर्ष-वार अब तक कुल कितने 

विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है; ` 

(ग) क्या देश ओर राजधानी के विभिन प्रतिष्ठित स्कूलों ने 

ance अधिनियम के उक्त मार्गनिदेश का पालन नर्ही किया है; 

क्या मानव संसाधन विकास dat यह बताने की कृपा करेगे (घ) यदिहां, a te स्कूलों का ब्योरा क्या है ओर उनके विरुद्ध 

किः क्या कारवाई की गई है; 

(क) क्या शिक्षा का अधिकार (sme) अधिनियम, 2009 (ङ) स्कूलों दारा किए जाने वाले ta कदाचार को रोकने के 

के मार्गनिदेशो के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल के लिए लिए सरकार ने क्या प्रविधि अपनाई है; ओर
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(च) ` उक्त प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन के उदेश्य से गरीबजनों 

को जागरूकं बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. weit 
थरूर) : . (क) निःशुल्क wa अनिवार्य नाल शिक्षा का अधिकार 

(आरटीरई) अधिनियम कौ धारा 12(1)(ग) मे व्यवस्था है कि-विशिष्ट ` 

श्रेणी के स्कूल ओर भैर-सहायता प्राप्तं निजी स्कल, कक्षा-1 मेया `. 

पूर्व प्राथमिक मे, जैसा मामला हो), उस कक्षा की संख्या कौ 25% 

सीमा तक कमजोर वर्ग ओर लाभ वंचित समूह से संबंधित. पड़ोस 

के बच्चो को दाखिला SF ओर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 

जब तक पूरी न हो, प्रदानः करेगे। । 

(ख) से (घ) स्कूलों दवाय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा ` 

का अधिकार अधिनियम at धारा 12८1) (ग) के उपबंध पर नजर 

रखने ओर कार्यान्वित करने कौ जिम्मेदारी राज्य सरकारों कौ होती 

el शिक्षा कां अधिकार अधिनियम कौ धारां 12(1)(ग) के अनुसरण 

मे देश के विभिन गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों मे दाखिल बच्चो कौ 

. संख्या से संबधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। देश भर 

के बहुत से गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) सहित विभिन उपब॑धो को चुनौती 
देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में कई रिर याचिकाएं दायर की 

शी । माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने 12 अप्रैल, 2012 क निर्णय 

मे आरटीई अधिनियम की साविधिक वैधता को मान्य ठहराया है। 

(ङ) आरटीई अधिनियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 

आयोग (एनसीपीसीआर) ओर wa बाल अधिकार संरक्षण 

(एससीपीसीआर) आयोगो द्वारा इस अधिनियम के अतिर्गत बच्चे के 

अधिकार को निगरानी के लिए ओर स्थानीय प्राधिकरण दवारा शिकायतों 

के समाधान. कौ व्यवस्था कौ गई FI 

(च) सरकार ने ' शिक्षा का हक अभियान" शीर्षक से 11 नवम्बर्, 

2011 से धारा 12(1) (ग) के अधीन sree सहित आरटीई अधिनियम 

के उपबंधो कौ सामुदायिक गतिशीलता ओर जनजागरण के लिए एक 

Teer अभियान शुरू किया है। इस अभियान मे वच्चो, शिक्षकों 
ओर समुदाय सदस्यों के साथ स्कूल स्तर पर अन्तःक्रिया ओर इसके 

साथ-साथ मीडिया ओर संचार प्रयास शामिल है 

[ अनुवाद) 

हवाई atest का स्तरोनयन/नवीनीकरण,/विस्तार 

1574. श्री सुल्तान अहमद : 
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, श्री वैजयंत पांडा : 

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : 

श्री नामा नागेश्वर राव : 

st. रतन सिंह अजनाला : 

श्री रवनीत fee 

श्री एन. चेलुवरया स्वामी 

श्री भूपेन्द्र सिंह : 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : 

श्री नित्यानंद प्रधान : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने राज्यो में हवाई 

अड्ड के निर्माण/स्थापना/स्तरोननयन/आधुनिकीकरण,/ विस्तार नवीनीकरण 

कं लिए कोई अनुरोधप्रस्तावं प्राप्त हए हैः 

(ख) यदि हा, तो पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान 

तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा VS अनुरोधों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है एवं वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ओर प्रस्ताव-वार व्यौरा क्या है; 

(ग). क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत देश 

मे नए ग्रीन फौल्ड हवाई asia हवाई अड्ढ के स्तरोलयन 

कौ स्वीकृति दी है/स्वीकृति देने का प्रस्ताव दै; 

(घ) यदिह, तो व्यौरा क्या दै तथा इसकी वर्तमान स्थिति ओर 

लक्ष्य प्राप्ति की तारीख क्या है एवं कपनियां यदि कोई कार्य में लगी 

a, का व्यौरा क्या है तथा इन पर स्थान-वार ओर राज्य-वारं कितनी 

राशि व्यय हुई/व्यय होने कौ संभावना है; 

(ङ) पंजाब सहित देशं के विभिन राज्य में हवाई अड्डों क 

निर्माण/विस्तार/स्तरोननयन/नवीकरण।विकास की स्थिति क्या है तथा wa 

मामले कौन-कौन से है जहां परियोजनाएं निर्धारित समय से dhe चल 

रही है तथा हवाई Been लंबितता के क्या कारण है; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस संबंध मेँ उक्त परियोजनाओं के कार्यो 

की गति दिने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए तथा देश 

मँ बेद पडे हवाई अदो के नवीकरण/पुनर्विकास/दोबारा शुरू करने 

के लिए क्या सुधारात्मक कदम sam गए? , 

नागर विमानन मंत्रालय ये राज्य मत्री (श्री -के.सी, 

वेणुगोपाल) : (क) जी, et
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(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (vende) द्वारा विभिन 

राज्य सरकारों को ओरं से प्राप्त अनुरोधौं के आधारं पर शुरू at 

गई/की जा रही हवाई परियोजनाओं का sia विवरण-1 पर दिया गया 

el 

(ग) जी, a 

(घ) जिन wees हवाई अड्डा परियोजनाओं को ‘ सिद्धांत 

रूप मे' अनुमोदित किया जा चुका है, उनका व्यौरा ओर saat वर्तमान 

स्थिति संलग्न विवरण-॥ मेँ दी गई है। 

(ङ) Ware के हवाईअड्डौ के निर्माण।विस्तार/स्तरोनयन की 

वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-1॥! मे दी गई है। राज्य सरकारों ओर 

अन्य एजेंसियों दारा अपेक्षित भूमि को, निःशुल्क ओर सभी ऋणभारों 
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से मुव, सषि जाने मेँ विलम्ब, विभिन wife कौ ओर से अपेभरित 
feta दासिल करने मे बाधाओं विलम्ब आदि कौ वजह से 

परियोजनाओं की प्रगति में विलम्ब. होते ह) 

(च) एक समर्पित परियोजना दल द्वारा कार्यो की नियमित रूप ` 

से मोनीररिग कौ जाती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली 

ford को दूर करने ओर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के 
लिए स्थल निरीक्षणो ओर समन्वय बैठक मे समीक्षा के जरिए स्थल 

पर नियमित Hee सुनिश्चित करने के उदेश्य से परियोजना मोनीररिग 

एवं गुणवत्ता आश्वस्त (पीएमक्यूए) विभाग स्थापित किया गया। 

` हवाईअदडो पर जांच किए जाने के उदेश्य से. अध्यक्ष, एएआई द्वारा 
हवाईअड्दे/एएञई मुख्यालय, नई दिल्ली मे नियुक्त अधिकारियो/ षत 

के क्षेत्रीय कार्यपालकं निदेशक द्वारा ओचक ara किए जाने का निर्णय 

लिया गया है। 

विवरण 

उन हवाई अड्डों का न्यौरा, जिसको विकास. विस्तार, स्तरोन्यन तथा आधुगिकीकरण के लिए 

पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ण के दौरान राज्य aan से अनुरोध प्राप्त हुए हैं 

क्र.सं. राज्य का नाम वर्ष हवाई age रिप्पणियां 

| का नाम 

1 2 3 4 5 

1. राजस्थान 2009 किशनगदट् राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। 

2. तमिलनादु 2010 कोयंबटूर राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। 

2010 तूतिकोरिन राज्य सरकार भूमि अर्जित कर रही है। ` 

4. संघ शासित क्षेत्र 2010 अगाती ` विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वार पर्यावरण तथा सीआरजेड 

| क्लीयरेस के प्रस्ताव को संस्तुत कर दिया गया है। पर्यावरण 

एवं वन मंत्रालय के ओपचारिक अनुमोदन कौ प्रतीक्षा 

है। 10 एकड़ भूमि के अर्जन तथा लागूनं क्षेत्र 

(20.84 एकड़) में निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति 

हेतु अनुरोध लक्षद्वीप प्रशासन को भेजा गया है। 

5. ओडिशा 2011 जम्भू आरसुगुडा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। 

6. - आध्र प्रदेश 2011 तिरुपति आशिक भूमि सौपदी गई है ओर शेष भूमि का अधिग्रहण 

किया जा रहा है। 
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1 2 3 > 

7. Tt ` 2012 लुधियाना विस्तार एवं स्तरोननयन के लिए राज्य सरकार को भूमि 

: उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। 

8. = ARGS 2012 देवघर Sage ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। भूमि अधिग्रहण 

कियाजारहाहै। 

9. कर्नाटक 2012 बेलगाम राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा zt 

10.. 2013 Bact राज्य सरकार द्वारा भूमि एएआई को सोप दी गई TI 

Sian तैयार कौ जा रही रै) 

विवरण 

देश में ‘aan’ रूप से अनुमोदन प्रदान किए ग ग्रीनफौल्ड हवाहभद्डों कौ स्थिति 

क्र.सं. परियोजना का नाम तथा राज्य वर्तमान स्थिति 

1 | ` 2 3 

1. गोवा मे मोपा हवाईअडडा भारत सरकार ने मार्च, 2000 मे गोवा मे मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे 

2. महाराष्ट म नवी मुम्बई अंतररष्टरीय हवाईअङ्डा 

की स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को “सैद्धातिक' अनुमोदन 
प्रदान किया है। गोवा सरकार ने सूचित किया किं हवाईअड्डा परियोजना 

के लिए अपेक्षित भूमि का प्रमुख भाग (1270 Uns) पहले ही अधिगृहीत 

किया जा चुका है ओर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अवधारणा अभिकल्प, 

बोली दस्तावेज, परियोजना yaar परामर्श दस्तावेज आदि तैयार करने 

ओर आवश्यक पर्यावर्णीय स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रियामेभीहै। 

इसके अतिरिक्त, गोवा के मुख्य Hat की अध्यक्षता मे एक संचालन समिति 
का भी गठन किया गया है जो हवाईअड्डे के विकास के सभी पहलुओं 

की जांच करेगी। 

भारत सरकार ने जुलाई , 2007 मे सार्वजनिक निजी waar के माध्यम 

से नवी मुम्बई हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफौल्ड हवाईअडडे की स्थापना के 

लिए महाराष्ट सरकार को Gallas अनुमोदन प्रदान कर दिया है। महाराष्ट 

सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए विभिन गतिविधियां आरंभ कर 

दी ह जैसे पहाड़ी क्षेत्रो की कटाई व भराई द्वारा भूमि विकास, ईएचवीरी 

लाईनों का स्थान परिवर्तन, जल आपूर्ति, ऊर्जा आदि। 22.11.2010 को 

 प्रमोटर द्वारा पर्यावरण तथा तटीय विनिमय जोन (सीभारजेड) व्लियरेस 

प्राप्त की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयनं को सुलभ बनाने के लिए 

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव कौ अध्यक्षता मे एक राज्य स्तरीय समन्वय 

समिति यथा परियोजना मोनीटरिग तथा क्रियान्वयन समिति (पीएमञआईसी) 

का गठन किया गया है। 
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महाराष्ट मे सिधुदुरग 

कर्नाटक मे ya, बीजापुर, हसन तथा 

शिमोगा एयरपोर्ट 

भारत सरकार ने सिततम्बर, 2008 में सिधुदुर्ग मे एक ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे 

को स्थापना के लिए महाराष्ट सरकार को ' सेद्धातिक' अनुमोदन प्रदान 

किय है। महाराष्ट सरकार ने इस हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट 

ओद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को नोडल एजेसी के रूपमे 

नियुक्त किया है। एमआईडीसी हारा 271 दैक्टर भूमि अधिग्रहीत कौ गई 

21 sient सिधुदुर्ग हवाईअडडा प्रा-लि. (आईएएसपीएल) इस 

हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए रियायतग्राही है। 21.12.2011 

को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लियरेख प्राप्त कौ ag FI 

हवारईअड्डा कपनी ने कार्य आरंभ करने के लिए मास्टर प्लान को अंतिम 

रूपदेने की प्रक्रिया आरभ He aT FI 

गुलबर्ग, नीजापुर, हसन तथा शिमोगा मे हवाईअड्डे कौ स्थापना के few 

कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा "सैद्धातिक तौर पर” 

अनुमोदन किया गया है। इन Tastes परियोजनाओं कौ वर्तमान स्थिति 

निम्नानुसार हैः 

शिमोगा : राज्य सरकार तथा fern एयरपोर्ट डेवलपर्मेर प्रा.लि. 

(एसएडीपीएल) के बीच दिनाक 02.04.2008 को परियोजना विकास करार 

(पीडीए) किया गया था। एसएडीपीएल को 680 whe अपेक्षित भूमि 

पहले ही सौपी जा चुकी है ओर रियायतग्राही तथा कर्नाटक राज्य सरकार 

के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर कर feu गए है। परियोजना पूर्ण होने 

के अंतिम स्तर पर है ओर इसके दिसम्बर, 2013 तक पूरा होने की संभावना 

हे। 

गुलबर्ग : कर्नाटक राज्य सरकार तथा गुलबर्ग एयरो डवलपर्मेट प्रा. 

` लि. (जीएडीपीएल) के बीच पीडीए पर हस्ताक्षर हो गए है। डीएडीपीएल 

को अपेक्षितं 670 एकड़ भूमि पहले ही drt गई है। परियोजना पूर्णता 

के अंतिम स्तर पर है ओर इसके मई, 2013 तक पूरा होने कौ संभावना 

हे। 

हसन : कर्नाटक सरकार ने हवाईअड्डे के विकास का कार्य Aaa जूपिरर 

एवियशन एण्ड लोजिस्टिक लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना के लिए 

चिन्हित 960 was भूमि मे से 536.24 एकड़ भूमि रियायतग्राही को सप 

दी गई है! 250 मीटर तक चार-दीवारी का निर्माण कार्य पूराहो गया 

ra 

लीजापुर : कर्नाटक सरकार तथा Fad ari एविएशन प्रा.लि. के बीच 

हवाईअडडा परियोजना के विकास के लिए दिनांक 18.01.2010 को पीडीए 

पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने सूचित किया है किं वह प्रस्तावित 
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5. केरल मे ma अंतर्राष्ट्रीय हवाईअडडा 

6. उत्तर प्रदेश मे कुशीनगर अतर्रष्टरीय हवाईअड्डा 

7. डाबरा SAVES, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 

8. ` एएआई द्वारा सिक्किम में विकसित पाक्योग 
| हवाईभड्डा 

9. पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अतर्ष्टरीय हवाई अड्डा 

` हवाईअड्ढा परियोजना के स्थान परिवर्तन के लिए विचार कर रही है। 
स्थल को अतिम रूप दिए जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा। 

इसलिए, ग्रीनफौल्ड हवाईअद्डा नीति के अनुसार, नए स्थान के लिए 

संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक ओपचारिकताएं 

नए सिरे से पूरी करना अपेक्षित है। 

केरल में कन्नूर पर नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत 

सरकार द्वारा केरल सरकार को जनवरी, 2008 A‘ सेद्धातिक तौर पर "* 

अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना को स्वयं बनाओ ओर प्रचालन 

करो (बीओओ) के आधार पर कार्यान्वितं किया जाना है। इस हवाईअड्डे 

के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा Had केरल ओद्योगिक अवसंरचना 

विकास निगम (केआईएनएफआरए) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त 

किया गया था। ted केआईएएल द्वारा इसके लिए 1278 एकड़ भूमि 

अर्जित कौ गई। एयर साइड निर्माण कार्यं कं लिए इंजीनियरिंग प्रापण | 

तथा निर्माण (ईपीसी) ठेका पहले ही परियोजना कपनी को प्रदान कर 

दिया गया हेै। 

उत्तर प्रदेश के कुश्शीनगर मे एक davies हवाई अड्डा बनाए जाने के 

लिए भारत सरकार द्वाश उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर, 2009 F सेद्धांतिक 

तौर ue” अनुमोदन प्रदान किय गया । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा eases 

फे विकास के लिए अर्हता हेतु. अनुरोध जारी किया गया है। 

मध्य प्रदेश के दतिया/ग्वालियरं जिले मेँ डाबरा परं anit हवाईअङ्डा 
बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा tad ्वालियर एग्रीकल्वर कंपनी 

लिमिटेड को दिसंबर, 2008 4 “सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया 
गया है। हवाईअड्डे के विकास का प्रस्ताव आरभिक स्तर पर है। 

 सिविकिम में पेक्योग पर एक ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए 

भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्तूबर, 2008 

मे “सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का 

निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है ओर इसके जून, 2014 तक 

पूराहोने की संभावना है। 

परश्चिम बंगाल मे वर्धमान जिले के अन्दल-फरीदपुर wails पर ग्रीनफील्ड 

CRIES बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा Aad sma 
waiters प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 को “सैद्धांतिके तौर 

पर” अनुमोदन प्रदान किया गया ei हवाईअड्डे का निर्माण कार्यं पहले 

ही आरंभ हो चुका है ओर इस कार्य की समाप्ति तिथि जुलाई, 2013 
rd ` 

॥।
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10. पुदुचेरी मे कराइकल sala हवाईअड्डा पुदुचेरी मे कराईकल क्षेत्र के पोनबेधी, पुधाकुडी तथा वारिचीकुडी राजस्व 

गाव के क्षेत्रीय स्थल पर ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत 

सरकार द्वारा dad कराइकल एयरपोर्ट प्रा.लि. को फरवरी, 2011 में 

‘Sale तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया। यह परियोजना विकास 

के आरभिक स्तर पर है। 

11. शिरडी अतररष्टरीय हवाई अड्डा, अहमदनगर जिला, भारत सरकार ने सैद्धातिक रूप मे महाराष्ट हवाईअड्डा विकास निगम 

महाराष्ट लि. (एमएडीसी) को काकडी गाव कोपारगाव तालुका, शिरडी के नजदीक, 

जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र मे जुलाई, 2011 को एक ग्रीनफील्ड 

हवाईअट्डा कौ स्थापना कौ अनुमति दी है। विकास कार्य पहले ही आरंभ 

किया जा चुका है ओर इस कार्य कौ समाप्ति तिथि 2015 है। 

12. अरणमुला अतररष्ट्रीय हवाईअडडा, केरल भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को “सेद्धातिक रूप" मे अरणमुला, केरल 

मे एक ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे की स्थापना कौ अनुमति दे दी । यह परियोजना 

विकास के आरभिक स्तर पर है। 

विवरण 

उनयन^एएजाईं हवाई HEST के आधुतिकी 

(प्रगति मे काम) 

क्रम हवाई अड्डे | कार्य का नाम | पीडीसी। 28.2.2013 tht 
सं. का नाम आरपीडीसी यथास्थिति को 

प्रगति 

1 2 3 4 5 

असप 

1. गुवाहारी एलजीबीआई हवाईअड्डे, गुवाहारी में eT का निर्माण दिसम्बर, 2013 कार्य प्रगति 

पर है। 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह .. 

1. पोर्ट न्लेयर em, एनेक्सी बिल्डिग, wa ओर लिंक आदि रैक्सीवे मार्च, 2013 कार्य प्रगति 

का निर्माण पर है। 

BT प्रदेश 

1. BST नए रर्मिनल भवन का निर्माण अप्रैल, 2013 कार्य प्रगति 

पर है। 



699 प्रश्नों के 6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 

1 2 3 4 5 

चंडीगढ़ 

1. । चंडीगढ् TH ओर संबद्ध कार्यो का विस्तार जून, 2013 कार्य प्रणति 

पर Fi 

चंडीगढ़ हवाई अड्डे (मोहाली साइड) मे नई अंतरराष्ट्रीय फरवरी, 2015 कार्य प्रगति 

हवाईअड्डे कं विकास का टर्मिनल विल्डिग पर sl 

गोवा 

1. गोवा नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण मई, 2013 कार्य प्रगति 

पर हे। 

गुजरात 

1. वडोदरा नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण मार्च, 2014 कार्य प्रगति 

परं Fi 

कर्नाटक 

1. मंगलौर मंगलौर हवाईअडडा मंगलौर पर एटीसी eat ओर अगस्त, 2013 ard प्रगति 

तकनीकौ sate के निर्माण | पर Bl 

मध्य प्रदेश 

1. खजुराहो नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (जोखिम अगस्त, 2013 कार्य प्रगति 

एवं लागत) ` पर है। 

महाराष्ट 

1. दिया रनवे ओर समानातर टैक्सी वे का विस्तार ओर gedit जून, 2013 कार्य प्रगति 

| पर है। 

2. पुणे पुणे हवाईअड्डा, पुणे मेँ Sm तथा सीआरईपी asa एवं सितम्बर, 2013 कार्य प्रगति 

प्रशासनिक sta का निर्माण पर हे। 

मणिपुर 

1. इम्फाल wr सहित लिंक cata का विस्तार जून, 2013 कार्य प्रगति 

पर है, 

इम्फाल हवाईअड्डे पर नये अधिग्रहण कौ गई नई अगस्त, ` 2013 कार्य प्रगति 

भूमि कौ चारदीवारी का निर्माण wei 
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फायर् स्टेशन का निर्माण ओर संबद्ध कार्य जून, 2013 कार्य प्रगति 

पर FI 

सुरक्षा होल्ड क्षेत्र का विस्तार मई, 2013 कार्य प्रगति 

पर है। 

पंजाब 

1. अमृतसर अमृतसर एयरपोर्ट पर रनवे 34 से प्रारभ टीडन्ल्यूआईएफ अक्तूबर, 2013 कार्य प्रगति 

पर समानांतर टैक्सी रैक पर FI 

राजस्थान 

1. बीकानेर aaa बिल्डिग, एप्रन ओर कार पार्क का निर्माण | मई, 2013 कार्यं प्रगति 

पर Fl 

2. जयपुर ई श्रेणी के ass बोडी जेट विमान कं परिचालन हेतु मार्च, 2015 कार्य प्रगति 

रनवे का विस्तार तथा सुटृढ़ीकरण। जयपुर एयरपोर्ट पर | पर है। 

el Meet प्रणाली का प्रावधान 

सिक्किम 

1. पाक्याग wean, सिक्किम मेँ नए हवाई अड्डे का निर्माण, ` जून, 2014 कार्यं प्रगति 

(एसएचः करटिंग तथा फिलिंग के लिए अर्थकार्य, पर FI 

जियोग्रिड रि-इनफोस्ड रिटेनिंग वाल, बाक्स aead, | 

एयरोडाम पेवमेर इत्यादि सहिते feta सिस्टम) 

(हिन्दी) (ग) उक्त लाइन पर किराया निर्धारित करने के लिए सरकार 

एयरपोर्ट wet का किराया 
ओर निजी ओंपेटर द्वारा क्या मानदंड नियत किए गए है; 

1575. St, मुरली मनोहर जोशी : (घ) क्या अन्य लाइनों को तुलना मे उक्त लाइन का प्रबंधन 

श्री एके.एस. विजयन : ओर सेवाएं निम्नतर गुणवत्ता की है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा 

श्री दिनेश चन्द यादव : क्या है ओर इसके क्या कारण है तथा इस Tay मेँ क्या कदम उठाए 

WW 
क्या शहरी विकास मंत्री यह sat कौ कृपा ait किः 

(क) क्या नई दिल्ली से द्वारका तक एयरपोर्ट मेटो में लिया 
जा रहा किराया समान दूरी की अन्य लाइन कौ अपेक्षा अधिक है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार एयरपोर्ट मेदो को रातभर चलाए् 

जाने का है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण (च) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर यदि ad, तो 

ous
 

इसके क्या कारण है?
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शहरी विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) एयर पोर्ट Fel लाइन, दिल्ली मैटर रेल 

कारपोरेशन लि. (डीएमरसी ) at अन्य सामान्य cea से पूर्णतया 

fra है क्योकि इस लाइन में मुख्य रूप से चेक-इन ओर बेगेज 

बुकिंग की सुविधा के साथ-साथ सीरिग व्यवस्था है टन मे Ss बैगेज 

के लिए भी अतिरिक्त स्थान है। तदनुसार आपरेटर के साथ रियायतं 

करार के भाग के रूप में इसका भिन्न-भिन किरया है। 

(ग) प्रारभिक किराया रियायत करार (सीए) मे निर्धारित किया 

गया था। ate a a वर्षो की समयावेधि मे होलसेल किराया सूची 

मे परिवर्तन के 90 प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक दो वर्षो के पश्चात् 

किराया बढ़ाने का प्रावधान TI 

(घ): जी, नहीं ] 

(ङ) ओर (च) जी, नहीं । एयर पोर लाइन पर दनो कौ जांच 
ओर अनुरक्षण तथा अन्य स्थापित प्रणालियो के लिए प्रतिदिन लगभग 

4 से 5 घटे लगते & तथा इसलिए Ula के समय मे जब यातायात 

बहुत कम होता है, नियमित अनुरक्षण हेतु प्रचलन रोक दिया जाता 

el 

अध्यापक- OIA अनुपात 

1576, श्री दिनेश चन्द्र यादवं : 

श्री अर्जुन राय : 

श्रीमती बोचा ्ांसी लक्ष्मी : 

श्री भूपेन्द्र सिंह : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा wit 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 2704 

(क) क्या एनसीईआरटी द्वारा किए गए अखिल भारतीय शैक्षिक 

सर्वेक्षण `के अनुसार विद्यार्थियों का नामांकन तो aq है परंतु 

विद्यार्थी -शिक्षक अनुपात गिरा है; 

(ख) यदि a, तो इस adam के निष्कर्षं क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने कोई विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात निर्धारिते 

किया है; । 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) देश मे वर्तमान विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात क्या है; 

(च) क्या उक्त सरी अनुपात न रखने के प्रभावों का विनिर्धारण 

करने संबंधी अध्ययन मे शिक्षा कौ गुणवत्ता भी निम्नस्तरीय पाई गई 

है; | | 

(छ) afe a, तो तत्संबंधी aio am है; ओर 

(ज) विद्यार्थियों कं लिए गुणवत्तापूर्णं शिक्षा सुनिश्चित करने के 

लिए बुनियादी अवसंरचना ओर अन्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए 

जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मरत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

met): (क) ओर (ख) wee शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण 
परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कराए गए त्वे अखिल भारतीय स्कूल 

शिक्षा सर्वेक्षण (एजईएसर्दृएस) ओर sd एआर्ईएसर्दएस के अनंतिम 

(फ्लैश) आक के अनुसार नामांकन ओर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 

मे सुधार हुए दं जैसाकि नीचे सारणी मे दिए गए निष्कर्षो से सिद्ध 

किः होता हैः- 

स्कूल स्तर त्वां ae. त्वां रजस्स्वा एदस्स ` Sal एआईएसरईएस 

कुल नामांकन विद्यार्थी -शिक्षक कुल नामांकन विद्याथी -शिक्षक 

) ` saa (पीरीआर) अनुपात (पीटीआर) 

प्राथमिक स्तर 12,29,15,301 42 | | 12,79,61,668 32 

उच्च प्राथमिक स्तर 4,68,45,845 34 5,61,48,622 । | 31 

माध्यमिक स्तर 2,18 88,888 30 2 86 38,101 | 28 

| उच्चतर माध्यमिक स्तर 16246 063 1,14.37 ,883 
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(ग) से (ड) ages एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारं 

(आररीई) अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ, मे प्रत्येक 

स्कूल में प्राथमिक ओर् उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 40:1 ओर 35:1 

का विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित है। जिला शिक्षा सूचना 

प्रणाली (डीआर्ईएसई), 2011-12 के अनुसार प्राथमिकं ओर उच्च 

प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात क्रमशः 31 ओर 29 है। 

(च) ओर (छ) एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय अध्ययनकर्तं 

उपलब्धि सर्वेक्षणों के दो चक्रों मे कक्षा-11, V ओर Vu के बच्चो 

के सीखने कौ उपलन्धि मे सुधार amie गए है। कक्षा-५ के लिए 

हाल ही मे कराए गए तृतीय चक्र के निष्कर्षं भी यह दशति & fe 

अधिकतर राज्यो मे बच्चौ के सीखने के स्तर मे सुधार हुआ है। 

(ज) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 मे तीन at कौ 

समय-सीमा मे पड़ोस मे स्कूल स्थापितं करमे, स्कूल अवसरचना को 

व्यवस्था करने ओर विद्यार्थी -शिक्षक अनुपात मानदंडों को पूरा करने 

का प्रावधान FI 

(अनुवाद 

सी.बी.आई. को सोपि गए भ्रष्टाचारं के मामले 

1577. श्री नीरज शेखर : 

श्री agree सिंह : 

श्री अशोक अर्गल : 

क्या प्रधानपंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिले तीन वर्षो के दौरान सीबीआई को जांच कं लिए 

सपि गए भ्रष्टाचार के मामलों का वर्ष-वार sia क्या है; 

(ख) उपर्युक्त मामलों मे से भ्रष्टाचार के मामलों, जिनमें 

सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर feu गए, का व्यौरा क्या है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं कं दौरान, आज at तिथि 

तक सीबीआई द्वारा फाइल की गई क्लोजर feet का मामले-वार 

ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या विगत वर्षो में क्लोजर रिपोर फाइल करने का अनुपात 

अधिक रहा है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है? - 

कार्मिक, लोक शिक्छायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मत्री 

15 फाल्गुन, 1934 (शके ) लिखित उत्तर 706 

तथा प्रधानपंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी) : 

(क) पिछले 3 वर्षो अर्थात् 2010, 2011 एवं 2012 तथा चालू वर्ष 

मे 31.01.2013 तक सीनीआई ने भ्रष्टाचारं निवारण अधिनियम, 1988 

के तहत 1997 मामले दर्ज किए है। SM विवरण-1 मे संलग्न Fi 

(ख) सूचना एकत्र कौ जा रही है तथा सदन के पटल पर रख 

दी जाएगी । 

(ग) जिन मामलों मे सीबीआई ने पिछले तीन वर्षो तथा चालू 

वर्षं में, आज तक समापन रिपोर्ट दाखिल की ह इनसे संबंधित 

मामला-वार VR संलग्न विवरण-॥ Ae 

(घ) ओर (ङ) जी, नहीं। 

वितरण-। 

ay सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 

मामलों की संख्या 

2010 650 

2011 : 600 

2012 | 695 

2013 (31.01.2013 तक) 52 

कुल 1997 

विवरण 

भ्रष्टाचार तिकारण अधिनियम के ta मामले जिनमें समापन 

रिपोर दाखिल की ग्रहै 

aq भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 

के ta मामले जिनमे समापनं 

रिपोर दाखिल at ग्रहै 

2010 44 

2011 | 38 

2012 | 45 

2013 (31.01.2013 तक) 2, 

कल 129 
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2010 

क्र.सं. मामला संख्या शाखा मापला दर्ज करने मामलां निपटान 

- की तिथि कौ तिथि 

1 2 3 4 5 

1. आर.सी.003200840049 एसीनी, दिल्ली 17-11-2008 30-07-2010 

2. आर.-सी.0032009^0020 एसीबी, दिल्ली 25-03-2009 30-12-2010: 

3. आर.सी.0042009^0006 watt, जम्मू 09-06-2009 27-04-2010 

4. आर्-सी.0052009^0006 एसीबी, चंडीगढ़ | 31-03-2009 30-04-2010 

5. आर.सी.0052009^0010 ` एसीनी, चंडीगढ़ 09-04-2009 30-04-2010 

6. आर.सी-0062007^0009 एसीबी, लखनऊ 11-04-2007 31-05-2010 

7. आर.सी.0082010/^0008 एसीनी, भोपाल 24-06-2010 23-12-2010 

8. आर.सी.0102009^0001 एसीबी, कोलकाता 12-01-2009 03-03-2010 

9. आर.सी.0102009^0013 एसीबी, कोलकाता 20-04-2009 30-04-2010 

10. आर.सी.01020090014 | ; एसीबी, कोलकाता 20-04-2009 26-07-2010 

11.  आर.सी.010200940015 एसीबी, कोलकाता 20-04-2009 30-04-2010 

12. आर.सी.0102009/40047 एसीषी, कोलकाता 26-12-2009 29-06-2010 

13. आर.सी.0202009^0004 एसीनी, शिलांग 26-03-2009 30-06-2010 

14. आर.सी.0202009^0005 | एसीनी, शिलांग 09-04-2009 30-06-2010 

15. आर.सी.220200940011 weit शिलाग 10-12-2009 17-05-2010 

16. आर.सी.0232009/^0017 एसीबी, पटना 08-06-2009 29-06-2010 

17.  आर.सी.0252009^0008 एसीनी, धनबाद 11-05-2009 28-06-2010 

18.  आर.सी.02620090036 एसीबी, मुम्बई 05-10-2009 26-02-2010 

19.  आर.सी.0262009^0048 एसीनी, मुम्बई 30-12-2009 31-08-2010 

20. आर.सी.027200940003 एसीनी, गोवा 13-04-2009 25-08-2010 

21. . आर.सी.0302009^0013 एसीबी, जयपुर 08-06-2009 31-05-2010 
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1 2 3 4 ५ 

22.  आर्.सी.0312009/^0004 एसीबी, जोधपुर 25-05-2009 30-06-2010 

23. आर.सी.031200940005 एसीबी, जोधपुर 25-05-2009 30-06-2010 

24. आरसी.081200940006 एसीबी, जोधपुर 25-05-2009 30-06-2010 

25. आर.सी.031200940013 एसीबी, जोधपुर 30-11-2009 28-10-2010 

26.  आर.सी.0352009/0008 एसीनी, हैदराबाद 09-06-2009 17-06-2010 

27. आर.सी.0372009^0014 एसीबी, ATX 22-07-2009 30-08-2010 

28. आर.सी.0422007/0002 एसीयू-वी, दिल्ली 27-04-2007 29-09-2010 

29.  आर.सी.042200940001 एसीयू-वी, दिललो 13-02-2009 28-06-2010 

30. आर.सी.058200950006 एसीगी, चैननई 20-08-2009 26-11-2010 

31. आर.सी.0932009/^0003 एएच्डी, राची 02-03-2009 26-03-2010 

32. आर .सी.0962009/40001 एसीनी, शिमला 30-03-2009 31-03-2010 

33. आर्.सी .120200840006 एसीबी, गाजियाबाद 23-12-2008 15-03-2010 

34. आर.सी.1202009^0003 एसीनी, गाजियाबाद 09-06-2009 06-01-2010 

35. आर.सी-12120090004 एसीनी, de व्लेयर 04-09-2009 28-09-2010 

36. आर.सी.1242009^0002 एसीबी, भिलाई 30-04-2009 31-03-2010 

37. आर.सी-1242009.40003 एसीबी, भिलाई 30-04-2009 27-04-2010 

38. आर.सी.124200940007 एसीबी, भिलाई 31-07-2009 31-08-2010 

39.  आर.सी.0092009^0009 ee, जबलपुर 15-07-2009 30-12-2010 

40. आर.सी.015200980017 एसीबी, भुवनेश्वर 23-07-2009 21-03-2010 

41.  आर.सी.0052004^0023 एसीनी, चंडीगढ़ 28-09-2004 29-10-2010 

42.  AR-At.0202009A0011 एसीनी, शिलांग 10-12-2009 17-05-2010 
॥ 

43. आर.सी.0352009/0008 एसीबी, हैदराबाद 09-06-2009 17-06-2010 

44. आर.सी.0062008/0020 एसीबी, लखनऊ 31-10-2008 02-02-2010 
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2011 

क्र.सं. करः  मामलासंख्या ज्जा ` मला दर्ज क्स मामला निषे ` संख्या शाखा मामला दर्ज करने मामला निपराने 

। कौ तिथि कौ तिथि 

1 2 3 4 5 

1. आर.सी.0032009^0044 एसीबी, दिल्ली 13-10-2009 31-10-2011 

2. आर.सी.003200940046 एसीबी, दिल्ली 10-11-2009 29-11-2011 

3. आर.सी.003200940047 एसीनी, दिल्ली 10-11-2009 29-11-2011 

4. आर.सी.003200940048 एसीबी, दिल्ली 10-11-2009 30-08-2011 

5 आर.सी.0032010^0007 एसीनी, दिल्ली 02-02-2010 30-09-2011 

6. आर.सी.003201040017 एसीबी, दिल्ली 14-05-2010 30-09-2011 

7. आर.सी.0032010/0021 एसीबी, दिल्ली 18-05-2010 30-11-2011 

8.  आर.सी-0062010^0003 एसीबी, लखनऊ 22-01-2010 28-01-2011 

9. आर.सी .008200940018 weet, भोपाल 06-10-2009 29-07-2011 

10. आर .सौ.00820100914 एसीबी, भोपाल 29-09-2010 22-12-2011 

11. आर.सी.008201040012 welt, भोपाल 29-09-2010 23-12-2011 

12. आर.सी.008201040016 एसीबी, भोपाल 31-12-2010 31-12-2011 

13. आर.सी.008201140002 wis, भोपाल 03-02-2011 29-12-2011 

14. आर.सी .0102010^0034 एसीनी, कोलकाता 24-11-2010 30-12-2011 

15. आर.सी-0102010/40035 ` एसीबी, कोलकाता 24-11-2010 30-12-2011 

16. आर.सी.0172010^.0008 एसीबी, गोवाहारी 17-05-2010 29-06-2011 

17.  आर.सी.023201040007 एसीबी, पटना 31-03-2010 10-03-2011 

18. आर.सी.023201040018 एसीबी, पटना 29-09-2010 17-06-2011 

19.  आर.सी.0242010^0015 एसीबी, रांची 30-06-2010 30-08-2011 

20. sar #.0292010A0004 एसीनी, गांधी नगर 30-04-2010 31-05-2011 

21. 7 आर.सी.291201040011 एसीबी, जोधपुर 29-09-2010 31-10-2011 
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1 2 3 4 5 

22.  आर.सी.032200940010 एसीनी, चैन्नई 27-02-2009 21-12-2011 

23. आर.सी.0332009/^0019 wate, कोच्चि 31-12-2009 31-10-2011 

24. आर.सी.033201040008 एसीनी, कोच्चि 31-05-2010 31-10-2011 

25. आर.सी.03420111:0003 एसीबी, तिरुवनतपुरम 31-05-2011 31-10-2011 

26.  अआर.-सी.0352009/0012 एसीबी, हैदराबाद 01-09-2009 28-02-2011 

27.  आर.सी.0352011^0009 एसीबी, हैदराबाद 08-04-2011 29-09-2011 

28.  आर्.सी.0462009^0002 एसीयू-वी 111, दिल्ली 22-07-2009 28-02-2011 

29.  आर.सी.06320100003 ईओयू-५11, दिल्ली 01-04-2010 12-05-2011 

30.  आर.सी.06920100008 ईओडन्ल्यू, चैननई 18-05-2010 31-05-2011 

31. = आर.सी.07320100006 ईओडन्ल्यू, कोलकाता 04-11-2010 25-11-2011 

32. आर.सी.07420101:0003 बीएसएफसी, दिल्ली 15-04-2010 31-03-2011 

33. आर.सी.0962009/^0005 एसीबी, शिमला 23-11-2009 31-03-2011 

34. = आर.सी.11520100003 ईओयू-{९, दिल्ली 01-04-2010 31-03-2011 

35. आर.सी.11520101:0005 ईओयू-1;;, दिल्ली 01-04-2010 29-04-2011 

36. आर.सी.1202010^0008 एसीबी, गाजियाबाद 30-09-2010 31-05-2011 

37. आर.सी.0232010^0007 एसीबी, पटना 31-03-2010 29-01-2011 

38. आर.सी.123201040001 एसीबी, श्रीनगर 30-01-2010 25-02-2011 

2011 

क्र.सं. मामला संख्या शाखा मामला दर्ज करने मामला निपटान 

कौ तिथि की तिथि 

1 2 3 4 5 

1. आर.सी.4032009/40024 एसीबी, दिल्ली ` 14-05-2009 31-08-2012 

2. आर.सी.00320110008 एसीबी, दिल्ली 25-07-2011 31-10-2012 

3. 3IR.At.0062003A0019 एसीनी, लखनऊ ' 05-10-2003 06-07-2012 
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1 2 3 4 5 

4. आर.सौ.006201240012 एसीबी, लखनऊ 19-04-2012 29-05-2012 

5. आर.सी.008201040017 एसीनी, भोपाल 31-12-2010 17-09-2012 

6. आर.सी.01020100017 एसीनी, कोलकता 21-05-2010 29-11-2012 

7. | आर.सी.0242000/40013 एसीनी, Wat 15-11-2000 31-12-2012 ‘ | 

8. आर.सी-0252011^0005 एसीबी, धनबाद 19-04-2011 31-12-2012 

9. आर.सी.0262010/40026 एसीनी, मुम्बई 14-07-2010 31-05-2012 

10. आर.सी.0262011^0007 एसीबी, मुम्बई 18-02-2011 28%02-2012 

11. आर.सी-0262011^0016 एसीबी, मुम्बई 16-04-2011 30-03-2012 

12.  आर.सी.0262011^0041 watt, मुम्बई 14-11-2011 31-08-2012 

13.  आर.सी.0262011/40043 waist, मुम्बई 30-11-2011 31-12-2012 

14. . आर.सी.0262012^0009 एसीबी, मुम्बई 23-02-2012 19-11-2012 

15. आर.सी.02620124.0014 | watt, मुम्बई 28-02-2012 30-06-2012 

16. आर.सी.0292010/0003 एसीनी, गांधी नगर 22-02-2010 31-10-2012 

17.  आर.सी.0312011^0003 एसीबी, जोधपुर 31-05-2011 18-10-2012 

18.  आर.सी.031201140005 एसीबी, जोधपुर 31-05-2011 12-06-2012 

19.  आर.सी.032201140012 एसीबी, चैनई 22-02-2011 27-03-2012 

20.  आर.सी.0322011^0021 एसीनी, चेन्नई 18-05-2011 29-06-2012 

21. आर.सी.0322011/0045 एसीबी, चैनई 29-11-2011 31-08-2012 

22. आर.सी.03520100028 एसीबी, हैदराबाद 07-10-2010 25-09-2012 

23.  आर.सी.0362008^0009 एसीबी, विशाखापटनम 02-04-2008 31-03-2012 

24. = 0472010^0003 एसीयू-1>, दिल्ली 20-05-2010  28-04-2012 

25. आर.सी.056201280001 एसीबी, कोलकाता 09-02-2012 19-04-2012 

26. आर.सी.093201040002 एएचडी, रांची 12-05-2010 “29-12-2012 

27. आर.सी.093201140002 एएचडी, राची 11-06-2011 30-09-2012 
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1 2 3 4 5 

28. आर.सी.120201040004 एसीनी, गाजियाबाद 17-03-2010 20-03-2012 

29. आर.सी.120201140006 एसीनी, गाजियाबाद 24-11-2011 12-06-2012 

30. आर.सी .216201140002 एसी-1, दिल्ली 03-03-2011 30-06-2012 

31. आर.सी.2162011^0003 एसी-1, दिल्ली 29-03-2011 31-07-2012 

32. आर.सी.21820110001 एसी-111, दिल्ली 08-02-2011 29-06-2012 

33. आर.सी.2182011^0006 एसी -111, दिल्ली 06-06-2011 22-11-2012 

34.  आर.सी.2182011^0011 एसी-111, दिल्ली 21-09-2011 28-06-2012 

35. आर.सी.1202011^0006 एसीबी, गाजियाबाद 30-07-2012 29-12-2012 

36.  आर.सी.0152011^0002 एसीनी, भुवनेश्वर 31-01-2011 24-07-2012 

37. आर.सी.053201150004 एसीबी, लखनऊ 15-07-2011 28-09-2012 

38. आर.सी .1532011^0015 एसीनी, भुवनेश्वर 14-07-2011 26-12-2012 

39. आर.सी.1212011^0003 एसीबी, पोर्ट व्लेयर 22-08-2011 26-11-2012 

40..  आर.सी.0092012^0012 एसीबी, भोपाल 30-05-2012 01-11-2012 

41. आर.सी.0032009^0025 एसीनी, दिल्ली 16-06-2010 31-08-2012 

42. आर.सी.0242011^0009 एसीबी, राची 21-07-2011 31-08-2012 

43. आर.सी-0962010^0005 एसीबी, शिमला 27-08-2010 21-06-2012 

44. आर.सी.005201040023 एसीबी, चंडीगढ़ 04-10-2010 17-04-2012 

45. आर.सी.0092011^0001 Weta, जबलपुर 21-01-2011 30-03-2012 

2013 

क्र.सं. मामला संख्या शाखा मामला दर्ज करने मामला निपटने . 

कौ तिथि की तिथि 

1 2 3 4 5 

1 आर.सी .025201240001 एसीबी, धनबाद 03-01-2012 31-01-2013 

2 आर.सी.218201140004 एसी-111, दिल्ली 25-04-2011 11-01-2013 
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सीवीसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें वर्ष | वर्षं के दोरान प्राप्त 

| शिकायतों कौ संख्या 
1578. श्री अश्नोक अर्गल : 

श्री agra सिंह : 2011 सामान्य शिकायतें 16929 

श्री नीरज शेखर :  पीआङ्डीपी आई 901 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 2012 सामान्य शिकायतें 28765 

(क) क्या वर्षं 2011 ओर 2012 के दौरान सीवीसी को केद्रीय  पीञआईदीपीआई 804 

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध वार्षिक 50 हजार से अधिक भ्रष्टाचार 

कौ शिकायत प्राप्त हुई ह; 

(ख) ` यदि हां, तो वर्ष-वार ओर म॑त्रालय/विभाग-वार तत्संबधी 

व्यौरा क्या है; 

(ग) वर्षं 2012 के दौरान ae सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों 

के विरुद्ध एफआईआर/आरोप पत्र दाखिल करने के लिए Hata Gana 

आयोग हारा मागे गए/सिफारिश किए गए मामलों का विभाग-वार ओर 

वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) स्वीकृति प्राप्त मामलों ओर कारवाई हेतु सरकार के पास 

लंबित मामलों का विभाग-वार व्योरा क्या है; ओर 

(ङ) . लंबित होने के कारण क्या हैँ? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री.वी. नारायणसामी) : 

(क) ओर (ख) आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कारवाई 

इसकी शिकायत निपटान नीति के अनुसार कौ जाती है। केंद्रीय 

सतक॑ता आयोग में शिकायतें प्राप्त होने के बाद [लोकहित प्रकटन 

एवं मुखलिर सरक्षण (पीआईडीपौआई) संकल्पः के अंतर्गत प्राप्त 

शिकायतों सहितं], शिकायतों कौ संवीक्षा की जाती है एवं जहां कही 

सतर्कता दृष्टिकोण/भ्रष्टाचार से युक्त विशिष्ट एवं सत्यापनीय दोषारोपण 

के मामले पाए जते है, उन मामलों का अन्वेषण कर उसकी रिपोर्ट 

आयोग को संसूचित करने के लिए, उन शिकायतों को समुचित wit 

(अर्थात् उस संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी या केद्रीय अन्वेषण 

व्यू) को अग्रेषित किया जाता हे। पिछले दो वर्षं अर्थात्, 2011 

एवं 2012 के दौरान आयोग. मे प्राप्त शिकायतें के oR इस प्रकार 

El 

इन Wael का मत्रालय/विभागवार व्यौरा, आयोग के पासं सहज 

उपलन्ध नहीं है। 

(ग) ABET कानूनी उपबधो के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण 

` अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन कौ मंजूरी मांगने 

के पश्चात् अन्वेषण एजंसियों अर्थात् सीबीआई/पुलिस सक्षम न्यायाटःयों 

के समक्ष सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध आयेप पत्र दाखिल करती 

 ईै। 

(a) ओर (ड) `उपलन्ध सूचना के अनुसार सीबीआई द्वारा 

यथासंसूचित दिनाक 31.12.2012 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 

1988 के अंतर्गत तीन माह से मंजूरी के लिए लम्बित मामलों की 
संख्या 44 है जिसमे राज्य सरकारों के मामलों से संबंधित 17 मामते 

सम्मिलित रै। 

कभी-कभी अभियोजन को मंजूरी का निर्णय लेने कौ तीन माह 

की नियत समय-सीमा का सख्ती से पालन करना संभव नहीं होता। 

कुछ मामलो ये अभियोजन कौ मंजूरी लेने मे विलम्ब, विस्तृत संवीक्षा, 

मामले के भारी भरकम रिका एवं साक्ष्य कं विश्लेषण, केन्द्रीय Gana 

आयोग (सीवीसी) राज्य सरकार एवं अन्य एजेसियो कं साथ परामर्शं 

एवं कभी-कभी संगत दस्तावेज कौ अनुपलब्धता के कारण होता ै। 

एयर इंडिया के पायलटों का भत्ता 

1579, श्री भर्तृहरि महताब : 

श्री अब्दुल रहमान : 

श्री .असादूददीन ओवेसी : 

श्री संजय धोत्रे : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयर् इंडिया ओर इडियन एयरलादंस के विलय से 

पहले उनके कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा नियम थे;
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(ख) यदि a, तो तत्सबधी aha an ओर इसके क्या कारण 

ह; 

(ग) क्या पूर्वव्तीं इंडियन एयरलाइस ओर एयर इडिया क्रमशः 

लाभ ओर हानि पे चल रही थीं ओर दोनों कपनिर्यो के विलय के 

बाद उनके विलय के समयसे ही धरे में चत रही रै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी =o क्या है; 

(ङ) क्या एयर् इंडिया के पायलट को हब ओर स्पोक भत्ता 

सहित विभिन भत्तो के रूपमे भारौ राशि का भुगतान किया जा रहा 

है; 

(च) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर् इसका ओचित्य 

क्या है क्योकि सरकार कै स्वामित्वं वाली यह एयरलादइन अनवरत रूप 

से धटे में चल रही दहै; ओर 

(छ) इसं सबध मे सरकार द्वारा क्या सुंधारात्मक कदम Vay 

गए है? 

नागर विमानन urea में राज्य मत्री (श्री के.सी. 

वेणुगोपाल): (क) ओर (ख) जी, a Yad एयर इडिया तथा 

इंडियन एयरलाइंस मे विलय से पूर्वं विभिन सेवा नियम लागू थे। उक्त 

सेवा नियम wad एयरलाईनों के संबंधित कर्मचारियो के लिए अभी 

भी लागू है। पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी वर्तमान 4 तीन 

सेवा विनियमो यथा विमान कर्मीदल के लिए सेवा विनिमय, एयरक्राफट 

इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिए सेवा विनियमन तथा विमान 

कर्मीदल एवं एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग विभाग से भिन कर्मचारियों के 

लिए सेवा विनियम तथा स्थायी अदेश के दो सेट यथा फैक्टरी कामगार 

के लिए स्थायी अदेश तथा अनुशासन एवं अपील से सम्बद्ध स्थायी 

आदेश (विनियम) से संचलित होते है । पूर्ववर्तीं एयर इंडिया के कर्मचारी 

दो सेवा विनियमो यथा कामगारो के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश 

तथा भैर कामगार श्रेणियो के लिए लागू एयर इंडिया एम्पलाईज सर्विस 

रेग्यूलेशन्स से संचलिते होते Fi तथापि एयर इंडिया तथा इंडियन 

एयरलाइंस के समामेलन तथा कपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 

एयर इंडिया कौ एक पन्लिक लिमिटेड कपनी के रूप मे स्थापना 

के परिणामस्वरूप एयर इंडिया एम्पलाईज सर्विस रेग्यूलेशन्स का एक 

सुव्यवस्थित मसौदा तैयार किया गया st 

, (ग) ओर (घ) विलय से पूर्व पूर्ववतीं एयर इंडिया तथा इडियन 

एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के रूप मेँ विलय के पश्चात वर्षवार 

लाभ तथा हानि का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 722 

वित्त वर्ष एयर इंडिया इंडियन एयरलाईस 

(विलय पूर्व) (करोड रुपए) (करोड रुपए) 

2003-04 92.93 44.17 

2004-05 96.36 ` 65.61 

2005-06 14.94 49.50 

2006-07 (447.93) (240.29) 

वित्त वर्ष एयर इंडिया 

(विलय के पश्चात) (करोड FIT) 

 2007-08 (2226.16) 

2008-09 (5548.26) 

2009-10 (5552.44) 

2010-11 (6865.17) 

2011-12 (7559.74) 

(ङ) से (छ) Wadi एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइस के 

कर्मचारियों को प्रबंधन तथा सम्बद्ध युनियनो/एसोसिएशनौ के बीच हुए 

करार के अनुसार वेतन तथा भक्तो का भुगतान किया जा रहा है। पूर्ववर्ती 

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइस के सभी श्रेणियो के कर्मचारियो 

के लिए मजदूरी, वेतन, कार्य प्रणाली इत्यादि को सुसंगत करने के 

उदेश्य से सरकार ने न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) डी-एम. धर्माधिकारी कौ 

अध्यक्षता मे ated विशेषज्ञो कौ एक समिति का गठन किया है! समिति 

की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए एयर इंडिया को कार्यान्वयन 

कं लिए भिजवा दी गई है। समिति द्वारा अनुशंसा किए गए वेतन तथा 

भन्ते लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी मार्गं निर्देशो के अनुसार है। तथापि 

लाईसंसशुदा श्रेणियो कं लिए समिति द्वारा को गई अनुशंसा के अनुसार 

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल- समिति का अलग से अनुमोदन प्राप्त 

किया गया है। | 

आधार कार्ड जारी करने की स्थिति 

1580, श्री के.पी. धनपालन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः
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(क) सरकार द्वारा देश के सभी निवासियो को भारतीय विशिष्ट 

पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई) द्वारा आधार HS संख्या जारी 

करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ह ओर इनकौ वर्तमान 

स्थिति क्या है; 

(ख) आज कौ तिथि तक राज्य-वार कितने are जारी किए 

गए हैः 

(ग). क्या सरकार waded, gsfan asda, रशनकाईड, पेन 

als, सीजीएचएस are, सरकारी पहचान-पत्र आदि के लिए आवेदन 

करते समय आधार wre को आवश्यक बनाने पर विचार कर रही 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) सम्पूर्णं परियोजना पर कुल कितना waa BT का अनुमान 

है? ॑ | 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारतीय विशिष्ट पहचान 

प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के लिए 

विशिष्ट पहचान संख्याएं (आधार) सृजित ओर जारी करने का अधिदेश 

दिया गया है। यूआईडीएआई को संलग्न विवरण- के अनुसार, 18 

राज्यो/ संघ राज्य sal मे 2014 तक बहु-पंजीयको के माध्यम से 60 

करोड निवासियों का नामांकन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है! 
शेष जनसंख्या को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया के 

तहत भारत के महापजीयक (आरजीआई) द्वारा कवर किया जाएगा। 

(ख) 31.01.2013 तक 27,41,09,826 आधार संख्याए सृजित 

कौ गई है! राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-]] पर है। 

(ग) ओर (घ) केन्द्र. ओर राज्य सरकारों के विभिन विभागों 
द्वारा पहचान के प्रमाण (sis) ओर va के प्रमाण (isi) 

के रूप मे आधार को मान्यता देना सतत् प्रक्रिया है। अन्य के साथ-साथ 

निम्नलिखित ने पीओआई ओर पीओए कं रूप मे आधार को अधिसूचित 

कियादैः : 

, संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया 

है कि टेलीफोन ओर मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए, आधार 
~ प्रमणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पहचान ओर पते की पुष्टि 

करने के बाद आधार को वैध पीओआई ओर पीओए के रूप 

मे माना जाएगा। | 

वित्त मत्रालय ने नैक खाते खोलने के लिए पीओआई 
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ओर पीओए हेतु शासकौय तौर पर मान्य दस्तावेजौ के रूप में 

आधार को मान्यता दी है। 

पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी 

कनेक्शन तेने के लिए वैधं dated ओर die के रूपमे 

आधार को मान्यता दी रहै। . 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय ने ein लादसेस् 

के लिए ओर वाहनों के पंजीकरण के लिए पीओआई ate पीओए 

के रूपमे आधार को मान्यता देने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी 

किए्है। ` ` 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग ने गरीबी रेखा से 

नीचे रहने वाले रोगियों, जो प्रमुख जीवन घातक बीमारियों से 

ग्रसित ई, द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत किसी सुपर स्पशियलेटी 

अस्पताल।संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों मे चिकित्सा 

इलाज करवाने के लिए se वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 

पीओओई ओर पीओए के रूपमे आधार को मान्यता दी है। 

रेल मत्रालय ने रेल यात्रा के लिए वैध पीओओआई के रूप 

मे आधार को मान्यता दी है। 

भारत रिर्वाचन आयोग ने इलेक्शन Hel ` पहचान-पत्र ने 

होने पर चुनावों के समय वैकल्पिक पीओआई ओर पीञओए के 

रूप मे आधार को स्वीकार fra है। 

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षत्र सरकारौ यथा सिक्किम, त्रिपुरा, 
आंध्र प्रदेश, WAL ओर कश्मीर, welts, aes, हरियाणा, 

मणिपुर ओर राजस्थान ने अपनी विभिन निवासी उन्मुखी wari 

के लिए tate ओर dete के रूप मे आधार को मान्यता 

दी है। 

(ड) यूञईडी स्कौम केन्द्रीय क्षेत्रिक स्कौम है! सरकार ने, 

आधारं परियोजना के लिए अब तक कुल 8962.06 करोड़ र. कौ 

राशि अनुमोदित कौ है। आधार परियोजना पर वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार 

हैः- 

(करोड़ रुपए) 

वर्ष ate एफई वास्तविक व्यय 

1 2 3 4 

2009-10 120.00 | 26.38 | 26.21 
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1 2 3 4 

2010-11 1900.00 273.80 268.41 

2011-12 1470.00 1195.00 1187.50 

2012-13 1758.00 1350.00 887.57 

(31.01.2013 कौ 

स्थिति के अनुसार) 

उपर्युक्त के अलावा, नामांकन लागत, अद्यतन करने की लागत, 

समस्त जनसंख्या को आधार पत्र जारी करने हेतु संभार तत्र तथा अन्य 

पूजीगत लागतो के लिए 3441.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय 

हेतु ईएफसी-1४ कौ सिफारिश, यूआईडीए आई संबधी मत्रिमंडल समिति 

के अनुमोदन eq लंबित है। 

विवरण 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 

1 2 

1. आध्र प्रदेश 

2. चंडीगढ़ 

3. दमन ओर दीव 

4. गोवा 

5. गुजरात 

6. हरियाणा 

7. हिमाचल प्रदेश 

8. was 

9. leh 

10. केरल 

11. मध्य प्रदेशं 

1 2 

12. महाराष्ट 

13. दिल्ली एनसीरी 

14. पुदुचेरी 

15. पंजाब 

16. राजस्थान 

17. सिक्किम 

18. त्रिपुरा 

विवरण-॥1 

आधार सुजन Rae 

(31.01.2013 कौ स्थिति क azar) 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम शुरुआत से जनवरी, 

2013 तक कूल 

आधार सृजन 

2 3 

अंडमान ओर निकोबार 159,778 

द्वीपसमूह 

आंध्र प्रदेश 52,557,017 

अरुणाचल प्रदेश । 863 

असम 22,271 

विहार 2,200,008 

चंडीगढ़ 737,523 

छत्तीसगढ़ 359,122 

दादरा ओर नगर हवेली 29,726 

दमन ओर dda . | | 1329864 
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1 2 3 1 2 3 

10. दिल्ली 12,759,993 33. उत्तर प्रदेश 10,074,128 

11. गोवा 1,196,888 34. उत्तराखंड 1,031,707 

12. गुजरात 7,566,043 35. पश्चिम बंगाल 11,512,697 

13. हरियाणा 3,744,819 कल योग 274 109 826 

14. हिमाचल प्रदेश 4,981,093 ह 
7 कमनं इमरजेन्सी नम्बर 

15. जम्मू ओर कश्मीर 52,250 
ह 1581. श्री सुरेश कुमार शेटकर : 

16. ज्ञारखंड 42,271,278 श्री एम. कृष्णास्वामी : | 

17. कर्नाटक 18 358 007 क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
`. करेगे किः 

18. . केरल 22,063,963 
` (क) क्या सरकार कमन ओर एकल आपात नम्बर शुरू करने 
19. लक्षद्वीप 45 858 पर् विचार कर रही है; 

20. मध्य प्रदेश 17,385450 (ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी oir क्या है; ओर 

महयरष्टर ` 46,326,036 (ग) इसको वर्तमान स्थिति क्या है? 

22. मणिपुर 622,542 संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क 

23. मेघालय 1,079 ह ( लिंद दे 9): (क) 

से (ग) पुलिस (100), अग्निशमन (101) ओर एबुलेस (102 जेसी 

24. मिजोरम 8,512 आपात सेवाओं के लिए कोड अलग-अलग Sa Fi तथापि, “3" अंकीय 

| लघु कोड “108"“ को आपाते एवं आपदा प्रबंधन टेल्पलाइन के रूप 
. मनागार्तैड ij . 

2: TCTs 248 866 मे आरक्षित रखा गया है जिसका आबंटम राज्य सरकार द्वारा अनुरोध 

26. ओडिशा 5,741,294 करने पर किया जाता है। | 

27. पूदुचेरी 965,060 जे.एन.एन.यू.आर.एम. -1 

28. पंजाब 12,641,581 1582. श्री आर. धामराईसेलनेन : 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : 
29. राजस्थान 13 639,130 श्री सी. शिवासामी : 

। श्री wares wear : 
30. सिक्किम 484,949 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
31. तमिलनाडु 11,228 423 

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 
32. त्रिपुरा 2,958 888 

मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) चरण-2 शुरू कर दिया गया है;
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(ख) afe a, तो तत्सबधी =i क्या है ओर इसके लिए कितनी 

निधियो की आवश्यकता होगी ओर केन्द्र, राज्य सरकारों ओर शहरी 

स्थानीय निकायो द्वारा निधियो मे किस प्रकार से हिस्सेदारी कौ जाएगी; 

(ग) किए जानै वाले संभावित कार्य का व्यौरा क्या दहै ओर 

द्वितीय चरण मे शामल किए गए शहरों के नाम wn =: ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ओर जे.एन.एन.यू. 

आर.एम.-2 के कब तक शुरू किए जाने कौ संभावना टै? 

शहरी विकास मंत्रालय यें राज्य wat (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) निरिचत समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है क्योकि 

दसम अन्तर मंत्रालयी परामर्शं शामिल हे। 

स्नातको कौ नियोजनीयता 

1583. श्री हमदुल्लाह Asa : 

श्री एम. वेणुगोपाल रेदडी : 

क्या मानव संसाधन विकासं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या देश & विभिन विश्वविद्यालयों ने वैश्विकं परिवर्तनां 

के UST स्वयं को अद्यतन नहीं किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या उच्च शिक्षा सस्थान नियोज्य स्नातक नदे पाने का 

आरोप देल रहे है तथा यदि a, तो तत्सबधी व्योरा क्या है; 

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कई विश्वचिद्यालय एेसे विषयों 

के स्नातकं तैयार कर रहे है जिनकी सेजगार-क्षेत्र मे अब आवश्यकता 

महीं 2; 

(ङ) afe a, तो क्या सरकार ने इस सबधमे कोई सर्वेक्षण 

किया दहै; ओर 

(च) यदिहां, तो aad ato क्या है तथा यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शी थरूर) : 
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(क) जी, नहीं । देश में विभिन विश्वविद्यालय तथा विनियामके निकाय 

जैसे विश्वविद्यालय अनुदान (यूजीसी ) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 

परिषद (एञईसीरीई) विश्व मे तेजी से हो रहे परिवर्तनो के साथ तालमेल 

बैठाने के लिए कड़ा प्रयास करते ह । 

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय विदेशों 

मे स्थित श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग तथा संवाद करें, 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत एवं विदेशी शिक्षा संस्थाओं 

के बीच अकादमिक सहयोग तथा मानकं का प्रोनयन एव अनुरक्षण 

विनियम, 2012 जारी किए जिनमे शिक्षण, अधिगम एवं अनुसंधान 

मे सहयोग का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा 

परिषद ने at 2005 मे एेसे विनियम जारी किए रहै) देश भर के 

विश्वविद्यालयों मे इस संबध मे विभिन पहल शुरू कौ ह जिनमें 

सांस्थानिक उद्योग-अकादमिक-अनुसंधान प्रयोगशाला अतरापृष्ठ शामिल 

€1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्षं 2003-04 से "करियर पुनश्चर्या 

पाद्यक्रम'' कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर् रहा है। इसने अभी हाल 

हीमे स्नातक डिग्री के रूप् मे व्यावसायिक शिक्षा स्नातक (बी.वोक) 

कौ अधिसूचना जारी कौ ti विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन 

अकादपिक सुधारों का कार्यान्वयन कर रहा है । जिनमें विकल्प आधारित 

क्रेडिट प्रणाली (सीनीसीएस), सेमेस्टर प्रणाली तथा पाठ्यक्रम एवं 

पाद्यचर्या का सतत अद्यतन किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय व्यावसायिक 

शिक्षा अर्हता aah (एनवीईक्यूएफ) मे राष्टरीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 

अर्हता प्रणाली, स्कूलो को शामिल करने, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं 

जिनमे भाध्यमिक से डोक्टरेर स्तर कौ ada शामिल रहै, के लिए 

सामान्य सिद्धांत एवं दिशानिर्देश जारी किए गए है ताकि रोजगार के 

मुहे का समाधान किया जा सके। 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचित 

किया है कि यह उद्योग संस्था भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम सै उद्योगों 

की सक्रिय भागीदारी के साथ पादुयक्रमों को अद्यतन करता है। अखिल 

भारतीय अवर-स्नातक शिक्षा ate एवं स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययनों में 

उद्योगो के प्रतिनिधि शामिल दै तथा उन्होने अभी हाल ही में विभिन 

विषयो के आदर्शं पाद्यक्रमो को पूरा किया है जिसमे पादूयक्रम कौ 

श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इंजीनियरिंग के विद्याधियों 

कौ रोजगार कौ संभावनाओं को aN के लिए अखिल भारतीय तकनीक 

शिक्षा परिषद विभिन योजनाओं जैसे विद्यार्थियों के लिए फिनिशिंग 

स्कूल, Tara कार्यक्रम eae इत्यादि का कार्यान्वयन करती है। 

(ग) ओर (घ) Weta सोपरवेयर एवं सेवा कपनियों (र्मौस्काम) 

एवं मेकिन्से द्वारा आयोजित किए गए एक अध्ययन तथा मीडिया में
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दी गई जानकारी के.अनुसार केवल 25% ईंजीनियरो तथा 15% स्नातको 

को कार्यालय रोजगार के रूप में तुरंत रोजगार मिल पाता है। तथापि, 

इस अध्ययन में उद्योगो एवं विभिन क्षत्रौ में स्नातक रोजगार के ठोस 

प्रतिशत के बरे A स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है । इसके अतिरिक्त 

“तुरत रोजगार ' के सामान्य शिक्षा. पादट्यक्रमो एवं कार्यक्रमों के संब॑ध 

मे गंभीर निहितार्थं है, जिनका मुख्य जोर किसी विशिष्ट विषय में 

विद्याथियों को सेद्धातिक एवं व्यावहारिक पहलुओं के बारे मे जानकारी 

प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यवित्तत्व के विकास पर 

होता है। विभिन ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पलिटेविनिकों द्वारा 

प्रदान किए गए तकनीकौ व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) 

कार्यक्रम रोजगार विशिष्ट कौशल प्रदान करते है। जबकि रोजगार 

उच्चतर शिक्षा का निश्चित तौर पर एक मुख्य sera है, परतु यह 

एक मात्र उदेश्य नहीं हो सकता Sa राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 

अभिकल्पना कौ गर्ह है। 

(ङ) ओर (च) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 

कार्यान्विति कौ जा रही कैरियर पुनश्चर्या पाद्यक्रम स्कौम के संबध 

में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण का आयोजन किया 

गया St इस स्कौम का उद्वेश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पादट्यक्रमों 

को पूरा करने के बाद स्नातको के पास सामान्य तौर पर वेतन क्षेत्र 

एवं विशिष्ट तौर पर स्वयं रोजगार प्राप्त करने हेतु ज्ञान, कौशल एवं 

दक्षता प्राप्त कर पाए। इस सर्वेक्षण मे आयोजित किए ग् पाट्यक्रमों 

कौ संख्या, इन पाद्यक्रमो मे नामांकन, ओद्योगिक प्रशिक्षण एवं कोलिजों 

मे रोजगार नियोजन कौ संख्या को शामिल किया गया है। 11वीं योजना 

कं दौरान इस स्कौम के अंतर्गत 212.94 करोड रुपए का अनुदान ̀ 
संस्वीकृत करिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 2172 कोलिजों तथा 

30 विश्वविद्यालयों को लाभ हुआ है। इस स्कौम के अंतर्गत कुल 3995 

विद्यार्थियों को दाखिल।प्रशिक्षण प्रदान कियां गया। 

विलक्षण बालक 

1584. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या मानव संसाधम विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले दो वर्षो मे विलक्षण बच्चों कौ संख्या में वृद्धि 

हुई है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी aia क्या है; | 

(ग) क्या समुचित स्कूल सुविधाओं जैसा कि विदेशों मे विद्यमान 

है के अभाव मे एेसे बच्चे समस्याओं का सामना कर रहे है; 
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(घ) यदि a, तो तत्संबधी aio ant ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा विलक्षण बच्चो के लिए समुचित स्कूली 

सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम sam गुर्द? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मत्री (डी. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) lar कोई seta मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय् के ध्यान में नहीं आया रै। 

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं sat 

आयातित सिमो का उपयोग 

1585. श्री कालीकेश नारायण सिंह दैव : क्या संचार ओर 

सूचना प्रौदोगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे आज की तिथि के अनुसार उपयोग मे लाए जा 

रहे कुल सिम कार्ड कौ संख्या कितनी है; 

(ख) आयात किए जा रहे सिम कार्ड का प्रतिशत ओर सनका 

निर्याति करने वाले देशों के नाम क्यार; 

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आयातित सिम are 

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित ag खतरा हौ सकते ह क्योकि 

इनको द्वेषपूण “इमबेडिड सौफ्टवेयर” कं द्वारा तैयार किया जा सकता 

है; | ; | 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aio an है ओर सिम कार्ड में 

 “इमनेडिड ated’ के बारे मे प्राप्त शिकायतों अथवा सूचनां का 

ब्योरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने सिमो. के आयात को हतोत्साहित करने 

ओर सिमो के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई. उपाय 

किए है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौराक्यादै ओर यदि ad, तो 

इसके कारण क्या है? | 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन पंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री पिलिंद देवरा) : (क) 

देश मे इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड कौ सही संख्या नरह बताई 

जा सकती है क्योकि कई बार एक ही नंबर के सिम wes बार-बार 

जारी किये जाते ह। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
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(टाई) कं अनुसार दिसम्बर, 2012 तक सिम कार्ड कौ कुल संख्या 

86,47,20,186 हे। 

(ख) भारतीय स्मार्ट are मच gm किए गए आकलन के 

अनुसार सिम कार्ड कौ कलं वार्षिक आवश्यकता मे से €0 प्रतिशत 

आवश्यकता आयात के द्वारा पूरी की जाती है। विगत 3 वर्षो के दौरान 

ओर् दिसम्बर, 2012 तक सिम कार्ड के आयात ओर निर्यात से संबधित 

विवरण निम्नानुसार हैः | 

(सख्या मिलियन मे) 

2009-10 2010-11 .2011-12 2012-13 

(fear, 2012 

तक) 

आयात 221 557 715 567 

निर्यात 71 82 255 229 

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना ओर सांखियिकौीय महानिदेशालय (डीजी 

सीआर्ईएस) 

विगत तीन वर्षो के दौरान ओर मौजूदा वर्षमे देश का नाम 

बताते हुए आयातित सिम कार्ड का व्यौरा संलग्नं विवरण पर प्रस्तुत 

हे। ' 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय Geen पर संभाव्य रूप से प्र॑भाव डालने . ` 
वाले TASS स्पाईवेयर्/मेलवेयर् के कारण सिम कार्ड सहित आधुनिक 

युग के दूरसंचार उपकरणों म सम्भाव्य खतरे हो सकते है। एेसे सम्भाव्य 
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खतरे विनिर्माण wart का लिहाज किए बिना नेरवर्क मे विद्यमान 

होते दै। तथापि, सिम कार्ड ये इमेबेडिड सप्टिवेयर से संबंधित कोई 

विशेष शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 

(ड) ओर. (च) विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अनुसार 

सिम sisi के आयात पर कोई पाबंदी नही St तथापि, देश क भीतर 

सिम कार्ड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कारवाई 

कौ गई हैः 

(1) सिम काई प्रचालन प्रणाली एवं अधथिमानित मोबाइल युक्ति 

` विशेषज्ञ समिति का गठन इस आशय कं साथ किया गया 

है ताकि संचालन सेवाओं का सुरक्षित कार्य-निष्पादन किया 

जा सके। 

(i) दूरसंचार उपकरणों सहित देशी रूप से विनिर्मित 

| इलैक्टोनिक उत्पादों कौ भागीदारी मे वृद्धि करने के 
प्रयोजनार्थ सरकार ने सुरक्षा उपायो ओर सरकारी अधिप्रापण 

को दृष्टिगत रखते BU देशी रूप से अधिप्रापण मे विनिर्मित 

इलैक्टोनिक उत्पादों को तरजीह देने के लिए अधिसूचना 

सं. 8(78)/2010-आईपीएचडन्ल्यू दिनांक 10 फरवरी, 

2012 के द्वारा नीति निर्धारित कौ Fi सुरक्षा मुदौ को 

दृष्टिगत रखते हुए देशी रूप से विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों 

तक wate विपणन अभिगम विस्तारित करने के लिए ` 

` दूरसंचार विभाग पणधारियो के साथ सलाह-मशवरा कर 

रहा है। “सिम का प्रचालन प्रणाली sie वैयक्तिकरण 

` क्रियाकलाप" देशी विनिर्माताओं तक 100 प्रतिशत तरजीही 

विपणन अभिगम बनाने के लिए संवेदनशील सुरक्षा 

. दूरसंचार उत्पादों की सूची मेँ निहित मदो मे से एक FI 

वितरणं 

| fred तीन वर्णो एवं वर्तमानं ad के दौरान आयात सिम कार्ड 

(संख्या मे) 

क्र.सं [त 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 ` 6 

1 आसदरूलिया | | 500 16941 , | 5000 99700 ` 

2. STR / 628000 159996 
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1 2 3 4 5 6 

3. बंगलादेश पीर 1420000 

4. बेल्जियम 3 304000 816000 

5. ब्राजील 150000 

6. कनाडा 15000 303000 200 

7. चीन पी आरपी 154107792 404986162 431117989 372319109 

8. कोस्ट रिका 370000 

9.  सीजेच रिपब्लिक | 828000 

10.  डेनमाकं 2337400 

11. डोमिनिक art 500000 

12. ` fers 1036 90000 115753 25000 

13. ae 260095 1281042 5462586 2269002 

14. जर्मनी 585179 5309778 15985648 9776584 

15. ` Sata 384000 

16. et काग 10491898 37396227 142621929 100614866 

17. हंगरी 1150000 200 ` 

18. आहसर्लैड 734000 

19. इंडोनेशिया “ 800 300000 39000 

20. आयरलड । 1100000 2000 

21. इजराइल | 750 2330000 66997 

22. इटली ` ~ 5600 1100000 ~ 5085000 1550595 

23. जापान ˆ 102 2070116 - 10214036 4468796 

24. -जोरदन 400000 

25. कोरिया डीपी आरपी 384486 
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1 2 3 4 5 6 

26. कोरिया आरपी 1950 93३8094 4611584 3365687 

27. कुवैत 15000 

28. मलेशिया 40300 4210869 4762101 

29. मंरिशस 200000 192000 

30. Bian 400000 680000 

31. नीदर्लैड 206001 900000 34751 5286833 

32. नार्वे 300000 5000 200000 

33. पाकिस्तान sea 285000 

34. फलीपिस 200000 1000000 

35. Wels 983179 

36. पोर्योगल 4 

37. रोमेनिया 580000 

38. रूस 529220 661000 

39. Wd अरब 293750 

40. सिंगापुर 37629952 38628479 23966083 5809245 

41. साउथ अफ्रीका 70400 

42. स्पेन 120000 342602 

43. श्रीलंका डीएसञर 210757 25000 

44. स्वीडन 500 1526310 285000 305055 

45. स्विटजरर्लँड 210000 1312000 1915000 3461000 

46. तेईवानं 16021000 19031395 13504774 12444469 

47. ages 1451637 7552002 5397377 

48. तुर्क 63000 5000 
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1 2 3 4 5 6 

49. यूं अरब ईएमरीएस ‰ 10000 30016 2394818 3078045 

50. यूके | 46198 679004 5595049 4698420 ` 

51. GWE U 1040946 4736245 21998776 20359007 

52. अनस्पेसीफाइड 100000 33957465 

53. विटनाम सोकर रेप 3553000 233575 

कूल 221230260 557330720 714551228 566629582 

स्रोतः वाणिज्यिक angen ओर सांखियकीय महानिदेशालय (डीजीसीओआईएस) 

दुर्लभ खनिज पदार्थो का खनन ` 

1586, श्री एन. पीताम्बर करूप : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

को कृपा करेगे किः. 

(क) इंडियन ten अर्थ्यं लिमिटेड (आईआरईएल) कौ चल 

रही खनन परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; 

| (ख) fet तीन asf के दौरान चवरा मिनरल डिवीजन 

~ कोल्लम सहित आईआरर्ईएल द्वारा खनन किए जा रहे दुर्लभ खनिज 

पदार्थ का व्यौरा क्या दहै 

(ग) भविष्य मे शुरू कौ जाने वाली परियोजना का व्यौरा 

त्या हे 

(घ) क्या यह सच है कि दिवीजन कौ गतिविधियां दिन प्रतिदिन 

घंरती जा रही रै; ओर 

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस डिवीजन कौ ` खनन 
गतिविधियों को aart के लिए क्या कारवाई कौ गड/कौ. जानी प्रस्तावित 

ह ` | | 
कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) ; 
(क) महोदय, इंडियन रेअर aed लिमिटेड (आईआरर्हएल) की 

 प्रचालनरत खनन परियोजनापं, छतरपुर (ओडिशा) मे उड़ीसा बालू 

सम्मिश्र (ateata) मै, मानवलाकुरूचि (तमिलनाडु) मे ओर चवरा 

` (केरल) मे अवस्थित Fi ` . 

` (ख) fred तीन वर्षो के दौरान, इंडियन ter aed लिमिटेड 

द्वारा एेसे किसी विरल मृदा पदार्थं का, जो स्वतंत्र खनिज के रूप 

मे पाया जाता है, खनन नहीं किया गया है! तथापि, भविष्य मे Asse 

म से थोरियम, युरेनियम ओर विरल पदार्थं का निष्कर्षण करने के 

लिए, पुलिम बालू खनिजों का खनन करने के परिणामस्वेरूप प्राप्त 

मोनाजाइट समृद्ध पछोडन का भंडारण परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद 

(एईआरबी) के दिशानिर्देशो के अनुसार किया गया है। 

(ग) प्रस्तावित परियोजनाएं हैः atest मे खनन तथा खनिज 

पृथक्करण यूनिट कौ क्षमता का विस्तार करने संबंधी परियोजना, ओर 

चवरा, केरल मे इंडियन ten अर्थ्य लिमिटेड के विरल मृदा प्रभाग 

मे पृथक्कृत उच्च विशुद्ध विरल मृदा परियोजना। 

(घ) ` जी, हां। कच्ची पुलिन बालू युक्त खनन योग्य भूमि कौ 

सीमित मात्रा मे उपलब्धता, ओर बालू मे भारी खनिज की प्रमात्रा 

मेँ धीरि-धीरे गिरावट आने की वजह से, हाल ही के कुछ वर्षो क 

दौरान चवरा ओर मानबलाकुरूचि के कार्यकलापों मे कमी आ रही 

है। 

(डः) . इंडियन रेअर aed लिमिटेड ने इस क्षेत्र मेँ अपने 

कार्यकलापो का विस्तार करने कं लिए निम्नलिखित विकल्पा का पता 

लगाया हैः () चवरा खानों के वेल्लनतुरूतु, पंडारतुरूतु ओर फनमाना 

कत्र कं भूस्वामिरयो से भूमि कौ अधिग्रहण; (i) करितुरा, चवरा मे भूमि 

` का अधिग्रहण करने के लिए पूर्ण खरीद पैकेज ओर्/अथवा ver पैकेज; 
~ (9) राज्य सरकार ओर केरल खनिज `एवं धातु लिमिटेड कौ सहायता 

` से नीडकरा पत्तन क्षेत्र से कच्ची बालू का संग्रहण; (iv) नींडकरा बंदरगाह
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aa से तलकर्षित बालू कौ खरीद; ओर (v) चवरा ओर मानवलाकरूचि 

के खनन ast मै भूमि कौ सतह का अधिकार रखने वाले पणधारकों 

से खनन के प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण। 

(हिन्दी) 

आपातकालीन स्थिति से निपाने 

के लिए प्रशिक्षण 

1587, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने ` 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या परमाणु बिजली wa के eta को 

आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदाओं जसे कि भूकप।सुनामी से 

निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; 

(ख) यदि हा, तो 2007 से आज की स्थिति तक आयोजित 

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष-वार ओर संयत्र-वार Sint क्या है; ओर 

(ग) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है? 

15 फालुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 742 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन संत्रालय Wo राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) ओर (ख) जी, हां। असामान्य परिस्थितियों से निपरने के लिए, 

आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (gait) सहित विभिन संयंत्र 

परक्रियाओं के संबंध मेँ संयंत्र कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक 
व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपातकालीन 

प्रक्रियाओं मे, बाढ़, सुनामी, चक्रवती तूफान, भूकप ओर आग लगने 

से उत्पन आकस्मिक परिस्थितियां शामिल हे! सुनामी ओर चक्रवाती 

तूफान Wadi स्थलों के संगत हँ ओर तटवतीं स्थलों पर कार्यरत कार्मिकों 

के प्रशिक्षण मे इन पहलुओं को शामिल किया गया है सभी नाभिकौय 

विद्युत संयंत्र म कार्यरत कार्भिकों के लिए असामान्य परिस्थितियों हेतु 

आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं से संबंधित संगत प्रशिक्षण. कार्यक्रमो 

को नियमित रूप से वैच मँ आयोजित किया जाता है । प्रचालन कार्मिकों 

को लाइसेसिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूपमे इन विषयो पर नियमित 

रूप से पुनः प्रशिक्षण भी प्रदान् किया जाता दै। आपातकालीन स्थिति। 

प्राकृतिक आपदार्ओं से निपटने के लिए वर्षं 2007 से लेकर अन तक 

वर्षवार ओर स्थलवार आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमो का व्यौरा 

निम्नानुसार हैः 

बिजलीघर प्राकृतिक अआपदाओं संब॑धी प्रशिक्षण कार्यक्रमो की वर्षवार सख्या 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

टीएपीएस-1 त्था 2 8 4 4 5 5: 7 

 टीएपीएस-3 तथा 4 | 8 €. 8 15 € 12 

आरएपीएस-1 तथा 2 | | 9. । 10 13 ` ॥ि | 13, i 41 । 20 

आरएपीएस-3 तथा 4 = 9 . | 7 14 | ` > |  - ॐ । 40 

आरएपीएस-5 तथा 6 ` । 6 | 5 8 - ` | 6. : 28 20 

एमएपीएस  “ 10 ~ 9 4 ` 12 ॐ 11 

एनएपीएस . ` 4 | 4 4 3 ` | 11 | 6 

केएपीएस 5 3 2 . 6 | 8 

केजीएस-1 से 4 4 5 4 4 | 21 ` 7. 

aga - तारापुर परमाण बिजलीघर, तारापुर, महाराष्ट; एनएपीएस = नरोरा परमाणु बिजलीघर, नरोरा, उत्तर द्य 

आरएपीएस - राजस्थान परमाणु बिजलीघर, waa, राजस्थान; केएपीएस - काकरापार परमाणु निजलीघर, काकरापार, गुजरात 

एमएपीएस - मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम, तमिलनाडु; ews  - कगा उत्पादन केन्द्र, HT, कर्नाटक
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(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। 

(अनृवाद 

आई.आर्ई.एम, के निदेशकों की बैठक 

1588, श्री आर. श्ुवनारायण : 

श्री एम. कृष्णास्वामी : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रधन संस्थानों (आईआईएम) 

के निदेशकों के साथ निधियां जुटाने के नए तरीके खोजने के मुदे 

पर dan की है; ओर 

(ख) यरि हा, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या परिणाम 

रहे? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय Wo राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 

अप्रैल, 2010 को बंगलौर मे भारतीय weet संस्थाओं के अध्यक्षो 

ओर निदेशकीं के साथ हुई बैठक A हुए निर्णयो कौ अनुवर्ती कार्रवाई 

के रूपमे निधि अर्जित करने वाली समिति गदित की है। निधि अर्जित 

करने वाली समिति कौ अध्यक्षता अध्यक्ष, शासी ae, भारतीय प्रधन 

संस्थान, रायपुर ने कौ। रिपोर्ट की पृष्ठभूमि मे निधि अर्जित करने 

at संभावनाओं, निधि अर्जन प्रक्रिया का प्रबंधन, स्थानीय ओर 
अतरष्टरीय स्तर दोनों पर निधि अर्जन कार्यकलापों हेतु ज्ञान ओर कौशलं 

को सुलभता पर नई दिल्ली मे 13-14 जनवरी, 2012 को एक निधि 

` अर्जन कार्यशाला आयोजित कौ गई । भारतीय प्रबंधन संस्थानों मे से 

कुछ ने निधि अर्जित करने की प्रक्रिया कै प्रबंधन हेतु विदेशों में 

सेमिनार/अतरष्टरीय कार्यक्रम आयोजित करना, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार 

आयोजित करना, कारपोरेर प्रायोजन, BRAINS द्वारा अध्ययन प्रोफेसर 

का प्रायोजन, कारपोरेट wri द्वारा अक्षय निधि इत्यादि कदम उठाए 

Sl भारतीय wit संस्थान नंगलौर ने अपनी कायिक निधि बढ़ाने 

जैसे विभिन योजनाएं तैयार करने के लिए एक विकास कार्यालय स्थापित 

कियाहे। 

स्पीड पोस्ट केन्र 

1589. श्री दिलीप सिंह Yea : क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 744 

(क) क्या छत्तीसगदटृ सहित विभिन्न राज्यो मे पर्याप्त स्पीड पोस्ट 

केन्द्र नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी aio क्या रै ओर इसके 

क्या कारण रहै; 

(ग) क्या राज्यों कौ राजधानियों मे विशेषकर छत्तीसगढ़ at | 

राजधानी रायपुर मे मुख्य स्पीड पोस्ट Hal पर स्टाफ की कमी है 

ओर इन dat पर शिकायत ओर gene पुस्तिकाएं भी उपलब्ध नहीं 

है; 

(घ) यदि a, तो इसके क्या कारण हँ ओर इस Gay मे सरकार 

द्वारा राज्यवार क्या कारवाई की ne है; 

(ड) क्या रायपुर रेलवे. स्टेशन पर अभी तक रेलवे मेल सेवा 

कार्यालय नहीं खोला गया ठै; ओर 

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार दारा 

कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य Wat (डौ 

क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी, wet देश में स्पीड the केन्द्र 

कौ संख्या पर्याप्त हे। 

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नहीं saa 

(ग) जी, नहीं । पदोनति, सेवानिवृक्ति, मूल्य या BET के कारण 

स्टाफ को कमी को स्टाफ कौ पुनर्तैनाती, इयूटी के पुनः वितरण तथा 

संयोजन, शारं द्यूरी स्टाफ के नियोजन ओर रिक्त पदों कौ भर्ती के 
जरिए पूरा किया जता है। सार्वजनिक सेवा मे संलग्न स्पीड पोस्ट 

Sal पर शिकायत तथा सुञ्ञाव पुस्तिका/बोक्सि उपलब्ध TI 

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हए प्रश्न नहीं 

उठता | । 

(डः) रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) रायपुर का कार्यालयं रायपुर 

रेलवे स्टेशन पर FI 

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रशन न्ह उठता। 

प्रमुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन 

1590. श्री निले नारायण राणे : क्या Wards यह तामे 

की कृपा करेगे किः |
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(क) क्या योजना आयोग विभिन राज्यों में प्रमुख कार्यक्रमों 

के निष्कर्षं तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर रहा है; 

(ख) यदिदहां, तो क्या सलाहकारौ को प्रधानमंत्री को फौडवैक 

fed प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है ओर यदि हां, तो 

ada sig क्या है; 

(ग) क्या सरकार को विशेषन्ञता से फोडबेक प्राप्त हुए है ओर 

यदि a, तो रिपोर्ट मे उल्लिखित मुख्य बाते क्या है; 

(घ) योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का महाराष्ट सहित 

राज्यवार व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) क्या इन योजनाओं के लक्ष्यो ओर उदेश्यो को प्राप्त करने 

के लिए किसी सुधार का gene दिया गया है ओर यदि ही, तो तत्संबधी 

व्यौरा क्यार? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य Wat (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (डः) विभिन राज्यों 

मे विभिन veins कार्यक्रमो के परिणाम ओर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन 

करना मुख्यतया भारत सरकार के कार्यान्वयन करने वाले मत्रालयो का 

दायित्व है। केद््रीय मंत्रालय, कार्यक्रमों कं fends ओर स्कोम 

के कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्यो को, Fe पूर्वं मे प्रदान कौ 

गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, निधियां जारी करते 

है। सबधित केन्द्रीय मंत्रालयों दवारा संसद मे पेश किए गए परिणामो 

ओर कार्यनिष्पादन बजट मे भी, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन 

फ्तैगशिप कार्यक्रमो कै तहत लक्ष्यो कौ तुलना मे हासिल feu गणु 

परिणामों को शामिल किया जाता है। 

जहां तक योजना आयोग का संबंध है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 

( पीईओ), कार्यान्वयन करने वाले मत्रालयो के अदेश पर, विकास 

पर विभिन फलैगशिप कार्यक्रमो के प्रभाव का आकलन करने के लिए 

समय-समय पर उनका मूल्यांकन करता है। विगत तीन वर्षो अर्थात 

2009-12 के दौरान det ने प्रतिद्शं आधार पर, निम्नलिखित 

फलैगशिप स्कीमों कौ प्रक्रिया ओर प्रभाव का मूल्याकन किया हैः 

¢ भारत निर्माण का ग्रामीण सडक घरक 

Gi) ग्रामीण टेलीफोनों 

(ii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एञईबीपी ) 

(iv) राजीव गाधी राष्ट्रीय पेयजलं मिशमं 
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(v) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 

(Wi) तैयार मध्याह भोजन (सीएमडीएम) 

(vii) सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) 

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) 

(x) एकौकृत बाल विकास स्कौम (आईसीडीएस) 

उपर्युक्त मूल्यांकन अध्ययनौ कौ tel को सार्वजनिक क्षेत्र में 

अर्थात योजना आयोग की वेबसाइट (http://planningcommission.nic.in) 

पर उपलब्ध कराया गया है। राष्टीय विकास परिषद द्वारा दिनाक 

27.12.2012 कोई Be इसको बैठक मे यथानुमोदित 12र्वीं योजनौ 

दस्तावेज. मे भी विभिन ceria कार्यक्रमो के विस्तृत मूल्याकन के 

बरे मे इगित किया गया है! योजना तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, 

राज्य सरकारों ओर विशेषज्ञ सहित विभिन्न पणधारियो से परामर्श किया 

गया था। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग के सलाहकारौ ने राज्यों 

का दौरा भी किया था। इनं आकलनो में निर्दिष्ट सुधार के सुञ्चावों 

पर, मंत्रालयों द्वारा विभिन कार्यक्रमो कौ डिजाइन ओर दिशानिर्देशों 

को संशोधित करने हेतु, कारवाई कौ जाती Fi 

ईडन्ल्यूएस tq सीटों का आरक्षण 

1591. श्री Wawa, विजयन : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सभी तकनीकी शैक्षिक संस्थानों से पांच 

प्रतिशत सीरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडन्ल्यूएस) हेतु आरक्षित 

केरने के लिए कहा है, जिनसे ट्यूशन फीस प्रभारित नहीं की जाएगी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) सरकार द्वारा उन तकनीकी संस्थानों के विरुद्ध क्या कारवार 

किए जाने का विचार है freA उक्त आरक्षण के eR का पालन 

नही किया है; ओर 

(घ) ईडन्ल्यएस के लिए सीं के उक्त आरक्षण के कब तक 

प्रभावी होने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) जी, नही । तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी 

शिक्षा परिषद (एआईसीरीई) की एक स्कीम “शिक्षण शुल्क Be 

स्कीम'' है जो तीन/चार वर्ष कौ अवधि के बैचलर कार्यक्रम, डिप्लोमा
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ओर पोस्ट-डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने वाली एआरईसीरीई से 

अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू है। यह स्कौम अनिवार्य 
है। इस स्कीम के तहत 5 प्रतिशत सीट अतिरिक्त सीर के रूपें 

संस्वीकृत है। एआईसीटीई से अनुमोदनं प्राप्त संस्थाओं मे प्रवेश पाने 
वाले छत्र इस स्कीम का लाभ उठा सकते St एआईसीटीई से अनुमोदन 

` प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रे इस स्कौम का लाभ उठा सकते 

ह aad, एेसे छत्रो के माता-पिता कौ सभी सरतो. से ais. आय ` ` 
4.5 लाख रुपए से कम हो। 

(ग) एआईसीरीई ने अपनी अनुमोदन प्रक्रिया ` पुस्तिका- 

2013-14 के अध्याय-1५ मेँ दिए गए विनियमो के उल्लंघन के मामले 

मेँ की जाने वाली कारवाई अधिसूचित कौ है जो एआईसीरीई की 
वेबसाईट 14"\4714^ 4८{८-1/1414.01 पर उपलब्ध है। 

(घ) उक्त स्कौम वर्षं 2010-11. से अनिवार्य कर् दी गई थी। . ¦ 

-राष्टीय सलाहकार परिषद की aan 

1592. श्री ए. साई प्रताप : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः । 

(के) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कौ बैठक मे हाल हीमं 

लघु तथा सीमात किसानों को se समूहो मे संगठित करके उनकी 

आय बह्ने तथा बाजार के बाहर निजी व्यापार के लाभ पहुचाने संबधी 

इसके कार्य समूह at रिपोर्ट पर चर्चा at गर्ह है; 

(a) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है 

(ग). क्या-क्या छोटे तथा Fate किसानो की आव्रश्यकताओं 

को पूर करने के लिए किसी प्रोत्साहन पर विचार किया गया है; ओरं ` 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 3? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय | 

(कः). ओर (ख) जी, th ` मे राज्य पत्री (श्री राजीव शुक्ला) 

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी). की . 28 .जनवरी, 2013 को 

आयोजित बैठक मेँ मार्कट एकीकरण के माध्यम से लघु -धारकों के . 

लिए कृषि आय बढ़ाने हेतु उसके कार्य समूह के प्रारूप रिपोर्ट पर .. 

चर्चा की. गई थी। एनएसी मे कई मुख्य सिफारिश कौ गई, जिनमें 

निम्न शामिल थे (i) Whe के समूहन के लिए कृषक उत्पादक संगठन ` 

(एफपीओ) का प्लेटफार्म के रूप मै सहयोग करने हेतु अनुदान सहायता ` 
ak एफपीओ के सहयोग हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास कौ Alger 

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के भीतर एकं 'उप-योजना ` 
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का विकास करके वित्तपोषण एवं gaan विस्तार; (ii) एफपीओ को 

सहयोग देने के लिए शीर्षं केन्द्रीय संगठन कौ स्थापना करना ओर 

संवर्धनात्मक भूमिका के लिए आवश्यकता को पूरा करना; (11) प्रारेभिकं 

ओर निवेश पूजी में वृद्धि के लिए एफपीओ हेतु सहायक नीतिगत 

शासन-प्रणाली का सृजन करना; (iv) एफपीओ को कृषिजन्य उत्पाद 

माकरटिंग समिति (एपीएमसी) अधिनियम के अंतर्गत संस्थान कौ मान्यता 

प्राप्त श्रेणी के रूप मे शामिल किया जाए ओर सदस्यो के उत्पादों 

को सभी deen के माध्यम से अपने पसंद के क्रेता को नेचने 
को अनुमति प्रदान कौ जाए; तथा (५) उत्पादक कपनियों को प्रस्तावित 

संशोधित कपनी विधेयक /अधिनियम 2011 के एक हिस्से के रूपमे 

बनाए रखा जाए 

(ग) ओर (घ) लघु कृषक सिल्ला संघ (एसएफएसी), 

जो कृषि.एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वार संवर्धित एक संगठन 

है, कृषि-आधारित उद्योगो मे नए उपक्रमो के माध्यम से कृषि केन्ित 

विकास करने ओर उसे सुसाध्य बनाने के लिए देश के विभिन राज्यों 

मे एफपीञ का सवेर्धन HA हतु नोडल एजेंसी है। एफपीओ के 

लिए सरकारी सहायता को Ges करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रीने 

ay 2013-14 के बजट भाषण मे पंजीकृत एफपीञओ को समतुल्य 
इक्विटी अनुदान प्रदान करने हेतु 50 करोड रु. का प्रस्ताव रखा है, 

जो वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूजी प्राप्त करने के लिए SS समर्थ 

बनाने हेतु प्रति एफपीओ 10 लाख र. तक अधिकतम है। इसके अलावा 

 एसएफएसी मे 100 करोड रु. के "प्रारंभिक संग्रह के साथ एक ऋण 

गारंटी कोष बनाए जाने.का भी प्रस्ताव है। 

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 

1593. श्री .रापसिंहः teal : क्या मानवं संसाधन विकास पत्री 

~ यह बताने की कृपा करेगे कि 

. (क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार 

से. arts अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 

के उपबंधो को usta परियोजना घोषित करने का आग्रह किया है; ` 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी .राज्य-वार sia क्या है 

(ग) HR सरकार द्वारा इस Hay मे क्या कारवाई कौ गई/किणए 

. जाने का विचार हैः ओर 

`. (घ) सरकार आरटीई अधिनियम के उपधौ से राज्य सरकारों 
पर् पडने वाले वित्तीय भार को किस प्रकार aici पर विचार कर 

- रही & चूंकि ये ware वित्तपोषण के अतर्गत शामिल नही दै?
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. weit 

थरूर) : (क) ओर (ख) गुजरात सरकार ने उल्लेख किया था 

कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरदीई) 

अधिनियम, 2009 संघ सरकार द्वारा एक रष्ट्रीय परियोजना के रूप 

मे कार्यान्विति किया जाना चाहिए तथा राज्यों से इसके कार्यान्वयन 

पर संभावित व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के भुगतान कौ आशा 

नहीं कौ जानी afer 

(ग) ओर (घ) Se सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 

कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों ओर अन्य स्टेकहोल्डरो से लगातार परामर्शं 

कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य साधन है। सर्वं शिक्षा के मानदंडों 

मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के wae के अनुरूप संशोधन 

किया गया है। केद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय में 

वर्ष 2010-11 F 19,838.23 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्षं 2011-12 

मे 21,000 करोड़ रूपए ओर वर्ष 2012-13 में 23,645 करोड रुपए 

तक की वृद्धि कौ है। 138 वित्त आयोग ने भी प्रारंभिक शिक्षा के 

लिए राज्यो को अतिरिक्त निर्धारित निधियां प्रदान की है। He ओर् 

राज्यो के बीच निधि हिस्सेदारी ted मे भी 65:35 के अनुपात मेँ 

. अनुकूल संशोधन किया गया है (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यो के 

लिए 90:10) | 

(हिन्दी) 

एमएनपी विनियमो का उल्लंघन 

1594. श्री महेङ्वर हजारी : 

श्री हंसराज गं. अहीर : 

श्री एस.एस. रामासुल्बू : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

श्रीमती ऊषा वर्मा : 

श्री हर्षं वर्धन : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः । 

(क) देश म मोबाइल उपभोक्ताओं कौ राज्य-वार तथा 

ओपरेटर-वार कुल संख्या कितनी है; 

(ख) क्या दूरसंचार atte’ द्वारा मोबाइल प्रशुल्कं तथा सेवा 

WR मे वृद्धि के परिणामस्वरूप मोबाइल उपभोक्ताओं तथा एक 

sitet से दूसरे पर उपभोक्ताओं कौ aes में free आई है; 
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(ग) यदि a, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान ओर वर्तमान वर्षं 

में पोर्ट-आउर तथा पोर्ट-द्न करवाने वाले उपभोक्ताओं का ओंपिरेटर-वार 

तथा राज्य-वार wi क्या है; 

` (घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (द्राई) को 

Haga नंबर पोर्टेविलिटी (एमएनपी) प्रतिमानां के उल्लंघन की 

शिकायतें प्राप्त हुई हँ; 

(ङ) यदि हां, तो तत्सब॑धी ओपिरेरर-वार् तथा राज्य-वार व्यौरा 

क्या है ओर WS दूरसंचार sited के विरुद्ध ओंपरेटर-वार क्या कारवाई 

को गई ओर क्या शास्तियां लगाई गई; ओर 

(च) सरकार द्वारा दूरसंचार stated द्वारा एमएनपी प्रतिमान, 

दिशानिर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक 

उपाय किए गए? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) 

mda सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार ओर दूरसंचार सेवा प्रदाता 

(टीएसपी)-वार AR क्रमशः संलग्न विवरण-1 ओर 1 पर प्रस्तुत है। 

(ख) ओर (ग) मोबाइल नंबर पोरटेबिलिरी उपधोक्ताओं को यह 

अनुमति देने के लिए शुरू कौ गई थी कि वे उपभोक्ता अनुरोध पर 

अपने नबरो मे परिवर्तन किए बिना अपने सेवा प्रदाताओं को बदल 

सके | सेवा प्रदाताओं को बदलने के करई कारण हो सकते है जिनमें 

प्रशुल्कं ओर सेवा गुणवत्ता आदि में वृद्धि भी शामिल दै। मोबाइल 

नंबर पोरटेबिलिरी नवम्बर, 2010 मे हरियाणा मेँ ओर जनवरी, 2011 

मे शेष देश मे शुरू की गई थी । लाइसेस Gal Aaa ओर दूरसंचार 

सेवा प्रदातावार शुरुआत से लेकर अब तक पोर्ट-आउट ओर पोर्ट-इन 

किए गए उपभोक्ताओं के वर्षवार St क्रमशः संलग्न विवरण-11! ओर 

IV पर प्रस्तुत है । 

(घ) से (च) मोबादल नंबर पोर्टेबिलिरी विनियम कार्यान्वित होने 

के बाद ae को arial शिकायतें प्राप्त ee थी जिनमे उपभोक्ताओं 

ने उल्लेख किया है कि उनके Ofer अनुरोधों को दाता प्रचालक द्वारा 

विभिन आधारो पर निरस्त कर दिया गया है। जाच करने के बाद 

यह पता चला कि करई मामलों मे सेवा प्रदाताओं द्वा उपभोक्ताओं 

के पोर्टिंग ste को निरस्त करने कौ प्रक्रिया विनियम के अनुसार 

नहीं थी। टाई ने सेवा प्रदाताओं को निदेश feu है fe वे मोबादल 

नंबर पोरटबिलिटी विनियमो का अनुपालन सुनिश्चित करे । इसके अलावा 

टाई ने दूरसंचार मोबाइल नबर पोरटेविलिरी (चौथा संशोधन) विनियम, 

2012 दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को भी जारी किया है जिसके तहत
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पोर्टिंग अनुरोध के गैर ओचित्यपूर्णं निरस्तिकरण पर अर्थ दंड लगाने 

का प्रावधान किया गया है। ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन कौ तारीख 

से 60 दिनों के भीतर लागू किए गए ai इन विनियमो के तहत टाई 

दवारा किसी सेवा प्रदाता पर आज की तारीख तक कोई पेनल्टी/अर्थदंड 

नहीं लगाया गया है। | 

विवरण-+ ` 

31.12.2012 तक सेवा awa मोनाह्ल टेलीफोन HART 

क्र. सेवा क्षत्र मोबाइल टेलीफोन 

सं. कनेक्शन 

1 2 3 

1. आध्र प्रदेश 63936016 

2. असम 14336284 

3. बिहार् 61020297 

4. गुजरात ` 50280123 

5. हरियाणा 19527872 

6. हिमाचल प्रदेश 6805711 

7. जम्मू ओरं कश्मीर 6802340 

8. कर्नारक 52782195 

9, केरल ` , 32245228 

10. मध्य प्रदेश : 50668593 

11. महाराष्ट | 66845302 

12. पूर्वोत्तर ¦ । 8738579 

13. ओडिशा 24317039 

14. पंजाब 28999339 
> 

15. राजस्थान 46572329 

16. तमिलनाडु 73283971 

6 मार्च, 2013 

+ 

लिखित उत्तर ` 752 

1 2 3 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्वे) 71979410 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 48338084 

19. पश्चिम बंगाल 43076898 

20. कोलकाता 22610241 

21. दिल्ली 39813020 

22. मुंबई 31742046 

समस्त भस्त 864720917 

विवरण-।1 

31.12.2012 तके सेका प्रदाताकार मोबाइल 

टेलीफोन कनेक्शन 

 प्रचालक का नाम मोबाइल टेलीफोन 
a. कनेक्शन 

1 2 3 

साक्षर. 

1.. बीएसएनएल 99922347 

2. एमरीएनएल 5301918 

कूल सा.कषे.उ. 105224265 

निजी 
3. भारती एयरटेल लिमिटेड 181906892 

4. रिलायंस 118528269 

5. वोडाफोन एस्सार 147476290. 

6 टाया रेलीसर्वि्ेन लिमिरेड 69558122 

7. आइडिया मोबाइल 113946827 
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1 2 3 1 2 3 

8. एयरसेल।डिशनेर 63347284 12. rR 41520544 

9. लुप मोबाइल 2995459 13. वीडियोर्कोन 3640312 

10. क्वरिडेंट रेलीसर्विसेज (एचएफसीएल) 1696650 कुल निजी 759496652 

11. सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड 14880003 कुल अखिल भारतीय 864720917 

विवरण-111 

क्र.सं. एलएसए का नाम 2011 2012 2013 

पोर्ट इन पोर्ट आउट Wa wae पोर्ट इन पोर्ट आउट पोर्ट इन Oe आउट 

किया गया किया गया क्ियागया कियागया किया गया किया गया किया गया किया गया 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आध्र प्रदेश - - 2,088,592 2,088,592 4,149,982 4,149,982 369,464 369 ,464 

2. असम - - 46.736 46,736 198 261 198,261 17,891 17,891 

3. बिहार - - 510,159 510,159 834,845 834,845 129,422 129,422 

4. दिल्ली - - 1092971 1092971 892774 892774 148089 148089 

5. गुजरात - - 2110783 2110783 3545456 3545456 525673 525673 

6. हरियाणा 76552 76552 | 1028900 1028900 1409155 1409155 158905 158905 

7. हिमाचल प्रदेश - - 83560 83560 172877 172877 10473 10473 

8. जम्मू ओर कश्मीर - - 2592 2592 4516 4516 1542 1542 

9. कर्नाटक - ~  2,100,000 2,100,000 6,091,888 6,091,888 489,123 489,123 

10. ATA - - 1,218,790 1,218,790 1,640,309 1,640,309 ` 217,556 = 217,556 

11. कोलकाता - - 502,770 502,770 663,340 = 663.340 = 461,947 461,947 

12. मध्य प्रदेश - - 1,389,210 1,389,210 2,534,581 2,534,581 344,779 344,779 

13. महाराष्ट - - 1457073 1457073 3386257 3386257 ` 251999 251999 ` 

14. मुंबई - - 608881 608881 1257893 1257893 166383 166383 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. पूर्वोत्तर | - - 12,208 12,208 97,080 97 ,080 8,986 8,986 

16. ओडिशा - - 526,014 526,014 973,967 = 973,967 73.330 73,330 

17. पंजाब - - 939753 939753 1253506 1253506 155020 155020 

18. राजस्थान - - 1962269 1962269 4475177 4475177 559419 = 559419 

19. तमिलनाडु - - 1,194,847 1,194,847 2,581,205 2,581,205 197,05 197,605 

20. उत्तर प्रदेश (पूर्व) - - 966029 966029 2989897 2989897 291999 2919959 

21. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) - - 1299604 1299604 2602370 2602370 365783 365783 

22. पश्चिम बंगाल - - 750,164 750,164 1,077,755 1,077,755 879,411 879,411 

विवरण-प1“ 

क्र.सं. टीएसपी का करसं. दीएसपीकानाम = 200 = ऋ ऋ | ड 2011 2012 2013 

पोर्ट इन पोर्ट आउट पोर्ट इन पोर्ट आट | पोर्ट इन पोर्ट आउर पोर्ट इन पोर्ट आउट 

कियागया कियागया किया गया कियागया कियागया किया गया किया गया कियां गया 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. एयरसेल 8768 999 1225519 1311350 2064689 3166453 230523  639297 

(जीएसएम) | | 

2. भारती एयरटेल 14890 8316 4750293 4800942 12985552 8812474 1199916 964311 

(जीएसएम) 

3. बीएसएनएल 4064 20385 1013827 = 1489285 = 929725 1296738 123900 1989486 

. 4- ` एरीसलात डीबी - ~ 4484 38331 2663 1050902 0 52261 

(जीएसएम) 

 एचएफसीएल 0 0 23130 54216 7335 26614 2253 3902 

6. आइदिया,स्पाइस 10279 12264 5008995 . - 2897591 9196935 6390529 1783864 = 610049 ` 

(जीएसएम) . . 

लूप/बीपीएल - 4 ` ` 31459 28906 49783 84735 7380 18060 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. एमरीएनएल - - 19771 100608 25427 71419 2085 11756 

(जीएसएम) 

9. 'एमरीएस (सीडीएमए) 59 585 144985 158354 91678 150978 3573 24028 

10. रिलायस 976 11978 2047262 3512626 1357061 55210893 373869 536061 

11. एसटेल (जीएसएम) - ~ 12292 39426 330 231964 0 15514 

12. राटा टेलीसर्विसेज 13892 11887 1790623 2822654 3429786 4685802 471042 576207 

13. यूनिनर (जीएसएम) - - 206073 346286 436936 2398442 65792 1234635 

14. वीडियोर्कोन (जीएसएम) 581 2667 28799 215974 17536 325762 4246 17272 

15. वोडाफोन (जीएसएम) 23052 7467 5471272 4075356 12237615 9933228 1556356 922498 

(अनुकाद। 

शहरी गरीबों at पहचान 

1595, श्री ware विस्रवाल : 

श्री एस.एस. Way : 

श्री प्रताप सिंह बाजवा : 

क्या आवास ओर शहरी mite sagas मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार देश मे शहरी गरीबो की पहचान 

हेतु कोई नया तंत्र बनाने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oo क्या है ओर इसके क्या कारण 

है ओर इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वितं होने कौ संभावना है; 

(ग) क्या समूचे देश मे सामाजिक-आर्थिक जनगणना कौ गई 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा ओर वर्तमान स्थिति क्याहै; 

(ड) क्या शहरी निर्धनो को परिभाषित करने के लिए तैयार किया 

गया नया तत्र चल रदी सामाजिक-~आर्थिक जनगणना का एकं प्रतिमान 

होगा; ओर 

(च) यदि a, तो तत्सबधी a क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) ओर (ख) शहरी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए समान 

कार्य-प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग ने मई, 2010 में प्रोफेसर 

एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता मे एक विशेषा समूह का गठन शहरी 

क्षेत्रो मे गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो 

को अभिज्ञात करने के लिए विस्तृत कार्य-प्रणाली कौ सिफारिश करने 

के लिए किया गया था। इस विशेषज्ञ समूह कौ अंतिम रिपोर अभी 

मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी TI 

(ग) ओर (घ) भारत सरकार ने जून, 2011 को संपूर्णं देश 

मे संयुक्त ग्रामीण शहरी आर्थिक-सामाजिक ओर जाति जनगणना 

अभियान शुरू किया था। राज्यो/केन्द्र शासित क्षेत्रो ने भारतं सरकार 

की वित्तीय ओर तकनीकौ सहायता से इस सर्वेक्षण कार्य को शुरू किया 

wl 

अभी तक हरियाणा, aries, सिक्किम, पजाब, हिमाचल प्रदेश, 

कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, His, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अंडमान ओर 

निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा ओर नगर हवेली, दमन ओर दीव, 

अरुणाचल प्रदेश, जम्मू ओर कश्मीर, केरल, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, 

मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, असम, आध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट 

ओर ओडिशा ने जनगणना का कार्य पूरा कर लिया है तथा मणिपुर,
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पश्चिमं बंगाल, ज्ञारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ओर carta मेँ सर्वेक्षण 

का कार्य प्रगति पर है। | 

(ड) ओर (च) गरीबी कौ रेखा से नीचे कौ जनसंख्या को 

अभिज्ञात करने का मापदड, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह 

को रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। 

(हिन्दी) 

साक्षर भारत पिन 

1596, श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह नताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) साक्षर भारत मिशन कौ शुरुआत से लेकर अब तक इसके 

लिए राजस्थान सहित देश के चुने गए fae का व्योरा क्या है; 

(ख) इसके अंतर्गत किसी जिले के चयन हेतु किन मानदंडोँ 
का पालनं fat गया है; ओर 

+ 

(ग) वर्षं 2009 पे साक्षर भारत मिशन कै प्रारभ से अब तक 

इसके अतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबरित तथा उपयोग at 

गर्ह है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) वर्ष 2001 कौ जनगणना के अनुसार 50 

प्रतिशत से कम the महिला साक्षरता दर चाले पूर्ववर्तीं जिलो से बनाए 

गए नए जिले सहित एक जिला साक्षर भारत कार्यक्रम के अतर्गत 

शामिल किए जाने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, सभी वामपंथी अतिवाद 

प्रभावित जिले, उनकी साक्षरता दर पर ध्यान दिए बिना, भी इस कार्यक्रम 

के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र है। कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र 

जिलों को चरणबद्ध दंग से शामिल किया जाता fi पात्र जिलों कौ 

कुल संख्या का सूचीयुक्त व्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। 

(ग) वर्षं 2009 में प्रारभ किए जाने के समय से साक्षर भारत 

कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूपमे जारी कौ गई निधिर्यो 

एवं उनकी उपयोगिता दशनि वाला राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण] 

मे दिया गया है। 

विवरण 

देश मेँ साक्षर भारत विशन के लिए चयतित जिलों 

की राज्य-वार सूची 

आध प्रदेश-19 

1. महबूबनगर 

लिखित उत्तर 

2. करीमनगर 

3. वारगल 

4 गुदर 

5. मेडक 

6. कूरनुल 

7. प्रकाम 

8. fag 

9. अदीलानाद् 

10. अनंतपुर 

11. खम्मामभ 

12. नेल्लौर 

13. निजामाबाद 

14. श्रीकाकुलम 

15. कडप्पा 

16. रणरेड्डी 

17. विजयानगरम 

18. नालगोडा .. 

19. विशाखापटूनम 

अरुणाचल प्रदेश-15 

1. ईस्ट wT 

2. ऊपरी सुबनसिरी 

3. Ua कर्मेग 

4 Bet कुमे 

५ त्वाग 

6. ऊपरी सियाग 
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7. दिबांग wma 

8. अजाव 

9. fam 

10. चागलाग 

11. पश्चिम faam 

12. ऊपरी दिनांग घाटी 

13. लोअर सुबनसिरी 

14. लोहित 

15. पूर्वी सियाग 

असम-15 

1. डबरी 

2. बारपेरा 

3. हैलाकांडी 

4. वक्शा 

5. कोकराङ्गार 

6. सोनितपुर 

7. गोलपाडा 

8. उडालगुडी 

9. दरांग 

10. aga 

11. तिनसुकिया 

12. चिराग 

13. wat आलाग 

14. Atha 

15. धेमाजी 

15 फाल्गुन, 1934 (शक, लिखित उत्तर 

विहार-38 

1. किशनगंज 

2. जमुई* 

3. शेखपुरा 

4. नालंदा 

5. सुपौल 

6. मधुबनी 

7. सारन 

8. भागलपुर 

9. अररिया 

10. सहरसा 

11. सिवान 

12 भोजपुर 

13. मधेपुरा 

14. बांका 

15. वैशाली 

16. ओरंगाबाद* 

17. शिवहर ` | 

18. गोपालगंज 

19. मुजफ्फरपुर 

20. रोहतास 

21. Yat चपारन 

22. खगडिया 

23. गया^ 

24. मुगेर 
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25. पूर्णिया 

26. दरभंगा 

27. बेगूसराय 

28. पटना 

29. पश्चिम चंपारन 

30. समस्तीपुर 

31. कैमूर (भावुआ) 

32. बरवाल 

33. करियर 

34. नवादा 

35. जहानाबाद + 

36. सीतापद़ी 

32. लखीसराय 

38. बक्सर 

छत्तीसगढ़-16 - 

1. दंतेवाड़ा" 

2. कोरबा 

3. जसपुर 

4. . नारायणपुर 

5. बस्तर* | । 

6. जांजगीर-चंपा. 

7. महासपद 

8. बीजापुर 

9. कवर्धा 

10. बिलासपुर 

6 मार्च, 2013 

11. रायपुर 

12. कांकेर्^ 

13. सरगुजा^ 

14. कोरिया 

15. रायगढ़ 

16. राजनदगांवर 

 गुजरात-13 

1. aes 

2. नर्मदा 

3. साबरकांठा 

4. जामनगर 

5. बनासकांठा 

6. पाटन 

7. भावनगर 

8. डाग् 

9. पचमहल 

10. सुरेन्द्र नगर 

11. अमरेली 

12. JANIS 

13. कच्छ 

हरियाणा-12 

1. कैथल 

2. हिसार 

3. Tenia 

4. करनाल 
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5.. जीद 

6. सिरसा 

7. महेन्द्रगढ़ 

8. मेवात 

9. फतेहाबाद 

10. भिवानी 

11. फरीदाबाद 

12. पलवल 

हिमाचल प्रदेश-01 

1. चबा 

जम्मू ओर कर्मीर-20 

1. कुपवाड़ा 

2. पुलवामा 

3. श्रीनगर 

4. किश्तवाड् 

५. बडगाम 

6. पुंछ 

7. लेह (wera) 

8. कुलगाम 

9. डोडा 

10. कारगिल 

11. कदुअ 

12. सोफियां 

13. बारामुला 

14. ऊधमपुरं 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 

15. रियासी 

16. गंदरबल 

17. अनंतनाग 

18. राजौरी 

19. रमनम 

20. बादीपुरा 

इ्ारखंड-24 

1.  पाकोर 

2. पलामू^ 

3. हजारीबाग 

4. लातेहर 

5. गढ़वा 

6. कोडरमा 

7. गुमला 

8. सरायकेला खरसावन 

9. गिरिडिह 

10. दुमका 

11. बोकारो* 

12. जामतारा 

13. साहिनगंज 

14. देवघर 

15. रांची 

16. खटी 

17. गोड्डा | 

18. पश्चिम सिंहभूम 
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19. धनबाद 

20. रामगढ़ 

21. चतरा 

22. लोहरदगा* 

23. सिमडेगा 

24. पूर्वी सिंहभूम* ¦ 

कर्मारक-20 

1. रायचूर 

2. बालकोर 

3. गदग 

4. JAR 

5. गुलबर्गा 

6. बेल्लारी 

7. बेल्जिम 

8. हेरी 

9. कोप्पल 

10. लिदर 

11. चित्रदर्ग 

12. चिकबल्लपुर 

13. कामराजनगर 

14. मंडया 

15. नंगलौर ग्रामीण 

16. रामनगर 

17. बीजापुर 

` 18. कोलार 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 

19. मैसूर 

20. यादगिर 

मध्य प्रदेश-42 

1. शिवपुर 

2. उमरिया 

3; सतना 

4. दतिया 

5. Watt 

` €. ` शहडोल 

7. नीमच 

8. बागलकोर 

9. fae 

10. गुना 

11. पूर्व FATS 

12. रतलाम 

13. बरवानी 

14. देवास 

15. सियोनी 

16. ग्वालियर 

17. राजग 

18. दामोह 

19. पश्चिम निमाड 

20. हर्दा 

21. छतरपुर । 

22. tan 
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23. भिंड 

24. अशोकनगर 

25. ferent 

26. मंडला 

27. सागर 

28. अलीराजपुर 

29. टीकमगढ़ 

30. सिहोर 

31. चक्िदवाड़ा 

32. बहरामपुर 

33. शिवपुरी 

34. विदिशा 

35. मंदशोर 

36. सिगरोली 

37. धार 

38. कटनी 

39. बैतूल 

40. अनुपुर 

41. मुरैना 

42. पन्ना 

महाराष्ट् -10 

1. AGAR 

2. हिगोली 

3. wes 

4. गौडिया 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) | लिखित उत्तर 

5. जालना 

6. परभनी 

7. उस्पानााद 

8. लातूर 

9. गदृचिरोली* | 

10. ब्रीद 

मणिपुर-04 

1. चंदेल 

2. Waa 

3. सेनापती 

4. तमेगलोग 

मेघालय-02 

1. ae मारो fers 

2. साउथ mo हिल्स 

नागालैँड-04 

1. मोन 

2- त्यूएनसाग 

3. किफिर 

4. लोगलेगं 

ओडिज्ञा-19 

1. नबरगपुर 

2. गजपति 

3. बोलंगिर 

4. RTS 

5. मलकानगिरि 
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6. कालाहांडी 

7. सोनापुर 

8. सुद 

9. नुपाड़ा 

10. कधमाल 

11. WAM 

12. सबलपुर 

13. Wag 

14. बोद्ध 

15. गंजम 

16. अनुगूल 

17. कोरापुट 

18. AS 

19. gag 

पंजाब-07 

1. मनसा ` 

2. फिरोजपुर 

3. — 

4. बरनाला 

5. मुक्तसर 

6. संगरूर 

7. फरीदकोर 

 राजस्थान-32 

1. जालोर 

2. राजसंमद 

€ मार्च, 2013 

18. 

लिखित उत्तर 

Mes 

हनुमानगढ़ 

लांसवाडा 

चित्तोड्गद़ - 

जोधपुर 

अजमेर 

डगरपुर 

बृदौ 

भरतपुर 

गंगानगर ` 

रोक 

सिरोही 

अलवर ` 

चुरू 

जेसलमेर 

नागौर 

करौली ` 

सीक् 

सवाई माधोपुर 

. दौसा 

बाड़मेर 

जयपुर 

Hear! 

ana 

तीकानेर 
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28. WaT 

29. पाली 

30. धौलपुर 

„ 31. उदयपुर 

32. प्रतापगढ़ 

सि्लकप-02 ` 

1. पश्चिम सिक्किम 

2. उत्तरी सिक्किम 

तमिलनाडु-09 

1. धर्मपुर 

2. पेरमबलूर 

3. इरोड 

4. विल्लुपुरम 

5. . अरियालपुर 

6. तिरुवननामलई 

7. सलेम 

8. कुशनागिरि 

9. तिरूपुर 

त्रिपुरा-०1 

1. दलाई 

उत्तर प्रदेश-68 

1. श्रावस्ती 

2. मुरादाबाद 

3. फजाबाद 

4. बागपत 

15 फाल्गुन, 1934 (शंक) . 

28. 

29. 

लिखित उत्तर 

बलरामपुर 

वादा 

देवरिया 

जालौन 

बहरादच 

महोबा 

आजमगढ 

PETE 

बदायू 

खेरी 

गाजीपुर . 

चित्रकूट 

सिद्धार्थनगर 

बस्ती 

जौनपुर 

आगरा 

महाराजगंज 

हरदोई 

बुलंदशहर 

कन्नौज 

कौशाम्बी 

शाहजहापुर 

मथुरा 

सहारनपुर 

गोडा 
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30. 

31. 

53. 

54. 

प्रश्नो 1 

संतं रविदास नगर 

ब ~ 

गोरखपुर 

ज्ासी 

कुशीनगर 

बरेली 

चंदोली 

फिरोजाबाद 

रामपुर 

हमीरपुर 

बलिया ` 

मैनपुरी | 

ललितपुर 

, मिर्जापुर 

अम्बेडकर नगर 

वाराणसी 

ज्योतिबाफुले नर+ 

रायबरेली 

अलीगढ़ 

कानपुर् देहात 

संत कबीर नमर 

प्रतापगढ़ 

हाथरस 

गौतमबुद्ध नगर 

` पीलीभीत 

सुल्तानपुर 

6 Ard, 2013 लिखित उत्तर 

55. बिजनौर 

56. मेरठ 

57. सीतापुर 

58. एटा 

59. मऊ ` 

60. इटावा 

61. बाराबकौ 

62. फतेहपुर 

63. इलाहनाद 

64. कांशीराम नगर 

65. सोनभद्र 

66. उन्नाव 

67. मुजफ्फरनगर 

68. छत्रपति शिवाजी महाराजनगर 

उत्तराखंड-06 

1. उत्तरकाशी 

2. चम्पावत 

3. उधम सिंह नगर 

4. टिहरी गदृवाल 

५. हरिद्वार 

6. बागेश्वर 

पश्चिम लंगाल-10 

1. पुरुलिया 

2. मुर्शिदाबाद 

3. बीरभुम 
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777 प्रश्नो को 15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 278 

4. कूच बिहार 1 2 3 4 

5 उत्तर दिनाजपुर 5. छत्तीसगढ़ 21438.69 8915.08 

€ बकरा 6. दादरा ओर नगर हवेली 23.94 7.41 

7. दक्षिण दिनाजपुर 7. गुजरात 6352.47 2296.38 

8. पश्चिम मिदनापुर* 8 हरियाणा 1811.73 1040.54 

9. माल्दाह 9. हिमाचल प्रदेश 650.41 407.55 

10. जलपाईगुदी 10. Ras 7667.52 1248.32 

दादरा ओर नगर हवेली-01 11. जम्मू ओर कश्मीर 1182.59 156.21 

1. दादरा भौर नगर हवेली 12. कर्नाटक +  . 13891.0 5643.77 

sane अतिवाद प्रभावित 35 fae 13. मध्य प्रदेश 6516.84 7-26 

विवरण) 14. महाराष्ट 3015.74 2580.57 

दे a साक्षर भारत मिशन के लिए चयनित जिलों 15 मणिपुर _ 826.09 40 

कौ राज्यवार सूची 16. मेघालय 402.25 145.14 

क्र. राज्य/संघ शासित aa आवंटित निधियां एसएलएमए 11. नागा्ँड ॑ 363.45 393.24 

स॑ (28.02.2013 हार दौ गड ` 18. ओडिशा 2642.60 778.01 
कौ स्थिति के सूचना के 

अनुसार) अनुसार उपयोग 19. पंजाब 2081.78 52.28* 

की गई निधियां 20. राजस्थान 16695.61 11210.00 
(31.12.2013 
कौ स्थिति 21. सिक्किम 69.59 44.70 

कं अनुसार) 22. तमिलनाडु 4808.98 3021.34 

1 2 3 4 23. त्रिपुरा 91.87 68.17 

1. आंध्र प्रदेश 44569.31 27163.00 24. उत्तर प्रदेश 29373.95 5990.87 

2. अरुणाचल प्रदेश 3588.33 3150.33 25. उत्तराखंड 5272.08 3067.39 

3, असम 2551.86 1656.00 26. परचिम बंगाल 5823.65 4270.00 

4. विहार ` 12007.96 5907.85 #एसएलएमए द्वारा दिनांक 31.03.2012 से प्रदान कौ गई रिपो! 
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(अनुकद्) 

हरी परिवहन एजेसियां 

1597, श्री एम. श्रीनिवासुलु रेडडी : क्या शहरी विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार देश मे शहरी परिवहन की खराब होती स्थिति 

से अवगत है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; 

(ग) सरकार द्वारा इस Gay मे क्या कदम saw गण्/उठाए 

जा रहे है; | 

(घ) क्या सरकार ने एकोकृत महानगरं परिवहन प्राधिकरण का ` 

गठन किया है/करने का विचार किया रै; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी aio क्या है ओर इसके प्रस्तावित 

कार्य क्या है तथा उक्त प्राधिकरण को कब तक गदित किए जाने 

कौ संभावना है? | ॑ 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा ` 

दासमुंशी) : (क) से (ग) देश मे शहरी परिवहन की स्थिति खराब 

नहीं हो रही है। तथापि, 12वी पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी परिवहन 

पर रिपोर प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य दल -गरित किया. गया है। 

6 मार्च, 2013 लिखित उत्तर 780 

कार्य दल द्वारा यथा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट 

www.urbanindia.nic.in पर डाल दी गई है ओर सरकार रिपोर्ट 

मे Game गए अनुसार शहरी परिवहन सुविधाओं मे सुधार लाने के 

लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने 21 द्रुत बस परिवहन प्रणाली 

(बीआरटीएस) को अनुमोदन प्राप्त किया है जिसमे 3 परियोजना 

पर्ण हो gat हैँ ओर शेष परियोजनाएं पूरी की जा रही ह । जवाहरलाल , 

नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयुआरएम) के अतर्गत 

सभी 61 पिशन मोड wed के लिए 15260 बसै पहले ही स्वीकृत 

कौ जा चुकी है। अनुमोदित Fal रेल प्रस्तावों का ब्योरा संलग्न विवरण-1 

मे दिया गया है। निर्माणाधीन मेटो रेल परियोजनाओं एवं पूर्णता कौ 

समय सीमा का व्यौरा संलग्न विवरण] मे दिया गया है। 

(घ) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूरीपी) 2006, मे सभी 

दसं लाख से अधिक आबादी वाले शहरो कं लिए. एकीकृत मेट्रोपोलिन .. 

परिवहन प्राधिकरण (चूएमटीए) कौ स्थापना कौ अनुशंसा कौ गई है। 

(ङ) यूएमरीए् का समग्र लक्ष्य मुख्य निकाय के रूप मेँ कारय 

करना है, जो बेहतर मोबिलिरी के लिए भावी विजन के सृजन मेँ 

महत्वपूर्णं भूमिका निभाती है ओर यह सुनिश्चित करती है कि अपेक्षित 

निवेश किया जाए। यह शहरी परिवहन प्रणाली एवं उसके एकीकृत 
प्रबंधन की आयोजना, समन्वय ओर नियामक कार्यप्रणाली निष्पादित 

कर सकेगी । 14 राजयो ने राज्य,क्त्रीय/शहर स्तर पर TY को स्थापना 

करली दै। 

विवरण ` 

अनुमोदित Het रेल प्रिवोजनाओं का wT इस प्रकार हैः 

क्र.सं. राज्य का नाम प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन कौ तारीख 

1 । 2 4 

1. दिल्ली .एवं राष्ट्रीय राजधानी aa दिल्ली एमआरटीएस फज-1 17.09.1996 

(एनसीआर) । | 

| दिल्ली एमआरटीएस फेज-] 30.03.20006 

04.12.2006 

केन्द्रीय . सचिवालय से बदरपुर 17.05.2007 

द्वारकां सेक्टर-9 से सेक्टर-21 26.04.2008 
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1 2 3 4 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजी आई एयरपोर्ट 17.05.2007 

से द्वारका सेक्टर-21 29.01.2009 

गुडगाव (हरियाणा) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार 04.12.2006 

नोएडा (उत्तर प्रदेश) तक दिल्ली AA का विस्तार 19.03.2008 

आनंद विहार आईएसनीरी से वैशाली (उत्तर प्रदेश) 05.09.2011 

का दिल्ली Aet का विस्तार 

दिल्ली मेटो फेज] 26.09.2011 

बदरपुर से वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद (हरियाणा) 13.09.2011 

तक दिल्ली Fat कां विस्तार 

द्वारका से नजफगदृ. तक विस्तार 11.09.2012 

यमुना विहार से शिव विहार तक विस्तार | 11.09.2012 

मुंडका से बहादुरगढ़ (हरियाणा) तक दिल्ली Fel 11.09.2012 

का विस्तार | 

2. तमिलनाडु चेनई मेट्रो ` 2009 में अनुमोदित 

3. कर्नाटक ana मेटो फेज-] 2009 मे अनुमोदित 

4. पश्चिम बंगाल कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेदो | | 30.07.2008 

5. राजस्थान जयपुर मेटो फेज-1 21.01.2011 

6. महाराष्ट मुम्बई मेट्रो लाइन-2 2009 मेँ अनुमोदित 

7. आध्र प्रदेश हैदराबाद मेदौ परियोजना | 2010 मे अनुमोदित 

8. केरल कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना जुलाई, 2012 में 
अनुमोदित 

विवरण-41 

re राज्य का नाम प्राप्तं प्रस्ताव लम्बाई कुल लागत पूर्णता कौ 

तिथि 

1 2 3 ~~ 4 5 6 

1. दिल्ली एवं रष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एमआररीएस फेज, || 103.05 35.242 मार्च, 2016 

aa (एनसीआर) 
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1 2 | 3 4 5 6 

द्वारका से AHS 5.50 100 2015 

यमुना विहार से शिव विहार 2.717 282 ard, 2016 

मुंडका से बहादुरगढ़ (हरियाणा) 11.5 1990 मार्च, 2016 

बदरपुर से वाईएमसीषए चौक, फरीदाबाद, 13.875 2494 सितम्बर, 2014 

2. कर्नाटक बंगलोर मेट्रो फेज-] (भारत सरकार ओर 42.3 11609 मार्च, 2015 

राज्य का संयुक्त उद्यम) 

3. परचिम बंगाल कोलकाता gat ओर पश्चिमी मेदो 14.67 4874.58 सितम्बर, 2016 

4. राजस्थान जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-1 9.25 ` 1250 2013 का बाद 

का भागं 

5. तमिलनाडु ag मेट्रो 45.046 14600 2014-15 

6. TORTS मुम्बई Fe लाईइन-1 (पीपीपी) 11.07 | 2356 2013 का बाद 

वरसोवा-अधेरी-घाटकोपर 

मुम्बई मेट्रो लाइन-2 (पीपीपी) 31.87 7660 ` 2015 

चारकोप-बाद्रा-मनखुरद | 

7. आध्र प्रदेश हैदराबाद मेदो । 71.16 , 12132 2016 

8. केरले कोच्ची मेदो 25.612  5181.79 ˆ 2016 

। एयर इडिका फला का ant परिवर्तन 

1598. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या नागर विमानन मंत्री ae 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या एयर इंडिया पलाशो के विभिन्न स्थानो पर मार्ग 
परिवर्तन कौ अनेक घटनाएं हाल ही मे घटी रहै, जिस कारण यात्रियों 

को असुविधा हुई है; ` 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं के दौरान तत्संबधी it क्या है ओर इसका घरना-वार क्या कारण 

है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान हए ta मार्ग परिवर्तना के कारण 

अब तक अनुमानित कितनी हानि हुई है; 

(घ) क्या सरकार ने एयरलाइनो के लिए यह अनिवार्य बनाया 

है कि फ्लाइटो के मार्गं परिवर्तन के मामले मे इसकी सूचना यात्रियों 
को दी जाए; 

(ड) यदिहां, तो तत्संबंधी व्यौराक्या है ओर यदि नही, तो 

क्या यात्रियों को पर्याप्त क्षतिपूर्तिं प्रदान कौ जाती है ओर इस संबध 
मे निर्धारित मानक क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस Fay मे क्या अन्य सुधारात्मक कदम 
उठाए. गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के.सी 

वेणुगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र कौ जा रही है। 

(घ) से (च) जौ, नहीं । एेसे कोई दिशानिर्देश/निदेश विद्यमान 
नही हे।
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प्रहिलाओं & लिए रासायनिक अभियात्रिकी 

विश्वविद्यालय 

1599. श्री जी.एम. सिदेश्वर : क्या मानव संसाधन विकासं 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक तथा दिल्ली सहित देशं 

मे केवल महिलाओं हेतु रासायनिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय खोलने 

का है; 

(ख) यदि हां, तो ada राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इन विश्वविद्यालयों कौ स्थापना कब तक किए जाने कौ 

संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (st. शशी 

थरूर) : (क) जी, नहीं। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उदठते। 

ए.एम.पी. शिकायतें 

1600. श्री एस.एस. रामासुल्बू : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : .. 

(क) क्या सरकार् इस तथ्य से अवगत है कि विमान अनुरक्षण 

कार्मिकों (एएमपी) को लंबी अविनियमित कार्य पालियो मे रखा गया 

था; 

(@) यदि a, तो तत्सबधी ao क्या है ओर इसके कारण 

क्या ह; 

(ग) क्या सरकार ने उन पर दबाव हटने ओर इस कमी को 

टूर करने के लिए ओर अधिक एएमपी कौ भरतीं हेतु कोई कदम उठाया 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार द्वारा इस 

बरे मे अन्य कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी, 

वेणुगोपाल)) : (क) से (ङ) एयर इंडिया के विमान अनुरक्षण कार्मिकों 
(एएमपी) को लंबी अविनियमित कार्य पालियो में नहीं रखा जाता, 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 786 

वस्तुतः वे आवर्त पालियों मे कार्य करते हैं, जो कि फैक्टरी अधिनियम, 

1948 द्वारा शासित । 

ईडन्ल्यूएस के लिए अलग विद्यालय 

1601, श्री नित्यानंद प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजेोर् वर्गं कौ 

शिकायतों के निवारण के लिए अलग से विद्यालय खोलने का है; 

(खः) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों से भी अपने विद्याल्यो 

मे ईडन्ल्यूएस wat को प्रवेश देने के लिए कहा ठै; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्सं्बधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (St, शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो 

के लिए अलग स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ग) ओर (घ) निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम (आरटीई), 2009 मे छह से चौदह वर्ष कौ आयु at के 

सभी बच्चों के लिए आस-पडसू. के स्कूल मे निःशुल्क ओर अनिवार्य 

शिक्षा कौ व्यवस्था की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौ 

धारा 12(1) (ग) मे व्यवस्था की गई है कि विशेष श्रेणी स्कूल ओर 

गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल कक्षा-1 में (अथवा प्राथमिक-पूर्व कक्षा 

मे, जेसा भी मामला हो) आस-पडौस के लाभवचित समूहो ओर कमजोर 

वर्गो के बच्चो को कक्षा A बच्चो की संख्या के 25 प्रतिशत तक 

दाखिला देगे ओर प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य 

शिक्षा उपलब्ध कराएगे। 

आरटीई अधिनियम की लेखापरीक्षा 

1602. श्री जयंत चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 

(ares) के कार्यान्वयन कौ संस्थागत लेखापरीक्षा कराने का है; 

(ख) यदि ut, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार सरक्षण आयोग
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(एनसीपीसीआर) ने आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी 

के लिए एक लेखापरीक्षा शुरू कौ है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा ओर निष्कर्षं क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने सामग्री तथा समय-सीमा की रूपरेखा तैयार 

कौ है जिसके भीतर विद्यालयों को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अवश्य 

कराना होगा जो कि ard? अधिनियम का भाग है; ओर 

(च) यदिह, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 3? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (ड. Breit 

` थरूर) : (क) ओर (ख) सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम, 

जिसे निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) 

अधिनियम, 2009 के उदेश्य को पूरा करने कं लिए संशोधित किया 

गया है, के अंतर्गत 4} सामाजिके fear संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर 

अनुवीक्षण कर रहे है! इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं 

महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल ads cared द्वार 

सभी राज्य एसएसए कार्यक्रमों की वार्षिक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र एजेंसी 

द्वारा समवतीं वित्तीय समीक्षा ओर इसके साथ ही आंतरिक Gorden 

को प्रणाली विद्यमान है। 

(ग) ओर (घ) wea बाल अधिकार संरक्षण आयोग 

(एनसीपीसीआर) ने 12 जिलों मे 225 पंचायतों ओर 10 शहरी वारो 

मे सामाजिक लेखापरीक्षा कौ है जिसमे आरटीई अधिनियम, 2009 के 

प्राबधानो A बारे मे सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है। 

(ड) ओर (च) एनसीईआरटी ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 

(सीसीई) के संबंध मेँ आदर्शं सामग्री विकसित की है जिसे राज्यों 

को भेजा गया है। अब तक 22 राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया 

है कि वे सीसीई कौ प्रणाली लागू कर रहे TI 

गैर-अनुसूचित विमान बेडा 

1603. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

` बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) वर्तमान 4 विभिन एयरलाइंस में गेर-अनुसूचित विमानों 

कौ ` अनुमानित संख्या कितनी है 

(ख) क्या कई विमानन कंपनियों ने अपने गैर-अनुसूचित 

संचालनों को प्रारंभ करने मे रुचि प्रकर कौ है; 
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(ग) यदि हा, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इस पर सरकार 

gr en कारवाई की गई है; 

(घ) क्या इन संचालनों मेँ प्रमुख सुरक्षा मुदे शामिल है; ` 

(ङ) यदि a, तो क्या सरकार ने गैर-अनुसूचित एयरलादंस के 

सभी सुरक्षा मुदो को दूर करने के लिए कोई कारवाई कौ है; ओर 

(च) ae a, तो तत्सं्बधी व्यौराक्या दै ओर यदि नही, तो 

` इसके क्या कारण है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री केसी. 

वेणुगोपाल) : (क) दिसंबर, 2012 तक, गर-अनुसूचित एयरलाइनों 

के प्रचालक परमि मे पृष्ठाकित विमानो कौ संख्या 410 eft 

(ख) ओर (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 

नागर विमानन stand (dies), खंड 3, विमान यातायात sae 

‘at भागा के रूप मे उचित दिशानिर्देश जारी किए गर है, जो 

गैर-अनुसूचित विमान यातायात सेवाओं के प्रचालन के लिए परमि 

प्रदान करने कं लिए न्यूनतम. अपेक्षाएं निर्धारित करती है। अब तक 

147 वैध गेर-अनुसूचित प्रचालक परमिट धारक है । सीएआर मेँ निर्धारित 

दिशामिर्देशो का अनुपालन करने वाली कंपनियों को विमान परिवहन 

सेवाएं प्रचालित करने कौ अनुमति प्रदान की जाती है। 

(घ) से (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने गैर-अनुसूचित 

एयरलाइनो सहित weet के लिए wen अपेक्षाओं संबंधी 

दिशानिरदेश निर्धारित किए है । डीजीसीरए प्रचालन कँ लिए संरक्षा अपेक्षा 

सुनिश्चित करता है। 

अपशिष्ट प्रधन 

1604. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादम : क्या शहरी विकास | 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने अपशिष्ट प्रधन कौ चुनौतियों का कोई 

अध्ययन कराया है; . 

(ख) यदि a, तो aaaet व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या अपरशिष्ट प्रधन हेतु कोई दीर्घावधि योजना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयोजन हेतु आधुनिक 

प्रद्योगिकौ ster करने हेतु क्या कदम उठाए गए है? 
+ 

d
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शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी) : (क) ओर (ख) जी, हां । शहरी विकास मंत्रालय ने ठेस 

कचरा प्रबधन पर एक प्रौद्योगिकौ सलाहकार दल गठित किया दहै दस 

दल कौ रिपोर्ट जिसे मई, 2005 4 अतिम रूप दिया गया था, में 

वित्तीय ओर प्रौद्योगिकी मुदो सहित ठेस कचरा प्रबंधन से संबधित विभिन 

Yel को संबोधित किया गया है। इस रिपोर्ट को अपनाने के fag 

सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया emt मार्च, 2003 में 

रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ सिरी कम्पोस्ट का उपयोग करके 

समेकित सयत्र ewe प्रबधन कौ कार्य योजना तैयार करने के लिए 

एक कार्यदल् भी गठित किया गया था। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को 

भी परिचालित कौ गई थी। 

(ग) इस मंत्रालय कौ विभिन स्कीम जैसे जवाहरलाल नेहरू 

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण fas सहित 10 एयरफील्ड He मे ठोस 

कचरा प्रनधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र कौ स्कौम, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी 

विकास कार्यक्रम, सेरेलाइर Heal मे शहरी अवस्थापना विकास स्कोम, 

सिक्किम सहित क्षेत्रो के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान संबंधी 

Se के अंतर्गत de कचरा प्रधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन 

के लिए सहायता प्रदान कौ जाती है। 

(घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वार क्रमशः वर्ष 2000 ओर वर्षं 

2005 मे प्रकाशित ठोस कचरा प्रधन पर Aqsa ओर म्युनिसिपल 

ठोस, कचरा प्रधन पर प्रौद्योगिकी सलाहकार दल कौ रिपोर्ट में 

म्युनिसिपल ठोस कचरे को वैज्ञानिक ओर स्वास्थ्यकर एकत्रीकरण, 

परिवहन, संसाधन, शोधन ओर निपटान करने कौ विभिन प्रौद्योगिकियों 

का उल्लेख किया गया है। 

एम.डी.एम.एस. का विस्तार 

1605, श्री नलिन कमार कटीलं : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्यासरकार ने प्राभमिक, मिडिल तथा उच्चतम विद्यालयों 

मे अध्ययनरत बच्चो हेतु अनिवार्य मध्याह्न भोजन कौ व्यवस्था कौ 

हे; 

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा केन्द्रीय विद्यालयों कौ 

प्राथमिक कक्षाओं के निर्धन छत्र को भी प्रदान की गई है; 

(ग) यदि हां, तो ada व्यौरा क्या दहै ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण रहै; ओर 
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(घ) सरकार् द्वारा सभी केन्द्रीय विद्यालयौ मे tet सुविधाए प्रदान 

करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डी. शशी 

रूर) : (क) मध्याह्न भोजन योजना मे सरकारी, स्थानीय निकाय, 

सरकारी सहायता प्राप्त ओर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना cai ओर 

शिक्षा mat योजना (ईजीएस) के अंतर्गत चल रहे केन्द्रो/सर्वं शिक्षा 

अभियान के अंतर्गत समर्थित मदरसो/मक्तबो सहित वैकल्पिक ओर 

नवाचार शिक्षा (wags) केन्द्र मे अध्ययनरत कक्षा-[-\]]। के बच्चो 

को शामिल किया गया है। 

(ख) से (घ) वर्तमान में, मध्याह्न भोजन योजना केन्द्रीय 

विद्यालयौ के विद्यार्थियों को शामिल नहीं करती है। इन विद्यालयों में 

अधिकाशंतः सरकारी कर्मचारियों के बच्चे शामिल होते है। 

आई.सी.एस.एस.आर. 

1606, श्री कुलदीप fagatg : क्या मानव संसाधन विकास 

Tat यह बताने को कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद 

(आई.सी-एस-एस.आर.) मे कतिपय मुख्य ढाचागत परिवर्तन करने का 

निर्णय लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा आई.सी.एस.एस.आर- कँ अनुसंधान संस्थान 

ओर अनुसंधान नेटवर्क पुनर्गटन के लिए ओर देश में ओर अधिक 

RS अनुसंधान संस्थानों कौ स्थापना करने के लिए क्या कदम saw 

गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. शी 

धसर) : (क) जी, हां। 

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीयं समाजं विज्ञान 

अनुसंधान परिषद के कार्यकरण कौ समीक्षा के लिए 23 सितम्बर, 

2010 को एक समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति ने 

मंत्रालय को अपनी रिपोर 28 जून, 2011 को प्रस्तुत कौ थी। ये रिपो 

इस मंत्रालय की वेबसादर 11/00 0107-4 gov.in पर उपलब्ध 

है इस समिति कौ मुख्य सिफारिशो मे परिषद कौ पुनर्सरचना ओर 

पुनः डिजाइनिंग करना, अनुसंधान को Yes करना, संसाधनों एवं विततो 

मे सुधार करना तथा परिषद के संस्थानों का पुनर्गठन करना शामिल 

है।
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इस अनुसंधान परिषद के अनुसार समीक्षा समिति की विभिन 

सिफारिश के कार्यान्वयन कें लिए कार्यवाही की गई है। इस परिषद 

के संगम ज्ञापन को संशोधित करने का निर्णय किया गया है ताकि 

परिषद के अध्यक्ष, सदस्य सचिव ओर गैर पदेन अकादमिक सदस्यो 

की नियुक्ति को सुचारू बनाकर, tet नियुकतियो मे पूरी पारदर्शिता 

सुनिश्चित कौ जाए ओर इसके अतिरिक्त इस परिषद को कार्यकरण 

मे अधिक स्वायत्तता एवं निरंतरता प्रदान कौ जा सके। ` 

(ग) उक्त समीक्षा समिति ने इस अनुसंधान परिषद के पुनर्खरचना 

तथा संस्थागत Azam के सुधार के लिए विशिष्ट सुस्ाव भी feu Fi 

इनमे न्यूनतम आरंभिक संकाय संख्या, परिषद द्वारा स्वीकृत पदों कौ 

वेतन व्यय का 100 प्रतिशत भुगतान ओर परिषद से अनुरक्षण अनुदान 

प्राप्त कर् रहे सभी विद्यमान 25 अनुसंधान संस्थानों को कार्य अनुदान 

तथा अध्ययन के उन प्रादेशिक क्षेत्रों मे नए आई.सी-एस.एस.आर. 

अनुसंधान संस्थानों कौ स्थापना करना जहां इस समय Wa संस्थान 

नही G1 आई.सी.एस.एस.आर. ने यह सुनिश्चित करने के लिए धी 

कदम उठाए है कि समाज विज्ञान मे अनुसंधान परिणाम, छात्रौ, शिक्षकों 

ओर अनुसंधानकर्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं वर्तमान में 

राष्ट्रीय समाज faq प्रलेखन केन्द्र से प्राप्त 3700 पीएच-डी. शोध, 

ओंनलाईन पर उपलब्ध है। ये AAAS 0002407 0.६.71 

पर उपलब्ध TI 

जलवायु परिवर्तन पर इसरो के प्रयोग 

1607. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगइन (इसरो) जलवायु 

परिवर्तन की प्रघटना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग कर रहा है 

तथा अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है; ओर 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस प्रयोजन हेतु 

Wai ओर ।2रवीं योजना अव्धि मे कितनी धनराशि व्यय हुई? ` 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय यें रास्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) जी, a 

(ख) जलवायु परिवर्तन के aa मे अनुसंधान पे सहायता प्रदान 
करने हेतु भारतीय stake अनुसंधान संगठन (इसरो) निम्नलिखित 

कार्य करता हैः 
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(0 तापमान, आद्र्ता, दाब ओर ओजोन का मापन करने हेतु 

रेडियोसोडे तथा ओजोनसोंडे वाहक वैलूनों के माध्यम से 
परीक्षणो का आयोजन; 

(i) उपकरणों सहित वैधशालाओं के नेटवर्क की स्थापना जिसमें 

 एयरोसोलो के मापन हेतु स्वदेशी रूप मे विकसितं 

बहु-तरगदैर्ध्यं रेडियोमापी, काले कार्बन के मापन के लिए 

अथलोमीटर, vata गुणांक के मापन हेतु नेफेलोमीटर, 

कण के आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व के मापन हेतुं क्वार्र्ज 

क्रिस्टल सृक्ष्मतुला; रसायनिक प्रदूषणं के मापन हेतु सीमा 

परत लिडार; ओर उपग्रह तथा भू-आधारित पर्यवेक्षणो से 

प्राप्त sine का उपयोग शामिल है। 

(ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ओर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग 

से कृषि प्रणालियो, रासायनिक प्रदूषण ओर वायुमंडलीय 

कार्बन पृथक्करण मेँ भूमि उपयोग/भू-आवरण गतिक, 
वायुमंडलीय एयरोसोलो ओर अनुरेख गैस रसायन पर 

अध्ययनं आयोजित करता है। iat पचवर्षीय योजना 

अवधि के दौरान इस उदेश्य के लिए व्यय की गई राशि 

90.31 करोड़ रुपए है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 

इस उदेश्य हेतु योजना परिव्यय 150 करोड रुपए है। 

नुं लेखा प्रणाली ` 

1608. श्री पना लाल पुनिया : क्या मानव संसाधन विकास 
Wat यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या यूजीसी, एआईसीरीई, एनसीरीई, तथा सीबीएसई से 

संबद्ध या उनके अंतर्गत विभिन संस्थानों हेतु नई लेखा प्रणाली शुरू 

कौ गई है; 

(ख) यंदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) क्या प्रस्तावित कदमो से शैक्षिक संस्थानों कौ मुनाफाखोरी 

को रोकने में सहायता मिलेगी ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा वेया - 

है? | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शी 

रूर) : (क) ओर (ख) जी, a इस मत्रालय के अधिकार क्षेत्र 

वाली शैक्षिक संस्थाओं मे नए लेखा मानकं को वित्त वर्षं 2013-14 

सेलागू करने का निर्णय लिया गया है! नई लेखा प्रणाली इस मंत्रालय 

द्वारा गठित कार्यदल कौ fate पर आधारित है। कार्यदल की केक 

सिफारिश निम्नलिखित हैः-
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¢) सभी शैक्षिक संस्थाओं को लेखाकरण का Wear आधर 

लागू करने का अधिदेश होना चाहिए। 

Gi) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए भारतीय सनदी लेखाकार 

संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकं को 

शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिरए। 

(ii) उदिष्ट/अभिहित निधियो के लिए निधि आधारित लेखाकरण 

लागू किया जाना चाहिए्। 

(iv) सभी शैक्षिक संस्थाओं को अपनी सामान्य प्रयोजन वित्तीय 

` विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए साञ्ञा फार्मेट अपनाना 

चाहिए ताकि समुचित जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन, 

निधयो का सही प्रयोग सुनिश्चित हो ओर पणधारियो कौ 

जरूरत पूरी हो। 

(ग) जी, हां। शैक्षिक संस्थाओं में नई लेखाकरण प्रणाली लागू 

होने के फलस्वरूप उनके द्वारा निधियो के सही प्रयोग मे जवाबदेही 

ओर पारदर्शिता आएगी । 

हवाई कागों प्रभार 

1609, श्री मानिक टैगोर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(कः) क्या पिछले वर्ष के दौरान कई भारतीय Staal द्वारा अधिक 

मात्रा मे एयर कार्गो दर agg गई; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी slo क्या है ओर इसके 

एयरलाइन-वार कारण क्या है; 

(ग) क्या किसी उपभोक्ता सरक्षण संगठन ने केन्द्र सरकार से 

हस्तक्षेप करने ओर कार्गो प्रभारौ मे वृद्धि को जांच करने का आग्रह 

किया 2; 

(घ) afe a, तो तत्संबंधी oto क्या है; ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ar 

(ङ) सरकार द्वारा हवाई कार्गो प्रभारौ को वहनीय बनाने के 

लिए कैरियसे द्वारा मनमानी ser को रोकने के लिए क्या कदम 

sam गए? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मत्री (श्री के.सी. 

वेणुगोपाल)) : (क) ओर (ख) नागर विमानन मंत्रालय ने ari 

15 फाल्गुन, 1934 (शकं) लिखित उत्तर 794 

एयरलाइनो के मूल्य निर्धारण da के Aaa मे अभ्यावेदन प्राप्त किए 

#1 तथापि, विमान किरायों का निर्धारण सरकार हारा नहीं किया जाता 

क्योकि ये बाजार की मांग तथा आपूर्ति शक्तियो पर निर्भर करते है। 

(ग) से (ड) मंत्रालय द्वारा कार्गो शुल्क कौ aed मे हस्तक्षेप 

तथा जांच करने के लिए किसी भी ग्राहक सेवा संगठन से अभ्यावेदन 

प्राप्त नहीं हुआ है। 

[feat] 

डी.डी.ए. at लंबित परियोजनाएं 

1610, श्री Ate सिंह तोमर : क्या शहरी विकास wat यह 

लताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अस्पतालो, कलेजो 

ओर ओषधालयो के लिए भूमि के आबंटन कौ विभिन परियोजनाएं 

लंबित है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) , tat परियोजनाओं के लंबित होने के क्या कारण है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र अनुमति देने के 

लिए क्या कारवाई कौ गई/कौ जा रही है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासपुं्षी) : (क) जी, हां। | 

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान कौ गई 

सूचना के अनुसार, वर्तमान मे ओषधालयो के लिए 17 स्थर्लो, अस्पताल 

हेतु 02 स्थलों ओर कोँलेज/विश्वविद्यालय हेतु 01 स्थल हेतु भूमि कं 

आवंटन के अनुरोध कौ जांच की जा रही है aed कि भूमि at 

व्यवहार्यता रिपोर्ट, ले-आउट प्लान ओर कानूनी स्थिति का आकलन 

प्रस्तुत कर दिया जाए। उक्त पात्रता मानदंड के आलोक A आबंटन 

के अनुरोध निपटाए जाते है। 

अध्यक्च महोदया : सभा मध्याहन 12.00 बजे YA: समवेत होने 

& लिए स्थगित होती है। 

पूर्वाह्न 11.022 बजे 

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याहन 12.00 बजे तक 

के लिए स्थगित Be!
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मध्याह्न 12.00 बजे 

लोक सभा मध्याह्न 12.00 कजे पूनः समवेत ee! 

[ अध्यक्ष महोदया पीठसीन हई ] 

(व्यवधान) 

[feat] 

ANE 12.004 बजे 

मत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक) 26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत 

दस्तावेजों की सूची शुद्धि 

(अनुवाद) 

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मँ ^ 26 फरवरी, 2013 

को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों कौ शुद्धि" के बरे मे एक 

वक्तव्य सभा पटल पर रखता El 

मध्याह्न 12.0% बजे 

सभा पटल पर रखे गये पत्र 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र र्खे जाएगे। श्री 

ती. नारायणसामी - उपस्थित नर्ही। 

विदेश मंत्रालय मेँ राज्य wat (श्रीमती परनीत कौन) : यै 

निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूः- 

८1) रिसर्च एंड ईफोर्मेशन सिस्टम फर डेवलपिंग कंटरीज, नरह 

दिल्ली के वर्षं 2011-2012 के वार्धक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे । 

. (2) ॥ रिसर्च एड sare सिस्टम फोर डवलपिग ads, नई 

"सभा पटल पर रखी गईं ओर ग्रंथालय मे भी रखी गई ¦ देखिए संख्या 
 एल.टी. 8488/15/13 

6 मार्च, 2013 रखे गए पत्र 796 

दिल्ली के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण (feet तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

(venta मे रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8472/15/13] 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड. शशी 

met): मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः- 

(1) (एक) राजीव विद्या मिशन, सर्वं शिक्षा अभियान (पूर्ववतीं 

आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद को 

वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(2) (दो) राजीव विद्या मिशन, सर्वं शिक्षा अभियान (ada 

| आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद के . 

वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा sitet 

संस्करण) | 

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा . ` 

अंग्रेजी संस्करण | a 

[ ग्रथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9473/15/13] 

(3) (एक) नेशनल इस्ट्टयूर sith ओपन स्कूलिंग, नोएडा के 

तर्ष 2011-2012 के वार्षिके प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(दो) नेशनल इईस्टिटयूट ath ओपन स्कूलिंग, नोएडा के 

वर्ष् 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा sti संस्करण) तथा उन पर 

 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | | 

( तीन) नेशनल इस्यिटयूट ओंफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के 

वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) | 

(4) उपर्युक्तं (3) की मद संख्या (दो) मेँ उल्लिखित wal
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को सभा परल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि ` 

वाला विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) | 

[ ग्रंथालय मे रखे गए । देखिए संख्या एल.री. 8474/15/13] | 

(5) (एक) ओलि इंडिया काउसिल फोर टेविनिकल एजुकंशन, 

~¦ ` नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) । 

(दो) ओंल इंडिया काउंसिल फोर टेबिनकल एजुकेशन, 

नई दिल्ली के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ .. 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) । 

` (6) उपर्युक्त (5) मे उल्लिखित wai को सभा पटल पर रखने 

 “ मेँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

sist संस्करण)। ` 

[ ग्रंथालय मे रखे Tut देखिए संख्या wast. 9475/15/13] 

(7) (एक) नेशनल इस्ट्ट्यूट ath रेकनोर्लोजी कर्नाटक, - 

सूरतकल कं वर्षं 2011-2012 क वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे।  ; 

(दो) नेशनल sfeeqe ate टेकनोर्लोजी कर्नाटक, 

सूरतकल के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

(8) उपर्युक्त (7) मे उल्लिखित wai को सभा परल पर रखमे 

मे हए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 9476/15/13] 

(9) (एक) नेशनल इर्टिर्यूर site टेक्नोलोँजी fae के वर्ष 

2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट ate टेकनोर्लोजी सिल्वर के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरणं कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । 

(10) . उपर्युक्त (9) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अंग्रेजी संस्करण) | । 

[ ग्रंथालय में रखे गए! देखिए संख्या weal. 8477/15/13] 

(11), (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इस्टिट्यूर ath 

इफोर्मेशन टेक्नोर्लोजी डिजाइन एंड मैन्यफेक्चरिग, 

जबलपुर के वर्षं 2011-2012 के वार्धक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) | 

। (दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इडियन इस्टिट्यूट ate 

हंफोर्मेशन टैवनोलोजी डिजाइन एंड मेन्यूफैक्वरिग, 

जबलपुर के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं 

को एक प्रति (हिन्दी तथा AN संस्करण) तथा 

उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इस्टिय्यूट site 

इफोर्मेशन टेकनोर्लोजी डिजाइन एंड मैन्युफक्वरिंग, 

जबलपुर के Ad 2011-2012 के कार्यकरण कौ .. 

. सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रि {हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) । 

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशानि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[ ग्रंथालय में रखे ma देखिए संख्या wes. 8478/15/13] 

(13) ` (एक) ad शिक्षा अभियान aa मिशन aretha, लक्षद्वीप 
के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीकषित लेखे। 

(दो) सर्वं शिक्षा अभियान यूटी मिशन aed, लक्षद्वीप 

के कार्यकरणं कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

(14) उपर्युक्त (13) मे उल्लिखित पत्रो को सभा पटल पर रखने
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मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण {हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

(ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या Wee}. 8479/15/13] 

| [ग्रंथालय मे रखे mu देखिए संख्या wes. 8482/15/13] 

(15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अ्थोरिटी, amis, 

कोहिमा के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

 लेखापरीश्षित लेखे। 

(दो) सर्वं शिक्षा अभियान यूटी मिशन अर्थोरिरी, ares, 
कोहिमा के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा के बरे मे विवरण (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(16) उपर्युक्तं (15) में उल्लिखित पत्रो को सभा पटल पर रखने 

H हृए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

TI संस्करण) | 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सख्या एल.री. 8480/15/13] 

(17) इंडियन इस्टिट्यूट aie इंफोर्मेशन atti, fear 

(18) 

एड मैन्यूफैक्वरिंग, कांचीपुरम के वर्षं 2011-2012 के 

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर ` लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । 

उपर्युक्त (17) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

में हए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा | 

अग्रेजी सस्करण) | 

[ ग्र॑थालय मे रखे गए्। देखिए संख्या wa. 8481/15/13] 

(19) (एक) सर्वं शिक्षा अभियान yt ath दमन ओर दीव, 

दमन के AF 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) सवं शिक्षा अभियान यूटि ate दमन ओर दीव, 
दमनं के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बरे में विवरण (हिन्दी तथा stash 

संस्करण) | 

( 20) उपर्युक्त (19) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

- ` भं हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

, अग्रेजी संस्करण) | : 

6 मार्च, 2013 | रखे गए पत्र 800 

(21) रष्टरीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 कौ धारा 

30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना स. 

FL. 79(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत कं राजपत्र 

मे प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जुलाई, 2011 

कौ अधिसूचना सं. का-आ. 1548(अ) 4 कतिपय 

संशोधन किए गए है, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | | 

[ ग्रंथालय मे रखे गए! देखिए संख्या wed. 3483/15/13] 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मँ 

भारतीय दूरसचार विनियामक अधिनियम, 1997 कौ धारा 37 के अंतर्गत 

निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा उग्रेजी 

संस्करण) सभापरल पर रखता हूंः- 

(एक) वायरलेस Sel सेवाओं के लिए सेवाओं कौ गुणवत्ता वगं 

प्रतिमानक विनियम, 2012 जो 4 दिसंबर, 2012 के भारत 

के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 

305-12/2012-क्यूजएस मे प्रकाशित हुए थे। 

` (दो) अतररष्टरीय gaan केबलं लँडिग स्टेशन्स अभिगम 

सुसाध्यीकरण WAR तथा सह-अवस्थिति war विनियम, 

2012 जौ 21 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में 

अधिसूचना सं. एफ. स. ` 416-5/2012-एनएसरएल- आई 

मे प्रकाशित हुए थे! 

(तीन) ग्रोडर्बेड afore की सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 

2012 जो 24 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र मेँ 

अधिसूचना सं. एफ. सं. 305-21/2012-क्यूओएस में 

प्रकाशित हुए थे। 

[ ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल.टी. 8484/15/13] 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य ast श्रीमती दीपा cra 

मुंशी): मे निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूः- 

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा ̀ | 

| (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो की एक-एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
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(एक) बंगलोर FA रेल कोपिरिशन लिमिटेड, बगलौर के 

वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा, 

(दो) बंगलोर मेट्रो रेल कोपिरिशन लिमिटेड, नगलौर का 

वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

Tea तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कौ 

रिप्पणिया। 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित vat को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी WERT) | 

[ ग्रधालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 8485/15/13] 

अपराह्न 12.01 बजे 

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकं तथा 

संकल्पो संब॑धी समिति 

31वां प्रतिवेदन 

[feet] 

श्री किया मुंडा (खरी) : महोदया, मै गैर-सरकारी सदस्यो 

के विधेयकं तथा संकल्पो dat समिति का इकतीसवां प्रतिषेदन (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता | 

अपराह्न 12.02 रजे 

drat हारा वक्तव्य- जारी 

(दो) ` (क) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की 

मांगों (2012-2013) के बरे में परिवहन, 

पर्यटन ओर संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 

1774 प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारि्णो के 

कार्यान्वयन की स्थितिः | 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैरे 

"सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या 

एल.टी. 8486/15/13 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) क्क्तव्य 802 

वरिष्ठ सहयोगी, श्री जी.-के. वासन की ओर से में पोत परिवहन मंत्रालय 

से सबधित अनुदानौ कौ मागो (2012-13) के बारे मँ परिवहन, sada 

ओर सस्कृति संबधी स्थायी समिति के 1774 प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट 

 सिफारिशो के कार्यान्वयन कौ स्थिति के संबंध मेँ एक विवरण सभा 

पटल पर रखता हू। 

लोक सभा मे कार्य प्रक्रिया ओर कार्य संचालन नियमावली 

(ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 ओर दिनाक 01 सितंबर, 2004 

के लोक सभा बुलेटिन - भाग ॥ के द्वारा जारी किए गए निर्देश 73ए 

के अनुसरण में, मै परिवहन, पर्यटन ओर संस्कृति पर विभाग-संबद्ध 

संसदीय स्थायी समिति को 177 वे प्रतिवेदन मे निहित सिफारिश के 

कार्यान्वयन कौ स्थिति पर विवरण प्रस्तुत कर रहा EI 

2. 1774 प्रतिवेदन पर विचार करने कं लिए परिवहन, पर्यटन 

ओर संस्कृति पर स्थायी समिति की नैठक 16 अप्रैल, 2012 को हई 
उपर्युक्त समिति ने 3 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक मे प्रतिवेदन 

विचार किया ओर् उसे अगीकार किया। 1774 प्रतिवेदन को 07.05. 

2012 को राज्य सभा A प्रस्तुत किया गया ओर इसे 07.05.2012 को 

लोक सभा के परल पर रखा गया। 

3. . में 177 वै प्रतिवेदन मे निहित उन सिफारिश के कार्यान्वयन 

की स्थिति देने बाला एक विवरण भी सभा पटल पर रख रहा ZI 

अपराह्न 2.02 बजे 

(खं) संचार ओर सूचना प्रोद्योतिकी मंत्रालय के 

दूरसंचार विभाग से संबंधित'अनुदानों की मांगों 

` (2012-2013) के art में सूचना प्रौद्योगिकी 

संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में 

अतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन at 

स्थितिः | 

(अनृकाद 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय यें राज्य wat (श्री मिलिन्द देवरा) : मँ 

दूरसंचार विभाग, संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मत्रालय से संबंधित 

"सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गयाः देखिए संख्या 

एल.टी. 8487/15/13
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[ श्री मिलिन्द देवरा] 

अनुदानौं कौ मागो (2012-13) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी 

समिति के 31वे प्रतिवेदन मे अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन कौ 
स्थिति के बारे मे एक विवरण सभा पटल पर रखता हू। 

माननीया अध्यक्ष, लोकं सभा.के निदेश 73 "क" के अनुसरण 

मे, मे दूरसंचार विभाग से संबंधित विलंब विवरण सहित सूचना प्रोद्योगिकौ 
wat स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशो/रिप्पणियों 
पर कार्यान्वयन स्थिति को दशने वाला विवरण सदन का बहुमूल्य समय 

लिय बौर सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। 

अपराह्न 12.02% बजे 

सभा पटल पर रखे गए पतर-जारी 

अध्यक्ष महोदया : श्री वी. नारयणसामी । कृषया भविष्य मे, 
उपस्थिति रहने का ध्यान रखे। 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 
म, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 कौ धारा (3) की 
उप-धारा (2) क तहत दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को अधिसूचना 
स. जी-एस.आर 649 (ई) में प्रकाशित भारतीय पुलिस बल (विशेष 

भत्ता) नियम, 1977 को निरस्त करते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2013 
को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 18(ई) 

(feat तथा अग्रोजी संस्करण) कौ एक प्रति सभाफटल पर रखता हू। 

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल.री. 9471/15/13]. 

अपराह्न 12.03 बजे | 

नियम 377 के अधीन मामले 

` (अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन 

मामले सभा परल पर रखे जाएगे! सदस्य fers आज नियम 377 

"सभा पटल पर रखे माने गये। 

6 मार्च, 2013 अधीन ae 804 

के अधीन wae उठने at अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों 
को सभापटल पर रखने के इच्छुक है तो वे स्वयं 20 मिनट के अन्दर 
सभा पटल पर पर्ची रख दं। केवल वही मामले सभापरल पर रखे 

` माने जाएगे जिनकौ vet निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा परल 
पर Ta दी गई a शेष को व्यपगत माने जाएगे। 

(एक) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के प्रत्येक व्लोक में 
एक atest fae स्थापित किए जाने की 

आवश्यकता 

(हिन्दी) 

St, संजय सिंह (सुल्तानपुर) : मेरा संसदीय क्षत्र सुल्तानपुर शिक्षा 

को दृष्टि से काफी पिडा हुआ है । प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रौ के अध्ययन 

हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं 

का यहां अभाव है। अग्रेजी माध्यम कौ fren a तो पूर्णतः अभाव 

है, जिसके कारण प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को उचित मार्गदर्शन नदीं 
मिल पा रहा है। सुल्तानपुर जनपद मे 14 विकास खंड रै, जिसमें 

से 13 विकासं wel को tifa दृष्टि से पिडा हुआ विकास खंड 
fated किया गया है यानि कि 92.85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र शैक्षिक 
दृष्टि से frost हआ 31 | 

इस क्षत्र में प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं कौ कमी नहीं है कितु स्तरीय 

शिक्षण संस्थाओं के अभाव में इनका समुचित विकासं नहीं हो पा रहा 

el इनमे से अधिकांश प्रतिभाशाली छात्र/छत्राएं आर्थिक दृष्टि से कमजोर 

परिवार से होने के कारण बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति 

मे नहीं है। 

मानव ससाधन विकास मंत्रालय हारा शैक्षिक रूप से fase विकास 

asi F माडल स्कूल खोलने कौ योजना के अंतर्गत मेरे 

जनपद-सुल्तानपुर के 3 विकास खंडं में स्वीकृति प्रदान की गई है। 

मेरा अनुरोध है कि सुल्तानपुर जनपद FH शेष 10 विकास wel 

मे भी माडल स्कूल स्वीकृत करे, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं के साथ 

न्याय हो सके। 

व्दो) मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 

1958 का निरसन किए जाने तथा राज्यं मे नीले 

पदार्थो के व्यापार की घटनाओं को भी रोके जाने 

` की आवश्यकता 

(अनुकाद)] 

St थोकचोम ten (आंतरिक मणिपुर) : मणिपुर मे नशीले 

पदार्थो के व्यापार कौ काफी गतिविधियां चल. रही $1 राज्य पुलिस
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कमाडोज को चदेल जिले मे पैलेल पर म्य॑म्मार् मे करीब 25 करोड 

रुपए मूल्य के साइको्रौपिक नशीले पदार्थो की तस्करी कौ कोशिश 

करते हुए पाच अन्य लोगों सहित जन-संपकं अधिकारी (रक्षा स्कध) 

पकड़ा उसी दिन, नर्कोरिक ओर सीमा के कार्य (एनएबी) के कार्मिक 

ने इम्फाल हवाईअडे से लगभग 8 लाख रूपए मूल्य कौ पेराज-टीभर 

गोलियों के एक अन्य बहुत बडे परेषित माल को जन्त feat दौ 

महीनों से भी कम समय में एेसा चौथी बार हुआ है कि मणिपुरं की 

पुलिस ने राज्य में एक बहुत बड प्रेषित माल को जन्त किया है। 

11 जनवरी को इम्फाले पश्चिम कौ विशेष आसूचना ईकाई (एसओआईयू) 

ने इम्फाल के तुलिहत हवाई अड से लगभग 1.4 करोड रुपए मूल्य 

कौ ates ene गोलियों कौ बहुत बड़ी मात्रा जन्त कौ 

है, इसके अलावा, 15 फरवरी को इम्फाल (पूर्व) पुलिस ने मत्रिपुखरी 

लगभग 1.3 करोड़ रुपए मूल्य के वही नशीली गोलियां जन्त कीं । 

अतः मे केन्द्र सरकार से आग्रह HU = कि वे इस मामले को 

तत्काल सज्ञान मे लेते हुए, देश के इस हिस्से मे चल रहे नशीले 

पदार्थो के व्यापार को रोके ओर सबसे महत्वपूर्ण, भै केन्द्र सरकार 
से एएफएसपीए्, 1958 को तत्काल निरसित किए जाने का अनुरोध 

करता FI 

(तीन) देश के आए्ल-भारतीय समुदाय बहुल wet में 
आंग्ल-भारतीय सास्कृतिक wat कौ स्थापना के 

लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता 

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : यूरोपीय संतति समुदाय, जिसे 

अब आग्ल भारतीय नाम से जाना जाता है, अपनी विशिष्ट संस्कृति 

को बनाए रखने के लिए संघर्षं कर रहा है। आग्ल-भारतीय समुदाय 

को केन्द्रीय सेवाओं मे रोजगार मे आरक्षण देने से मना किए जाने 

के बाद उनकौ स्थिति मे अचानक परिवर्तन होने के कारण वे आर्थिक 

तथा शैक्षणिक ssa का शिकार हो गए है तथा इनमे अधिकतर 

को किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। अपने जन्म स्थान से 
दूर तथा अपने स्गे-सबधियो से दूर, इस समुदाय का स्थान परिवर्तन 

उनकी जीवन-शैली तथा भाषा को गंवाने मे मुख्य कारक रहा है ओर 
इससे उनको संस्कृति भी नष्ट हई हे। 

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 

. अल्पसंख्यको के कल्याण के लिए विभिन योजनाओं तथा संस्थाओं 

कौ शुरूआत कौ है। लेकिन इन मामलों मे आग्ल-भारतीय fase 

हुए tl यह आवश्यक है कि कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर, मुंबई, 

Ug, कोचीनं जैसे WET तथा अन्य स्थानों जहां आग्ल-भारतीय समुदाय 

के लोग काफी संख्या मे रहते है, मे सांस्कृतिक Sei की स्थापना 

के लिए पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाए। मै अल्पसंख्यक कार्य 
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मत्रालय से यह अनुरोध करता हू कि वह इन परियोजनाओं के लिए 

निधियो के आबटन के लिए तत्काल कदम उठाए WU तथा मंत्रालय 

स्तर पर एक विशेष अधिकारी कौ नियुक्ति कौ जाए ताकि यह सुनिश्चित 

किया जा सके कि संबधित राज्य सरकारों से आवश्यक भूमि का आवंटन 

किया जाता है तथा सास्कृतिक gai का निमणि कार्य भी किया जाता 

हे। 

(चार) हरियाणा के भिवानी ओर महेन्द्रगढ़ जिलों में उन 

किसानों, जिनको फसलें पाले ओर ठंडी हवाओं के 

कारण नष्ट हो We हे, को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान किए 

जाने को आवश्यकता 

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी- महेन्द्रगढ़) : मेँ सरकार का ध्यान 

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन््रगद़ (हरियाण) मेँ पाते के 

कारण हुए नुकसान के लिए प्रतिकर को तत्काल जारी किए जाने 

` के लिए अनुरोध कौ आकृष्ट कराना चाहती हू। 

इस संबधे मे, दक्षिण हरियाणा मे पाला तथा ठंडी हवा्ओं के 
कारण हुई क्षति के लिए पर्याप्त प्रतिकर जारी करने के लिए अनुरोध 

करने तथा स्थिति का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् प्राकृतिक 
ˆ“ पाला" को waft आपदाओं कौ अर्ह सूची मे शामिल करने के 

लिए अनुरोध करने के लिए मेने 18 फरवी, 2012 को माननीय कृषि 
wa a भैर कौ ati प्रभावित किसानों तथा उनके परिवारं को राहत 

देने के लिए फसल के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के 

लिए भारत सरकार ने राज्य राजस्व अधिकारियों के साथ विशेष 

‘Treat’ किया था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ में 

फसल विशेषकर सरसों तथा जो कौ फसल या तो बर्बाद हो गई या 

बुरी तरह से प्रभावितं Be 

यह पाया गया है कि गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने 

मुख्य सविव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को संबोधित अपने दिनाक 

20 सितंबर 2012 पत्र सं. 32-3/2012-एनडीएम-1 के माध्यम से 

केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जनवरी-फरवरी, 2012 मेँ ठंडी हवा/पाला 

के yaa के लिए 31.10 करोड रुपए का आवंटन किया था, जो 

किं ज्ञापन तथा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने तथा उस 

पर सज्य आपदा अनुक्रिया बल तथा wey आपदा अनुक्रिया बल् 

के अतर्गत सहायता कि विद्यमान vel तथा मानकों के अंतर्गत उस 

पर अन्तर मंत्रालयीय समूह क स्वीकृति पर विचार करते हुए 12. 

9.2012 कमे ee उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर की 

Te थी; तथापि, एक वर्षं बीत जाने के बावजूद, भिवानी ओर महेन्द्रगढ़ 

जिले मे प्रभावित किसानो को अभी तक मुआवजे का भुगतान नही 
किया गया है। 
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[श्रीमती श्रुति चौधरी] 

अतः भँ, अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय गृह मत्री से अनुरोध 

करती हूं कि कृषि मंत्रालय के परामर्शं से मामले की गंभीरतापूर्वक 

जांच की जाए तथा इस प्रयोजनार्थं अविलंब प्र्तिकर के रूप मे निधियों 

को जारी कर किसानों तथा उनके परिवारौ को पर्याप्त मुआवेजा देने 

की व्यवस्था की जाए। ) 

(qa) ओडिशा के सुन्दरगढ् जिले में बीएसएनएल erat 

को चालू किए जाने की आवश्यकता 

श्री हेमानन्द बिसवाल (Gauls) : दूरस्षचार सेवा कं विस्तार 

के लिए बीएसएनएल ने ओडिशा सर्कल के Gag जिले के सुदूर 

Gat मे aati का निर्माण किया है। यह सर्वाधिक free जिल में 

से एक है जिसमे मुख्य रूप से जनजातियां रहती है । इसका एक बड़ा | 

भाग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है। दूरसंचार उग्रवाद को रोकने तथा 

समावेशी विकास सहित अच्छे प्रशासन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 

है, लेकिन काफो निराशा कौ बात है कि निर्माण किए गए 22 टावर 

कार्य नहीं कर रहे है का इसलिए उनके निर्माण का प्रयोजन बुरी तरह 

से विफल हौ गया है। क्षेत्र मेँ नियमित दौरे के दौरान, Feat भी 
व्यवित्तगत रूप से इस समस्या से जृञ्लना पड़ा Tt मेने शिकायत के 

तत्काल निपटान करने के लिए इस मामले को दूरसंचार प्राधिकारियों 

की जानकारी मेँ लाया, लेकिन अभी तक समस्या कां हल नहीं हुआ 

है। इस संदर्भ में, मै माननीय संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मत्री से 
अनुरोध करता हू कि इस मामले में हस्तक्षेप करं तथा रावो को तत्काल 

चालू करने के लिए यथावश्यक कदम उठाए VT) | | 

(BO महाराष्ट मेँ मुरूर रेलवे स्टेशन पर. लातुर एक्सप्रेस 

(टेन सं. 22107/22108) का Sata प्रदान किए जाने ` 

की आवश्यकता 
i 

(हिन्दी) 

श्री Wada गंगाराम आवले (लातूर) : लातूर से मुंबई तथा 
मुंबई से लातूर प्रतिदिन चलने बाली रेलगाड़ी लातूर एवसप्रेस गाडी 

संख्या 22108 तथा 22108 जिसका मुरुड स्टेशन पर sera नहीं है, 
इस स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं रूकने से aa के हजार लोगों को 
अपनी यात्रा शुरू तथा समाप्ति हेतु लातूर ही. जाना पडता है, जिसके 

कारण आम जन का Aral सुमय बर्बाद होता है। मुरुड नहीं जाकर 

लातूर जाने से आस-पास के करीन 15 गांवों की जनता लगभग 25 

से 30 कि.मी. के फासले पर लातूर जाकर यह रेलगाड़ी पकडते हैँ 
. तथा मुरुड स्टेशन पर गाडी नहीं रूकने के कारण यहां के तथा आस-पास 

: कें लोगों को मजबूरन लातूर तक कौ दूरी तय करनी पडती है ओर 

उन्हे वापस अपने गांवों मे लौटना पड़ता है। 

॥ 

6 मार्च, 2013 , अधीन Wat 808 

पेरी क्षेत्रीय जनता की भारी मांग को ध्यान मे रखते हुए सरकार 

से मांगटै कि मुरुड स्टेशन पर लातूर एक्सप्रेस गाड़ी का. अविलम्ब 

स्योपेज देने हेतु आदेश प्रदान कर, ताकि क्षेत्रीय व्यापारियो, किसानौं 

तथा भारी मात्रा मे नियमित यात्रियों को ga सुविधा का लाभ मिल 

सके तथा अपने समय का सदुपयोग कर सके। 

अतः Sa की जनता कौ यह जायज मांग हे। इस पर शीघ्र अमल 

किया जाए। 

(सात) महाराष्ट् के धंगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित 

जनजाति की सूची WY शामिल किए जाने at 

आवश्यकता 

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : महाराष्ट मं अनुसूचित 

जनजाति का दर्जा लागू करने के लिए धंगर समुदाय बड़े लेबे समय 

से आंदोलन करते आ रहे El 

मानवजाति विज्ञान कौ तथ्य के रिपोर्ट के अनुसार ws ओर 

धंगर एक दही जाति है जो चरवाहो कौ जाति है। यही कारण है कि 

दोनों शब्द ही एक समुदाय के हैँ जो महाराष्ट के चरवाहोँ से जुड़े 
हए Sl महाराष्ट राज्य ने दो बार भारते सरकार कौ अनुसूचित जनजाति 

कौ सूची मे धंगर समुदाय को शामिल करने कौ सिफारिश कौ at 

` 1989 मे भी केग रिपोर्ट मे धगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति कौ 

सूची मेँ शामिल fea जाने कौ सिफारिश की गई थी। 

इसलिए यह विनप्रतापूर्वक सरकार को अनुरोध किया जा रहा है 
कि इस मामले में हस्तक्षेप पर धंगर समुदाय को महाराष्ट राज्य में 
सामाजिक न्याय प्रदान करे। 

(आढ) जिन किसानों को उनकी कृषि भूमि के ऊपर से गुजरने 
काली हाई टेशन विद्युत लानो के कारण जान ओर 

फसल की हानि होती है, Se प्रतिकर का भुगतान 

किए जाने की आवश्यकता 

श्री गणेश सिंह (सतना) : मेँ सरकार का ध्यान देश के विभिन 
राज्यो मे स्थापित पावर ग्रिड कारपोरेशनं sits इंडिया लिमिटेड द्वारा 

` लगाए गए पावरग्रिडो कौ स्थिति की ओर दिलाना चाहता हू। ofa. 

 इ.लि. द्वारा स्थापित .पावरग्रिड देश के विभिन राज्यो कौ कृषि भूमि 
पर लगाए गए है। पाबरग्निडों कौ विद्युत at अक्सर लहलहाते खेतों 

` प्र टूटकर गिर जाती है। हाईपावर तारे खेतों म खडी तैयार फसल 

को जलाकर बर्बाद कर देती Sl दर्जनों खेत जलकर स्वाहा हो जाते 

Zl इससे देश को करोड़ों रुपये के खाद्य का भी नुकसान होता है। 

at गिरने से कभी-कभी किसानों कौ. भी तत्काल मृत्यु हो जाती है। 
कितु बडे दुख कौ बात है कि कपनी द्वारा इसका मुआवजा किसान
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को अथवा उसके परिवार को नहीं दिया जाता है जोकि सरासर अन्याय 

Sl 

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के गरीव किसानो के साथ 

न्याय करते हुए सबधित कपनियों को मुआवजा SF का प्रावधान बनाने 

हेत निर्देश दिए जाएं जिससे किसानों के नुकसान कौ भरपाई हो सके 

तथा जहां टावर खड़ा करते है उस जमीन कां भी मुभआवजा किसानों 

को दिया जाए। ` | 

(नौ) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे अंकलेश्वर 
में ओएनजीसी के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में संविदा 

श्रमिकों कौ सेवा शर्तों में सुधार किए जाने कौ 

आवश्यकता 

श्री मनसुखभाई डी, वसावा (भरुच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच © 
के अकलेश्वर aa में स्थित ओएनजीसी का पीएसयू कार्यरत है उसमें 

एक ओर तो नियमित ओएनजीसी के रेगुलर मजदूर है जिनका पच्चीस 

हजार से ज्यादा वेतन मिल रहा है ओर उनको कार्य करने कं लिए 

सुरक्षा उपकरणों कौ किर भी मिलती है। दूसरी तरफ ठेके पर जो 

मजदूर है वे स्थानीय लोग है ओर अनुसूचित जनजाति से है उनको 

चार हजार से कम का वेतन मिलता रै ओर उनको किट भी नहीं 

मिलती है जिसके कारण ag मजदूरौ का दुर्घटना होने की स्थिति में 

उनके किसी अग का नुकसान पहुंच सकता है। we मजदूर घायल 

भी हो जाते Tl ओएनजीसी का 95 प्रतिशत इन्दी Sh वाले Asad 

द्वारा किया जाता है। नियमं के हिसाब से जो काम इन ठेकं वाले 

मजदूर से करवाया जाता है वह sh वाले Aaa से नहीं करवाया 
जा सकता है एषं इसकी शिकायत करने पर ss नौकरी पर से निकाल 

दिया जातां है। ओएनजीसी के उपरोक्त पीएसयू A रेग्यूलर we 
की नियुक्ति मे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

ओएनजीसी एक नवरत्न कंपनी है जिसके कारण श्रम संबंधी कार्य 

मे निर्णय ओएनजीसी अपने स्तर पर लेती है ओर सीधे नियुक्ति भी 
कर सकती है। 

सरकार से अनुरोध है कि ओएनजीसी के उपरोक्त पीएसयू में 

सभी कामगा को एक समान वेतन, सेवा शर्ते एवं कार्य करने कौ 

अच्छी परिस्थितियां सुलभ कराई जाये । 

(दस) उत्तराखंड मे टिहरी बांध के आर-पार जाने वाले पैदल 

, यात्रियों की मागं उपलब्ध कराए जाने की 

आवश्यकता 

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (feet agar) : मेँ केन्द्रीय 

ऊर्जा मत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल कौ एक गंभीर 

समस्या कौ ओर दिलाना चाहती हू। टिहरी da मे पानी भरने कै 
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बाद डील के दूसरी ओर जाने के लिए जनता को भारी परेशानी उठानी 

पड़ रही है। विशेषकर टिहरी वासियों को डैम के ऊपर से आवागमन 
का हक नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा कारणों को वजह बताया जाता 

है। जबकि WAS नागल कै ऊपर से आवाजाही खुली हई ह । aia 

के दूसरी तरफ feat, धनशाली, रजाखेत ओर प्रतापनगर जाने वाली 

जनता को 15 किमी; का लंग पहाड़ी रास्ता तय करना पडता 

दस 15 कि.मी. रस्ते को पार we A एक षंटेसे भी ज्यादा का 

समय लगता है तथा पैटोल/डीजल कौ भी अधिक खपत होती है ओर 

दुर्घटना भी समय-समय पर होती रहती है जिसमे कई लोगो कौ ogy 

भी हो जाती है। जबकि डैम के ऊपर से जने से मात्र 5 से 10 

मिनट का समय लगता है ओर टिपरी के आसपास के ग्रामीण पैदल 

ही अपने घर जा सकैगे। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार Gum = कि 

जनहित मे टिहरी कौ जनता को डैम के ऊपर आने-जाने कौ सुविधा 

दी जाए्। इससे पेटोल/दीजल को भी बचत होगी तथा कौमती समय 

भी बचेगा। 

(ग्यारह) मिड-डे-मील योजना को पुनः चालू क्रिये जाने तथा 

योजना के war से शिक्षण कर्मचास्यिं को 

कार्यमुक्त किये जाने की आवश्यकता 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : मभिड-डे-मिल 

(माध्याटन भोजन) मे कक्षा 1 से कक्षा-8 तक बच्चो को दोपहर 

म खाना खिलाया जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उस स्कूल के 

अध्यापक कोदी जाती है। खाने कौ गुणवत्ता, GA का सामान, 

हिसाब-किताब ओर उसके बनवाने कौ संपूर्णं जिम्मेदारी अध्यापक पर 

हे। वैसे तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस-एम-सी) का भी एक्ट 

मे प्रावधान है जिसमे 15 बर होते $1 उसमे बच्चो के अभिभावक 
कौ तरफ से प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते है, ओर इस व्यवस्था में 

गांव क्रा प्रधान पूरी तरह से बाहर रखा जाता TI 

इसका हिसाब-कितान ओर वैक ओपरेशन भी हेडमास्टर करता 

ठे, ओर संक्षेप में शुरू से अंत तक मध्याह्न भोजन कौ पूरी जिम्मेदारी 

अध्यापक पर रहती है, ओर उसके बाद ग्रामवासी अभिभावकगण बच्चे 

ओर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी जैसे बेसिक अधिकारी आदि सीधे 

अध्यापक पर पूरी जिम्मेदारी को निभाने का उत्तरदायित्व रखते है। 

इस पूरी कार्यवाही मे ग्राम प्रधान को पृथक रखा गया है, जबकि 

भारत कं संविधान पे पार्-9 कौ धारा-243बी में ग्रामसभा धारा-243ए 

मे लिखा है कि ग्रामसभा मे एक्सरसाइज सच पावर एड विलेज लेबल 

एज लिजेस्लेचर आफ स्टेट एवं धारा-243 सी कान्सरीयूशन ओंफ 

पंचायत मे सीधे चुनाव द्वारा प्रधान चुनने की प्रक्रिया दी है जिसकी 

संविधान मे पंचायत का चेयर परसन भी कहा जाता ZI
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[श्री विजय बहादुर सिंह] 

2430 मे पंचायत मेँ चेयर परसन के चुनाव का प्रातेधान है, पर 

स्कूल जो कक्षा-1 से कक्षा-5 तक WEA स्कूल या प्राथमिक पाठशाला 

ओर कक्षा-5ऽ से कक्षा-8 तक जूनियर हाईस्कूल तक ये प्रायः स्कूल 

प्रति ग्रामसभा मे होते है परंतु जो गांव मे स्कूल है उस स्कूल से प्रधान 

को कसो दूर रखा गया है ये पंचायतीराज ओर केन्द्र सरकार कौ 

नीति कौ दुर्दशा है। 

इस परी प्रक्रिया मे हेडमास्टर या किसी स्कूल मे एक ही अध्यापक 

होता है उसको जिम्मेदारी देने से वह पढाई छोड करके खाने से संबंधित 

सब काम दिन-भर करता है। ओर सरकार उसे वेतन पढने के लिए ` 

देती है ओर इस स्कूलों से बच्चो कौ पढाई न होकर बच्चों को खाना 

. बनाने कौ कला व रसोइया बनाया जा रहा है। इसका "परिणाम 'यह 

` -्येरहाहैकि स्कूल मं शिक्षा लुप्तःहो रही दे। चछटे-ष्ठोटे बच्चे देश 

के भावी कर्णधार दैः यदि इनकी नीव कमजोर हो गयी तो आगे क्या 

होगा इसकौ कल्पना करना मुश्किल FI 

मेरा Gera व माग है fH 

1. ` शिक्षको को मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन) से दूर ररा 

ea 

“ 2, eae Hatz केमेटौ को प्रभावौ `बनाया जाए, | ° 

3. मिड-डे-मील की जिम्मेदारी ग्रामं प्रधान कौ अध्यक्षता 

म मिड-डे-मील कौ कमेटी को सौपा जाए्। 

(are) बिहार पे पिपरा से उत्तर प्रदेश मे कसेया तक राष्टीय 

राजमार्गं संख्या 28 को चार लेन वाला बनाये जाने 

के कायं का आरंभ करने तथा बिहार के गोपालगंज 

जिले में कमला राय चौके राजमार्गं पर एक ऊपरिपुल 

करा निर्माण भी किये जाने की आवश्यकता 

oft पूर्णमासी राम -(गोपालगंज) : हमारे संसदीय aa विहार 

राज्य के गोपालगंज F एन.एच. 28 पिपरा से कसेया, उत्तर प्रदेश जाने 

वाली फोरलेन सडक बन रही है। उसमे पैकेज 9 का कार्य संवेदक 

` पी.सी-एल. कपनी को दिया गया है इस कपनी के द्वारा किया कार्य 

प्राक्कलन के अनुसार नहीं #1 इसकी जांच कराई जाये तथा यह कार्य 

दो वर्षो सै बंद है। इस पथ मे कमला राय चौक पर एक KE 
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ओवर निर्माण कौ आवश्यकता है। कारण यह है कि पी.डन्ल्यू.डी सड़क 

पश्चिम चंपारण, बेतिया से गोपालगंज शहर होते हुए सीवान जाती 

है। अगर प्लाई ओवर का निर्माण नहीं होता है, तो शहर के लोगों 

का आवागमन बाधित हो जाएगा। 

मे माननीय मंत्री सड़क परिवहन से मांग करता हू कि कमला 

राय चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण के साथ-साथ पैकेज 9 फोर लेन 

सडक का निर्माण कराने का कष्ट करं ओर पूर्वं के ee कार्य कौ 

भी जांच करावे। 

(तेरह) दे में feet की समस्याओं पर ध्यान दिये जाने 

की आवश्यकतां 

(अनृकाद। | | 

डो. रला डे (हगलौ) ^ किन्नो कौ पहचान न तो पुरुषो के 

wey 4%, न ही महिलाओ के wa A संक्षेप मे कहं तो किन्नर 

पुरुष शरीर यँ महिला मानसिकता वाले प्राणी होते हँ । हमने आजादी 

के 65 वर्षं पूरे कर लिए है। किन्तु किन्नरों को आजं भी आजादी 

नहीं मिली है। SS आज भी प्रताद्ति किया जा रहा है! मुगल शासक 

उन्हे हरम मे सहने वाली sia कं रक्षक के रूप में व्यवहार करते ` 

co SR सेलवेशन् sith ‘sities qa. (एसओओई) नामक एक संगठनं 

` - "को ओर स मेरी जानकारी में यह ara लाई गई है। यह संगठनं अपनी ` 
शिकायतों को जोर-शोर से उठने के लिए प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट 

` करने हेतु वर्षो से अथक प्रयास करता रहा है। इस संगठन के सरकार 

को निरतर पत्र लिखते रहने के प्रयास से कोई वांछित परिणाम सामने 

नहीं आया 21 

हालांकि किन्नर को दूसरों को आशीष देने कौ निष्ठा की देविक 
, शक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्राप्त है, पर दुःख की बात है कि उन 

स्वयं ही समाज मे नीची निगाह से देखा जाता है। एेसी परिस्थिति 

मेम सरकार से इस बात का पुरजोर आग्रह व अनुरोध करती हू 

कि वे feat को समाज का सम्मानित अंग मानते हुए उनकौ शिकायतों 

पर अविलम्ब गौर at 

(चौदह) देश मे कूर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने बाली कूर्माली 

भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान fea जाने की 

आवश्यकता 

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : म माननीय गृह मंत्री के
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ध्यान मे यह बात लाना चाहता हू कि देश मे बोली जाने वाली विभिन 

भाषाओं कौ राजभाषा के रूप मे मान्यता प्रदान करने के लिए 

समय-समय पर सम्मानजनक प्रयास होता रहा है ओर यह हमारी 

साविधिक बाध्यता के अनुरूप ने केवल राजनीतिक एकता को अशुण्ण 

रखने, बल्कि सास्कृतिक व wre विविधता की रक्षा ओर इसे बनाए 

रखने के लिए भी किया जाता रहा है। 

मै कूर्मी समुदाय कं बरे मे कुछ wel का उल्लेख करना चाहता 

Gla हिन्दू कृषक समुदाय है जो भारत के केक हिस्सो मे निवास 

करते है! पश्चिम बंगाल में वे पश्चिम पुरुलिया, बांकुरा, माल्दा, नादिया 

ओर पश्चिम मिदनापुर जिलों में रहते है ओर कूर्माली भाषा बोलते 

है । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाषा किसी समुदाय का 

उसके अनुभव, भावना, दुःख ओर सुख को व्यक्त करने का मुख्य 

साधन होती दै। तकरीबन छह लाख भारतीय इस भाषा को बोलते 

है। फिर भी, इस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई 

हे। 

अतः मेँ माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता = कि वे 

कृपया कर इस भाषा को राजभाषा के रूप मे मान्यता देने के मामले 

पर विचार करं। 

(पन्द्रह चेनई एगमोर-गुरुवयुर-चेनई एगमोर एक्सप्रेस 

चेनर्ई-एगमोर-त्रिवेन्द्रम, अनंतपुरी एक्सप्रेस eat को 

उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन पर ठहराव किये जाने at 

आवश्यकता 

श्री एम. amet (विलुपुरम) : sate विलुपुरम जिले 

(तमिलनाडु) मे लगभग 4 लाख कौ आबादी वाला एकं neal 

स्थान हे । इनमे अधिकांश व्यवसायी लोग हैँ जो रोज भिनन-भिन जगहों 

के लिए आया-जाया करते Tt यह इस जिले का मुख्य केन्द्र है जो 

एक ओर दक्षिणी जिलों अर्थात् त्रिचिरापल्ली ओर मदुर को ओर पश्चिम 

कौ ओर सेलम व कोएम्बटूर को visa है। यह तिरुनैलवेली-चेन्नई 

लाटः के मुख्य टक मार्ग पर् स्थिते है । यह स्थान तिरुपत्ति ओर बंगलोर 

से भी जुडा हुआ है। भिन-भिन दिशाओं मे भिन-भिन स्थानों को 

जोड़ने वाले इस मुख्य केन्द्र पर भारी सडक यातायात होता है। 

उलुन्रपेट रेलवे स्टेशन मुख्य चेन्नई एगमोर-तिरुनेलवेली मुख्य मार्ग 

पर स्थित 1 फिर भी, इस स्टेशन पर कोई भी मेल एक्सप्रेस । सुपरफास्ट 

टेन नहीं रूकती है। 
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एेसी करट मेल, एक्सप्रेस ओर सुपरफास्ट देने है जो इस स्टेशन 

से होकर गुजरती है। जैसा कि sete स्टेशन पर एक्सप्रेस देनो का 

sera नहीं है, इसलिए लोगों को तिरुचिरापल्ली, मदुर, तिस्नेलवेली 

या चेनई जैसे करई अन्य स्थानों का दौरा करने मेँ अनेक कटिनाइर्यो 

का सामना करना पड़ रहा TI 

अतः मेरा माननीय मत्री से अनुरोध है कि sate रेलवे स्टेशन 

पर कम-से-कम दो Ca अर्थात् चेन्नई एगमोर-गुरुणयुर - dag 

एगमोर wea टनो (टेन स. 16127/16128) ओर ARR 

एगमोर-त्रिवेन्द्रम अनतंपुरी एक्सप्रेस देनो के ठहराव के लिए आदेश 

जारी किए जापए्ं। 

(सोलह) ओडिशा के गंजम जिले मे प्रस्तावित बारहमास्ी 

गोपालपुर पत्तन का निर्माण कार्यं शीघ्र किये जाने 

की आवश्यकता 

oft विभूप्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : ओडिशा के गंजाम जिले 

मे स्थित गोपालपुर बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह टै ओर आदर्श 

रूप में यह भारत के पूर्वी तट पर भी स्थित Fi गोपालपुर We को 

बारहमासी पोट के रूप में बनाने के प्रथम चरण का कार्य मार्च, 

2013 तक पूरा किया जाना at) उक्त पोर्ट के निर्माण के अलावा 

विद्युत वितरण प्रणाली, रेलवे, सडक सम्पक आदि जैसी अन्य सहायक 

बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिएु भी साथ-ही-साथ विचार किया 

गया था। फिर भी आज कौ तारीख मे निर्माण कार्य उस स्तर् तक 

नही हुआ है जिसको कल्पना कौ गर्ह थी। यह भी उल्लेखनीय है कि 

गोपालपुर पोर को बारहमासी पोट बनाने के लिए ओर अधिक संख्या 

मे कर्मचारियों को नियुक्त करने ओर साथ ही उनके लिए प्रोविडेन्ट 

फड ईएसआई आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान कौ वैसी ही 

आवश्यकता है जेसी कि केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए 

है। 

उक्त के आलोक मे मे संबद्ध मत्रालय से अनुरोध करना चाहता 

हू कि प्रस्तावित बारहमासी गोपालपुर पोर्ट को शीघ्रपूरा किया जाए 

ओर इसके निर्माण कार्य मे ओर अधिक संख्या मे कर्मचारियों की 

नियुक्ति की जाए ओर sé सभी सुविधा मुहैया कराई जाए।
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अपराह्न 12.031 बजे 

सदस्यों द्वारा निवेदन 

कृषि ऋण माफी ओर ऋण राहत योजना के क्रियान्वयन 

मे कथित्त अनियमितताओं के at में 

( हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदया : अब शून्यकाल 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्षं महोदया, म आपको 

अनुमति से एक बहुत ही गंभीर प्रकरण कौ तरफ सरकार का ध्यान 

आकृष्ट करना चाहती Ei कल सीएजी कौ तरफ से दो fitted सभा 

पटल पर रखी गई है, जिनमें से एक रिपो किसानों के कर्ज माफौ 
योजना से संबेधित है। आयको मालूम है कि सन् 2009 के चुनाव 

से एक वर्षं पहले सन् 2008 मे सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपए 

कौ किसान कर्ज माफी योजना कौ शुरूआत कौ थी, जिससे आत्महत्याए 

करते हए किसानों को एक राहत का अहसास हुआ था कि हमारे 
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यहां एक मीरिग हुई ओर 15 जनवरी को एक -परिपत्र, एक सरक्युलर 

आरबीआई ने वैको को जारी किया। उसकी प्रति मेरे हाथ में है। 15 

जनवरी को आरबीआई ने यह कहा कि भारत सरकार यह चाहती है 

कि सुधारात्मक कारवाई जल्दी से जल्दी कौ जाए। वह कार्यवाई क्या 

है 2 एक-एक ओंक्जरवेशन को लिख कर उन्होने कहा कि अपात्र लोगों 

को जो पैसा ज्यादा दे दिया गया है उसको वसूली तुरत कौ जाप्। 

वैक अधिकारी ओर atfeed कौ रिस्पौसिबिलिरी फिक्स कौ जाए, 

उनकी जिम्मेदारी तय की जाए्। यह भी कहा कि दोषी अधिकारियों 

के खिलाफ एफआईआर af करने के at मे भी सोचा जाए । उन्होने 

dae दिन कौ अवधि तय कौ । यह कहा कि यह सारी कार्यवाई पंद्रह 

दिन के अंदर-अद्र कर के आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया 

जाए। यह पंद्रह जनवरी का सरक्युलर FI Yee दिन कौ अवधि 30 

जनवरी को समाप्त हो गई है। कल पांच मार्च को सीएजी कौ रिपोर्ट 

हमारे पास आई है। मै भारत सरकार से यह जानना चाहती हू कि 

पहले तो आप सोते ही रहे, यह तो जन सीएजी ने निकाला तो सेपल 

सर्वे मे ये चीजे सामने आई है । लेकिन 15 जनवरी को आपके आदेश 

पर, इसमे लिखा दै कि “* भारत सरकार यह चाहती रै.......''. भारत 

कर्ज माफ कर दिये जार्येगे। हम भी सोच रहे थे कि उनमे अनब आत्महत्या 

का सिलसिला रूकेगा। लेकिन कल जो सीएजी कौ रिपोर्ट आई है, 

उसमे बहुत diet वाले ओर पूरे देश को शर्मसार करने बाले तथ्य 

सामने आये $1 सीएजी ने उस रिपोर्ट मे कहा है कि कितने हजार 

पात्र व्यक्तियो के कर्ज माफ नहीं किये गये ओरं कितने ही हजार अपात्र 

व्यक्तियों के कर्ज माफ कर दिये WA वे माइक्रो Weta इस्टीटयूशंसं 

जिन्हे कोई पैसा देय नहीं बनता था, उन्हे भी वह पैसा दे दिया गया। 

महोदया, हमारी सदन कौ स्थापित परम्परा है कि सीएजी कौ 

feted पीएसी के पास निरीक्षण के लिए जाती है, इसलिए हम सीएजी 

की fed पर आज चर्चा करने कौ बात नहीं कर रहे ह । हम बात 

कर रहे है एक सर्कुलर कौ । मँ आपसे यह कहना चाहती हूं कि आज 

से पहले भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण उजागर हुए है, उसमे आरोप सरकार 

पर लगे है, लेकिन यह एक te प्रकरण है, जहां सरकार खजाने 

का पैसा वैक कर्मचारी ओर अधिकारी qed रहे, मगर सरकार उसको 

निगरानी नही कर सकी। अपने दिए पैसे पर भी जो सक्रिय मनिट्िग 

- होनी चादिए थी, वह नहीं कर सको । पहली बार, सीएजी ने रिपोर्ट 

` फाइनल करने से पहले आरबीआई को यह कहां कि हमने यह पाया 

है कि हजारो अपात्र लोगों को पैसा मिल गया है। हजारो लोगो को 

जितना पैसा दिया जाना था, उससे ज्यादा मिल गया । उन्होने वे आकु 

उसके सामने रख feu 7 दिसंबर को रिजर्व बैक ate इंडिया के 

सरकार यह चाहती है।! आरबीआई का यह सरक्युलर 15 जनवरी को 

निकला है। पंद्रह दिन मे उनसे यह कार्यवारई अपेक्षित थी । अगर यह 

कार्यवाई 30 जनवरी तक हो जाती ओर dost को बता दी जाती 

तो कल की रिपोर्ट मे उसका उल्लेख होता! लेकिन इसका मतलब ̀ 

हे कि इसके बाद भी कोई कार्यवाई vet हुई । इसलिए मेरा आपसे 

अनुरोध है कि यह इतना गंभीर विषय है, किसानों से संबधित विषय 

हे, एकं तो किसान वैसे ही अपनी पचास समस्याओं को लेकर रता 

रहता है। लेकिन उसको सरकारी खजाने से यह जो राहत मिलनी थी, 

वह राहत भी उसे नहीं मिली ओर बीच के लोग खा गए्। इसलिए 

मैने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। भँ चाहूंगी कि इसके 

ऊपर आप बीएसी में कोई दिन तय करके, तिथि तय करके, एक 

ware डिस्कंशने, एक पूरी चर्चा इस विषय पर इस सदन मे कराए, 

ताकि सबके सामने सत्य आ AHI... (ae) 

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : यह राज्य सरकारों ने किया 

हि।...(व्यवधान) 

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप यह उनको बताइएगा |... (STMT) 

श्री कांति लाल भूरिया : हम मध्य प्रदेश से अते Ti... 

(व्यवधान) आप क्या बात कर् रही हँ 2... (व्यवधान) यह रज्य सरकार 

ने किया है।..-(व्यकवधान,)
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अध्यक्ष महोदया : बेठ VET 

...(व्यकधानः) 

अध्यक्ष महोदया : बेठ WET! 

-.-( व्यवधान, 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तात मे कुछ भी शामिल नहीं किया 

जा रहा हे। । 

ve ( AFIT )* 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, जो बात माननीय सदस्य 

कह रहे है, अगर राज्य सरकारे इसमे दोषी ह तो सरकार waa में 

कह देगी। आप अभी क्यो उतावले हो रहे हँ ? इतने किसानो का पैसा 

लोग खा गषए्1...(व्यवधान) आपको हमारे खाथ स्वर मे स्वर मिला 

कर् कहना चाहिए !..व्यकधानः) 

श्री काति लाल भूरिया : राज्य सरकारों ने धोखा किया है।. 

(TNT) देश मे सबसे ज्यादा.-.(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए! 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइए । 

...८ व्यवधान) 

अध्यक्च ele : आप क्यों खड़े हयो जाते है? 

(FMT) 

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, क्या हो गया? as जाइपए्। 

. (TIFT) 

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, as जाइए 

...- (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : हर समय क्यो रिएक्ट कर रहे है ? बैठ जाइए 

(व्यवधान) 

"कार्यवाही gaa मँ सम्मिलित नर्हीं किया गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) निवेदन 818 

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, पँ जो बात कह रही थी, 

मेरी तवक्को थी कि इस पर पूरा सदन समस्वर मे बोलेगा। इसीलिए 

मैने यह नहीं Het कि सरकार शर्मसार हई है, मेने कहा कहा है कि 

देश शर्मसार हुआ 21 वे किसान, जिन्हे छोया-छोरा पैसा मिलना धा, 

कर्जमाफी के माध्यम से राहत मिलनी थी ओर हो सकतादटैकि वे 

उस कारण आत्महत्या न करते तो हमारी सवेदनदहीनता इतनी हो गई, 

सवेदनशीलता इतनी मर गई fH उनके जो थोड़े-थोडे रुपए ध, वह 

भी खा गए। उसमे मेरे साथ स्वर मिलाने कौ बजाय आप खद हो 

कर दस तरह से बोल रहे ै।...(व्यकधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप आसन कौ ओर देख कर बोलिए। 

... व्यवधान) 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर राज्य सरकारे दोषी हतो सरकार 

जवाब दे देगी। 

अध्यक्ष महोदया : आप आसन कौ ओर देख कर बोलिए। 

...८व्यकवधान) 

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन आप इस समय तो किसानों 

के साथ बोलिए। आप इस समय भी किसानो के साथ बोलने को 

तैयार नहीं है। 

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप आसन को ओर देख कर 

afer | 

(TAA) 

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 

आप इस पर चर्चा कराएं ताकि सत्य सामने आ सके। अगर कोई 

सत्य किसी राज्य सरकार & विरुद्र जाता है तो वह भी सामने आ 

जाएगणा। यह विषय ter है, मँ चाहूगी कि पूरा का पूरा सदन इस 

पर सवेदनशीलता से अपने बातत कहे ओर मे आपसे अनुरोध करूगी 

कि आप चर्चा की तिथि तय at | 

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती ज्योति gd ओर श्री रवीन्द्र. कुमार 

पाण्डेय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ 

सम्बद्ध करते Fl 

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : महोदया, जो मामला नेता । 

प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने उदया है ओर जो सीएजी कौ रिपोर्ट
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[श्री रेवती रमण सिंह] 

अभी लोक सभा मे आयी है, वह बहुत गम्भीर है। यह 65 फीसदी 

किसानों का देश है। जब यह कर्ज माफ किया गयातो परे देश के 

किसानो मे एक हलचल मची हई थी ओर उनको लगा कि पहली 

बार सरकार ने उनकौ दुखती हूर रगो पर हाथ Ba है, लेकिन जो 

रिपोर्ट आयी है, वह died वाली है। जिन पात्र किसानो का कर्ज 

माफ होना था, वह तो दैक वालों ने किया नहीं ओर जिनका नहीं 

- होना था, उनका कर्ज माफ कर दिया। अगर इन्होने यह काम कायदे 

से किया होता तो जो लाख किसान आत्महत्या कर रहे है, अभी भी 

ae देने के बाद भी, कर्ज माफ करने के बाद भी आत्महत्या कर 

रहे है, शायद उस पर रोक लगती, लेकिन दुर्भाग्य है कि te नहीं 
हुआ) सरकरार ten करना भी चाहती थी, फिर भी वैक वालो ने यह 

काम नही होने fea सीएजी ने जब यह कहा, रिजर्व SH से उनकी 

मीरिग हुई, उन्होने टाइम दिया कि 31 जनवरी तक इसका निष्पादन 

हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होने नहीं किया। बैक के जो भी अधिकारी 

इसके लिए दोषी है, उन पर केवलं एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए, 

उन पर् एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए्। किसान बैक 

मे जाता है, मजदूर SH मे जाता है तो उससे विना पैसा लिये ये 

कोई भी काम नहीं करते है । किसान wise are Ft ये घपला 

करते 7 जब किसान पैसा देता है, तभी उसे किसान क्रेडिर wre श्य 

होता हे। 

महोदया, मँ आपसे यह आग्रह करूंगा कि wa आप इस पर 

चर्चा Hurt, तबे तो सब लोग डिटेल मे बोलेगे, लेकिन मेँ यह 

जरूर wren कि आप पीठ से सरकार को निर्देश दै fH तत्काल .. 

इस पर कारवाई कराकर सदन को सूचित करने का काम HI 

`: श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदया, आज हम बहुत गम्भीर 

विषय पर अपने कर्मर देने के लिए we हुए gi देश मे किसानों 

कं लिए वर्षं 2008 मे ऋण माफी योजना लागू कौ गयी थी, भँ समञ्चता 

हू कि वह-सरकार का डीम प्रोजेक्ट रहा होगा, याजो भी रहा हो, 

लेकिन -आज जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में पता wen = fe 

65 हजार करोड रुपए ऋण माफौ के नाम पर जिस तरीके से वेक 

को दिया, उसका सही तरह से उपयोग हुआ या नहीं । उसकौ एक कंपनी 

जो मादुक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जिसने लोगो से मिलकर, जो इतना 

बड़ा घोराला हुआ है ओर 9 हजार से ज्यादा खाता तलाशने के बाद 

महज एक .हजार लोग उसमे पात्र थे, लगभग 13 Wee लो ऋण 

माफी के पात्र थे। ? 

6 मार्च, 2013 निवेदन , 820 

महोदया, आप समञ्च सकती ह किं इस देश का किसान कितना 

भोला-भाला Fi इतने प्रतिशत ऋण माफी के कद भी, जो पूरे देश 

मे एक माहौल बनाया गया कि पूर देश के किसान इस योजना का 

लाभ उठा सकते ह। आज तो वैसे भी किसान wa at खरीद को 

लेकर परेशान है, उसकी धान की फसल कौ खरीद नहीं हो रही है, 

आलू की खरीद नहीं हो रही है तो वह हर तरफ से परेशान है । इसलिए 

म अपनी पार्टी कौ तरफ से इतना ही कहना we कि आप सरकार 

को निर्देशदे कि जो सीएजी at रिपोर्ट आयी है, sad कौन दोषी 

है, कौन नही, यह तो जांच के बाद पता चल जायेगा। लेकिन इतना 

बड़ा जो घपला हुआ, ओर जौ वैक के लोग इसमे शामिल ह, मेरा 

सरकार पर कोई .आरोप नहीं है, लेकिन अगर आपने किसानो के हित 

के लिए पैसा दिया है तो उस्कौ जांच होना चाहिए । अभी हमरे दूसरे 

साथी कह रहे थे कि बैक के लोगो कौ आज यह हालत है कि. 

(व्यवधान) ` | 

डो. मुरली मनोहर जोशी : वे शैडचूल्ड वैक हँ, सरकारी बैक 

él | 

श्री दारा सिंह चौहान : ot a, वे सभी बैक है। हमारे सदन 

के जितने भी सदस्य है, यदि feat da में कोई सदस्य या पलिरिकल 

आदमी चला जाए एक गाडी HSA कराने के लिए, तो उनकी 

सिफारिश पर कोई गाड़ फादनैन्स नहीं हो सकती. है। इतने ae पैमाने 

पर घपला है ओर हम कुछ कर भी नही सकते हँ । किसी भी संसद 

सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि अपनी जरूरत के मुताबिक उनकी 

शर्तो पर गाड़ी SETA करा ते तो नहीं करा सकता। इतना बडा 

घोराला जो वैक के लोगो ने मिलकर किया है, AEH) HEA कपनी 

ने किसानों के नाम पर जो किया है, मँ समञ्चता हूं कि इसकी रिकवरी 

भी उन्हीं से होनी चाहिए । | 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सुषमा जी ने जो सवाल 

उटाया, जितने भी संसद सदसय लोग सभी मेँ सक्रिय रहते है, हम 

सबको पहले दिन से मालूम है कि इस मामले मे बहुत बडे पैमाने 

पर जो कर्ज माफी है, उसमे वैक के लोग बहुत दही हेराफेरी कर रहे 

tl जब वित्त मंत्री प्रणव बाबू 8 a AH दौ बार उनसे मिला ओर 

जहां- जहां भ घूमा था, वहां के आंकड़ों सहित किस्य मने दिये। उन्होने 

आश्वासन भी दिया। मँ आपके पास भी इसको उठने वाला था। सीएजी 

कौ जो रिपोर्ट आई, यह तो पार्लियार्भैट में आएगी ओर पीएसी के 

सभापति इसको Sat, लेकिन इससे हमारा वास्ता यह है कि हिन्दुस्तान 

के जो किसान ओर गरीब लोग है, उनकौ बाबत जितने भी मामले
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यहं लोक सभा से ओर आपकौ सरकार से तय होते है, वह उनके 

पास नहीं Wasa ह जेसा इस मामले मेँ gem मै नही मानता कि 

यह मामला सरकार का नहीं हे। सरकार आपकी है ओर जिम्मेदारी 

आपकी है, बैक आपके ह। आप इतनी बड़ी योजना लगाते है ओर 

वह योजना आप ठीक से नहीं लगाते है। रिजर्व वैकं मीरिग करता 

है ओर 30 जनवरी कौ तारीख दे देता है। इसके बाद भी इसमे एक 

रास्ता निकालकर जिन लोगो ने इसमे गोलमाल किया है, वह उन लोगों 

से किया है जो आत्महत्या कर रहे Fi इसलिए मेरौ आपसे विनती 

है, तँ अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योकि यहां कहा गया है कि 

स्टक्वई डीबेट होनी चाहिए । मै सरकार से निवेदन करता हू कि यह 

बहस जो जब होगी, लेकिन SKA आपको तत्काल आज से शुरू 

करनी चाहिए्। आज से शुरू करके जो अपराधी लोग है, जो इस 

तरह से गरीब आदमी के पेट करौ Hed है, उनका इलाज करने का 

काम आपकी जिम्मेदारी रै, सरकार कौ जिम्मेदारी हे। बहस तो जब 

होगी, तव होगी, लेकिन आप saat इनीशियेट करिये । 

(अनुकाद। 

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर ) : महोदया, जिस योजना 

का कार्यान्वयन किया गया था उसका वास्तव में नाम 'कृषि ऋण माफी 

तथा ऋण राहत योजना" था। भारत सरकारे A बहुत स्पष्ट BIG 

यह घोषणा कौ धी कि किसानों हेतु इस कृषि ऋण राहत योजना! 

का कार्यान्वयन अनुसूचित वाणिच्यिक वेको, क्षेत्रीय ग्रामीण वैको ओर 

सहकारी sat द्वारा मिल कर किया जाएगा। तथापि यह अत्यन्त 

sural है कि अधिकांश मामलों में पूर्णं जांच परख के बाद जिनका 

चयन किया गया धा se कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नही we है। 

बकाया माफी की यह योजनां उन पर लागू नही होती थी । भारतीय 

रिजर्व वैक कौ fear मे इसकी रिप्पणी थी कि योजना के तहत अपात्र 

खातो को लाभ feu गए। लेखापरीक्षा ने नोट किया है कि अपात्र 

किसानों को लाभ पहुचाने के लिए कागजात से sears ओवररादरिग, 

अपर्याप्त दस्तावेज आदि के तरीके अपनाए गए ओर इसकं अतिरिक्त 

किसानो को न केवल सीधे सीधे लाभ प्रहु गए अपितु कुछ मामलों 

मे एम एफ आई को ऋण दिए गए ओर फिर इनका दावा किया 

गया ओर सवितरित किया गया अतः महोदया, स्वाभाविक है कि हम 

सभी को इस गंभीर मामले मे चिन्ता हो। किसान अपनी आजीविका 

के लिए संघर्षं कर रहे Tl भूखे किसान आजीविका के लिए भूख 

से लड़ WF जब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है 

तो हमे एेसी घटनाएं ओर नहीं होने देनी चाहिए्। यह महत्वपूर्ण नहीं 

15 फाल्गुन, 1934 (शाक) निवेदन 822 

है कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार कौ है, राज्य सरकार कौ या 

किसी अन्य कौ, यह स्थिति इतनी गभीर है कि आपने सभी राजनैतिक 

दलों को किसानो के हित मे अपनी बाते सभामें कने का समय 

दिया। कम से कम किसानो को महसूस होगा कि भविष्य मे अनके 

मामले पर सभा में विस्तार मे विचार विमर्शं ओर चर्चा कौ जाएगी । 

ह्मे पूरा विश्वास है कि किसानो कौ हितों की रक्षा कौ जाएगी ओर 

सरकार को ta लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जौ 

te घृणित कार्यो के वास्तव मे जिम्मेदार है तथा दोषौ Fi 

[feet] 

श्री बसुदेव आचार्य (ara) : अध्यक्ष महोदया, वर्षं 2008-09 

का बजर पे करते समय वित्त मत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा 

की थी कि वर्षं 1997 से वर्षं 2007 तकं जिस किसान ने कर्ज लिया 

है, छोरा किसान ओर सीमान्त किसान, वह अगर एक साल मे, फरवरी, 

2008 तक अगर रिफन्ड नर्ही कर सका तो उनका कर्ज माफ किया 

जाएगा। हम सभी ने, तमाम विरोधी प्रक्ष ओर हम तो उस समय बाहर 

से सरकार को समर्थन दे रहे थे। हमने उसका समर्थन किया था। 

लेकिन हमने बजट भाषण पर बोलते समय सरकार को सावधान किया 

था कि इसका इम्पलीमेट दीक ढंग से होना चाहिए! सीएजी कौ रिपोर्ट 

कल जौ पेश हुई, हम तो छः महीने से यह सुनते आ रहै रै कि 

जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला है। हमारे देश मे 2 

लाख 76 हजार किसानों ने खुदकुशी कौ है ओर आज भी खुदकुशी 

चल रही है। हर तीस मिनर मे एक किसान को हमारे देश मेँ आत्महत्या 

करनी पड़ रही Fi हमारे देश मे 80 फौसदी गरीब ओर छोटे किसान 

है ओर इन किसानो का यैसा लूटा गया है हमारे देशम तो लूट 

हो रही है, हजारो-करोडो-अरबोँ कौ लूट हो रही है, हर रोज हमारे 

देश मे लूट हो रही है। लेकिन यह सवाल इतना गम्भीर क्यो दै, wifes 
हमारे देश कं छोटे किसानों का पसा लूटा गया है। %0 हजार उन्होने 

. दिखाया हे ।... (व्यवधान) 90 हजार मे 22 हजार, लेकिन जव पूरा 

आ जाएगा तो कितना होगा? कम से कम एक करोड से ज्यादा किसानों 

का पैसा लूटा गया है। किसने यह पेसा लूरा है? क्या सरकार को 

यह सन पता नहीं था? सरकार को सब पता था। लेकिन सरकार 

को सब पता होने के बावजूद भी सरकार ने He कारवाई नहीं कौ। 

क्या सरकार का इस सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नर्द है? क्या 

सरकार सदन को जवाब नही देगी। 

सरकार सभा A प्रति उत्तरदायी है। यह एक करोड Be ओर खीमान्त 

किसानों मामला है। कुक अधिकारियों ने उनका धन qe लिया। वे
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[श्री बसुदेव आचार्य] 

कौन लोग इसमे शामिल ह हमने एक सुनियोजित चर्चा कौ माग at 

el यहां पर trad डिनेट होना चादिए्। ag तो होगा ¦ जब for 

वैक ath इंडिया ने सर्कुलर देकर wee दिनो का समय दिया 30 
जनवरी तके । 30 जनवरी तक एक्शन क्यो नहीं लिय गया ? क्या आप 

यह जवाब नहीं देगे ? क्या सदन को बताएगे नहीं कि कौन-कौन प्रोरेक्ट 

कर रहा था? जिन्होने हमारे देश के किसानों का पैसा लूटा, 

करोडो-अरबों रुपया लूटा, कौन Se प्रोटेक्शन दे रहा था, यह भी 

सदन को बताना WM | 

Hen, यह बहुत गंभीर विषय है, किसानों का विषय है। इसलिए 

म माग करूगा किं जल्दी-जल्दी हमारे इस बजट सत्र के प्रथम फेज 

के खत्म होने के पहले ही सरकार सदन को बताएगी किं क्या कार्रवाई 

कौ गयी है ओर जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या 

एक्शन लिया है, यह सदन को बताएगे ओर फिर सदन मे चर्चा होगी । 

[ayaa] 

, अध्यश्च महोदया : श्री एम.बी. राजेश, श्रीमती ज्योति ya, श्री 

रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, ओर श्री पी.के. विजू को इस मामले से संबद्ध 

होने कौ अनुमति टौ जाती है। 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, किसानों की 

ऋण माफी के लिए प्रदान किए गए धन कौ फिजूल wel ओर लूट 

के मुद्रे के Gad में विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त किए गए विचार का 

मेँ पूर्णरूप से समर्थन करता हू। इसकी जानकारी लोगों को है क्योकि 

. जब बजट 2008-09 के दौरान घोषणा की गई थी उस समय उस 

मुदे पर बोलने बाले अधिकांश सदस्यो ने सरकार को सावधान किया 

थाकि सरकार सभी प्रकार कौ पूर्वं सावधानी रखे ताकि लाभ किसानों 

को ही मिले। | | 

पिछले सप्ताह, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कं दौरान मे बोल 

रहा था मैने नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक कँ प्रारूप प्रतिवेदन के 

way मुद्रण मीडिया मे छपी wax को उद्धत किया al कल यह 

रिपोर्ट राज्य सभामेरखी गई थी ओर अब यह सार्वजनिक रूप से 

उपलब्ध हे सही ही -उल्लेख किया गया है कि न केवल warmers 

के एक सदस्य बल्कि अनेक एमएफआई सदस्यों ने लाभ उठाया है 

या हमारे देश मे प्रचलित ऋण वितरण प्रणाली कं आंखो मे धूल 

ait है। afin प्रणाली मेँ आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली 
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अंतविष्टि है। एक केन्द्रीय लेखापरीक्षा प्रणाली भी है। इन सभी प्रणालियों 

के होने बावजूद हमने पाया हे कि प्रणालीगत असफसलता हुई है ओर 

करोड रुपए का घपला किया गया है। यह भी पाया गया है कि रिकार्ड 

Fass कौ गई । एक किसान जिसके पास 1 एकड़ भूमि भी नहीं 

है को 20,000 रु. से 1 लाख रुपए या 1.260.000 SI ऋण AAT 

केरूपमें दिए गए है। Ua Ha A सका? जैसे कि हम सभी जानते 

है, इस सभा के सजग सदस्यो के रूपमे हम जानते है कि जब 

नियंत्रक ओरं महालेखा-परीक्षण द्वारा कोई प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया 

जाता दै तो उसे सबधित विभाग को भेजा जाता है। बाद मे एक बेठक . ` 

भी होती हे...(व्यकधान) 

अध्यश्च महोदया : माननीय सदस्य F सभी माननीय सदस्यो को 

बताना चाहती & कि सभा मे सुव्यवस्थित एक परपरा है कि सभा 

पटल पर नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक कौ रिपोर्ट रखे जाने के 

बाद यह पीएसी के पास भेजी जाती है। सभा मे इस पर चर्चा नही 

होती | 

-..(व्यकधान) 

अध्यक्ष महोदया : विवाद किस संबधमें है? किसानों को ऋण 

माफी के कारण आप वर्तमान स्थिति के संबंध में बोल सकते रहै। 

परन्तु सी एड एजी रिपोर्ट के aay मे विचार नं कर क्योकि अभी 

इसे पीएसी के पास भेजा जाना So हम इन दोनों को न मिलाएं। 

मेरा सभी सदस्यो से अनुरोध है कि कृपया बार-बार FAT उल्लेख. 

न करे। 

...(व्यकधान 

श्री भर्तृहरि महताब : मुञ्चे इसको जानकारी WM याद दिलाने 

के लिए धन्यवाद..-८व्यवधान) 

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तरी) : म पीएसी का भी सदस्य 

El श्री भर्तृहरि महताब, इसीलिए आपने ताली बजाई, पीएसी के सदस्य 

के रूप मे...८व्यवधान) 

अध्यक्ष प्रहोदया : दीक है, ठीक है, यह कोई काम की ad 

we है। मेँ बहुत गंभीर बात का उल्लेख कर रही EI 

श्री wdelt महताब : यह एक बहुत गंभीर मामला है। मँ अपने 

सहयोगियों से es रहा था। (हिन्दी) जैसे हिन्दी मे कह दिया, यह 

काफी गंभीर मामला है।
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( अनुकाद] 

हम द्ये अग्रेजी मे क्या कर्हेगे ? क्या यह ‘Ta’ है या '* सीरियल '' 

या उससे अधिक मे शब्दकोश में इसके लिए उपयोग हयै सकने वाले 

बेहतर शब्द को GT 

यह एक विशिष्ट मामला है। निरपवाद रूप से विगत 20 वर्षो 

ये 1992-93 से हम घोटालों के बारे A सुनते रहे है! हेम सुनते रह 

ह कि राजनैतिक व्यक्ति भ्रष्टाचार मे सलिप्त ह । लेकिन यह एक tal 

मामला है जिसमे शासन प्रणाली स्वयं विफल ee FI यह प्रणाली कोई 

ag नहीं दै। यह प्रणाली विगत 40 वर्षो से लागू है। यह प्रशासनिक 

विफलता है। क्या हम सोवियत संघ के विघटन कौ अवधि कौ ओर 

जा रहे है, जब Wess तथा ग्लासनोस्त हु था तथा पूरी शासन. 

प्रणाली ढह गई थी 2 क्या यह प्रणाली की विफलता का लक्षण है 

अगर tar नरह है, तो यह अच्छा FI 

ओर क्या किया जा सकता है, इसके बरे मे हम बाद में 

विचारविमर्शं करेगे, शायद इस बजट सत्र के प्रथम भाग के खत्म 

होने के पहले मँ केवल यह उल्लेख करूगा कि ‘Ue’ बैठक | 

थी- मै सीएजी रिपोर का उल्लेख नहीं कर रहा हू- यह बेठक 

लेखापरीक्षकों तथा संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय के बीच ee थी 

जिसमे आरबीआई को निदेश दिया गया था, नाबाई को निदेश दिया 

गया था, वित्तीय सेवा विभाग को भी निदेश दिया गया था, ओर तदनुसार 

दी गई समयावधि जो किं 31 जनवरी से पूर्व है, के अंदर संबधित 

अनुसूचित sal को अनुपालन के लिए पत्र भेजे गए थे। 

आज हमारे हाथमे वह जो रिपोर्ट है, इस पर 15 फरवरी को 

सीएजी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा आज 6 मार्च है। क्या कार्यवाही 

की नहीं है लोक लेखा समिति sa पर विचार करेगी कि खामी 

कहां है तथा व्यवस्था कौ विफलता कहां है। सरकार को इस बारे 

मे अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए क्योकि यह विगत तीन, चार 

सप्ताह से सार्वजनिक है। इस पर मीडिया मे चर्चा हो रही है। यहां 

प्रिर मीडिया मेँ है। उदाहरण दिए गए है। महोदया, sale हमारा 

आपसे यह विनम्र निवेदन है कि इस सभा को इस मामले पर. 

विचार-विमर्श करना चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक 

कारवाई कौ जानी चाहिए्। we भी राज्य दसं प्रकारं के घपले से 

मुक्त नहीं है। इस मामले मे कठोर कार्टवाई किए जाने कौ आवश्यकता 

है ओर यह जितनी जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर FI 
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(हिन्दी) 

श्री अनंत गंगाराम गीते (TTS) : अध्यक्ष महोदया, सन् 2008 

मे भी चिदम्बरम जी दही वित्त मत्री थे, उस समय उन्होने यहां पर बजट 

मे किसानों की कर्जा माफी कौ घोषणा कौ थी। उस घोषणा से पूर्व 

जन उस चर्चा मे TA अपनी बात रखी थी, तब भी मैने यह बात 

सदन के सामने रखी थी, उसको A आज यहां पर दोहराना चाहता 

El 

अध्यक्ष महोदया, यह मांग महाराष्ट कं विदर्भं से उदी । सबसे ज्यादा 

आत्महत्या महाराष्ट के विदर्भं मे हुई । सन् 2005 से लेकर 2008 तक, 

तीन साल मे पांच हजार से अधिक किसानो ने आत्महत्या कौ । इसलिए 

कर्जा माफी का आंदोलन विदर्भं से शुरू हुआ। इस आंदोलन का 

नेतृत्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने किया। जन हमने पहली मांग 

उस आंदोलन मेँ नागपुर मे की कि देश किसानों का कर्जा माफ होना 

चाहिए, तब उस संदर्भ मे आज के प्रधान मंत्री, यूपीए-वन के प्रधानमत्री, 

` मनमोहन सिंह जी ने एक वार्तालाप में यह कहा था कि देश के किसानों 

का कर्जा माफ नहीं हो सकता। उसी बात को उस समय के वित्त 

मंत्री, चिदम्बरम जी ने दोहराया था, लेकिन धीरे-धीरे यह मांग विदर्भ, 

नागपुर से निकली ओर वह महाराष्ट से हाते हुए पंजाब तक पहुंच ` 

गर । देश के सारे fear उत्तेजित ew तब at 2008 से वित्त मत्री 

जी को यह घोषणा करनी पटी कि हम किसानो का कर्ज माफ करेगे 

ओर किसानों कौ कर्ज art हुयी। 

अध्यक्षा जी, कर्ज माफी होने के बाद जब-जव भी दस सदर्भं 

मे इस सदन मे चर्चा हुयी है, तब कई बार हमने सरकार का ध्यान 

इस ओर आकर्षित faa & कि इस कर्ज माफी में बहुत बडी लूट 

हो रही है। कर्ज माफी के लिए जो सही हकदार दै, उन किसानों को 

कर्ज माफी नही मिल रही हे ओर जिनका कर्ज माफौ से कोई ताल्लुक 

नही, कर्जं माफी से जिनका कोई लेना-देना नही है, Wa किसान जिनकी 

माली हालत अच्छी है, उनके कर्ज माफ हो रहे है, उनके एकारर क्लियर् 

@ रहे ईै। इसके अलावा एक ओर चिंता कौ बातदटैकि Hot माफी 

घोषितं करने के बाद कर्ज माफी के सरदिफिकेर ईश्यू किए गए्। वे 

सर्दीफिकेर किसानों के पास गए। किसान ने मान लिया कि मेरा कर्ज 

माफ हो गया। 

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए] 

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, मै जल्दी ही अपनी 

बात समाप्त कर रहा हू। मँ एक गंभीर विषय सदन में रख रहा हू,
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जो मैने उस समय वित्त मत्री जी के सामने रखा था। सररिंफिकेर oq 

होने के बाद, किसी भी किसान को नया कर्जदेने से dal ने इन्कार 

कर दिया। एक तो किसानो को कोई केश नदीं मिला, केवल सर्टिफिकेट 

मिला ओर जब अगली फसल के लिए किसान कर्ज लेने के लिए 

वैको मे गए तो वैको ने किसानों को कर्ज देने से सीधे नकार fea 

अध्यक्ष जी, मँ आपके माध्यम से सदन ओर सरकार को ध्यान 

मे यह बात लाना चाहूगा कि जिन किसानों कौ आत्महत्या के कारण 

कर्ज माफी सरकार को करनी पडी, उन लाशों के ऊपर जिन अधिकारियों 

ने कर्ज माफो मे यह धिनौनी लूट कौ दै, यह बिल्कुल अपराध है 

ओर इसे अपराध करार करते हए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, 

चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह संस्था हो। 

अध्यक्षा जी, सीएजी कौ रिपोर्ट पर मँ यहां पर कुछ नही कहना 

TEN, लेकिन सुषमा जी ने यहां कहा कि उन्होने आरबीआई के ध्यान 

मे यह बाते लायी । आरबीआई ने इस संदर्भ मे एक सकुलर निकाला, 

उन्होने एक समय-सीमा कार्दवाई करने के लिए दे दी, लेकिन आज 

तक कोई कारवाई नहीं eat गै सुषमा जी से पूरी तरह से सहमत 

ह कि इस पर चर्चा हो। चर्चा जब भी हो, लेकिन जो लोग इन किसानों 

आत्महत्या पर, इनकौ लाश पर लुट कर रहे है, उनके खिलाफ तुरन्त 

कड़ी से कदी कारवाई कौ जाए। 

| (अनुकाद 

डो एम. तम्बिदुरहं (करर) : अध्यक्ष महोदया, अधिकतर माननीय 

सदस्यो ने इस बेहद गंभीर मामले. को उठाया है कि किस तरह अधिकारियों 

नै अपात्र किसानो के लिए राजकोष के धन का दुरूपयोग ओर विपथन 

किया है। भारत अभी भी एक कृषि देश हे । हमारे किसानों को अनुसूचित 

वाणिज्िक sat से ऋण लेने मे काफो समस्याओं का सामना करना 

पड़ रहा है। यह एक समस्या है जिसका वे सामना कर रहे FI 

अभी सीएजी कौ रिपोर आई है; यद्यपिं हम अभी इस पर चर्चा 

नहीं कर रहै है, जेसा कि हमारे अधिकांश ` माननीय सदस्यों ने कहा 

कि अधिकांश अपात्र किसानो ने किसी न किसी प्रकार से अनुसूचित 

वाणिज्यिक sat से ऋण प्राप्त कर लिया है! जेसा कि श्री महताब 

ने कहा कि सीएजी रिपोर प्रस्तुत करने के पूर्व जब एक्जिट बैठक 

ee थी, अधिकारियों के सामने यह निश्चित रूप से आ गया होगा 

कि क्या हुआ था। उस समय वे कारवाई कर सकते थे। भारतीय रिजर्व 
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बैक ने भी अधिकारियों को ऋण माफौ योजना का लाभ उठाने वाले 

अपात्र किसानो से धनराशि वसूल करने के लिए आवश्यक कारवाई 

हेतु निर्देश दिया था। लेकिन कारवाई नहीं की गई है। यह एक गंभीर 

मामला है; यह बहुत आवश्यक टै कि हम इस पर चर्चा करे । महोदया, 

आपको चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना होगा तथा हमे इस Ye को 

तत्काल चर्चा के लिए लेना चाहिए । 

मैने श्रीलंका कौ जातीय समस्या से संबधित मुदे पर चर्चा के 

लिए भी स्थगनं प्रस्ताव का नीरिस दिया था तथा इस Waal at 

जानी चाहिए। इसलिए मै माननीय संबधित म्री से जानना चाहता 

हू कि इस पर कब चर्चा कौ जाएगी। यह एक काफी महत्वपूर्णं मुदा 

है जिसका हमारा देश सामना कर रहा Si अतः भै माननीय मत्री से 

अनुरोध करता & कि श्रीलंका कौ जातीय समस्या पर चर्चा के लिए 

मांग कौ शीघ्र स्वीकार किया sri 

अध्यक्ष महोदया : श्री.पी form को ड एम. तम्निदुरई द्वारा 

उठाए गए श्रीलंकाई मामले के साथ सम्बद्ध करने at अनुमति दी 

जाती रै। 

(हिन्दी) 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मेडम स्पीकर, अभी किसान 

की कर्ज माफी के ईश्यू के ऊपर नात हुयी। जिस तरह से मिडिल 

भेन aml फोर्ड डक्यूरमेर डालकर किसानों के साथ लूट हयी, उससे 

हमे बहुत तकलीफ हुयी है। मे भी एक किसान का aa gi किसान 

को जिस तरह से देश मेँ लूटा है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। 

` आज के दिन देश का किसाम बहुत तकलीफ मे है। अभी विदर्भं 

मे नही, महाराष्ट मे नहीं बल्कि देश भर मे मेनली आन्ध्र प्रदेश मेँ 

किसान आत्म हत्या कर रहे है! पहली दफा आन्ध्र प्रदे का किसान 

बोल दिया कि हम खेती नहीं करेगे, क्रम होलीडे wise किया 31 

यह भी गवनर्मेन्ट के समय मे हुआ दहै। किसान को इतनी तकलीफ 

होने से, जिंदगी भर खेती करने वाले किसान, खेती उनका लाइव्लीहूड 

है, उन्होने बोल दिया कि हम लोग खेती नहीं करेगे, दो साल पहले 

तीन लाख एकड़ जमीन मे खेती नहीं किया। हम Vee लोक सभा .. 

मे आने के बाद हम सोचते थे कि किसानो की समस्या को यह गवनर्मेन्ट 

बहुत सिगियिसली लेगी । किसानों को कछ न कक बेनिफिर मिलेगा 

मगर वह सब पार्लियामेट के fered Ft ओर आज dt ey A 

किसान आत्महत्या कर रहे Fl अभी इस इश्यू के ऊपर सीएजी का 

जो gree रिपोर्ट आया है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे रै, 

मगर आरबीआई ने gre रिपोर्ट के ऊपर जो मीटिग किया था उसमे 
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गवर्नमेर का पूरा Uhl इवाल्व Si गवनर्मेन्ट के सेक्रेटरी को मालूम 

हैकिक्याहो रहा है? उसके Sa को भी बुलाया था, मेनली कारपोरेशन 

am ओर डीसीसीनी, ये सभी Gad को भी मालुम है उस पर हम 

नहीं जाना चाहते Ti लीडर ओंफ द अपोजिशन ने जो मामला उदाया 

है, आरबीआई के नोटिस मे आने के बाद भी यह Hela ae eT 

पाया Sl... CTT) 

अध्यक्च मदोदया : अब आप aa WET 

श्री नामा नागेश्वर राव : इतना गंभीर विषय पर बात करने 

के समय मे, उधर से एक माननीय सदस्य उठ कर MA |... (Mae) 

अध्यक्च महोदया : ये सब बाते अब आप बाद मे बोलिएगा। 

आप अपनी नात बोलिए। 

श्री नामा नागेश्वर राव : आन्ध्र प्रदेश मे किसानो कौ आज 

के दिन में जो तकलीफ है।...(व्यवधान) इस रिपोर्ट के अदर भी 

किसानों के बरे मे भी लिखा है, वे उठकर आन्ध्र प्रदेश के बरिमें 

बात Ail... (art) 

(अनृकाद। 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही -वृत्तात मे कुछ सम्मिलित नहीं किया 

जाएगा। 

...(व्यकधान)* 

( हिन्दी) 

अध्यक्च प्रहोदया : अब्र आपका समय समाप्त हो गया। 

-“-( व्यवधान" 

(अनुकाद। 

अध्यक्च पदोदया : श्री संजय निरुपम कौ बात के अलावा कछ 

भी कार्यवाही -वृत्तांत मे सम्मिलित नही किया जाएगा। 

...८व्यकधान)* 

(हिन्दी) 

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर) : मैडम, म आपका बहुत आभारी 

"कार्यवाही gaa मै सम्मिलित vet किया गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) निवेदन 830 

हू कि आपने मुञ्चे बोलने के लिए अनुमति दी है। नेता प्रतिपक्ष मे 

आज जो विषय सदन मे रखा है वह निश्चित तौर पर गंभीर विषय 

है। उसके प्रति हम सन चिंतित $1 वर्षं 2008-09 मे अच्छी नियत 

ओर शुद्ध विचार के साथ कर्ज माफी कौ योजना एनांउस को गई 

थी । इरादा यह था कि सादे-तीन चार करोड किसान, जो अपने फसल 

कौ बर्बादी ओर कर्ज के बोद्ध से परेशान है, आत्महत्या तक करने 

को मजबूर हो रहे है उनको कर्ज माफी दी जाए, यह इरादा था ओर 

लगभग 52 हजार करोड रुपए का feta हुआ। हमारे देश मं 

60 साल से ज्यादा पुरानी व्यवस्था है, हमरे देश मे जौ वितरण कौ 

व्यवस्था है उस व्यवस्था मे डायरेक्ट एक मिनिस्टर इवाल्व नही होता, 

सेन्टृल Tats डायरेक् शामिल नहीं होती । उस पूरी व्यवस्था मे आप 

राज्य सरकार के जरिए जो स्थानीय जिला सहकारी वैक होते है, भूमि 

सुधार वैक होते है या नेशनलाईइज aH होते है, उन वेको के माध्यम 

से, ये सारा काम करते है। चैको के माध्यम से पात्र किसानों को 

पैसे नहीं मिले, नापात्र किसानो को पैसे मिले, एेसी व्यवस्था & है, 

एेसी अनियमितता हई है, te लैपसेज पाए जा रहे है तो निश्चित 

तौर पर इससे ज्यादा गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता है। पूरे मामले 

कौ छनबीन होनी चाहिए! लेकिन, याद रखिएगा कि साढ़े तीन-चार 

करोड एकाउंट्स का मामला Sl बको मे जो खाते खुले, सीएजी को 

रिपोर्ट के ऊपर मै नही जा रहा हू लेकिन सीएजी भी अधिकतम 90 

हजार खातों कौ छाननीन कर पाए ह! उन्होने 90 हजार खातो को 

ae के तौर पर लिया ओर 20 हजार खातो से ज्यादा नहीं WA 

पाएं। वे बीस करोड रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं दिखा पा रहे FI 

मुञ्चे उसे विस्तार मे नहीं जाना है।...(व्यकधान)) 

( अनृकाद। 

अध्यक्ष महोदया : रिपोर्ट के विस्तार मे मत MEU अगर आप 

यह करेगे तो पीएसी क्या करेगी। पीएसी कौ कोई भूमिका भी नहीं 

रहेगी | 

---(व्यकवधान,) 

( हिन्दी 

श्री संजय निरुपम : मेरा कहने का आशय यह है कि एक बहुत 

बड़ा विषय है, बड़ा व्यापक विषय है, इसकी ora होनी चाहिए ` 

लेकिन पूरी छनबीन होने से पहले किसी भी निष्कर्षं पर aga मुञ्च 

लगता है ज्यादती St | बैक के अधिकारी या वैक, चाहे बडे ओफिसर 

हैया Se, अगर इसमें Hal भी शामिल पाए जा रहे हँ तो उन अधिकारियों
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को नहीं छोड्ना चाहिए। अभी भी जिन अधिकारियों ने एेसी गलतियां 

की ह ओर जिनकी गलतियों की वजह से हमारे पात्र किसानों को 

कर्ज माफौ की योजना का लाभ नहीं मिला, Be पुनः इसका लाभ 

दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए्। तब WH लगता है कि इस बहस 

का एक सार्थक अर्थं निकलेगा अन्यथा यह बहस सिर्फ एक राजनीतिक 

बहस बनकर रह जाएगी । जब सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के पास आएगी, 

मे पीएसी का ten हूं, मेहताब साहब भी ह, हम पीएसी मे afer 

से चर्चां करेगे। लेकिन पीएसी कौ eet के बाद ही wel पाया .. 

जा सकता है कि सीएजी कौ रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है, 

उसमे कितना दम है। उसके बाद छनबीन होनी चाहिए, ta मेरा 

आग्रह Th 

ड. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, 

भे सोच रहा था कि सरकारे ta काम नहीं करतीं जैसा यह सरकार 

करती है। अगर सरकार है तो पैसा उन लोमों के पास जाना चाहिए 

था जिन पर कर्जा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है - सरकार at 

है। अफसर किसके दै ? सरकार के waa में है! Shea कैग करेगी 

या सरकार करेगी, मुञ्चे यह बताइए। जन कैग की रिपोर्ट आती है 

तो हम सब कहते है कि यह गलत रहै, गलत है। गलती करने वाला 

कौन है? गलती करने वाली सरकार दै1...८व्यवथान) अकाली सरकार 

बहुत अच्छा काम कर रही है, घवराने की बात नहीं है। मेरी fede 

2 fe जो भी जिम्मेदार है, उस पर एक्शन लेना चाहिए ओर इस 

बरे मे स्पैशल डिसकशन होनी चाहिए्। | 

श्री लाल् प्रसाद (सारण) : मैडम, आपके चैम्बर मे बात हई 

थी कि इस बारे म बाद मे विस्तार से चर्चा होगी। आज सुषमा जी 

इटरोडयूस करेगी ओर wa नेता दो-दो मिनर Feit) इसलिए हम आज 

विस्तार से नही बोलना चाहते $1 उस मत्रिमंडल कामँ भी सदस्य .. 

था! हमने बहुत अच्छी नीयत से कार्य किया था। लेकिन जो स्कँडल 
हुआ है, जिन अधिकारियों ओर dard ने मिलकर किसानो को लूटा, 

लूटा ही ae बल्कि धिनौना काम किया है! पोलीटिकल सिस्टम ओर 

„ राजनेताओं को बदनाम किया जाता दहै, ये सब हाथी के हाथी निगल 

TT सरकार कौ नीयत पर कोई खोर नहीं है, यह सरकार के tere 

मे है। लेकिन चर्चा सै पहले सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सुषमा 

जीने सारी चीजें vee उनकी ओर इशारा किया है। उन तमाम लोगो 

को जेल भेजना चाहिए। यह बाते सरकार के हित मेँ है) मै आज 

यही कहना चाहता हू । 
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(अनुवाद) 

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : महोदया, बोलने का मौका देने 

के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मँ सभा कौ कार्यवाही देख 

रहा था। जब आपने मुञ्चे बुलाया मे इस मुदे के बारे मे ज्यादा चितित 

था। 

मैने लोक लेखा समिति के सभापति के रूप मे छह वर्षं से अधिक 

अवधि के लिए कार्य faa 1 मै किसी की ओर से दलील नही 

देना चाहता हू। जैसा कि आपने सही कहा है कि प्रक्रिया यह है कि 

` जब सी एंड एजी कौ रिपोर आती है उस समय सरकार का यह कर्तव्य 

होता है कि वह सी एड एजी द्वारा उठाए गए मुदो का उत्तर दे ओर 

अगर सी एड ust संतुष्ट नही होता है तो सी एंड एजी को रिपोर्ट 

करना होता है तथा रिपोर को सभापटल पर रखा जाना होता है । इसके 

बाद यह लोक लेखा समिति का उत्तरदायित्व होता है कि वह पूरे मुदे 
कौ विस्तारपूर्वक जाच करे। जब लोक लेखा समिति सरकार द्वारा कौ 

गई कार्यवाही को स्वीकार नहीं करती है, तब मामले को उसी रूप 

मे सी एड एजी द्वारा रखा जाएगा तथा मामले को सभापरल पर रखा 

जाएगा। इसलिए हमे पूरी धोखाधड़ी के बरे मे चर्चा करने का पूरा 

अधिकार है। मै उन प्रक्रियाओं के at मे नहीं बताऊंगा जिनका मेन 

लोक लेखा समिति के सभापति रहने के दौरान पालन किया था। F 

केवल किसानों के लिए चिंतित हूं जिनको कटिनाई का सामना करना 

पड़ रहा है। यह मुदा Wad सत्र मै उठाया गया था जब पूर्वं वित्त 

मत्री, जो अभी इस गणराज्य के राष्ट्रपति दै, यहां थे। ने स्वयं इस 

मामले को उठाया था। इससे अधिक मँ He नहीं कहना ` चाहता =! 

कछ राज्यो म वास्तविक किसानों को ऋण Aral का लाभ नहीं प्राप्त 

होगा। क्यो ? Car इसलिए क्योकि आज भी जमीदार मौखिक काश्तकारी 

अधिकार दे रहे Tl कृपया मुञ्चे क्षमा कर, मेँ किसी राजनैतिक दल 

कौ नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हू। अभी उन किसान को जिनके 

पास मालिकाना हक नही है, लाभ दिया जाएगा। Ha? जमीन मालिक 

अथवा ज्मीदार ऋण लेगा तथा यह उसकौ दया पर है कि, काश्तकारों 

को थोडा बहुत लाभ मिले। इसी प्रकार Sent ने ऋण दिया है । वास्तविक 

किसानो को लाभ प्राप्त नदी हु है। मुञ्चे यह कहते हुए काफौ निराशा 

हो रही FI 

अगर मुञ्चे ठीक से याद दै तो 1931 अथवा 1932 मे आवाड़ी 

काग्रेस सत्र मे इस देश में भूमि सुधार लाने के लिए संकल्प लाया 

गया था। मुञ्चे डर है, भ किसी राज्य अथवा किसी राजनैतिक दल 

पर कोई मकसद होने का आरोप नहीं लगा रहा EI आज भी वास्तविक
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काश्तकार मौखिक काश्तकार F अथवा करी -कहीं फसल-बंटाइदार 

काश्तकार है। अभी भी यह प्रणाली चल रही है। भूमि सुधार लाने 

का प्रयोजन पूरा नहीं हु है। 1991 से मैने किसानों के कल्याण 

कं लिए संघर्ष कियादहै। मै qe अथवा एनडीए के बारे मे as 

कहना नहीं चाहता El सरकार ने अच्छे इरादे से लघु अथवा मंज्लोले 

किसानों के ऋणो को माफ करने का यह कदम उठाया है। यहां केवल 

ऋण को माफ किए जाने का प्रश्न नही है। यह केवल अपनाई गई 

प्रक्रिया का प्रश्न है। अथवा प्रश्न यह है कि यह Ha किया जा रहा 

है। मै केवल अपने विचार व्यक्त करना चाहता हू। यह इस सरकार 

को अथवा उस सरकार को समर्थन देने के लिए नहीं Tl मुञ्चे काफी 

खेद है। 

लोक लेखा समिति द्वारा पूरी व्यवस्था कौ जांच कौ जानी चाहिए । 

इस बीच, यह. मामला ओर गंभीर होता जा रहा दै। जव मेरे मित्र 

बोल रहे थे तन आपने लोक लेखा समिति के बारे मे कुछ दिशा-निर्देश 

दिए थे। यदि आप धोखाधड़ी की पूरी व्यवस्था पर विशेष चर्चा की 

अनुमति देगे, मँ सभी जानकारी विस्तारपूर्वक बताने को तैयार हू क्योकि 

यह एक बहुत ही गभीर मामला है। यह आधे घंटे कौ चर्चा का प्रश्न 

नहीं है। इस विषय पर पूर्ण चर्चा कौ जाए। मँ सरकार के wee की 

सराहना करता El जब उन्होने इसकौ घोषणा कौ, मने सराहना at 

आज, यह केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं यह पूरी तरह एक विफलता 

है क्योकि हम भूमि सुधार अधिनियम को पूरी तरहसेलापानेमें 
असमर्थ रहे है । इसलिए, असली किसानों कौ जगह ज्मीदार इसका 

लाभ उदा रहे है। इसका पूरा लाभ असली कृषकों तक नहीं पहुंचा । 

यही H कहना चाहता हू। 

मै सरकार पर आरोप लगाए बिना इस पर चर्चा की मांग करता 

El यह सरकार को जिम्मेदार ठहराने का प्रशन नहीं है। किस प्रकार 

असली किराएदार या कृषक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है, इस 

पर एक विस्तृत चर्चा की जाए। यह एेसा मुद्ध है जिस पर मेँ सरकार 

से विस्तृत wal किए जाने कौ मांग करता =! 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदया, आपका 

धन्यवाद । भने भी इसी विषय पर अपनी बात रखने कौ सूचना दी 

दै। इस मामले को कम से कम लघु चर्चा हेतु vow जाने के लिए 

भ आपका आभारी हू लेकिन मँ इस मामले पर एक संपूर्ण चर्या कौ 

माग करता हू। 

2008-09 के बजर wa में, जब यूपीए-एक ने किसानों के लिए 

ऋण माफौ SR ऋण राहत संबंधी एक योजना कौ घोषणा कौ थी, 
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तो हमने इस पर अपनी आशंका प्रकट कौ थी कि क्या इसका लाभ 

पात्र लोगो तक सीधे पहुचेगा या फिर इसका गलत उपयोग या गबन 

होगा। 

अब, यह मामला उठा है ओर हम इस मामले को चर्चा के लिए 

तब ले रहे है जब सीएजी द्वारा संसद मे इस Gay मे एक रिपोर्ट 

पेश कौ गई है। म सीएजी कौ रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करूगा लेकिन 

यह मामला अत्यधिक चिता का विषय है। 

मै अपने पूर्वं वक्ताओं द्वारा प्रकट किए गए विचारो का समर्थन 

करता हू। लेकिन मामला क्या है? मई, 2008 मे यह अनुमान लगाया 

गया था कि लगभग 4 करोड सीमात ओर छोटे किसानों तथा लगभग 

एक करोड अन्य किसान को इस योजना का लाभ fram) सरकार 

दावा कर रही है क्रि पिले चार वर्षो के दौरान, उन्ौनि चार करोड़ 

किसानों से संबंधित 52,000 करोड़ रुपए माफ किए है) म जानना 

चाहता हू कि क्या उनके पासं लाभान्वित किसानो के वास्तविक आंकड़े 

है? वे कौन-से सीमांत किसान छोटे किसान ओर अन्य किसान = 

जिनको इसका लाभ पिला है? बैक इसका दावा नहीं कर रहा, 

लेकिन सरकार दावा कर रही है कि उन्होने किसानों को 52000 

करोड रुपए का लाभ Wea हे। भै जानता हू कि इसकौ उपयुक्त 

रिपोर्ट या ftats सरकार द्वारा भी नही Tar गया हैि। सरकार एेसे 

काम कर रही है। 

यह केवल निधियो का सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों मँ गवन किए जाने 

का मामला नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह 

है कि यह आरोप लगाया गया है कि व्यैक्तिक ऋणो के लिए वाहनों 

के ऋणो दुकानों के ऋणो यहां तक कि भूमि खरीदने कं ऋणो, कृषि 

उत्पाद के गिरवी अथवा माल-वंधन के विरुद्ध अग्रिम हेतु ऋणों को 

माफ करने के लिए लाभ दिया गया है । अतः इसमें न केवल अधिकारियों 

द्वारा बल्कि उन dat द्वारा भी अत्यधिक अनियमितताएं बरती गई 

है ओर लूट मचाई गयी है जो उनके साथ मिले हुए थे। यह विभिन 

क्षेत्रो मे कुछ ताकतवर शक्तियो कौ मिली भगत से किया गया है। 

इसलिए, मुञ्चे लगता है कि इस मामले को चर्चा के लिए लिया जाया 

जाना चाहिए। ` 

अन, हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कौ बात कर रहे I यह प्रत्यक्ष 

लाभ अंतरण का स्पष्ट मामला है। कोई, इसे क्राति कह सकता हे। 

यह क्रति उस ^“ क्राति'' को देन होगी ! अतः हमें इस प्रकार के प्रत्यक्ष 

लाभ अंतरण पर ध्यान देना चाहिए्। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का स्पष्ट 

मामला है। । |
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{श्री प्रबोध पाडा] 

इन शब्दो कौ साथ, मँ आपसे इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा 

` करने का अनुरोध करता El सरकार को, निश्चित रूप से इस चर्चा 

पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए] लेकिन अभी भी, सरकार को इस मामले .. 

पर अपना उत्तर देना चाहिए । सरकार को इस मामले पर प्रतिक्रिया 

. देनी चाहिए। सरकार कौ ओर से उत्तर तत्काल आना चाहिए । सरकार 

को खडे होकर दस मामले पर अपना नजरिया बताना afer 

इन शब्दो के साथ, मे स्वयं को उन सदस्यो के साथ संबद्ध करता 

हू जो इस मुदे पर बोले TI 

(हिन्दी) 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल 
नाथ) : मैडम, मे माननीय सदस्यौ की भावनाओं से सहमत हू ओर 

इसमे कोई शक नहीं किं यह मामला केवल महत्वपूर्णं ही नही, बल्कि 

चिन्ताजनक तथा शर्म का भी है। इसमे सरकार कौ तरफ से हम 

किसी भी प्रकार कौ चर्चा करने के लिए तैयार दै। कल बी-ए.सी. 

मी मीरिग है, इसमे माननीय सदस्य तय कर लँ ओर जब चाहे, सरकार 

` इस पर बडे विस्तार से wal करना चाहती है! 

[arya] 

अध्यक्ष महोदया : St. अजय BAR sl at प्रबोध पांडा द्वारा 

उठाए गए मामले से संबद्ध feu जाने को अनुमति दी जाती हे। 

a (TTA) 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो यदि आप Ast सूचना दग, 

तो मे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चां करूगी । हम इस पर 

जीएसी मे भी wat wth 

माननीय सदस्यों मै सभा को सूचित करना चाहती हू कि आज 

मध्यान भोजनवकाञ्ञ नहीं होगा। 

( अनुकाद। 

डा. एम. तम्बिदुरईं (करर) : अध्यक्ष महोदया, मेँ श्रीलंका के 
मुदे पर सरकार को प्रतिक्रिया जानना चाहता El . 

श्री कमलनाथ : महोदया, इस मामले पर बहुत जल्द चर्चा कौ 

जाएगी । हमारा दस पर कल चर्चा करने का विचार Fz 
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धन्यवाद प्रस्ताव-जारी 

अपराहन 12.59 बजे 
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धन्यवाद Waa— ant 

(अनुकद) 

अध्यक्ष Vala : सभा मे अन मद संख्या राष्ट्रपति के अभिभाषण 

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 

ड. चिता मोहन। 

डो. चिंता मोहन (तिरुपति) : महोदया, पहले गांवों मे अधरा 

होता था ओर लोग केरोसिन कौ लाइटों का उपयोग करते थे। पूरी 

तरह अंधेस हुआ करता था। आज, वह रोशनी से भरा दै। गांवों का 

पूरी तरह से विद्युतीकरण देखा गया है। पहले लोग खुले Hail का 

इस्तेमाल करते थे। वे रस्सी ओर मटके से पानी Gta करते थे 

अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक Heil 

से पानी नहीं लेने दिया जाता था। ss सार्वजनिक कओं से पानी 

लेने के लिए पाच से छः घंटे इंतजार करना पडता था उन दिनों 

we चरम सीमा पर॒ थी! अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित 

जनजातियों को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था। पूरी तरह से भेदभाव 

किया जाता था। अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों को 

अस्पताल भी नहीं जाने दिया जाता था। 

अपराह्न 1.00 बजे 

यदि एक अनुसूचित जाति का बच्चा डोक्टर के पास जाता था, 

चाहे वह एक महीने का ही हौ, डोक्टर उस एक महीने के बच्चे कौ 

नन्ज पर एक पत्ता रख कर, उसकी Ast देखता था। यदि अनुसूचित 

जाति यां जनजाति का कोई व्यक्ति मृत्युशया पर अस्पतल ले जाया 

जाता था तो डोक्टर उसे कभी नहीं Bd थे। वे अब गरीब अनुसूचित 

जाति ओर जनजाति के लोगों पर कपड़ा रख कर नन्न देखते थे। 

वो दिन भी थे जब अनुसूचित जाति ओर जनजाति के लोगों को मदिर 

में प्रवेश नहीं करने दिया जाता धा...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : सभा मे अनुशासन बनाए Tal कृपया सभा 

मे अनुशासन बनाए रखें । 

. (TTT) 

st, चिंता मोहन : मै एक. घटना का उदाहरण देना चाहूगा।
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तिरुपति के एक अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति नै भावना ओर 

भक्ति के आवेश मे मंदिर A प्रवेश करने का प्रयास किया। उसे मंदिर 

में प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्योकि यह स्वतंत्रता से पहले कौ 

घटना है व्रितानी पुलिस ने उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तिरूपति 

मे पकड़ा तथा जेल मे डाल दिया बाद मे, जवाहरलाल नेहरु, 

राजगोपालाचारी ओर महात्मागाधी तिरुपति मे उस गरीब अनुसूचित जाति 

के व्यकिति के बचाव के faa आए तथा उसकी जमानत कराकर उसे 

Bern बाद मेँ महात्मा गांधी ओर जवाहरलाल नेहरु ने आदोलन 

चलाया ओर मदिर मेँ उस्र जमाने मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 

जनजातियों के लोगो को प्रवेश दिलाया। 

अभी me दिन पूर्वं हम दिल्ली की निर्भया के बारे मँ बाते केर 

रहे थे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कौ महिलाओं को 

नग्न करके जलूस निकाला गया) उस जमाने A देवदासी प्रथा प्रचलित 

थी । अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लोर्गो को मृत 

पशुओं के समान पकड़ा जाता था। एक लकड़ी डाल कर अनुसूचित 

जाति के जीवित व्यक्ति कौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लै जाया 

जाता था। अस्पृश्यता उन दिनो प्रचलन मे थी! जवाहर लाल नेहरु 

तथा संविधान सभा ने हमें संविधान का अनुच्छेद 330 दिया है । सविधान 

के अनुच्छेद 330 के तहत हमे राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ है। 

लोक सभा मे अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति के 100 से 

अधिक सदस्य है, इसका सम्पूर्णं श्रेय इस देश के प्रथम प्रधान मत्री 

जवाहर लाल नेहरु तथा संविधान सभा को जाता है। 

सामाजिक उत्पीडन प्रचलित ai 1989 तक, प्रत्येके तीन माह 

मे अनुसूचित जातियौ ओर अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारो के 

सबंध मे, चर्चा होती थी} परन्तु इस पर आज कल कोई चर्या नहीं 

होती है इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गाधी को जता F1 आज 

भी मुञ्चे वह दिन याद है! सितम्बर 1989 मे वह संसद मेँ अनुसूचित 

जातियां ओर अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) विधेयक लाए 

थे इस विधेयक को स्वर्गीय श्री शंकरानन्द जी ने तैयार किया। मेँ 

waa साक्षी था। स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र कुमार वाजपेयी कौ इसमे 

अग्रणी भमिका थी। इसके बाद अनुसूचिते जातियों ओर अनुसूचित 

जनजातियो अत्याचार निवारण विधेयक, जिसको स्वर्गीय श्री राजीव गांधी 

लाए थे! इस देश मे अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों 

पर अत्याचार काफी कम हो गए है। अनुसूचित जातियों का सम्मान 

बदा है तथा लोग सम्मान पूर्वक रह रहे है । इसका पूरा श्रेय श्री राजीव 

गधी ओर उनके विधेयक को जाता FI 
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अब अन्यं fase वर्गो को आरक्षण मिल गया 21 पिछले वर्षं 

चरवाहा, नाई, es समुदाय के लोग भी आईएएस मे प्रवेश पा सके | 

अन्य पिचडा वर्ग के 350 से अधिक आईएएस अधिकारी सेलो से , 

आयोग के माध्यम से सिविल सेवा मे लाए । इसका सारा श्रेय श्रीमती 

सोनिया गांधी को जाता दै। भ यूपीए् के सहयोगियो को भी इसका 

श्रेय देता हू। 

सरकार 4 संविधान मेँ 93वां संशोधन किया। सविधानं के इस 

संशोधन से हजारो लोग, fess वर्गो के ga लोग जैसे धोलियो को 

लाभ हुआ है वे सिविल सेवा तथा राज्य सेवाओं मे प्रवेश पास सके। 

काफी संख्या मेँ छात्र/ छात्राय शैक्षणिक संस्थानों मेप्रवेशलेपा रहे 

21 अनेक विद्यार्थियों को छत्रवृत्ति मिल रही है! fase वर्गो के लोगों 

को लाभ प्राप्त हो रहे FI 

स्वतन्त्रता के कई दशको के बाद एक अल्पसंख्यक वर्ग के नेता, 

को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका पूरा श्रेय श्रीमती सोनिया 

गांधी ओर् संप्रग को जाता है। मै यह भी कहना चाहूगा। किं कभी 

किसी जमाने A इस देश मे दलितो को अस्पृश्य माना जाता था, परन्तु 

अन एक दलित को लोक सभा का नेता बनाया गया। स्वतंत्रता के 

65 वर्षं बाद श्री सुशीलं कुमार शिन्दे को लोक सभा का नेता बनाया 

गया। ta पहले कभी नहीं Ea 

आज विकास कार्यक्रमो को देखे तो देश मे हम आर्थिकं क्राति 

देख सकते है। चीन जैसे कम्यूनिस्ट देशो Ate कोई कार्यक्रम नही 

है; रूस जैसे समाजवादी देश मे, Ua कोई कार्यक्रम नहीं है। आज 

गावो मे भी आर्थिक क्रति देखी जा सकती हे। जमीन पर सोने वाला 

गरीब आदमी आज चारपाई पर सोता है; चटनी खाने वाला गरीब 

आदमी रोज दाल खा सकता दै; दाल खाने वाला गरीन आदमी अब 

अंडा खा सकता है; ओर जो आदमी अंडा खा सकता था अब कम 

से कम सप्ताह में एक बार एक गिलास दूध पी सकता है। इसका 

सारा श्रेय रोजगार गारटी योजना को जाता है। आर्थिक क्रति दिखाई 

दे रही हे। BST. A रहने वाले हर गरीबं आदमी के पास अब घर 

है; प्ट के तेल के लैम्प के साथ जीवन यापन करनै वाले गरीब 

आदमी के घर अब विद्युत बल्ब है; गरीब आदमी के पास अब 

टेलीविजन सैर ठै; गरीब आदमी अब पंखा ले सकता है! पहले उसके 

पास केवल हाथ का पंखा होता था। अब बह नहीं है; समाज के 

गरीब वर्गो के घरों मे टेबल फेन A wa का पंखा देखा जा सकता 

ti गावो मे हरिजन, गिरीजन, अन्य fase वर्गं ओर अन्य लोग अव 

Ta, फोन मोबाइल फोन रखने मे सक्षम है। Mal A मे से 1
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(sl. चिता मोहन] 

आदमी के पास मोबाईल फोन है। हम यह सामाजिक क्रति देख सकते 

Sl मनरेगा के कारण आर्थिक क्रति दिखाई देती है। मै इसका श्रेय 

श्रीमती सोनिया गांधी ओर मनमोहन सिंह को देता दू। 

शिक्षा को बात करे, तो पहले हरिजन ओर गिरीजनो को विद्यालयों 

मे जने कौ अनुमति नहीं दी जाती थी । आज गरीब लोगों को विद्यालयों 

मे प्रवेश मिलता है। प्रत्येक गांव में एक विद्यालय है; प्रत्येक गांव 

मे मिड-डे-मील कार्यक्रम है। मां खाना दे यान दे, जब गरीब बच्चे 

विद्यालय जाते है, se भोजन मिलता है उन्हें अच्छ पोषक भोजन 

मिल रहा Tl सप्ताह मे दो बार उन्हे अंडा मिलता है; कुछ स्थानों 

पर उन्हे मछली मिलती है। इस प्रकार की शिक्षा sé मिल Wi 2 

करोडौ बच्चो को स्कूल यूनिफार्मं मिलती 21 करोड़ों बच्चों का 

छात्रवृतियां मिल रही है शैक्षणिक स्तर सुधरा है। 

स्वास्थ्य को बात करे तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर् 70000 करोड 

रुपए व्यय किए गए है । प्रत्येक उप केन्द्र मेँ एक नर्स होती है; प्रत्येक 

केन्द्र मे, एक "आश" होती है। लाखों लोग 24 घंटे काम कर् रहे 

et सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के लिए अस्पताल ले जाया 

जाता है! आज मातृ मृत्यु दर कम हुई है; शिशु मृत्यु दर कम हुई 

है; देश में स्वास्थ्य सेवा मे सुधार हुआ है। 

आंगनवाडी केन््रौ के संबंध मे, मँ यह बताना चाहूगा कि देश 

मे 10.50 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र है।. 20 लाख से अधिक 

लोग काम कर रहे है; हरिजन तथा गिरीजन समुदाय कौ गरीब गर्भवती 

महिलाओं को पोषक भोजन मिलता है; दो अंडे प्रति सप्ताह । आंगनवाड़ी 

केन्द्र मे गरीब लोगों को उत्तम भोजन मिलता है। 

पेयजल के day मे म कहना oem कि देश में सभी गांवों 

को पेयजल मिल रहा है। पहले SS खुले कभ से पानी मिलता था। 

विद्युतीकरण कं बरे मे, Tee देश मेँ 93 प्रतिशत से अधिक गांवों , 

का विद्युतीकरण हो गया है। यह सामाजिक परिवर्तन है ओर विशेष 

रूप से आर्थिक परिवर्तन है जो कि गांवों मे दिखाई दे रहा है। 

अब यै Ta कुछ देसे a कौ बात करूंगा जिन पर सरकार 

को ध्यान देने की आवश्यकता 31 हम गरीब लोगों के लिए अनेक 

कल्याण कार्यक्रम चला रहे है । एक तरफ़ हम गरीब आदमी को पीने 

के लिए दूथदे रहे है ओर दूसरी तरफ हम गरीब आदमी. को पीने 

के लिए se जहर दे रहे Fi यहां किस जहर कौ बात हो रही टै? 
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हम मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को अच्छी मजदूरी दे रहे हे। 

उन्हे मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 200 रुपए से 300 रुपए दिए जा 

रहे Sl... (TIT) एल.आर.एच.एम के माध्यम से AT सरकार 

se सभी चिकित्सा सुविधाएं दे रही है लेकिन दूसरी ओर गावो में 

ओर गरीब लोगो को सस्ते दामों पर शराब. परोसी जा रही है। 

मै इस सबंध मे अत्यधिक दुख कै साथ कछ कहना चाहता हू। 

आन्ध्र प्रदेश कौ महिलाएं बहुत दुखी Si Se अच्छी मजदूरी मिल 

रही हे WY आदमी गरीब महिलाओं से यह मजदूर छीनकर सीधे ‘ace 

शाप्स' में चले जाते Si हम उन्हें ‘See शाप्स' “कहते है । गांव के 

कोने कोने मे सस्ती ओर हानिकारक शराब उपलब्ध है। इसे रोका 

जाना चाहिए्। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमे गरीब लोगों को 

aan के लिए आगे आना em 

म तालाबों के a A भी कुछ कहना चाहता tt देश भर् में 

हजारो तालाब है, लघु सिंचाई तालाब, बृहत् सिंचाई तालाब है । सरकार 

आन्ध्र प्रदेश राज्य को हजारो करोड रुपए दे रही है । सरकार ने ary 

प्रदेश मे तालाबो कौ स्थिति मे सुधार हेतु 1,000 करोड रुपए से अधिक 

दिए S| आन्ध्र प्रदेश A 70,000 बृहत ओर लघु तालाब हँ! इनके 

माध्यम से हम किसानों को जलदे रहै ओर वे फसलें उगा रहे 

él 

परंतु समस्या यह है कि इन 70,000 तालाब मे लगभग 7,000 

करोड़ रूपए मूल्य कौ मछलियां है। आन्ध्र प्रदेश राज्य को 1 करोड 

ere देकर निहित स्वार्थो दवारा यह सम्पत्ति ली जा रही है। यें यूपीए 

की माननीय अध्यक्ष महोदया से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन 70,000 

ताला्बो मे उपलब्ध 7,000 करोड़ रुपए के मूल्य कौ ysl को 

सीमात वर्ग, गरीब स्वसदस्यता समूहो, बेरोजगार लोगो को दे ताकि 

वे आर्थिक उन्नति कर सके। मेँ adie कौ अध्यक्ष महोदया से यह 

अनुरोध करूगा कि वे ary प्रदेश के गरीब लोगो की सहायता हेतु 

इसे एक विशेष मामले के रूपमे a 

महोदया, हालांकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है परतु हमे प्राथमिक स्कूल 

मेकक्षाएक से ही अग्रेजी माध्यम कौ आवश्यकता है । ग्यारहवीं योजनां 

मे हम Ua नहीं कर पाए परंतु कम से कम aed योजना में प्राथमिक 

स्कूल मे कक्षाएकमसे ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू कौ जानी 

चाहिए ताकि गरीब लोग अंग्रेजी जान सके ओर उनके स्तर मे सुधार 
a | | 

कुछ स्थानों पर कुपोषण के कारण अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित
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जनजाति कौ गर्भवती महिलाएं मर रही है... व्यवधान) । हम SS प्रत्येक 

सप्ताह दो अंडे देते F1 परंतु aad महिला के लिए यह पर्याप्त नहीं 

el se प्रतिदिन एक अंडा, दूध का एक छोटा गिलास दिया जाना 

चाहिए । इससे शिशु ओर मातृ मृत्यु दर मे कमी आएगी...(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) : मैडम, माननीय सदस्य द्वारा एक 

शब्द बार-बार बोला जा रहा है जिस पर मुञ्चे घोर आपत्ति है ओर 

यह शब्द असंसदीय भी रहै। 

अध्यक्ष Teles : आप बेट जाइये। 

(अनुकाद) 

ड. चिन्ता मोहन : आंगनवाड़ी केन्द्र मे अनुसूचित जाति ओर 

अनुसूचित जनजाति को महिलाओं को कम से कम एक अंडा ओर 

एक छोटा गिलास दूध प्रतिदिन देने कौ आवश्यकता है। 

संक्षेप 4, मै यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति ओर 

अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर पंडित जवाहरलाल नेहरु 

राजनैतिक क्रांति लाए थे। संसद मे अधिनियम लाकर स्वर्गीय राजीव 

गाधी ने अनुसूचिते जाति ओर अनुसूचित जनजाति को उत्पीड्न से 

बचाया था। अनुसूचित जाति के लोगों कौ प्रतिष्ठा aa है, अनुसूचित 

जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों का आदर बढ़ा है। म इसका पूरा 

श्रेय se देता हू। 

अन्य free वर्गो के मामलेमे भी ad A ca ti ये शिक्षा 

केक्षेत्रमे अगे आ रहे है। इसके लिए संविधान मे 93वां संशोधनं 

लाने का पूरा श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। A डा. मनमोहन 

सिंह के बरे मे कुछ कहना चाहता हूं वे एक सरल, सौम्य नेता 

है। वे अल्पसंख्यकों, सिक्ख समुदाय के नेता है। एक सिक्ख को 

प्रधानमत्री बनाया गया ओर यह देश जो 1991 F दिवालिया हो गया 

था आज एक सक्षम देश है ओर आर्थिक रूप से स्थिर देश है। उन्हे 

दस देश कौ स्थिति मे सुधार किया है। उन्हौने आर्थिक क्रति कौ शुरूआत 

alt आज सभी अग्रणी कार्यक्रमो के लिए निधियां उपलब्ध हैँ। सभी 

कार्यक्रम चल रहे Fi 

म राजनाथ सिंह जी के बरे में कुछ कहना चाहता हूं! उन्होने 

समाजवाद के बारेमे कुछ था। मँ भी समाजवाद F विश्वास करता 

Gl Wg सोवियत संघ का पत्तन हो गया है। साम्यवादी चीन उदारवादी 

सुधार कर रहा है। 
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अध्यक्ष महोदया : कृपया अन्य देशो के विरुद्ध He मत Hier 

डो. चिन्ता मोहन : जब एक तरफ एक साम्यवादी देश विफल 

हो रहा हँ ओर दूसरी तरफ एक समाजवादी देश विफल हो चुका 

है तो उदारवादी सुधारो के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। 

इन्हीं शब्दो कं साथ मेँ अपना भाषण समाप्त करता हूं। भँ संसद ओर 

इस राष्ट को यह ज्ञानवर्धक भाषण देने के लिए जी का धन्यवाद करता 

Gl 

अध्यक्ष महोदया : TIN! जो माननीय सदस्यगणं अपना 

लिखित भाषण देने के इच्छुक हवे इसे सभापटल पर रख सकते 

है। 

(हिन्दी) 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, F 

आपका शुक्रिया अदा करता हू ओर अपनी नेता go st a भीः 

शुक्रिया अदा करता हू क्योकि उन्होने AR मोका दिया है कि मेँ cecal 

जी के अभिभाषण पर अपनी तरफ से दो शब्द कह TH 

अपराह्न 1.17 बजे 

[St एम. तम्बिदुरईं फीठसीन हर] 

महोदया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश ओर सरकार की दशा 

तथा दिशा बताता है ओर उसका परिचय करने वाला दस्तावेज होता 

है! सरकार कौ नीयत ओर नीति को भी बताता है! राष्ट्पति जीका 

अभिभाषण सरकार कौ कथनी होती है ओर उसके बाद जो बजट आता 

है, -आर्थिक सर्वे आता है वह सरकार की करनी होती है। यहां सरकार 

को कथनी ओर करनी मेँ अतर दिखाई दे रहा है। राष्ट्पति जी के 

अभिभाषणं पर् चर्चा शुरू ee है, लेकिन चर्चा से पहले ta बजर 

प्रस्तुत हुआ, आर्थिक सर्वे आ गया, आम बजट an गया मौर ये तीनों 

दस्तावेज सरकार के दावे को परी तरह से नकारने वाले है। सरकार 

कौ कलई सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से खुल गई है। रेल बजट में 

हमने सुना कि 17 साल बाद काग्रेस के मंत्री द्वारा पेश किया गया 

Cl काग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जब उनके वक्ता बोलते है तो सारी जिम्मेदारी 

राजीव गांधी जी से लेकर सोनिया aie जी तक खत्म कर देतेर्है। 

अभी चिता मोहन जी बोल रहे थे, उन्होने देश के बरे में चिंता 

कम कौ है, लेकिन सोनिया जी को हर काम का क्रेडिट दिया है। 

यह उनका सौभाग्य है कि उनकौ नेता उनकी बात सुन रही थीं ओर
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[श्री सेयद शाहनवाज हुसैन] 

खुश भी हो रही थीं। यह बात सही है कि प्रशंसा किसी को भी at 

नहीं लगती है। यह Fart स्वभाव ही है। काग्रेस पार्टी बडी सोच वाली 

पार्टी कही जाती थी ओर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी की 

जाती थी। खास कर जब रेल बजर आया तो पता चला कि लोग 

षेत्रवाद का इल्जाम Sala पार्टी पर लगाते थे, लेकिन काग्रेस wet 

अब राष्ट की पार्टी नहीं, राज्य कौ Tel नही बल्कि अमेठी से रायबरेली 

तक कौ पार्टी रह गई है। पुरे रेल बजर मे अमेटी से रायबरेली को 

जोड दो, तो देश को जोड दिया दै। हर वक्ता कौ जो परिक्रमा है, 

वह अमेठी से रायबरेली तक परिक्रमा करलं तो देश कौ परिक्रमा 

मान ली जाती है क्योकि हमरे रष्टय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जीने 

जो बातें करी, उन बातों से म अपने को सम्बद्ध करता हूं। जिस 

` तरह से उन्होने आर्थिक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज भाषा 

बदल गई, आज हर वर्ष कौ जीडीपी कौ चर्चा करने वाले ओर अभी 

चितामोहन जी ने प्रधान मत्री मनमोहन सिंह जी का भी एक मार 

जिक्र कर लिया ओर जिक्र करते हुए उनको माइनोरिटी का सबसे 

बड़ा नेता बताया ओर AAA से वे प्रधान मंत्री बने है,... (व्यवधान) 

हमारी Wet ने भी हमको तुरंत उनके जवाब के लिए खड़ा कर दिया 

ताकि उनकी जो माइनरिटी कौ wife है, वह आहत न हो जाए्। 

माईनोरिरीज की क्या हालत है, मँ धीरे धीरे उस पर भी sre 

लेकिन इस सरकार को न मर्ज मालूम है ओर न दवा मालूम है। 

इस सरकार के पास हर साल नया वादा है, हर साल उसी डोक्टिर् 

के पास इलाज होता है जिसको ae का पता नहीं है लेकिन आज 

इस सरकार कं पास fried के नाम पर् मनमोहन सिंह जी का पुराना 

चेहरा है। वे tate आज का नहींदेते St वे कहते ह कि 1991 

मे देश की क्या स्थिति थी? तब मनमोहन सिंह जी sme म पूना 

चाहता हू कि तब की स्थिति पर चर्चा हो गई ओर जब वे आप् 

थे तो उसके बाद aed दिन तक काग्रेस को सत्ता से बाहर् रहना ̀ 

पड़ा। जिस तरह से उनका पफमिंस बहुत अच्छ था तो बहुत दिनों 

तक आप सत्ता मे नहीं थे। लेकिन आज कौ चर्चा aif देश 

के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधान मत्री Ti इस पर किसी 

को Al शक नहीं है। देश के एक बहुत ae अर्थशास्त्री योजना 

आयोग के उपाध्यक्ष die सिंह जी ओर एक aed अच्छी अग्रेजी 

बोलने वाले बेहतरीन वित्त मंत्री जी चिदम्बरम साहब है इने तीन 

अर्थशास्नियो ने देश को तीन चीज दी है! बेलगाम भ्रष्टाचार, बेकाबू 
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महंगाई ओर बेरोजगारी । ये जो अर्थशास्त्रियो कौ त्रिमूर्ति arte ने देश 

के सामने पेश की है, जिसको ai फर्म मे हम लोग एमएमसी कहते 

है, मनमोहन सिंह जी, dita सिंह जी ओर चिदम्नरम साहब । ये जो 

एमएमसी है, seh fea नौ साल मे एक युवा को रोजगार नर्ही 

दिया। पूरी atte रोजगार कौ बहुत बात करती है। सिफ राहुल गाधी 

जी को काग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के अलावा देश के युवाओं को 

कछ नहीं दिया। जो भी दिया, एक रोजगार राहुल गधी जी को दिया 

है। जब से यह सरकार आई है, नौ सालो मे पाच लाख लोग बेरौजगार 

हुए रै। आम बजट पर जब चर्चा होगी तो हमारे लोगं उसकौ चर्चा 

करेगे लेकिन अभी आम बजट आया तो लगा कि, रेल बजर मे चूक 

गये। बंसल साहब बहुत पोपुलर आदमी है । यहां हमारी नेता आदरणीय 

` . श्रीमति सुषमा स्वराज जी का गुडविल उनके साथ रहा। इनका स्नेह 

उनके साथ रहा है । पार्लिय॑मेटर अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सब सांसद 

से उनका सम्पर्क रहा ¦ हम सबकौ भी इच्छा थी किं वह बजर अच्छे 

से 0d! लेकिन लगता है कि क्रे तो रेल बजट VET भूल TE 

थी ओर वे पहले रेल मंत्री थे जो बजट भी ठीक से महीं VE पाए। 

लेकिन जब चिदम्बरम साहब आए, शुरू मे बहुत अच्छी Eas वाली 

अंग्रेजी उन्होने सुनाई । He Geet एंड मे तमिल में सुनाई क्योकि वह 

वहां से चुनाव asa है। उन्होने किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, व्यापारी, 

कर्मचारी किसी कौ चिंता नहीं कौ बल्कि बजर के दिन GO देश 

` मायुूसी कौ गर्त मे चला णया, दूब गया। इस सरकार से कोई अपेक्षा 

नहीं है। सरकार अपनी `कमियां SIA के लिए नए-नए प्रयोग कर 

Ta 1 महगाई ae रही है ओर बजर एलोकेशन मे चार-पाच We 

ag रहे है, महंगाई 12 Wee ae UE है।...(व्यवधान) आप हमसे 

ae हैँ, महामहिम राष्टूपति जी के अभिभाषण पर आर्थिक हालात पर 

दो-चार Cet है इसीलिए मँ बोल रहा Ei 

महोदय, HN के लोग एक साल की wal करते है फिर पांच 

साल कौ करते है लेकिन हम आपसे पाच साल का नहीं 50 साल 

का हिसाब लेने के लिए खड़े हुए रै । आपको देश को बताना होगा। 
अभी चर्चा हो रही थी कि यह सिस्टम बना हुआ है। A YS चाहता 

हं कि आखिर यह सिस्टम बनाया किसने है? इस सिस्टम कौ दीमकं 

लग गया हे। एसा सिस्टम आपने तो बनाया था इसलिए आपको सिस्टम | 

कौ पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार के प्रधानमत्री मनमोहन सिंह 

जी ह । माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जव प्रधानमंत्री थे, मेरा 

सौभाग्य है fe AA उनके साथमंत्रीके रूपमे काम किया था। विपक्ष 

के नेता के रूप मे हमने मनमोहन सिंह जी को देखा है। हमारा उनके
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साथ संबंध रहा है ओर आज कं देश के प्रधानमंत्री है। मेरे मनम 

उनके लिए सम्मान है। मै कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आज 
नतो आपकी सरकार को विल 8 ओर न गुड विल है। सरकार में 

इच्छाशक्ति का अभाव है। इस सरकार के पास करने के लिए कछ 
काम नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ वादा खिलाफ करना, आम जनता 

के साथ सिर्फ नरे लगाना है। आज ‘Sra का हाथ आम आदमी 

के साथ कहने वाली सरकार का हथ ओर पजा लोगो कौ गर्दन तक 

पहुच गया है ओर wie के इस नारे से लोगो का St लगता है। 

यूपीए-1 ने जाते-जाते कैश फोर वोर कर लिया था जिसे सुनने के 

बाद बहुत दर्द होता है। हम इस सरकार से बहुत उम्मीद करते भी 

नहीं है। इस देश मे कोई व्यक्ति tar नहीं हे जो उम्मीद करे कि 

यह सरकार HS कर् रही Tl यह काम चलाऊ सरकार है, सरकार 

के नाम पर स्तवा भी नहीं है) Afra के दरवाजे पर भीड भी कम 

हो गर्द है। अजित सिंह जी पहले भी मत्री रहे है, हम लोगो के साथ 

भी थे, ये जनाधार वाले नेता fi आप अन्य मंत्रियों के यहां चले 

जाइए, कोई इनसे उम्मीद ही नदीं करता है। ये aaa है कि ये fas 

है, सुबह से शाम तक इंतजाम में रहते Tl हम एक घोटाला हो गया, 

उसके नाद हैलीकाष्टर घोराला आ गया। A पार्टी का प्रवक्ता हू, अभी 

हम उसके बारे मे बोल रहे थे कि दूसरा धोराला सामने आ गया। 

इस सरकार से इस जनता को कोई उम्मीद है, हमें एेसा विश्वास नदीं 

हे ओर आपको भी नहीं होना चाहिए। आपसे लोग नारम्मीद हो चुकं 

ह, लोग मान चुके है कि इनके बस का कछ नहीं है। आप चुनाव 

अने का इंतजार कीजिए, जनता तैयार दहै, आप नौ साल से थक 

गए है, आपका आराम करना तय Si इसलिए एक शायर ने कटा 

ea ओर वफा करोगे यह मेँ मानता नही, उसको फरेव दौ जो 

तुम्हे जानता नही! '' हम लोग TS अच्छी तरह से जानते है ।...(व्यवधान 

फरेब वाला शेर इन्द तुरंत समञ्च मे आता है, लेकिन आपको नहीं 

अता है। 

श्रम ओर रोजगार मत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : आपने क्या 

कहा, हमने सुना नहीं । 

श्री सैयद शाहनवाज् हुसैन : मेँ गिरिजा जी कौ स्पीच लेकर 

आया हू! BS कौ WH S दो लोग बोले थे, प्रथम चाको साहब 

बोले थे, जौ प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन है । लेकिन मेँ कोई प्रोरोकोल 

का वोँयलेशन नहीं कर रहा Si तीसरे जो Fer बोले है, वह हर 

काम कौ उपलब्धि प्रधान मत्री जी सै निकालकर सोनियाजीकोदे 

रहे थे। अभी Asa का कोई विस्तार भी नहीं होने वाला है, इसलिए 

Se इसका कोई लाभ भी नहीं होना Sl मुञ्चे चिता मोहन जी को 
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ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन काग्रेस के वक्ता जब बोलतेर्दे तो 

भ सोचना हू कि कितनी मेहनत उन्हे करनी पडती होगी इसलिए एक 

शायर मे कहा है- * खामोशी godt है ta ओर हुनर दोमो को, शख्सियत 

का अंदाजा उसकी TAT] से होता Fi" इसलिए गिरिजा जी कम से 

कम प्रधान मंत्री जी से नसीहत ले लेतीं। वह कम बोलते है, कम 

बोलना ज्यादा अच्छ होता है। जितना कम बोला जाए, अच्छा है, 

जितना लम्बा बोलेगे, ज्यादा पकड जाओगे। इसलिए कम बोलना 

चाहिए । लेकिन उन्होने जो अपना भाषण दियादे, set AS A कुछ 

Wz यहां रखना चाहता हू। आज गिरिजा जी ओर चाको साहब ने 

इस सरकार कौ प्रशसा तो करना atl 

लेकिन इस सरकार के बारे मे तो क्रेडिबिलिरी कौ बात कौ जाती 

है। इस देश A दो बातों का काग्रेस के लोगों ने अच्छे से प्रचार करं 

दिया कि प्रधान मंत्री जी बहुत ईमानदार दै, यह बड़ी बच्छी बात है, 

आपने प्रचार कर दिया कि प्रधान मत्री बहुत ईमानदार है। देश का 

प्रधान मंत्री तो ईमानवाला होना alee, ईमानदार होना चाहिए! दूसरा 

प्रचार कर दिया कि एटनी साहब बद ईमानदार है। यानी दो लोग 

aga ईमानदार है ओर किसी मत्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो र्हा 

होगा। केस के लोग यह बड़ा प्रचार कर रहे रै किये दोनों हमारे 

यहां ae ईमानदार है|... व्यवधान) 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : बाकौ लोग 

क्यार? 

श्री सेयद शाहनवाज् हुरैन : नाकौ क्या है, उन पर मै नहीं 

बोलुंगा, अपने बारे A आप खुद बताइये । मै आपका प्रवक्ता नही 

ह् जो आपके बरे A बोलुगा।..- (व्यवधान) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : जो सच बोल रहे है, वह तो बोलिये। 

श्री सैयद श्ाहनवाज हुसैन : भै वही बोल रहा El 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप वह नही बोल रहे TI 

श्री सैयद शाहनवाज् FAA : उनके दो मंत्री ईमानदार है, इसका 

प्रचार किया गया। आज यह कहा जा रहा है कि घर लुट गया, लेकिन 

चौकीदार ईमानदार है, चौकौदार तो बहुत ईमानदार रै, लाठी लेकर 

बाहर खड़ा था, अब Ts से घर Ge गया, उसकी जिम्मेदारी किसकौ 

है, वह चोर की जिम्मेदारी i वहां जो चौकीदार खड़ा था, उसकी 

कोई जिम्मेदारी नहीं दै। अगस्ता डील हो गई, हैलिकाष्टर कौ खरीद 

मे स्केम हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकौ है। प्रधान मंत्री जी ओर
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[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) 

रक्षा Hat बहुत ईमानदार Fi सर्टिफिकेट कहा से लेकर आये है, यह 

भी नही पता है। खुद ही सररिफिकेट बाट रहे Fi ईमानदारी कौ मिसाल 

बहुत $1 मनरेगा कौ योजनाओं के बरे मे गिरिजा जी ने बताया 

मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी के नाम कौ योजना है, पहले उसे भी 

लोग सोमिया गांधी जी से area थे। आजकल अध्यक्ष जी से जोडते 

थे, जब उपाध्यक्ष जी से भी जोड़ने लगे। मनरेगा योजना के बारे में 

बोलते हुए उन्होने इस राहुल गांधी की भी डीम योजना बता दिया 

ओर उस योजना के बारे मे यह कह दियां कि हर चौथा घर मनरेगा 

से लाभान्वित है। मै आपसे you चाहता हू कि गिरिजा जी को मालूम 

होना चाहिए कि हर चौथा घर इस योजना से भ्रष्टाचार कौ गिरफ्त 

मे है, यही मनरेणा की gag है। इनको जितनी भी योजनाएं बनीं, 

उन योजनाओं को अगर में कहं प्रधान मत्री ग्राम सडक योजना, उसमे 

आपने अभी कटौती कर दी। राष्टरपति sit के अभिभाषण मे आपने 

कडा कि उस बहुत काम करेगे। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, बिहार 

का पैसा रोके ad है। आज देश में पेयजल का संकर है, आप कुछ 

नहीं कर रहे है। आपको इसे वारफुटिग पर लेना चाहिए। हम लोगों 

के यहां वोटर लेवल नीचे जा रहा है। जब भै अपनी कोन्स्यिरयूएसी, 

भागलपुर मे जाता हूं, तब देखता हू कि कुआं सूख रहा है, लेकिन 

सरकार कु नहीं कर रही है। आज हमारे मित्र अजीत सिंह जी उड्डयन 

मत्री $1 आज एयर इंडिया कौ जो हालत है, उस पर अलग से चर्चा 

होगी। लेकिन ये जो एयरलाइन दै, जब किसी एक एयरलाइन कौ 

` स्ट्राइक होती है, तो वह किराया बदरा देता है। आज आपको दीमलाइनर् 

Ms करना पड़ा Si यह किसकी जिम्मेदारी है? आज बुनकरो के 

बरे पे सरकार ने बडी चर्चाकौ है। बुनकर की क्या हालत हे? 

हम 'लोग बुनकर के AA से आते Ti भागलपुर में, वैसे तो इनको 

यही याद आता है कि राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे, तब वहां 

बहुत बड़ा दगा हुमा था, जिसकी वजह से काग्रेस वहा समाप्त हो 

गई | लेकिन बुनकर कौ जो उंगली कटी थी, उसकी चिंता आपने नहीं 
कौ हे क्योकि वहां आपको वोट नहीं मिलता हे। हमारी Bei कौ सरकार 

चिंता कर रही दै। आज लुनकर के लिए आपको जौःईतजाम करना 

चाहिए था, वह कोई इंतजाम इस बजट के अंदर नही FI सर्व शिक्षा 

अभियान के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई है । जब अटल विहारी 

वाजपयी प्रधान मत्री थे, तब यह योजना आई थी, डो जोशी उस वक्त 

शिक्षा मत्री थे, ओर उन्होने जो योजना शुरू कौ उसके अंदर कुछ 

बढ़ाने का काम आपने नहीं किया है बल्कि उसको कमजोर करने 

का काम कया है। 
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सभापति जी, इस सरकार के पास बताने के लिए भी कुछ नहीं 

है ओर ON के लिए भी ae नदीं है। क्योकि बताने के लिए कोई 

उपलब्धि ही नहीं है ओर Bae क्या? इनका सब कछ हम लोग जानते 

@ oi जो ये लोग नहीं जानते है, वह भी हम लोग जानते रहै। ये 

तो सरकारमे हतो सब कुछ हरा-हरा दिख रहा है । ग्रीन रेवल्युशन 

वाला हरा नही है, BS ओर हरा है। AM मे कह रहा हू क्योकि 

फिर कुछ He तो ये wen कि यह क्यो कहा? 

राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हे, उसमे चर्चा करते हुए सरकार 

ने आतंकवाद कौ बड़ी चिंता कौ हे। आतंकवाद ओर साप्रदायिकता 

की चिता कौ है। साप्रदायिकता किसने बद्ाई है? आपने ae हे। 

पहले जब देश के अंदर आतंक होता था तो उसमे पाकिस्तान के 

लोग शामिल होते थे। अपने देश के लोगो पर कभी उंगली नहीं उठती 

धी। गृह मंत्री जी ने बयान दिया, पहले तो वे कह गए, बाद मे सुषमां 

जीने उनसे माफी भी मंगवा दी। लेकिन आतंकवाद को कलर अर 

मजहन से जोड़ने की कोशिश कौ ei भारतीय जनता पार्टी कभी भी 

आतंकवाद को मजहन के चश्मे से नहीं देखती है। इसलिए हम पूरी 

जिम्मेदारी से कहना चाहते हैँ कि आतंकवाद को उन्होने जोरगदेने 

की कोशिश कीरै, उसरंगकोदेने के लिए उनको देश लोग कभी 

क्षमा नहीं HMA! FA बात को याद रखना चाहिए कि इस देश के 

अंदर आज आतंक का जौ वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह 

देश के लोगों को कमजोर HUT! सरकार कौ आदत हो we F जो 

पाकिस्तान अतर्रष्टरीय wend पर भारतं को कटघरे मे खड़ा नहीं 

कर सकता था, सरकार के बयानों से भारत Hest मे खड़ा होगा] 

सभापति जी, इसलिए मे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हू 

किं इस देश मे आतंकवाद का कोई रग नही होता, आतंकवाद का 

कोई मजहब नहीं होता है ओर आतंकवाद कौ मजहब से जौडने कौ 

जो कोशिश सरकार करती है, उसको दे के लोग कभी क्षमा नही 

करेगे। 

सभापति जी, यह सरकार अल्पसंख्यक का बड़ा दर्द रखती हे। 

यह सरकार Ta दावा करट है कि WA यह सरकार अल्पसंख्यक 

के लिए दुबली हुई जा रही है। मँ अल्पसंख्यक मामलों कौ कमेटी 

He मै कल ही उसकी saw म गमया था। वहां मे कुछ कागज 

पट् रहा था, इसलिए ताजा As लेकर आया हू! मँ बहुत जिम्मेदारी 

से कह रहा हू कि आपने अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय



849 ` राष्ट्रपति के अभिभाषण पर् 

बना दिया लेकिन उसको दात नहीं दिए। अगर एक-आधा सरकार 

की बात लें तो आपने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 11 करेदु रुपए 

हरियाणा मे feu, उसमे से दो करोड रुपए खर्च हुए ह । इसी तरह 

महाराष्ट मेँ आपने 45 करोड रुपए दिए ओरं सिर्फ 9 करोड् रुपए 

खर्च हुए हैँ । उत्तर प्रदेश, जहां अभी शहीद जिया उल हक कौ शहादत 

की wa A alo, जो सरकार अपने को सो कोल्ड सेक्युलर सरकार 

कह रही हे, ओर वहां पर... (व्यवधान, 

श्री नीरज शेखर (बलिया) : क्या अब हम लोगो को बीजेपी 

से सेक्युलरिज्म सीखना होगा? अब हम लोगो के एसे दिन आ गये 

€ I... (SINT) 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : इससे भी बुरे दिन आने बाले हँ 

चिता मत कीजिए।...(व्यतधान) इससे भी at दिन अने वाले है 

यूपी मे भ्रमण करके देखिए कि वहां क्या हाल है, माइनोरिरी के लोगो 

का क्या हाल है?...८ व्यवधान) 

श्री नीरज शेखर : गुजरात मे तो सन जगह एेसा होता Fi. 

. (TFET) 

श्री Hae शाहनवाज BAA : उत्तर प्रदेश मे 82 His सुप् 

इनको पिले थे ओर केवल 22 करोड रुपए खर्च feu... (ae) 

यानी पिछले साल 82 करोड़ रुपए इनको मिले ओर SF 22 करोड 

रुपए वहां खर्च किए ।..- व्यवधान) | 

श्री नीरज शेखर : शाहनवाज जी, आप वहां खड होकर मुसलमानों 

की बाते मत कीलजिये।...८व्यवधान) इधर खड़े होकर मुसलमानों कौ 

an कौजिये, वहां we होकर मुसलमानों कौ बात मत कौजिये।.. 

, (व्यवधान) आप ओर कोई बात Hf... (eae) 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या ये लोग मुसलमानों कै shan 

2... (व्यवधान) मुलायम सिंह यादव जी कौ ठेकंदारी qa A हम 

समाप्त करके आएगे, चिता मते कौोजिए1...(व्यवधान,) 

ओरी नीरज शेखर : ये लोग एेसी बात SA... (ear) जो 

लोम मरवाते है, a एेसी बात करेगे।... व्यवधान) 

श्री dad शाहनवाज हुसैन : अभी तो आपने मरवाया है, यूपी 

मँ मरवाया है न, यही रिकाईड पर आया रै...८व्यकवधान) क्या अल्पसंख्यक 
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डीएसपी को मरवाने वाले बात करेगे ?..-(व्यकधान) एक ma 

अल्पसंख्यक लड़का डीएसपी हुआ, उसकी हत्यां इनकौ सरकार के 

समय में हुयी ।-..(व्यकधान) वहां के लोग आपको क्षमा नहीं करेगे।. 

(mart) आप जरा देवरिया मे जादृए...(व्यकवकधषान,) बलिया में 

WAR FRU... (aT) आपको वहां जाकर पता लगेगा।... 

(व्यवधान) इस नार वह इंतजाम VM... (SINT) अल्पसंख्यक लोग 

आपका वह इलाज करेगे...(व्यकधान) आप चुनाव आने af. 

, (व्यवधान) महोदय, इन्हे रोकने से रोका जाये..-व्यवधान 

(अनवाद। 

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज Gh जी कृपया पीठ 

की सम्बोधित कौजिए्। आप उनसे बात क्यो कर् रहे ह? कृपया पीठ 

को सम्योधित कोजिए्। 

(हिन्दी) 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, AGA के अदर जो सरकार 

अपने को अकलियमं कौ हमदर्द कहती है...(व्यवधान) उस सरकार 

मे 29 करोड रुपए मिले ओर अकलियत के लिए 8 कसेड रुपए 

खर्च किए। यह मंत्रालय कौ रिपोर्ट है। | 

महोदय, अकलियत के साथ दिक्कत यह है कि जव हम अपना 

दरद् रखते है तो हमारे Shen अलग हो जाते ह । हरं समाज के लोग 

अपना दर्द रख सकते है, लेकिन अकलियत के Shen यूपी मे कोई 

ओर बन जति है, दूसरी जगह कोई ओर बन जाते BI हम अगर 

अकलियत का दर्द रख रहे है, अगर यूपी के अंदर एक अकलियत 

का नौजवान मरा है तो उसके दर्द पर मरहम लगाइए, जख्म पर नमक 

मत छिड्किए।...(व्यकवधान) युपी के बलिया, देवरिया म अकलियत 

के लोग आपको देख रहे होगे ।... (व्यवधान) 

(अनकाद। 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कौजिए्। अभी अनेक सदस्यो 

को बोलना हे। 

(हिन्दी 

श्री सैयद wera हुसैन : महोदय, मेँ वाइड अप कर रहा 

€1 भ बहुत जिम्मेदारी के साथ Sea चाहता हू कि आज अकेलियत



851 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन] 

ओर अकसीरियत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटने कौ कोशिश 

नहीं करती | इसलिए हम कहते है कि आपने अकलियत मत्रालय क्यों 

बनाया 2 अगर अरल बिहारी वाजपेयी जी चाहते तो ad शिक्षा अभियान 

मे अकलियत शिक्षा अभियान अलग से बनाते, लेकिन उन्होने कहा 

कि हम सबको UE ।...(व्यवधान) हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 

योजना बनायी तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री सडक योजना के अतर्मत 

जहां एक हजार की आबादी होगी, पांच सौ कौ आबादी होगी, 

अल्पसंख्यक का घर हो या बहुसंख्यक का घर हो, वहां सडक TA 

हमने जो भी योजना बनायी, उसमे कभी कोई दर्द रखने का अलग 

से काम नही किया। 

महोदय, मे दो-तीन मिनट मे अपनी बात को समाप्त कर रहा 

Gi आज अकलियत के लिए ओर अकसीरियत के लिए वह दौर खत्म 

हो गया है, जो वोट के Shen इस नाम पर ठेकेदारी कर रहेथे, 

वह ब्लैक लिस्टेड कपनी होनी वाली है 1... (व्यवधान) चिंता मत 

कीजिए 1...(व्यवधाने) उनका काद्रेक्ट खत्म होने वाला हे ओर मँ आपको 

यह कह देना चाहता Tl... (aA) 

“ श्री नीरजं शेखर : वह शाहनवाज हुसैन जी तथ नदीं करेगे, उस 

देश कौ जनता तय करेगी ।.-(व्यवधानः) | 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आज वह दौर नहीं है, आज लोग 
कहते है कि देश के अंदर कोई माहौल है, देश के अंदर हिन्दू ओर 

मुसलमान इस मादरे वतन कौ संतान की तरह मिलकर रहते है। आज 

मुल्क मे met पर कोई दगा फसाद नहीं हे। थोड़ा उत्तर प्रदेश में 

दगा हो जाता है, वह अलग बात है, लेकिन पूरे देश A वातावरण 

अच्छा है।...८व्यवधान) ) 

[ अनुकाद। 

सभापति महोदय : अभी अनेक वक्ताओं को बोलना है। कृपया 

समाप्त कौजिंएं। आपकी पार्टी के दी अभी छह सदस्यो को बोलना 

 . है अभी उन्हे बोलना है। 

(ह्वी) 

| श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मँ बस समाप्त कर रहा 

हू। वे मेरे भाषण के बीच मे बार-बार टोक रहे है।...(व्यवधान) 
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श्री रामकिशन (चन्दौली) : आप लोग तो दगा कराने & लिप् 

मशहूर है ।..- (व्यवधान) 

श्री dae शाहनवाज BAA : महोदय, F समाप्त कर रहा EI 

इस देश मे दोनों समाजो को लड़ाने के लिए तरह-तरह की तकरीर 

कर दी जाती है। इस देश मे यह मानकर चलना चहिए् कि वह 

दौर बदल गया है। कुछ लोग कट देते है कि VA नाम बदलना पड़ता 

है...(व्यवधान) अब यह तो कोई तरीका नहीं है, ये लगातार हमें टोक 

रहे है ।...(व्यवधान) 

श्री नीरज शेखर : आप चेयर की तरफ देखकर बात कोजिए्। .. 

आप. हमारी तरफ देखकर . बात मत् कोजिए।..-( व्यवधान) 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आप देखने लायक है नहीं तो 

क्या देखें ? 

श्री नीरज शेखर 

(व्यवधान) 

आप बहुत देखने लायक र! 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, यह इनका कोई तरीका 

नहीं है... (व्यवधान) यह कोई तरीका तो नहीं है।...(व्यवधान) हम 

बोल Fel पा रहे है।..-(व्यवधान) 

(अकृकाद। 

सभापति Weed : आप स्वयं के लिए समस्या उत्पन कर रहे ` 

Zl 

. (व्यकक्षान) 

[fect] 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : ये हमारे देखने पर पाबंदी लगा 

Sh? इनका राज उत्तर प्रदेश में है, यहां नहीं है जहां किसी को देखने 

पर पानदी लगा Sh... (perez) 

(अनुकद। 

सभापति म्रहोदय : जैसा कि आपने कहा कृपया अपनी बात 

समाप्त करें।
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[feet] 

श्री सैयद शाहनवाज BAA: उपाध्यक्ष जी, यह तरीका बहुत 

गलत दहै जो अपना रहे है। इनके जो नेता बोलेगे, उनको भी हम 

रोककर बता देगे। शाहनवाज हुरौन को मुलायम सिंह को भी रोकना 

आता दै। हम बता देगे।...(व्यवधान) यह shart नहीं चलेगी। 

जिया-उल-हक्र का परिवार आपसे Stu, हम नहीं रगे । यह कोई 

तरीका है?...८व्यवधान) बार-बार टोक रहे है।...(व्यवधान) 

श्री नीरज शेखर : ये कैसे कह रहे रै कि हमे बोलने नही SA? 

(FHT) 

श्री सैयद metas हुसैन : आपने नही बोलने दिया तो हम 

भी नहीं बोलने देगे।...(व्यवधान) ये समाजवादी पार्टी के लोग 

अकलियत के नाम से चिदृते हे।...( व्यवधान) 

सभापति wales : कार्यवाही -वृत्तांत मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण HT 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के भाषणं कं 

अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त crt | 

| ... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त HL) कृपया इसे 

जारी नही रखे । । 

...(व्यवधान) 

"कार्यवाही gaa मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यर्तोद प्रस्ताव 854 

(हिन्दी) 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी, म अपनी बात रख 

रहा था। कोई भी नेता जब अकलियत कौ बात करता है ओर यदि 

मे अकलियत समाज में पैदा हुआ हू तो समाजवादियों को मुञ्ञे रोकने 

का अधिकार नहीं है। वे भले ही हमारी कम्यूनिटी से नाराज है, लेकिन 

हमको रोकने का अधिकार उनका नहीं है ।... (व्यवधान) सभापति जी, 

क्या समाजवादी wel दो मिनट बिना रोके शाहनवाज हुसैन को बोलने 

दे सकती है ?...८व्यवधान) हम जाएंगे उत्तर प्रदेश ओर इनको पोल 

खोलेगे | ..-( व्यवधान) 

सभापति जी, मँ अच्छी बात कह रहा धा। A कहरहाथा कि 

Wa डेढ़ मिनट दीजिए, मेँ कनक्लूड कर दूगा। A आपको कह रहा 

था कि आज मुल्क का वातावरण अच्छ है। आज किसी यूसुफ छान 

को दिलीप कमार बनने की जरूरत न्दी है। आज किसी महजबी 

बानो को मीना कमारी बनने कौ जरूरत नहीं है। आज किसी बदरुदीन 

काजी को जनी वकर बनकर काम करने की जरूरत नहीं है । आज 

किसी मुमताज को मधुबाला बनकर काम करने कौ जरूरत नहीं है। 

आज शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन बनकर काम कर सकता है 

ओर आमिर खान, सलमान खान ओर wees खान अपने नाम से 

काम कर सकते 31 इसलिए इस मुल्क के अंदर लोग को बांटने 

की कोशिश को रोकना चाहिए। जो कोशिश काग्रेस ने कौ है, हम 

रस कोशिश कौ मजम्मत करते है ।...(व्यवधान) | 

सभापति जी, हम अपनी बात को सिर्फ एक बात कहकर खत्म 

करना चाहते $1 म पिछले 14 साल से पार्लियामेट मे हूं) म इस 

-तरह से कभी den ga नहीं करता, न भँ कभी किसी को आहत 

करता हू। लेकिन मै एक बात कहकर अपनी बात कौ समाप्तं करता 

हू कि इस देश मेँ देशभक्त का अपमान ओर दैशद्रोहियो का सम्मान 

मत कौलिए। जो इस मुल्क मेँ पैदा हुआ दै, उसकी कोई भी पूजा 

पद्धति हो, हम मिलकर i कोई जरूरत नही है इस देश मे कि 

यह कह दिया जाए कि हिन्दू ओर मुसलमान के बीचमे से पुलिस 

हरा दो, हम आपस मे दीक कर ch एेसा कहने कौ कोई जरूरत 

नही है । हिन्दू ओर मुसलमान इस देश मे 15 मिनट नर्ही, 1500 साल 

मिलकर् रहेगे । यह मुल्क हमारा वतन है ओर हम लोग यहां मिलकर 

Wi, इसमे किसी को ae दिक्कत नहीं होनी चाहिर्।
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( हिन्दी 

“श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : लोक सभा मे महामहिम 

राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर सरकार् द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्तावं 

प्र wal Hl जा रही है। साधारणतया राष्टरूपति जी का भाषण सरकार 

के कार्यकरण ओर उसको इच्छशक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस 

अभिभाषण मे सरकार इच्छाशक्ति का अभाव साफ-साफ दिखायी दे 

रहा है। सरकार कौ असफल नीतिर्यो, निर्णय रालने कौ नीति के कारणं 

देश बदहाली कौ ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल 

मे सकल घरेलू उत्पाद कौ विकास दर बढ़ने को अपने विकास का 

पैमाना मानती रही है। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आ रहे है उससे 

लगता है कि देश कौ विकास द्र 5 प्रतिशत कं आस we Set ` 

वाली है। विकास दर का बहूना सरकार कौ कार्यकुशलता है, तो विकास 

, दर घरने, राजकोषीय घाटे मे हो रही बद्री, aed महंगाई, महिला 

अत्याचार मे बदोतरी सर्कार की असफलता ZF. 

सरकार दवाय हमेशा आम आदमी का हवाला दिया जाता है, लेकिन 

देश मे बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण aed महंगाई अपनी चरमसीमा 

पर पहुंची हे। यूपीए-1 ओर युपीए-2 के लगभग 9 वर्ष के कार्यकाल 

मे मा. प्रधानमंत्री जीने कम से. कम 10 बार सदन को आश्वस्त 

किया दै कि महंगाई अब कम होगी, तब कम होगी, हम प्रयास कर 

रहे है, नियंत्रण मै लायेगे लेकिन प्रधानमंत्री के सदन को दिये गये 

आश्वासन भी जनता के साथ किये गये वादौ कौ तरह अब तक गलत 

साबित हुए है। सरकार महंगाई तो नियंत्रित कर नहीं पा रही है, लेकिन 

जनता को 600 रुपए महीने मे अपने परिवार का पालन-पोषण करने 

की सलाह जरूर दे रही है। शहरी क्षेत्र मे 32 रुपए प्रतिदिन तथा 

ग्रामीण क्षेत्र मे 28 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर 

माना जायेगा, उच्चतम न्यायालय मे दस प्रकार का हलफनामा CHT 

केन्द्र सरकार लोगों का मजाक बना रही है। 

सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के जनजातीय क्षेत्रो ओरं 

ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबों ओर बच्चों मे कुपोषण ag रहा है। एक रिपोर्ट 

के अनुसार आज देश के 45 प्रतिशत sea Haifa है । प्रधानमत्री 

ने स्वयं इसको राष्ट्रीय शर्म माना है। लेकिन सरकार की जो भी योजनाए 

कुपोषण समाप्त करने के लिए चलाई जा रही हैँ उनकं सकारात्मक 

परिणाम सामने wet आ रहै है। यदि देश का बचपन ही कुपोषित 

होगा तो देश मेँ स्वस्थ समाज ओर सक्षम राष्ट का निर्माण कैसे होगा? 

` क्या हम इसी आधार पर 2020 F विश्व कौ महासत्ता का सपना देख 

"भाषणं सभा परल पर रखा गया। 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्ताव 860 

रहे है इस स्थिति को हमको बदलना होगा। महगाई पर नियंत्रण के 

साथ-साथ देश मे पोषण Gren को उपलब्धता ser के लिप् 

आवश्यक योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए ओर प्रयास करने few 

आज देश मे चारो ओर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे ह । 

सभी घोटालों पे केन्द्र सरकार लपेटे म आ रही है। जल, थल, वायु, 

नभ किसी भी aa की कोई योजना हो, उसमे घोराला निकलता है। 

योजना बाद में क्रियान्वित होती है, आर्थिक घोटाला पहले सामने आता 

है ओर कोई भी घोटाला ter नहीं जिसमे केन्द्र सरकार पर आरोप 

न लग रहे हो। † 

अभी हाल दही 8 वीञईपी के उपयोग के लिए GUS गये अगस्ता 

वेस्टर्लेड हेलिकाप्टर He A 360 करोड़ रुपए कौ दलाली देनै का 

मामला हमारे देश A नही, विदेश मे उजागर हुआ। इससे पहले 2 

जी Waza rete, आदर्शं आदि sere कौ लंबी सूची दी जा सकती 

है। भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार जन विरोधी नीति अपनाकर अपनी 

wa भरने मे लगी दै। इसलिए इस सरकार ने जनतां का विश्वास 

खो दिया है। सरकार ero किसानों की लगातार उपेक्षा करने से किसानों 

द्वारा बड़ी संख्या मेँ देश में आत्महत्याये को जा रही Fl सरकार को 

देश के 31 जितौ को किसान आत्महत्या प्रभावित जिले घोषित करना 

पड़ा। किसानों को उनकौ लागत के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य 

नहीं मिल रहा है। उनके कृषि उत्पादों के विश्व बाजार मे निर्यात पर 

सरकार पाबंदी लगा रही दै! किसानो को कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक 

उर्वरक, बीज, कृषि उपकरणों के दाम बढ़ाये जा रहे Tl अब तो Yala 

की तरह डीजल को अनियंत्रित करने के कारणं फसल मे लगने वाले 

आवश्यक चीजों के दाम लगातार St, इसके साथ महगाई भी बढ़ेगी | 

इस सरकार द्वारा सभी क्षेत्र मे असफलता के कारण जनता के जीवनयापन 

पर भी प्रत्यक्ष कूप्रभावं पड़ रहा है! 

। सरकार कौ सवसे महत्वपूर्णं असफलता रोजगार सुजन कँ क्षेत्र 

मे है। आज सरकार द्वारा रोजगार सृजन के नाम पर प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश at जो नीतिं बनाई जा रही हे उससे देश के खुदरा क्षेत्र में 

तो विपरीत प्रभाव पडेगा ही, साथ दही बेरोजगारी मे ओरं भी ज्यादा 

घद्रोतरी होगी । 

देश के सार्बजनिक क्षेत्र मे उत्पादन पहले से ब रहा है, लेकिन 

रोजगारों का सृजन उस अनुपात में नहीं हो रहा Fl छंटनी हो रही 

है। रोजगार घट रहे fi देश के युवा का हाथ खाली है। देश के 

युवाओं को आवश्यक रोजगार ओर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 

सरकार के उपायों की कोई चर्चा नहीं हो रही है।
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मेरा क्षेत्र खजुराहो स्वयं एक प्रसिद्ध एवं विश्व स्तरीय पर्यटक 

स्थल Tl केन्द्र सरकार कौ उपेक्षा के कारण खजुराहो मे पर्यटन क्षेत्र 

विकास के कार्यं पूरी तरह से नहीं हो रहे S| खजुराहो को विश्व विरासत 

का दर्जा देकर उसे विश्वं मानकौय पर्यटन स्थल बनाने के लिए विशेष 

परियोजना बनाने कं लिए विशेष धनराशि आवंटित करने कौ मांग करता 

El 

महामहिम Teas जी के अभिभाषण मे आम जनता से जुडे 

तथा देश कौ विकास के रास्ते पर आगे age के लिए किसी प्रकार 

की सार्थक बातों का उल्लेख नहीं है) मैने अपने वक्तव्य के द्वारा 

सरकार से अपनी He मांगों को रखा ti मेरा सरकार से आग्रह है 

कि उनको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें । 

"श्री गणेश सिंह (सतना) : मै 21 फरवरी को संसद के सयुक्त 

अधिवेशन मे महामहिम राष्टरपति महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषणं 

मै अपने विचार प्रकट कर रहा हू। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण 

मे देश की जो ज्वलंतं समस्याएं है उनके समाधान का कोई कारगर 

उल्लेख नहीं किया। देश घनघोर भ्रष्टाचार तथा बदृती हुई महगाई से 

जहां एक ओर तबाह है वहीं दूसरी तरफ देश मे TSM हुआ आतंकवाद, 

विदेशी घुसधैटियों का लगातार हो रहा देश मे प्रवेश, सीमा मे पड़ोसी 

देश द्वारा किया जा रहा अत्याचार एक बड़ी चुनौती के रूप मे सामने 

él 

केन्द्र सरकार को गिरती हई साख तथा अवरुद्ध होता हुआ विकास 

लोगों की जुबान पर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश SI 70 फीसदी 

आबादी को कृषि aa रोजगार दे रहा है, लेकिन for खाद्यान कै 

aed उत्पादन कौ तारीफ करके किसानों को लागतं खर्च के अनुपात 

मे यदि समर्थन मूल्य उत्पादन Serax नहीं दिया जाएगा तो वह फिर 

से निराश हो जाएगा, वैसे भी देश के 20 लाख से अधिक किसानों 

ने खेती के परम्परागत धंधे को sen चाहते है, क्योकि अब वह 

घटे का Wa नहीं उठा पा रहे EI 

मध्य प्रदेश Wa A खेती के घाटे के धधे को फायदे का धधा 

बनाने के लिए जो प्रभावी कदम उदया था, जिसके चलते कृषि विकास 

की दर 18.91 प्रतिशत जो देश में सबसे अधिक है, दसी के चलते 

राष्ट्रपति जी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से भी पुरस्कृत fea लेकिन 

जो राज्य कृषि क्षेत्र को मजनूत बनने में काम कर रहे Tl उन राज्यो 

की जौ योजनाएं वित्तीय सहायता के लिंए लंबे समय से विचाराधीन 

है, उन्हे आज तक स्वीकृति नर्ही दी गई। 

"भाषणं सभा परल पर् रखा Tl 
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प्रदेश सरकार ने नदी जोड़ो योजना के तहत नर्मदा, क्षिप्रा रिवर 

fern के लिए तथा बरगी बाध कौ दायी तट नहर को राष्ट्रीयं परियोजना 

मे शामिल करने हेतु जो प्रस्ताव भारत सरकार के जल संसाधन मत्रालय 

मे विचाराधीन है, उसे भी स्वीकृति दिलाये जाने का उल्लेख अभिभाषण 

पे नहीं है, कृपया उसकी स्वीकृति दिलाई जाए । 

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने शून्य प्रतिशत व्याज 

पर किसानों को ऋण सुविधा दे रहा है। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति 

विंवरल 150 रुपए बोनस तथा धान मे 100 रुपए प्रति किविरल बोनस 

देकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज प्रदेश ने 21 लाख 

हेकटेयर भूमि मे सिंचाई क्षमता ag दिया। आवश्यकता आई तो किसानों 

को बिजली भी पर्याप्त दे रहा है। एेसी स्थिति मे केन्द्र सरकार को 

कृषि को aan देने के लिए अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। 

प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर वर्ष लाखों किसानों कौ फसल 

नष्ट होती है इस वर्षं राज्य कं 13 जिलों A ओला तथा 20 जिलों 

मे पाले के कारण दलहन wal को भारी नुकसान हुआ है। एेसी 

स्थिति मे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि फसल बीमा जिसमें 

किसानो के खेत की इकाई बनाये जाने तथा उसका प्रीमियम केन्र 

एवं राज्य सरकारों द्वारा जमा किये जाने का राष्ट्रीय स्तर पर योजना 

बनाई जानी चाहिए। । 

विगत वर्षो मे किसानो के ऋण माफी हेतु केन्द्र सरकार ने जो 

घोषणा की थी, उसमें व्यापक Teast कौ शिकायत मिली है; सीएजी 

रिपोर्ट मे 22.32 प्रतिशत अपात्र लोगो के कर्ज माफ. हो गये। saat 

जांच करायी जाये, तथा किसानो के फसल का लागत खर्च के अनुपात 

मे समर्थन मूल्य तत्काल घोषित किया जाना चाहिए । sata के दाम 

300 गुना ag गए SI डीजल के दाम रोज as रहे रहै तथा केन्द्र 

सरकार Bers! लगातार कम करती जा रही FZ 

गरीबी रेखा का सही निर्धारण आज तक योजना आयोग नहीं कर् 

पाया । राज्यो की गरीबी रेखा की सूची तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित 

सूची मे बहुत अतर टै। आखिरकार इस अंतर को खत्म करने के 

उपाय तो करना पडेगा) योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण 

हेतु शहरी Sal मेँ 32 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे 26 रुपए जौ परिवार 

मे रोज खर्च कर सकेगा, उसके अलावा परिवार हौ गरीबी रेखा के 

लिए पात्र होगे, जबकि यह पूर्णतःअव्यवहारिक है! इस मापदंड को 

कतई स्वीकार नहीं किया जाना afer 

देश के he एसे क्षेत्र ह जो विकास कौ दृष्टि से अत्यत पिट
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[श्री गणेश सिह] 

qu है, जिस तरह से Ras को विशेष चैकेज दिया गया है, उसी 

तरह मध्य प्रदेश का विन्ध्य क्षेत्र जो कि अत्यंत पिडा हुआ है, उसके 

लिए भी विशेष पैकेज कौ मांग करता El 

देश के सामने भ्रष्टाचार तथा महंगाई दोनो VA ज्वलंत प्रश्न है, 

जिसका स्थायी हल निकालने के प्रयास करने के बजाय केन्द्र सरकार 

चुपचाप तमाशा देख रही है। पिछले 4 वर्षो मे परत दर परत घोटाले 

उजागर होते आ रहे FI | 

यूपीए सरकार ने आम आदमी के कल्याण का नारा दिया था, 

यह भी नारा उसी तरह खोखला सावित हो गया है, FA wea ररी 

कपड़ा मकान देने तथा गरीनी fea का था आज भी बडी संख्या 

Hag के A AF खाना तलाशते है, खुले आसमान के नीचे माघ 

ya कौ ठंडी मेँ रात गुजारते है । गरीबी का आलम तो यह है कि 

करोड लोगो के पास बदन मे कपडे नहीं है, पाव a जूता कभी 

पहना ही नहीं, बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहींरै, ये 

तमाम समस्याये देश के fed कोने में जाकर देखा जा सकता है। 

दुनिया मे सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बीमार, सबसे अधिक 

कुपोषण हमारे देश मे मिलेगे जो कमाने वाला है बह कजं के Ta 

के नीचे आत्महत्या करने पर मजनूर हो रहा है! 63 वर्षं की आजादी 

मे आखिरकार इन ज्वलत सवालों का हल क्यो नहीं खोजा गया। यह 

देश जानना चाहता है, कोई तरस रहा उजियरे को कोई सूरज बाधे 

फिरता है। इस देश मे अभी तक यही हुआ है। एक मालामाल दै 

तो दूसरा कगाल है, दोनो A असमानता बढती जा रही Far 

का भारत अलग, गरीबों का भारत अलग FI 

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय का सपना देखा धा, 

लेकिन उनका वह सपना भाजपा कौ जिन राज्यो A सरकारें ह, विशेष 

रूप मे मध्य प्रदेश में, वहां शत प्रतिशत सपना क्यो. पूरा हो रहा है। 

आखिरकार इसी तरह का कार्य केन्द्र सरकार क्यो नर्ही कर सकती। 

इसका एक ही उत्तर निकलता है कि नीयत ठीक नहीं है। इसलिए 

नहीं किया। देश का विकासं यदि योजनाबद्ध तरीके से किया गया 

होता तो आज चीन हमसे आगे नहीं हेता, विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था 

हमारे देश की है। आयात बढता जा रहा है, जिससे 4 करोड लोगों 

के हाथ से रोजगार छिन जायेगा। किसानों को भी तबाही Aer ust | 

गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश कौ विकास दर 8 प्रतिशत से 
आगे agi की बजाय 5 प्रतिशत से भी कम पर feat हुई है। 

6 मार्च, 2013 धषन्यक्राद Wes 864 

आखिरकार इन सवालों का जवाब प्रधानमत्री ड. मनमोहन सिंह 

जी को तथा वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी को तथा यूपीए कौ 

चेयर परसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को देना होगा। 

देश, संतुलित विकास जो भेदभाव रहित होना चाहता है! चीन 

के एके नेताडेनने कहा था कि दुनियां वही देश तरक्की करेगा 

जो ग्रामीण विकास तथा कृषि को प्राथमिकता देगा। इसीलिए चीन 

हमसे जो बहुत WSs था, वह अगे हो मया ओर हमारा देश जो कृषि 

प्रधान देश था, भारत गावो A बसता है, वह पीछे रह गया! यह सब 

सरकार कौ मलत नीतियों का ही परिणाम है। 

कभी हमारा कृषि क्षेत्र कल जो Sta. में so प्रतिशत से अधिक 

योगदान देता था, अब मात्र 12 प्रतिशत पर आकर रूक गया! क्यो, 

यह देश जानना चाहता है। 

(अनुकदा 

“श्री ured डिएस (नामनिर्देशित) : पद्रहवीं लोकसभा के तेरहवें 

सत्र के आरंभ करने वाला माननीय राष्ट्रपति का भाषण उल्लेखनीय 

था जिसमे यह स्पष्ट संकेत था कि सरकार किस दिशामे ag रही 

है। यह इस सरकार के कार्यक्रम के मुख्य fag को भी दर्शाता है। 

wate माननीय राष्टरपति ने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा तथा रोजगार 

संभावनाओं के बरे में लोगों कौ feast को व्यक्त किया है, eA 

अपने भाषण मे इस स्थिति मे निपटने के लिए कार्यक्रमो का भी उल्लेख 

किया है। यह हमारी महिलाओं तथा बच्चो कौ सुरक्षा तथा निरतर 

विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के बरे मे लोगो की तथा 

सरकार कौ चिंता है। 

राष्ट्रपति ने निवेश कार्यकलाप को पुनर्जीवित करने के sue से 

सरकार द्वारा किए जाने वाले अनेके उपायो के खथ ही व्यापक रूप 

से लोगों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया 

है। लाभ के सीधे हस्तातिरण की प्रणाली गरीब wari को उनकी 

आर्थिक स्थिरता तथा मूल्य वृद्धि से राहत के नारे मे उम्मीद जगाती 

Bl 

Geri कौ aed कौमतो के at 4 चिता के बीच राष्ट्रीय 

खाद्य सुरक्षा विधेयक का अधिनियमन किए जाने कौ सरकार कौ घोषणा 

से आम लोगो को राजसहायता प्राप्त दरो पर खाद्यान सुनिश्चित होगा। 

खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि से सरकार कों इसं Way मे कानून 

"भषण सखभा पटलं पर रखा THI
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के अधिनियमनं मे आत्मविश्वास देता दै। वर्षं 2012-13 कँ दौरान 

मनाये गए ' बागवानी ae’ से किसानो मे नई उम्मीद जगी है। 128 

मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ दुग्ध उत्पादन मे भारत का विश्व 

मे पहला स्थान है। 

मनरेमा योजना में "उन cit’ को रोजगार दिया जाता है जो रोजगार 

चाहते है ओर इस वर्षं इस योजना के अंतर्गत लगभग पाच करोड 

परिवारो को रोजगार प्रदान किया गया था। 

गरीबो, अल्पसंख्यक को आवास प्रदान करने तथा गरीब लोगों 

के समग्र कल्याण के लिए यह सरकार सही दिशा मे ag रही है तथा 

राष्टरूपति ने अपने भ्रण मे विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया है। 

बच्चों के स्वास्थ्य मे ओर अधिक सुधार के लिए 18 वर्ष से 

कम आयु के बच्चो कौ 30 विभिन प्रकार के रोगो, विकारो, कमियों 

तथा विकलांगताओं के लिए Gan करने हेतु रष्टय बाल स्वास्थ्य 

कार्यक्रम कौ घोषणा एक क्रातिकारी योजना ze 

स्वास्थ्य सुधार तथा रोगियों की मदद के लिए एक अन्य साहसी 

कदम कम् कौमत पर आवश्यक दवाओं कं उपलब्ध होने को सुनिश्चित 

करने के लिए राष्ट्रीय ओषध नीति - 2012 है। 

आधारभूत ढांचा मे समग्र सुधार के लिए तथा व्यापार को बढावा 

देने के लिए 33000 क्िमी- रेलवे tH को कवर करते हुए पूर्वी तथा 

पश्चिमी wet को जोड़ने वाले डेडिकंटेड माल दलाई गलियारा परियोजना 

से हमारी अर्थव्यवस्था को तथा माल दुलाई को निश्चित रूप से बढ़ावा 

मिलेगा। उनके भाषण में यह प्रत्याशा कि वर्षं 2012-13 के दौरान 

2600 किमी सड़क पूरी कौ जाएगी तथा 3000 किमी नई सडको के 

लिए ठेका प्रदान किया जाना एक स्वागतयोग्य कदम है। 

हमरे कोयला भंडार के दोहन के लिए राष्ट्रपति के भाषण में 

यह उल्लेख, किं कोल इंडिया लि. कौ उत्पादकता मे सुधार कं लिए 

खान डेवलपर तथा आपरेटर कौ नियुक्ति कर कोयला sell का उपयोग 

किया जाएगा, एक गंभीर मामला है क्योकि भारत इधन संकट का 

सामना कर रहा है। 

राष्ट्रपति के भाषण में प्रवासी भारतीयों के बारेमे भी चिता दिखाई 

देती है। प्रवासी भारतीय कामगार को बीमा कवर, पशन तथा प्रतिलाभ 

एवं पुनःस्थापन बचत आदि जैसे लाभ प्रदान करने के few मई 2012 

मेँ प्रायोगिक आधारं पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू किया 

जाना, विदेशो मे रहने वाले भारतीयों के लिए काफौ राहत कौ ब्रात 

हे। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यकाद करस्तव 866 

जबकि सरकार हमारी लोकतात्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को 

बनाए रखने तथा सभी लोगो के कल्याण faster गरीब ओर पिदृ 

वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राष्टूपति के भाषण से उम्मीद 

- बटृती & ओर मे राष्ट्पति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन 

करता हू 

“श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी) : म भारत के Teas का 

संसद के संयुक्त सत्र मे शानदार अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव 

पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूगा । राष्टृपति के अभिभाषण मे भारतीय 

अर्थव्यवस्था को ओर आगे सुधारने के लिए स्पष्ट रोड मैप दिया गया 

हे। fava अर्थव्यवस्था कौ मंदी के बावजूद भारतं अपेक्षाकृत् अच्छी 

प्रगति कर रहा है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति 

भी विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध मे हमारे माननीय प्रधानमत्री के 

दिशानिर्देशन पर ध्यान देते है। हम काफौ सौभाग्यशाली है कि हमारे 

देश को माननीय प्रधानमंत्री, युपीए् की अध्यक्षा, माननीय Fen के 

सक्षम दिशानिर्देशन मे चला रहे ै। हमने चुनाव घोषणा पत्रमे जौ 

आश्वासन दिए, se हम सफलतापूर्वक पूरा कर Tz 

हमारे Jar नेता श्री राहुल जी के कारण हमारे देश का भविष्य 

उज्जवल दिखाई देता है जो असली भारत के बारे मे जानने के लिए 

देश के कोने-कोने कौ यात्रा कर रहे Sl अतः हम आश्वस्त हो सकते 

है कि हमरे देश का भविष्य सुरक्षित है। 

हमारे माननीय वित्त मत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजर से हमारी 

अर्थव्यवस्था को aga मिलेगा! उन्होने पहले ही कई कदम saw 

है, मुद्रास्फीति जनता के लिए एक मुख्य समस्या बना EAT है। यद्यपि 

थोक मूल्य सूचकांक नीचे आया है, खुदरासूचकाक मँ यह कमी नजर 

नहीं आई । मे इस समस्या कं लिए केवल व्यापारियों को दोषी मानता 

हूं ओर सरकार से अपील करता हू कि दस स्थिति को ठीक करने 

के लिए प्राथमिकता आधार पर कदम उठाए। 

इस समय मेरा राज्य तमिलनाडु बार-बार विद्युत कौ कमी से गुजर 

wie; मेरे राज्यम ने तो एनटीपीसी कौ ओर न ही एनएचपीसी 

कौ कोई मुख्य परियोजनाएं ह । इसमें सुधार किया जाना चाहिए । महाबली 

पुरमके निकट चेयूर A 4000 मेगार्वोर कौ अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना 

को अभी साकार रूप नहीं दिया गयां है! दक्षिण fos को राष्ट्रीय ग्रिड 

से जोडा जाए। मै माननीय विद्युत मंत्री से अपील करता हूं कि वह 

इस स्थिति की समीक्षा ati किसान भी सिचाई के लिए विद्युत पर 

आश्रित है। ) 

*भवराषणं GMT परल पर् रखा Wil
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[श्री एम. कृष्णास्वामी ] 

पूरे तमिलनाडु राज्य को सूखा प्रभावितं घोषित कर दिया गया 
हे। मेरा जिला तिरुवनामलाई बहुत पिडा ओर मुख्यतः कृषि आधारित 

जिला है। tet स्थिति मे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए 

आगे आना चाहिए कि कृषि उत्पादकं को उचित wight कौ जाए्। 

रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिरेज जिसे आध्र प्रदेश में काकौनाडा 

तमिलनाडु मे तूतीकोरिन तक मे पाडपलाइन बिद्छनी थी, पिले 6 

वर्षो से यह कार्य नही किया ओर चैटोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय ` 

को पादपलान foal का ठेका गेल को देना चाहिए! 

4 लेन राजमार्ग स्वागत योग्य विकास है परन्तु इससे tea चलने 

वाले निर्दोष लोगों के लिए समस्या उत्पन होती है! उदाहरण के लिए 

एनएच 45 जो मेरे निर्वाचन aa से गुजरता है, मे weftug जक्शन ` 

जो कि चेन्नई से 130 कि.मी. हैमे एक सड़क है जो जिंजी जाती 

Cl लोग इस सड़क का नियमित रूप से उपयोग करते दै, ओर tar 
करते हुए अब तक लगभग 200 पैदल यात्री दुर्घटना मे मारे जा चुके 

है ओर 1000 से अधिक लोग .घायल ही चुके Fi 

इसलिए, मँ एनएच 45 मे क्ेरिपट् जक्शन पर एक अंडरपास 

या एक ऊपरी पुल कौ तत्काल स्वीकृति fee जाने कौ मांग करता 

Gi मैने एनएचएआई को अनेक अभ्यावेदन दिषु हँ । यहां तक कि , 

माननीय राजमार्ग मंत्री जीने भी एनएचएआई को कदम उठाने के 

अनुदेश दिए है परन्तु उन्होने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए कोई ` 
कदम नहीं उठाए S1 ग्रामीणों का जीवन एनएच विभाग कौ दया पर् ` 

wl : 

मेरे अरानी निर्वाचन क्षेत्र मे, चेयूर, जो चेनई से 90 किमी F 

ओंद्योगिक रूप से पिडा हुआ aa है! वहां कोई उपयोगी कृषि नीं 

होती क्योकि उचित सिंचाई सुविधाएं महीं 1 चेन्नई ओर इसके STAT 

मे निवेश करने के लिए जो एमएनसी, प्रतिस्पर्धा कर रही है Te अन 

` आगे आकर AA ओर इसके आस-पास के कषेत्रं मे ओर उद्योगों को 

प्रोत्साहित करना चाहिए क्योकि वहां एक बड़ा भूभाग राज्य उद्योग विभाग 

(सिपकोर) के पास ह ओर मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे कुशल ओर अकुशल, 

` दोनों प्रकार के श्रमिक बल उपलन्ध FI 

मेरा जिला तिरुवन्नामलाई महात्मा गांधी नरेगा का सफलतापूर्वक 

 कार्यान्वयन् करने वालो मे अग्रणी fact म से एक है। अतः मेरा. 

अनुरोध है कि प्रत्यक्ष नकद अन्तरण योजना को मेरे पिछडे तथा 

 सूखाग्रस्तः जिले मे कार्यान्वितं किया जाए्। 

6 मार्च, 2013 धन्यकाद प्रस्ताव 868 

मेरां निर्वाचन क्षेत्र अरानी नगर सिल्क की साद्या के लिए प्रसिद्ध 

है ओर अरानी face मे तमिलनाडु कौ परपरा तथा कला प्रतिबिम्बित 

होती है। यह कौशल धीरे-धीरे ga हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी 

तथा अनुसंधान दारां इस परपरा को सुदृढः किया जा सकता है। जिससे 

` बुवकरों ओर उस क्षेत्र. कं लोगो कौ आजीविका में सुधार आएगा। 

अतः मै माननीय वस्त्र मंत्री से अपील करता हूं कि आवश्यक अवसंरचना 

सहित एक सिल्क पाकं कौ स्थापना कौ जाए्। 

तमिलनाडु महान परंपरा ओर इतिहास कौ भूमि है। मेरे निर्वाचन 

क्षेत्र मे fast नामक नगर मे धर्मनिरपेक्षता, एकता ओर विभिनता 

Si उत्तर भारत से देसिंगु राजा नामक राजा आया ओर उसने अपने 

मित्र ओर सेनापति मोहम्मद खान कौ सहायता से यहां शासन किया। 

जन नवाब ने निजी पर हमला किया तो उसने अपने भित्र के लिए ` 

जीवन तक बलिदान कर दिया। हिंदु धर्म, इस्लाम ओर जेन धर्म इस 

aa म फले-फूले। आज भी इस नगर मे धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती 

है। धर्मनिरपेक्षता को aga देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 

धर्मनिपेक्षता fast के गौरव का प्रदर्शन किया जाना चोहिए। मुञ्चे संसद ` 

सदस्य के रूपमे इस जंजी नगर से संबंधित होने पर गर्वे ral 

रिन्डीवनम से तिरुवन्नामलाई के मध्य तथा रिन्डीवनम से नगरी 

के मध्य नई रेलवे लाइन faor का कार्य प्रगति पर है ओर अब 
तक कमशः 42 करोड़ रुपए ओर 129°? करोड़ रुपए व्यय किए ग् 

el इस वर्ष भी रेल मंत्रालय ने दो नई रेलवे लाइनों के काम को 

अगे बढ़ने के लिए कमश: 20 करोड़ रुपए ओर 60 करोड रुपए 

कौ संस्वीकृति दी है। मँ सरकार सै अनुरोध करता हूं कि वह परियोजना 

का कार्यान्वयन यथासंभव शीघ्रता से पूरा करे तकि क्षेत्र के लोगों 

कौ आकांक्षा पूरी हो सके। 

"डो रतना डे (हुगली) : आज के Tea जी के अभिभाषण 

के धन्यवाद प्रस्ताव पर मँ अपने विचार रखना चाहती si 

भै इस महान सदन मेँ राष्ट्रपति जी. के अभिभाषण, 2013 में 

निहित कछ महत्वपूर्णं बिंदुओं पर विशेष बल देना चाही । यद्यपि सरकार 

ने. कई क्षेत्रो मे विकास का दावा किया है, तथापि, असलियत पूरी 

तरह इसके विपरीत है। | : 

वास्तविकता यह है कि सरकार कई ast मे विफल हुईं है। ससे 

. पहला भ्रष्टाचार है। केन्द्र सरकार कौ हर योजना मेँ भ्रष्टाचार पाया 

गया है चाहे वह मरनेगा (एमजीएनआरईजीए) हो या चपर सौदा a 

*भाषण सभा परल पर् रखा गया। 

-
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भ्रष्टाचार देश कौ जडो को खोखला कर रहा है। प्रिर ओर इलेक्टनिक 

मीडिया मे सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित लेख am ual wat 

रहती रै, राष्ट्रपति के अभिभाषण मे इसका जरा भी उल्लेख ae है। 

मे यहां कुछ महत्वपूर्ण sai पर बल देना चाहूगी जौ हमरे देश 

खे विकास के लिए अत्यावश्यक है लेकिन हम उसके मानकं से काफौ 

पीछे है] 

सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अमे ते जाने A असमर्थ दै 

aa कि राष्ट्रपति. जी के अभिभाषण मेँ भी सुनने को मिला जहां 

उन्होने यह बताया कि भारत का पिछला वर्षं वित्तीय दृष्टि से काफो 

मुश्किल रहा। इस मुश्किल के परिणामस्वरूप हमारे देश का पहले 

से कम विकास हुआ। 

पिछले करई वर्षो से हस्तशिल्प Aa कई समस्याओं का सामना 

कर रहा रै। 33 इस मुदे को इसं महान सदन मे कई बार उठाया 

है, पर कोई परिणाम नहीं निकला। 

अब, सरकार लंबी निंदा से जागी है ओर हस्तशिल्प क्षेत्र कं लगभग 

10 लाख बुनकरो को लाभ पहुंचाने के लिए रिआयती ऋण देने के 

लिए एक योजना पर विचार कर रही Fi यद्यपि, यह सरकार कौ ओर 

से देर से उटाया गया कदम Si तथापि, सरकार ने राष्टरूपति जी के 

अभिभाषण मे उल्लेख किया है कि वह अपने अभिशासन में ओर 

अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी ओर जवाबदेही को बद्वा देगी, मेरा 

प्रश्न 2 कि सरकार द्वारा उन घोटालों ओर गड़बड्यों के लिए क्या 

प्रयास किए गए है जो उनके पिछले 9 वर्षं के शासनकाल मे सामने 

आए है। 

चूंकि, सरकार ने उस अभिभाषण में यह दावा किया है कि उसने 

एक लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है, देश मे बिजली 

की स्थिति क्या दहै? क्या हम देश में wa ome Ta मे बिजली 

कटौती का सामना नहीं कर रहे? 

देश मे महिलाएं सुरक्षित नदीं है। वह स्थिति 16 दिसंबर, 2012 

के दिल्ली गैग रेप के साथ ओर भी बदतर wes! हालांकि, राष्ट्रपति 

ने महिलाओं के विरुद्ध बढती यौन शोषण कौ घटनाओं पर चिंता व्यक्त 
कौ रै, लेकिन यह arnt नहीं है। एक aad कारवाई की जानी 

चाहिए ओर se, जो महिलाओं के विरुद्ध war घृणित अपराध करते 

हँ, सख्त से सख्त सजा दी जानी afer 

शिक्षा मे, मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत में विद्यालय शिक्षा 
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के at मे बहुत ही निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत किया है। 

इसी तरह हमारा देश सूखे को मार Ba रहा दै। लेकिन सूखा 

ओर बाढ़ मौसमी है तथा बार-बार होने वाली घटनाएं है । केन्द्र सरकार 

के पास इन मुदो से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है जिसका 

परिणाम स्वरूप हम देखते है कि लोग सूखा प्रभावित र्यो जैसे 

विशेषकर महाराष्ट से पलायन कर रहे EI 

कई योजनाएं जिनको फ्लैगशिप योजनाओं का रूप दिया गया 

था, प्रभावी रूप से आगे ही नहीं ae पाई। Sah वादित परिणाम 

wel दिए। 

राष्टपति के अभिभाषण में यह दावा किया गया कि सरकार राष्टृपति 

खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन wala 

` यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक काफौ समय से लंबित है। केन्द्र सरकार 

इसके कार्यान्वयन के लिए सहमति नहीं बना पा रही। 

मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल के बरे A was के अभिभाषण में 

उल्लेख किया गया कि इस राज्य के गोरखार्लँड क्षेत्रीय प्रशासन को 

इसके सामाजिक आर्थिक अवसरंचना के विकास के लिए 3 वर्षं तक 

प्रति वषं 200 करोड रुपए कौ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । 

यह घाव नमक चछिडकने के अलावा ओर कुछ नहीं है। हम तब से 

वित्त पोषण पैकेज के लिए अनुरोध कर रहे है जब से तृणमूल aS 

पश्चिम बंगाल में वापस सत्ता A आई है, एक तरफ तो कोई वित्तीय 

सहायता नहीं दी गई ओर दूसरी तरफ 3 वर्षो कं लिए प्रतिवर्ष 200 

करोड रुपए कौ अल्प राशि का वाद कियाजारहादहै। किस प्रकार 

वित्तीय ta से दबा पश्चिम बंगाल इसका सामना कर पाएगा। मेँ 

केन्द्र सरकार से विनती करती हू कि वह Maris क्षेत्रीय प्रशासन 

के लिए ओर अधिक वित्तीय आनटन atl 

यहां, मै इस अवसर पर सरकार से व्यक्तिगत रूप से ओर लिखित 

मे हमारे नेता ओर पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ओर हमरे संसद 

सदस्यो द्वारा भी लगातार किए गए निवेदनों पर ध्यान देने का अनुरोध 

करती हूं तथा ऋण के भुगतान कौ आस्थगन अवधि को 3 वर्षं बढाने 

ओर पश्चिम बंगाल मे लेफ्ट पायिों के के 34 वर्षो के' खराब शासन 

से उबरने के लिए वित्तीय सहायता sen जने का भी अनुरोध करती 

gl 

हमे नक्सली ताकतों के विरुद्ध भी cet है जो राज्य मे कानून 

व्यवस्था को ठीक बनाए रखने में समस्या पैदा कर रही FI हमे अपने 

लोगों कौ सुरक्षा ओर बचाव के लिए अधिक निधियां चाहिए
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(et रत्ना दे] 

मुशे आशा है कि माननीय प्रधान मत्री हमारे अनुरोधों पर विचार 

करेगे ओर अवश्यक कदम उठाएगे। 

जब से हम aT A मए है तब से वित्तीय कठिनाइयो के बावजूद 

हम पश्चिम बंगाल मे प्रत्येक जरूरी aa मँ काफी तेजी से अगे 

बढ़े Wel केन्द्र सरकार को पूर्णं समर्थन देकर, तृणमूल काग्रेस बेहतर 

द्ग से सरकार चला सकेगी। 

अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य मे लगातार वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित 

होने वालो मे गरीब ओर दलित वर्गं के लोग है! परतु इसका राष्टरपति 

के अभिभाषण मे कोई उल्लेख नहीं है। aie - दौ सरकार अनिवार्य 

वस्तुओं ओर पेट्रोलियम उत्पादो के मूल्यों मे वृद्धि को रोकने मेँ विफल 

रही है। सरकार को अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य मेँ लगातार वृद्धि से 

गरीब ओर जरूरतमंदो कौ देखभाल करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास 

करने चादिप्। | 

विगत माह पेटोलियम उत्पादो के मूल्य मे वृद्धि हुई थी. ओर इसमें 

एक बार फिर वृद्धि के संकेत मिले है । आम आदमी पेट्रोलियम उत्पादों 

ओर अनिवार्य वस्तुओं के लगातार aed मूल्यो का ae कसे वहन 

करेगा? | 

जब हमारे नेता रेल मंत्रालय मे धे, तब रेल के किर मे कोई 

बदोत्तरी नही हुई थी! विगत माह रेल के किराए मे वृद्धि ee थी ओर 

रेल बजट मे मूल्यो मे ओर वृद्धि होने की संभावना Fi हमने इस 

वृद्धि का पुरजोर विरोध किया है क्योकि इससे wea से ही महंगाई 

al मार Ha रहे गरीब ओर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों पर 

ओर भी aon) अतः सरकार को मेरा Yea ओर दलील यह है कि 

वह रेल के रिकायो मे ओर वृद्धि न करे। 

युपीए-दो सरकार विदेशी cai मे जमा काले धन को वापस 

लाने मे विफल रही है । यह केवल वाक्पतुता मे निपुण है, परंतु विदेशों 

से काले धन को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारी 

. लड़ाई जारी रहेगी ओर हम सरकार को इस दिशा में तेजी से कार्यं 

करने के लिए बाध्य करेमे। 

अनेक US विवादास्पद मुदे है जिन पर हमारी नेता कुमारी ममता 

बनजीं ओर हमारी पारी तृणमूल काग्रेस न बार-बार अपनी आशंकाए 

व्यक्त की ह परंतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ag ais मे लोकपाल, एन. 

Gad, बाग्लादेश के साथ जल संधि के मामले मे हमने अपना 
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विरोध दर्ज कराया है। हम एेसा करने मे अपना सहयोग Si परंतु 

हमारी निन्दा रचनात्मक स्वरूप की होगी। 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे लगभग 4 वर्षो कौ उपलब्धियों 

पर प्रकाश डाला गया है परतु कोई भौ यही Hem कि यह सरकार 

प्रत्येक क्षेत्र मे विफल रही है। Ge दौ सरकार अब तक भ्रष्टाचार 

के किसी भी आरोप मे निर्दोष साबित नहीं हुई है। 

हम वैश्विक मदी के दौर से होकर गुजर Vt, इसने हमारे 

विकास को प्रभावित किया $1 गरीब ओर mia a रहे है ओर अमीर 

ओर अमीर होते जा रहे है। परंतु यूपीए् - दौ सरकार इस तथ्य को 

भुलाकर पुरानी जीते का राग अलापती रहती हैँ जो कि वास्तव में 

किसी भी दृष्टि से जीत नहीं है ओर सही दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति 

, इससे सहमत नहीं होगा। 

"श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) : जैसा कि बताया गया है सरकार 

कौ सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फोति कौ दर कौ कम करना है विश्चेषकर 

आम आदमी की खाद्य पदार्थो के aed मूर््यो से रक्षा करना TI 

यह तभी संभव होगा जब सरकार कृषि कार्यकलापों हेतु अधिकतम 

प्रयास करने मे लगने वाले समय ओर लागत को बचाने के लिए 

अपेक्षित अवसंरचना प्रदान कर किसानों को बद्वा देगी । इसके लिए, 

` हमारे बजट प्रावधान मे 60 प्रतिशत का अंशदान करने वाले ओर 

क्रमशः देश कौ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास मे सहयोग करने वाले 

कृषि कार्यकलापो को प्रदान HA ओर उन्हे Seat देने कां कोई उल्लेखं 

नहीं है। रेलवे बजट कौ तरह कृषि के लिए भी कृषि बजट प्रस्तुतं 

किया जाना चाहिए। हम केवल तभी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख 

पाएगे ओर मुद्रास्फोति कौ दर कम कर पाएगे। हमारे देश मे आजकल 

महिलाओं कौ सुरक्षा का मुदा एक प्रमुख मुदा है। देश मेँ प्रतिदिन 

बलात्कार कौ अनेक घटनाएं हो रही SI सरकार देश मे महिलाओं 

कौ रक्षा करने मे विफल रही हँ । इस देश के लोग अत्यधिक महंगाई 

का सामना कर रहे SI इसके अतिरिक्त, सरकार जनता पर अनेक 

भार डालती जा रही ह। राजसहायता प्राप्त एल-पी.जी faced कौ 

आपूर्ति को agent प्रतिं at 18 सिलेंडर किया जाना चाहिए। एच. 

wast के मूल्यो मे वृद्धि को वापिस लिया जाना afer महंगाई कौ 

दर को कम करने के लिए एच.एस.डी के मूल्य मे राजसहायता दी 

जानी खाहिए। कृषि कौ विकास दर 4 प्रतिशत कं लक्ष्य तक नहीं 

पहुच wat अतः कृषि मे विकास हेतु आगामी 10 वर्षो के लिए 

कृषि aa हेतु सभी प्रकार के ऋणो कौ व्याज दर 5 प्रतिशत कौ 

जानी afer 

"सभा परल परं रखे माने गये।
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कृषि उत्पादों कं संचलन पर लगने वाली लागत को बचाने 

के लिए adi तक पहुंचने वाली आतरिक सडको के अवसरचनात्मक 

विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे हानि में 

कमी हो ओर ae तथा सभी खराब होने वाले ओर टिकाऊ 

कृषि उत्पादों को पूरे वर्ष उपलब्ध कराकर किसानों को वित्तीय स्थिति 

मे सुधार a 

फसलों को सिचित करने के लिए वैज्ञानिक रूप रसे ओर प्रौद्योगिकौ 

के माध्यम से विकसित fey सिंचाई प्रणाली द्वारा जल सरक्षण से हरित 

Hild लाई जा सकती है। एक बात ओर है किं सरकार को पांच 

वर्षो की समयावधि मे केवल एक बार सच्िडी देनी चाहिए्। 

किसान अपने बागानों हेतु जल सरक्षण का पूरा ध्यान रख रहे 

है ओर मुख्य रूप से feo सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर TF 

सिंचाई प्रणाली के वैज्ञानिक तरीकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण 

किसानों को जल मे घुलने वाले उर्वरको का प्रयोग करना पड़ेगा । भाषण 

मे पारम्परिक उर्वरकों को प्रदान कौ गई राजसहायता कौ भाति इस 

तरह के उर्वरकों हेतु राजसहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नही 

किया गया है। इसके अलावा, जल पे घुलने वाले उर्वरकों के प्रयोग 

से इसका 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग सुनिश्चित होगा जिससे राष्टूपति 

बचत भी होगी। 

किसान अपने कृषि उत्पादो के भंडारण कौ समस्या से FH रहे 

@ अतः जब भी फसल तैयार होने बाली होती है तो किसान को उसे 

उस समय मिलने वाली कौमत पर Faq पड़ता oi परंतु यदि कृषि 

उत्पादों के भंडारण का कोई प्रावधान होगा तो किसान इसे भंडारण 

स्थल पर रख सकता है ओर अच्छ मूल्य प्राप्त होने पर बेच सकता 

है। यदि भंडारण कौ उचित व्यवस्था होगी तो खराब होने वाले ओर 

रिका माल कौ न्यूनतम बरबादी होगी। अतः जौ भी उत्पादित होगा 

हम उसका उपयोग कर पाएगे। कम से कम ब्लाक स्तर पर भडारण 

सुविधा उपलब्धं कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है 1 दरअसल 

यह कहा जाए कि परिवहन लागत को फिर से कम करने के लिए 

किसानो कौ आवश्यकताओं के अनुरूप भंडारण सुविधाएं सृजित कौ 

जा सकती है जिससे इसे पर अगे ओर बचत हो सकती है। 

कृषि उत्पाद का भडारण किसानों द्वारा एक an किसी सुरक्षित 

भंडार गृह मे कर लिया जाता है जहां यह लबे समय तक वने रह 

सकता है ओर इसकी गुणवत्ता प्राकृतिक स्तर पर बनी रह सकती है 

ओर इस तरह यह परी तरह सर्कार क निर्यत्रण में सुरक्षित होता है, 

तो वैक भी इस उत्पाद को गिरवी रखने कं बदले आसानी से वित्तीय 
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सहायता उपलब्ध करा सकता है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र के अन्य 

कार्यकलापों मे किया जा सकता है ओर इस तरह आर्थिक विकास 

मे वृद्धि दर्ज हये सकती है। समुचित भंडारण सुविधाओं ओर सरकार 

संस्था जैसे arate के माध्यम से वित्तपोषण का प्रावधान कर किसानों 

के उत्थान के लिए भाषण मे इसका उल्लेख नही किया गया है। इससे 

निश्चय ही मुद्रास्फीति कौ दर को कम करने मे मदद मिलेगी ओर 

सही अर्थो में समग्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, जैसा कि भाषण में 

इसका उल्लेख किया गया है ओर इस पर जोर-शोर से प्रकाश डाला 

गया हे। 

समुचित व गुणवत्तायुक्तं कृषि उत्पाद का लक्ष्य हासिल करने हेतु 

किसानों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थं प्रयुक्त विद्युत कौ चौनीसो घंटे आपूर्ति 

के लिए कोई आश्वासन नही दिया गया है। 

वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावं ओर हाल ही मे ome अचानक 

बदलाव कौ वजह से उन प्राकृतिक आपदाओं जिनसे किसान FH रहे 

है, के कारण होने वाली राजस्व हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने के 

लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लाए जाने पर विचार किया 

जा सकता है । प्राकृतिक आपदा संबधी मानदड ओलावृष्टि समेत सभी 

तरह को प्राकृतिक आपदाओं के लिए होने चाहिए ओर बीमा कौ अवधि 

फसलो के पूरे होने कौ अवधि तक होनी afer 

चूकि जब स्तर दिन प्रतिदिन घरता जा रहा है ओर् यह तेजी 

से कम होता जा रहा है, भविष्य मे जल कौ कमी को दूर करने 

के लिए मेगा रिचार्ज स्कौम को विशेषकर कच्छ aa (बाजरा aa) 

में प्राथमिकता के Ae पर लाया जाना चाहिए केन्द्रीय भू-जल बड 

द्वारा इस तरह के रिचार्ज को तकनीकौ रूप से सक्षम पाया गया eI 

सूखे ओर बाढ़ की विभीषिका जिनसे किसान सचमुच मे fra 

भयभीत रहते है, से निजात पाने के लिए नदियों को एक-दूसरे से 

जोड़ने कौ प्रभावी परियोजना योजना पर विचार किया जाना afer 

चकि भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि कौ भूमिका अति महत्वपूर्ण 

होती है, अतः बजट पेश करते समय उर्वरक, समय से इसकौ उपलब्धता, 

इसकौ कौमत, ऊर्वरकों पर राजसहायता का प्रावधान, ऊर्वरक नियंत्रण, 

कीटनाशक, बीज आदि के लिए निगरानी तत्र पर कड नियंत्रण जैसे | 

अन्य मुदो समेत उक्त वर्जित Yel को विचारार्थं लिया जा सकता है। 

अन्य मुदे जिनके सकारात्मक उपाय Get मे सरकार विकास रही 

है, निम्न प्रकार हैः-
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[श्री eons जावले] 

(क) 

` लिए भाषण मे किसी भी प्रावधान का उल्लेख नही किया 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

सरकार एक ओर प्रत्येक बच्चे कौ शिक्षा पर जोर दे 

रही है ओर दूसरी ओर स्कूली शिक्षा के लिए राज्य सरकारौ 

at ओर से tet कोई सुविधाएं व आधारभूत संरचनाए 

मुहैया नहीं कराई जाती है। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) 

कौ सुविधाएं प्राथमिक शिक्षा कं लिए दी जाती हँ ओर 

हाल ही मे कक्षा आठ तक कौ शिक्षा को भी इसके 

तहत जोड़ा गया है, किन्तु स्कूल के कमरों के निर्माण 

` के लिए वित्तीय सहायता, अवैतनिक सहायता ग्रांट ओर 

अन्य स्कूली सामग्री जैसी कोई अन्य सुविधाएं सरकारी 

सहायता प्राप्त निजी स्कूलो के लिए सेकडरी स्कूल लेबल 

तक एसएसए के प्रावधान मे शामिल नहीं कौ गई rf 

माध्यमिक. fren कं fea सुविधाओं में इजाफा करते के 

गया है, 

| हमारे देश में -एेसे ae जनजातीय क्षेत्र है जहां जीवन ` 

कौ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इन जनजातीय 

क्षेत्रो मे भुखमरी से निजात दिलाने के लिए योजना का 

कोई समुचित उल्लेख नहीं है। 

विभिन aa मे प्रतयक्ष विदेशी निवेश के अवसर प्रदान 

करने का मतलब देश से लाभ कमाकर इसे बाहर ले 

जाने का है। इसलिए एफ-डी-आर्ई को सामान्य Wen 

व्यापार भत्र मे अनुमति देकर इसे सीमित रखा जाना 

चाहिए। कठोर नियंत्रण के लिए कोई पहल ओर कार्रवाई 

का प्रस्ताव नही किया गयां है। 

इनके निर्यात पर प्रतिनंध से अचानक बाजार मे चीनी 

ओर प्याज कौ कौमते धराशायी हो गई है । इससे किसानों 

को भारी नुकसान हुआ है ओर भारी मात्रामे ta कृषि 

उत्पाद बर्बाद हुए है । आवश्यक वस्तुओं के लिए् जन 

वितरण के समुचिते संचालन ओर निगरानी का कोई 

उल्लेख नहीं किया गया है। 

भाषण में किसानों के लिए किसी समुचित ओर प्रभावी 

. प्रोत्साहन योजना का उल्लेख नहीं किया गया है । किसानों 

की प्याज कौ wad बर्बाद हौ गया है, इन किसानों 

के लिए भाषण मेँ किसी प्रभावी कदम पर विचार नही 

किया गया दहै। ` 

6 मार्च, 2013 

(च) 

(छ) 
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खाद्य सुरक्षा कानून जिस मकसद से बनाया गया था उसके 

निमित्त इसकी सख्ती से निगरानी नरह कौ गई हे। खाद्य 

सुरक्षा कानून के तहत गरीबी कौ रेखा से नीचे रहने 

वाले परिवारो के राजसहायता ` दर पर Ga 

उपलब्ध कराने के लिए किसी सुधारात्मक उपाय पर चर्चा 

नहीं की गई है। 

सरकार ने वर्षं 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली को 

हासिल करने की योजना का प्रस्ताव किया दहै, पर इस 

लक्ष्य तक We ओर इसे हासिल करने के लिए कोई 

(ज). 

(a) 

(ज) 

| कार्य योजना निष्पादित नहीं कौ गहै ओरन दही इसे ` 

प्रभावी बनाया गया है। साथ ही इस दिशा में इसके अनुरूप 

आनुपातिक कोई प्रगति नहीं हुई tf 

कृषि अपशिष्ट पदार्थो पर आधारित विद्युत परियोजनाओं 

के लिए कोई वित्तीय सहायता कौ बात नहीं कही गई 

 है। 

राजमार्गो का विकास ओर परिवहन के मामले मे बेहतर 

बुनियादी संरचनाओं का सृजन देश कौ विकासशील 

अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। एक तरफ नए राजमार्गो 

का कार्य प्रगति पर है, वही दूसरी तरफ मौजूदा राजमार्गो 

की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सुरक्षित 

व बेहतर परिवहन के लिए सड़कों कौ आयु को बनाए ` 

रखने के लिए गुणवत्तायुक्त कार्य हेतु किसी उपचारात्मक 

उदेश्य का प्रस्ताव नहीं किया गया है। 

हाल ही मे सरकार भिन-भिनन Sere को नियत्रित करने 

ओर भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने मे पूरी तरह नाकाम 

रही Bl भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के किसी समुचित 

अभियान पर चर्चा नहीं कौ गई है ओर न ही इसका 

उल्लेख किया गया है। मै रष्टरपति के अभिभाषण पर 

धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हू। 

“श्री एन. पीताम्बर meu (कोल्लम) : मँ 21 फरवरी, 2013 

को संसद के संयुक्त दोनो सदनों मे Usaha के अभिभाषण के धन्यताद 

Waa पर चर्चा पर अपने विचार व्यक्त कर रहा EI यूपीए् सरकार 

युपीए् चेयरर्पन, श्रीमती सोनिया गांधी तथा माननीय प्रधानमत्री डौ 

"भाषण सभा परल पर रखा गया)
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मनमोहन सिंह के शानदार नेतृत्व मे देश को विकास ओर गौरवं के 

पथ पर सफलतापूर्वक आगे ag रही है। 

यह कहते हुए qa अति-सौभाग्य तथा सम्मान का अनुभव हो 

रहा है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का कार्यान्वयन 

एक महत्वपूर्णं कदम है। इससे सरकार छत्रवृति, पेंशन तथा मातृत्व 

लाभ जैसे सरकार् द्वारा प्रायोजित लाभो को लाभार्थियो के आधार् क्रमांक 

का उपयोग करके उनके खातो मे सीधे अतरित कर सकेगी । प्रत्यक्ष 

लाभ अंतरण प्रणाली यथासमय मजदूरी एवं खाद्ान तथा रसोई गैस 

पर् सन्सिडी भी कवर करेगी । इस प्रणाली से लीकेज मे कटौती करने, 

लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली मे लाने मे सहायता मिलेगी तथा इससे 

लक्षित लाभार्थियों को बेहतर रूप से लाभान्वित किया जा सकेगा। 

यह विशेषकर ग्रामीण sat मे हमारे गरीब से गरीब नागरिको को 

आधुनिक प्रौद्योगिकौ के उपयोग मे प्रधप्रदर्थक होगा। वर्तमान मे भारतीय 

अर्थव्यवस्था विकास की कम दर के दौर से गुजर रही है। चालू 

राजकोषीय वर्षं के प्रथमार्धं मे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 

5.4 प्रतिशत कौ वृद्धि हूर्द। यह पिले दशक के लगभग 8 प्रतिशत 

कौ ओसत दर से काफी कमह) विकास कौ धीमी दर वैश्विक तथा 

घरेलू कारको का मिला जुला परिणाम है। तथापि हमारी सरकार इस 

मंदी के लिए जिम्मेदार कारको से निपटने कं few प्रभावी कदम उठा 

रही Fl 

ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षत्र मे 3.7 प्रतिशत वृद्धि देखी 

गईं हे, जबकि दसवीं योजना मे कृषि कौ वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत et 

इस वर्षं अनियमित तथा कम वर्षा के बावजूद एसा अनुमान है कि 

250 मिलियन टने खाद्यान उत्पादन होगा। हमारी सरकार स्थायी समिति 

को सिफारिशो के प्राप्ते होने के बाद welts खाद्य सुरक्षा विधेयक 

का अधिनियम कर रही है। देश मे कोल्ड चेन (कोल्ड स्टोरेज Fr) 

aa को agar देने के लिए राष्ट्रीय कोल्ड स्टोरेज चेन विकास केन्द्र 

का गठन किया गया है। वर्षं 2012 मे 128 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन 

के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ 

है। Geet उत्पादन कं लिए गोदामों के निर्माण को सरकारी निजी 

भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत ager fea जा रहा है। 

हमारे सरकार का प्रतिष्ठित अग्रणी कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कठिन समय के दौरान रोजगार चाहने 

वाले लोगो को रोजगार प्रदान करके नई-नई उचाइयां छू रही है। वर्षं 

2011-12 के दौरान योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड परिवारों को 

रोजगार प्रदान किया गया। हमारी सरकार करा विचार 12 योजना 
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गे एक पिलियन आवासो के लक्ष्य के साथ सभी लघु एवं मंञ्लोले 

शहरों मे राजीव गांधी आवास योजना का विस्तार करना ह। 

सम्पूर्णस्वच्छता अभियान मे संशोधन कर इसे निर्मल भारत अभियान 

का रूप दिया गया है जिसका लक्ष्य वर्षं 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारो 

को स्वच्छता सुलभ कराना है। सरकार ने हाल में इंदिरा गांधी wets 

विधवा पेंशन योजना तथा इदिरा गाधी राष्ट्रीय विकलांगता पेशन योजना 

के अंतर्गत विधवा तथा विकलाग लाभार्थियो के लिए पशन कौ राशि 

200 रुपए से बढ्ाकर 300 रुपए प्रतिमाह कर दी St 80 वर्षं कौ 

उग्र होने पर दोनों योजना के लाभार्थी अब इंदिरा गधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था 

Wer योजना मँ चले जाते है जिसमे Se 500 eau प्रतिमाह पेंशन 

मिलती दै। अल्पसंख्यक समुदायो का शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित 

करने के लिए हमारी सरकार तीन oagh योजनाओं का कार्यान्वयन 

कर रही दै, जिसमे प्रत्येक योजना मे 30 प्रतिशत निधि छात्राओं के 

लिए नियम है। 31 दिसंबर, 2012-13 तक 55 लाख से अधिक छात्र 

को 880 करोड़ रुपए कौ राशि संवतरित की गई है। बच्चो के समग्र 

विकास के लिए सरकार ने बारहवीं योजना के 1,23580 करोड़ रुपए 

के समग्र परिव्यय के साथ एकौकृत बाल विकास योजना कौ पुनर्खमरचना 

करने तथा इसे सुदृढ बनाए जाने का अनुमोदन किया है। हमारी सरकार 

ने बच्चो का लैगिक अगराधों से सरक्षण अधिनियम का एक नया 

कानून बनाया है जिसमे इस प्रकार का अपराध करने वालो अथवा 

इन अपराधो को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा का प्रावधान 

किया गया ह मध्याहन भोजन योजना कार्यक्रम अभी 12 लाख से अधिक 

स्कूल मे लगभग 11 लाख बच्चों को कवर करता है। जनव्ररौ, 2013 

मे हमने ages पोलियो-वायरस के एके भी मामला सामने आए बिना 

दो वर्षं पूरा कर लिया है। जब से पोलियो उन्मूलन प्रयास आरंभ किए 

गए थे उसके बाद से यह देश मे सबसे लंबी पोलियो-मुक्त अवधि 

है। नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 

पिछले दो वर्षो मे सुदूर एवं अल्प-सेवा वाले जिलो में 200 से अधिक 

नर्सिंग विद्यालयों को स्वीकृत किया है । राष्ट्रीय एड्स नियत्रण कार्यक्रम 

को aan रूप से सफल कार्यक्रम कौ मान्यता दी गर्ह है। कार्यक्रम 

से पिते दशक मे वार्षिक नए एचआईवी सक्रमणो मे 57% से अधिक 

कौ कमी हुई है। वयस्क एच.आद.-वी कौ मौजुदगी वर्षं 2000 मेँ 

0.40% से घटकेर 0.24% हो गई Tl भारत वर्षं 2012-13 मे चावल 

का सनसे बड़ा निर्यातक हो गया है। 

हमारी सरकार ने नवी मुंबई, मोपा ओर कन्ूर के अलावा, केरल 

के अरनामुला मे ग्रीनफील्ड हवाई अड स्थापित करने कौ ' सेद्धातिक 

wy a मंजूरीदे दी है। राजीवे गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
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के अतर्गत, एक लाख से अधिकं गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण 

किया गया है। लगभग 2,85,000 गांवों का सघन रूप से विद्युतीकरण 

किया गया है ओर गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड से अधिक Ti 

मे बिजली के मुफ्त कनेकशन दिए गए $1 उचित नीतिगत निर्णय 

लेकर, हमारी सरकार आयातित तेल ओर गैस पर हमारी निर्भरता जो 

कि अभी हमारी जरूरते का 75% से अधिक है मे जरूरी कमी लाने 

का लक्ष्य कर रही है। दिसंनर, 2014 तक नेशनल ओंप्टिकल फाइबर 

Wah के ATM ढाई लाख ग्राम पचायतों को afests सुविधा से 

जोड़ा जाएगा। वामपंथी उग्रवादी हिंसा कौ घटनाओं में गिरावर आई 

हे। नक्सली fear मे मरने वालो कौ संख्या 2011 मे 611 से 2012 

मे 414 तक गिरी है। जम्मू ओर कश्मीर ओर पूर्वोत्तर मे सुरक्षा स्थिति 

काफी सुधार हआ है। जम्मू ओर कश्मीर घूमने जाने वाले पर्यटकों 

कौ संख्या 2011 मे 8.99 लाख से बढ़कर 2012 मे 12.37 लाख 

हो गई। 2011 की तुलना मे 2012 मे आतंकवादी घटनाओं मे मरने 

वाले की संख्या घटकर लगभग आधी हौ गई हे। 

हमारा सेनिक बल देश के विरुद्ध किसी भी खतरे से रक्षा कर 

पाने मे समर्थं है। हमारी सरकार सैनिक बल का आधुनिकौकरण ओर 

आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने ओर इसके aa को सुधारने के 

लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है! हमारी सरकार ने देश 

के नागरिको को यथासमय, सुविधापूर्वक ओर पारदर्शी तरीके से wae 

संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए पोसपोर्टं सेवा परियोजना 

को सफलतापूर्वक कार्यान्वितं किया है। 

हमारी सरकार विदेशों मे रह रहे भारतीयों के हितो ओर कल्याण 

को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह करिबद्ध है। सरकार ने, भारतीय 

प्रवासी कामगारों को बीमा कवर पेंशन तबा वापसी ओर Yar बचत 

के लाभ प्रदान करने के लिए मई, 2012 मे महात्मा गांधी प्रवासी 

सुरक्षा योजना को आरंभिक स्तर पर शुरू किया FI 

| म सरकार से मेरे राज्य से संबधित निम्नलिखिते faget पर विचार 

करने का अनुरोध करता दूः- । 

पूरा केरल गहन सूखे कौ चपेर मेँ है। केरल मे अप्रत्याशित सूखे 

के कारण खड़ी wad नष्ट हो गई Cl सूखे के परिणामस्वरूप 5800/ 

करोड़ रुपए कौ कृषि संबंधी हानि हुई है। केरल विद्युत as को राज्य 

` के कई बाधो मे पानी कौ कमी के कारण 1610/- करोड रुपए कौ 

हानि काः सामना करना. पड़ रहा Ti केरल के कई जिलों मे पीने 
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के पानी कौ बहुत कमी है। कई स्थानों पर बांध भी सूख mM FI 

केरल के अत्यंत गर्मी वाले जिलों के लिए पीने का पानी उपलब्धं 

कराने हेतु धनराशि खर्च को जानी चाहिए। अतः एसी मुश्किल परिस्थिति 

को पार करने हेतु एक विशेष केन्द्रीय वित्त पैकेज कौ मंजूरी दी जाए। 

केरल देश का AIA बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है। रबड़ 

के उत्पादन ओर उपयोग को बढ़ने के लिए कोल्लम मे रबड़ पाकं 

विकसित किया जाए। । 

केरल मे काजू कामगारों के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज 

कौ घोषणा कौ जानी afew! 

हमारे Asem जिनकी समुद्र मे मृत्यु दहो जाती है, जो हमलों 

ओर विपत्ति का शिकार हो जते है, उनके जीवन को बचाने के लिए 

एक व्यापक कानून. लागू किया जाना चाहिए। 

केरल के HTS के विकासं के लिए पूर्वं घोषित वित्तीय पैकेज 

को तत्काल कार्यान्वितं किया जाए्। 

एसे विद्छार्थियो के परिवारो के जो अत्यधिक aot A ga F, 

शैक्षिक ऋण. का व्याज माफ किया जाए। 

केरल को ओर अधिक चावल तथा गेहूं आबंरित किया जाए क्योकि 

वहां जन वितरण प्रणाली बहुत मजबूत ओर पारदर्शी है। - 

केरल मे आई आईटी स्थापित किया जाए। 

केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए) 

सामाजिक स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य द्वारा प्रगति के बावजुद रष्टय ` 

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को केरल 

तक बढ़ाया जानां चाहिए । 

` इन शब्द के साथ, म रष्टृपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव 
का दिल से समर्थन करता हू। 

(हिन्दी) ` 

“श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 

देश की दशा एवं दिशा का घोर अभाव है। Tafa जी के अभिभाषण 

मे साल भर सरकार क्या करने वाली है इसका लेखा-जोखा होता है। 

"भाषण सभा परल पर् गरखा Tat! 

»
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अभिभाषण मे सरकार द्वारा देश कौ समस्याओं को दूर करने हेतु किसी 

aa नीति का उल्लेख नही है। देश मे कमरतोड महंगाई बढ़े रही 

है, किन्तु इसकौ चित सरकार को नहीं Bi इस अभिभाषण मे बताया 

गया है कि सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण कर लिया गया है, WY 

यह नि्त्रण कैसा दै जिसमे महंगाई रूकने का नाम न्ह Awe 

ओर दिन-प्रतिदिन aed जा रही है। अभिभाषण में आर्थिक स्थिति 

पर राष्ट्रपति महोदय ने चिंता व्यक्त कौ है, परंतु इनं समस्याओं को 

किसने पैदा किया है ओर कौन इसके जिम्मेदार हँ, इसके लिए बहाना 

बताया गया हे कि aaa A जो मंदी है उसका असर भारत पर पड़ 

रहा है। एशिया के दूसरे देशो मेँ इसका प्रभाव क्यो नहीं पड़ रहा 

है सरकार अपनी अक्षमता को foo चाहती है। इस महगाई से देश 

की गरीबी ag रही है, परतु सरकार अभी भी गरीबी कम होने का 

दावा कर रही है। सरकार ने तीन साल पहले के आंकटँ का हवाला 

देते हुए इस संबंध मेँ बताया हे कि देश कौ गरीबी 2009-10 में 

29.8 प्रतिशत रह गई दै जो 2004-05 मे 37.2 प्रतिशत थी । यदि 

वर्तमान गरीबी के मानदंड के आधार पर एवं महंगाई के आधार पर् 

देखा जाये तो देश का गरीबी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा। 

सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय के भाषण मे जो वायदे किये जाति 

है उस पर सरकार गंभीर नहीं है। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति म्रहोदय द्वारा 

जो अभिभाषण दिया गया था उसमें से 100 दिनों का एजंडा पेश किया 

गया ओर ate facil को इन 100 दिनों पे पास होना था, लेकिन 

अभी तक कोई भी बिल wa नहीं हो सका। 

देश के विकास का पता आर्थिक विकास दर से लगता है। पूर्व 

म सरकार 8 फीसदी विकास दर् प्राप्त कर लेती थी ओर कभी-कभी 

10 प्रतिशत विकास दर भीप्राप्त कौ है। किन्तु इस वारं सरकार 4 

प्रतिशत विकास दर को भी प्राप्त नहीं कर सकौ। जिस दिन राष्ट्पति 

महोदय जी ने भाषण दिया उसी दिन देश का 300 से ज्यादा सेंसेक्स 

गिरा, भारतीय eae के मूल्य में गिरावट हुई । इस अभिभाषण मे कहा 

गया है कि देश मे महंगाई घरी है ओर नियंत्रण मेँ है । जबकि, आरबीआई 

कह रहा है कि भविष्य मेँ महंगाई ओर तेजी Ba के आसार FI 

अभिभाषण मे कहा गया है कि सरकार प्रयास कर रही टै कि 

मेन्युफैकचरिग क्षेत्र को agent इसकौ हिस्सेदारी 25 प्रतिशत कौ जायेगी 

ओर इससे दस करोड लोगो को रोजगार दिया जायेगा परतु आज 

aphasia क्षेत्र कौ जो हालत है वह, बहुत ही दयनीय है जिससे 

युवा वर्ग मे बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे लगता है कि राष्टूपति 

अभिभाषण के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसके कोई अच्छे परिणाम 

नहीं दिखते । 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यवाद प्रस्ताव 882 

देश के श्रमिक वर्ग मे जबरदस्त आक्रोश है। इसका कारण देश 

में श्रमिकों कौ दयनीय हालत दै । परंतु उसके कल्याण एवं उनकौ सुविधा 

के बारे मे राष्टृपति अपने भाषण मे मौन हँ । जिस दिन राष्ट्रपति महोदय 

भाषण दे रहे थे उसी दिन श्रमिक वर्ग अपने असंतोष को लेकर सडको 

पर् थे। जब तक् श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा तव तक देशं क 

विकास की बात करना समय कौ बर्बादी हे। किसानो कौ अनेकों 

ज्वलत समस्याएं है तथा उनकी कृषि संबंधी सुविधाएं जैसे बिजली, 

सिंचाई, खाद की समुचित आपूर्ति के बरे मेँ राष्टरपति महोदय जी 

ने कुछ नहीं कहा है जबकि, यही किसान देश के लिए खाद्यान पेदा 

कर रहा 2) आज किसानों को उनके कृषि लागत के बराबर फसल 

के दाम नहीं मिल पा रहे #1 जिससे आज देश का अधिकतर किसान 

कर्जमें दूना हुआ है ओर आत्महत्या करने पर मजबूर है । कृषि व्यवसाय 

घाटे का सौदा हो गया है ओर लोग कृषि व्यवसाय को seat चाहते 

=) भारत के किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है, पोटाश 

एवं फास्फोरेस के लिए लम्बी-लम्बी लाईन लगी होती Sl उर्वरक का 

बोरा जो वर्षं 2010 मे 500 रुपए मे मिलता था आज वह 1300 रूपप् 

का हो गया है ओर saat काला बाजारी जबरदस्त द्गस हो रही 

हे। परतु मंत्रालय इस संबंध में कछ नहीं कर पाया है। अभिभाषण 

H इस संबंध यें कुछ. नहीं बताया गया है कि खाद को किस तरह 

से किसानो को समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा । कृषि क्षत्र 

मे वित्त व्यवस्था समुचित ढंग से नही हो पारहीहै। आज भी किसान 

Geel से ऋण लेने को मजबूर St किसानों कौ दशा सुधारने के 

aay में अभिभाषण मे स्थान नहीं दिया है, जो खेदजनक है। 

बिजली का उत्पादन बढ़ने एवं बिजली सभी को पहुचाने कौ 

बात हर साल के राष्ट्पति अभिभाषण A कही जाती है। आज देश 

के अनेक विजली daa अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर् 

पा रहे Zl उनके संयंत्र महीनों से खराब पड़ रहते है जिसके कारण 

देश मेँ पर्याप्त संसाधन SA के Taye बिजली का उत्पादन माग 

के हिसाब से बहुत कम हो रहा है 1 परिणामस्वरूप कई क्षेत्रो मँ विजली 

आद धटे भी नहीं मिलपारही दै ओर देश के HE ad मे एवं 

ग्रामीण क्षेत्रो मे बिजली कौ कटौती कौ जा रही है। देश में बिजली 

कई अन्य चीजों से बनाई जा सकती ह जेसे सौर ऊर्जा से, पवनं 

ऊर्जा से एवं कूडा-करकट से परतु, इस दिशा में कार्य संतोषजनक 

नहीं है। देश में बिजली वितरण कार्य प्राईवेर कपनि्यो को दिया जा 

रहाहै जो देश की जनता का शोषण कर रही है ओर HUI रुपए 

का फायदा मिलने के बाद हरदो या तीन महीने मे बिजली कौ दर 

को ag देती है। अभिभाषण में इस समस्या के निदान के लिए कुछ 

नहीं बताया गया FI । 



883 Ted को अभिभाषण पर 

देश मे पुलिस व्यवस्था मे सुधार किये जाने की अति आवश्यकता 

el इसके बाद भी भाषण में इस विषय मे कुछ नहीं किया गया। 

देश मे कानून व्यवस्था कौ स्थिति चरमरा सी गई है ओर अपराध 

जिस तरह से ag रहे है उससे आम आदमी को जीवन असुरक्षित 

हो गया है। आये दिन बलात्कार की घटनां हो रही है, अपहरण हो 

@ है, पिले साल हर घंटे मँ चार हत्याएं ओर तीन बलात्कार हषं 

किसी भी देश. सरकार का मुख्य कर्तव्य कानून एवं व्यवस्था कायम 

करना है जिसमे सरकार पूरी तरह से असफल रही है। अभिभाषण 

म महिलाओं के प्रति अपराध. पर केवल चिंता व्यक्त करने से कुछ 

नहीं Oe बल्कि इसके लिए सकारात्मक काम करने कौ आवश्यकता 

है। देश मे अनेकों एेसे उदाहरण है कि महिला अपराध से पीडित 

लोगों को समाज मे बदनाम करने कौ कोशिश कौ जती है। अपराधियों 

को बचाने के लिए ओर दन अपराधौ को रोकने वाली पुलिस की 

लापरवाही के प्रति सरकार गंभीर नही है। दिसंबर, 2012 मे दिल्ली 

म जो बलात्कार कौ घटना हुई उसमें पुलिस कौ काफी भर्त्सना कौ 

गई । दूसरी ओर, गृह मंत्रालय एवं सरकार, पुलिस कमीश्नर ओर दोषी 

पुलिस उच्च पदाधिकारी को बचाने मे लगी रही! आज भी पुलिस 

का Tag जनहित मे नहीं है एवं लोग पुलिस के सामने जाने से स्ते 
ह .. 

राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषणं मे पाकिस्तान के साथ दोस्ती की 

बात का जिक्र किया गया है ओर उसमे मजलूती प्रदान करने पर जोर 

दिया गया है। परतु पाकिस्तान देश मे आतंक के माध्यम से अशांति 

पैदा कर रहा है ओर अनेकों बम विस्फोट मे उसके हाथ होने का 

साक्ष्य सरकार के पास है। सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वार भारतीय 

जवानों को मार कर उनके सिर विहिन लाश को भारत al fen जा 

रहा है] इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत करने कौ 

बात समञ्च मे नहीं आती है। यह खेद कौ बात हे कि जिस दिन 

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया उसी दिन दो बम विस्फोर 

से देश का हैदराबाद लहूलुहान हुआ जिसमे 16 से ज्यादा मौते हुई 

ओर 84 से ज्यादा घायल हुए । 

देश में 2009 के बाद की सरकार Mele कौ सरकार रही है 

जिसमे लाखो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किये गये, 2 जी स्पेक्टूम घोटाला, 

कोमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला Aided घोराला, अब हेलिर्कोप्टर 

घोटाला। ये तो मुख्य घोटाले है, छोटे-मोटे घोरालौ कौ तो भरमार 

है, जिनको जांच कौ घोषणा कौ गई । उसमे रिपोर्ट भी आ gat दहै 

ओर इन रिपोर्यो पर फिर कमेटी' का गठन किया गया ओर् उसके बाद 

भी सरकार कछ नहीं कर पा रही हे जिसके कारण भ्रष्टाचारियों के 

हौसले बुलन्द है। | 
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देश के व्यापारी वर्गं ओर उद्योगपति वर्गं भारत मे निवेश करने 

कौ बजाय विदेशों मे निवेश कर रहे है। देश मे 40 हजार करोड 

का निवेश करने का लक्ष्य था जिसमे से केवल 13854 करोड का 

निवेश ही सरकार हासिल कर पार्द दहै जो ona A A aS देश 

के Ge-de उद्योग, कुटीर उद्योग ओर लघु उद्योग बंद होने के कगार 

पर El इन छोटे ओर लघु उद्योगों मे रोजगार पैदा करने कौ ज्यादा 

संभावना होती है तथा काफी हद ` तक इससे उत्पादित वस्तुओं का 

निर्यात होता 31 gad ओर, विदेशी उद्योगो का हम स्वागत कर रहे 

है जिनका लाभ विदेशो मे जायेगा ! भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 

एक लाहृसेस के लिए अनेको एनञओसी तेने पडते है जिसमे बिना 

पैसे के एनओसी नहीं मिलता। | 

अभिभाषण में शहरो ये स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है जिसमे 

50 हजार से ज्यादा आबादी वाले इलाकों पे शहरी स्वास्थ्य मिशन 

कौ बात कही गर्ह है) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मे जो घपले ओर 

अनियमिततायं हो रही है उनसे सरकोर ने सीख नहीं ली है। आवश्यकता 

इस बात कौ है किं स्वास्थ्य मिशन पर बराबर. निगरानी रखी जाये 

अन्यथा सरकारी पैसा का दुरूपयोग होगा ओर इन स्वास्थ्य योजनाओं 

से जनता का उतना भला नहीं होगा जितना इन पर पैसा खर्च किया 

जायेगा | 
~ 

राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण मे बताया है कि आर्थिक चुनौतिरयो 

से पारपा लियादै ओर महगाईं मे कमी आई है ओर इसके संकेत 

भी मिलने लगे है। जबकि, आर्थिक चुनौतियां तो अब शुरू हुई ओर 

गलत नीतियों के परिणाम अने शुरू हो गये है। महंगाई रूकने कौ 

लात भी गल है। महगाई कौ रफ्तार अब ओर तेज हो गई है। सिलेंडरो 

कौ कौमत AeA, Veter कौ कौमत आये दिन बढ़ने से एवं हर महीने 

डीजल मे एक रुपए की बढ़ोतरी ओर रेलवे we एवं रेलवे यात्रा ` 

मे हुई वृद्धि से महंगाई कम हो जायेगी यह तो दिन मे चिरागं जलाने 

जेसा है ओर देश कौ जनता के साथ भयानक धोखा दै! सरकार ने 

राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान बताया हे कि सरकार तेल एवं गैस 

के आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य पर काम कर् रही रहै 

परंतु डीजल एवं Wea कौ कौमत खपत देश मे बहु रही है ओर 

इसका मूल्य भी साधारणतया हर महीने बढ़ जाता है। 

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : महामहिम राष्ट्रपति महोदय के 
अभिभाषण से भारत की जनता के कल्याण के कार्यो को गतिं मिली 

है। अभिभाषण A ग्रामीण, किसान, व्यापारी, दलित, मजदूर, युवा, 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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महिलां, अल्पसंख्यक एवं सभी आम आदमियों के हितो का ध्याने 

रखा गया है। अभिभाषण स्वागत योग्य है। सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक 

वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही । विकास दर वैश्विक एवं घरेलू कारणो से धीमी 

रही । काग्रेस सरकार मदी H कारणों से निपटने के कदम उठा रही 

Bl 

राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद कौ द्र 5.3 पर सीमित 

करते हए राजकोषीय सुटृदीकरण के लिए कार्य योजना स्वीकृतं कौ 

जा रही हे। सरकार की नीतियों से कृषकों के अथक प्रयास से GA 

` का रिका उत्पादन हुआ है। देश मे खाद्यान्नो कौ उपलब्धता कौ स्थिति 

संतोषञजनक है। 1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल 

खाद्यान 662 लाख रन था, जिसमे 307 लाख टन गहू ओर 353 

लाख टन चावल था। काग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 

को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है ओर इस Way मे संसदीय 

स्थायी समिति कौ सिफारिश प्राप्त हो गई FI 

ay 2011-12 मे गन्ना ओर कपास कौ रिकाड Year हुई हे । 

एकीकृत वाटरशोड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत FIT 29,296 करोड FIT 

का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्षं 2011-12 यै देश मे 128 

मिलियन टन दूध उत्पादनं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध 

उत्पादक देष बना हुआ रहै दूध कौ तेजी से aed मांग को पूरा 

केरने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 का अनुमोदन 

किया है जिससे वर्षं 2016-17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित 

राष्ट्रीय माग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हाल हीमे यूरिया के 

लिए ag निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्षं 2017 तक 

लगभग 100 लाख Wifes टन यूरिया कौ अतिरिक्तं उत्पादन क्षमता 

के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के aa में 

आत्मनिर्भर हो जाएगा। 

महात्मा गांधी रोजगार गारटी योजना के तहत वर्षं 2011-12 F 

इस योजना के तहत लगभग 5 करोड परिवारों को रोजगार उपलब्ध 

कराया गया। !“दृदिरा आवास योजना'' H तहत दी जाने वाली सहायता 

राशिमे arnt seat कौ है जिसके अंतर्गत मेदानी Sai में इसे 

प्रति इकाई रुपए 45,000 से ASR SIT 70,000 ओर वामपंथी उग्रवाद 

-प्रभावित क्षेत्रो सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रो में प्रति इकाई रुपए 48,500 

से बदाकर SW 75,000 कर दिया गया दै। 

शहरी स्थानीय निकायो मे क्षमता निर्माण प्रयासो को प्रोत्साहित 

करने के उदेश्य से सरकार ने अलग से रुपए 1000 HS कौ निधि 

के सृजन का निर्णय लिया है । ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना 
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तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रुपए 5000 

करोड है। कक्षा भ्वी ओर 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के 

छात्रौ के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजना शुरू कौ गई है, जिससे 

लगभग 40 लाख छत्रो के लाभान्वित होने कौ आशा है; सरकार ने 

देश मे महिलाओं कौ सुरक्षा बढ़ाने कं लिए अनेक प्रशासनिक उपायो 

का कार्यान्वयन भी शुरू कर् दिया है। वर्ष 2011-12 के दौरान जननी 

सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड से अधिक महिलाओं को लाभ 

पहुचाया गया। 

देश के विदेशी मुद्रा अर्जन मे पर्यटन aa का महत्वपूर्ण योगदान 

है जोकि वर्षं 2012 के दौरान अनुमानतः रुपए 94,487 करोड AW 

यह पिछले वर्षं से 21 प्रतिशत अधिक है। डेडिकेटेड we कोरिडोर 

परियोजना के अंतर्गत 1000 किलौमीरर से अधिक रेल मार्ग का निर्माण 

किया जाना प्रस्तावित है ओर 3000 किलोमीटर ag सडको का निर्माण 

अपेक्षित दै। 2900 किलोमीटर लबे राजमार्गो को प्रचालन, अनुरक्षण 

ओर अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। 

Ital योजना के दौरान 54.964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता 

मे वृद्धि की गई है। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को 
पूरा करने के लिए, इस योजना मेँ 88,537 मेगावार अतिरिक्त विद्युत 

क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

के तहत एक लाख से अधिक एसे गावो मे बिजली पहुचाई गई, लगभम 

2,85.000 Tal को सघन रूप से बिजली दी गई है ओर गरीबी रेखा 

से नीचै के 2 करोड से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनैक्शन 

दिए गए् है। विभिन नवीकरणीय ऊर्जा ddl से अधिष्ठापित क्षमता 

26,400 मेगावाट से अधिक है जोकि देश कौ कुल विद्युत उत्पाद क्षमता 

के 12 प्रतिशत से अधिक है। 

काग्रेस सरकार सांप्रदायिक शाति ओर सौहार्दं को fans के 

किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार 

वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपरने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 

ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है) बांग्लादेश, पाकिस्तान 

एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सडक बनाने 

एवं WIS लाइट के कार्य के अतिखति सरकार द्वारा भारत-बाग्लादेश 

एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्तं सीमा चौकियां बनाने 

का निर्णय भी लिया गया है। 

सरकार शासन मे अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ एवं 

जवाबदेही हेतु सुधारो के लिए प्रतिबद्ध है! नागरिक शिकायत निवारण 

अधिकार विधेयक ओर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित 

करने को प्राथमिकता देती SI 
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[ श्री रतन सिंह] 

सरकार सैनिकों ओर भूतपूर्वं सैनिको के कल्याण को सर्वाधिक 

महत्व देती 1 सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पशन 

मे वृद्धि करने ओर विसंगतियो को दूर करने के लिए महत्वपूर्णं कदम 

उठाए गए है । ofa एशिया एवं उत्तरी अप़़ीका मे संघर्षो ओर विवादो 

के शातिपूर्णं समाधान करने कं एसे प्रयासो का समर्थन Heal है क्योकि 

खाड़ी क्षेत्रो मे लगभग 60 लाख भारतीय रहते है ओर कार्य करते 

el 

भारत ने पिछले दो वर्षो के दौरान संयुक्त Wes सुरक्षा परिषद 

के अस्थायी सदस्य के रूप मे अत्ररष्टरीय शाति एवं सुरक्षा को बद्मवा 

देने के लिए परिषद के प्रयासो मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हे। 

, सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन कौ 

स्थापना कौ है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक 

दक्षता एवं प्रभावी ठग से चलाया जा सके। सरकार प्रवासी भारतीयों 

के हित एवं कल्याण को agar देने के लिए प्रतिबद्ध है। 

हमारा देश नाभिकौय ऊर्जा के क्षेत्र मँ निरेतर प्रगति कर रहा 

el नाभिकौय ऊर्जा gaat से बिजली के उत्पादन मे पिले वर्ष की 

तुलना में वर्षं 2011-12 मे लगभग 23 प्रतिशत की बदोतरी हुई है। 

राष्ट के रूपमे भारत का महत्वपूर्णं स्थान है क्योकि हमे एेसे 

उदार ओर बहुलवादी लोकतंत्र के रूप मे देखा जाता है जिसने अत्यंत 

विषम परिस्थितियों का सामना feat ओर उन पर विजय प्राप्त कौ। 

महामहिम Wega के इस जनकल्याणकारी, आम आदमी, 

किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक एवं देश की प्रगति व आर्थिक विकास 

के प्रतीक अभिभाषण कामँ पुरजोर समर्थन करता हूं एवं स्वागत करता 

Gl 

*oit राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : Tents जी के अभिभाषण पर 

प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर् भ अपने विचारं प्रकट 

करना चाहता हू। 15वीं लोकसभा के गठन के पश्चात राष्ट्पति जी 

का यह Waa अभिभाषण है। इससे पहले 2009 से 2012 तक के 

चार अभिभाषणो को एक बार पुनः मैने देखा है। मँ यह देखकर 

हैरान हू कि इन चार भाषणो मे इस संप्रभु संसद के माध्यम से सरकार 

ने कितने तथा Ha-Ha वायदे देश की जनता से किये ह। काश्च 

ये वादे पूरे हो जाते, इन वायदों का दस प्रतिशत ही क्रियान्वितं हो 

"भाषण सभा परल पर् खा गया।. 
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जाता तो भँ निश्चित ही कह सकता हू कि देश की आज जैसी दुरावस्था 

हे, वैसी नहीं होती। ` | 

राष्टरपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी योजनाए, 

अपने संकल्प देश की जनता के सामने रखती है, इन योजनां एवं 

संकल्पं के साथ केवल सरकार कौ विश्वसनीयता नहीं wet होती 

राष्टूपति पद कौ गरिमा भी जुडी होती है। घोषणाएं करना तथा फिर 

sé पूरा नहीं करना सरकार कौ विश्वसनीयता के साथ राष्टृपति पद 

की गरिमा कौ भी घटाता है। सरकार की कथनी एवं करनी के इस 

बहुत अधिक अंतरं का यह भी एक परिणाम दै कि राजनीतिक aa 

की साख जनता मे कम हो गईं है। मेरा निवेदन हे कि. सरकार इस 

बातें कौ चिता करे तथा 2009 से अब तक के अभिभाषण मे सरकार 

द्वारा किए गए वायदों का कितना प्रतिशत घोषित समय सीमा के अंदर 

अथवा sah बाद भी पूरा किया गया, इसकी समीक्षा करे तथा इस 

पर एक श्वेत पत्र अथवा विस्तृत विवरण wa संसद के सम्मुख प्रस्तुत 

करे। 

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली 

कौ चर्चाकौरहै। देश के वित्त मत्री महोदय ने काग्रेस कं मच से 

देश को यह बताया कि यह योजना गेम चेंजर {पासा पलटने वाली) 

fas होगी। इस गेम tee से उनका क्या तात्पर्य था। निश्चित ही 

एेसा बोलते समय उनकी निगाह मे लोक सभा के आगामी चुनाव थे। 

वे काग्रेस नेतृत्व को आश्वस्त कर रहे थे कि इस योजना के द्वारा 

हम बाजी पलर ch, निश्चित रूप से हारने वाले यूपीए गठबधन को 

विजयी बना देगे। योजना बनाते समय नजर जब देश कौ बजाय पार्टी 

के लाभ कौ ओर दहो तो योजना ठीक कैसे बनेगी। क्योकि चुनाव 

मे लभ at कौ जल्दी है इस कारण योजना को सफल करने के 

लिए आवश्यक बुनियादी <a एवं अनिवार्य तेत्र को तैयार नहीं किया 

गया तथा योजना लागू करने का निर्णय कर दिया। प्रारभिक अनुभव 

अच्छे नहीं ह तथा AS सदेह है कि इस योजना का लाभ अपेक्षित 

व्यक्ति तक पहुचेगा Ast आशका हे कि मनरेगां कौ तरह यह योजना 

भी भ्रष्टाचार से WI a हो जाये। । 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयके की चर्चा ga अभिभाषणमें भी 

है, गत वर्षं के अभिभाषण A भी थी। निगाह क्योकि चुनाव पर दै 

इसलिए मुञ्चे विश्वास टै कि यह विल इस जरूर संसद में प्रस्तुत दयो 

जायेगा। खाद्य सुरक्षा हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, 

यह उसे मिलना ही चाहिए Wg इस सुरक्षा को प्रदान करने वाले किसान 

की कितनी चिता यह सरकार कर रही है2 आज किसान परेशान है,
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आत्महत्या करने के लिए मजबूर है क्योकि उसे अपनी उपज का 

लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बदन 

से काम नर्ही चलेगा, वह मूल्य किसान को प्राप्त हो इसकौ व्यवस्था 

भी करनी पडेगी। जहां किसान रहता हे उन गावों की क्या स्थिति? 

आजादी के 65 वर्षं बाद भी गांवों मे मूलभूत सुविधाओं का अभाव 

है - बिजली, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का गांवों मे अभाव है। 

इन सब कारणों से किसान गांवों से पलायन कर रहा है। यदि गांव 

ओर किसान को केन्द्र मे रखकर Ge नही बनाई गई तो खाद्य 

सुरक्षा का अधिकार आम आदमी तक कैसे पहुचेगा ? अपनी मेहनत 

से किसान रिकं उत्पादन करता है। सरकार किसान का अभिनंदन 

तो करती है परंतु उसको मेहनत का उचित मूल्य उसे प्रदान नहीं करती । 

म पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आता Fl यह क्षेत्र गने का बडी 

मात्रा म उत्पादन करता है। गन्ना किसान कौ क्या स्थिति है? मिलें 

गन्ने का ठीक समय पर उठान नहीं करती, समय से भुगतान नहीं 

करती । मेरठ मंडल के गन्ना भुगतान कौ स्थिति यह हे कि किसानों 

द्वारा 15 दिन या उससे पहले मिलो पर डाले गए गन्ने का 800 करोड 

रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है। देश कौ सर्वोच्च अदालत 

फैसला करती है कि 15 दिन के बाद किए गए भुगतान पर मिलें 

किसानों को 15 प्रतिशत कौ दर से व्याज का भुगतान करे । क्या सर्वोच्च 

न्यायालय के इस आदेश का पालन हो रहा है। इस अदेश का चीनी 

मिलो से पालन कराने कौ जिम्मेदारी किसकी है? क्या असंगठित गरीब 

किसान स्वयं यह लडाई लड सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 

कौ अवमानना का चीनी मिलो को कोई भय नहीं है तथा इसी कारण 

गन्ना किसान का भुगतान धीरे-धीरे किश्तों मे अगले tee सीजन तक 

मिले करती रहती है । fase वर्षं ही, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन fea 

मे किसानों का बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे। 7 जून, 

7 जुलाई तथा 7 अगस्त, 2012 मे यह भुगतान होना था परतु इन 

अदेशो का भी पालन नहीं किया गया। किसान का इसी प्रकार a 

शोषण तथा SSA होता है। उसे उसकी उपज का भुगतान कई- कई 

महीनों बाद किश्तों म मिलता है, उसे व्याज मिलता नहीं पतु उसे 

व्याज देना पड़ता है। समय से बिल न चुकाने से उसकी बिजली काट 

दी जाती है। ऋण की fara समयसे न चुकाने पर प्रशासन द्वारा 

` उसकी आर.सी- काट दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता हैँ 

अन्नदाता अपमानित रहेगा तो खाद्य सुरक्षा कैसे होगी। आप सरकार 

को बताए कि वह इस अन्नदाता कौ चिता मे केवल कोरे वायदे 

पर वायदे न करे, उसके लिए जमीनी योजनाएं बनाएं । गांव तथा किसान 

को केन्द्र मे रखकर आर्थिक नियोजन करे तब खाद्य सुरक्षा भी होगी, 

देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक ) धन्यक्रदठ Wald 890 

जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन मे बहुत भ्रष्टाचार FI 

मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे है। समय सीमां का कोई ध्यान 

नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र मेरठ का इस संबध मे मै विशेष उल्लेख 

करू तो सारे शहर कौ सडक इस योजना को क्रियात्वित करने के 

लिए खोद दी गई है, उनकी ठीक से मरम्मत नहीं हो रही है। शहर 

मे जाम लगा रहता है, मेरठ मे एक सिरेसे दूसरे सिरे पर जाने में 

लोगों को del मशक्कत करनी पड़ती है। क्रियान्वयन मे असाधारण 

व आपराधिक दिलाई के परिणामस्वरूपं adam मिशन कौ अवधि 

बढ़ने के अलावा सरकार कं पास क्या रास्ता बचा था। अवधि मार्च 

2014 तक बढ़ा दी गर्ह है परतु इस योजना कौ कोई सोशल आडिरटिग 

की व्यवस्था नहीं है यह मिशन पुनर्निधारित समय सीमामे go a 

इसके लिए इसकी बारीकौ से निगरानी कौ जानी चाहिए सोशल आडिरिंग 

कौ व्यवस्था होनी चाहिएं इसके Baa मे मेरा एक ओर निवेदन है, 

इस योजना के द्वितीय चरण मे राष्ट्रीय राजधानी aa मे अने वाले 

प्रत्येक छोटे-बडे शहर को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एनसीआर 

बनाये जाने के उदेश्य को प्राप्त किया जा सके। 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषणमें एक ओर तो पथ विक्रेताओं के 

योगदान को मान्यता प्रदान करने के उदेश्य से पथ विक्रेता (जीविका 

संरक्षण ओर पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 को संसद मे प्रस्तुत 

करने की नात की जा रही है व्ही दूसरी ओर खुदरा व्यापार मे विदेशी 

निवेश की अनुमति देकर सरकार ने इन पटरी वालो कं रोजगार छीनने 

का इतजाम कर दिया है। संसद के मत शीतकालीन सत्र मे खुदरा 

व्यापार मे विदेशी निवेश पर हुई बहस तथा उस पर हुए मतदान का 

परिणाम मुञ्चे याद है। उस दिन कौ बहस को सारे देशने देखा है, 

संसद के बहुमत कौ राय खुदरा में विदेशी निवेश के खिलाफ थी 

परंतु मतदान में परिणाम पक्ष मे आया। tar कैसे हुआ, मै इस बहस 

मे नहीं पड़ना चाहता परंतु इस प्रकार के दूरगामी परिणाम वाले निर्णयो 

को यदि सर्वानुमति से किया जाना संभव नहीं है तो लगभग सर्वानुमति 

से दही इन निर्णयो को किया जाना चाहिए, अन्यथा इन निर्णयो कौ 

निरंतरता के संबंध A दुनिया मे सदेह बना रहता है जो अर्थव्यवस्था 

के लिए हितकर wet FI 

अत मे एक विषय कौ मँ ओर चर्चा करना चाहता G1 राष्टूपति 

जी हारा दिनांक 12 मार्च, 2012 को दिए गए अभिभाषण मे आर्ईरी 

Bsa के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया 

गया था। दस बार के अभिभाषण मे आईटी सोपफटवेयर कौ क्षमता 

तथा उपलब्धियों का तो उल्लेख है परंतु आई.टी हाडवियर का कहीं 

ae जिक्र नहीं है। इससे एक बात तो यह सिद्ध होती दै कि सरकार
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[श्री राजेन्द्र अग्रवाल] ` 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किए गए वायदों के प्रति कतई गंभीर 

नहीं है, जिसके विषय मेँ रमन प्रारंभ में ही अपनी चिंता व्यक्त at 

हे। दूसरेआई.टी आईटी मे ada के aa मे हम लगभग पूरी तरह 

आयात पर निर्भर है, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते 
है उनके सारे TH विदेश से अते है। केवल मोबाइल फोनों मेही 

नहीं, हाईवेयर के अन्य सभी उपकरणों मेँ चीन का लगभग एकाधिकार 

बनता जा रहा है। मैने पिछले at भी इस विषय पर चिता व्यक्त 

कौ थी परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बहुत 

गंभीर विषय है तथा मेरा सरकार से अग्रह रै कि आर्ह्टीमें dar 

उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले ta उत्पादनकर्ताओं को सरकार 

प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करै ताकि हमारा देश भी आई.टी हाईडवेयर 

के उत्पादन के aa म आत्मनिर्भर हो सके। 

“श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : आज हमरे देश के 
समक्ष सबसे बड़ी समस्या महंगाई व भ्रष्टाचार की है। महंगाई का 

तीत्रगति से Feat अत्यंत चिंता कां विषय है। महंगाई के कारण भारतीय 

अर्थव्यवस्था गहरे संकर में हे। बेरोजगारी के साथ-साथ विकास दर 

गिरती जारहीदहै। 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे Wen, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार 

के लिए कोई ठेस योजना बनाये जाने का जिक्र तक नहीं किया गया। 

सभी जटिल मुद से आख qe लेने बाला अभिभाषण दिया गया। आज 

सारा देश महगाई कौ मार AA रहा है ओर अभिभाषण मे इससे निकलने 

हेतु कोई जिक्र किया गया । महंगाई के कारण गरीब आदमी कौ स्थिति 

 अत्यत दयनीय हो गई है। 

यह अभिभाषण केवल एक चुनावी अभिभाषण था। देश के विकासं 

के लिए दस्मे किसी बड़ी योजना कौ घोषणा नहीं कौ गई। महंगाई 

का FST रुपए कौ कौमत का गिरना देश कं लिए अत्यंत खतरनाक 

है। भारत एक कृषि प्रधान देश हे ओर जिस देश के किसान आत्महत्या 

करते हौ बडे ही आश्चर्य ओर दुख की बात है। इस अभिभाषण में 

किसानो के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई । किसान आत्महत्या पर 

आत्महत्या कर रहे है ओर किसानों कं लिए कोई ठोस नीति कौ घोषणा 

नहीं कौ mg) यदि किसानों के लिए कोई योजना बनाई भी जाती 

हे तो उसमे भारी अनियमितताएं देखने मे आती ह । जहां एकं देश 

इंटरनेट ओर मोबाइल Ba उपकरणों का प्रयोग कर संचार माध्यम 

"भाषण सभा परल पर् रखा Ta! 

6 मार्च, 2013 धन्यक्रद प्रस्तके . 892 

से मजबूत हो रहा है वहां आज भी किसानों का उसकी उपज का 

सही मूल्य नही मिल पाता है, यह बडी चिता कौ बात है। 

दिशादहीन नीति के कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काला 

धन ओर उस पर बड-बदे घोटाले जो देश को खोखला करने में 

लये Sl इन्हं दूर करने हेतु अभिभाषण मे कोई जिक्र नहीं किया गया 

ral 

देश का करोड रुपया काले धन A रूपमे विदेशी sai में 

जमा है। उसकी वापसी कं लिए किसी ठोस योजना का जिक्र अभिभाषण 

गे नहीं किया गया 31 - 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे सभी महत्वहीन कार्यक्रमों की चर्चा 

की गई हे। खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं 

के अलावा यह अभिभाषण मात्र werd है। 

आम आदमी के लिए इसमे कुछ भी नहीं am अभिभाषण में 

कृषि क्षेत्र, ओद्योगिक aa के विकास के लिए किसी योजना का कोई 

जिक्र नहीं । भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए 

जाएगे, कोह जिक्र नहीं । 

देश कौ आम जनता इस उम्मीद मे थी कि राष्ट्रपति जी aes, 

भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने हेतु किसी ठेस नीति कौ घोषणा करेगे, 

कितु जनता को निराश होना TST! 

सरकार अनाज भंडारण कर् श्रेय लूटाना चाहती है, जबकि इसका 

सारा श्रेय किसानो को जाता है मेहनत किसान करता है ओर वाहवाही 

सरकार Fed है। मनरेगा को भ्रष्टाचार रूपी दलदल से निकालने के 

लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। 

(अनुवाद । | 

‘sit एस. सेम्मलई (सलेम) : संसद को राष्ट्रपति का संबोधन 

भाषणं एक afte परपरा है ओर इसमे सामान्यत वह कार्य विधि 

बताई जाती है जिसका सरकार आगे अनुसरण करने वाली होती FI 

तथापि राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार कैलिनेर मंत्री के रूपमे अंतिम 

भाषण के बाद, राष्ट्रपति के रूप में संसद मे उनके प्रथम संबोधन 

से कोड आशा नहीं जगी है ओर हमारी उम्मीद पर तुषारापात BT 

है। सरकार ने बीते वर्षं के दौरान जो कियान तो बह शानदार था 

ओर न उत्साह जनक। सरकार आगामी वर्ष में क्या करने वाली है 

*"भाषण सभा पटल पर् रखा TAT!
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उसको पूर्णं जानकारी नहीं है क्योकि woofs के अभिभाषण मेँ उसपर् 

प्रकाश नहीं डाला गया FI | 

मुञ्चे कभी यह आशा नही थी कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जैसे | 

एक विद्वान सक्षम तथा सक्षम प्रशासन केन्द्रीय क्रैविनेर द्वारा पारित 

भाषण को पगे । इसके स्थान पर, भाषण मेँ सरकार की नीति के ` 
ae को विशिष्टताओं के day मे विस्तृत संकेत दिए जाने चाहिए 

थे। Fa विचार है कि उन्होने यह कार्य वित्त मंत्री पर छोड दिया है। 

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार कौ उपलब्धिर्यो कौ प्रशंसा से भरा 

हुआ है। परंतु यह क्या पाने मँ असफल रही उसका भाषण मे कही 

कोई उल्लेख नहीं है। 

11 वीं योजना में विद्युत उत्पादन योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य ` 

से कम धा। एेसा क्यो हुम, हम लक्ष्य क्यो नहीं प्राप्त कर सके? 

मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति के भाषण मे कम से कम संक्षेप मे इस 

पहलू कौ समीक्षा कौ जानी चाहिए थी। अपनी पीठ खुद थपथपाने 

का कोई लाभ नहीं है। भाषण मे सरकार की उपलब्धियों कौ <i 

waa के अतिरिक्त, उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चादिश् 

जिनमें हम असफल रहे रै, संभव हो तो यह बताया जाए कि हम. 

क्यो असफल हृए् EI 

Wa उम्मीद थी कि रष्टरूपति के भाषण में राष्ट्रीय ener चीमा 

योजना के तहत लाभार्थियों कौ कवरेज बढ़ाने का संकेत दिया जाएगा। | 

परंतु कोई घोषणा नहीं कौ गई 1 हथकरघा क्षेत्र को रियायती ऋण दिया 

` जाना तथा 10 लाख हथकरघा बुनकरौ को लाभ प्रदान करना स्वागत 

योग्य कदम है। पस्तु मै महसूस करता हूं रियायती ऋण से हथकरघा 

कापगारौ के केवल एक we वर्म को लाभ मिलेगा मै केन्द्र से अनुरोध 

करता हू कि ओर अधिक संख्या मै हथकरघा कामगौ को कवर 

ae के लिए योजना को विस्तार किया जाए। 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्योगो का जीडीपी मे अशदान बहुत 

कम Si परन्तु यह इस तथ्य के कारण है। कि सरकार से आवश्यक 

सहायता नहीं मिल पा रही ओर बैक एमएमएमई क्षेत्र को ऋण सुविधाएं 

देने मे उदार न्हीहेजो कि इस aa कौ धीमी वृद्धिका मुख्य कारण 

el Wat उम्मीद थी कि भाषण मे इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। 

परंतु दुर्भाग्यवश इस मुदे पर कोई बात नहीं की गई। 

समर्पित we ater परियोजना अभी भी दूर का सपना यद्यपि 

इस मुदे पर अत्यधिक उम्मीद लगी हुई है। चूकि विकास कार्य को 

सरकारे ही अगे बाती है अत मेरा सरकार से अनुरोध & कि इस 
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कार्य at शीघ्रता से किया जाए ओर सरकार तथा रेलवे से मेरा अनुरोध 

है कि वह दक्षिणी क्षत्र कौ ओर ध्यान दे। 

इस dau मेँ मजबूर होकर केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित 

` करता हू कि अरवनं लाइवली es मिशन (शहरी आजीविका मिशन) 

. क्रो -अभी. तक अतिम रूप नहीं दिया गया है। तमिलनाडु मे शहरी 

गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। हमने प्रतीक्षा कौ ओर आशा कौ 
. थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण मे अरबन लाइवलीहुड मिशन का उल्लेख 

किया जाएगा। परंतु इसका को उल्लेख नहीं किया गया है। 

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण को गेम Sa माना जाता है | तमिलनाडु 

कौ माननीय मुख्यमंत्री पुची थलाइवी अम्मा ने जो कटा मँ उसे उदु 
करता Eh नकदी अंतरण प्रणाली पीडीएस तथा उर्वरक राजसहायता 

जैसी कुक योजनाओं के लिए काम नही करेगी। यह जैसा कि मेर 

नेता ने कहा Sa किं Se सरकार अपनी जिम्मेदारी त्यागने कौ 

कोशिश कर रही है ओर उपलब्धता के वास्तविक मुदे को हल करने 

के स्थान पर. केवल पैसा पंक रही है।'' 

यह अभिभाषण लोगो कौ उम्मीद को पूरा करने में असफल रहा 

है ओर इसमे कोई प्रशंसनीय घोषणा नहीं कौ गई है। इसमे Graal 

वादो वाले खाली शब्दौ के सिवा He नहीं है। तथापि Wa आशा 

है कि आने वाले दिनो मे यूपीए् सरकार ^“ आम arent!’ कौ आवाज 

सुनेगी ओर तीव्र आर्थिक ओर समेकित विकास के लिए नीतियां तैयार 

करेगी | । 

“श्री सी. राजेन्द्रन (a दक्षिण) : माननीय wecafs जी द्वारा 

संसद के दोनों सदनं को 21 फरवरी 2013 कों दिए गए अभिभाषण 

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के day मे मै अपने विचार प्रकट 

करना चाहूगा। 

सर्वप्रथम यह बहुत निरशाजनक है कि राष्टूपति के अभिभाषण 

से अधिक उत्साह उत्पन नहीं हुमा क्योकि लोग अपने दैनिक जीवन 

मे आवश्यक वस्तुओं कौ मृल्यवृद्धि, पटोल ओर डीजल के मूल्य मे 

मासिक वृद्धि सरकार की वर्तमान डी कन्दल at नीति तथा अन्य 

कारणो से बहुत सारी समस्याएं Hed TI 

राष्ट्रपति के अभिभाषण मे इनमे से किसी भी समस्या का उल्लेख 

नहीं किया गया। सरकार उनसे निपटने मे बुरी तरह असफल रही है। 

"भाषण सभा पटल पर् गरखा गया।
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[श्री सी. wre) 

अभिभाषण फे आरंभ में ही सरकार प्रत्यक्ष नकद अन्तरण योजना 

(डायरेक्ट कैश TAR) Wy इसका कार्यान्वयन आधार कार्ड कं 

माध्यम से किया जाएगा जो अभी अधिकांशं नागरिको को नहीं दिए 

गए Sl वे लोग भी जिन्हौने एक वर्षं से अधिकं पूर्वे पंजीकरण कराया 

है उन काडं नहँ दिए गए है। सरकार सभी नागरिको के लिए पंजीकरण 

प्रक्रिया को कब पूरा करेगी ओर कब यह योजनां वास्तविक रूप से 

कार्यान्वित होगी ? | 

अभिभाषण मे स्वीकार किया गया है क मुदरास्फोति अभी भी एक 

समस्या बनी हई है। daa ओर डीजल के मूल्य, पर एक सही नीति 
केन होने से मुद्रास्फीति सरकार के लिए निश्चय दही समस्या बनी. 

रहेगी ओर इससे आवश्यक वस्तुओं के कुल मूल्य में वृद्धि होगी । आज 

पूरे देशम ad a ta zi 

यद्यपि हमारे किसानों कौ Het मेहनत के कारण अनाज का उत्पादन .. 

काफी अधिक gan तथापि, ऋण के ae, बिजली ओर पानी कौ 

कमी के कारण कई किसानों द्वारा आत्महत्या करने कौ समस्या कृषि 

aa मे आसन हो गई है। सिंचाई ओर पीने के लिए पानी कौ लगातार 

कमी लोगों को डरा रही है। 

यहां मँ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडु कौ माननीय . 

मुख्यमंत्री के काफी अनुनय-विनय ओर भारत क उच्चतम न्यायालय 

के निदेशो के नाद कावेरी नदी जल अधिकरण को राजपत्र मे. 

अधिसूचित किए जाने. के कारण हम प्रसन है। .अब, केन्द्र को 
सुनिश्चित करने है कि यह निर्णय सही मायनों मे कार्यान्वित किया 

जाए ओर तमिलनाडु को ` कावेरी नदी का 419 दीएमसी -फौर पानी . 

आबरित किया जाए। ` 

बिजली की कमी अभी तक भी चिंता का कारणः बनी हयी है। 

हालांकि, तमिलनाडु में बिजली कौ स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन ` 

अभी भी कमी है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, डँ अम्मा ने माननीय. 

प्रधानमंत्री को, बिजली के संकट से पार पाने के लिए तमिलनाडु को 

1000 मेगावाट कौ अधिक बिजली आवंटित करने के लिए कई पत्र 

लिखे, लेकिन विद्युत कोरिडोर मुद को यहां उद्धत करते हुए हमे कोई 

जवान नहीं मिला। अतः इस कोरिडोर कौ समस्या से उबरने के लिप्, 

मै सरकार से अनुरोध करता हू कि कम से कम एक अतरिक व्यवस्था 

के रूप में तमिलनाड् मे आंतरिक उपयोग करने के लिए बिजली आबटित 

की जा सकती है। 
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अब श्रीलंकाई जातीय संकट कौ बात करते है, अद्यतन मीडिया 

fae दर्शाती है कि किस प्रकार प्रभाकरण का 12 वर्ष का मासूम 

बेटा श्रीलंकाई सेना द्वारा मारा गया है। जसा कि तमिलनाडु कौ मुख्यमत्री 

द्वारा मांग कौ गई है, भारत सरकार को जिनेवा मे संयुक्त राष्ट 
मानवाधिकार परिषद् में श्रीलंकाई सरकार के इस क्रूर कार्य की निंदा 

करते हुए अगले महीने आने वाले प्रस्ताव का समर्थन करनां चाहिए ` 

ताकि उस देश पर आर्थिक प्रतिबध लगाया जा सके। 

श्रीलंकाई नौ सेना द्वारा. तमिल मह्य पर हमला अभी भी जारी 

21 इस समस्या का एकमात्र समाधान कच्चाथीवु द्वीप को वापस प्राप्त 

करना है। भँ भारते सरकार से इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने करने 

के लिए आंवश्यक कदम उठाए जाने का अनुरोध करता FI 

आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में, हाल ही मे हैदराबाद मे ` 

बम -धमाके हुए थे ओर परिणामतः अन्य wedi मे भी aed जारी 

कर दिया गया, उनमें से एक तमिलनाडु का कोयम्बटूर् शहर भी आ। 

तमिलनाडु सरकार माननीय डो अम्मा के सक्षम नेतृत्व मे पुलिस बल 

का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन, इसके 

लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्र सरकार से पर्याप्त निधियों कौ 

आवश्यकता है। राज्य से लगातार किए जा रहे अनुरोध की सुनवाई 

नहीं हो रही ओर पर्याप्त निधियां नहीं प्रदान कौ जा रही। 

भ्रष्टाचार के नारे मेँ कहना VSN, हम अब तक 2 जी, सीडन्ल्यूजी, 

कोयला लोक आबंटन ओर अभी-अभी अगस्ता Seats चपर घोटाला 

देख चुके है। काफौ बडी मात्रा मे काला. धन कर अपवचन के रूप 

मे मे विदेश मे जमा किया गया है। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण मे, इनमे से किसी भी बात का उल्लेख 

aa है। इस मांग के .साथ कि सरकार् इन चीजों पर लोगों के हितो 

को ध्यान मेँ रखकर विचार करे, मँ यहां. अपनी बात समाप्त. करता 

ह् 

 श्श्री के. सुगुमार (tear) : राष्टूपति जी के अभिभाषण A 

विकास कार्यक्रमों के नारे मे कोई उल्लेख नहीं है। गरीब लोग मूल्यवृद्धि 

से बुरी तरह प्रभावित रै! उनके कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं 

है। देश के we भागों में सूखे जैसी स्थिति है। देश के कई जिलों 

मं लोग बुरी तरह से प्रभावित है। oof मे <a किसानों कौ मदद 

के लिए कोई योजना नहीं है जबकि कृषि तुरी तरह प्रभावित है। केन्द्र 

सरकार को ta प्रभावित किसानो के रष्टरीयकृत तथा सहकारी sal 

“मूलतः तमिल मे सभा पटल पर रखे गए भषण के उग्रेजी अनुवाद 
का हिदी रुपांतर। |
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से लिए गए् ऋणो को माफ कर देना चाहिए कोयम्बटूर जिले मे, 

नारियल उगाने वाले किसान उनके उत्पादित माल की सही कौमत न 

मिलने के कारण प्रभावित हुए SI बाजार मे नारियल की कोपरा किस्म 

की कीमत 70 रुपए से घटकर 42 रुपए हो गई है। 

कृषि कामगारौ के दैनिक वेतन मे उर्वरको ओर अन्य कौटनाशको 

कौ कीमत में वृद्धि को देखते eu कोपरा किस्म के लिए वर्तमान 

मूल्य vate नहीं है। माननीय कृषि मंत्री के कई बार ध्यान मे लाने 

के बावजूद कोपर किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मे कोई AeA 

नहीं कौ गई। वर्तमान मे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 51.40 रुपए 

Sl माननीय कृषि मंत्री ने इसका मूल्य 60 रुपए तके बढाने का आश्वासन 

दिया था लेकिन अभी तक केवल 1.50 रुपए aera गया है। इसलिए, 

इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए् तक बढ़ाया जाना चाहिए्। कावेरी. 

नदी मे कर्नाटक द्वारा पानी न Sle जाने के कारण कावेरी उल्टा का 

इलाका नुरी तरह प्रभावित हुआ है। Seal इलाके के कृषक आर्थिक 

रूप से प्रभावित हुए Si उनकी धान कौ फसलें नष्ट हो गई । 

afters कौ माननीय मुख्यमत्री GUS थलाईवी अम्मा ने Seat 

इलाके के किसानो को 15000/- रुपए प्रति एकड् के हिसाब से मुआवजा 

देने का एलान किया FI 

माननीय मुख्यमत्री पुराची थलाईवी अम्मा ने मनरेगा योजना के 

अंतर्गत कार्य दिवस 100 से aera 150 कर दिए FI इस Gay 

मे, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के लिए पर्याप्त निधियां आबरित 

करनी चाहिए | 

वर्ष 2006-2011 कं नीच तमिलनादु राज्य मे पूर्वं द्रमुक नेतृत्व 

वाली सरकार की गलत नीतियों के कारण, राज्य बिजली कौ भारी 

कमी का सामना कर रहा है। कृषि, करई उद्योग ओर आम लोगों का 

रोजमर्या का जीवन बहुत प्रभावित हुः है1 तमिलनाडु के लोगो कौ 

सहायता के लिए, तमिलनाडु के साथ-साथ तमिलनाडु के कुडानकुलम 

परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली पूरी तरह से राज्य 

को मिलनी चाहिए । मै केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के लोगो के जीवन 

को बचाने के लिए उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता FI गत 

दो वर्षो से, केन्द्र सरकार तमिलनाडु कौ माननीय मुख्य मत्री पुराची 

थलाईवी अम्मा द्वारा कौ गर्ह किसी भी मांग कौ नही मान रही हे। 

Sz सरकार लगातार राज्य कौ मांगों को ae रही है ओर सौतेला 

व्यवहार कर रही दै। अतः FHA सरकार से आग्रह करतादहू कि 

वह afters के लिए पर्याप्त निधियां, बिजली, मिदट्री का तेल आबरित 

करे। 

15 IST, 1934 (शक) “RIN प्रस्ताव 898 

( हिन्दी) 

“stadt पाला राज्य लक्ष्मी sie (टिहरी गढ़वाल) : मै राष्ट्रपति 

के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहती | 

देश मे लगातार महंगाई बढ़ रही है। पिछले कई वर्षो लगभग प्रत्येक 

सत्र मे महंगाई पर पहले दिन ही किसी नं किसी नियम के तहत चर्चा 

होती आ रही हे, लेकिन महंगाई घटने कौ जगह लगातार बढ़ रही 

है । चावल, गेहूं, दाल, आटा कौ Hind आसमान छू रही है। पेटरलियम 

पदार्थो की कीमतों, मे विशेषकर टीजल तथा रसोई गेस के मूल्यों 
में, वृद्धि के कारण आम जनता A भारी आक्रोश व्याप्त है। विशेष 

रूप से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड मे रसोई गेस तथा डीजल के मूल्यों 

मेँ वुद्धि से लोगो का जीवन ओर कठिन हो गया है। उत्तराखंड के 

सीमावर्ती जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली तथा देहरादून मेँ जनता 

को कई-कई दिनों से रसोई गैस नहीं मिल रही है, सिर पर सिलेंडर 

लिए लोग गैस wisi पर जाते है ओर पुर दिन लाइन में रहने के 

बाद गैस नही मिलती है। vars मेँ लोग खाना बनाने के लिए जंगल 

की लकड़ी कार रहे रहै, जिसकं कारण जंगल कट रहे Ti महगाई 

के कारण गरीब लोगों कौ जिंदगी काफी मश्किल हो गई है। गरीब 

परिवारों को अपने परिवार का लालन-पालन करने में aga कठिनाई 

हो रही है। एनडीए सरकार के समय मा. श्री अटल बिहारी वाजपेयी 

जी ने ऋषिकेश मे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने कौ 

घोषणा कौ थी ताकि पाड के गरौब लोगों को अच्छा ओर सस्ता 

इलाज मिल सके। इस संस्थान को दो वर्ष के भीतर बनकर तैयार 

होना था लेकिन अब तक 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी संस्थान 

आरंभ नही हयो सका रै। जिसके कारण पहाड़ों के गरीब लोगो को 

निजी अस्पतालों मे जाना पडता है जहां गरीब लोगों का शोषण हो 

रहा है लोगो को लूटा जा रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है 

कि उत्तराखंड राज्य के लोगो को अच्छ इलाज सुनिश्चित करने कं 

लिए ऋषिकेश मे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कौ शाखा शीघ्र 

आरंभ की जाये। उत्तराखंड राज्य का गठन पाद Aa की समस्याओं 
को ध्यान मेँ रखते हए किया गया था ताकि इसे पहाड़ी राज्य का 

तेजी से विकास हो सके। उत्तराखंड कौ सीमा चीन से मिलती Fi 

चीन अपने सीमावतीं राज्यों मे सडको ओर अन्य विकास कार्यो को 

बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड विकास के मामले मे 

` बहुत frost हुआ है। एनडीए सरकार के समय उत्तराखंड को विशेष 

राज्य का दर्जा मिला, लेकिन केन्द्र कौ काग्रेस सरकार ने विशेष राज्य 

के दर्जे को समय से पहले ही समाप्त कर दिया । जबकि पहाड़ी ओर 

"भाषण सभा परल पर् रखा गया]
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{श्रीमती मालाः राज्य लक्मी शाह] वि 

सीमावततीं राज्य होने के नति केन्द्र सरकार को यहां के विकास के 

लिए विशेष योजना बनानी चाहिए, ताकि राज्य के लोगों को रोजगार ` ` 

मिल सके। केन्द्रं सरकार पहाड़ी राज्य की ओर ध्यान नहींदे रही 

है। पहाड़ मे aed ea ह, रष्टय राजमार्गो कौ हालत बहुत ` 
ही खरान है, विशेष wea राजमार्ग संख्या 24 ऋषिकेश-रिहरी तथा ` 

उत्तरकाशी जो जुलाई-अगस्त, 2012 मे बारिश के समय जगह-जगह 

ze गयी थी, उसे अब तकं भी दीक नहीं किया गया है। 

ऋषिकेशं-टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग षर पैदल चलना भी कठिनं है। 

जिसके कारण टिहरी के लोगों को आने-जाने मे भारी कचिनार्ईयो का ` 

सामना करना पड़ रहा है। यहां पर तीर्थयान्नियो का जमावड़ा लगा, 

रहता है। तीर्थयात्रियो कौ संख्या लगातार नदृ. रही है, यहां खूबसूरत . 
पहाडियो के साथ ही प्रकृति कौ अनुपम धरोहर देखने कं लिए पर्यटक .. ` 

लगातार आते रहते रहै, लेकिन -सडके were रै। . 

टिहरी मे बांध नने से तेजी से विकास तो हुआ है, लेकिन बांध a 

बनने के कारण सैकड़ गांव विस्थापित. हो गये। पुरा शहर Ss गया।. | 

ait बनने से प्रतापनगर क्षेत्र कौ. जनता को बहुत परेशानी sort) 

पड़ रही है। प्रतापनगर aa मेँ Sai गांव पूरे feet : जनपद से कर 
गये है, इस क्षेत्र के रेका पट्टी तथा धारमंडल चट्टी Awe वाले 

पुल तथा ash. पानी मे दूब गये। इस aa Hh सँकड़ौ गांवों को 

जाने के लिए एकं मात्रे पुल पीपल- डाली मेँ एक ञ्ूला -पुल बनाया ` 
गया था जहां से केवल He वाहन हीः जा सकते है । वह पुंल भी 

खस्ता हालत मे है। डोगरा-चांठी पर एक ya का निर्माण पिछले 

5-6 वर्षो से धीमी गति से चल रहा हे, जिसकं बनने से कुछ सविधा , . , 

प्रतापनगर तहसील के लोगों को fied, लैकिन इसं पुल को पूरा ` ` (अयुकदा 

होने मे अभी सालो लगने हैँ feed से प्रताप नगर, रजाखेत तथा धनश्चाली 

कौ तरफ जाने वाले लोगों को डैम के ऊपर से जाने कौ सुविधा 

नहीं है, विशेषकर feed वासियों को डैम के ऊपर से आवागमन का 

हक नही दिया जा रहा है। सुरक्षा का बहाना बनाया जाता 81 जबकि 

WES नागल के ऊपर से आवाजाही खुली हुई है! ata को पार 

करने के लिए 15 कि.मी. का लम्बा पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता 

है। इसमे लगभग एक घंटे का समय लगता है। इसलिए मेरी केन्द्र 

सरकार से माग रहै कि टिहरी कौ जनताको Sa के ऊपर आने जाने 

की सविधा दी जाये। इसी प्रकार दील के चारो ओर लोगों कौ सुरक्षा 

. के लिए दीवार या तारं लगायै जाय तथा टिहरी बाध परियोजना से 

नाध प्रभावित भागीरथी घाटी एवं भिलंगना घाटी के आंशिक रूप से 

दूब क्षेत्र गांवों को विस्थापित किया जाये ओर भूमि, भवेन आदि का 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्ताव. 900 

मुआवजा दिया जाये ओर भिलंगना घाटी के गांवों -के पुनर्वास के लिए 

. आवश्यक कदम saa जायें । 

हमारा पड़ोसी देश चीन ने सीमा तक अपनी रेल ai का 

जाल बिद्या है, लेकिन भारत सरकार के रेल मंत्री की asa A 

॥ उत्तराखंड मे रेल के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के ` ` 

` तीन मैदानी जिल को steer दस पर्वतीय जिलौ म आज भी हजारों 

लोगो ने रेलगाड़ी नहीं देखी है जबकि उत्तराखंड मे सामरिक दृष्टि 

 _ से रेल सेवा का विस्तार महत्वपूर्ण है। जिस रफ्तार से पड़ोसी मुल्क 
 . . चीन उत्तराखंड कौ सीमा तक रेल व सड़क मार्ग पहुंचा चुका है उसे 

नजरअंदाजः किया जाना argent नहीं है। इसके लिए केन्र ही नही 
प्रदेश सरकार भी संवेदनहीन दिखाई दे रही है। वर्षं 2013-14 के रेल 

.. , बजट मे उत्तराखंड कौ set खाली ही रही ओर उत्तराखंड की प्रदेश 

सरकार को भरसे भी रेल मत्रालय al ta कौ मांग के लिए् कोई 

प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। 

Oe चिताकौ बात है कि पड़ोसी देश रेल ओर सड़कों के जरिए 

` हमारे देश की सीमाओं के पास पहुंच रहा है ओर हमारी सरकार द्वारा 

` उत्तराखंड जैसे सीमावतीं राज्य कौ वार्षिक योजना मे fasts योजना ̀ 

, सहायता राशि के तहत मिल रही 800 करोड़ मे से 500 करोड़ केन्र 
द्वारा कटौती की गई है। मँ आग्रह करती हूं कि 500 करोड की कटौती 

. वापिस ली sre ओर उत्तराखंड राज्य कौ सीमा चीन से लगती है इसलिए 

dred राज्य के विकास कं लिए विशेष योजना तैयार कौ जाए ताकि ` 

` लोगो को रोजगार मिल सके ओर सीमावतीं ग्रामीण asi से पलायन 

पर रोक लग सके। : 

‘oft प्रेमदास राय (सिक्किम) : हमारे संप्रग के साथियो द्वारा ` 

सभा परल पर रखे गए धन्यवाद प्रस्तावे का मे समर्थन करता हू। 

सिविकम वर्षं 1975 से भारत संघ का अंग है! इसलिए, हमारा राज्य 

ag मायनों मे देश के "अनेक राज्यों मेँ से एक नवीन राज्य है। 

तथापि, हमारा राज्य धीरे-धीरे आगे ag रहा है ओर हमारे दूरदर्शी 

मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जो 2014 तक अपना चौथा कार्यकाल 

पूरा करने वाले हँ के सक्रिय नेतृत्व मे राज्य कौ आगे बढ़ाकर रष्टनिर्माण 

में सहयोग कर रहे है । सिक्किम के लोगो ने हमारे दल पर पुनः विश्कास 

जताया है ओर हमने उनको निराश भी नहीं किया है। भे भारतं सरकार 

ओर संप्रग को हमारी सरकार को हर तरह. से सहायता करने के few 

"भाषण सभा परल पर् रखा गया।
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आभार व्यक्त करता El अभी-अभी राष्ट्रीय विकास परिषद कौ बैठक 

मे, हमारे मुख्यमत्री ने कहा था कि हम अपने राज्य से पूरी तरह से 

गरीबी हटाने कौ ओर कार्यरत है। तथापि, यहां यह प्रश्न उठता है 

कि यदि हम Ue करते है तो विकास सहायता प्रोत्साहन क्या मिलेगा ? 

सभी योजनाएं ओर कार्यक्रम अधिक गरीबी के लिए प्रोत्साहन सहायता 

देने के हिसाब से तैयार किए me है। इसलिए, अब समय आ गया 

है जब इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाए। Fo भारत सरकार से इस 

मामले पर एक तीव्र विकासशील ue के रूपमे विचार करने का 

आग्रह करता हू। विश्व मे आर्थिक परिस्थिति के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण 

होने के बावजृद मँ सरकार द्वारा saw गए सभी कदमो कौ सराहना 

करता हू। 

हमे संसद के रूप मे यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना 

चाहिए भारत के लोग ओर अधिक He स्वभावी न हो। अतः मे सभी 

सदस्यो से अनुरोध करता हू कि चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के 

हौ उससे हटकर हरमे उन बातों कौ ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हम एक 

संसद के रूप मे उन Yel पर् विचार कर रहे ह जो राष्टूविरोधी ह ST, 

इन सन समस्याओं पर एक संयुक्त संसद के रूप में विचार करे ओर राष्ट . 

को एक शवितशाली ओर दृढ़ नेतृत्व दै । 

इन्दी शब्दो के साथ, मेँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर् धन्यवाद प्रस्ताव 

का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता sl 

(हिन्दी) 

‘at पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : माननीय राष्ट्रपति जी 

` का दिनांक 21.2.2013 को अभिभाषण BS परम्परानुसार्, सबसे पहले 

अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योकि ceca जी के अभिभाषणमें 

सरकार के लिए एक वर्षं के WIS कौ घोषणा होती है, इसलिए यह 

अतिमहत्वपूर्णं है। 

महामहिम राष्टरपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयो कां 

समावेश किया गया है। इस अभिभाषण में मुख्यतः आर्थिक मदी, रोजमार 

सुरक्षा .ओर रोजगार के अवसरो के सृजन कौ चुनौतियो के साथ-साथ 

महिलाओं ओर बच्चो कौ सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता 

को लेकर चिता व्यक्त कौ है। 

*भाप्षण सभा परल पर Val गया) 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यत्ाद WTF 902 

महामहिम राष्टरपति जी ने अपने अभिभाषण मे सरकार द्वारा अपनाई 

गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण के निवेश के लिए 

ओर अधिक अनुकूल बनाने कौ आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक 

व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश 

प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। 

सरकार द्वारा हाल ही A प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ कौ 

गई Cl इससे सरकार द्वारा प्रणाली feu जाने वाले लाभो यथा छात्रवृति, 

पशन ओर मातृत्व लाभ, को सीधे anna के खातों मे भेजा जा 

सकेगा इसके अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थो एवं एल पी जी पर 

दी जाने वाली सच्सिडी को भी शामिल किया जाएगा इस प्रणाली 

कौ सहायता से निधि के रिसाव को कम करने, लाखो लोगो को वित्तीय 

प्रणाली के अतिर्गत लाने ओर लाभार्थियो को बेहतर रूप से fated 

करने मे मदद मिलेगी । 

वर्तमान मे देश म Greet कौ उपलब्धता कौ स्थिति संतोषजनक 

है। फरवरी, 2013 मे सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्चान 662 

लाख टन है, जिसमे 307 लाख टन गेहूं ओर 353 लाख टन चावल 

है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने 

कौ प्रतिबद्धता अपने आप मे एक अति महत्वपूर्णं प्रशंसनीय कदम 

है। कृषि के क्षेत्र मे रष्टरीय कृषि विकास योजनां के तहत कई विशिष्ट 

कदम उठाए गए है, जिससे भारतीय किसानो को प्रोत्साहित किया जा 

रहा है। : 

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार AR योजना को लगातार 

नई उपलब्धियां हासिल हो रही Tt वर्षं 2011-12 मेँ इस योजना के 

तहत लगभग 5 करोड परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो 

कि एक मिसाल है। 

राजीव आवास योजना के अंतर्गत 124i योजना मे 10 लाख घरों 

के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम 

नगरौ तक किया जाएगा। 

महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत 

आवास मुहैया कराने के उदेश्य से सरकार ने "* इंदिरा आवास योजना '' 

के तहत दी जाने वाली सहायता राशि मे बढ़ोतरी कौ है जिसके अंतर्गत 

मैदानी asi मे इसे प्रति इकाई 45,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 

रुपए ओर वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रो सहित पर्वतीय एवं दुर्गम



903 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 

[श्री पन्ना लाल ghar] 

क्षेत्रो मे प्रति इकाई 48,500 रुपए से बद्मकर 75,000 रुपए कर 

दिया गया है, ताकि देश के सभी क्षेत्रो मे समानता से विकास हो 

We | 

जवाहर लाल WWE शहरी नवीकरण मिशन अवधि को मार्च, 2014. 

तक के लिए aa दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के 

विकास कौ गति को बरकरार रखा जा सके । इसके लिए 1000 सपए 

करोड को निधि के सृजन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। 

मै सरकार को धन्यवाद देना चाहूगा कि सिर पर मैला aA कौ 

प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला SA वालों के पुनर्वास के 

लिए एक नया विधेयक सितंनर, 2012 मेँ लोक सभाम पेश feat 

सरकार ने एक पृथक निःशक्तता~कार्यविभाग का सृजन किया 

है। सरकार ने निःशक्त छात्रौ के लिए हाल ही मे राजीव गांधी राष्ट्रीय 

अध्येतावृति योजना प्रारंभ कौ है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर THA ~ 

सरकार वक्फ संपत्तियो के विकास एवं सरक्षण के लिए वक्फ 

विकास निगम कौ स्थापना करेगा इस हेतु वक्फ अधिनियम को संशोधित 

कियाजारहादटै, जो कि एक सराहनीय कदम FI 

सरकार नै ‘fia अपराधो से बच्चो.का संरक्षण अधिनियम'' 

के रूपमे एक नया कानून बनाया है जिसके अंतर्गत अपराध करने 

वालो या एमे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के 

लिए Hak दंड का प्रावधान है। 

सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण 

सुनिश्चित करने कं लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन 

से सरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012", संसद 

मे पेश किया यह विधेयक लोकसभा मे पारित हो चुका है। सरकार 

महिलाओं के प्रति यौन अपराधो की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप 

, से चितित है। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति कौ सिफारिंशो पर विचार 

करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधो के लिए 

HS दंड की व्यवस्था करने के उदेश्य-से आपराधिक कानून में संशोधन 

करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश मे महिलाओं 

कौ सुरक्षा बढ़ाने कं लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन 

भी शुरू कर दिया है। 

6 मार्च, 2013 धन्यकाद प्रस्ताव 904 

 राष्टीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अतर्गत 100 जिलो में 

सरकारी अस्पतालों में, ‘aa स्टोप क्राइसिस सेंटर! के नाम से पायलर 

परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा कौ शिकार महिलाओं 

के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने वाला एक विशिष्ट सुविधा 

केन्द्र होगा। 

"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" नामक एक नए कार्यक्रम के 

माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यो को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराने 

` की व्यवस्था मे कार्यनीतिक बदलाव किया जां रहा दै, जिससे राज्यों 

को उच्च शिक्षा के aa से व्यापक seam शिक्षा योजनाएं तैयार करने 

के लिए प्रोत्फहित किया जा सकेगा। । 

निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन कर् सरकार ने एक 

नया कदम उठाया है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं को कार्यान्वित 

करने के लिए अनुमोदन ओर अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए 

जा सके | इसके अतिरिक्त बुनियादी ऋण निधि का सृजन करके बुनियादी 

परियोजनाओं को पुनः वित्त-पोषित करने के लिए किफायती ओर 

दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना 

प्रस्तावित है। 

राष्टरीय विद्युत परिवहन मिशन योजना-2020 तैयार कर ली गई 

है। समे एसे विद्युत ओर हाइत्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक ` 

बनाने कौ कार्य योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हो 

तथा जीवाश्म ईधनों (फसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता कम हो सके। 

रष्टय ओषध मूल्य निर्धारण नीति-2012 अधिसूचित कौ गई है 

ताकि किफायती मूल्यो पर आवश्यक ओषधियां उपलब्ध होने के 

साथ-साथ ओद्योगिक विकास को बढ़ावा देने ओर प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त 

अवसर भी प्रदान किए जा सकेगे। हैदराबाद, गांधीनगर, हाजीपुर, 

कोलकाता, गुवाहटी ओर रायबरेली मे छह नए welts ओषधीय शिक्षा 

एवं अनुसंधान संस्थानों मे इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। 

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो को aaa देने के 

लिए कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म ओर लघु उद्यमो से 

` खरीदा जाना है। Fag स्योक UR ओर नेशनल स्योक TRS 

ने वर्षं 2012 मे लघु ओर मध्यम उद्यम ए्सचेज प्लेरफार्म शुरू किए 

है, ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पंजी बाजार का आसानी से लाभ 

उठा सके ।
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भारतीय सिनेमा के 100 वर्षं पूरे हो चुके ह, जिसके लिए इस 

aa से जुडे सभी लोग बधाई के पात्र है। भारतीय नृत्य देश ही विदेशों 

मे भी अपना महत्वपूर्णं स्थान रखता दै। इसी के साथ, मेँ श्री प्रभुदेवा 

को भी धन्यवाद देना are TA भारत कौ पहली उडी Sra फिल्म 

बनाई। 

सरकार, शासन मे अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ एवं 

जवाबदेही हेतु सुधारो के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा मे सरकार व्हसिल 

ब्लोभर प्रोरेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी ओर अतरराष्टरीय लोक 

संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण 

अधिकार विधेयक ओर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित 

HA को प्राथमिकता देती है ओर ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत 

किए जा चुके है! सरकार प्रभावी रूप से दोभियों को दडित करने 

ओर ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को सरक्षण प्रदान करने के लिए 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे संशोधन करने पर भी विचार कर रही 

él 

मै यह भी बताना चाहूगा कि एक तरफ केन्द्र सरकार बाजार 

मे खाद्यान, चीनी, तेल कौ माग के अनुसार उपलब्धता बढ़ाने का 

प्रयास कर रही है ओर इसके विपरीत कुछ राज्य सरकारे महंगाई AGH 

का कार्यं कर रही ह। इन सरकार मँ जरा सी भी नैतिकता नही है 

इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए ओर मनचाहे रूप से लिये जा 

रहे कर को बद करवाना चाहिए । समस्या गंभीर है, कृपया राज्य सरकारें 

इससे राजनीति न करे, इसका सामना करने के लिए सभी सहयोग 

करे । आलोचना करना आसान है समस्या का सार्थक समाधान निकालने 

का प्रयास किया जाना चादिष्। 

ह्न सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा 

विकास दर कौ 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी । दलित, अल्पसंख्यक, 

किसानों व मजदूर को विकास मे पूर्णं भागीदारी प्राप्त होगी। 

मै महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर् धन्यवाद प्रेषित 

करता हू 

"श्री राम सिंह कस्वां (चुरु) : राष्ट्रपति अभिभाषण पर A अपने 

विचार प्रकट करना चाहता Gi देश के हालात अत्यंत चिताजनक FI 

भारतीय अर्थव्यस्था गहरे संकट ये गुजर रही है! तमाम aie के 

"भाषण सभा परल पर् रखा गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यवाद Wad 906 

बावजूद विकास दर मे गिरावर जारी दै। बेरोजगारी मुंह a खडी 

है तथा देश गरीबी के कगार पर जा रहा है। अभिभाषण मे गरीबी 

रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताए गए। अभिभाषण मेँ हिन्दुस्तान 

कौ गरीन जनता कौ अनदेखी कौ गई है ती यह समस्याओं से मुंह 

चुराने वाला. अभिभाषण हे! भारतीय अर्थव्यवस्था महगाई के चंगुल मे 

फसी है जिसे बाहर निकालने का अभिभाषण मे कोई जिक्र तक नही 

किया गया। महगाई से त्रस्त आम आदमी कौ मुश्किल बढ़ी है । राष्टरपति 

के अभिभाषण के जरिए चुनावी नैया पार करने का मार्ग प्रशस्त करने 

का प्रयास किया गया है। देश को आगे बढ़ने कौ ओर कोई सार्थक 

प्रयास नहीं किये गये है। बहती महंगाई, cea रुपया ओर महंगे कर्ज 

से देश एक से दुष्चक्र म फस गया है जिसमे विकास का सारा 

दारोमदार घरेलू खपत पर निर्भर हो गया है। भारत एक कृषि प्रधान 

देश है जहां कृषि ग्रोथ रेट 01 फीसदी रह गई है। कृषि रोजगार सृजन 

का बहुत बडा माध्यम है।. कृषि का अलग से बजर होना चादिए। 

किसान आत्महत्या करने को मजबूर ह, लेकिन सरकार के पास कोई 

नीति नहीं है। किसानों की कर्ज माफी योजना मे भी भारी अनियमितताएं 

ब्रते जाने की खबरे आये दिन प्रकाशित हो रही है। वित्त मत्री जी 

ने भी गड़बडी कौ नात स्वीकारी है। जहां एक ओर सरकार फसलौ 

का समर्थन मूल्य बढ़ने कौ बात कर रही है वहीं दूसरी ओर किसानों 

को उनका लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है जो एक गंभीर विचारणीय 

प्रश्न है) उपरोक्त कं साथ-साथ कृषि बीमा के विस्तार एवं इसकौ 

खामियों को दूर करने का जिक्र भी अभिभाषण मे नही किया गया 

है। गलत आर्थिक नीति एवं भ्रष्टाचार के कारण देश की जटं खोखली 

होती जा रही Sl एक तरफ मर्हगाई कौ आंच से Gora हुआ आम 

आदमी है व्ही दूसरी ओर् सिलसिलेवार घोटालों ओर काले धन जैसे 

मुदो ने मुश्किलें ag दी है राष्टूपति के अभिभाषण मै सरकार ने | 

एेसे कार्यक्रम गिनाए है जिनका कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस 

दस्तावेज मेँ सरकार कौ नीतियों ओर योजना्जो का दिवालियापन साफ 

दिखाई दिया । खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं 

का दोरा पीने के सिवाय इसमे भी नया नहीं है । महगाई ओर आर्थिक 

मंदी से जूञ्चने व जनता मे भरोसा जमाने मे यह अभिभाषण नाकाम 

रहा है। पूर अभिभाषण मे भ्रष्टाचार ओर महंगाई से निपटने कौ प्रभावी 

रणनीति का अभाव रहा Si हाल ही मे उजागर हुए tester घोटाले 

के बाद सरकार को यह बताना चाहिए था कि वह भ्रष्टाचार से निपटने 

के लिए कौन-कौन सै तरीके अपना रही है। रसातल मे जा चुकी 

आर्थिक विकास दर ओर दशक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे 
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[श्री राम सिंह wea] 

ओद्योगिक क्षेत्र को उबारने का कोई खास विकल्य राष्ट्रपति जी नहीं 

दे पाए। जनता को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी सरकार कौ तरफ 

से महंगाई पर काबू पाने संबंधी संभावित कदमो के बारे मे बताकर 

बाजार के साथ साथ आम जनता को भी दिलासा दिलारयेगे, लेकिन 

Tar नही हो पाया। सरकार अनाज के भंडार भरने का दावा कर रही 

है जबकि इसका श्रेय सरकार कौ बजाय किसानों को दिया जाना चाहिए! 

सरकार मनरेगा का प्रचार प्रसारं कर वाहवाही लूट रही है जबकि हकीकत 

मे यह योजना जन-कल्याणकारी न होकर भ्रष्टाचार H आकट में इूबी 

हुई है। किसान द्वारा अपने खेत पर किये जाने वाले कृषि कार्य को 

मनरेगा से जोड़ा जावे तभी इसे वास्तविक अर्थो मे फलीभूत समञ्चा 

जायेगा | 

देश. का करीब 25 लाख करोड रुपया काले धन के रूपमे 

विदेशी dat F जमा है। विदेशो से काले धन को वापिस ana. 

जाने संबधी किसी भी ठोस योजना अथवा नीति का जिक्र अभिभाषण 

मे नहीं किया गया है। 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, west जी के 
अभिभाषण पर मुञ्चे पहले ही बोलना था लेकिन आज मौका मिला 

हे। सभापति जी, मेँ राष्ट्रपति जौ का आभार मानता हूं ओर उनको 

धन्यवाद देता हू। उन्होने ta मे जितने सवाल ह, उन सभी कोच 

लिया है। आर्थिक मंदी है, रुपया ga गया है, eae घट गया है, 

इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया है ओर जीडीपी घट गयी tt 

यह सब संकर उन्होने बताए है । रोजगार का सृजन करेगे ओर दुनिया 

कौ अर्थव्यवस्था डावाडोल है इसलिए हम भी डावांडोल ह । स्वास्थ्य, 

विधवा te, अल्पंसख्यक, जिसके बारे मे शाहनवाज जी बोल रहे 

थे, उनके सशक्तिकरण का मामला है, विज्ञान ओर तकनीक है। हमारे 

. यहां कहावत है कि sien बांटे tad चिहन-चिहन के दे.-सुषमा जी 

आप कहां जा रही है । सोनिया जी भी चली wa ओर आप शाहनवाज 

जीका भाषण सुन कर जा'रही दै।...(व्यवधान) 

श्रीमती सुषमां स्वराज (विदिशा) : मैने किसी को अपने चैम्बर 

मे मिलने का समय दिया हुआ है। Aa मालूम ad था कि आप 

बोलने वाले हं। मुञ्चे लगा कि 12 बजे हो जाएगा। 

श्री शरद् यादव : कोई जात नही, आप ओर हम तो एक-दूसरे 

का भाषण सुनते रहते Sl सोरी। 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्ताव . 908 

अधा aie tact चिहन-चिहनं के दो। लेकिन यहां ` उलटा है। ` 

आंख वाला बांटे tas, आंख खोल के बांटे रेवड़ी, पहचान-पहचान 

के दे। पहचान-पहचान का मतलब यह है कि कुछ रस्म अदायगी 

होती है, गांव मे उसको टोटका कहते है । यदि कथा होती है तो चरणामृत 

gem है, प्रसाद बंटता है। यहां प्रसाद Fe गया है। । 

महोदय, म आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हू, चूकि मेँ 

Tea जी के सम्मान मे तो गुस्ताखी नदीं कर सकता हू, लेकिन 

उनका जो वक्तव्य सरकार ने लिख कर दिया रहै, उसके ot a भें 

कहना चाहता हू कि उससे इसं देश कौ एक भी बुनियादी समस्या 

का समाधान नहीं निकलेगा। मेने प्रतिभा जी का- अभिभाषण पद्म हे 

ओर वर्तमान राष्ट्रपति का भी अभिभाषण ve है। इन दोनो मे कोई 

फक नहीं है। इनसे पहले के तो नहीं ue है, लेकिन इन दोनों में 

` कीई मोरा-मोी फर्क नहीं है! मँ यह नहीं कहता हू किं आप तात्कालिक 

सवालों को wea न कर ओर न उनकी तरफ हाथ seal है, पिडा ` 

जा रहा है। इस अभिभाषण मे आबादी का कोई जिक्र नहीं है। इमरजँसी ` 

मेँ एक बार नसबंदी क्या हो गयी कि वह कल्याण मंत्रालय हो गया। 

120 करोड को आबादी हो गयी है, लेकिन रष्टरपति जी के अभिभाषण 

भे इस पर कोई चिंता नहीं है! आपने कोई चिंता इसमे नही करवायी। ` 

इस धरती पर 32 करोड आदमी रह सकते है, अब इस धरती को 

चिरोगे, कोई ओर तल बनाओमे, कहां इनको रखोगे? `` ` 

श्री रेवती रपण सिंह (इलाहाबाद) : 32 करोड कौ आबादी 

तब थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था।. | 

श्री शरद यादव : तब भी आप 32 करोड ही रह सकते है! आपने 

जानवर कम कर दिए, आपने पेड-पौधे खत्म कर दिए, आपने नदियों 

का नाश कर दिया, कोई एक नदी बेचने नही दी। लेकिन आपने राष्ट्रपति 

जी के अभिभाषण मे कोई संकल्प नहीं करवाया । हिन्दुस्तान मे हजारो 

बरस कौ जो बर्बादी है, भारतीय समाज खंड-खंड है। उसमे कोई 

समरसता नर्हा है जब नदी पोखर-पोखर हो जाए, खंड-खंड हो जाए तो 

बद नदी सड जाती है, तालाब VS जाता है। यही हाल दै इस देश का 

यानी ये समस्याएं want वर्षो कौ हैँ इस समस्या पर इस देश के सरे 

महापुरुषो ने चोट मारी । चाहे वे नारायण स्वामी हो, बसवणा हौ, साहू 

महाराज हय, महात्मा Hel हो, नाना साहब हौ, कनीर हों, महात्मा गांधी 

a, लोहिया हो, जय प्रकाश a, चोधरी चरण सिंह हो, इन सबने इससे 

माथा मारां लेकिन इसमे भारत का समाज समरस कसे बनेगा, इन 60-65 
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वर्षो मे इसकौ कोई योजना नहीं बनी । हममे कभी इस पर नहीं सोचा। 

महात्मा बुद्ध ने कहा है कि पहले व्यक्ति नहीं बनेगा। पहले जगत बनेगा, 

समाज बनेगां तब व्यक्ति बनेगा । यहां उल्टा है ! यहां हर आदमी अपने 

बेटे को, अपने घर को बना रहा है। समाज को तो कोई नहीं बना रहा 

=| समाज को तो यह हालत हे कि चपरासी के घरमे भी करोडो रुपए 

मिलते है मान लीजिए अगर किसी अफसर के यहां छापा पड़ा तो नौर 

गिनते-गिनते उगली फर जाएगी । गिनत-गिनत उगली फट जाएगी ! एेसी 

उकैती, एेसी चोरी कोई एक आदमी नहीं कर रहा । जिसके हाथ मे सड़क 

का काम आ गया, जनता को जो पैसा पड़ गया, वह लेकर भाग रहा है। 

जिसके हाथ मे लोहा पड़ गया, वह लेकर भाग रहा है। 

at dae के मामलेमें बात हो रही थी। आपके आदमी, शायद 

जो मध्यप्रदेश के अध्यक्ष है, वे चले गए। वे सुषमा जी को aw 

रहेथे। म उन्दी के यहां सो रहा था। म उनके ही जिले मे जाता 

ह| मँ वहांसोरहाथा। मेरे पैर खराब रहै, ट्टे हुए दै। मँ इसे रात 

मे मालिश नहीं करवाता, थोडा-सा दबवाता हू। वहां एक आदिवासी 

था, asa था। मैने उससे मनरेगा के बरे A Ys उसने बोला 

fe साहन एक पैसा भी हमारे गाव में हमे नहीं मिल रहा है। टैक्टर 

से fast डाल दी जाती दहै ओर दस कामको जो ठेकंदार करता है, 

वह Wt बुला कर या हमारे गाव के किसी को बुला कर उसे एक 

दिन कौ मजदूरीदे देता है। वह भी खुश ओर लूटने वाला भी खुश। 

गरीबों कं बाबत एक भी योजना इन पैंसठ वर्षो मे जमीन पर नहीं 

उतरी Fl राजीव गांधी पन्द्रह पैसे कहते थे। आज राहुल गांधी पांच 

पैसे कह रहे है ओर सुप्रीम ae कह रही है एक पैसा एक जो उसमें 

समस्या है ईमान वाली, आप कभी भी यह इतजाम नहीं करते कि 

भारत कां समाज समरस HA बने। अब दलित को VHS तौ उसमें 

जातिया, किसान ओर पिद को पकड तो उसमे एक लाख जातिया, 

ऊंची जाति को vast तो उसमे जातियां भी है ओर गोत्रे भीर्दै। इस 

पर कभी चर्चा क्यों नही होती है? क्या इसका इलाज सरकार के पास 

नहीं है 2 आपं यह क्यो नहीं कर सकते कि जो अंतजतीय शादी करेगा, 

उसे सनसे पहले चाहे प्राईवेर सेक्टर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसे 

नौकरी मिलेगी। जो अतर्जतीय शादी करे, सरकार उसे बुला ले, गोद 

ले ले।.--(व्यवधान) आप प्रयास ही नहीं करगे। आप कभी प्रयास 

ही नहीं करेगे ती यह HS हो सकता हे। आप हाथ-पैर हिलाएगे नहीं 

तो मुह मे खना केसे जाएगा? ये बुनियादी बाते है। इनके चलते 

देश का ART Bl रहाट ओर जो शहर मे बैठा है Gam आप दिल्ली 
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चले जाओ तो देश हो गया। यह एक देप है, वह पानी अलग पीता 

Sl पानी इस देश मे कसे सुधर जाएगा ?...८व्यकधान) 

अपराह्न 02:00 बजे 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : एक दै इंडिया, एक है 

भारत। 

श्री शरद यादव : आप ठीक बात He रहे है, लेकिम यह तो 

समङक्खिए कि गाय का दूध मिल रहा है 12 रुपए मँ ओर पानी बिक 

रहा है 15 रुपए Al 15 रुपए वाला पानी का दाम ओर ज्यादा बद 

जाता है। एक होटल पे हम चले गए थे, जब उसकी कौमत Gest 

तो बोले कि साठ रुपए है। अब आप बतादृए, क्या कभी ईस देश 

का पानी ठीक हो सकता है? जो शासन करने वाले है, रूल करने 

वाले है, वे तो अपना अलग पानी बना लिए, उधर अपने ठहरने का 

इंतजाम कर लिया, उन्होने वस्ती बना ली, फार्म हाउस बना लिए। 

कोई फार्म हाउस के बरे A नहीं कहता, इतनी आबादी बढ़ रही है, 

वह कहां रह रही है? फार्म हाउस मे जो स्वीमिंग पूल है, उसमे लोग 

लोर रहै रहै, जैसे भैस लोरती है, वैसे लोग लोर रहे है, लेकिन इनके 

ar मे कोई बात नहीं होती है। 

दिल्ली मे पचास लाख लोग डीजल का बैक-अपते रहे रै, 

उनके बगले मे बिजली गयी तो डीजल से जेनरेरर को चलाते ै। 

आपने एक अच्छ काम किया है। मै बजर पर आऊगा, तब उस 

पर बोलूगा। एसयूवी पर् आपने पांच we टैक्स बढाया है, लेकिन 

सेल tat पर आपने कुछ नही किया, मोल पर कुछ नर्ही किया। 

साउथ दिल्ली से लेकर सब जगह जौ फार्म हाउस में लोग रह रहे 

है, सेनिक हाउस में रह रहे है, इनके यहां कहीं भी चलते जाओ, हर 

जगह ठीजल का बेक-अप है। डीजल बैकअप Be adi है, बड़े-बड़े 

ह, धम-धम चलते है। उनको धम-धम आवाज से धरती हिलती है। 

यह हालत हे। 

आपने यह किया कि एक करोड रुपए कौ आमदनी वाले पर 

थोडा tea दिया। बडे गजब कौ बाते है आप खाना तो खिला नहीं 

रहे है, मुह Ws रहै Tl आप मुंह क्यो पो रहे हँ 2 यह हालत TI 

जो समाज कौ विषमता है, वह जाति के साथ जुडी हुयी है। जैसे-जैसे 

जाति Sat है, उसके नीचे-नीचे की जाति A गरीबी agit जाती है। 

यह हमारा हाल है कि. जो wan मिल जाता है, उसको हम Wea
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ह ओर जो कमजोर मिलता है, उसको हम कारते है । हम इसको Te 

seat) उन्होने जो आंख खोलकर रेवडी नारी है, आंख खोलकर 

ue दिए रै, क्यो भाई ? यह हालत टै। जितने कार्यक्रम तय किए है, 

उनमे कोई भी पैसा जमीन पर् नहीं जाता है, यह उनकौ सरकार के 

कर्ता-धर्ता राहुल गांधी कह रहे है। राजीव तो हैँ न्ह, लेकिन राहुल 

कह रहे ह पांच पैसे, पिता जी कह रहै थे 15 पैसे ओर सुप्रीम करट 

कह रही है कि एकं चैसे। एक पैसे का क्या करं ? आजकल एक 

पसे मे बीडी छोडिए, बाजार में कोई चीज ही नहीं है, एक पैसा चलता 

ही नहीं है, बताइए! ...८व्यवधान) यानी यह ही तय नही हो पा रहा 

है कि कितना लोग चाखा Vt यानी पूरी तरह से लूट का एक 

जाल बनाकर रखा SI... (IMA) यह अङ्का बने हुए Ti यह हालत 

्रष्टाचार की fica पर बहस नहीं होती है। किसी भी बात पर 

पार्लियामेट बंद हो जाती है। हम कहां बोलें 2 अपनी बात रोने के 

लिए भी समय नर्ही है देश में 52 पार्टियां हो गयीं । कोई किसी बात 

पर खडी हौ जाती है, कोई बात पर खडी हो जाती है। अब रोने 

के भी लिए सदन में नहीं बचा, रोने कं लिए भी वक्त नर्ही है, पहले 

तो बहुत रोते धे।...(व्यवधाने) यही असली स्थिति है । ये उपद्रव करते 

है, फिर यहां लोग उपद्रव करते है, यानी ये चुरकौ लेते है, आदमी 

जब जप करता है। यह स्थिति है 1... (व्यवधान) खैर, मेँ उस पर नही 

जाना चाहता हूं, मेरे हाथमे भी नहीहै, मे छोय आदमी हू। देश 

की यह हालत है। इसमे जितनी डिबेट हो रदी ह, उनमें इस बुनियादी 

बात के बगैर कोई बात नदीं बनेगी। यह पूरा खंडित समाज विखंडित 

नहीं होगा, कितना ही माथा माल लो, कोई सरकार बना लो, कभी 

देश नर्ही बन सकता। आप कब तक दिल Gaal जो लोग हैन्स | 

है, सिस्टम का मतलब है-कास्ट सिस्टम ओर ये लोम कोई बात होने 

नहीं देते, बहस होने नहीं देते। आज देश मे पानी के मामले मं त्राहिमाम् 

मचा हुआ है। आंभ्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट, गुजरात मे सूखा हे। 

कहीं न कहीं जाहिमाम् हो रहा है ।... (व्यवधान) चिंतामणि तो चिंता 

वाला आदमी है लेकिन खुश है। वह खुशमणि है, वह चिंतामणि नही 

..था। खुशमणि यहां से चले me) उनका काम हौ गया।..-(व्यवधान) 

हम इस हाल मे ही अपना रुदनं कर रहे FI... (eae) दिल तो 

खाली ये जाएगा 1..-८व्यकवधान). वकल साहब आप सुन लेमे, वही 

` काफी है।...(व्यवधान) मै नहीं मानता कि एक चने से भाड् नही 

फटता है। एक चने से भी भाद फूट जाता दै। 
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पानी के बारे मेँ राष्ट्रपति जी के भाषण मेँ कहीं कोई भि क्र नही 

है । भने बजर मे भी देखा है कि इसके लिए साढ़े बारह हजार करोड 

रुपए ह । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमने पानी के परबधन को 

नमस्कार कर लिया है। इस देश मै 32 फीसदी जमीन सिचित हे। 

सरकार मे अपने आंकडे मै चालीस फीसदी लिख कर रखा दहे, यह 

सत्य नहीं है। यह भी जान लीजिए कि आप ओर हम देश के देहात 

से अति =) जहां पानी चला गया, वहां सड़क भी गई, वहां बिजली 

भी गई, वहां हरियाली भी गई । जहां पानी चला गया वहां के चेहरों 

पर पानी चला गया।..८व्यकधान) जहां पानी गया है, वहां कौ सभा 

कर लो तो कपडे अलग दिख जाएगे। वेस्टर्न यूपी चले जाइए, वहां 

कपड़े अलग दिख जाएगे। इन्हौने यह नहीं बनाया। गंगा नहर अग्रज 

बना कर चला गया। मुख्य मंत्री प्रताप सिंह SA थे, वे क्या शानदार 

आदमी थे। वे सब कारखाने ले गए। वे पानी ले गषए्। इस देश मं 

दस-पन्द्रह वर्षं पहले सबसे संपन इलाका कोई था तो जहां भाक्डा 

का पानी आया है- पंजाब ओर हरियाणा, ये ही आगे थे। जहां हम 

पानी ले गए है वहां खुशहाली आई है। मनरेगा Tet से खुशहाली 

नही आएगी । गरीर्बो मेँ यह नहीं बटेगी। यानी हर कदम पर लूटेस 

वैद हुआ है... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी मने आपके आने से पहले 

कहा कि कौन सी योजना दलाल नही खा रहा है?...८व्यवधान,) F 

यह कह रहा हूं कि ऊपर वाला हो या नीचै वाला हो, दोनों Wa Saha 

है, जिसके मन मे आ रहा है उसको उठा करनले जा रहे OE) आप 

यह बताइए कि पानी के सवाल से देश बनता है। आपकौ जब सरकार 

रही है तो आपके जो मुख्यमंत्नियो ने जो काम किया है उससे देश 

बना है। मेरे इलाके मेँ तवा नहर TI वहां मुख्य मत्री अर्जुन सिंह 

थे, उन्होने तवा नहर लाया तो पंजाब मे जितना उत्पादन होता है उतना 

ही उत्पादन मेरे जिले मेँ होता है, उसके पहले लोग भूखे मरते M1 

जहां पानी चला गया, वह हर चीज Gla कर ले जाता है। आपने 

पानी के लिए साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए दिए है पिछले साल आपने 

पानी पर कितना ta खर्च किया है- चार सौ Has! एक हजार 

सालं लगेगा, इस देश कौ 68 फीसदी जमीन गैर-सिंचित है। यदि 

देश को बनाना चाहते है तो पानी को पकड लो। पानी इईसान के 

लिए जीवन ही नहीं है बल्कि पानी खेत, खलिहान, हरियाली, पशु- पक्षी, 

धरती की चराचर को आदि को हरा करने का माध्यम है, देश को 

हरा करना है। अगर बाजार को हरा करना है, उद्योग को हरा करना 

है... (व्यवधान) आप ठीक कह रहे है । SSA कहा पानी सेना TAT 

वे गिरफ्तार भी नहर के गेट पर हुए थे।..(व्यवधान) आप भी हुए
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थे! मे निवेदन करना चाहता हू कि जिसके चलते आपकी जीडीपी 

नीचे आ रही 3, यह जीडीपी आपको नहीं पकड़ागी। आप यूरो के 

रास्ते से जीडीपी नहीं पकड सकते। चीन ने पहले अपनी इटरनल ` 

Fey को तैयार किंया। आदमी पचास साल तक साइकिल पर चला। 

आपके प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी का पहले दिन से दही काफी खर्चा 

है। क्या कोर हमारे जैसे आदमी को मारेगा? इन्हे कौन मारने वाला 

है, इनसे क्या fas रहा है ? AHN का तमाशा लगाया हुआ Fl राष्ट्रपति 

जी मेरे बहुत अच्छे दोस्तथे। मै जन आरहाथातो मेरी गाडी रोक 

ली गरई। मेने कहा कि देखू, क्या हो रहा ti मैने देखा कि राष्ट्रपति 

भवन के घोडे टम-टम करते EU आ रहे थे। यहां घोडे आने कौ 

क्या जरूरत है, किसलिए घोडा लाया गया। घोडे पर कितना खर्च 

होता है, वह देखिए ।...८व्यवक्षान) उसे ae, लेकिन खर्चा तो कम 

कर सकते है|... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी कह रहे ह fH घोड़ा 

दस आदमियों कं बराबर खाना खाता है।...(व्यवधान) 

सभापति जी, यदि बजर पर दीक से कार्य किया गया होता तो 

मै पानी के सवाल पर नहीं बोलता। आपने राष्टरपति.जी कौ जुबान 

से पानी के बारे मै नहीं कहलवाया। पानी पर दुनिया मे संकट होने 

वाला है। उनकी नकल करते है तो यूरोप कौ कोई भी नदी देखकर 

आइए । उसका जल काच जैसा है। उसमे चेहरा देखेंगे, पैसा seit 

तो मिल sem इनके यहां चम्बल नदी है। मैने बचपन में देखा 

है कि अगर उसमे पैसा डालते थे तो साफ-साफ दिखाई देता था। 

वहां आज भी वैसा ही है। पानी के बरे मे कोई सवाल नहीं Fi इस 

बार इनका 16 लाख करोड का बजट है। पांच लाख पचास हजार 

करोड का GHA हो गया। मै नहीं कहता कि वह सही है। उस पर 

बहस नहीं हुई । हम पीएसी में फैसला न्ह कर पां WTI देश को .. 

am a जाने मे सब लोग दिल चौड़ा wd करते। जिसने पैसा खा 

लिया, बह मेरी पार्टी काहे या आपकौ पार्टी का है उसे सजा होनी 

-चाहिए्। पाच लाख पचास हजार यानी देश का एक-तिहाई बजट पेसे 

चला गया जैसे नदी अपना रास्ता बदल लेती Sl काले धन का अजीब 

हिसाब है। क्या दलितों का काला धन बंद है? क्या आदिवासी लोगों 

का काला धन बंद है? किसानों का कालां धन बंद है? क्या उन्होने 

काला धन विदेश भेजा हुआ है? मेँ कह रहा हूं कि गरीब लोगो का 

काला धन नहीं है। अगर छलनी से देखेगे तो Agar लोग ही रहै 

जो काला धन बना रहे है ओर वहां डाल रहे SI हम राष्टरपति जी 

से इस ot A भी ठीक से नहीं बुलवा पाए। 
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हम महिलाओं के बरे मे बोल रहे Tt इस देश कौ मां, बहन, 

बेरी बेइज्जत है। वे आज से नहीं, हजारो वर्षो से बेदज्जत हे । दुनिया 

a ta कौन सा राज है, राज का सबसे बड़ा ठिकाना है, गर्भं WEI 

वह मां है द्रौपदी जो देश कौ सबसे तेजस्वी महिला थी, va नगा 

कर् दिया गया। हर धर म लोगो को वह किस्सा मालूम है। जब भी 

ma Fa wet भी are होता दहै, तो मां, बहन, बेरियों के साथ 

बदलसूकौ होती है। वे क्यो गुलाम हँ? इस जात के चलते वे गुलाम 

#1 जात चलानी है, जात मे शादी करनी है, इसलिए लोग मां, बहन, 

बेरी को गुलाम रखते Ft ca मे ten नही Si चीन मे 65 फौसदी 

होन लोग रहते है। मेरे साथ लड़कियों को नहीं रखा गया था, पोलित 

ब्यूरो को बुलाया गया धा। वहां लडकौ हमेशा YMA Yodt रहती थी 

कि आप यह तो बताओ कि बलात्कार क्या द, जो बच्चियों के साथ 

होता tt दुनिया मे tar wel भी नहीं होता। इस पर गहराई से 

सोच-विचार होगा या नहीं? क्या आपके कानून बनाने से कुछ दहो 

जायेगा? हमारे यहां एक ही रास्ता है कि कानून बना दो, कानून बना 

दो। जब तक जगत ठीक से Ae बनेगा तब तक कानून ठीक नहीं 

बनेगा। समाज हर तरह के FH ओर अन्याय से भया हुआं TU. 

(व्यवधान) मँ वही कह रहा हूं। मुलायम सिंह जी का कहना है कि 

कानून का दुरूपयोग होता है। मै you चाहता हू कि इस देश में 

कौन से कानून का सदुपयोग हो रहा है, यह आप बता दीजिए्। हम 

लोग हर चीज का सतही इलाज चाहते है। हमने कानून बना दिया, 

शारदा एक्ट बना दिया, लेकिन उसे कौन मान रहा है? मेरा सीधा 

कहना हे कि कानून से नही, किसी भी कानून मे यदि सख्ती हो जाये, 

अग्रज तो ढाई सौ साल तक राज करके गये हँ। इसलिए मै आपसे 

अत मे विनती करना चाहता हू कि पानी, आबादी ओर महिलाओं 

का जो Haar है, मां जो गुलाम है, वह हिन्दुस्तान के समाज कौ 

विषमता के चलते गुलाम Fl सबसे ज्यादा इस देश मे कोई पीडित 

है, म कहता हूं कि आप 33 या 50 फीसदी नही, सौ फीसदी रिजर्वेशन 

केर दो, लेकिम हकौकत को छोडकर नहीं कर सकते। जमीन. पर 

जो हजारो वर्षो से बेजुबान है, जो पेट के लिए रोज तरस रहे हे 

उनमें ओर ऊचे लोगों मे बराबरी नहीं कौ जा सकती। इसलिए मेरा 

आपसे कहना है कि मां गुलाम है तब तक कठ नहीं होगा। जब 

मां बहादुर होती है, तो देश बहादुर होता है। लेकिन हमने मां को 

ही baer मे डाल fear इस देश में बहादुरी Hel से नहीं टपकेगी ।. 

.-(व्यवेधान) ग्यारह सौ साल का हमारा इतिहास है । हमारा हारने का 

रिका है। हम क्या He?



915 राष्ट्पतिं को अभिभाषण पर 

[ श्री शरद यादव] 

सभापति जी, आपने दो बार घंटी बजायी है, इसलिए मे अपनी 

बात समाप्त करना चाहता हूं! मैने काफो तैयारी कौ थी, लेकिन जो 

तीन सवाल प्रपैगेट किये थे, उन्हे म बहुत विस्तार से समल्ञाना चाहता 

हू कि उसका क्या रास्ता है। आपके पास समय नहीं है ओर समय 

के बंधन at भी मानता हू। मँ अपनी बात को यहीं समाप्त करता 

र a 
अत्त मे, मै यह कहना चाहता हूं. कि पल्लम राजू जी यहां कोई 

मत्री नहीं बैट ै।...८व्यकवधान) आप 33 है, नारायण सामी जी बैठे 

ह|... (व्यवधान) मैडम बहुत होशियार है। वे एन.टी रामाराव जी कौ 

बेटी Fi उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मेँ जो बात कह 

रहा हूं, यह भाषण बांड भाषण Tl इस AMA भाषण से कुछ नही 

निकलेगा। भै कह रहा हू कि असली बात इस देश A जो है, यदि 

पानी के सवाल पर आप ठीक से ध्यान दे दें, सब पैसा जो विकास 

के लिए आप चरणामृत बार रहे है, उसे EH] करके इस देश F 

पानी ले आइए । इससे मजदूर, गरीब कौ जिंदगी. तर जायेगी । मनरेगा 

पंजाब में नहीं चलता, हरियाणा मे नहीं चलता। मनरेगा चलाने के 

लिए आप लोग देश को दरिद्र रखते हो, दुखी रखते हो! पानी के 

सवाल को आपने यहां Hel नहीं Bei, इसलिए मेने इसे छेडा। 

(अनुवाद 

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : 

Teast के अभिभाषण पर मुञ्चे धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात 

सभापति महोदय आपने 

| रखने का अवसर प्रदान किए जाने पर भै आपका आभार व्यक्त करता 

हू। म अधिक समय नहीं लूगा। As नरी पता यह बात WM ओर 

आपको जोकि पीठासीन ह थोड़ी परेशान करने वाली हो क्योकि श्री 

शरद यादव जो कभी हमारे दल के नेता थे, ने एक an केवल पानी 

के बारेमे बात कौ थी। म जानता हू कि राष्ट्रपति के अभिभाषण 

पर काफौ HS बोला जा सकता है। म उन सभी मुदौ जिनका सामना 

BART देश कर रहा है को यहां नहीं zoom मे केवले कर्नटिक 

द्वारा det जा रही समस्याओं पर अपने विचार रखना चाहता Gl 

| धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करते समय डो Wage ने यह उल्लेखं 

किया था कि 'कावेरी अधिकरण की अधिसूचना! लोगों A खुशी की 

लहर लाई हे! यह एक एसा मुदा है जो पिछले 30 वर्षो से हमें परेशान 
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कर रहा था। अब हम खुश रँ ओर हम इसे तमिलनाडु को मुख्यमत्री 

जी के जन्मदिन का उपहार मानते है। मुञ्ञे इससे ईर्ष्या नहीं है। 

मँ यह कहना चाहता हूं fH यह मुदा 30 वर्ष पुराना नहीं है बल्कि 

1856 से मौजुद था। इसके लिए स्वतंत्रता से पूर्वं संघर्ष शुरू हुआ 

था ओर स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। आज भी क्याइसमुदैको 

समाप्त कर दिया जाएगा या इस पर संघर्षं जारी रहेगा। यह हम .सभी 

के लिए चिता का एक विषय है। मुञ्चे यह कहते हुए दुख होता है 

कि जब अधिकरण का यह अंतिम Tare 2007 A आया धा। हम 

इस मामले को सदन मे उठाना चाहते थे लेकिन हमे इस मुदे को 

उठने की अनुमति नहीं मिली क्योकि पहली सप्रंग सरकार वास्तविक 

रूप से वामपंथी ओर द्रमुक के समर्थन से ही बची थी। उस समय 

सदन मे एआईएडीएम के (अभाअद्रमक) का कोई सदस्य नही A! 

उस समय हमारे पास सदन मे केवल तीन सदस्य Ai उस समय मैने 

संप्रग का समर्थन fea उस समय के माननीय प्रधानमंत्री ने WS 

यह पने के लिए बुलाया था कि क्यार अपने दल का समर्थन 

देकर सदन ये सरकार के सदस्यो कौ संख्या 276 तक कर सकता 

हू तब मने समर्थन दे दिया) 

अपराह्न 2.23 बजे 

[उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हए) 

म संज्ञान मे लाना चाहता हू कि किस प्रकार हम पीने के 

पानी की समस्या से yw रहे tl जैसा कि FA शुरूआत में कहा 

यह.मेरे मित्र श्री तम्बिदुरई के लिए wader देने वाला हो सकता है। 

मे आज कोई लंबा भाषण नहीं दगा पर कुछ fag अवश्य रखना 

WET 

कृपया मुञ्च अपना | भाषण पटृने कौ अनुमति दी जाए अन्यथा 

मुञ्ञे सभा को विश्वास दिलाकर राजी करने में काफी समय लगेगा। 

ange महानगर के दो तिहाई क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताएं 

कावेरी बेसिन के कारयकेत्र मे नहीं आती । अब जब इस मुदे पर निर्णय 

लिया गया, बंगलुरु की जनसंख्या 80 से % लाख के लगभग थी। 

2011 कौ जनगणना के अनुसार आज यह एक करोड़ एक लाख है। 

मै किसी भी नीयत पर सवाल नर्ही खडे कर रहा हू। मेरे Mt जीवन 

काल 4 मैने न्यायपालिका के प्रति एक भी शब्द नहीं कहा। मँ स्पष्ट 

ओर सीधे शब्दौ मे pe fea का कहना है कि कावेरी बेसिन
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मे पेयजल के लिए भी उन्हे भूमिगत जल लेना चाहिए! नौ जिले ओर 

30 तालुक मुख्यालयों को कावेरी नदी से या इसके बेसिन कौ अन्य 

सहायक मदियों से पेयजल प्रदान किया जा रहा है। नगलूरु पहले ही 

30 रीएमसी जल का उपयोग कर रहा है ! उनका क्या कहना हे ? ANTS 

महानगर के दो तिहाई aa की पेयजल आवश्यकताएं कावेरी बेसिन 

के waa मे नहीं आती । माननीय सभा तथां केन्द्र सरकार दस विचार 

करे। 

मै देश के प्रधानमंत्री को दोष नहीं दंगा क्योकि Se उन विधेयकों 

को कैबिनेट से पारित करवाने मे काफी प्रयास करना होगा। इसके 

लिए sé आवश्यक संख्या मे मतो कौ आवश्यकता पड़गी । जब तक 

डीएम के इसका समर्थन नहीं करती se इय सभा मे पारित नहीं 

किया जा सकता। वैश्विक वातावरण के कारण मेँ वित्तीय कठिनाइयौ 

को जानता El मँ इस मुदे पर चर्चा नहीं करना चाहता। मेरी एकमात्र 

अपील यह है कि न्याय किया जाए। मुञ्चे अत्यत खेद है। इसलिए 

मैने कहा कि म लंबा भाषण नहीं देना चाहता। मेँ लिखित भाषण 

लाया हूं ओर मँ आपको अनुमति से इसे पदूगा। 

श्री नारायणसामी जी कृपया मेरी बात git ga देश मे पानी 

के लिए लड़ाई होगी । as नही पता कि आपका. गणतन्त्र या जो कुछ 

भी आप इसे कहते है ओर यह कथित संघ राज्य इसे आप एक रख. 

WGA या नर्ही । यह आपके हाथ मे नहीं है। म आपका बताना चाहूगा 

कि मामले कौ सुनवाई करने वाले fea के wel के मध्य ATS 

ने ही तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता 

को 10/07/2006 को निम्नलिखित कहने पर मजबूर कर दिया। 

““-न्यायाधीश परिषद के मध्य मतभेदों को सुलञ्ाने के लिए होते है। 

बार आपके आपसी मतभेदों को gear के लिए नहीं है। कृपया 

जपने सभी मतभेदो को केबिन के भीतर Ges अधिवक्ता के रूप 

भे 56 वर्षो के दौरान मैने एेसी कड्वाहट न तो देखी न ही अनुभव 

कौ है''। यह अधिकरण ही जिसने अधितिर्णय दिया है। मै केवल इसके 

गुणो के कारण इस पर चर्चा कर सकता हू । म किसी पीठासीन अधिकारी 

पर कोई टिप्पणी नही HEM यह freq द्वारा feat गया निर्णय 

है। तमिलनाडु कौ ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जो fea के समक्ष 

आए उनका कहना है कि अधिवक्ता के रूप में उनके 56 वर्ष के 

कैरियर मे उन्होने tar नहीं देखा। यह वह fea है जिसे आपने 

अधिसूचित किया है ओर यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए एक 

उपहार दै। हम यहां मांगकर सकते हँ परतु आवश्यक नहीं कि निर्यात 
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हमारी टच्छ के अनुसार हो। आप हमे इस स्थिति मे लाना चाहते 

है... (व्यवधान) यह एकतरह का विखंडित टिन्यूनल है! 

उपाध्यक्च महोदय : कृपया व्यवधान पेदा न Ae 

...(व्यवधान,) 

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह भँ जानता हूं। एक बार संयोगवश 

ओर् दुर्घटनावश, मे यहां आया। अन्यथा मेरा राज्य कछ अलग होता । 

हप आज कष्ट Ae रहे है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा 

हैः 

^" यह कहने कौ आवश्यकता नही है कि सी.डीन्ल्यू.डी.री के अतिम 

निर्णय का राजपत्र मै प्रकाशन उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित 

कार्यवाही के प्रति पक्षपात रहित होगा।'' 

“com ही नही; सभी एसएलपी.... उच्चतम न्यायालय के समक्ष 

लम्बित है... ८व्यवधान) इसलिए मे उच्चतम न्यायालय के मुदे पर 

चर्चा नहीं कर रहा G1 मैने केवल इतना उल्लेख किया है कि प्रकाशन 

कौ इतनी जल्दी क्यो थी। मँ भारत सरकार से जानना चाहता हू। 

क्या आप यह नहीं जानते है? मुज्ञ यह पूछने का पूरा हक है। 

धारा 5(3) के अंतर्गत पूरा मामला अधिकरण के समक्ष हे। इसे 

धारा 5८3) के तहत भेजा गया है ओर Halen, तमिलनाडु, पांडिचेरी 

ओर केरल तथा केन्द्र सरकार भी अधिकरण के समक्ष पक्षकार है 

यह एक विखंडित द्वव्यूनल है। यह सब समाचारपत्रं में प्रकाशित 

Bai जो मुदे रहै वो गोपनीय नहीं है। इस सबकौ सूचना मीडिया 

से प्राप्त हो रही है। महोदय, म उद्धूत कर रहा हू कि अधिकरण 

मे क्या हुआ है! दोनों पक्ष के न्यायधीश आपस मे लड् रहै है ओर 

चेयरमैन एक ओर...(व्यकधान 

डो. एम. तम्बिदुरहं (करूर) : महोदय यह मामला जिसका वह 

उल्लेख कर रहे हैँ पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। वर्षं 2007 

से तमिलनाडु राज्य ने इसकी प्रतीक्षा कौ हे। हमने न्याय पाने कौ 

कोशिश कौ परन्तु हमें न्याय ae मिला। यह अधिसूचित किया जा 

चुका हे परन्तु अभी भी हमें लाभ नही मिल सका। हम अभी भी 

केन्द्र सरकार से कार्रवाई करने के लिए आग्रह कर रहे है। वास्तव 

मे feo का निर्णय हमारे अनुकूल नही है। हमे अभी भी बहुत 

सा जल लेना है। बह अनावश्यक विवाद उत्पनन कर् रहे है। मै माननीय 

सदस्य से अनुरोध करता हू कि वह संयम रखे..-(व्यकवधान)
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श्री एच.डी. ceiver : यह हुआ है। सारी कारवाई कौ सूचना 

प्रकाशन तथा इलैक्टोनिक मीडिया द्वारा प्राप्त हुई | उसका प्रकाशन BST 

मे इसे कोई मुद्दा नहीं जना रहा। 

पेयजल पर इस सरकार का विशेष बल होने का, दावा किया 

गया है ओर पर्याप्तिं निधियो के आक्टन की घोषणा की गई हे। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार से विवरणं न दें । कृपया अपना 

दृष्टिकोण बताए्। 

श्री एच.डी. देवेगौडा : मै संक्षेप मे Hem महोदय । मने माननीय 

अध्यक्ष महोदया को कल बताया. ओर मँ उनसे उनके चैम्बर मे मिला 

म मुख्य बिन्दु ven क्योकि मै किसी तरह कौ कोई at या 

नकारात्मक छवि नहीं बनाना चाहता। मामला द्िव्यूनल के समक्ष है 

ओर उच्चतम न्यायालय के समक्ष हे। इसीलिषु मेने अपने भाषण के 

शब्दों को सावधानीपूर्वक gar मै नहीं चाहता कि कोई इस पर आपत्ति 

करे। अन्यथा म राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर घंटो बोल सकता 

हू...(व्यकवधान) । 

पर्याप्त निधि कौ घोषणा की गई है पर कर्नाटक के 9 शहरी 

जिलों, 28 तालुको जिनमे दो तिहाई बंगलौर शहर भी शामिल है को 
कावेरी नदी तथा इसकौ सहायक नदी तथा इसकौ सहायक नदियों से 

पेयजल के मूल अधिकार से पूर्णतः वंचित किया गया FI 

भ केन्द्र सरकार के एक मंत्री से दूसरे बडे मंत्री के पासं तक 

भाग ds करता रहा कर्नारक के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ ahha 

` के पासं गया तथा Se कहा कि कावेरी के बरे मे दिया गया sare 

का निर्णय गलत है। कृपया यह सुनिश्चित करे कि जव तक इसकी 

मुख्य कमियो के दूर नहीं कर लिया जाता उनके बरे मे स्पष्टीकरण 

तथा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक इसे अधिसूचित न 

किया जाए। प्रत्येक ने AR आश्वासन दिया, ‘at हां। हम जानते हैँ 

कि पेयजल मूल आवश्यकता है ओर इसे सर्वाधिक वरीयता दी जानी 

चाहिए। '" यह आश्वासन दिया गया था ओर मे सभी संबंधित प्राधिकारियों 

से मिला था। आज मै इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि 

बगलुरु शहर के दो तिहाई भाग तथा नौ शहरी जिले, जो हमेशा से 

अपनी पेयजल आवश्यकताओं के लिए, कावेरी ओर इसको सहायक 

नदियों पर निर्भर रहै है को यह कह कर कावेरी जल से वंचित किया 

गया है कि यह कावेरी बेसिन से विपथन के बराबर होगा ओर यदि 
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यह मौजूदा समय मे विपथन भी रहै तो at gaat अनुमति नहीं दी 

जा सकती। यह भी कहा गया कि आप भूमिगत जल का उपयोग 

करं अधिकरण का अनुमान है कि भूमिगत जल उपलब्ध है। 

ya यह उत्तर दिया गया कि इस मामले मे केन्र सरकार क्या 

कर सकती है। मेँ उद्भूत करूगा । ** इसका कहना है ' ' उच्चतम न्यायालय 

ने अधिनिर्णय को अधिसूचित करने का निदेश दिया है, ओर शीर्ष 

न्यायालय के निदेशो को कार्यान्वितं करने के लिए हर कोई बाध्य है. 

(AINA) 

शीर्ष न्यायालय के लिए At मन मेँ सर्वाधिक सम्मान है ओर 

भे एक वार भी यह धारणा किसी के मन में नहीं आने देना चाहता 

कि शीर्ष न्यायालय के निदेशो का अनुपालन, सम्मान या कार्यान्वयन 

न किया जाए। नहीं मैने tor कभी नही He परतु क्या यह सच 

है, क्या पूर्णसच है या वास्तविकता कुक ओर है 2 यह एक एेसा मुदा 

है जो मै सरकार के सम्मुख लाना चाहता = 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बाते समाप्त करे। 

श्री wast, cater : क्या इस मामले मे न्याय किया गया 

है जेसा कि दावा किया गया है या आपके एजेन्डा को AM बढ़ाने 

के लिए राजनेतिक स्वार्थं अपनी भूमिका अदा कौ है ? आवश्यकता 

केवल इस संदर्भ मे विचार करने की थी जो कि अभी तकं लम्बित 

ओर अनुत्तरित है ओर उच्चतम न्यायालय जो सदैव तर्क, न्याय ओर 

निष्पक्षता की बात सुनता है, एक अलग नजरिया अपन सकता था। 

केन्द्र सरकार कौ चुप्पी ने कर्नाटक के लोगों कौ sais तोडी है. 

..(व्यकधान) | 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मामला न्यायाधीन है! 

श्री wast, देवेगौडा : मै किसी के we नहीं जा रहा... 

+ (STAT) 

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी विन्दुओं पर विस्तार से बोल रहै 

है। | 

...( व्यवधान) 

श्री एच.डी. देवेगौडा : कृपया मेरी बात सुने, मेरे लिए यह 

अपनी बात कह कर अलविदा कहने का मंच दै...(व्यकवधान)
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उपाध्यश्च महोदय : विस्तार से बोलने के स्थान पर, आप केवल 

उल्लेख कर सकते FI 

...(व्यवधान) 

श्री एच.डी, देवेगौडा : ठीक है, जो gen सो gam कर्नाटक 

के कावेरी बेसिन के लागो को भी इसी प्रकार, वर्तमान राज्य सरकार 

तथा 2004-2005 कौ गठबधन सरकार द्वारा उनके हितो कौ रक्षा करने 

मे असफलता के कारण, कष्ट उठाना पड़ा है। 

केन्द्र सरकार तथा पक्षकार राज्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नो के उत्तर 

अभी तक feu नहीं गए है। परंतु किस अधिकरण द्वारा? चेयरमैन 

त्यागपत्र दे चुके हँ ओर स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में 

अधिकरण के सदस्यों के आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाए है। 

मेरे पास आदेश की प्रति रै। इसमे कहा गया है - पारित किए 

गए दूसरे ओर तीसरे आदेश पूर्णतया अनुचित थे तथा न्यायायिक 

शिष्टाचार के मानकों के विपरीत थे। मैने जौ पदा है वह अधिकरण 

fea कौ कार्यवाही का एक अंश है। मँ केवल दो मिनट ओौर 

ami मै उससे आगे महीं aga चाहता। 

कृपया इन शब्दौ पर ध्यान दे। ये मेरे शब्द नहीं है, अपितु ये 

एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता के शब्द है जो 56 वर्ष से वकालत 

कर रहे FI 

मे नहीं जानता कि सरकारी fears मे दर्ज इन Wel को जिनसे 

कि करोड़ लोगों कौ किस्मत जुडी है, को इस तरह के लोगो द्वारां 

अधिशासित करने कौ अनुमति दी जा सकती है विशेषतः तब जव 

अतिम परिणाम से करोडौ लोगो कौ जल में हिस्सेदारी के अधिकार 

का निर्णय किया जाना है। आवश्यकता ta अधिकरण कौ है जो संदेह 

पेपर हयो ताकि दसकं द्वारा किए गए निर्णय पर लोगो का विश्वास 

ओर भरोसा हो मूल आवश्यकता यह है कि न्याय न केवल किया 

जाए अपितु किया gan दिखाई दे। परंतु मेँ सभा के ध्यान में केवल 

दो बाते लाना चाहूगा । 

ये मुद ह- कावेरी अधिकरण का गठन भारत सरकार के अधिनियम. 

.... कौ धारा 4८1) के तहत किया गया था...(व्यकधान; 1 मे उन 

चार Wel का उल्लेख करना चाहूगा जौ माननीय अधिकरण के 

सम्मुख लम्बित है - कर्नाटक द्वारा 3.5.2007 को तभिलनाङु द्वारा 
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27.4.2007; केरल BRI 30.4.2007; पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 3. 

5.2007 को तथा भारत सरकार द्वारा 1.5.2007 कौ दायर किए गर् 

मुकदमे। 

तमिलनाडु कौ माननीय मुख्यमंत्री, जयललिता जी ने प्रधान मत्री 

को अधिकरण का गठन करने तथा चेयरमैन की नियुक्ति करने को 

लिए लिखा है क्योकि sar त्यागपत्न दे दिया। जब शेष दोनों 

सदस्यों ने पहले ही न्याय देने से इकार कर दिया है तो क्या हमें 

न्याय मिल सकता है? एक स्टेट्समैन तथा we A AM hw A 

प्रधानमंत्री हमे बताएं । मँ यह पूना चाहूगा। जो दो न्यायधीश अब 

हवे उस निर्णय में भागीदार थे, क्या हम उनसे न्याय कौ उम्मीद 

रख सकते है । 56 साल के राजनैतिक जीवन के बाद हमे एक 

कप पीने के पानी के लिए उनसे भीख मांगनी पड रही ZF 

...(व्यकधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने अभी अपनी बात ware नर्ही कौ 

है। कृपया Fs VT 

श्री wast. देवेगौडा : यह सरकार अब डीएम के पर आश्रित 

है...व्यवधान) मै यह बहुत स्पष्ट रूप से कहना WEN! दूसरी ओर 

भै । ताना aren कि उन्हें इस देश का प्रधानमत्री बनने का अधिकार 

Si क्यों नही 2 मेँ इसका स्वागत करता हू। यदि वह 40 सीरं जीतती 

है ao कि उन्होने कहा है, म इसका स्वागत करता हू। साथ ही, 

वह नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह मे जाती है ओर नरेद्र मोदी 

उनके शपथ ग्रहण समारोह मे आते Fi यह संबंध हरमे प्रभावित कर 

रहा है। यह सरकार डीएमके कौ बदौलत चल रही है। सरकार अगे 

बढ़कर हमे न्याय नही देना चाहती । मै यह सभा पर तथा परे देश 

पर Bed हू कि क्या 186 वर्ष के संघर्ष के बाद न्याय मिलेगा। 

दु नार यह सुश्री जयललिता के जन्मदिवस प्र् उनके लिए तोहफा 

हे ओर वे इसका स्वागत करते है। यह उनके लिए आनन्ददायी उपहार 

है। Wa मेरे अंतिम दिनो मै न werd) मेरे जीवन के 80 वर्षो में 

से 56 वर्षं मैने यह लड़ाई लड़ी है। क्या हम अपने लोगौ को आत्महत्या 

करने के लिए we या कानून तोडने के लिए? ad, मै एेसा नहीं 

कहूगा। मैडम ने भी 1991 मे अनशन तक fea इस देश मे यह 

पहली बार है कि अनंतिम निर्णय दिया गया। पूरी दुनिया मे किसी 

भी अन्तर्ाज्यीय नदी विवाद मे, ओर देशों के मध्य विवादमे भी कभी 

अनंत्तिम निर्णय नहीं दिया गया।
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[श्री wast eater] 

जन हम सत्ता मे थे तब हमने anaes ओर भारत के बीच 
गगा जल विवाद को निपटाया था। यहां उपस्थित नेताओं मे से एक 

नेता उस समय वहां उपस्थित थे। यह मुदा 30-35 वर्षो से लवित 

था। परंतु हमने इसका समाधान कर दिया...(व्यवधान) ओर यह 

Taal सहज दंग से चल रहा है! क्या हम इस मुदे का समाधान 

नहीं कर सकते, डा. तम्बिदुरई ? यदि आप सीमा के पास बांध बना 

दतो इस मुदे को Ges जा सकता है। उन्हे Va करने fh 

इस समय नदी का पानी बहकर समुद्रम जारहारहै जो कि जल 

कौ बरबादी है। हमें मिलकर निर्णय लेना चाहिए्। हमें एेसे नहीं SAT 

चाहिषए्। | 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त Alf 

श्री wast, देवेगौडा : यह मुद्दा 1991 मे उठा था क्योकि मैडम 

ने अनशन किया धा। मै se पसंद करता हू क्योकि वे एक बार 

अध्यक्ष ओर एक बार मत्री रह चुके Fl सभाको भी इस बारे में 

पता लगने दीजिए्। वर्षं 1991-92 मे यह 340 री.एम.सी था ओर 

अन वे केवल 195 टी.एम.सी कौ मांग कर रहै ै..(व्यवधान) 

उपाध्यक्च महोदय : कृपया समाप्त Fifa 

डा. एम, तम्बिदुरहं (करूर) : पानी इसलिए छोड़ा गया था क्योकि 

कर्नारक उसे नियत्रित करने A असमर्थं था; उस समय तमिलनाडु में 

नाट आ गई धी...(व्यकवधान) 

श्री एच.डी. देवेगौडा : जी हां, मै यह स्वीकार करता हू। जब 

हमने बांध के लिए प्रस्ताव रखा था तब केन्द्र सरकार द्वारा एक भी 

पैसा नहीं दिया गया था Wg इसके साथ ही उन्होने 1924 के TASHA 

का उल्लंघन करके अनेक बाधो का निर्माण fea मेरे पास एक 

सूची है। क्या उन्होने कर्नाटक सरकार कौ सहमति ली है? नहीं । 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिप्। 

श्री wast, देवेगौडा : भारत सरकार ने उनकी सहायता की। 

मे उनपर आरोप लगा रहा हूं क्योकि Te राजनैतिक समर्थन प्राप्त 

हे। 

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार पर आरोप लगाकर समाप्त 

wah | 
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श्री wast, देवेगौडा : महोदय, मै न केवल इस सभा के लाभ 

के लिए यह बताया कि सीमा से कितना पानी गया है। अब वे 195 

SLU पानी कौ मांग कर रहे है जो 1992 मे 340 री.एम-सी, 

, 1993 मे 358 री.-एम-सी, 1994 मे 234 टी.-एम.सी, 1995 मे 393 

री.एम.-सी, 1996 मेँ 195 री.एम.सी, 1997 मे 248 री.एम.सी; 1998 

मे 278 री.एम.सी.-.(व्यवधान,) 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त alfa) 

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, वे अधिकतम जल रखना चाहते 

है ओर यहां तक कि वे हमें पेयजल से भी वचित कर रहे C1 केरल 

एक TY बनाना चाहता है। वे इसकौ अनुमति नही दे रहे TI 

oft chat, चाको (fig) : उन्द अनुमति नहीं दी गई है। 

श्री एच.डी. देवेगौडा : आप उन्हीं के समर्थन से यहां आए 

है । गठबंधन सरकार चलाना माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक कठिन 

समस्या है। यह एक राजनैतिक आपदा रै...८व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कौजिए्। 

श्री एच.डी. देवेगौडा : उन्होने केरल के लिए 30 री.एम.सी 

आवंटित किया है ओर केरल केवल 9 री.एम-सी जल का प्रयोग कर् 

रहा है शेष 21 री.एम.सी जल तमिलनाडु मेँ जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश 

ओर कर्नाटक के बीच कोई विवाद नही है...(व्यवधान) 

उपाध्यश्च महोदय : कृपया समाप्त कौजिए्। 

श्री एच.डी. देवेगौडा : अब मेँ अंतिम मुद्दा उठा रहा El कर्नाटक 

ओर महाराष्ट द्वारा आन्ध्र प्रदेश को लगभग 5 री.एम-सी जल दिया 

जाता है। जब चेन्नई मे पेयजल कौ समस्या we थी तब गाधी मैडम 

ने एक dom की ओर इन राज्यों के तीनों मुख्य मंत्री 15 Aa. 

सी पेयजल देने के लिए सहमत हुए। उस समय कर्नारक, महाराष्ट 

ओर आन्ध्र प्रदेश ने यह निर्णय लिया am 

मुर कावेरी घाटी मे रहने वाले 2,27,00,000 लोगों कौ पेयजल 

की आवश्यकता को मांग करने के लिए इस सभा मे आना पड़ा। 

8.7 टी.-एम.सी भू जल प्राप्त करने के लिए हमें न्यायालय के निर्णय 

पर निर्भर रहना पडता fi हमें 70 री.-एम.सी जल की आवश्यकता 

हे। कोई भी इसका हिसाब लगा सकता है।
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उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बेठ जाइए । अब st टी. 

HUA दर्लेगोवन बोलेगे। 

श्री west, देवेगौडा : मे चाहता हूं कि माननीय प्रधान मत्री 

इसमे हस्तक्षेप करे । मैने एेसा नहीं कहा कि हम अपना समर्थन वापस 

ले at इस सभा में हमारी पार्टी के केवल तीन सदस्य ह। Hal 

पार्टी के 17 सदस्य ह ओर काग्रेस के केवल छह सदस्य TI वे अपनी 

आवाज नहीं उठा सकते। 

महोदय, FA अपनी भावनाओं को व्यक्त करने कौ अनुमति देने 

के लिए धन्यवाद । क्या मै जयललिता जी कौ तेरह भूख हद्ताल कर् 

सकता हू? ओर यदि आवश्यक हुआ तो मै अनिरश्चित काल तक 

al भूख हडताल कर सकता हू। यह मेरी अतिम भूख हडताल होगी 

क्योकि मेरा जीवन लगभग समाप्त होने वाला St इन्दी शब्दो के साथ 

मै अपना भाषण समाप्त करता हू। 

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेनई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष 

महोदय, भ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने qa माननीय सदस्य 

श्री पी.सी. चाको द्वारा पेश प्रस्ताव ओर संसद कौ दोनों सभाओं को 

भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डा. गिरिजा व्यास द्वारा समर्थित 

प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। 

महोदय, इस अभिभाषण A अत्यन्त अच्छे मुदो को उठाया गया 

है। इसमे देश मे हरित पक्ष को सूचीबद्ध किया गया है इसमे कृणि 

विकास को दर्शाया गया है भारत विश्वमे दूध का उत्पादन करने 

वाला प्रमुख देश है। गत वर्षं खाद्यान्नों कौ स्थिति काफी अच्छी थी. 

ओर खाद्य उत्पादन को ASA के लिए सरकार द्वारा अनेकं उपाय किए 

जा रहे Fi एसे अनेक अन्य मुदे है जौ इस देश के अच्छे भविष्य 

की ओर संकेत करते FI 

पस्तु यह अभिभाषण लगभग विगत वर्ष का रिपोर का है । विगत 

वर्षं मे जितनी भी अच्छी ad eg है वे सब इसमे ह परंतु A सदेह 

है fe इसमे भविष्य को कोई स्पष्ट रूप देखा है या नहीं ओर यह 

पता लगाने के लिए qt शायद ga अभिभाषण को कई वार पढ़ना 

होगा। 

जो कुछ भी दहो इस अभिभाषण A देशं के समग्र विकास हेतु 

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया है। गत चार् 

वर्षो मे अनेक Ua मुहे है जो गत वर्षो मे महामहिम wees के 
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अभिभाषण F शामिल थे परंतु, इस वर्षं के अभिभाषण मे ये शामिल 

नहीं SI | 

पहला संसद ओर राज्य विधायिकाओं मे महिलाओं के लिए आरक्षण 

का मुदा। इसे इस अभिभाषण मे शामिल नहीं किया गया हे। मुञ्च 

नहीं पता कि veel लोकसभा के अंत तके यह विधेयक पारित हो 

पाएगा या नहीं । सरकार मे इसका उत्तर देना हौगा। 

दूसरा मुद्दा लंबित दै। हमने देखा कि हाल ही मे अनेक मृत्युदडों 

को लागू किया गया ओर फांसी दी mg) विश्व के लगभग 104 देशों 

ने मृत्यु दंड को हटा दिया है। मृत्यु दंड कोई सजा नहीं है। अपराधी 

को यह महसूस करना चाहिए कि उसने गलती कौ है । आजीवन कारावास 

से उसे यह महसूस होगा कि उसने क्या गलती कौ है ओर उसने किस 

निर्दयता से बरताव किया। 

इसलिए, आजौवन कारावास जेसी सजा ही इंसान को सही करेगी | 

मोत कौ सजा एक मिनट का कामहै, ओर बस सब खत्म हो जाता 

है। उसका कोई भविष्य नहीं होता ओर न ही उसके पास स्वयं में 

सुधार लाकर दुनिया मेँ जीने का मौका रह जाता है। जब दुनिया के 

104 देश मौत की संजा खत्म कर चुके हतो क्यों भारतम भी एेसा 

नहीं होता? भारत के लोगों के मन मे यह प्रश्न उठता है। राष्टरपति 

जी ने इस विषय को संबोधित नहीं किया। 

तीसरा है खाद्य सुरक्षा विधेयक जिसके बारे मे राष्ट्ृपति जीने 

ताया रै। महोदय, इस देश में बिना सार्वभौपिक सार्वजनिक वितरण 

. प्रणाली के कोई खाद्य सुरक्षा नीं दी जा सकती । हम उस पर लगातार 

जोर देते रहे $1 जब अनाज बहुत अधिक aT A पेदा होता है, 

ओर सदन इस देश मे उत्पादित अनाज का भंडारण किस प्रकार किया 

जाए, इस पर दूसरी या तीसरी बार चर्चा कर रहा है, यदि वितरण 

प्रणाली का एक प्रभावी तंत्र होगा, एक मजबूत वितरण प्रणाली हीगी 

ओर एक सार्वभौमिक सार्बजनिक वितरण प्रणाली होगी, तो मुदे लगता 

है इस समस्या का समाधान हो सकेता है, ओर आगे देश मे इस अनाज 

को कम HAI पर सब तक पहुचा कर इस समस्या का समाधान 

किया जा सकता है। 

अभी, सरकार कंवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो को लक्ष्य 

कर रही है ओर बाकौ लोगों को नहीं कर रही है। तमिलनाडु मे, 

हमारे पास एक बहुत ही सफल सार्वभोमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली
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प्रणाली है ओर केवल तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जहां इस प्रणाली 

को कार्य व्यवहार मे लाया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए एेसी 

एक योजना हो सकती है जिसमे आपं अनाज कौ कौमत कम कर 

सकते है जिससे इस देश मे जीवनयापन कौ सामान्य लागत कम होगी । 

हमे नही पता खाद्य सुरक्षा विधेयक मे क्या है। सदन मे यह अभी 

चर्चा के लिए आना है। हरमे उसकी प्रतीक्षा करनी होमी । 

महोदय, अगली समस्या जल से संबंधित हे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री 

ओर माननीय सदस्य श्री देवेगोड़ा, बंगलुरु के लिए पानी प्रदान किए 

जने के लिए अनुरोध कर रहे थे। महोदय यह मामला वर्षं 1924 

मे शुरू eat मँ इसको तह में नहीं जाना चाहंता लेकिन केवल इतना 

कह सकता हू कि मद्रास ओर मैसूर सरकार के बीच 1924 का समञ्चौता 

बताता है कि कर्नाटक क्षेत्र में कोई भी नया नांध नहीं होगा। लेकिन 

Sich सरकार द्वारा चार बांध बनाए गए जिससे कृषि योग्य भूमि 

&a मेँ विस्तार gon) इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलनाडु क 

निचले deadl इलाके के अधिकार का हनन Eat इसीलिए, यह 

मामला, यह अधिकरण माननीय उच्चतम. न्यायालय का दखल, यह 

सब हमारे सामने आया Si यह कर्नाटक सरकार की गलती थी । यदि 

उन्होने 1924 के करार का अनुसरण किया होता ओर we बाधो का 

निर्माण नहीं किया होता, तो यह सब समस्याएं सामने नहीं andi 

हम जल प्रदान करने के लिए मन नहीं कर् WI जल कर्नाटक 

से आता है। यह उन पर निर्भर करता है कि वह जल का उपयोग 

पीने क लिए करते हैया कृषि sed के लिए! आज कृषि क्षत्र 

भूमिका क्षत्र चार गुना तक बदा है हम क्या कर सकते है? हम 

उनसे निचले तरवर्ती राज्यो के अधिकारो को नहीं छोड सकते। इसलिए 

हम संघर्ष कर रहे है। हम अभी भी संघर्षं कर रहे है। हम एक te 

निगरानी प्राधिकरण चाहते ह जो यह देखे कि इसके द्वारा अधिसूचित 

किये गये sare का ठीके प्रकार से पालन हो रहा है। 

महोदय, मेँ पिरुक्कुरल को उद्धुत करूंगा यहां यह बहुत ही महत्वपूर्ण 

है। कहा जाता हैः 

` “नागधर aes नाटल मिगयूचिकन ATTY इतिर पोरयूट 

इसका अर्थ है मित्रता केवल हंसी-म॒जाक नहीं होती अपितु सीमा 

लांधने पर उस पर वार भी करना होता रै। तो, दम मित्र है। हम 

6 मार्च, 2013 - धन्यकाद् Wald 928 

काग्रेस के मित्र $1 हम युपीए मेँ सहभागी ह । हम साथ-साथ है। हम 

लोगों के पास एक साथ wt हम लोगों से-एकं साथ पिले हे। 

हमने एक साथमे लोगो से वादे किए ह। काग्रेस द्वारा किए गए वादे 

पूरे हो गष रहै, लेकिन डीएमके द्वारा किए गए वादे अभी भी पूरे किए 

जाने Sl यह हमारी चिंता है। महोदय, हमारे हाथ मे दो as ह । एक 

कगरेस का fren set 81 दो रंग वाला दूसरा der डीएमके का दै। 

हरा, सफेद ओर केसरिया रग काग्रेस के इडे में हे। डीएमके का ASI 

लाल ओर काले रग का है। महोदय, इस अभिभाषण ने क्रे के 

He के हरे रग को स्पष्ट किया कि कृषि उत्पादन कई गुणा बढ़ा 

है ओर हम अनाज उत्पादन H अग्रणी देशो में से एक -है। सफेद 

-स्ग के साथ न्याय किया गया। हमारा देश इस दुनिया का नंबर एक 

द्ध उत्पादक देश tl उचित या अनुचित रूप से केसरिया रग के 

साथ भी न्याय किया गया। 

राष्टुपतति ने अपने अभिभाषण मे सेतु समुद्रम परियोजना के बरे 

मेँ कोई उल्लेख नहीं किया। यह लंबित है ओर जिसमे हजारो करोड 

रुपए से अधिक निवेश किए गए थे। इस परियोजना को केसरिया 

कारणों के चलते रोक feat गया। आप केसरिया के जाल मँ फस 

गए क्योकि आपको अपने इडे के केसरिया रंग का ओचित्य साबित 

कना था। काले ओर लाल रंग के नरे मेँ क्या हुआ? अभी भी 

वहीं है। आपने किसी को भी न्यायोचित नहीं ठहराया। श्रीलंका में 

तमिल लोगो का ag बह रहा है। उनका भविष्य अधर मे लटका 

हुआ है। आप क्या करेगे? यह देश क्या करेगा? यह सरकार क्या 

करेगी? | 

अपराह्न 3.00 बजे 

राज्य सभा मे एक चर्चा हुई ati कई पार्टियां यह चाहती थी 

किं भारत संयुक्त Tee मानवाधिकार परिषद् मे यू.एस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 

का समर्थन करे। 

महोदय, भँ इस पर बल महीं देता। यह एक ओपचारिकता मात्र 

है। चाहे आप मत देँ या नही, चाहे आप बहुमत या अल्पमत मे 

मत दें, युएनएचआरसी के बहुमत मेँ सदस्य प्रस्ताव के ya A मत 

देते हँ तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा ओर आप बाहर हो जाएगे। यदि 

आप प्रस्ताव के समर्थन मे मत देते है, तब यह ठीक है ओर यह 

आपको भावना को दर्शाता है कि आप मानवाधिकारो का समर्थन करते 

ह। लेकिन एक Ue के रूप मे, आपके पड़ोसी देश, श्रीलंका के
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प्रति आपका क्या रवैया है 2 यह केवल यूएनएचआरसी मेँ प्रस्ताव के 

wa A मत देने का मामला नहीं है। आपके पड़ोसी देश मेँ रह रहे 

लोगो के मानवाधिकार कौ रक्षा भी आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 

है। आप एक मूक दर्शक बन कर नहीं देख सकते। अप एक मूक 

दर्शक बन कर नर्ही देख सकते जब आपके पड़ोसी देश मे बडे स्तर 

पर एक at विशेषकर नरसहार हो रहा हो। 

महामहिम राष्टूपति ने अपने अभिभाषण मे अभी यह बताया कि 

भारत का एक Ue के रूप मै बहुत Ha स्थान रै...८व्यकधान) 

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थनी) : नरसंहार का te जघन्य 

कार्य एलटीरीई द्वारा भी किया गया था।...८व्यवश्षान) कईं तमिलियनों 

को verdes ने मौत के घाट उतार दिया था...व्यवधान)) 

उपाध्यक्ष महोदय : उनकौ बात अभी समाप्त नही हुई है। कृपया 

बैठ जाएं । क भी कार्यवाही gaa मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा 

सिवाय उसके जो श्री टी-के-एस. इलेगोवन कह रहे है, 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बात अभी समाप्त नहीं we) कृपया 

बैठ जाए्। 

श्री टी.के-एस. इलेगोवन : महोदय, वह गलत है । मेँ इस पर 

बाद मेँ alee... (rasa) म अभी उन्हे उत्तर नहीं SM... (TAA) 

म उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दूगा। मै अभी अपनी बात जारी रख 

रहा हू ।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्च महोदय : श्री री.के.एस. इलेगोवन की बात के अतिरिक्त 

कार्यवाही-वृतात मे कुछ भी सम्मिलित नर्ही किया जाएगा। 

-.-(व्यकधान)* 

श्री टी.के.एस. इलेगोवन : महोदय यह उनका विचार है। आप 

इसे कार्यवाही -वृतात मे सम्मिलित कर सकते ह ओर मुञ्चे कोई आपत्ति 

vat है। मै उस बात का उत्तर नहीं ST 

महोदय, महामहिम ने अपने अभिभाषण A कहा है कि एक राष्ट 

के रूपमे भारत का स्थान इसलिए उच्च है क्योकि हमे उदारवादी 

तथा बहुलवादी लोकतंत्र के रूप मे जाना जाता है। ये शब्द राष्ट्रपति 

के अभिभाषण मे है। आखिर श्रीलंका कब अपने उदारवादी तथा 

"कार्यवाही वृतात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) Tae प्रस्तावं 930 

बहुलवादी लोकतंत्र के कारण अपना स्थान बनाएगा? यह मेरा प्रश्न 

है महोदय, जबकि हमे अपनी बहुलतावाद पर गर्व है, जब हमे अपनी 

स्वतत्रता पर गर्व है, जब हमे अपने अधिकारों पर गर्वं है, लेकिन 

हम अपने पड़ोसी we मे द्वीप मे तमिलो के अधिकारो के बरे में 

गर्वं नह कर सकते £1 क्यो? 

एक अन्य प्रश्न है। एक दिन माननीय विदेश मंत्रीने कहा कि 

हम किसी अन्य देश कौ सप्रभुता मे हस्तक्षेप नही कर सकते है । लेकिन 

भारत ने Yaad पाकिस्तान कौ सप्रभुता का सम्मान नही किया था। 

यही कारण हे कि बांगलादेश अस्तित्व मे आया। भारत के हस्तक्षेप 

के बिना बागलादेश कहां होता? इसलिए हेम यहं नहीं कह सकते 

कि हम अन्य wel कौ संप्रभुता का सम्मानं करते है। 

महोदय, एक ओर् बात है। तमिल के विरुद्ध युद्ध वर्ष 1983 

मे या अभी हाल मे शुरू नहीं हुजआ। हमे यह GAT चाहिए) यह 

वर्षं 1948 मे उस समय शुरू हुआ जब श्रीलंकाई संसद ने केवल 

"सिंहला ' नामक एक संकल्प पारित किया था। 1948 से 1983 तक 

द्वीप में तमिल बिना हथिया के संघर्षं कर रहे थे। 1983 में ही उन्न 

सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। 

मेरे प्रिय पित्र तथा मेरे राज्य से मेरे Gena श्री जे.एम. sex 

wie at 2009 के पूर्ण कौ हत्यां के बारे मे बात कर रहे थे। 

महोदय, काग्रेस पार्टी से मेरा प्रश्न यह है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 

तमिल के लिए श्रीलंका के मामलों मे हस्तक्षेप किया इस देश के 

Wasa के रूपमे श्री राजीवे गांधी ने श्रीलंका के मामलों मे हस्तक्षेप 

किया। वे श्री राजीव गांधी तथा श्रीलंका के तत्कालीन राष्टरपति श्री 

जयवर्धने के बीच casa मे सक्रिय थे। वे दोनो देशो कं बीच द्विपक्षीय 

समद्मौते के सूत्रधार थे। 

अपराह्न 03.04 जे 

[श्री पफ़्ांसिस्को कोज्मी सारदीना फीठसीन हए] 

महोदय, वह यह कदम उठाने मे सक्रिय थे कि तिलो कौ रक्षा 

के लिए श्रीलंका में 13वां संशोधन होना चाहिए। यह श्री राजीव गांधी 
द्वारा किया गया था। ait ae से मेर प्रश्न यह tl क्या आप 

श्री राजीव गांधी की विरासत को आगे नहीं तले जाना चाहते है? क्या 

आपने श्रीमती इदिरा गाधी को भुला दिया है ? क्या आप उनकौ विरासत 

को अगे नहीं ले जा सकते है 2...(व्यवधान)
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सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने मेँ विध्न नहीं डाले 

श्री टी.के.एस. इलेगोवन : क्या आप उनकौ विरासत को आगे 

नहीं wal सकते है? 

जब श्रीलंका की सरकार यह कहती है कि 13d संशोधन का 

कार्यान्वयन नही किया जाएगा, वैसी स्थिति मेँ जयवर्धने के साथ राजीव 

गांधी के aula की, स्थिति क्या है श्रीलंका के मामलों मे राजीव 

गांधी के नेक नीयत से किए गए हस्तक्षेप का क्या हुआ ? TM अच्छी 

नीयत के साथ यह किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अच्छी नीयत 
से हस्तक्षेप किया था। वे तमिल कौ रक्षा.करना चाहते थे। वे उसं 

द्वीप मे हजारो वर्षो से रह रहे एक विशेष भाषा समूह कौ रक्षा करना 

चाहते थे। अब क्या हुआ है? श्रीलंका का वह aa सिंहली बहुल 

हो गया है ओर वहां सेना तैनात है। 

श्रीलंका के राष्टरूपति भारत सरकार से भी अनेक वादे करती Fi 

वह जब भारत आते है, वह काफी wees वादे करते है । लेकिन 

` वह अपने द्वारा किए गए किसी वादे को पूरा नही कर रहे है अथवा 

उसका पालन नहीं कर रहे Fi अभी यही स्थिति है। 

महोदय, एडीए सरकार के दौरान जब श्री वाजपेयी सत्ता मे.थे, 

हमने परमाणु ऊर्जा मे अपनी शक्ति का परीक्षण किया था। हमने 

एक परमाणु नम का परीक्षण किया धा। क्या हुआ ? केवल एक परमाणु 

बम का परीक्षण करने पर परे विश्व ने भारत पर आर्थिक प्रतिबध 

लगा दिया था। हम किसी के साथ युद्ध नहीं कर रहे है। लेकिन एक 

सरकार रहै, जो अपने ही नागरिको के साथ युद्ध कौ feria FS 

हम उस देश पर आर्थिक vide क्यों नरह लगा सकते ह? हमने 

वहां तमिल के पुनर्वास तथा पुनर्व्यव्स्थापन के लिए soo करोड रुपए 

दिया है. ओर हमने श्रीलंका सरकार को भी 500 करोड रुपए अनुदान 

के रूपमे दिए है। यह दिखावा क्यो? इस दिखावे का क्या उपयोगं 

है जबकि पूरी दुनिया इससे गुस्से मे है जो उस gy FA a wt? 

` ` श्री एसएस, रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : हम वहां तमिल लोगो 
कं लिए धनराशि दे रहे ईै...(व्यवधान,) 

` श्री री.के.एस, इलँगोवन : आप पहले बजट visas आप बजट 

User ओर फिर yee बात कौजिए। 

सभापति, महोदय : श्री ung, कृपया se व्यवधान नही 

eau | : 
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श्री टी.के.एस. इलेगोवन : अतः, 13वां संशोधन पूर्णतया 

अस्वीकार कर दिया गया था। यह संशोधनं राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित 

किया गया था। Bia के लोगो को इस बारे म महसूस करना चाहिए। 

महोदय, ये मुर है जो महामहिम अपने अभिभाषण मे नहीं कह 

पाए ह। ये मुदे है जिन्हे दुनिया गौर से देख रही है। ये मुदे हँ जिनमे 

तमिल लोग रो रहे i रक्तपात के साथ द्वीप मे तमिलों कौ स्थिति 

रक्तरंजित तथा निराशापूर्ण #1 यह डीएमके के इडे का रंग हे। अब 

डीएमके अकेले इडा उठाए हुए है। हमने site के साथ मिलकर. 

ae को लिया ताकि लोगों के पास जा सकं तथा उनसे वोट मांग 

सके | कमरे अपना ध्यान रख सकती है। उन्होने डीएमके को अधर 

मे छोड दिया है। | | 

इन्दी शब्दौ के साथ म अपनी वात समाप्त HT | 

( हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, 21 फरवरी को जिस 

दिन संयुक्त सभा मेँ राष्टृपति जी अभिभाषण दे रहे थे, उसी दिन हमारे 

देश के करोड़ों मजदूर हडताल पर A! यह हडताल 20 फरवरी को 

शुरू हुई at देश आजाद होने के बाद पहली नार हमारे देश के 

तमाम मजदूर, संगठित, असंगठित क्षेत्र के...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया सटन मे शाति बनाए रखें । 

(हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्य : 44 करोड़ मजदूर हडताल पर चले गये 

थे। उन्हे हड़ताल पर क्यो जाना पड़ा? इससे पहले आपको मालूम 

होगा कि 28 फरवरी 2012 को एक दिन कौ हड़ताल Be थी! हमारे 

देश के मजदूर क्या मांग कर रहे है, उनकी कोई नाजायज माग नहीं 

है, सरकार को मालूम है कि मजदूर की क्या मांग है। आज एसी 

परिस्थिति हो गयी है, हमारे देश मे एेसा माहौल हो गया है कि मजदूर 

काजो अधिकार है, जो श्रम कानून हमरे देश में है, इन श्रम कानून 

का खुलेजआम उल्लंघन हो रहा है! श्रम SA का घोर उल्लंघन हो 

रहा है। केवल श्रम कानून का उल्लंघन ही नहीं हो रहा है, बल्कि 

मजदूर को संविधान मे जो अधिकार मिले ह, अपना संगठन बनाने 

का अधिकार है, यूनियन ओर संस्था बनाने का अधिकार सविधान की 

धारा 19 के मुताविक हमारे देश के मजदूर का यह जो Gere 
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राइट है, यह भी SA जा रहा है। महगाई तेजी से ae रही BI हाल 

ही म sackets श्रम संस्था ने एक ग्लोबल वेज रिपोर्ट पेश कौ है। 

इसमे कहा गया है कि विकासशील देशौ म सबसे ज्यादा मजदूरी यदि 

कहीं घटी है तो वह हमारे देश भारत A घटी है। हमारा देश fae 

का सदस्य है जिसमे ब्राजील, साउथ anlar, रशिया, चाटना ओर 

इंडिया, ये देश आते ठै। सबसे . ज्यादा हमारे देश में महंगाई बढ़ी हे 

ओर सबसे. ज्यादा हमारे देश मेँ मुद्रा-स्फौति ag है। इसका बुरा प्रभाव 

हमरे देश के मजदूरौ के रोजगार पर पड़ा है। ठेका मजदूर कौ संख्या 

आज 3s रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनको न्यूनतम 

मजदूरी भी नहीं दी जाती है। हमारे देश मे जो Reged मिनिमम वेज 

है, Ue राज्य सरकार कौ तरफ सेहो या केन्द्र सरकार कौ तरफ 

से हो, उतेनी वेज भी उनको नहीं दी जा रही Tl आधी वेज पर उनको 

काम करना पड़ रहा ठै, यह परिस्थिति आज हमारे देश मे है। हमरे 

देश मे एक न्ह बल्कि दो दर्जन श्रम कानून t ओर हर कानून बनने 

के पहले WI के संघर्षं का इतिहास है। ta दी कोई कानून नहीं 

बना लेकिन ये कानून लागू नही हो रहे है । पिछले खल रष्टीय श्रम 

सम्मेलन मेँ. सर्व॑सम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस श्रम सम्मेलन 

का उद्घाटनं स्वयं प्रधान मंत्रीने किया था ओर जिसकौ अध्यक्षता 

हमारे श्रम मंत्रीने कौ थी। उसमे क्या तय हआ था, कया प्रस्ताव 

पारित हुआ था? उसमे यह तय हुमा कि हेमारे देश मे ठेका मजदूर 

करौ न्यूनतम मजदूरी 10 SIN रुपए होगी ओर इसको लागू करने के 

लिए सरकार कानून लाएगी, विल पेश करेगी । विल तो तैयार हो गया 

लेकिन जब fate मे पेश करने के लिए श्रम मत्री आए तो आपत्ति 

Sel इतना पैसा अगर हमारे देश कं ठेका Ad को दिया जाए, 

10 हजार रुपए तनख्वाह दी जाए तो हमारे देश में एफ-आई. आई 

इस्टीरयूशनल इनवैस्टर इनवैस्ट नहीं करेगे। इससे हमारे देश मे मजदूर 

का शोषण बरकरार रहेगा। यही सरकार कौ नीति है। हमारे देश में 

यह परिस्थिति इसीलिए है। मजदूर दो दिन के लिए हडताल पर गष 

लेकिन फिर भी सरकार होश में नहं आई। हडताल के पहले उन 

मजदूर के प्रतिनिधि, तमाम ts यूनियन, हमारे देश की 11 टेड यूनियन 

- आई.एन.टी.यू.सी. से लेकर बी.एम.एस. तक एेसी कोई ce युनियन 

हमारे देश में नहीं थी जो इस संघर्ष के बाहर at हमारे देश के 

प्रधानमंत्री ने इन मजदूर के प्रतिनिधियो को बुलाकर, उनसे बातचीत 

करके उनकी समस्या का समाधान करने की कीई काशिश नहीं कौ) 

उनके पास हमारे देश के Aa के प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने 

का समय नर्ही है, लेकिन प्रधान मंत्री के पास भारतीय उद्योग परिसंघ, 
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एसोचैम, feast ओर हमारे देश के whe wl के प्रतिनिधियों 

के साथ बात करने का समय है। पूजीपतियों का अपना संगठन है, 

उनके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का समय उनके 

पास है। जब हम सकल घरेलू उत्पादक कौ बात करते है तो उसमे 

सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे देश के मजदूर की होती है, उनका 

HARA सबसे ज्यादा होता Ti आज यहं परिस्थिति हमारे देश में 

zl 

महोदय, राष्टरपति जी ने कृषि उत्पादन कौ सराहना कौ है। बहुत 

अच्छी बात है कि हमने कृषि उत्पादन मे बहुत तरक्कौ कौ है। हम 

जब आजाद हुए थे, तब हम 52 मिलियन रन खाद्यान उत्पादन करते 

धे, आज हम 294 मिलियन टन उत्पादन कर रहे है । यह रिका उत्पादन 

हमारे देश के किसान ने किया है। आजं हम खाद्याने उत्पादने में 

अत्मनिर्भर हो गए है। हम पीएल-480 मंगते थे, आज AT नहीं 

US रहा ft हमारे देश का किसान, हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन 

कर रहा है! लेकिन आप किसानो के साथ क्या बर्ताव कर् रहे रै? 

हमारे देश का किसान कृषि छोड़ रहा है। पाच साल मे पाच लाख 

किसानों ने कृषि को छोड दिया है ओर अन वह दूसरा. धधा कर 

रहे दै eis आज हमारे देश मे कृषि लाभजनक नहीं रही है क्योकि 

आपने उर्वरक ओर खाद का भाव बढ़ा दिया है। इस बार बजट में 

आपने 40 हजार करोड रुपए की सन्सिडी घटा दी है। पहले वैरियबल 

सन्सिडी ओर फिक्स प्राइज फर्टिलादजर का था ओर Stott, एमपी, 

फोस्रफेट ओर यूरिया का देश पे एक ही दाम था। उसके बाद आपने 

एक नीति अपनायी ) आपने प्रणाली मे परिवर्तन कर परिवर्तनीय सन्सिडी 

से नियत मूल्य से परिवर्तनीय मूल्य से नियत संन्सिडी किया है, अभी 

सब्सिडी एक जगह है, वह बढ़ नहीं रही है। सरकार ने वर्षं 2001 -2002 

मे सात उर्वरक achat को ब्द कर दिवा था, गोरखपुर, बरौनी, 

सिंदरी, दुर्गापुर, हल्दिया, wea ओर रमागुंडम बंद हो गयी है । हम 

यूरिया बाहर से मगारहे St यह भीतो हमें AMA पड़ता रै। हम 

45 फौसदी डीएपी आयात करते है ओर हम 35 फौसदी यूरिया Amd 

Sl अंतरराष्ट्रीय बाजार म भाव ag रहा है, उसको सस्ता रखने के 

लिए ताकि हमारे देश का किसान उसको खरीद सके, सरकार उस 

पर सन्सिडी नहीं बदा रही हे, जिसकौ वजह से उर्वरक का भाव बढ़ 

रहा है। वर्षं 2011 मे छः महीने पे डीएपी का शत-प्रतिशत भाव सरकार 

ने बाया था) साढे चार सौ रुपए का बोरा बढ़कर aes HT सौ रूपप् 

हो गया। लेकिन किसान को वह 1200-1400 सौ रुपए पर खरीदना
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[श्री बसुदेव आचार्य] | 

पड़ रहा है! हमने एक साल का हिसाब किया किं कृषि उत्पादन के 

लागत में कितनी बढ़ोतरी हई है। कृषि कौ इनपुट कास्ट मे 40 परसेट 

ae हुई है, जबकि सरकार ने राष्टूपति जी के अभिभाषण मे ओर 

बजट मे भी कहा है कि हमने एमएसपी इतना aa दिया है। जबकि 

एमएसपी केवल 13 फौसदी war है, जबकि इनपुर कोस्ट मे 40 फीसदी 

कौ aga हई है। किसान क्या करेगा? वह कृषि छोड़ रहा है! आज 

हमारे देश मे कृणि मे संकट as रहा है! किसान खुदकुशी कर रहा 

है। 2 लाख 76 हजार किसानो ने खुदकुशी को है। इस संकट से CL 

Baty के लिए SHR ने क्या कदम उठाए है, इसका जिक्र न राष्ट्रपति 

जी के अधिभाषणमे ओर न बजटरमें ही सरकार ने किया है। बजट 

मे तो कृषि में पूजी निर्माणं अथवा कृषि मे जीडीपी का हिस्सा 

1.7 से घटकर 1.5 हो गया है आप कृषि मेँ निवेश धीरे-धीरे घटा 

रहे है। इससे हमारे देश का संकट vem! आज भी हमरे देश कौ 

62 पफौसदी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर @1 कृषि करा संकर 

गहरा-से-गहरा हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए सर्कार के 

पास एेसा कोई कदम हमने नही देखा, न राष्टरपतिं ने अपने भाषण 

मे बहुत सराहना कौ । लेकिन, सरकार क्या कदम sal रही है, क्या 

चिता कर रही है, एेसी कोई बात न राष्टरूपति के भाषण में, न हमारे 

` . बजट मेँ है।...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया उन्हे व्यवधान नही 

पहुचाए जब आपकी बारी आएगी, उस समय आप अपनी नात कह 

सकते Cl कृपया उनकी सहायता नर्ही करे । 

[fee] 

` श्री सुदेव आचार्य : बेरोजगारी कौ समस्या आज बडी है क्योकि 
हमारी. अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है । इकोनोमिक स्लोडाउन का प्रभाव 

हर जगह पड़ा है। एक समय वर्ष 2007 में fava भर A मंदी शुरू 

हुई थी तो वित्त मत्री श्री चिदम्बरम ने बोला था कि विश्व भर में 

यह हो सकता है, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था yes रहेगी, यहां 

पर कोई प्रभाव wet GST लेकिन, - वर्ष 2007 के बाद ही इसका 

प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इस कारण हमारे देश में दो सालों के 

अद्र आई.एल.ओ. कौ रिपोर्ट है, वर्षं 2007-08, 2008-09 मेँ हमारे 

देश में पतीस लाख मजदूर कौ छंटनी हुई दै। यह आई.एल.ओ. कौ 

fedé है। हमारे देश मेँ .बेरोजगार as रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। 
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हमारे देश में वर्षं 2000 से 2001 तक जो रोजगार मे वृद्धि था, हमरे 

रोजगार मे जो वृद्धि थी, ada थी, वह 2.7% at आज वह गिर 

कर SI A गयी है? वह 0.08% पर आ गयी है) हमारा रोजगार 

में वृद्धि 0.08% पर आ गया है। रोजगार मे वृद्धि घटती जा रही Sr 

केन्द्रीय सरकार के cen मे कम से कम दस लाख पोस्ट वैकेन्ट 

है ओर रेलवे मे ढाई लाख पोस्ट वैकेन्ट है। बहाली नहीं हो रही है। 

कहां रोजगार मिलेगा ? इसका प्रभाव हमारे. देश मेँ रोजगार कं ऊपर 

पड़ रहा $1 बेरोजगार हमरे देश मेँ तेजी से बढ़ रहे F1 आजकल, 

हम लोग रोजगार में वुद्धि ad बोलते ह, हम बोलते ह बेरोजगारी 

में वृद्धि क्योकि बेरोजगारी जैसे ae रहा है तो हम रोजगार में वृद्धि 

की चर्चा नहीं करते है, हम बोलते हैँ बेरोजगारी में वृद्धि, बरोजगारी 

तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे देश में बेरोजगारी में चृद्धि 3% से 

बढ़कर 8% हो गया है। | 

सर, हमारे देश मे चौथी जो समस्या हे, यह खाद सुरक्षा (HS 

सिक्ूरिरी) के at मे है। इसके बरे मं महामहिम राष्टूपति जी ने 

जिक्र किया दै कि कानून बन रहा है। हम साढ़े तीन सालों से, चार 

सालो से सुनते आ रहे है कि एक कानून बन रहा है। इनका वादा 

था कि द्वितीय युपीए सरकार सौ दिनो के अन्दर खाद्य सुरक्षा का अधिकार ` 

देने के लिए कानून लाएगी । आज तक कानून नही लाए है । लेकिन, 

क्या है इसमे? ये जो खाद्य सुरक्षा बता रहे ई, उसमे ये क्या कहना | 

चाहते है, क्या प्रस्ताव है? इसमे वही विभाजन है। हम नहीं चाहते 

fe गरीबों मे विभाजन हो, एपीएल-बीपीएल हो। वहां पर आपने 

नमिनक्लेचर् चेज कर दिया है - Test जनरल। जब आलोचना हुई 

देश भरमे, तब आपने थोडा बढ़ा कर इसे 67% कर् दिया। अभी 

पता नहीं क्या आएगा हमारे Wa? उसमे संशोधन करके बिल अभी .. 

तक सदन मे नहीं आया। यह सुननेमे आरहाहैकिये बढ़ा कर 

67% कर रहे Et उसमे क्या है ? उसमे 25 किलो अनाज तीन रुपए 

He 25 किलो अनाज एक महीने में मिलेगा, अगर एक परिवारं 

मे पांच व्यक्ति ह तो प्रत्येके व्यक्ति को पांच किलो अनाज fem 

क्या पांच किलो अनाज मे एक महीना चल सकता है 2 पल्लम राजू 

जी, आप सोचें। आप क्या करना चाहते है? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 

बताया है कि हमारे देश मे जो 50 फौसदी माताएं एवं बहनें कुपोषण 

at शिकार ह! लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण ग्रस्त है। यह 

ula शर्म की कात् है । उन्होने नेशनल शेम बताया ओर आप कुपोषण 

को SAT चाहते है।
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हमारी माग है कि 35 किलो अनाज दो ओर दो रुपए किलो 

Qi हमने देशभर से तमाम वामपंथी दल चार करोड सिगनेचर इस 

मांग को लेकर जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करो। 35 किलो 

अनाज दो रुपए किलो दौ! इस तमाम मांग को लेकर चार करोड 

सिगनेचरं Hea करके 26 फरवरी को प्रधानमत्री जी को Att हे। 

आज देशभर से जत्था निकला है, दस दिन से GHG सदेश यात्रा हर 

जगह से निकली है, जहां पर लाखो कौ तादाद मे लोग यहीं मागं 

को लेकर आ रहे हैँ । खाद्य सुरक्षा खाली कानून Al, कानून मे संशोधन 

करो । जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करे, डायरेक्र SH छोडो | 

आप देखो, डायरेक् STH का क्या नतीजा हुआ है। आज ही इसके 

ऊपर चर्चा हई है। आपने जो कृषि ऋण माफो मे किया है, इसको 

छोडो । चुनाव A फायदा लेने कं लिए, सन् 2014 मे फिर सत्ता मं 

आने के लिए पिछली बार जो किया था, कृषि ऋण माफ करके कम 

से कम बीस हजार करोड रुपए की जो लूट हमरे देश मे हुई दै, 

किसान रो रहे ्है। वे आत्महत्या कर TI अगर फिरये करेगे तो 

हमारा क्या होगा 2 जनवितरण प्रणाली, फूड कापेरिशन ats इडया 

इतना बडे संस्थान का क्या होगा, इसके बारे मे आपने क्या सोचा? 

राष्टरपति जी ने अभिभाषण मे कहा है किं ये रहेगा, कैसे रहेगा ? आप 

उनको चैसेदेदेगे, उसपैसेमें वे बाजार मे जाकर खरीद सकेगे। 

आप हर महीने डीजल के भाव Bel W हो। राष्टूपति जी A अपने 

अभिभाषण में नताया कि वे काबू मे आ रहेरहै। उन्होने आधार कौ 

बात की है। अभी इसी महीने मे सदे दस फीसदी है। 

( अयुकाद। 

सभापति महोदय : प्रो. सौगत राय, कृपया टोकाटोकौ नहीं करें । 

अपना व्यवहार da tari | 

...(व्यकवधान) 

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात जारी रखें । 

मै आपको अपनी बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय 

दूगा। 

श्री बसुदेव आचार्य : महादेय, दो मिनट नर्ही, बलिक मुञ्चे पाच 

मिनट चाहिए अपनी aa कहने के few... (errs) 

सभापति महोदय ; डो डोम, कृपया अपनी तरफ से कोई 

टोकाटाकौ नर्हा करे, मै आपसे कह रहा हू। 

.-- (व्यवधान) 
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(हिन्दी) 

श्री सुदेव आचार्य : आप डीजल का भाव हर महीने पच्वास 

पैसे ag रहे Bl आपका Hele नही है। Vala का भाव एक रुपए 

चालीस पैसे ag रहा है। वह पच्चास फौसदी aa हे ओर उसका 

प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड रहा है। आपने क्यो डीकटोल किया? जब 

हम बाहर से सरकार को समर्थन दे रह थे, तब हमने न डीजल को 
डीकटौल करने दिया, न पेट्रोल को डीरेग्युलेर करने दिया। हमने किसी 

uty उद्योग का विनिवेश करने नहीं दिया, आप नहीं कर सके | यूपीए 

वन कौ कम से कम हमारी तीन उपलन्धियां Fi पहला है नरेगा, GAT 

हे हमारा आदिवासियो के बरे में, राष्ट्रपति जी ने जिक्र कियादहैकि 

52 लाख क्लेम्स थे ओर उसमे 11 लाख को Ute Gs का पटा 

दिया, जंगल का, जमीन का Yer दिया गया 52लाख क्लेम्स ह, उनमें 

कितने रिजेक्शन हुए? एेसे भी राज्य रहै, जहां दस We भी ORE 

ae का vel डिस्द्रीव्यशन नहीं हुजा। वामपंथियो के दबाव से आपने 

कानून ara वामपंथियौ के दबाव से सूचना का अधिकार! कम 

से कम तीन काम हमने कराये आप द्वितीय यूपीए सरकार का एक 

भी काम बताओ, आपने क्या किया है? आपने किया है भ्रष्टाचार, 

एक के बाद एक । अगर सबको हम जोड दें, तो कम से कम 6 

लाख करोड रुपए का होगा। यह क्यो हो रहा है? आप जिस नीति 

पर चल रहे है, आप अगर तुलना at, वर्षं 1991 के ted ओर 

उसके बाद, कभी इतने किसानों ने खुदकुशी नहीं को थी, वर्षं 1991 

के पहले इतना भ्रष्टाचार हमारे देश ग yal हुआ, इसके पहले हमारे 

देश मे इतने बेरोजगार नर्ही थे, इसकं पहले हमारे देश मे महंगाई 

इतनी नहीं बदी थी। fra वर्षं आपने नयी आर्थिक नीति अपनायी, 

जब आपने नयी आर्थिक उदार नीति अपनायी, आज नयी उदार नीति 

के कारण कृषि पर संकट है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है, 

बेरोजगारी Bes रही है। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योग का आप विनिवेश 

कर रहे है। आपका एकमात्र मत्र है, एफओआईआई ओर एफडीआई। 

अभी आप खुदरा व्यापार का दरवाजा खोल रहे है । र्वोलमा्ट को बुला 

रहे है, रेड ae को fas रहे TI हमारे देश कौ सादे करोड आबादी, 

जो खुदरा व्यापार के साथ जुडी हुयी है, उसको उखाद्ने के fou 

आप अमेरिका से वोलमार्ट को बुला रहै है वे किसान को सही भाव 

ay ओर हमारे उपभोक्ता को सस्ते मे अच्छा सामान मिलेगा। हमने 

पहले क्या देखा ? asa) कौ बुलाया था, तब 2 लाख 76 हजार
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[श्री बसुदेव आचार्य] 

किसानो ने खुदकुशी कौ ओर दस साल के अंदर मानसो बौज का 

व्यापार करकं कितना पैसा किसानों का 40 हजार करोड रुपए लूट 

कर ले Tat आज परिस्थिति एेसी पैदा हो गयी है। इसलिए जरूरत 

है कि नीति को बदलो, 

महोदय, आज हमारा देश दो हिस्सो मे ae गया है। एक तरफ 

अमीर है, जिनकी पांच हजार करोड रुपए से ज्यादा की संपत्ति रै 

जो बटृकर तेरह हो गया, फिर यह बढ़कर पैतालीस हो गया ओर अव 

लर से बटृकर 252 लिलियन ster हो गयी है, जबकि दूसरी तरफ 

77 फीसदी आबादी को केवलं 20 रुपए मे दिन गुजारना पड़ रहा ` 

है। राष्ट्पति ने इसका जिक्र किया हे, हमारे पश्चिम बंगाल मै एक 

करार हुआ था, चुनाव भें परिवर्तन के बाद दार्जिलिंगमे जो समस्या 

थी, उसका समाधान करने के लिए रज्य सरकार ने कहा कि हम 

करार करेगे, समस्या का समाधान Ht करार तो हुआ, त्रिपक्षीय 

करार हुआ, जिसमें राज्य सरकार, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ओर केन्द्रीय 

सरकार शामिल थीं । यह जो करार हुआ, उस करार मे विभाजनं का 

नीज बोया गया। ममता बनजीं का यह कहना था कि जल्दी से जल्दी 

करके हम दिखाययेगे, देखो 6 महीने के अंदर दार्जिलिंग कौ समस्या 

का समाधान कर दिए, लेकिन केन्द्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है 

आपने क्यो नहीं देखा ? .. 

[ayaa] 

त्रिपक्षीय करार मे विभाजन के बीज are गए। [feat] आज 

क्या हालत हो गयी है? विमल गुरुग ने बंद का एेलान कर दिया।. 

.-(व्यवधान) बद चलेगा) फिर गड़बड़, फिर वही परिस्थिति, आज 

इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार 

ठहराएगे क्योकि witle के समय जब करार हुआ तो क्यो आपने नहीं 

देखा कि यह एग्रीमेट ठीक Awe a ठीक नहीं दहो रहा Ti... 

(व्यवधान) | 

(अनुकद] 

सभापति म्रहोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए्। मेने आपको 

काफी समय दे दिया है। | 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्ताव ` 940 

(हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्यं : हम चाहते है कि उसको अधिकार दिया 

.. जाए लेकिन राज्य सरकार का जिस तरह दखलअंदाज कर रहे ई 

` दुर्बल करना चाहते है, हम नहीं चाहते ह कि एेसा हो ।...(व्यवकधान) 

.. (अनुकाद। 

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करं 

` (ल्द 
GER छप्पन हजार करोड हो गया है। उनकी तमाम संपत्ति 240 बिलियन . श्री बसुदेव आचार्य : एक महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी ने 

इसका जिक्र नहीं किया है। हम बारबार इस सवाल को हाउस में sad 

्है। आज जो हमारे देश मे जरूरत है - वह है चुनावी सुधार। जिस 

तरह से मनी पावर का प्रभाव बट रहा है। 

[ayaa] 

चुनाव मे मनी पावर का प्रयोग। हमारे देश में तीन-चार कमेरी 

चुनाव सुधार के लिए बनी थी ~ दिनेश गोस्वामी कमेरी, इद्रजीत गुप्ता 

कमेटी । इन तमाम कमयो कौ सिफारिश मनी पावर के प्रभाव को 

घटाने के लिए थी। स्टेट फंडिंग ate इलेक्शन हौ लेकिन सरकार 

तैयार नहीं है। | 

(अनुवाद 

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कौजिए। माननीय सदस्य, 

भै आपको केवल आधा मिनर दे रहा G1 म आपको काफी समय 

दे चुका हू। 

[feat] 

श्री बसुदेव आचार्य : अगर स्टेट फडिग ओंफ इलेक्शन अगर 

हम करे |... (व्यवधान) | 

( अनुकाद] 

हम कछ हद तक या काफी हद तक मनी पावर को.कम करने 

मे सफल हौगे। सर क्या हो रहा है? हम संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र 

का विस्तार करना चाहते है । लोकतंत्र के विस्तार के बदले अब लोकतंत्र 

का संकुचन होगा। 
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[fet] 

लोकतत्र संकुचित हो रहा है जिनके पास पैसा है उनके हाथ में 

a पैसा चला आएगा। इस देश के संसदीय लोकतंत्र A आने की 

कोई गुजादृश नहीं रहेगी, अगर इस तरह से ANT... (ara) 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaat मे कुछ भी सम्मिलित नही 

किया जाएगा। 

... (व्यवधान) 

सभापति पहोदय : माननीय सदस्यगण राष्ट्रपति के अभिभाषण 

संबधी धन्यवाद प्रस्ताव पर अभी 24 वक्ताओं को बोलना St माननीय 

प्रधान मत्री 6 बजे उत्तर देगे। जो अपना लिखित भाषण देना चाहते 

है वे इसे सभापरल रपर रख सकते है। 

---(व्यवधान) 

सभापति महोदय : मै कह चुका हू कि कार्यवाही वृतांत में कुछ 

भी सम्मिलित नही किया जाएगा। 

...-(व्यवधान)* 

सभापति प्रहोदय : अब श्री के निम्माला ate 

-. (व्यवधान, 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaa A कुछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जां रहा। मैने आपको आधे घंटे का समय दिया था। 

...( व्यवधान) 

“श्री ओ.एस. मनियन (aga) : माननीय सभापति 

महोदय, मँ आपका धन्यवाद करता हू कि आपने AS माननीय Taha 

के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संब॑धी चर्चा A बोलने का अवसर 

दिया। हमारे माननीय राष्ट्रीय कौ राजनीति का पुराना अनुभव है ओर 

वे राष्ट कौ संप्रभुता के प्रति अत्यंत गंभीर हे। माननीय राष्ट्रपति ने 

अपने भाषण में देश के समक्ष आ रही अनेक समस्याओं ओर चुनोतियों 

का उल्लेख किया है। बेरोजगारी की समस्या एक बडी चुनौती है। 

उनके अभिभाषण मे रोजगार सृजन का कोई उल्लेख नही किया गया 

"कार्यवाही gaa मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

“qed: तमिल मे सभा पटल पर रखे गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद 
क feel रुपांतर्। | 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यवाद प्रस्ताव 942 

#1 रोजगार कौ खोज में चित्रित युवा, मजदूर ओर अन्य विदेशों में 

जाते है ओर उनके aS A एसे लोगों at दयनीय स्थिति का कोई 

उल्लेख नही है। मूल्यो मे वृद्धि लोगो को अत्यधिक प्रभावित कर रही 

है ओर इस मुदे के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नही उठाया गया 

है। विदेशी cal में गुप्त रूप से जमा काले धन का मामला चिंता 

का विषय है ओर इस मुदे पर संसद मे कई बार चर्चा हो चुकौ है। 

यह मुहा काफी समय से ललित है। उस काले धन को भारत मे वापिस 

लाने कौ कोई सूचना नहीं है प्रत्येक वस्तु का लोगो मँ समान वितरण 

किया जाना चाहिए्\ सरकार आर्थिक असमानता को दूर करने के 

aay मे गंभीर नहीं है। शिक्षा एक व्यापार बनती जा रही है। यह 

aa मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा si पिछड़ी जाति 

के लोग शिक्षा से वंचित है इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाना 

चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री पुरतची धलाईइनी अम्मा ने गरीब लोगों 

के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है 1 पूर्वोत्तर 

राज्यों मे कानून व्यवस्था कौ स्थिति संतोषञेनक नहीं है। अलगाववाद्, 

आतंकवाद ओर पड़ोसी देशो ओर gate चिंता का विषय है ओर 

इसका समाधान किया जाना चाहिए । इसका क्या समाधान टै? Fa 

बरे मे क्या एहतियाती कदम sort जायेगे 2 माननीय राष्टरपति के 

अभिभाषण मे इसका कोई उल्लेख नहीं है। 

श्री सी. शिवासामी (तिरुपुर) : माननीय सभापति मै आपका 

धन्यवाद करता हू कि आपने qa माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण 

पर धन्यवाद प्रस्ताव Pat चर्चा मे बोलने का अवसर fea इस 

अभिभाषण मे कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती है। इसमे किसानों के 

कल्याण हेतु कोई योजनां नहीं है! मानसून न आने के कारण नदियों 

मे जल की कमी, बिजली कौ भारी कमी तथा कृषि उत्पादो हेतु अपर्याप्त 

मूल्य कौ वर्तमान स्थिति मे माननीय राष्ट्रपति ने किसानो के कल्याण 

हेतु किसी योजना कौ घोषणां नहीं कौ है। यह चिता विषय है। तमिलनाडु 

के किसान पड़ोसी राज्यो के साथ कवरी, मुलई पेरियार ओर पल्लार 

नदियों के जल seas के मुदे के कारण प्रभावित है। इसका स्थायी 

समाधान करने के लिए नदियों को आपस में waist के aay में 

कोई घोषणा नहीं कौ mg है! यह जानने के बाद भी कि तमिलनाडु 

राज्य मे बिजली कौ अत्यधिक कमी है जब दिल्ली से यह माग कौ 

गई कि वह उत्पादित अधिक ब्रिजली को तमिलनाडु कोदेदेंतो 

संघ सरकार ने इस मांग पर कोई `ध्यान नहीं दिया। परतु उसने इस 

"भषण सभा परल पर Cal गया।
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[श्री सी. शिवासामी] 

बिजली कौ आपूर्ति पाकिस्तान को कर दी। एेसा लगता है कि भारत 

तमिलनाडु से ज्यादा पाकिस्तान को पसंद करता है। देश मे बिजली 

कौ कमी कौ समस्या को दूर करने के लिषए प्रभावी पावरग्रिड रखरखाव 

का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृषि कौ तरह वस्त्र उद्योग भी 

सबसे बडा उद्योग है। कपास के मूल्य मे उतार Usa, डालर के मूल्य 

मे उतार wea, बिजली करती, रमाई उद्योगों के समक्ष आ रही | 

समस्याओं सहित अनेक कारणों से वस्त्र उद्योग काफी प्रभावित है। ` 

वस्त्र उद्योग के पुनरूद्धार अथवा वस्त्र निर्यात मे वृद्धि हेतु कोई घोषणा 

नहीं कौ गहं Tl चीन ओर बांग्लादेश जसे vert देशो से प्रतिस्पर्धा 

के कारण स्थिति काफौ खराब है। 

संघ सरकार अक्सर a के दाम बढ़ती रहती है)! इसके 

परिणामस्वरूप मूल्यो मे वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषणं 

मे इनं समस्याओं के किसी समाधान का उल्लेख नही किया है। भारत 

जो पहले भाषा ओर धर्म के आधार पर विभाजित था स्वतन्त्रता प्राप्ति 

के पश्चात् एक हो गया। परंतु संघ सरकार HMA Wel के अलावा 

अन्य पार्टियों द्वारा शासित राज्यो को महत्व नही दे रही है । विशेषकर 

तमिलनाडु को भारतीय संघ का हिस्सा भी नहीं समज्ञा जाता। संघ 

सरकार पर्याप्त निधियां ओर अनिवार्य वस्तुए प्रदान न करके समस्याएं . 

उत्पन कर रही है। राष्ट्र कौ एकता के लिए यह भेदभाव उचित नहीं 

है! तमिलनाडु सरकार माननीय Peal पुरतची aed अम्या के 

सक्षम नेतृत्व मेँ कार्य कर रही Sl संघ सरकार को राज्य सरकार कौ 

मागो को अस्वीकृत नही करना चाहिए। Se तुरंत पूरा किया जाना 

चाहिए । जिला कलेक्टरो ओर पुलिस आयुक्तो के साथ तीन दिन बैठक 

करने के पश्चात् माननीय मुख्य मत्री पुरतची थाल्वी अम्मा ने राज्य 

के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं घोषित कौ 1 परत 

माननीय प्रधानमत्री की अध्यक्षता मे संघ सरकार ने रष्टय विकास 

परिषद कौ केवल एक दिन कौ बैठक बुलाई ओर देश कं सभी राज्यो 

के मुख्य aa के विचार सुने! एेसा नहीं किया जाना चा्हिए। संघ 

| सरकार को भविष्य मे tet aah अधिक दिन कं लिए आयोजित 

करनी चादिए ताकि राज्य केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें 

रख सके । श्रीलंका कौ नौसेना तमिल Asem को गिरफ्तार करती 

` रहती Sh agai को बंदी बना लिया जाता है ओर कई बार वे 
गोलीनारी की घटनाओं म मारे जाते है! यह एक निन्दनीय कृत्य है। 

संघ सरकार इस गुदे पर सौतेला Wa रखती ह जो निन्दनीय है । 

6 मार्च, 2013 धन्यकाद श्रस्तात 944 

संघ सरकार ने इस देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कोई 

नई योजना नहीं बनाई है। संघ सरकार केवल स्थापित व्यापारियों के 

विकास को ही महत्व दे रही है, बह युवा, लघु तथा Fale व्यापारियों 

की परवाह नहीं करती | माननीय राष्ट्रपति ने teh किसी महत्वपूर्णं योजना 

की घोषणा नहीं की है जिससे आज देश के समक्ष आ रही समस्याओं 

का समाधान किया जा ahi प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रष्टाचारं ै। भ्रष्टाचार 

मे लिप्त अपराधियों पर कौ जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का कोई 

उल्लेख नही किया गया है। यह निन्दनीय है। राष्ट्रपति के अभिभाषण 

मे भारत को महाशक्ति बनाने का Hel उल्लेख नही है अपितु इसमें 

भारत के प्रमुख व्यवसायियो को विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनाने 

पर महत्व दिया है। जो चिंता का विषय है। 

श्री ए.के.एस. विजयन (armies) : Fo wed के 

अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता 

El 

arate राष्ट्पति ने अपने अभिभाषण में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण 

प्रणाली लागू करने में aie सरकार द्वार कौ गई पहलो का उल्लेख 

किया है। मै इस प्रशंसनीय कदम के लिए यूपीए सरकार को बधाई 

देता हूं, जो प्रशासन कं क्षेत्र मेँ उनका मार्गदर्शदक साबित eM! इस 

संदर्भ मे म सरकार से अनुरोध करूगा किं वह राच्यो/संघ राज्य सरकारों 

को यथा भूमिका देकर परियोजना तैयार करे ताकि परियोजना सफल 

हो सके। । 

मै केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं कौ कम संख्या मे सपेकित 

करने ओर योजनाओं कौ ओर लचीला नाने के प्रस्तावं का स्वागत 

करता GI म सरकार से अनुरोध करता हू कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित 

योजनाओं कौ संख्या न्यूनतम करे ओर राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो मे उपयुक्त 

Ue गई अधिक कल्याणकारी योजनाओं कौ शुरू करने हेतु Se सक्षम 

बनाने के लिए न्यूनतम राजस्व आबटित करे। 

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मेँ यह भी उल्लेख किया 

है कि सरकार माल ओर सेवा कर पर सर्वसम्मति. बनाने के लिए 

राज्य सरकार के साथ कार्य कर रही रै। इस संबंध मेँ भँ यह उल्लेख 

करना चाहता हू कि माल ओर सेवा कर प्रणाली को अनिवार्य सुरक्षोपायों 

के साथ शुरू किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हौ सके कि राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो को किसी भी प्रकार मे राजस्व की कोई हानि न हो। 

"मूलतः तमिल मेँ सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद 
क हिंदी रुपांतर।
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Wa vasa है कि माननीय रषष्टृपति के अभिभाषण मे यूरिया 

के 100 लाख afm टन अतिरिक्त उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता 

के सृजन का उल्लेख किया गया है। मे चाहता हू कि सरकार इस 

उदेश्य को यथा शीघ्र प्राप्त करने के लिए इस दिशा मे पूरे प्रयास 

माननीय राष्ट्पति ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय जल संसाधन 

परिषद द्वारा हाल ही मे अपनाई गई नई राष्ट्रीय जल नीति मे जलं 

के प्रभावी उपयोग ओर जलवायु परिवर्तन, समदृष्टि, सामाजिक न्याय 

ओर उसे बनाए रखने की चुनौतिथों के साथ जल संसाधन कौ आयोजना 

को मिलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस संबधे 

मै यह उल्लेख करना चाहता हू कि सरकार को पहले से ही सिचित 

aat मे जल कौ लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने को पूरा महत्व 

देना चाहिए । उदाहरण के लिए एक समय मे उपजाऊ कावेरी डल्टा 

aa को अब साल में एक फसल उगाने के लिए भी पर्याप्त जल 

प्राप्त नहीं होता है। महत्वपूर्णं नदियों को आपस में जोड़ने के मुदे 

पर काफी चर्चा हुई है परंतु इतनी अधिक अन्तरराज्यीय नदी समस्याओं 

के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर कछ नहीं किया गया। इसका समाधान 

अन्तरराज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण मेँ है । तथापि, इस संबंध मे सरकार 

al कार्यवाही में जोश की कमी है। मै सरकार से यह अनुरोध करता 

हू कि वह इस मुदे को यथा महत्व दे ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे। 

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण मे महात्मा गांधी Teta ग्रामीण 

रोजगार AR योजना का उल्लेखं है जिसमे यह उल्लेख किया गया 

है कि वर्ष 2011-12 मे योजना के अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ परिवारों 

को रोजगार प्रदान किया गया। 

इस संबंध मेँ मँ मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) योजना के तहत 

रोजगार पाने वाले गरीब ओर जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को सहायता 

पहुचाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी बद़ाने ओर 

कार्य दिवस 100 से बद्माकर 200 दिन करने कौ निहायत जरूरत को 

ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। इसं योजना 

के तहत स्थायी परिसम्पत्तियो के सुजन के वांछनीय कार्यो कौ समीक्षा 

कौ जानी चाहिए। 

मै बच्चो, महिलाओं ओर वंचित लोगों कौ agen ओर कल्याण 

के लिए सरकार at चिंताओं को दशनि वाली उनको नीतिगत पहल 

ओर कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत करता हू। सरकार का ' निर्मल 
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भारत अभियान" के wfte वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षत्र के हर घर 

मे साफ-सफाई का प्रबंध कराने के लक्ष्य को हासिल करने का उद्य 

एक उत्तम पहल है। अनुसूची जाति के नर्व व दसवीं कं छात्रौ के 

लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ि योजना को सरकार् द्वारा तेजी से कार्यान्वित 

किया जाना चाहिए क्योकि इस योजना के ढेर सारे बहुडदेश्यीय लाभ 

होगे। 

qa इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु के राजीव गांधी wea 

युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया 

है। यह नोट करना काफौ उत्साहजनक है कि वर्ष 2006-12 कौ अवधि 

के दौरान आई टीआई कौ संख्या 5,114 से बदठृकर् 10344 हो गई 

है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि oem asi मे लोगो के 

विशेषकर ग्रामीण युवकों का कौशल विकास तेजी से करने कं लिए 

देश के प्रत्येक ताल्लुका मेँ एक आईटी आई खोला जाए। मे ज्युडिशियल 

Seq ए अकारन्रेबिलिटी faa को इस सत्र मे पुरःस्थापित करने 

कौ घोषणा का भी स्वागत करता हूं क्योकि इसका न्यायिक सुधार 

ओर लोगों को सही न्याय मिलने कौ दिशा मे महत्वपूर्ण योगदानं होगा । 

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण मे उल्लिखित देश के लगभग 

10 लाख बुनकरों के फायदे के लिए हथकरघा aa मे रियायती क्रेडिट 

योजना के संबधे मे म यह अनुरोध करना चाहता हू कि इस योजना 

को प्रभावी तरीके सेव तेजी से लागू किया जाए; जैसाकि तमिलनाडु 

म बड़ी संख्या मे गरीबी से जस्त बुनकर है जो बेहद दुःखद स्थिति 
मे दाने-दाने को मोहताज ढेर सारी कदठिनाइयों के साथ अपनी 

जिन्दगी जी रहे है। 

तमिलनाडु घोर विद्युत संकट से गुजर रहा है। केन्द्र सरकार नै 

12्वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावार अतिरिक्त विद्युत उत्पादने क्षमता 

की योजना बनाई है। इन परिस्थितियो मे मेरा अनुरोध है कि केन्द्र 

सरकार तमिलनाडु q अभिप्रेत विद्युत परियोजनाओं कौ योजना व 

कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर तेजी से करे! साथ ही माननीय 

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी आश्वासन दिया गया है कि 

कूदमकलम में परमाणु विद्युत संयंत्र की दो इकाहयां इस वर्षं शुरू 

कौ जाएगी ओर परमाणु विद्युत सयत्र कौ सुरक्षा को सबसे अधिक 

प्राथमिकता दी जाएगी । मेरी मांग है कि सरकार परमाणु विद्युत संयंत्र 

के आस-पास ठोस कल्याणकारी विकासात्मक उपाय कर स्थानी लोगो 

के भय को दूर करे ओर संयंत्र को अतिशीघ्र चालू Ht!
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[श्री wave. विजयन] 

आंतरिक रूप से विस्थापित तमिल लोगो का पुनर्वास ओर उन्हे 

फिर से स्थापित करने के प्रयास समेत श्रीलंका के साथ सरकार कौ 

बातचीत के संबध मे उनकी घोषणा का उत्सुकता से इंतजार ठै ओर 

इसपर तमिलनाडु के लोगो कौ निगाह है। श्रीलंका के युद्ध-प्रभावित 

तमिल लोगों की दुर्दशा बहुत ही करुण है ओर इसे विस्तार से बताए 

जाने कौ जरूरत नही है। कोई भी सामान्य मानव अपनी राष्ट्रीयता 

कौ भावना से ऊपर उठकर इन लोगो के भले का समर्थन करेगा। 

हालाकि भारत इस मामले मे अभी तक मूकदर्शक बना रहा है। मेरी 

मांग है कि सरकार श्रीलंका में तमिल लोगों के शांतिपूर्ण, गरिमामय 

व समानता के जीवन का संरक्षण सुनिचित करने के लिए वहां कौ 

सरकार से अविलम्ब बात Ht बातचीत कौ इस प्रक्रिया मे ओर तमिल 

लोगों के पुनर्वास मे तमिलनाडु के जनप्रतिनिधियों को शामिल करे। 

इस संदर्भ मे मे श्रीलंकाई सेवाओं द्वारा तमिलनादु के भारतीय agai 

पर बारंबार हमले ओर उनके उत्पीड्न की समस्या को जोर-शोर से 

उठाना चाहता हू। श्री लंकाई नौसेना का अत्याचार अनिरश्चित काल 

से जारी है। भारत सरकार से हमारे निरंतर अनुरोधं के बावजूद इस 

सरकार के रवैये म आज तक बदलाव नहीं आया है, जैसाकि इस 

विषय का राष्ट्रपति के अभिभाषण मे उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, 

म सरकार से एकं गार फिर अनुराधे करना चाहता हू कि वे इस समस्या 

का शीघ्र ही स्थायी समाधान निकाले जिससे कि हमारे seat का 

मत्स्य फलन अधिकार प्रभावित न हो। साथ ही, मेँ यह भी कहना 

चाहती हू कि सरकार खाड़ी क्षेत्रों मे कार्यरत भारतीयों कौ सुरक्षा व 

कल्याण के लिए् भी आवश्यक कदम. उठाए। 

अत मे मै यह बताना चाहता हूं कि अभिभाषण मे सेतु कनाल 

प्रोजेक्ट का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया ti यह सरकार जो 

बुनियादी संसा विकास को उच्च प्राथमिकता देती टै, इस मसले 

प्र पूरी गंभीरता से विचार करे ओर तमिलनाडु की जनता की इस 

चिगपरतीक्षित मांग का कोई न कोई हल निकाले। मँ चाहता हूं कि 

तरीय जलमार्गं का एक उचित मोडल तैयार किया जाए ओर सेतु कनाल 

प्रोजेक्ट के मूल सरेखण के प्रति धार्मिकं विरोध से निजात पाने के 

लिए इसे इस परियोजना कं साथ समेकित किया जाए ओर इस परियोजना - 

को शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए्। 1 
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‘ott एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : मै 2012-13 के दौरान 

संसद के दोनो सदनो के संयुक्तं सत्र मे राष्टरूपति के अभिभाषण पर 

हो रही चर्चा मे अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राष्टूपति का 

अभिभाषण स्पष्ट रूप से सरकार कौ नीति तथा कार्यकरण को दर्शाता 

Zl 

वर्ष 2012 के दौरान वैश्विक स्तर पर मंदी तथा वित्तीय संकर 

था। यद्यपि यह एक विश्वस्तरीय समस्या है, भारत व्यापक बडे वित्तीय 

संकट से बच गया। भारतीय रिजर्व बैक Hike साधनो के माध्यम 

से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी कुछ नियंत्रित करता है। वैश्विक 

संकट के दौरान लोगों मे घडबडाहट थी । हमारी अर्थव्यवस्था की वद्धि 

दर कुछ कम हुई है। जीडीपी वृद्धि पर उल्लेखनीय रूप से 8% से 

घटकर 5.4% हो गयी है। इसके बाद भी हमारी यूपीए सरकार ने 

अर्थव्यवस्था को Yes करने के लिए विभिन योजनाओं तथा zeal 

का कार्यान्वयन किया है। हमरे राष्ट्रपति ने कहा है कि वैश्विक तधा 

घरेलू दोनों कारको ने हमारे विकास को प्रभावित किया है। अपने 

अभिभाषण य उन्होने रोजगार सुरक्षा, महिलाओं तथा बच्चो कौ सुरक्षा 

के बरेमे लोगों की चिंता का जिक्र किया है छत्रवृत्ति, पेंशन तथा 

मातृत्व लाभो जैसे लाभों को सीधे प्राप्तकर्ताओं कं बैक खातो मे अंतरित 

करने कौ योजना को यथासमय व्यापक बनाकर इसमे मजदूरी एवं 

खाद्य तथा रसोई गैस पर राजसहायता को भी कवर किया जाएगा। 

इस प्रणाली से लीकेज कम करने मे सहायता मिलेगी । महात्मा गांधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 5 करोड़ ग्रामीण लोगों को 

रोजगार अवसर प्रदान किया। 

इस योजना के अतर्गत पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान 

वेतन दिया जा रहा है ताकि इससे ग्रामीण क्षत्र मे महिलाओं के 

सशक्तिकरण से सहायता मिले। इस योजना से सूखा प्रबण राज्य भी 

काफी लाभान्वित होते TI 

Bea आवास योजना मेँ ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों के निर्माण 

मे सहायता में वृद्धि कौ गर्ह हे। 

राष्टरयति ने यह भी कहा कि वर्षं 2013 के दौरान 2600 किमी 

लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा। इससे सडक wee मे वृद्धि 

होगी । प्रधानमंत्री सडक योजना भी गांव तथा शहर को जोड़ने मे सहायक. 

है। 

"भाषणं सभा परल परं रखा Tall
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राष्ट्ृपति ने यह कहा है कि सरकार महिलाओं के प्रति cia 

अपराधो की घटनाओं के बरे मे काफी चितित है। न्यायमूर्ति जे.एस 

ant समिति कौ सिफारिश पर विचार करने के ब्राद सरकार ने महिलाओं 

के विरुद्ध जघन्य tits अपराधो के लिए सख्त सजा का प्रावधान 

करने के लिए दंड विधान मे संशोधन करते हुए एक अध्यादेश तैयार 

किया रहै, 

विकास दर में वृद्धि तभी कौ जा सकती है यदि विनिर्माण क्षत्र 

को महत्व दिया जाता है! उत्पादन मे लगे विनिर्मातिओं को प्रोत्साहित 

करने के लिए सरकारी नीति सरल तथा सुलभ होनी चाहिए अगर 

हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दिया जाता 

है तभी स्थायितव कौ उम्मीद जगेगी। Site उत्पीडन समाप्त करने 

के लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा तथा असली एनजीभओज तथा फोरम 

के माध्यम से जनजागरूकता का सृजन समय कौ आवश्यकता है] 

एक आदर्शं समाज के निर्माण के लिए शराब कौ दुकानौ, मादक 

दवाओं तथा अन्य नशील पदार्थ पर तत्काल पूर्णं प्रतिबध लगाया जाना 

चाहिए । अर्थव्यवस्था मेँ सुधार के लिए मीडिया, सरकार, विपक्षी दामों 

तथा सत्ता दल को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सभी पहलुओं 

मे ' विविधता मे एकता! आवश्यक है। अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा 

ges बनाने कं लिए सभी का उत्तरदायित्व बनता हे। 

श्री आधिश्ञंकर (कल्लाकूरिचि) : 4 आज राष्ट्रपति के 

अभिभाषणं पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करूगा। 

मै इसे गरिमापूर्णं सदन मे कुछ महत्वपूर्णं बिंदुओं को सामने लाना 

चाहता हूं जिनका उल्लेख वर्षं 2013 के राष्टरपति के अभिभाषण में 

किया गया है। मुञ्चे यह कहने मे कोई संकोच नहीं है कि सरकार 

ने इस परिस्थिति मे सर्वोत्तम कार्य किया है। अभिभाषण मेँ यथार्थवादी 

स्थिति का उल्लेख किया गया है। विकास दर् कम हुई है लेकिन हम 

विभिन्न क्षेत्रो मे मानकं से काफी tte Fel FI 

शिक्षा के क्षेत्र मे मानव संसाधन विकास मत्रालय को हाल कौ 

वार्षिक स्थिति रिपोर्ट मे काफौ निराशाजनक स्थिति का चित्रण किया 

गया है। वर्षं 2012 के शैक्षिक अनुसंधान संबंधी वार्षिक रिपोर्ट मे भारत 

कौ स्कूली शिक्षा के बारे मे निराशाजनक परिदृश्य चित्रित किया गया 

हे। छत्रो के ahaa में वृद्धि की जानी चाहिए अतः छत्र-शिक्षक 

अनुपात मे वृद्धि किए जाने कौ तत्काल आवश्यकता है । शिक्षा, सफलता 

‘MI सभा पटल पर Cal गया। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यकाद प्रस्ताव 950 

के लिए आगे ager कौ Met है। उक्त वार्षिक स्थिति रिपोर्ट पर विचार 

करते हुए सर्वशिक्षा अभियान, आर.टी.ई जेसी सभी शिक्षा सबधी 

योजनाओं पर नए often मे समग्रत; देखा जाना afer 

अत्तः, मे सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त रिपोर 

मे उठाए् गए qd का समाधान किया जाए तथा शिक्षा के स्तर मं 

सुधार किया जाए्। 

अनेक राज्य सूखाग्रस्त हँ। लेकिन सूखा एवं बाढ़ बार-बार होने 

वाली घटना बन गर्ह है ओर म चाहता हू कि सरकार को उन वार्षिक 

घरनाओं के समाधान के लिए एक apie लाना चाहिए्। मै चेनई 

विमानपत्तन मे नए टर्मिनल को पूरा करने के लिए सरकार को धन्यवाद 

देना चाहता FI 

पिछले माह चैट्रलियम उत्पादों के मूल्य मेँ वृद्धि ee ओर एक 

बार फिर मूल्य वृद्धि होने के संकेतं है । एक माह के भीतर दो बार 

ta के मूल्य मे वृद्धि हुई है! US परिदृश्य मे, आप कंसे उम्मीद 

कर सकते ह कि गरीब ओर जरूरतमंद लोग tafe उत्पादों ओर 

आवश्यक वस्तुओं के aga मूल्यो को Aad हुए अत्यधिक गरीबी 

ओर नेरोजमारी के मध्य सामान्य जौवन जी सकेगे। 

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कौ घटनाएं, बलात्कार तथा महिलाओं 

के विरुद्ध पाशविक अतयाचार की घटनाएं भी ag wt 1 ee a 

महिलाओं को सुरक्षा ओर सरक्षा सुनिश्चित करने कौ आवश्यकता है 

16 दिसंबर 2012 का दिल्ली tro महिलाओं के विरुद्ध हिसा कौ 

चरमसीमा है। हमारे राष्ट्रपति ने भी महिलाओं के विरुद्ध योन अपराधो 

पर अपनी पीडा व्यक्त की है। सरकार को महिलाओं के विरुद्ध अपराधो 

को रोकने के लिए कलेर उपाय अपनाने चाहिए । 

अनेक विधेयक जैसे खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमिअधिग्रहण विधेयक 

लम्बित ईहै। हमे आशा है कि इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने 

से पूर्व इन्द लागू कर दिया जाएगा। 

श्रीलंका मे तमिल मूल के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगो के 

 पुर्नव्यवस्थापन ओर पुनर्वास का मामला तमिल लोगों तथा तमिलनाडु 

के लिए अत्यंत संवेदनशील मामला है। इस वर्षं राष्ट्रपति के अभिभाषण 

मे भी सरकार ने केवल यह उल्लेख किया है कि श्रीलंका को इस 

कार्यं मे शामिल करने की नातचीत में प्रगति हुआ है। परंतु श्रीलंका 

मे वास्तविकता पूर्णतः विपरीत तथा अलग है! युद्ध अपराधो कं लिए
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[ श्री आधिशंकर] 

श्रीलंका सरकार को आङे हाथो लिया जाना चाहिए । राष्ट्रपति मदिन्द्रा 

राजपक्षे पर अभियोग लगा कर श्रीलंकाई तमिल के विरुद्ध युद्ध अपराधो 

के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए । हमारा दल डीएमके ओर हमर 

नेता डा. कलदगनार करुणानिधि श्रीलंकाई तमिलो के लिए शाति, मर्यादा 

ओर समानता का जीवन सुनिश्चित करने कं लिए प्रतिबद्ध है जो अभी 

भी एक mat 

डीएमके श्रीलंका सरकार के विरुद्ध जेनेवा मे यूनाइटेड नेशन्स 

मानवाधिकार परिषद मे यूएस द्वारा प्रायोजित संकल्प के प्रस्ताव का 

समर्थन करने के लिए यूपीए दो सरकार को आग्रह करने के पक्ष 

मे tl तमिलनाडु मे राजनैतिक दलो द्वारा श्रीलंका के तमिलो की दुर्दशा 

को उजागर करने के लिए लगातार छिटपुट विरोध प्रदर्शन होते रहते 

है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निकट Herik मे एक व्यक्ति ने 

आत्मदा तक कर लिया। विरोध प्रदर्शनकारियों ने चेनई से श्रीलंकाई 

मिशन पर धरना देने जाने का प्रयास किया तो कु गिरप्तारियां भी 

कौ Tet श्रीलंका मे 2009 मे जातीय युद्ध के अंतिम चरणों मे तमिल | 

विद्रोहियों के खिलाफ ta अपराध fu me जो कभी सुने नहीं गए 

थे। 

अत मे, मै सरकार से अनुरोध करूगा कि जेनेवा मे यू.एन.एच. 

आर.सी मे श्रीलंकाई तमिलो के प्रति feu जाने वाते युद्ध अपराधो 

के लिए यूएस संकल्प का समर्थन करे। ` 

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरी) : मँ अपने दल डीएमके 

कौ ओर सै भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पिछले माह कौ 21 तारीख 

को ससद कौ दोनो सभाओं से सदस्यो के समक्ष दिए गए गए अभिभाषण 

का स्वागत तथा समर्थन करता हू। 

चूक. पिछले वर्षं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत कठिनं वर्ष 

रहा, हमारे समक्ष लगातार कठिन चुनौतियौ आती रही । वर्तमान में हम 

धीमी वृद्धि को fa रहे है । ओद्योगिक उत्पादन ओर नियति कम हुआ 

हे ओर आयात में वृद्धि हुई हे । ग्यारहवीं योजना के दौरान हमारा जीडीपी 

8% रहा। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के yas के दौरान 

जीडीपी में 5.4% कौ अल्पवृद्धि रही जबकि पिछले दशक में यह 8% 

थी । यह प्रकृति खतरनाक है। सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) F - 

“TST सभा पटल पर् रखा गया। 

6 मार्च, 2013 Gag प्रस्ताव 952 

वृद्धि तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए सम्पूर्णं ware किए जाने 

चाहिर्। 

जहां तक कृषि ओर संबंधित क्षेत्रो का संबंध है, दसवीं योजना 

मे यह वृद्धि 2.4% थी sant तुलना 4 ग्यारहवीं योजना के दौरान 

हमारी वृद्धि 3.7% थी जोकि स्वागत योग्य कदम है। कृषि उत्पादकता 

को सुधारने कं लिए ओर अधिक कदम उठाए जाने चाहिएं किसानो 

को बीज, कौटनाशक ओर अन्य वस्तुएं सन्सिडी प्राप्त दर पर उपलब्ध 

करायी जानी चाहिए्। sé फार्म तकनीकों के संबध मे उचित रूप 

से जानकारी दी जानी चाहिए ओर जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं 

जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, बवंडर आदि के कारण नुकसान 

उठाना पड़ा है SS पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए्। फसल बीमा 

का आधार aga जाए्। पिछले कुक वर्षो के दौरान, wae के नष्ट 

हो जने के कारण बडी संख्या मे कसानो ने आत्महत्या कौ । सरकार 

ने उनके बकाया ऋणो को माफ करने के लिए कदम उठाए FI परंतु 

उनमें से अनेक अभी भी इस योजना मेँ कवर नहीं किए गए है अधिकांश 

किसान अभी भी वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं (साहूकारो) कौ दया 

पर निर्भर है चूंकि उन वैको से फार्म लोन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई 

होती FI 

अब भी तमिलनाडु सहित देश के विभिन भागो मे किसानों द्वारा 

आत्महत्या को घटनाएं जारी हैँ। म केन्द्र सरकार से आग्रह करता हू 

कि किसान के हितो कौ रक्षा करने के लिए, प्रति एकड़ उतपादन 

मे वृद्धि हेतु तथा रासायनिक खेती पर पूर्णनिर्भरता के स्थानं पर अर्गि्निक 

wit को बढावा ea के लिए आवश्यक कदम उठाए WT! 

देश मे खाद्यान भंडारण के लिए कोई उचित सुविधा नही है 

अकसर पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण गेहूं, a, ओर 

अन्य खाद्यन सीएपी (खुले म ढककर) रखे जाते हैँ जिन्हं तिरपाल 

से कवेर करके धूप बरसात, तूफान मे खुले आसमान कं नीचे रख 

दिया जाता है ओर वह अनाज सड जाता है तथा Gea पडता है 

ओर जानवरों के खाने लायक भी नही रहता! सरकार को देश में 

खाद्यान भंडारण सुविधा सुधारने के प्रयास करने चाहिए तथा इस कमी 

को पूरा करने के लिए निजी क्षत्र को भी शमिल किया जाना चाहिए 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मे भारत की भागीदारी मात्र 3% है। यदि इस 

aa को aga मिलता है तो फलो ओर सल्नियों कौ सड.जाने की 

समस्या कम होगी, निर्यात ओर रोजगार के अवसर सुधरैगे।
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मनरेगा सरकार का एक महत्वपूर्ण फलैगशिप कार्यक्रम है। इससे 

लगभग 5 करोड परिवारो को रोजगार मिलता है। तथापि योजना के 

कार्यान्वयन से कृषि कौ उत्पादकता मे कमी आई ti कृषि क्षेत्र को 

मजदूर मिलने मे afore होती है तथा भारी संख्या मेँ कृषि मजदूर 

महात्मा गाधी नरेगा योजना (मनरेगा) मे लग गए है। अतः मेँ सरकार 

से अनुरोध करता हू कि इस योजना को कार्यान्तित करते समय सरकार 

एसे आवश्यक उपाय करे कि इससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं 

Te | 

यदि यही प्रवृत्ति रही तो कृषि उत्पादन पर बहुत असर पडेगा 

ओर कृषि भूमि धीरे-धीरे आवासीय ओर वाणिज्यिक/ओद्योगिक उदेश्यों 

के लिए परिषर्तित हये जाएगी । 

देश के ae हिस्सों मे महिलाएं घर् से अकेले बाहर निकलने 

मे असुरक्षित महसूस करती है । देश मे पर्याप्त पुलिस बल नहीं है 

ओर पुलिस बल मे महिलाओं कौ हिस्सेदारी बहुत कम टै। पुलिस 

मे बडी संख्या मे रिक्तियां है जो अभी तक भरी नहीं गई है । महिलाओं 

को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने कं लिए पुलिस लोगो के बीच के अनुपात 

को कम किया जाए! इसके अलावा, देश मे महिला पुलिस बल को 

aan जाना चाहिए ओर राज्यों को शीघ्रता से सभी महिला रिक्तियां 

भरने के निदेश देने चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति अपराधो को 

रोकने मे बहुत सहायता मिलेगी । 

स्वास्थ्य सेवाओं A संबंध मे, देश के विविध भागो 4 we जैसे 

अस्पताल बनाने का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसके 

लिए पर्याप्त तिंधियां निर्धारित करते BU सरकार को देश मे एम्स जैसे 

अस्पतालों का जल्दी स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए । इस 

संबध में, मै बताना चाहता हू कि इस देश मे डोक्टर - मरीज का 

अनुपात बहुत ही कम है। रिपोर के अनुसार, हर 2000 की जनसंख्या 

पर कोई Sat नहीं है ओर देश मे केवल 6 लाख सक्रिय एलोपैथिक 

परैकिटशनर्स है । देश के कई स्थानों पर विशेषकर गांवों ओर Heat 

मे पर्याप्तं चिकित्सा सुविधाएं नहीं है जिसके चलते se काफो समस्याए 

आती $1 पर्याप्त दवाइयो के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य Sai कौ सुविधा 

प्रदान कौ जानी चाहिए ओर वहां sleet को उपलब्ध कराया जाए 

तथा राज्यो को इसके लिए vata वित्तीय ओर अन्य सहायता प्रदान 

कौ जाए। fay मृत्यु दर ओर मातृत्व मृत्यु दर चिता का विष्य है। 

मृत्यु दय मेँ कमी लाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए्। 
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Wat, लघु ओर मध्यम उद्यम शुरूआती कठिनाइयो से जड रहे 

el Se ऋण लेने मे बहुत Hotes का सामना करना पड़ रहा 

Cla उद्यम ही रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते है। मँ सरकार 

से अनुरोध करता हू कि इन उद्योगौ के मालिको को उपयुक्त वित्तीय 

ओर अन्य daft सहायता प्रदान wt जाए्। 

सरकार को पर्यटन को बाना देना चाहिए । हालाकि पिछले वर्ष 

कौ तुलना मे पर्यटको म 21 प्रतिशत वृद्धि es है फिर भी यह पर्याप्त 

नहीं है। यह क्षेत्र उन क्षेत्रो मेंसेएकक्षेत्रहै जो रोजगार के अधिक 

अवसर प्रदान करता है। देश मे पर्यटन के लिए आने वाले बड़ी संख्या 

मे विदेशी पर्यटक विभिन समस्याओं का सामना कर Te 1 सरकार 

को ओर अधिक टूरिस्ट गाइड, कम नजर वाले होटल को बढ़ाया 

जाए ओर पर्यटन कौ समस्याओं संबंधी पुलिस स्टेशन को बडी संख्या 

मे वहां स्थापित किया जाए जहां अधिकतर पर्यटक yaa FI 

हम अत्यधिक विजली कौ कमी ज्ञेल रहे है । क्षमता हमारी बिजली 

उत्पादन बढ़ती हर्द माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक 

विद्युत परियोजनाए शुरू कौ जाएं ओर नवीकरणीय ऊर्जा Git से 

बिजली उत्पादन मे सुधार किया जाए। तमिलनाडु रोज आठ से दस्र 

घटे कौ बिजली कौ भारी कमी का सामना कर रहा है मेँ केन्द्र सरकार 

से आग्रह करता हु कि वह देश कौ बिजली की स्थिति सुधारने हेतु 

आवश्यक कदम उठाए ओर केन्द्रीय ya से बिजली की अत्यधिक 

कमी वाले तमिलनाडु राज्य को बिजली आबरित करे। 

हम भारतीय सिनेमा के 100 वर्षं मना रहे है । इस इंडस्टी को 

सुविधाएं ओर age जाए। 

श्री एन. कृष्टप्प (हिदुपुर) : माननीय सभापति, बजट सत्र 

2013-2014 के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पुरानी नोतल में 

न्ह शरान डालने जैसा है। उन्होने इस देश के लोगों के हित के लिए 

शुरू कौ गई He सरकारी योजनाओं का हवाला दिया। AW नही पता 

कि इस देश के लोग इन सब योजनाओं के बारे मे जानते है या 

नही लेकिन वह इस सरकार द्वारा किए गए निरंतर घोरालो के बारे 

में जरूर जानते Fi यूपीए् ~ दो के कार्यकाल के दौरान कई घोराले 

सामने आए दँ जैसे 2जी Bees darn सीडन्ल्यूजी घोराला, कोयला 

घोटाला, किसान ऋण, माफी घोटाला, आदर्श घोटाला, आईसीडीएस 

"मूलतः तेलुगू मे सभा परल पर रखे TT भाषण के अंग्रेजी अनुवाद कै 

हिंदी रुपांतर |
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[श्री एन. कृष्टप्प] 

घोराला, अगस्ता हेलिर्कोप्टर घोरला ओर आईपीएल Belen! इस देश 

के लोग इन सब घोटालों से परिचित रै, 

राष्टरूपतिजी के अभिभाषण मे ग्रामीण इलाकों मे इंटरनेट ओर 

टेलीफोन Wat सुविधाओं को ag जाने के बारे मे बात कौ गई 

हे। लेकिन, इन सब सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बिजली चाहिए 

जोकि आधारभूत आवश्यकता है। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करे बिना, 

अन्य सुविधाओं को ae जाने के प्रस्ताव का कोई उपयोग नहीं FI 

हमे इस स्थिति पर विचार करना चाहिए । आन्ध्र प्रदेश के लोगो का 

अपने यहां से 32 सांसद देकर युपीए-दो कौ सरकार बनाने A बहुत 

बड़ा योगदान है। आन्ध्र प्रदेश मे, हम 12 घटे बिजली की कटौती . 

aad ei मै जानना चाहता हूं कि क्यादेश के ओर किसी भाग में 

इस प्रकार कौ बिजली कटौती का सामना करना पडता है। एक तरफ 

तो आप 12 घंटे कौ बिजली कटौती कर रहे है, वही दूसरी तरफ 

आप इंटरनेट ओर टेलिफोन संबंधी सुविधाओं के विस्तार कौ बात कर 

रहे है। ये सुविधाएं क्या करेगी जब तक कि आप आधारभूत सुविधाएं 

सुनिश्चित नहीं करेगे। 

कृषि समुदाय अत्यधिक परेशान है। कृषकों से 7 घंटे बिजली 

प्रदान किए जाने का वादा किया गया था। लेकिन Se st या एक 

घंटे की भी विजली नहीं मिल रही है; कृषि करने वाले लोगों को 

स्टार्ट ओर Ret पर निर्भर रहना पड़ता हे । इस तरह विना आधारभूत 

सुविधाओं के हमारा कृषक वर्ग बेहद खराब स्थिति से गुजर रहा ह। 

हमारे पास पीने के पानी की एक अन्य गंभीर समस्या FI मेरे निर्वाचन 

Aa हिंदुपुर मे ओर मेरे गोँठ गोरंटला मे हमे 25 दिनों मे एक बार 

पानी मिल रहा है! हडको को पीने का पानी प्रदान करने के लिए 

650 करोड रूपए का अनुदान दिया गया था लेकिन हमे एक a 

भी पानी नहीं मिल रहा हे। 

यह सरकार पीने का पानी ओर आधारभूत सुविधाएं देने कौ स्थिति 

में नहीं है। हमें राष्टूपति जी के अभिभाषण में इन सब समस्याओं 

का समाधान नर्ही मिलता। इसके कोई संकेत नहीं है कि किस प्रकार 

यह सरकार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगी ? 

हमे कृषि परिदृश्य का पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता है। 
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किसानों मे आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैँ ओर हजारों 

किसान आत्महत्या कर रहे 1 हमे इसको भी कोई संदर्भ नही मिला 

कि किस प्रकार सरकार किसानों में इस आत्महत्या कौ प्रवृत्ति पर 

नियंत्रण करेगी ? यह जानकर दुख होता है कि किसानों हारा आत्महत्या 

कौ घटनाओं को सकने कं लिए कोई कार्यवाही नहीं Gee गई । 

आश्र प्रदेश के किसान 3 लाख एकड़ जमीन पर एक निश्चिते 

अवधि के लिए फसल न बोने कौ घोषणा कर एक अप्रत्याशित कार्य 

कर रहे Sl Wena जी के अभिभाषण मे इस समस्या के समाधान 

के कोई संकेत नहीं मिला । आजकल, किसान पुलिस स्टेशन .से उर्वरकों 

को खरीद रहे है। पुलिस सुरक्षा मेँ उर्वरक बेचे जा रहे है । यह दर्शाता 

है कि किस प्रकार हमारा eda हमारे किसानों कौ सेवा कर रहा 

है। बीज खरीदने के लिए हमे इससे भी खराब स्थिति का सामना 

करना पड़ रहा है। किसान तीन दिन तक पंक्ति मे लगे होते है ओर 

वे पवित मेँ ही अपना खाना पकाते ओर खाते है । हमारे षास इससे 

खराब स्थिति नहीं हो सकती। ~ 

हमे स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देने कौ जरूरत हे। राष्ट्रपति 

जी के अभिभाषण में 18-30 वर्षं समूह के बीमारियों से पीडित लोगों 

का ओर उन बीमारियों के दूर करने के उपायों उल्लेख किया गया 

था। हमारे मान मेँ Sy ओर चिकनगुनिया व्यापक रूप से फली हुई 

है ओर लोग इन बीमारियों से लगातार पीडित हो रहे है। यहां तक 

कि बीमारी की पहचान से पहले ही लोग Sy से मर् रहे है। बीमारी 

की पहचान A ow a at दिनं की देरी भी ग्रामीणों के लिए घातक 

सावित हो रही है। यह जानकर दुख होता है fH यह बीमारियां आगे 

बदुने पर पता लगती है ओर फिर उन्हे TS अस्पतालों को भेज दिया 

जाता है। जहां से उनका मृत शरीर ही वापस आता है। हमे राष्टरूपति 

के अभिभाषण में इसके उपचारात्मक उपायों का कोई जिक्र सुनने को 

नहीं मिला। 

गांवों में चिकनगुनियां व्यापक स्तर पर eal वाला एक अन्य 

बुखार है। यह पाया गया कि यह नीमारी वर्ष दर् वर्ष बार-बार लोगों 

मे होती है! चिकनगुनिया को जड से मिटाने की आवश्यकता है । क्योकि 

इस बीमारी का gana इलाज के कुछ महीनों बाद भी देखा जा सकता 

Sl जोड मे दर्द ओर शरीर मे दर्द 6 माह से एक वर्षं तक रहता 

है। tt स्थिति मे, हमे सरकार के इस बीमारी को जड से हटाने 

के कोई प्रयास नही दिखाई देते।
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सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है! कि हमारे बच्चे कुपोषण 

ओर अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त ti हमे बच्चो मेँ पोषण कौ 

स्थिति सुधारने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिले। बच्चों के लिए योजनाओं 

में हए घोटालों जिसमे पोषण सिफ कागज पर है, को जानने के बाद 

हमे सिर शर्म से ae जाते Bi एेसी स्थिति मे, ये हमारी जिम्मेदारी 

है कि हमारे देश के बरौ को पोषण प्रदान किया जाए। ` 

हम 80 वर्षं से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पशन कौ राशि 50080 

तक age जाने का स्वागत करते ह। लेकिन महोदय, आंध्र प्रदेश 

मे 30 वर्ष का व्यक्ति 80 वर्ष का ओर 80 वर्षं का व्यवित 30 वर्ष 

का है। ade से पता चला है कि वहां हजारो BS पशन के मामले 

है । केवल 53% पेंशन सही दै ओर नाकौ सब जाली पशन Ti पुनः 

दोहराते हुए, इसके नरे मे भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण म कोई 

बात नही कही गई । सरकार का यह रवैया जाली पशनं कं मामर्लो 

को बढ़ता ही दै। इसके बरे मे कोई उल्लेख नहीं दै कि सरकार 

किस तरह इस स्थिति पर नियंत्रण करेगी। 

सरकार को सर्वप्रथम आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती afer 

नुनकर ओर शिल्पकार हताशा मे आत्महत्या कर रहे है । वे आर्थिक 

रूप से इतने कमजोर है कि परिजनो के मृत शरीर को शव परीक्षा 

के लिए अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। एसी परिस्थिति मे सरकार 

- इन्द मुभावजा देनी at स्थिति मेँ नहीं है। यह स्पष्ट करने का सरकार ̀ . 

` कां दायित्व है कि वह किस प्राकर बुनकर ओर Preven के हितो ` 

` कौ रक्षा करेगी। . : 

 „ विशेष. बजट में राज्य सरकारों से समतुल्य अनुदान का उल्लेख ` 

31 सी स्थिति मेँ, बुनकर किसी भी लाभ से वंचित teh यदि राज्य! 

„` सरकार समतुल्य अनुदान नर्हा देती, तब बुनकर ओर शिल्पकारोौ का 

. भविष्य क्या होगां 2 इस सरकार को किसानो, बुनकरो ओर शिल्पकारोँ 

के कल्याण के बारे मे सोचना afew de सरकोर को यह स्पष्ट 
करना चाहिए कि वह किस प्रकार् arnt ओर fecal का कल्याण ` 

` करेगी? 

da बहुत सेः जिले हँ जो आधारभूत जरूरतों जैसे पीने का पानी 

ओर अन्य सुविधाओं से वंचित 1 तेलुगु देशम पार्टी द्वारा प्रस्तावित . 

` नकद अंतरण योजना को इस संरकार द्वारा हूबहू अपना लिया गया। 

मै सरकार से इसके उचित रूप से कार्यान्वित करने का अनुरोध करता 

El 
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[हिन्दी] 

‘stadt जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सर्वप्रथम मे राष्ट्रपति 

जी को उनके प्रथम अभिभाषण पर बधाई देना चाहती हू 

आज हमारा देश कई सदियों के लम्बे अंतराल के बाद एक 

oe frat पर है। हमने कई Bal मे लगातार तरक्को कौ है परन्तु 

उसके बावजूद भी कुक कमियां है, qe त्रासदियां है, जिनको भुलाना ` 

आसान नहीं है। 

यूपीए2 सरकार के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण मे 100 दिन 

मे महंगाई कम करने कौ बात Het गईं थी लेकिन आज तक इसमे 

कोई प्रगति होती दिखाई नही देती है। सिर्फ बाते ही हुई है ओर आज 

आर्थिक दुर्व्यवस्था ओर बेतहाशा महगाई से देश कौ माली हालत हो 

गई Sl सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया है ओर अधिक कारगर 

शासन व्यवस्था उपलबध कराने मे प्रतिबद्ध नर्ही है। 

भ्रष्टाचार के मामले मे सरकार बिलकुल नाकाम रही है। सिर्फ 

जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने से नागरिको को सार्वजनिक सेवाएं 

उपलब्ध Tet हो जाती । पिछले एक दशक में wera संस्थागत हुआ 

ra 

भ्रष्टाचार कं चलते रक्षा Tet मे भी रिश्वत का चलन ag गया 

$1 3600 करोड़ के सौदे मे 362 करोड़ रूपये कौ घूस दी गई, र्षा 

सौद मे घूस का मोटा माल राजनेताओं, बिचौलियो ओर नौकरशाहों 
के खाते मे चला जाता है। फिर भी, आज. तक किसी राजनेता को 

सजा देना तो दूरी कौ बात है, दोषी तक ae ठहराया गया है। 

सत्र से पहले ही सरकार का बड़ा घोटला उजागर हो रहा है 

लेकिन अभिभाषण मे इसका जिक्र wel नजर Ae आता। इस सरकार 

ने भ्रष्टाचार को एक धारावाहिक बना दिया है। भ्रष्टाचार का आकार 

aa है, आवृत्ति ad हे ओर सत्ताजनित भ्रष्टाचार मानौ पंख लगाकर 

उड् रहा Tl | 

भारत मे परिभाषित रक्षा नीति नर्ही है। सरकार इस हद तक बेदम 

हो चुकौ है कि पाकिस्तानी cast द्वारा भारतीय सैनिको कं सिर कलम 

कर लिए जाने के नाद वह SS हासिल भी नहीं कर पाती है। बुनियादी 

रक्षा जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर होने वाला देश प्रमुख शक्ति 

नहीं बन सकता। क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर गंभीर है? 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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` (श्रीमती waster पटेल] 

पाकिस्तान का दरियाई बंदर ग्बादर साम्यवादी चीन को अभी देने 

की बात हमरे लिए चिता का विषय है। 1962 मे चीन के हमलै 

के बाद जो कमेटी dae we थी उस कमेटी कौ रिपोर आज तक 

पन्लिक कं बीच नही आती हे। यह सरकार राष्टीय हितौ के साथ 

खिलवाड़ कर रही है ओर विदेश नीति पर नाकाम रही है। 

कैश ट्रांसफर जल्दबाजी मे लाया जा रहा है । यह 2014 का चुनावी 

मुदा बनने जा रहा हे। इसमे मँ कहना wet कि ced मे रहने 

वाले लोग इसका पूरा लाभ नदीं ले पाएगे। कंश ahaa मे पूरा 

SHR बनाया जाना जाए। इसके साथ ही RMR प्रोग्राम जो 

2012 के अभिभाषण मे था इसमें कोई प्रगति आज तक नहीं हुई 

ral 

आधार नामक कहलाती अनूटी योजना बिना आधार कौ बन TAHT 

है लोगों को आधार ae के लिए निवेदन करे महीनों बीत जाते हे 

लेकिन उनका आधार कार्ड बनकर नहीं आता है। अभी तक केवल | 

48 प्रतिशत आधार का ही बन पाए है। अतः यह कहने मे कोई 

Tent न होगी कि यह योजना खटाई मे पड़ gat है। 

एच.आर.-डी- कौ उच्च शिक्षा मे अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था को 

केन्द्र बिन्दु समज्ञा गया है, लेकिन उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग 

को महिला युनिवर्सिटी, मेडिकल युनिवर्सिटी, faces युनिवर्सिटी के बारे 

मे सोचना चाहिए! भारी खर्च के बावजूद शिक्षा मे कोई क्वालिरी ` 

नहीं है। शिक्षा कौ क्वालिटी लगातार गिर रही है। उनका राजनीतिकरण 

हो गया है। Wea बच्चों को उच्च शिक्षा देने की तैयारी कौ गई लेकिन 

वही तैयारी अभी पूरी होती दिखाई देती Bi vata ओंफ एजुकेशन 

देशम पूरी तरह a फेल हो गईं है ओर एजुकंशन सिस्टम नानृत 

होकर इग्जामिनेशन सिस्टम बन गईं है) दुनिया कौ 200 युनिवर्सिरी 

मे भारत कौ कोई युनिवर्सिटी नही है। एेसी वर्तमान केन्द्र सरकार कौ ` 

शिक्षा नीति है। 

सुप्रीम कोटं के निर्देश अनुसार देश कौ सभौ नदियों को जोड ' 

` - दिया जाना चाहिए। जो एनडीए सरकार कौ परियोजना थी जौ ठंडे 

`. बक्से मे डाले दी गई है। उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्योकि 

देश के 6 लाख गांवों में से आधे गांव आज भी पीने के पानी को 

तरस रद El मनरेगा मेँ उचित परिवर्तून किया जाए। इसको भ्रष्टाचार ¦ 

6 मार्च, 2013 ` धन्यवाद . प्रस्ताव 960 

कं चुगल से Esa Alea 

Santas रेल परियोजना की बात सराहनीय है लेकिन इसमें 

त्वस्ति निर्णय होना चाहिए। सभी राज्यो की परियोजनाओं को त्वरित 

स्वीकार करना afer 

iat पंचवर्षीय योजना का जिक्र करते हए राष्टरपति जी ने यह 

कहा कि ओसत वार्भिक वृद्धि 8 प्रतिशत धी तथा पिछले दशक कौ 

तुलना मे गरीबी मे तेजी से कमी आई है लेकिन फिर भी देश के 

लोग गरीबी की मार ae को क्यो मजबूर है? 

महंगाई को कम करने के लिए Waa ओर डीजल पर केन्द्रीय 

कर बिल्कुल नाबूत कर देना चाहिए। लगातार बढृते पेट्रोलियम, डीजल 

ओर गैस के cai से देश कौ जनता त्रस्त हो gat हे। लोगो को 

खाना पकाने तक को भैस उपलब्ध नहीं हो पाती है। बीपीएल Al 

सूची मे करेक्शन किया जाना चाहिए। 

रेल किराया ओर राज्यों की परिवहन सेवाएं बल्क डीजल खरीदने 

की नीति से जनता पर अतिरिक्त महंगाई कौ मार पड रही है। इसमे 

बदलाव लाना चाहिए। 

लगातार बढ़ती मंहगाई के कारण आर्थिक विकास दर 9 से षरकर 

5 फीसदी ही रह गई Bi अर्थशास्त्री. प्रधानमंत्री जी विफल साचित हो 

ng है। सरकार चुनाव से पहले का आखिरी बजट पेश करने जा 
रही है लेकिन अभिभाषण मे इस पर चुप्पी साध ली गई 21 कहीं 

इस नात का कोई जिक्र ही नही है कि सरकार विकास दर कंसे aT | 

योजनाओं का सिर्फ ढिढोरा पीटा गया, महंगाई ओर आर्थिक मंदी से 

WE का कोई फार्मुला, या ae जनता को नहीं दिया गया है। 

चुनौतियो के AA असुरक्षा ओर भय कं बावजूद. सरकार ने नकदी 

हस्तांतरण पर अपने को शाबाशी दी। 

सूखे की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग सूखे 

के मारे पलायन कर रहे है, विदर-महाराष्ट् मँ अकाल पड़ा है, ओले, 

बारिश तथा सूखे कौ ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया St आम आदमी 

का पेट भरने वाले किसान कौ हालत आज भगवान भरोसे है। महाराष्ट 

मे 200 लीटर पानी भी लोगों को राशन are पर ही मिल पाता Fi 

माननीय राष्टपति जी ने अभिभाषण म कहा कि कृषि के मोच | 

पर हमे खुश होना चाहिए क्योकि iat योजना मे कृषि एवं संबद्ध



961 राष्ट्रपति को अभिभाषण यर 

शत्रो मे विकास दर 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत कौ तुलना में 

3.7 प्रतिशत रही है। इस पर मँ सरकार को अवगत कराना Wee 

कि अभी हाल की एक घटना से मन विचलित हो गया है कि हमारा 

की किसान भाई कर्ज के बोद्ध से cant अपनी दोनों festa बेचने 

को WIT हो गया इसके Tage उसे उसका पैसा नहीं दिया गया 

है। क्या कृषि के क्षेत्र मे यही विकास है? ah wa a मे बारिश 

व ओले के कारण सारी फसल wae हो गई इस स्थिति से निपरने 

के लिए सरकार द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए। कृषि पर् लोक 

सभा मे 14 बार चर्चाहो चुकौ है Wg नतीजा वही का वही TI 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि के क्षेत्र मे कृषि भावविनियम 

पंच लाया जाए। 

12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ' बहनीय ओर समावेशी विकास" 

के तहत 9 फीसदी विकास दर 4 फोसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य 

जुटाने के लिए इस सरकार कौ कोई इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती 

है। 1947 मे जब देश आजाद हुआ तो देश के जीडीपी 4 कृषि 

का हिस्सा 52 प्रतिशत था आज वे घटकर 14 प्रतिशते ही रह गया 

है यह हमारे देश की. अर्थव्यवथा के लिए खतरे की घंरी है। ` 

वर्षं 2011-12 4 देश मे 128 मिलियन रन दूध उत्मादन ast 

हे इसके साथ ही दूध के दाम भी बढ़ गए Si केमिकल वाला 

दूध बाजार में विके रहा है उस पर रोक लगाई जाए्। खाद्य प्रसंस्करण 

मिशन के अंतर्गत गोदामो के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है 

लेकिन ग्रामीण क्षेत्रो मे भंडारण पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। 

इस देश के युवा, आने वाले वक्त के नेता, देश का भविष्य लगातार 

नरो का शिकार हो रहा है। नशा बेचने कौ जगह-जगह दुकाने खुल 

रही है तंबाकू पर रोक के बावजूद बाजार मे लगातार तकाकू का 

व्यापार चल रहा है। इसके चुगल मे युवा धन दिन प्रतिदिन फस 

रहा है। 

शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज कौ दूरी पर नशीले पदार्थ, तबाकू 

की लिक्री पर रोक है परंतु असल मे te ae भी नही है। यहां 

तक की पुलिस भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती Ti कई जगं 

परतो स्कूलों से केवल 30 Ge कौ दूरी पर ही गुटका, पान-बीडी 

कौ दुकानें नजर आती दैँ। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से 

जल्द रोक लगाए! रिहायशी इलाकौ से शराब के BH व नीले पदार्थो 

की दुकानों को दूर किया जाप्। 
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देश के BM बच्चे लापता हो रहे है उनकौ कोई खोज-खबर 

नही है। कानून ओर पुलिस उनको Get मेँ नाकाम WTI बाल यौन 

शोषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेक्शन ath faces WH 

सेक्सुअल आफिस एक्ट 2012 कौ धारा 28 के तहत बच्चों कं खिलाफ 

होने वाले यौन शोषण के मामलों कौ सुनवाई के लिए हर जिलेमें 

विशेष फास्ट ta कोर्ट गठित की जानी चादिए। तथा धारा 32 के 

तहत एेसे मामलौ कौ सुनवाई के लिए विशेष पब्लिक प्रोीक्यूटर नियुक्त 

किया जाना चाहिप्, परन्तु सरकार ने नटोफास्ट देक कोर्ट बनाई है। 

ta मे सरकार को निर्देश fear जाए कि बच्चों के खिलाफ होने वाले 

यौन शोषण के मामलों मे सुनवाई के लिए विशेष अदालत ओर् विशेष 

पल्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए जार्। 

इतना ही नहीं देश में महिला यौन शेषण को रोकमे के लिए 

करई कानून बनाए गए लेकिन नतीजा सब के सब बेकार्। अभी हाल 

ही धरित दामिनी कौ घटना जो 16 दिसम्बर, 2012 को धरित बलात्कार 

की tet दर्दनाक घटना है जिसने सभी के मन को WH कर रख 

दिया है। इस देश के कानून को इससे ओर ज्यादा शर्मसार कर देने 

जेसी कोई बात शायद ही Bl 

इसके बावजूद भी देश कौ He दामिन्यों को ang होते au 

सब HS AN पड़ रहा है आज भी एेसी घटनाएं रूकने का नाम 

नहीं लेती है। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है 

उसे अपना केस वापस लेने कं लिए धमकौ भरे पत्र लिखे जाते है 

ओर कानून ओर पुलिस दोषियों का पता तक नहीं लगा पाती। क्या 

एसे ही महिलाओं को सुरक्षा Wear कराई जाएगी ? इन बढ़ते अत्याचार 

की वजह से देश कौ राजधानी दिल्ली कौ आज रेप कैपिरल के नाम 

से जाना जाने लगा है। 

मे जानना चाहती हूं कि एक 6 साल की लद्कौ, 3 साल कौ 

meal ओर 6 माह कौ बच्ची जिखको कपडो का कोई अंदाज ही 

नहीं उसका भी बलात्कार हो जाता है ओर हमारा देश दोषियों को 

वक्त पर सजा भी नहीं दे सकता, केवल कानून का मुंह WHA रह 

जाता है जर भाषण A कहा जाता है कि हम नारी सुरक्षा के लिए 

कानून बना रहे है। देश कौ दामिनियो के ऊपर यह अत्याचार कब 

ae होगा? कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा? 

` महिलाओं को सिफ मान-सम्मान ही नहीं वक्त पर न्याय भी मिलना 

चाहिए तथ गुजरात पैटर्न वाली विशेष नारी अदालतों कौ स्थापना करनी 

चाहिए। आज करई राज्यो में महिलाएं खाप पंचायतों के हवाले है ओर
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[ श्रीमती waster पटेल] 

पंचायतो के चलते न्याय का ठंग यह होता हे किं समाज मौर रीति-रिवाज 

के अनुसार शादी के बंधन मे बधे पति-पत्नी को भाई-बहन के रिश्ते 

को मानने कं लिए मजनूर कर दिया जाता है, क्यौ ? क्योकि वह एक 

ही जात से संबंध रखते है। 

आज आतंकवाद के दंश ने देश की जनता को बुरी तरह से 

जख्मी कर दिया ठहै। आतंकवादी लगातार बम धमाके करते आ रहै 

है ~ 13 जुलाई, 2011 को मुंबई के WAG बाजार F बम धमाका, 

1 सितम्बर, 2011 को राजधानी के दिल्ली हाईकोर्ट मे बम धमाका, 

1 अगस्त, 2011 को पुणे भँ बम धमाका, 12 नवम्बर, 2012 को 
मणिपुर में बम धमाका ओर अब 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद 

मे बम धमाका - सरकार लख कोशिशों के बावजुद आतंकवाद पर 

कालू पाने A सरकार नाकाम रही है। आंतकवांद कं पीछे जो देश 

व संस्था है उसके साथ शक्ति से Fea कौ seared रखनी चादिए। 

आतंकवादी घटनाओं कौ सूचना सरकार को दो दिन पहले ही 

मिल जाती है फिर भी उस पर गौर नहीं किया जाता! बम धमाकों 

के बाद ही गश्त व तलाशी अभियान तेज किया जाता है। जब बम 

धमाके हो जाते है तो उसके बाद सीबीआई चिंतित हो जाती है। इस 

गश्त व तलाशी अभियान को बम wal कौ सूचना व जनकारी 

मिलने के सोथ तेजल किया जाना afew are कौजिएगा परंतु 

अभिभाषण कं दौरान कोल, BCMA का मुदा तो जैसे भुला ही दिया 

गया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी पीठ 

थपथपा ली है। अंत मै मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश को एसी 

त्रासदियो से बचाने के लिए जल्द से. जल्द उपाए किए जाए. तथा 

कानून व्यवक्था कों ओर अधिक कड़ा बनाया जाए। ` 

[ अनृकाद) 

‘st एन.एस.वी चित्तेन (डिडीगुल): संसद - कौ संयुक्तः बैठक | 

मे भारत के राषटूपति श्री प्रणव yest द्वारा दिया गया उनका पहला ` 

अभिभाषण प्रधानमंत्री डो मनमोहन सिंह ओर aie की चेयंरपर्सन मैडम 

सोनिया गांधी के नेतृत्व मे qu सरकार के उदेश्यों ओर सफलता्ओं 

` को रेखाकित करता है। इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन. करते 

“Hat सभा पटल Ul रखा गया। 
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| । | हुए 4 प्रारंभिक अभिभाषण को पुनः दोहराते हुए, कि राष्टरपति जी 

` ने बिल्कुल ठीक कहा कि वह जानते है कि एक Tenet भारत 

7 उभर र्हा है, एक to भारत जो अधिक अवसर, अधिक विकल्प, 

बेहतर अवसरचना ओर अधिक सुरक्षा कौ माग करता Tl यूपीए सरकार 

` युवा भारतीयों की अभिलाषा को अपनी समाहित विकास योजना क 

द्वारा समाज के हर वर्ग, गरीब से गरीब व्यक्ति को शामिल कर पूरा 

करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार के सीधे लाभ अंतरण प्रणाली 

` के अद्यतन कार्यान्वयन म दिखाई देता है। इससे सरकार दवारा प्रवर्तित 

लाभ जैसे छत्रवृत्ति पशन ओर मातृत्व लाभकर्ताओं के खातो मे सीधे 

अतरित होगे जिसे वे अपने आधार नबर के द्वारा उपयोग कर सकते 

` है । जल्द ही, योजना मे मातदूरियां ओर भोजनं तथा एलपीजी पर परिदानं ` 

भी शामिल हो जाएंगे। हमारी सरकार को आत्मविश्वास है कि इस 

योजनां से लिंकेजेज कम होगी लाखों लोग वित्तीय व्यवस्था के अतर्गत 

आ जाएगे ओर लाभकर्ता को बेहतर रूप से पहचाना जा सकेगा। ` 

राष्टरपति जी ने ठीक ही कहा है कि यह सबसे मरीब नागरिको, विशेषकर 

ग्रामीण इलाकों मे लाभ पहुचाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग 

कौ प्रवृत्ति को जन्म देगी। 

इस बात को जानते हुए कि वर्तमान मे भारतीय अर्थव्यवस्था की 

विकास दर धीमी दै, राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार इस धीमी गति 

के लिए उत्तरदायी कारको से निपटने के लिए कदम उदा रही है। , 

उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि मुद्रास्फोति अभी भी एक समस्या 

जनी हुई दे, तथापि, यह धीरे-धीरे कम हो रही है। हालके महीन मेँ 

हुए, कुछ साकारात्ममक घटनाक्रम, पर प्रकाश डालते इए, राष्टूपति 

तने कोर मुदरास्फीति मे संतुलन बनाए रखने ओरं विकास को पटरी . 

` प्रलाने के वारे मे, दिष्पणी की ot कृषि के कषत्रम किसानों के 
अननरत प्रयास व सरकार की प्रेरक नीतियों से गत दो वर्षो मे लगातर 

` 260 मिलियपन टन -खाद्यानों का fears उत्पादन हआ है। अन चूँकि 

हमारी अरथव्यव्स्था के तेजौ से विकास में पर्याप्त व गुणवत्ता वाली 

आधारभूत संरचनाओं का अभाव एक aga नडा. संकट है, इसलिए - 

सरकार ने इस संकट से sa के. लिए दो बडे कदम vam Ei 

पहला यह है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति व्र मंजूरी 

देनेका निर्णय शीघ्र करने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ` 
का गठन ओर दूसरा आधारभूत परियोजनाओं के पुनर्वितपोषण. के लिए ` 

निम्न लागत वाले व दीर्घकालिक संशधनो ये इजाफा -करने के fer” 

आधारभूत सरचना ऋण कोष. का सृजन करना हि। .
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राष्टृपति के अभिभाषण मे हरमे सरकार द्वारा feu m ओर 

प्रस्तावित विभिन्न उपायों का व्यापक सर्वेक्षण बताया गया है, जिन्हें 

उसने विकास कौ प्रक्रिया को अनन्य बनाने के लिए किया है, जिससे 

कि सामने से गरीबी पर स्थायी रूप से प्रहार किया जा सके। 

अभिभाषण मे शिक्षा, स्वास्थ्य a परिवार कल्याण ओर समाज के 

कमजोर व दुर्बल तनके के लोगो के लिए अन्य विभिन कल्याणकारी 

योजनाओं . समेत सामाजिक आधारभूत संरचना मे सुधार लाने के 

सरकार के प्रयासों को विधिवत् नोर किया गया है। विदेश नीति 

के क्षेत्र मे, wena ने ठीक ही कहा कि यह नीति राष्ट कौ सुरक्षा 

सुनिश्चित करते हुए ओर अपने अन्तर्सष्टरीय उत्तरदायित्वौ को पूरा 

करते हुए हमरे राष्ट्रीय विकास के लिए एक माकूल माहौल तैयार 

करने के उदेश्य से बनाई गई है। राष्टूपति के अभिभाषण में विधिवत् 

जोर इस बात पर दिया गया है। कि नई दिल्ली अर्थात् केन्र कौ 

सरकार कौ श्रीलंका मे आंतरिक रूपं से विस्थापित हो qa तमिल 

लोगों को व्यवस्थित करने व उनका पुनर्वास करने ओर उनका शांतिपूर्ण 

जीवन, उनकी गरिमा व समानता को सुनिश्चित करने कौ कोशिशों 

समेत del की सरकार के साथ उनकौ बातचीत में क्या प्रगति हो 

रही है। 

यतँ मे पूरी विनम्रता से चाहता हूँ कि सदियों पूर्व श्रीलंका मेँ 

बसी तमिल आबादी को गरिमामयी स्थिति मे शांतिपूर्वक जीने sik 

उन्हे वे काम करने देने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो वे जातीय 

संकट WHI से पहले से करते आ रहे थे। 1980 के दशक के 

आरभिक काल मे आए इस जातीय संकट से उनका जीवन प्रभावित 

हुआ था। दो दशको कौ हिंसा ओर वैयक्तिक त्रासदी के पश्चात् 

श्रीलंका की तमिल आबादी के साथ अवसर कौ समानता ओर नागरिक 

अधिकारो के संदर्भ मे, बेहतर व्यवहार कौ जरूरत है जैसा कि सिंहली 

आबादी इनका उपयोग कर रही है। श्रीलंकाई तमिलो कौ यह 

चिरप्रतीक्षित माँग रही है कि सिंहली के साथ-साथ तमिल को भी. 

राजभाषा के रूप मे घोषित किया जाए। इस बात कौ भी पुरजोर 

Aim है। कि जातीय हिंसा के परिणामस्वरूपं wel ओर जगह पलायन 

कर चुके तमिलौँ को अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से se वहाँ उनके पुनर्वास 

की जगह पर वापस लाया जाए जिससे कि ये विस्थापित श्रीलंका 

4 विगत मे युगत चुकी अपनी सारी समस्याओं ओर उहापोह के . 

पश्चात् sel एक नई जिंदगी शुरू करे । 

अंत मे, मै महामहिम राष्टूपति कं संसद को संबोधित अभिभाषण 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यक्ाद प्रस्ताव 966 

का पूरी तरह से सपर्थन करता हूँ ओर जैसा कि राष्ट्रपति जी ने 

ठीक ही इस बात की टिप्पणी कौ कि fava आज भारत की 

विश्वसनीय लोकतात्रिक a धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को एक बड़ी 

उपलब्धि के रूप मे जान चुका है। जैसाकि weds जी ने कहा 

है, में इस बात से आश्वस्त हूँ कि सरकार अपने लोकतात्रिक aa 

मे आर्थिक विकास at गति देने ओर अधिक से अधिक अवसर 

प्रदान HA के लिए अनवरत प्रयास करती रहेगी। 

शेख den हक ( वर्धमान - दुर्गापुर ) : राष्टपति का अभिभाषण 

सरकारी नीतियों का सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमे विभिन्न 

कार्यक्रमो ओर योजनाओं का विस्तृत व्यौरा होता है। पर यहां जानकर 

भ निराश हूँ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, 

रोजगार कौ कमी, अशिक्षा, किसानो कौ दुर्दशा, बढती गरीबी आदि 

जैसी yaaa से निजात पाने के लिए कोई ठेस उपायं करने में 

नाकाम रहा SI 

जब हम wena के अभिभाषणं पर् चर्चा a ad तो 

हम पते है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार, हमारे देश 

कौ स्थिति धीरे-धीर गिरती जा रही है। ten के आधार पर 177 

देशो कौ सूची मै इसका स्थान 128d नम्बर पर है। हमे भारतीय 

होने का गर्वं है। पर, हमारे लिए जो सिर Gar वाली बात है 

वह यह है कि. आजादी के 63 साली के बाद भी हमारे देशमें 

बंड़ी संख्या मे अशिक्षित =| विश्व की तकरीबन 16.5 फोसदी आबादी 

भारत मेँ निवास करती है। किन्तु विश्व के कुल व्यस्क अशिक्षित 

लोगो मे 30 फीसदी से भी- अधिक लोग भारत मे है। selfs सरकार 

वयस्क fran मे, विशेषकर समाज के वंचित ai के लोग मे, सुधार 
लाने "के लिए बनाए. गए साक्षर भारती कार्यक्रम की बात करती 

है, फिर भी इसे निर्धन .व्यस्क महिलाः साक्षरता के स्तर मे वृद्धि 

करने कौ सरकार कौ इच्छाशविति नहीं इलकती हे। सभी. जिर्लो को 

इस योजना के तहत कवर किया गया है ओर केन्द्र कौ ओर से 

आवंरिते धन आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। सरकार शिक्षा का 

अधिकार अधिनिययम के बरे में बात करती है, किन्तु इसमे भी 

सरकार कौ इसे समुचित तरीके से लागू करने की इच्छाशविति नहीं 

Wed है जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण मे शिक्षा के लिए सफल 

घरेलू उत्पाद की 6 फौसदी राशि खर्च करने का Hel कोई उल्लेख 

"भाषण सभा पटल W रखा Tall
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नहीं है। बल्कि केन्द्र सरकार जिस तरीके से चल रही है, वह शिक्षा 

के क्षेत्र मेँ निजी भागीदारों को प्रोत्साहम देकर शिक्षा का 

व्यावसायीकरण करने जा रही है। 

एक बात ओर है, अधिनियम तैयार करते समय तथा इसका 

कार्यान्वयन करते समय देश के संघीय ae को ध्यान मेँ रखा जाना 

चाहिए a | 

हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षत्र 

मे रहता है उनमें से अधिकतर किसान है। लेकिन किसानो की दशा 

कैसी दै? एक लाख सत्तर हजार से अधिक किसानों ने वर्तमान 

adie सरकार कौ किसान-वियोधी नीतियों बल्कि जन-विरोधी नीतियों 

के कारण तथा विगत में एनडीए सरकार at नीतियों के कारण भी 

आत्महत्या की है। wea के अभिभाषण मेँ भूमि सुधार कार्यक्रम 

के बरे मे Ho भी उल्लेख नर्ही किया गया है । किसानों को विशेषकर 

लघु, सीमांत एवं गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा मे वृद्धि करने 

तथा इसके साथ ही सबल्सिडीयुक्त बीज एवं उर्वरके तथा विद्युत को 

आपूर्ति करने के लिए कोई नया निदेश नहीं दिया गया है! सरकार 

का उर्वरको की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त करने तथा पोषक तत्व 

आधारित सच्छिडी योजना तथा डीजी कौ कीमतों मे वृद्धि करने का 

निर्णय ओर भी खेदजनक रहै, जिसका कि wort प्रभावे wea = 

इस सरकार हारा अपनाई गई उदार आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप 

कृषि संकर ओर गहरा हये गया हे। एनएसएसओ Vda के अनुसार 

खाद्यान उत्पादन मे गिरावट आई है तथा परिवारो कौ ऋणग्रस्ता 

लगभग 48.6 प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक Wa गई है। राष्ट्रपति 

के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि अधिग्रहण 

विधेयक, पुनर्वास ओर पुनः स्थापन विधेयक A सरकारी संशोधन 

लाए गए ै। लेकिन इससे यह पतां नहीं चलता है कि भूमि गंवाने 

वाले किसान अपने भविष्य कौ आजीविका के लिए वास्तविक अर्थ 

मे किस प्रकार लाभान्वित ey 

सरकार ` अक्सर यह दावा करती है कि धान, We, गना के 

समर्थन मूल्य मे वृद्धि कौ गई है। लेकिन aed Be लागतो के 

कारण किसान वास्तव मेँ लाभान्वित नही हुए Sl अगर किसान को 

लाभप्रद मूल्य प्राप्त हुआ होता तो ऋण के Aa तले हजारों कौ 

संख्या मेँ आत्महत्या नरह करते। किसानो के लिए लाभकारी मूल्य 
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का स्वामीनाथन फार्मूला-अर्थात् ~ “* लाभकारी मूल्य = आगत लागत 

+ 50 प्रतिशत '* अपनाया जाना चाहिए तथा किसानो को 4% al 

द्र पर वैक ऋण दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार tm किए 

बिना यूरोपीय संघ तथा जापान एवं अन्य देशों को भारत मे कृषि 

एवं डेयरी उत्पादों के शुल्क निर्यात के लिए अनुमति देकर इन देशो 

में साथ मुक्त व्यापार wala का कार्यान्वयन कर अहितकर एवं 

खतरनाक कदम उठा रही है। इससे किसानों कौ दशा ओर भी खराब 

होगी । 

सरकार aT, जिसका नाम बदलकर कर मनरेगा किया गया 

हे, पर गर्व करती है। लेकिन सरकार उन सभी परिवारो को 100 

दिन का रोजगार देने म विफल रही है जिनके लिए यह योजना 

है! खेदजनक यह है कि देश के कुछ भागों मे योजना के कार्यान्वयन 

मे भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार कौ गरीबों विशेषकर ग्रामीण गरीनों 

तथा शहरो मेँ बस्ती (मलिन बस्ती मे रहने वाले) गरीबों के लिए ` 

योजनाओं तथा कार्यक्रमो को शुरू करना चाहिए। एपीएल तथा 

बीपीएल श्रेणी के रूप में कोर वर्गीकरण नहीं होना चाहिए । क्योकि 

सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इतना अशुद्ध एवं गलत & कि इससे 

वास्तव मे अनेक an गरीब लोग बीपीएल श्रेणी कौ सूची से बाहर 

रह जाते ै। वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे परिवारो की संख्या 

बताने वाला कोई विशिष्ट डाय नही है। योजना आयोग के पास 

अलग डाय है, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, सक्सेना समिति अथवा 

तैदुलकर समिति के पास अलग डारा है समय की आवश्यकता मांग 

यह है किं योजना आयोग कें डाटा मे सुधार किया जाना चाहिए 

तथा बीपीएल परिवारो के प्रतिशत मे वृद्धि कौ जानी afer 

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों मे खतरनाक स्तर तक वृद्धि wt 

` है। सरकार मूल्य वृद्धि को सकने के अपने वादे को पूरा करने 

मे विफल रही है। उससे भी बुरी-बात यह eat है कि सरकार ते 

हाल में पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यो मे वृद्धि कौ है, जिससे मूल्य 

वृद्धि में इजाफा हुआ है। मेँ सरकार से यह पुरजोर आग्रह कर्ता 

हूँ कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यो मे वृद्धि को वापस लिया जाना 

चाहिए । सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित योजना. 

बनाए विना इसे सर्वव्यापक बनाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मूल्यवृद्धि 

के नियंत्रण के उपाय रूपमे सरकार को सभी कृषि उत्पादो के 

वायदा कारोबार पर प्रतिबध लगाना चाहिए तथा कमोडिटी एक्सचेंज 

को बद करना चाहिए्। सरकार को सभी बीपीएल परिवारो को 2
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रूपए प्रति किलोग्राम कौ दर पर 35 fem खाद्यान a वितरणं 

करना चाहिए लेकिन अभिभाषण में 77 प्रतिशत आम आदमी, जिसकौ 

दैनिक आमदनी 20 रूपए से HHS, को सस्ते दाम पर खाद्य 

कौ उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने क बरे मे कोई उल्लेख नहीं 

है सरकार को तत्काल खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन करना 

चाहिए। 

हमारे देश की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी दै। नए 

रोजगार के सृजन के बारे मे कुक भी नहीं कहा गया है, 40 लाख 

से अधिक aro कौ नौकरी छिन गई है। यहां तक कि रेलवे 

तथा अन्य विभाग भी अपने खाली पदों को नर्ही भर रहै है। सरकार 

को उस पर कार्यवाही करनी चाहिर्। 

अभिभाषण में वैश्विक आर्थिक मंदी, जिससे भारतीय उद्योग 

प्रभावित हुए है तथा लाखों कामगारो तथा कर्मचारियों को काम से 

हाथ धोना पड़ा है, के Wee से निपटने के बरे मे कारगर कदम 

लिए जाने कौ आवश्यकता का कोई उल्लेख न्ह किया गया हे। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण मे इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है 

कि 43 करोड कामगार के 95% कामगार असंगरित क्षेत्र के कामगार 

है जिन्हे अनओंरगिनाइजड aaa सोशल सिक्युरिरी एक्ट, 2008 में 

सूचीबद्ध/संबधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा 

क्योकि इस अधिनियम मे बीपीएल परिवार सेष्टेने की शर्ते जुडी 

हयी FI 

अभिभाषण ये देश के कईं भागो मे विभिन खनिजों की अवैध 

खुदाई कौ जांच कौ आवश्यकता कं बारे मेँ कोई उल्लेख नहीं किया 

गया। अभिभाषण मे काले धन का उल्लेख है लेकिन भारत में faa 

खातो मे जमा किए गए काले धन कौ वापस लाने ओर खाताधारकों 

के नाम के प्रकटीकरण के aR में सरकार द्वारा saw जाने वाले 

कदमो का कोई उल्लेख नहीं TI 

माननीय राष्टरपति जी ने अपनी अभिभाषण में वामपंथी उग्रवादियों 

कौ धमकी ओर खतरे को उल्लेख किया। ये खतरनाक बल मासूम 

लोगों पर हमला कर रहे है ओर उनकी जान ले रहे है जिनमे से 

ज्यादातार आदिवासी ओर सुरक्षा बलों के जवान है। मेरे राज्य पश्चिम 

नंगल के कुछ हिस्सो में भी यही घटित हो रहा Fl हम सब को 

मिलकर इस वामपंथी उग्रवाद कौ चुनौती का सामना करना चाहिए। 
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केन्द्र सरकार को रज्य सरकार के साथ मिलकर एक कड़ा रूख 

अपनाते हए इन विभाजक बलो के विरूद्ध एक संयुक्त aioe 

को बढ़ावा देना चाहिए्। यह उल्लेख करते हुए खेद टै करि एके 

tat राजनीतिक पार्टी है जो केन्द्र सरकार HM ओर जौ 

माओवादी गतिविधियों का समर्थन कर रही दै ओर मेरे राज्य म इस 

संयुक्त ओंपरेशन को रोकने कौ माग कर रही है। इसको निदा कौ 

जानी चाहिए। 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुददा जिसका राष्टूपति जी न उल्लेख नहीं 

किया, वह रंगनाथ मिश्रा आयोग सिफारिश के कार्यान्वयन का मुद्दा 

है। केन्द्र सरकार को इस ot मे कौ गई कार्यवाई प्रतिवेदन को 

सदन मे तत्काल प्रस्तुत करना चाहिए । पश्चिम बंगाल मे वामपंथी 

मोर्च कौ सरकार के कार्यकाल मे सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के 

fase वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा जसे कुछ 

सकारात्मक कदम उठाए गए थे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 

प्रधानमंत्री जी के नए सूत्रीय कार्यक्रम मे अल्पसंख्यक समुदाय को 

15% लाभ पहुचाने कौ बात कही गई है! लेकिन इसका सही AA 

मे क्रियान्वयन नहीं किया गया। 

पिते तीन वर्षो मे, सरकार 33% महिला आरक्षरण कौ बातर् 

कर रहे है । लेकिन सरकार द्वारा कई बार यह वादा करने के बावजूद 

fe महिला आरक्षण विधेयक को राज्य सभा मे पारित होने के बाद 

लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाएगा, यह मामला अभी तक लंबित 
है। मै Gain आग्रह करता हू कि सरकार द्वारा इस विधेयक को 

वर्तमान बजट सत्र मे सभा पटल पर रखा जाए। 

माद्क्रोफाइनँस कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए ऋणो को चुका 

न पाने ओर उनके द्वारा किए गए अपमान से परेशान होकर कुछ, 

राज्यो मे पिछले कुक महीनों से एसएचजी कौ महिला सदस्यो हारा 

कौ गई आत्महत्या के मामलों के UH अन्य महत्त्वपूर्णं मुद्दे को 

wea जी कौ अभिभाषण मे उल्लिखित नहीं किया गया। 

Wena जी के अभिभाषण में महिला के fees जघन्य यौन 

अपराधो के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए आपराधिक 

कानून मे संशोधन. करने के लिए न्यायाधीश जे.एस. वर्मा समिति 

की सिफारिशों के आधार पर एक अध्यादेश लाने के बरे मे उल्लेख 
किया गया है। लेकिन, वास्तव मे सरकार ने उन सिफारिश मे बहुत 

बदलाव किए है। सरकार को सभी सिफारिशो को बिना बदलाव 

ओर बिना अध्यादेश के मानकर संसद मे विधेयक के रूपमे पेश 

करना चाहिए था। अभिभाषण मे स्वास्थ्य क्षेत्र मे सार्वजनिक निवेश
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[शेख सेदुल हक] 

कौ कमी ओर उसे जीडीपी का कम से कम 3% बनाने के बारे 

मे कोई उल्लेख नहीं है। 

अभिभाषण ये सार्वजनिक aa की rama ओर बकिग तथा 

बीमा aa पर विनिवेश नीति को वापस लेने के बारे मे उल्लेख 

नहीं BAT इसके अलावा अभिभाषण मे, गुर-निरपेक्ष आदोलन को 

मजलूत करने के लिए प्रभावी कदमो को उठने कौ आवश्यकता 

तथा साथ में, समय की मांग के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति को 

जारी रखने की आवश्यकता के at मे भी कोई उल्लेख नहीं किया 
गया। 

(हिन्दी) 

शश्री ए.टी.नाना पाटील : सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी 

के अभिभाषण पर् ` लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर मँ अपने विचार 

प्रकट करना चाहता Fi यह माना जाता है कि यह भाषण सरकार 

की नीति के atta आता है। आज देश का हर आदमी परेशान 

है। लगातार बढ़ती महगाई ।, रोज उजागार हो रहे भ्रष्टाचार, नक्सलवादी 

हिसा, किसान आत्महत्या, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी सरकार 

हारा कोर सार्थक प्रयासं नहीं किया जा रहा Sl यह हालात सरकार 

कौ असमर्थता को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों मे, यह सरकार अपनी 

असफलता को स्वयं ही बयान कर रही है। 

सरकार कौ असफलता से देश पे भंडारण के अभाव मै लाखों `ˆ ` 
टन अनाज सड रहा है! लेकिन खेद सै कहना usw है कि , : 

 -आज तक सरकार ने इसकौ सुध deta de कार्यवाही नहीं... 
ati गरीब के लिए केवल शाब्दिकं सहानुभूति देकर सरकार द्वारा ` 

छल किया जा रहा है। इसलिए अथिभाषाण मे आम अदमी से जुडे त 

कई पहलुओं . को नजरअंदाज fea was) आजे देश मे चारं से 7 ; 

पांच राज्य सूखे से vez fave मे महाराष्ट राज्य कौ बात ` 

` करता हु, आज महाराष्ट के. आम आदमी को पीने का पानी तक ` 

नसीब नही हय रहा है। पूरा राज्य सूखे से जल wel मँ आशा ` ` 

कर रहा था कि माननीय राष्टृपति द्वार कोई तो ठेस कदम उठने . . 

की घोषणा को जाएगी लेकिन हमे मायूसी 'ही हाथ लगी। 

इसका मतलब साफ है कि सरकार आम आदमी के विषय 
मे कितनी गंभीर wi मे जिस जलगांव लोक सभा aa से आता 

"भाषणं AM परल पर् रखा गया। 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्ताव 972 

हू वहां पर कपास ओर Hae कं भारी मात्रा मे उत्पदान में किसानों 

कौ बडी भूमिका होने के बाद भी यह कपास ओर केला उत्पादक 

अपने आप को सूखी महसूस नही कर पाता। इसका कारण उत्पादन 

काः लगातार बढ़ता खर्च. ओर अनुपात मे उसके उत्पादन को मिलं 

रहा अल्प दाम है। अगर किसान लाभकारी मूल्य नही पारयेगे तो 

वह खेती कर अपना जीवनयापक सही ढंग से कैसे कर WaT 

सरकार क्यो इतना FSM करती है 2 आम आदमी पूरी तरह 

रूट जाने या आत्महत्या करने तक सरकार को समञ्च में नहीं आती 

है ओर उसके बाद कोई लोक लुभावनी घोषणा कर् राजनीतिक फायदा 

लेने कौ सोचती है। इसी का नतीजा है कि वर्षं 2008 मे की गई 

52 हजार करोड कौ घोषणा से किसानों के नाम पर अपने धर 

भरने का काम किया गयां है, जसे किं सीएजी कौ रिपोर्ट मे दस 

घोटाले का उजगार हुआ FT 

सरकार केवल घोषणा कर वाहवाही लूटने का काम कर रही 

है। किसानो कौ ऋणमाफो के ढोल we गये लेकिन इसका सही 

लाभ किसानो को नही, नैको को हुआ इसी तरह मेरे क्षेत्र के जलगांव 

रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन करने कौ घोषणाः कौ गई लेकिन 

प्रत्यक्ष मे कारवाई का अभाव है। यहां पर सामान्य सुविधाएं नदारद 

हे, यात्रिर्यो. को परेशानियों का हर दिन. सामना करना पड़ रहा है। 

इसलिए मँ सरकार से अनुरोध करता हू कि केवल घोषणां को प्रत्यक्ष 

भे लाने के लिए आवश्यक. कारवाई कदम भी sara! 

धन्यवाद प्रस्ताव. के ऊपर किये जा रहे -वक्तव्यो में पक्ष-विपक्ष 

ER कई. मामलों को उठाया गया, लेकिन सरकारं अभिभाषण को 

अगर. नीतियों का आर्ईना मानती है, तो सरकार aca मे जो मामले 

See दारा सरकार के BAA यें .लाये. गये उस पर अवश्य विचार 

करे ओर उस .पर तत्काल कारवाई “करने के लिए उचितं Hey sary 

तो ही, इस बहस की सार्थकता Sri 

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर) आदरणीय सभापति 

महोदय, आज हम लोग sel. भान॑नीय महामहिम राष्ट्रपति जी के 

अभिभाषण पर चर्चा कर Sl लेकिन, बडे दुःख के साथ कहना 

पडता दै कि महामहिम राष्ट्पति जी सरकार की तरफ से बोलते 

हे! सरकार जो उन्ह अभिभाषण मै लिखकर देती है, वे उसे wes 

हे। Wel तक मे समञ्ता हूं, यह भाषण भी शायद व्यूरोकेट्ूस द्वारा | 

ही तैयार किया जता है। क्योकि व्यवहारिकता का जौ ज्ञान हम सब
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संसद मे समय-समय पर प्रकट करते है, उसका बहुत कम अंश 

इस भाषण में शामिल हुआ है, tar मने महसूस किया है। मे ase 

ह कि संसदीय प्रणाली दुनिया कौ सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। लोक सभा 

ओर राज्य सभा के लगभग सादे सात सौ जनप्रतिनिधि यहाँ अपने-अपने 

aa को समस्याओं से परिचित होते है ओर उनका उल्लेख करते 

है। इससे बेहतरीन कोई दूसरी प्रणाली नहीं हो सकती । हर क्षेत्र के 

जो जनप्रतिनिधि है, उनके क्षेत्र मे जैसे-जैसे लोकतत्र ayaa दो 

रहा है, तो लगातार जनता के पास जाना पडता है, ael कौ समस्या 

समञ्चनी पडती है ओर वे उनका लगातार उल्लेख करते ZI कल 

एक बहुत अच्छी बात श्री राहुल गांधी जीने कहीदहै कि एम. 

पीज ओर एम.-एल.एजन at जो भूमिका है, उसका पूरा प्रयोग नही 

हो रहा है, उसका पूरा प्रयोग होना afer हम प्रत्येक दिन जो. 

समस्याएं उठाते रै, चाहे जीरो अवार हो, नियम 377 हो या हमारा 

शोर-शराना हो, हमारा जो मूलभूत ढांचा है, जब तक हम उसे सुदृढ 

नहीं करेगे, मेँ समज्ञता हू, तब तक ये सारे भाषण ओर बजर एसे 

ही होगे जैसे जख्म के ऊपर पटरी बांधकर उसके ऊपर मरहम लगाया 

जाए। उसका सही तरीके से निराकरण sel हो सकता। म एक 

छोरी-सी बात बताना चाहता हँ. किसान लगातार इतनी मेहनत करता 

है ओर उसका श्रेय सरकार तथा प्रशासन लेता है कि प्रोडक्शम बढ़ 

गया, लेकिन किसान कौ मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम 

अत्मनिर्भर भी है ओर निर्यात करने की स्थितिमे भी है माननीय 

सभापति जी तथा माननीय सदस्यो को याद erm किं धान कौ या 

गेहूँ कौ खरीद हो, लगातार शिकायत आती है कि क्रय-केन्द्र नही 

लगते है । इसका जवाव आता है कि बोरे नहीं Fi हमारे संसद को, 

संसद सदस्यो की ओर हमारे शासन-प्रशासन कौ इससे ज्यादा दुखद 

ओर cata स्थिति नहीं हो सकती है कि हम यह we कि हमारे 

पास बोरे नहीं है, इसलिए हम किसान का अनाज नहीं खरीद पा 

रहे है म arm हू कि जब तक क्षेत्र के हिसाब से समस्याओं 

की पहचान Fel होगी, तब तक इसका निराकरण ze हौ सकता। 

हर् क्षेत्र कौ समस्या अलग-अलग है। पहाड़ कौ समस्या अलग है, 

मैदान की समस्या अलग है। जो समस्या दिल्ली मे है, एेसा नहीं 

हो सकता कि वह मणिपुरमें भी at हम पूरी देश के लिए योजना 

जनाते है। इस संबध में कई बार Fel बात हो चुकौ है। आदरणीय 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश जआ गया कि मिड-डे-मील जारी किया जापए्। 

पंजाब, हरियाणा ओर वेस्टर्न ath. मे मिड-डे-मील के कारण वच्चो 

को कितना नुकसान हो रहा है, A उसका कोई फायदा नहीं Gag! 

15 फाल्गुन, 1934 (शक ) धन्यवाद WaT 974 

teh योजनाओं कौ पुनर्समीक्षा होनी आवश्यक 1 मरनेमा से किसान 

at जो स्थिति है, उसके परिणम साल-दो साल बाद सामने आ 

जाएगे। किसान खेती से विमुख होता जा रहा है। मेसं सरकार से 

निवेदन यह है कि हर क्षेत्र कौ समस्या को fated किया जाए, 

 जनप्रतिनिधियो कौ बात का वज्जन समञ्च जाए, उस पर सरकार 

गंभीरता से मनन करे, उसके ऊपर GRA ले ओर हर क्षेत्र की 

समस्या का समाधान अलग तरीके से हो। गै आपके माध्यम से 

कहना चाहता हूं कि आधारभूत ada कौ स्थिति यह है.कि हमारी 

सरकार कौ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता कौ सुरक्षा ओर सम्मान 

की है। मानव हानि से बडी दुनिया मे कोई हानि नहीं है, लेकिन 

आज देश मे हजारो लोग रोज एक्सीडेंट्स मे मरते FI पहाड़ों पर 

रोज बसे ओर जीप ues मे गिर जाती है, खबर आती है कि 

50 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, नाव पलट जाती है। हमारी 

प्राथमिकता उस आधारभूत sa को मजबूत करने कौ दोनी ae 

हमारे पास सम्पर्क मार्ग नहीं है, यातायात के साधन नहीं है। करई 

बार sind ओर बच्चों को गावो में छह-छह किलोमीटर तक पैदल 

चलकर जाना पड़ता है। हमने आज तक इस समस्या पर विचार 

नहीं किया कि हर रूट पर यातायात के साधन बना gi मै सक्षेप 

मे अपनी बात समाप्त HEM! बड़ा दुख होता है यह देखकर कि 

गांवों की हालत बहुत खराब Si वहां कौचड से भरी हुई सड्कं 

हि, स्कूल मे हजारो -हजार बच्चे जा रहे है, लेकिन कीचड़ से होकर 

गुजरते है, नीचे गिर जाति है ओर दूसरी तरफ दिल्ली मे पहले 

कोमनवेल्थ गेम्स मे बने-बनाए बद्धिया Genes को उखाड्कर् दूसरी 

areca लगाई Tat) हम ओर आप रोज निकलते हँ दिल्ली कौ सडको 

पर, फिर से उन टाइल्स को उखाड्कर दूसरी Zeca लगाना शुरू 

किया है। tet चीजें लोगो मे असंतोष उत्पन करती है देश at 

जनता Al इस तरह कौ छोरी-छोरी घटनाएं है, इतना भेदभाव है। 

इंडिया ओर भारते के बीच भेदभाव की बात लगातार चल रही है 

चाहे शिक्षा हो, चाहे इलाज हो। इलाज, शिक्षा, सड़कों ओर Yo 

मे भेदभाव हो रहा है। अग्रजो ने जो पुल बनाए, उनकी मरम्मत 

करने की स्थिति मे हम नहीं Ti बहुत दुखद स्थिति हे। प्राथमिकताएं 

तय करके, उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन होना 

चाहिए, tar मेरा निवेदन है। राष्टरपति जी बहुत व्यावहारिक व्यक्ति 

है ओर हर समस्या से परिचित है, उन्होने जो अभिभाषण दिया, उसके 

लिए हम उनको धन्यवाद देते दै ओर सरकार से निवेदन करते हैँ 

कि अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा aac 
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ड. अरविन्द कुमार grat (करनाल) : मँ बजट सत्न 2013 

के दौरान भारती के महामहिम राष्टरपति माननीय श्री प्रणव मुखर्जी 

जी द्वारा दोनो सदनं के संयुक्त अधिवेशन मे दिए गये अभिभाषण 

का स्वागत करता हू एवं इसके पक्ष मे अनुमोदन करता हू जिस 

प्रकार महामहिम जी ने अपने भाषण के दौरान एक महत्वाकांक्षी 

भारत के उदय होने कौ बात wel है जिससे सभी को समान ओर 

अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना, अधिक 

सुरक्षा एवं Tal व इन आकांक्षाओं के साथ-साथ हमारे देश क 

सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चो कौ सुरक्षा, 

आर्थिक wa सामाजिक असमानताओं जैसी जडी चुनौतियों के प्रति 

अपनी गहरी चिता व्यक्त की है ओर समय पर इनके समाधान के 

लिएु आत्म विश्वास ओर साहस्र से परिपूर्णं युवा शक्ति जो कि राष्ट 

कौ धरोहर है, से सहयोग की भी अपेक्षा कौ है। मै महामहिम जी 

को ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा संसद देश के समुचित उत्थान 

एव प्रगति के लिए वचनबद्ध है ओर Ate सरकार श्रीमती सोनिया 

गाधी एवं प्रधानमत्री डो. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में 

कोई HR नहीं छोड़ेगी । 

महामहिम द्वारा अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की आर्थिक, 

सामाजिक, राजनैतिक एवं aan उपलब्धियों कौ चर्चा मे जसे कि 

प्रत्यक्ष लाभ sag, पशन, मातृत्व लाभ, सीधे रूप से लाभार्थियों 

के खाते मे सन्सिडी, मुद्रास्फीति को धीरे-धीरे कम करना, सकल 

घरेलु उत्पाद की दर को बढ़ाना, मंदी से निपटना, राजकोषीय 

सुदृढीकरण एवं केन््रीय सरकार को सभी राज्य सरकार के साथ 

आपसी सहरोग से देश कौ विकास दर को बहाने के लिए वचनबद्धता 

को दोहराया है। इसके लिए पूरा सदन आपका आभारी है। 

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रो मे विकास के दर की बदरोतरी, weil 

का रिका उत्पादन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित 

करने कौ प्रतिबद्धता, बागवानी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन मे रिकार्ड 

वृद्धि एवं रष्टरीय डेयरी योजना के प्रथमं चरण का अनुमोदन, खाद्य 

Tet के अतिरिक्त निर्माण मे सार्वजनिक-निजी भागीदारी को 

प्रात्साहित करना, यूरिया उत्पादन मेँ आत्म निर्भरता कं लिए नई निवेश 
नीति, त्वरित सिंचाई लाभ, नवीन usta जल नीति के तहत जल 

संसाधनों का संरक्षरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति 

आपको चिंता को गंभीरता के साथ qe सरकार ने स्वीकार किया 
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Cl FA सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान देश A चल रही 

सभी कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेरोजगार परिवरों के लिए महात्मा 

गांधी राष्टरीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा 

रोजगार सृजन करना, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासीय 

योजनाओं को प्रभावी दग से लागू करना, भू-अर्जन, पुनर्वास, 

पुनरस्थापन विधेयक मे संशोधन करना, शहरी सौदार्यकरण एवं 

आधारभूत संरचना के लिए चालू योजनाओं कौ अवधि को बढ़ाना, 

निर्मल भारती अभियान एवं पूर्णं स्वच्छता अभियाने जैसे सुविधाएं 

उपलब्धं कराना, राष्ट्रीय विधवा पशन, वृद्धावस्था पशनं एवं fanart 

के पेंशन मे वृद्धि का भी महामहित राष्टरूपति जी द्वारा सराहना कौ 

गई है तथा हमारी सरकार भविष्य मेँ भी इस तरह की आम आदमी 

के हितों कौ रक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराती है। 

राष्ट्रीय महिला संशक्तिकरण, महिलाओं का लैगिक उत्पीडण से 

सरक्षण संबधी विधेयक, वन स्यपि क्राईसिस सेटर पायलर परियोजनः, 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू करना, पोलिया उन्मुलन, भ्रूण 

हत्या, जननी -सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय usa नियत्रण कार्यक्रम, रष्टरीय 

स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना, रियासती 

ai पर गरी को ऋण प्रदान करना, नैकिग aa मे सुधार ओर 

सार्वजनिक -निजी भागीदारी के अतिर्गते देश में रेलवे द्वारा चलाई जा 

रही सभी परियोजनाओं को सशक्त तरीके से लागू करना, सशक्त 

विदेश एवं खेल नीति, पुलिस प्रशसन एवं सेना का आधुनिकौकरण 

के बारे मेँ महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की इन उपलब्धियों 

को भी सराहना कौ el यूपीए सरकार इस तरही कौ योजनाओं को 

देश एवं जनहित मे प्रभावी ठंग से क्रियान्विति रखेगी। 

जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में देश के प्रत्येक 

चुनौतियो एवं उपलब्धियों का बारीकी से वर्णन एवं अपील की है, 

समस्त GUT सरकार एवं संसद सदस्यों के साथ-साथ मँ इसके पक्ष 

Por मत एवं समर्थन प्रस्तुत करता sl 

श्रीमती ज्योति qe (age) : महामहिम राष्टूपति जी a 

अभिभाषण का मूल आधार महत्वाकांक्षी भारत का उदय दर्शन कराना 

अर्थात जिस भारत मे सर्वाधिक विकल्प, बेहतर अवसर एवं अत्याधिक 

आधारभूते सरचनओं तथा जधिक सरक्षा एवं सुरक्षा होने को निश्चित 

किया, साथ ही युवाओं को we का धरोहर माना ओर यह सत्य 

"भाषण सभा Wet पर् रखा गया। "भाषण सभा पटलं पर रखा गया।
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है जो आत्मविश्वास ओर साहस, जोश एवं ऊर्जा उद्यम भारत को 

न केवल Sa तक ले जायेगा एवं मजबृूतं भारत को हमेशा 

जीवित रखेगा । युवाओं मे बढती बेरोजगारी एव भविष्य के प्रति उनको 

निराशा को दूर करने कं लिए सरकार को जल्द कोई नीतिगत फैसले 

लेकर रोजगार को सृजन कर उनके अदर होने वाली असुरक्षा कौ 

भावना को खत्म करना होगा तभी हम एक उज्जवल भारत का निर्माण 

कर सकेगे। 

महिलाओं मे aged असुरक्षा समाज एवं देश के लिए एक 

कमजोर कानून व्यवस्था एवं ठोस कदम का नीतिगत निर्णय समयावधि 

पर न होना सरकार कौ कमजोरियों को दर्शाता ही नर्हीं बल्कि कमिरयोँ 

को उजागर करता है। बच्चो मे बढती अपराधिक प्रवृत्तियों को मानसिक 

एवं शारीरिक कमजोरी का कारण मानना न्यासंगत नहीं होगा। 11वीं 

योजना मे कृषि के क्षेत्र मे मात्र 1.5 प्रतिशत कौ बोरी को अधिक 

aad मे गणना करना उचित नहीं होगा क्योकि कृषकों को 

सापेक्ष-मूल्य के आधार पर आज भी सरकार कौ कोई ठोस नीति 

नहीं बनी अथवा सापेक्ष मूल्य को महत्व देना ताकि कृषक के हितो 

एवं उनको सरक्षरण के साथ Ma के ध्यान मे रखना सरकार को 

इसमे विशेष ध्यान में रखकर ठोस नीतिगत नियम के साथ लागू 

करना होगा। 

शिक्षा उच्च शिक्षा पर सरकार पर ध्यान संभवतः सीमित है भथवा 

शिक्षा समाज देश का आधारभूत ढांचा है जिससे हम एक स्वस्थ 

एवं मजबूत समाज को खड़ा कर सकते Sl आज भी दूरगामी अचलं 

मे शिक्षा के स्तर के विस्तार कौ आवश्यकता है। आज के free 

इलाको मे आज भी हाई स्कूल, हायर सेकेडरी विश्वविद्यालयो-मेडिकल 

इंजीनियरिंग विद्यालयौ कौ आज भी भारी कमी है अथवा पिदेपन 

का मूल कारण यही कमियां है जिसे पूरा करने एवं त्वरित पूति 

की आवश्यकता है। ॑ 

आज भी गरीबी एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने 

वालो कौ संख्या अत्यधिक है। आवास योजना का लाभ एवं मूलभूत 

सर्व सुविधायुक्त शुद्ध पेयजल - समग्र स्वच्छता के साथ गरीबों को 

आवास एवं सर्व सुविधायुक्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्णता के 

सथ योजनाबद्ध क्रियान्वयनं करने को आवश्यक किया जाये एवं पिष 

पंचायतों एवं नगर पंचायत को भी इसमे शामिल किया जाए। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र मे आज भी दूराचल गांवों एवं शहरो कौ स्थिति 
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आजं भी अत्यंत भयावह है। आज स्वास्थ्य कौ स्थिति बदतर है। 

डाक्टर की कमी एवं अस्पतालों कौ कमियां संख्या गे तय करना 

असंभव सिद्ध होता है अर्थात बढती हई बीमारियों एवं ओषधियो कौ 

कमी एवं अनेक बीमारियों मेँ आज गांवों मे डगू-चिकनगुनिया जैसी 

भयावह बीमारी अपने पैर पसारने लगी है। इससे गावो एवं छोटे 

शहरो को बचाना अति आवश्यक होगा, चाहे विशेष अभियानं के 

माध्यम से दही क्यो नं किया जाए्। 

महिला सशक्तीकरण मिशन के माध्यम से आधी आबादी में 

रहने वाली महिला को सशक्त करना अति आवश्यक होगा। माध्यम 

जो भी a लेकिन स्वरोजगार के साथ सशक्त करना सरकार कीं 

प्राथमकिता होनी चाहिए । महिलाओं को उनके सम्मान एवं हितो कौ 

रक्षा ही नहीं उनके अधिकारो के साथ पूरे योजनबद्ध नीति के साथ 

क्रियान्वयनं किया जाए। 

विद्युतीकरण का लक्ष्य पुरा करने का सरकार का मिशन ओर 

लाभकारी fag करने के लिए foes इलाकों एवं अविकसित शहरों 

को प्रथम प्राथमिकता मे रखकर पायलर प्रोजेक्ट के तहत कार्यं को 

पूर्णं करने का लक्ष्य रखने कौ आवश्यकता होगी । 

बुनकरो एवं Wen, लघु एवं मध्यम उद्यमो को frees इलाके 

मे बढ़ावा दिए जाने कौ आवश्यकता है एवं उनके निवेशो को ar 

मे सरकार कौ भूमिका भी आवश्यक हो। सुरक्षा कौ दृष्टि से देश 

कौ sat एवं वाह्य सुरक्षा को ओर मजबूत कएने को अवश्यकता 

 है। भारत के सीमावर्ती देशो कौ होने वाली गतिविधियों मे सरकार 

को विशेष gen wa करिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभानी 

होगी । रक्षा मे अधिक संसाधनों एवं सैन्य बलों को बढावा देना होगा। 

अर्थात् बजट मे भी इसे अलग रखकर अधिक ag आवंटन के बेजट 

के साथ रखकर देश कौ सुरक्षा को मजबूत करने A आवश्यक 

कदम उठाने wea | 

विदेश नीति में सरकार के ठोस नीतिगत निर्णय को क्रियान्वयन 

करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 

सुरक्षा एवं रोजगार के उचित माध्यम, रोजगार को सृजन करने एवं 

विस्तृत योजनाबद्ध ` बैकर्लोग की शतप्रतिशत भरने कौ व्यवस्था को 

प्राथमिकता रूप क्रियान्वयनं करने की आवश्यकता है। तभी वनवासी 

अनुसूचित जनजाति के वास्तविक विकास रूप को हम सही दृश्य 

के रूपमे देख सकते Si किसानों के ऋण को माफ करने के
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[श्रीमती ज्योति धूर्व] 

विचार का स्वागत करती G1 आज देश कौ पूरी आबादी का सृजनकर्ता 

भरण-पोषणकर्ता कोई है तो वह किसान है अथवा महामहिम at 

घोषणा एवं ऋण माफी योजना किसानों को वह सारी आपदा, प्राकृतिक 

हो या अन्य कारण, जिस उत्पादन को प्राप्त करने एवं लाभ को 

उचित् मूल्यांकन प्राप्त करने की वास्तविकता हो तो शायद ऋण माफौ 

से किसानों को अन्य विभिन कारणों को राहत ही नहीं अपितु किसानों 

को जो समय पर एवं समय परं म लौरने का असमर्थता वाले किसानों 

को भी इसका लाभ मिलना चाहिए्। यही मेँ आशा करती हू अथवा 

अपितु विश्वास करती हू कि इस विचार को महामहिम अपनी स्वीकृति 

प्रदान करेगे 

(अनुकाद)] 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : धन्यवाद सभा पति महोदय। 

मै भारतीयं कम्युनिस्ट wel का सदस्य हू ओर वामपंथी दलों के 

सदस्य होने के कारण हम लोग राष्टूपति का अभिभाषण सुनने के 

लिए केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनं कौ संयुक्त sop मे भाग लेना 

नही चाहते थे वयोकि हजार से भी अधिक स्वतंत्र मजदूर संघो समेत 
अधिकांश dea ts यूनियनों ने अडतालीस vai के लिए usc 

आम हड़ताल का आहवान किया था। इसे बहिष्कार करने का हमारा 

SG अब इस बात से सही साबित हो रहा ei कि महामहिम राष्टूपति 

जी के अभिभाषण मे आम लोगो के मुदो को प्रतिविम्बितं नहीं किया ` 

गया है ओर न ही इसमे जनता की आकांक्षाओं ओरं उनकी पीड़ा 

पर Hel कोई प्रकाश डाला जा सका FI 
| f 

20 ओर 21 फरवरी को पूरा we मे अभूतपूर्वं हडताल eat 

at) परश्विम बंगाल समेत देश के विभिन भागो में .कडे प्रशासनिक 

` विरोध के बावजूद भी लाखो कामगार इसे दृदसंकल्प होकर शामिल 

हए इसमे 40 करोड़ से कम कामकाजी कामगार शामिल नहीं हुए्। 

हम लोगों ने संविधान की पवित्रता के आलोक मे विधिवत् अवसर 

कौ कर्तव्य परायणता में शरीक होने के बजाय संघर्णरत् लोगों के 

साथ एक जुटता दिखाने व उनके साथ खड़े होने का निर्णय जताया 

था। 

` यदि हम अभिभाषण कौ विषयवस्तु पर दृष्टिपात करं तो हम 

स्पष्ट रूप से गुनायमान ओर प्रगतिशील भारत के महामहिम राष्ट्रपति 
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हे। 
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कौ आवाज नहीं सुन सकते हे, बल्कि उस सरकार की आवाज को 

सुन सकते है ओ वित्त पूंजी ओर बहुराष्टीय कम्पनियों के दबाव 

में व तुच्छ धिसी-पिटी तथ्यो ओर निरर्थक प्रवचनो के आधार पर 

बनी है जिसमे जनता के भले के लिए नतो ak ओर म दही 

मूल नीति निर्माण कौ कोई परिकल्पना है। इस सरकार ने नतो 

कोई दिशा निर्धारित कौ है ओर न हीं स्वयं का कोई आकलन किया 

महोदय, महंगाई मे बेतहाशा वृद्धि हुई है। खुदरा मूल्य दौ अंकों 

में -चला गया है, खाद्यान मूल्य मे 13-36 फौसदी at वृद्धि w 

है। यह सब को पता है कि देश भर A कई प्रदर्शन wg 

अपराह्न 04:00 बजे 

सरकार सकल घरेलू उत्पाद कौ विकास दर को बता कर अप्नी 

सफलता कर दावा किया करती थी जबकि सकल घरेलू उत्पाद स्वयं 

मे लोगों को गुमराह करने बाला है। अब यह घटकर 5 फीसदी ` 

रह गयी रहै। पिछले वर्ष यहं 6.2 फीसदी ahi यह वर्ष 2002-03 

से अब तक कौ सबसे कम विकास दर है। यदि हम कृषि aa 

मे उत्पादन दर कौ तुलना पिछले वर्षं की उत्पादन दर से at तो 

यह पिछले वर्षं मे 3.6 फीसदी कौ तुलना मे इस वर्षं 1.8 फोसदी 

wl 

कई बाते कही गई है ओर वे खाद्यान में वृद्धि a crn कर 

रहे ह । पर आर्थिक सर्वेक्षण कौ रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इसमें 

बताया गया हे किं GEN के उत्पादन मै 2.8 फीसदी कौ गिरावर 

आई है; चावल मे 5.2 फीसदी, कपास में 4 फीसदी ओर गन्ना, 

मे 6.5 फौसदी कौ गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र जो सकल घरेलू 

उत्पाद का लगभग 60 फौसदी Hat करता है, मे 6.6 फौसदी विकास 

_ की संभावना है, जबकि गत वर्षं यह विकास 8.2 फीसदी था। सेवा 

aa मे गिरावट की यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के विनाश कौ ओर इशारा 

करती है जबकि यह पहले से ही रोजगार विहीन विकास के दौर 

से गुजर रहा C1 गिरावट कं उत्तरोत्तर महीने मे फैक्टरी का आउरपुर 

वर्षं 2012 में गिरकर 0.6 फीसदी हो गया; उत्पादन 2.7 से घरकर 

, 1.9 फौसदी हो गंया। उपभोक्ता गुदस सेक्टर मे यह 10.1 से घटकर ` 

4.2 फीसदी हो गया है। कज्युमर इयूरेबल गुदस सेक्टर यह गिरावर 

5.1 कौ तुलना मे 8.2 फौसदी दर्ज कौ गई है, केपिटल Jeu सेक्टर 

मे 0.9 फीसदी तक fae आई है। ये ओंँकडे F1
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महोदय, करई लाख कामगार अपने रोजगार Tal चुके है। टाई 

लाख से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके ह। 42 फीसदी 

किसान अपनी खुद कौ खेती set को इच्छुक है। उर्वरको कौ 

कौमते as रहीं है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ बात कर रहै 

है। यह नतो समर्थन है ओर न ही यह पारिश्रमिक है। यदि हम 

इसकी तुलना इनपुट लागत से करे, तो इनपुट मे 40 फौसदी at 

वृद्धि है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य मे महज 13 फीसदी कौ 

वृद्धि है। 

माननीय वित्त मत्री ने अपने भाषण के अतिम भागे स्वामी 

विवेकानन्द को उद्धत किया। उन्होने कहा था जो ताकत व॒ बल 

आप चाहते है वह सभी स्वयं आप के अंदर ही है। इसलिए, अपना 

भविष्य खुद बनाए। किन्तु, उन्होने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विकल्प 

चुना। उन्होने एफओआईआई का विकल्प Ga उन्दोने वालमार्द का 

विकल्प चुना। उन्होने टेस्को को विकल्प चुना। उन्होने मौनसेन्यो का 

विकल्प Gal यह मजाक है। मेरा मानना है कि उन्हे स्वामी 

विवेकानन्द के साहित्य से बखूनी अवगत होना चाहिए! स्वामी 

विवेकानन्द का कहना था कि बाजीगरी से भला नहीं हो सकता है। 

यह सरकार बाजीगरी कर रही है। ओर बस स्वामी विवेकानन्द को 

उद्धत कर रही है। यह ओर कुछ नहीं, केवल मजाक है। 

मे अब दूसरे भाग पर आ रहा SI हम सुधार कौ बात कर 

रहे है। हम सुधार के खिलाफ we Fl हमने कई अवसरो पर 

प्रगतिशील विकास के वैकल्पिक उपाय Gam है! 

पहला कि हम भूमि सुधार को समुचित तरीके से लागू करने 

के लिए पहले ही Gara दे चुके Fi महोदय, आपको मालूम होगा 

कि इस वर्षं 50,000 से भी अधिक किसानो ने अपनी पदयात्रा शुरू 

कौ है ओर ग्वालियर मे इसे समाप्त किया है। माननीय मंत्री श्री 

जयराम रमेश उनसे मिले थे ओर SAA Se आशासन दिया कि 

सरकार समुचित भूमि सुधार के feu अतिशीघ्र विधेयक लाने जा 

रही है। 

अपराह्न 04:50 बजे 

[श्री इन्दरसिंह नामधारी vere हए] 

किन्तु, wea के अभिभाषण मे कछ भी प्रतिविम्बितं नहीं किया 

15 फाल्गुन, 1934 (शक ) Gale Wad 982 

गया C1 यह HS नहीं, केवल एक मजाक है। हमने एक सार्वभौमिक 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का Yara का दिया है, पर इस बारे 

मे यहौँ कुछ भी उल्लेख नही किया गया है! हमने घरेलू बाजार 

का GES करने का Yara दिया है, पर इसे नजर अंदाज कर दिया 

गया है। इतना ही नहीं Ti मै सरकार पर आरोप लगा रहा = 

ag दोहरा खेल-खेल रही है। एक तरफ वह भू-अधिग्रहण ओर पुनर्वास 

कार्यक्रम पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है ओर दूसरी तरफ 

भू-अधिग्रहरण ओर बेदखली प्रक्रिया बेरोक-टोक जारी है। एक तरफ 

वह खाद्य सुरक्षा विधेयक कौ नात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 

वह खाद्य सुरक्षा के बरे मे नर्ही बात कर रही दहै, लोगो को भोजन 

व सीधे लाभ नहीं मुहैया करा रही है, यह सब सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली को नुकसान WA वाली बात है, जो व्यवस्था का एक 

मजाक है। इस तरह कौ Gad बात बोली जा रही है। कमोबेश 

वह कुछ पसे तथाकथित सुधार कौ बात कर रही है जिससे बड़ 

पैमाने पर seria कम्पनियो ओर वित्तीय पूजी के लिए मार्ग प्रशस्त 

होगा। 

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य एसे कार्यक्रमों से काफी -उत्सुक हो 

सकते है, पर हम इनके खिलाफ Fi हम लोग बहुवादी व्यवस्था 

कौ बात कर रहे है। श्रीलंका के तमिलो के प्रति आप का रूख 

क्या है? जम्मू ओर कश्मीर कौ समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण 

क्या है? पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रो मे अभीक्याहोर्हाहै? 

माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने इसका पहले कौ उल्लेख किया 

हे। [हिन्दी] करार तो हुआ था लेकिन अभी करार का अकाल हो 

गया, अब करार का क्या मतलब है? / अनुवाद} फिर, क्यों नही 

यह सरकार इस मामले मे नए सिरे से चर्चा व हस्तक्षेप करते हुए 

कोई कदम उदा रही रै? यही कारण है कि यह बहुत ही दुःखद 

21 महामहिम राष्टरूपति कै अभिभाषण से हमे काफी निराशा है। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति A मन मे बड़ा आदर है। फिर 

भी मै cage ¢ कि इस तरह का अभिभाषण ओर केन्द्र सरकार 

की यह आवाज उम्मीद से परे, निराशा जनक ओर कष्टदायक है। 

[feat] 

श्री नानधाई arefsar (अमरेली) : महामहिम राष्ट्रपति जी 

के अभिभाषाण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मै अपने विचार प्रकट करना 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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[श्री नानभाईं काकछडिया ] 

चाहता €1 मँ अपने संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करत हुए यह कहना 

चाहूगा कि आज आजादी के 66d साल बाद भी देश के हालात 

के बारे मेँ आज जो उम्मीद लोगों की है उख पर हम खरे नहीं 

उतर पा रहे है। 

आज, यदि हम आतरिक सुरक्षा कौ बात कर तो अभी भी 

लोगों के मन मे डर है, ओर बाह्य आतंकी खतरे कौ प्रताड्ना 

हर पल लोगों को Ae पड़ रही है। प्रत्येक वर्षं Hel न करी 

हमारे देश मेँ आतंकौ अपना आतंक फैला रहे ei हाल ही मै 21 

फरवरी, 2013 की घटना, एक दिल दहला देने वाली घरना FI 

ओर यदि हम कृषि की बात करें तो इसे हमारे देश की एक प्रकार ` 

से Ug को east माना जाता है ओर देश कौ 70 प्रतिशत से अधिक 

जनता जिस पर निर्भर है उसमे भी बहुत सी खामियां ह । आज हमारे 

देश मे गिरते हुए भूजल स्तर ने देश के fear को परेशान कर 

दिया हे। आज पूरा देश विशेषकर गुजरात सूखे की मार को जेल 

रहा है, किसानों कौ सभी फसल नष्ट हो चुकौ है ओर किसान कर्ज 

के बोद्ध से लद चुके है। इसलिए सरकार को किसानों कौ दशा 

एवं उनको दिशा को ध्यान में रखते हुए उनके सारे ऋण को माफ 

कर देना चाहिषए्। 

हमारा संसदीय क्षत्र अमरेली सूखे से प्रभावित है जो एक गंभीर ` 

चिंता का विषय दहै, ओर हमरे देश मे किसानों के संबंधित जितनी 

भी उत्पादन सामग्रियां है जैसे डीजल, Wa, stew fact का तेल 

wa कीटनाशक इत्यादि जैसी वस्तुओं कौ aad आसमान छू रही 

है जो एक किसान कं लिए खेती करना एक चुनौती हौ गया है 
ओर wast कौ कालाबाजारी किसान के लिए एक ओरं गंभीर 

संकट है। ` | 

आज देश का गिरता हुआ ya स्तर एक बहुत ही गंभीर 

चिंता का विषय है। उन गावो मेँ जहां लोग कुएं का पानी पीते 

है ओर इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं होता है ओर जब 

गरमी के दिनों मे जब यह GaN Ga जता दहै तो लोग मजबूरन 

तालाब के गंदे पानी को ही पीते है ओर इस प्रकार से देश में 

तरह तरह की बीमारियां Hot ह ओर यह देश जो गांवों का देश 

कहा जाता है ओर वही गाव कं लोग बीमारियों से जूते रहते TI 

आज हमारे देश की सबसे बडी fan & तो वह स्वास्थ्य है, हमारे 
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देश के निजी अस्पतालों को व्यवसायीकरण हो रहा है ओर हमारे 

सरकारी अस्पतालों कौ हालत बहुत खराब TI 

यह aed खुशी कौ बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषाण 

मे महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के बरे मे चिंता जताई गई है, लेकिन 

यहां जो खानं पान कौ चीज जैसे दूध, घी, मिठाइयां, दही, खोया, 

पनीर इत्यादि में मिलावर हो रही है उसके बरे A कोई उल्लेखं 

नही किया गया है जो एक बहुत ही एक गंभीर विषय हे, जिसके 

के कारण पूरे देश मे 60 प्रतिशत से अधिक बीमारियां इसी कारण 

होती है। 

यदि हम शिक्षा की od करते है तो हमारे दे मे रिक्षा at 

पद्धति मे एकरूपता नहीं है ओर यही कारण है कि हमारे देश मं 

शिक्षा का व्यवसायीकरण हौ रहा है। अभिभावक अपने बच्चौ क 

Wes लाखों रूपये खर्च कर् रहे Tl भारत में स्कूल कोरपोरेट शैली 

के आधार पर चलाये जा रहे है ओर यही कारण है कि आज एक 

गांव कौ शिक्षा ओर शहर कौ शिक्षा मे काफौ असमानता है ओर 

यही कारण है कि आज गांव के बच्चे स्नातक की उपधि लेकर 

भी बेरोजगार रहै। । 

जब हम रोजगार कौ बात करते है तो हमारा देश रोजगार 

कौ दृष्टि से बहुत पिदा हुमा है। देश में साक्षरता दर में वृद्धि 

हुई है लेकिन इस साक्षरता दर के अनुरूप रोजगार दर मे वृद्धि 
we हो पायी fr अभी भी हमारे देश में qe, पोस्ट Pate 

होकर भी लोग रोजगार न मिलने के कारण न्यूनतम मजदूरी दर 

से भी नीचे काम करते को तैयार है! जब रेलवे कौ बात करते 

है तो सबसे पहले सौराष्ट्र मे अमरेली जिला का नाम आता रै, 

जहो आजादी के 66 साल बाद भी tad. aw कोई विकास नर्ही 

हये पाया है ओर वहां अभी रेल diets म चल रही है ओर 

रेलवे कं सर्वे करने के बाद अभी तक कुछ जगहों जैसे गारियाधार 

आदि मेँ रेलवे की पटरी तक नहीं feos गई है जो एक चिंता 

का विषय है। 

हमारे देश मे जनसंख्या वृद्धि ही इन सारी समस्याओं कौ जड 

है ओर यह. दिन-दुगुनी रात चौगुनी as रही है ओर इस तरह से 

देश मे समस्याओं का Aa बढ़ता जा रहा है। हमारे देश मे जनसंख्या 

वृद्धि के लिए कानून बनाये गये ह, लेकिन यह arn तक ही 

सीमित है ओर यह व्यवहारिक रूपमे लागू ad Ba wt



985 राष्ट्रपति को अभिभाषण पर 

इसलिए हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आतरिक सुरक्षा, कृषि 

एवं किसानो कौ सुरक्षा तथा रोजगार कौ व्यवस्था इत्यादि को सुदृढ 

बनाने हेतु अनुकूल नीतियां बनायी जाये ताकि हमारे देश कौ व्यवस्था 

मे सुधार लाया जा सके। 

श्री मुरारी लाल सिंह (सरगुजा) : राष्टूपति जी ने अपने 

भाषण मे महगाई पर चिंता जताई है। वास्तव मेँ महंगाई आम जनता 

कौ प्रमुख समस्या बन गई है। खाद्य सुरक्षा कानून पारित होने का 

एलान स्वागत योग्य है। 10 करोड नए रोजगार कं सृजन के लिए 

गंभीर प्रयास करने होगे। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध 

रोकने पर जौ दिया है। किफायती मूल्य पर दवार्यो के लिए राष्ट्रीय 

ओषधे मूल्य निर्धारण नीति पर अमल होने से आम जनता को लाभ 

होगा। मुदरास्फौति का कम होना तथा विकास दर मे कमी आना 

चिता का विषय हेै। 

बीमारियों को कम करने मे ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्णं योगदान 

को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। 

“पूर्ण स्वच्छता अभियान' को "निर्मल भारत अभियान' के रूपमेँ 

संशोधित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्षं 2022 तक समस्त ग्रामीण 

परिवारो को स्वच्छता संबंधी ससुविधाएं उपलब्ध कराना है, यह 

सराहनीय हेै। 

अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पारम्परिकं वन निवासी (वन्य 

अधिकारो कौ पहचान) अधिनियम 2006 के अधीन 32 लाख से 

अधिक दावे दर्ज fae गए रहै ओर लगभग 13 लाख अधिकार पत्र 

वितरित किए गए है, यह सरकार कौ बडी उपलब्धि है। 

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख 

से अधिक एसे गांवो मे बिजली was गई जहां अभी तक बिजली 

मरही थी, लगभग 2,85.000 गावो को सघनन रूप से बिजली दी गई 

ओर गरीबी रेखा के नीचै के 2 करोड से अधिक परिवारो को निःशुल्क 

विजली कनेक्शन दिए गए है। यह प्रशंसनीय है, परन्तु विद्युतीकरण 

के तहत विद्युत विसरत योजनातर्गत एेसे मजरा-येला को शामिल नहीं ` 

किया गया है जहां कौ आबादी 100 से कम है, इसमे सुधार की 

आवश्यकता है। एसे मोहल्लों तक भी विद्युत विस्तार किया जाना 

मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। 

कृषि के क्षेत्र में विकास दर ad है। लगातार दो वर्षो मे खाद्यानं 

"भाषण सभा परल पर् रखा गया। 
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मे रिकाईड उत्पादन हुआ है। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादकं 

देश है, wg अभी भी कृषि के क्षेत्र मे विशेष ध्यान देने की 

आवश्यकता है। खाद कौ कौमतों पर नियंत्रण होना चाहिए तथा 

सिंचाई के साधनों पर ध्यान देने कौ आवश्यकता रै जिससे श्रमिकों 

के पलायम को रोका जा Wa 

भ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करते हृ 

धन्यवाद ज्ञापित करता हू। 

(अनुृकाद। 

श्री ए. सम्यत (अरिगल) : यदि रष्टरपति जी का अभिभाषण 

यूपीए दो सरकार कौ नीतियों का संकेत है तो मुञ्चे इस पर घोर 

नारजगी ओर आपत्ति है। हमारा देश तेजी से aed हुई अत्यंत मंहगाई 

के तनाव से ya रहा है। जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर 

4.5 प्रतिशत से भी कम है। महगाई को नियंत्रित करने हेतु किसी 

ae कदम पर् विचार नहीं किया गया है। यह राज्य द्वारा आयोजित 

महगाई है। खाना, आश्रय, नौकरी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं ओर 

सामाजिक सुरक्षा अभी भी अधिकांश लोगों का सपना मात्ररहै। 

क्या हमें इस बात पर शर्मदा नहीं होना चाहिए् कि भारत की 

68.7 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 2 हजार से कम पर अपना जीवन 

यापन कर् रही है? यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जीने भी 

लोक सभा मे यह स्वीकार fen कि आधे से ज्यादा भारतीय aed 

कुपोषण का शिकार है ओर उनका वजन बहुत कम है। इसका अर्थं 

यह है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या का पूर्णं विकास नहीं होगा 

जिसके परिणामस्वरूप वे शारीरिक ओर मनोवैज्ञनिक विकृतियो से 

ग्रस्त होगे! स्वतत्रता प्राप्ति के 65 वर्षं के बाद भी हम सुरक्षित 

पेय जल, स्वच्छता सुविधाए्, शिक्षा ओर स्वास्थ्य कवरेज प्रदान नहीं 

कर पाएं है । यदि "राज्य" अभी तक अपने संवैधानिक दायित्वं को 

पूरा नहीं कर पाया है ओर अपने प्राथमिक कर्तव्यो से दूर भागता 

है तो qt डर है कि जनता का राजनैतिक ओर आर्थिक व्यवस्था 

से विश्वास उठ जाएगा। | 

ेत्नीय विषामताएं बढती जा रही है । अमीर ओर गरीब के बीच 

का अंतर बहुत ज्यादा Aga जा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी 

मोडल लोगो को तंग करने ओर सावर्जनिक धन को लूरने का काम 

खनं गया है। सरकारी निजी भागीदारी मे सामाजिक न्याय का कोई 

"भाषण सभा परल पर रखा Tai!
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[श्री ए. सम्पत] 

स्थान नही है। ये लोगो के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी 

निजी भागीदारी के विरुद्ध लोगों मे अत्यंत रोष है। 

आदमी ओर मशीन के बीच vies के दिनं से ही हमने 

छदम पूजीवाद ओर निगमो के लालच द्वारा सृजत असमजस के युग 

मे प्रवेश कर किया था जिसके परिणामस्वरूप आरमःआदमी की दुर्दशा 

की शुरूआत हूर क्या सरकार को आम आदमी कौ चिता है? 

हालांकि हम विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं मे से एक 

होने का दावा करते Fl परंतु हमारा सकलं घरेलू उत्पाद केवल 

1946.77 बिलियन डालर है । geal ब्राजील से तुलना करने पर ` 

यह पता चलता है कि वहां की जनसंख्या ओर क्षेत्रफल भारत 

से कम है परंतु वर्षं 2012 मे उनका जी एन पी 2425.05 बिलियन 

डालर था। जिन भी ust ने वैश्विक आर्थिक मंदी का आघात 

चेला है aR सरकार के हस्तक्षेप ओर अर्थव्यवस्था को सुदृढ 

करने के लिए अधिक सार्वजनिक धन का निवेश करने का आश्रय 

लिया। परंतु भारत सरकार अभी भी विनिवेश ओर आऊटसोर्लिग 

तथा विद्यमान रिक्तियों को न भरके गलत नीतियों का सहारा ले 

रही है। भारत विनिवेन्टा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वर्ण 

2001 से विभिन विभागों ओर रेलवे सहित सार्वजनिक aa के 

उपक्रमो मँ विद्यमान भरती वह wire विनाशपूर्ण साबित हुआ है । 

इनमे विद्यमान 1.5 मिलियन रिक्तियों को हम कब भरेगे? मीठे 

aa से मिठाई का सौदा नहीं हो जाता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो 

मे इविविटी कौ विक्री से प्राप्त आय हमेशा है सरकार कौ उम्मीद 

से काफौ कम रही है। हमे कंवल रात ही बदलाव कौ आवश्यकता 

नही है अपितु राजनैतिक इच्छा शक्ति ओर दृढ निश्चय की ̀ आवश्यकता 

है। भारत के प्रथम नागरिक द्वारा भारत कौ संसद कौ संयुक्त बैठक 

मे दिए गए अभिभाषण में इन दोनों कौ ही कमी है। 

भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या अपने जीवनयापन के लिए 

कृषि पर निर्भर है परंतु आज ही के BAM इस प्राथमिक a 

मे सार्वजनिक व्यय कौ घटती भागेदारी को दशति है। किसान प्रतिदिन 

आत्महत्या कर रहे Ei कृषि मजदूर हमेशा के लिए अपने रोजगार 

से वंचित होने जा रहै है । सरकार भूमि सुधारों हेतु अपने संवैधानिक 

कर्तव्य को लगभग भुला gat है। कृषि aa A मूलभूत परिवर्तन 

लाए बिना इसमे a बडा परिवर्तन लाना संभव नही होगा। गौण 
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&a मे भी नौकरियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है ओर रोजगार के 

विकास की तो बात ही मत कीजिए्। रोजगार के अवसरों मे तीव्र 

कमी पर भारतीय संघ के रष्टरपति मूक क्यो है? वे रोजगार का 

प्रयास करते वालों के बरे मे मूक क्यो ह? मल्टी are fief 

सेक्टर जो अपने यहां रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बडा क्षेत्र है 

इसमे aaa विदेशी निवेश कौ अनुमति देने के लिए क्या ओचियत्य 

है यह मेरी समञ्च मे नहीं आता। 

मुक्त व्यापार के बहाने से विदेशी कम्पनियों का भारत मे दिल 

खोलकर स्वागत किया जा रहा है। परंतु हमारे सावर्जनिक क्षत्र के 

वैको ओर बीमा कम्पनियों को दूसरी तरफ से संबंधित विनियमको 

से आवश्यक स्वीकृति wa करने मेँ काफी कदिनाई होती है। भारतीय 

aan घटिया दरे के सस्ते आयात . मात्र से भर दिया जाता I 

हम जीवन रक्षक ओषधियों के qed को विनियमित करने मे असमर्थ 

क्यो है लोगों के लिए खाना, आश्रय, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा ओर 

बिजली आदि मंहगी हो गई है। | 

यह दुखद दै कि सूचना का अधिकार अधिनियम कं लागू होने 

के बाद भी a यह जानने के लिए कि हमारे a da a 

गया है। विधायी निकायो कौ बहस ओर विचारवमर्थ तथा विदेशी 

राष्ट के मीडिया पर निर्भर होना पड़ता है। यूपीए सरकार के अंतिम 

दिनों के दौरान भारत-अमरीका परमाणु संधि ओर qu दो के 

मध्यकाल के दौरान खुदरा aa मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसके कुछ 

 -उदाहारण रहै। 

यह याद रखे कि कार्यपालिका विधामिका के प्रति जवाबदेह 

है। मेरा मतलब संसद के प्रति, ओर इस तरह अन्ततोगत्वा जनता 

के प्रति जवाब देह है। 

वर्षं 1991 से भारत नई उदार आर्थिक नीतियों `का अनुसरण 

कर रहा है। " भूमंडलीकरण उदारीकरण' का उदेश्य सामान्यतः 

सार्वजनिक धन व संसाधनों के निजीकरण के लिए है। मानव विकास 

सूचकांक मेँ अभी हमारा स्थान विश्व के 187 देशो में 134वां हे! 

गत वर्षं हम ned स्थान पर थे ओर अब नीचे आ गए) यहं 

तक किं श्रीलंका हमसे ऊपर है। ओर हमारी सरकार स्वयं ही बिना 

किसी वास्तविकता के आत्ममुग्घ है। मँ आज श्री wi चावेज को 

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, आज ही के दिन उनका निधन हु 

था, उनकी साहसिक ard ओर नेतृत्व कौ क्षमता आने वाली पीद्ियों
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के लिए Rosia Wh) मानव विकास सूचकांक मे वेनेजुएला का 

73a स्थान है ओर उसका सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क महत्वाकांक्षी 

नेटवर्क FI | 

क्या भारत सरकार उन Fel पर अब् तक मूकदर्शक बनी हूर 

है जिनसे विदेशों मे कार्यरत भारतीयों को सामना करना पडता है। 

राष्ट्रपति के अभिभाषणं पे उनके पुनर्वास हेतु कल्याण कोष ओर 

उनके मताधिकार के लिए कोई ठोस कदम BI जाने के बारे में 

कोई उल्लेख नहीं हे। 

क्या केरल कौ राजधानी मे उच्चं न्यायालय कौ स्थायी wet 

बनाने, तिरूवनन्तपुरम जिले के विजिजम में बंदरगाह बनाने ओर 

स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केरल मे आई आई टी खोले जाने 

के वायदे को ताक पर रख दिया गया है। प्राय-द्रीपीय रेलवे 

जोन जिसका मुख्यालय तिरूवननंतपुरम मे होना है को अभी तक 

स्वीकृत नहीं किया गया है। तिरूवनन्तपुरम जिले के वरकला में as 

ओल्ड क्लिक के सरक्षण ओर् इसे नेशनल जियोलौजिकल पाकं के 

रूप मे घोषित किए जाने के मामले को राष्ट्रपति के अभिभाषण 

मे स्थान नहीं दिया गया है। ये तरीय wr परे विश्व मे अब 

तक के विद्यमान सबसे पुराने wer मे से एक है - इनकौ Hug 

समुद्रतल से ठीक 30 मीरर है। fates उपनिवेश के खिलाफ पहला 

विद्रोह 1721 का अचुततगु (ahh) ~ afene विद्रोह या ओर इसे 

अभी तके इस राष्ट से विधिवत् मान्यता नहीं मिली fi केरल ओर 

तमिलनाडु कौ राजधानियो को जोड़ने वाला कोरूर् - अम्बासा मुद्रम 

अन्तरोज्यीय राजमार्ग जिससे ईधन पर लाखों रूपए खर्च की बचत 

होती है कौ क्या स्थिति है? 

परम्परागत उद्योग श्रमिकों को प्रोत्साहन देनै वाले ओर गावो 

की te होते है। इनका आधुनिकौकरण ओर विविधीकरण अभी तक 

होना है। अन्यथा हम लोग अपनी देसी प्रद्योगिकौ के aed ओर 

अपने देश कौ परम्परा को खो देगे। परम्परागत क्षेत्र मत्स्यपालन, 

काजू उद्योग ओर पौधरोपण मे कार्यरत SAM के सामने आने 

वाली समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हमारा समुद्र 

हमारे Aga के लिए सुरक्षित नहीं है । राजसहायाता मे कटौती करना 

ओर बड़े कोर्पिरिटो को अधिक से अधिक ' प्रोत्साहन ' देने से सामाजिक 

ओर आर्थिक न्याय न्ह मिलेगा। 

महिलाओ ओर बच्चो पर हमला गंभीर चिन्ता का विषय है ओर् 
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यह एक ‘usta शर्म" की बात बनं गया है। हमारी न्यायपालिका 

मे भी स्टाफ कौ कमी है। न्यायपालिका का अभी तक विकेन्द्रीकरण 

नहीं हु रै ओरं चुनाव सुधार समयसे नही S पाया है। Pam 

aed काले धन ओर विदेशो मे गुप्त खातों मे इसकी. जमाखोरी 

से उत्पन खतरा सचमुच में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट 

बन गया है। जिससे आम भारतीये का जीवन दिन-प्रतिदिन कठिन 

होता जा रहा है। इसलिए मेँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर् कोई टिप्पणी 

नहीं करना चाहता FI 

म अपना भाषण dicted पवित्र पोप बेनेडिक्ट का अभिवादन 

करते हुए -समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होने अपनी aad उप्र के 

कारण गत सप्ताह अपना कार्यभार छोड दिया था ओर इसके लिए 

कम उप्र के किसी नए उत्तराधिकारी का आह्वान किया at उन्होने 

एक नार कहा था ^“ भूमंडलीकरण मानवता का पोषक नहीं है - 

यह मानवता के विरुद्ध है।'' 

(हिन्दी 

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महन्द्रगढ्) : सभापति जी, आज 

न केवल भारत वरन् तमाम विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर 

रहा है। एेसे समय मे जरूरत इस बात की है कि हम गरीन किसानों, 

मजदूरो ओर आर्थिक-सामाजिक रूप से free हुए वर्गो कौ हिफाजत 

wil FU सरकार ने इन वर्गो कौ उन्नति की तरफ कदम बढते 

हुए एतिहासिक फैसला लिया ti डायरेक्ट बेनिफिट टकर प्रणाली 

एक एसी प्रणाली है जिसके तहत गरीब मजदूरो, मजलुमोँ, जरूरतमंदों 

ओर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके 

तहत नगद पैसा इन लोगों के खातों मे जाएगा ओर इन्दे फायदा 

होगा। इनके पूरे हक का पैसा इन तक नहीं पहुंच पाता है। क्योकि 

विचौलिये इनका हक बीच मे मार लेते fi इस प्रणाली के तहत 

इन लोगों को पूरा हक प्राप्त हो सकेगा। आपके माध्यम से मे सरकार 

से प्रार्थना करती हू कि sa प्रणाली को ae aa के अदर भी 

लागू किया जाए्। हम जानते है कि चाहे बीज या खाद की बात 

हो, ये चीजे किसान को सही समय पर नहीं मिलती है। अगर किसान 

के खाते मे पैसा चला जाएगा तो वह भी समयसे इन चीजों की 

खरीद कर सकेगा। राष्ट्रपति जी ने कृषि क्षेत्र के विषय मे काफी 

सूचनाएं सदन को दी रह ओर बताया है कि किसान के हित मं 

बहुत योजनाएं टै, इस वजह से रिकाडं उत्पादन दूध के
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[श्रीमती श्रति चौधरी) 

aa पे, .अनाज उत्पादन के aa म ओर फल उत्पादन के कषतर 

मेहो सका। गै युपीए् सरकार को बधाई देती हू, लेकिन साथ ही 

साथ हम भूल नहीं सकते है कि इस सफलता के पीके हमारे गरीब 

किसानो कौ मेहनत है। इन्हौने हर मुश्किल का सामना करते हुए 

सर्दी मे, गर्मी मे, बारिश मे 121 करोड़ भारतीय नागरिको के लिए 

अनाज का इंतजाम किया है। | 

महोदय, मँ सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुदे कौ तरफ 

आकर्धित करना चाहती हू। हरियाणा ओर पंजाब लम्बे समय से अनाज , 

का रिकाड उत्पादन करते आ रहे है । इस अत्याधिक खेती के कारण 

इन प्रदेशो को कृषि भूमि प्रभावित ee है। पानी की कमी हो गई 

है ओर गांवों का वातावरण दूषितं हो गया है। At स्वयं के भिवानी, 

aang aa जो दक्षिण हरियाणा का aa है, यहां पानी हजार से 
पन्द्रह सौ कटर नीचै चला गया है! भ आपके माध्यम से सरकार 

से विनती करती हू कि इन प्रदेशों के लिए युद्ध स्तर पर प्रणालियों 

लागू कौ जाएं ओर नई योजनाएं बनाई जाएं चाहे मृदा कौ उर्वरा 

शवित aaa वाटर रिचार्जिंग की बात हो, इस विषय पर नीति बनाने 

की जरूरत है जिससे कि लोगो को शुद्ध पीने का पानी भी मिल 

सके। | 

जैसा TA कहा fe मेँ दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र से आती = 

ओर यह इलाका रेतीला इलाका है। यहां जब सदं पड़ती है तो 

aga werd की wel पड़ती है ओर गीं भी बहुत भयंकर पड़ती 

है। एेसे ही flea वाल aga सदं पड़ी, जिसके कारण हमरे किसानो 

कौ फसलों पर पाला जमा। मै aie चेयरपरसन सोनिया जी का 

धन्यवाद करती हू ओर कृषि मंत्री. जी का भी धन्यवाद करती हू, 

जिनकी वजह से.पाला शब्द हमेशा के लिए प्राकृतिक आपदा में 

शामिल हुआ ओर जिसके तहत हमारे किसानो कौ जमीन कौ स्पेशल 

गिरदावरी Be ओर 31 करोड़ रूपया मुजआवजा उनके लिए जारी हुआ। 

मै सरकार से प्रार्थना करती हूं कि ये सैक्शंड पैसा हमरे किसानो 

तके जल्दी पहुंचाया जाए। ` 

इसके साथ. मै यहाँ भूमि अधिग्रहण के बारे म जरूर जिक्र 
 .. करना चाहता हूँ जिसके लिए कानून मेँ बदलाव लाने की जरुरत 

Cl इसके अंदर एक प्रावधान जरुर होना चाहिए किं उपजाऊ जमीन 

किसी भी कीमतें एक्वायर नहीं कर सकते है ओर Tae आफ 

रेयर परिस्थिति मेँ अगर वह जमीन एव्वायर हो भी गई तो उसका 

सही मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए । 
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मेरे लिए wa की बात है कि खिलाडियों कौ वजह से ओर 

यूपीए सरकार कौ नीतियों की वजह से खेल नीति के कारण खेलों 

मेदे का नाम रोशन हुआ है। मै यहां अपने क्षेत्र भिवानी के | 

खिलाडियों के बरे में जिक्र करूगी जिन्होने बहुत मेहनत करके कमन ` 

वेल्थ खेल, ओलम्पिक, एशियाड खेलों मे Ferg जीते। मेँ सरकार 

से गुजारिशत करती हूँ ओर आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि अगर 

मेरे क्षेत्र मे स्पोटूर्ख युनिवर्सिटी स्थापित कौ जाए, तो ये प्रतिभाशाली 

खिलाड़ी देश का गौरव ओर भी बढ़ने म कामयाब होगे! मै एक 

एसे प्रदेश कौ बेटी हू जहां लाखो जवान सीमाओं पर देश कौ रक्षा 

करते है। लम्बे अरसे से वन रैक वन पेंशन कौ बात चल रही 

है ओर सरकार ने इसकी तरफ काफी कदम भी उठाए है । मँ सरकार 

से प्रार्थना करती हूं कि वन रकं वन पशन कोपूर्णरूपसे लागू 

किया जाए! | 

सभापति महोदय : क्वा अब आप अपनी बात समाप्त करेगी? 

{ अनृकाद। 

श्रीमती श्रुति चौधरी : महोदय, मै समाप्त कर रही Zl महोदयं, 

यदि म अपने देश की महिलाओं के लिए नहीं बोल पाई तो मँ 

अपने कर्तव्य के निर्बहन मेँ नाकाम रह wet इन महिलाओं के 

प्रति भयावह अपराध होते रहे रै इनका यौन scien होता रहा है 

ओर इनको निर्मम हत्या होती रही है। यह समय की मौँगहै कि 

` हम इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए इन अपराधियों के मन 

मे कानून का भय दिखाने के लिए se कड़े से कड़े दंड feu 

जाए। इस सदन से मेरा नम्र निवेदन है कि कानून A wet कौ 

सजा का प्रावधान हो ओर WA मामलों मे अपवाद कतई न हो। 

, इस सदन की एक बडी विशेषता है कि इसकी अध्यक्ष महिला 

है, इसमे यूपीए कौ चेयरपर्सन महिला है ओर विपक्ष कौ नेता महिला 

है। इनमे से सभी जानी-मानी नैता है। एेसे सख्त कानून बनाने ओर 

dW भयानक. अपराध करने वाले कुकर्म को कड़े संदेश देने का 

समय आ गया हे fe se कठरेतम दंड दिया जाएगा। | 

इन्हीं शब्दौ के साथ AR यह अवसर प्रदान करने के लिए F | 

आपको धन्यवाद देती हूं मै प्रस्ताव का समर्थन करती हू। 

श्रीमती पूनम वैलजीभाई जाट (कच्छ) : भारत सरकार के 

सामने सर्वाधिक महत्वपूर्णं कारक भ्रष्टाचार ओर मुद्रास्फीति है, जिनसे ` 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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निपटने मे सरकार विफल रही Ss वस्तुओं कौ प्रतिदिन बढती कौमतों 

कं इस युग में मध्यम वर्गं के एक सामान्य आदमी क लिए आरामदेह 

जीवन बिताना वास्तव मे काफी कठिन है। अतः भारत सरकार की 

Terentia ओर wean को रोकने कं लिए ae ओर उपाय करने 

चाहिए । दूसरा कारक जिसमें सरकार विफल रही है। वह है महिलाओं 

कौ सुरक्षा। एक महिला संसद सदस्य होने के कारण इससे WA 

बुरा महसूस होता है कि यहां तक कि हमारी राजधानी दिल्ली भी 

दुनिया कौ सर्वाधिक असुरक्षित राजधानियों मे से एक Fi लोगों ने 

इसका विरोध किया है जो कि राजनीति म एक अच्छ संकेत Ft 

इसके लिए काफो कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भारत में तथा 

राज्यों एवं हमारी राजधानी मे महिलाएं सुरक्षित महसूस ati अतः 

मै कद्र सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह दस संबंध में 

अधिक गभीर रहे; कार्यस्थलों पर महिलाओं के dire उत्पीडन 

स्धियक जैसे विधेयक लाने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि . 

अपराधियों के विरूद्ध कड कानूनों का कार्यान्वयन अधिक सख्ती 

से किया जाना चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करे । प्रत्यक्ष 

लाभ अंतरण प्रणाली मँ अनेक खामियां है तथा अनेक लाभार्थयो 

का इससे लाभन्वित होना कठिन होगा क्योकि यहां तक कि अनेक 

भारतीय नागरिको को आधार संख्या भी उपलब्ध al है तथा प्रक्रिया 

मे काफौ समय लग सकता है। चूंकि राष्टूपति के अभिभाषण में 

विकास कौ गति धीमी होने का उल्लेख है, अतः सकल घरेलू उत्पाद 

मे वृद्धि करना सरकार के समक्ष एक चुनौती है। कृषि मोर्चे पर 

खुश होने के लिए ae भी नहीं है क्योकि अनेक किसान आत्महत्या 

केर रहे है तथा अधिकांश राज्यों मे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही 

है। अनेक किसान फसल अवकाश का विकल्प चुन रहे है तथा 

यदि उन्हे बेहतर विकल्प मिलता है तो वे खेती sea wer जो 

कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक गंभीर समस्या है। 

गन्ना तथा कपास उत्पादन रिका स्तर पर पहुच गया है, लेकिन 

किसानों को अपने उत्पादों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिल रही 

है। तथा समय पर फसल बीमा भी उपलब्ध नहीं है। अतः हौ सकता 

है कि भाषण are आशाजनक प्रतीतं हो लेकिन वास्तविकता काफी 

अलग Sl अतः, म सरकार को यह Gera देना चाहती हूँ कि वह 

अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए तथा भारत के बेहतर भविष्य 

के लिए कार्य करे। 

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति 

जी द्वारा 21 फरवरी 2013 को संसंद के संयुक्त अधिवेशन को 
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सम्बोधित किया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुञ्चे बोलने 

का अवसर दिया है, इसके लिए म आपका आभारी = 

यह संसद कौ परम्परा रही है कि ad कौ शुरूआत महामहिम 

Tena जी के अभिभाषण से होती है ओर उस अधिवेशन के , 

माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जो केन्द्र सरकार के आगामी कार्यक्रमों 

कौ घोषणा करते है ओर अगर वह सरकार पहले से कार्य कर् रही 

है तो पिछले कार्यक्रमो की उपलब्धियों की चर्चा करते है। अगर 
देखा जाए तो पिछले 9 वर्षो से केन्द्र A यूपीए गठबंधन कौ Ha 

Age की सरकार हे। महंगाई, भ्रष्टाचार, आन्तरिक ओर बाह्य सुरक्षा 

कौ विफलता, विफल विदेशं नीति, आत्महत्या कर रहे किसान ओौर 

बेरोजगार नौजवान। इनमे से किसी भी समस्या के समाधान करने 

मे सरकार पूरी तरह से विफल रही है ओर इसलिए wes जी 

दवारा जब असत्य भाषण सरकार करवाती है तो मन खिन होता 

हैकि कम से कम देश ओर दुनिया जो ae देख रही है, उसके 

अनुरूप ही अभिभाषण भी होना चाहिए -इसीलिए् इस अभिभाषण 

के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कुछ संयुक्त अधिवेशनं 

म कहा है, उसके अतिम पैरासेही मँ प्रारम्भ करता हूं। उन्होने 

कहा है कि एक Wa उदार ओर बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में 

हमे देखा जाता है जिसने अत्यन्त विषम परिस्थितियों का सामना 

किया है ओर उन पर विजय प्राप्तं कौ है। भारत कौ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक 

ओर पंथनिरपेक्ष परम्पराओं कौ एक बडी उपलब्धि है अपनी राष्ट्रीयता 

ओर इस राष्टरीयता को परिभाषित करने वाले लोकतात्रिक मूल्यो के 

निरन्तर Tater कौ रक्षा हमे करनी होगी। राष्ट्रीयता. के मोर्चे पर 

अगर कह सके तो इस सरकार ने भारत की राष्ट्रीयता को अपूर्णनीय 

क्षति पहुचाई हे। सरकार ने आतंकवाद को वोट वैक के साथ sear 

देश कौ आंतरिक ओर बाह्य सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया है 

जो अत्यंत खेदजनक है। अभी देखा गया कि कसाब ओर अफजल 

को फांसी दी जाती है। ये देश के दुश्मन थे, आतंकवाद के सामने 

एक मैसेज जाना चाहिए था कि. देश के खिलाफ कोई यद्ध Bem 

तो उसका अंत क्या होगा ? se सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी 

चाहिए थी, आतंकवाद को इसके माध्यम से चेतावनी दी जानी चाहिए 

थी लेकिन guia है कि सरकार देश के दुश्मनों को सजा भी चुपचाप 

देती है। ओर मैसेज देने मे विफल रहती है। जब सरकार मजृहदी 

आरक्षण कौ बात कहती है तो देश कौ स्वाधीनता के सामने चुनौती 

पेश करती है, समाज को जाति, क्षेत्र ओर पंथ के नाम पर बांरने 

का प्रयास करती है। इसीलिए मे कह रहा हू कि सरकार ने भारत
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[ योगी आदित्यनाथ] 

कौ राष्टरीयता के सामने चुनौती पेश की Ti सरकार स्वयं भारत की 

` राष्ट्रीयता को चुनौती दे रही है। मेने इसीलिए इस पैरे को सबसे 

पहले चुना है क्योकि राष्ट्रीयता के बोर कोई राष्ट अपनी सप्रभा 

al बचा सके, इसकी कल्पना भी नहीं कौ जा सकती है। दुर्भाग्य 

है कि अगर आज भारत कौ राष्टीयता को खतरा किसी aaa 

वह उन लोगों से है, जिन लोगो को राष्टरीयता कौ मजनूती प्रदान 

करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि सब कहो रहा है ओर हम 

सन तमाशबीन नने हए Fl | 

महोदय, यूपीए-2 सरकार वर्ष 2009 A आई at, उस समय 

महामहिम राष्टूपति कं अभिभाषण मेँ एक वातः कौ चर्चा हुई etl 

qa याद है उन्होने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई नियंत्रित 

कौ जाएगी । महामहिम राष्ट्रपति st को कैसे लोग असत्य बोलने 

के लिए मजबूर कर देते है? A You चाहता हू कि 2009 से 

अव तक कितने 100 दिन आ गए है? महंगाई कितने गुना ag 

है? अब तो इन्हौने डीजल ओर पटोल को at wt कर दिया है 

ओर तेल कंपनियों को लूटने कौ पूरी चट दे दी है। हर महीने दाम 

ag रहे है। इस पेश मे जब एनडीए की सर्कार थी तब एलपीजी 

vat था। किसी उपभोक्ता को कितनी भी घर मे उपयोग कौ जाने 

वाली रसोई गैस लेनी होती थी, मिलती of) ओज आप उत्तर से 

दक्षिण तक ओर पूर्वं से पश्चिम तक किसी भी गस whi मे चले 

जाइए, हर एसी के बाहर एक लबी लाइन दिखाई देगी । सुबह 

चार बजे से रात कं 12. बजे तक लोगो कौ लाइन रसोई गैस सिलेंडर 

क्रे लिए लगी होगी। आखिर कौन सा प्रलय आ गया है? wisi 

सरकार 200 रूपए मँ सिलँडर दे सकती थी. ओर आज सब्सिडी 

समाप्त करने के बाद भी उपभोक्ताओं को गैस fader नहीं मिल 

रहा है। सरकार आम उपभोक्ताओं के पेट पर लात मारने का काम 

कर रही है। ब्लैक हो रहा है। डीजल ओर We के दाम aay 

तो स्वाभावितक है कि आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम asl ओर 

आम आदमी प्रभावित होगा। सरकार महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाई . 

है 

महोदय, सरकार द्वारा बाति कही जा रही है कि महंगाई को 

नियत्ित करेगे, देश में कल्याणकारी योजनाओं को सुजनं किया गया 

हे। FS लगता है कि यह गुमराह करने के सिवा ओर कु नहीं 
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है। देश कादुर्भाग्यहै। कि जो किसान 125 करोड लोगों का पेट 

भरने के लिए अन्न उत्पन करते है, सरकार कौ गलत नीतियों के 

कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वे आत्मदाह कर रहे 

है। किसानों को उनकौ उपज का दाम नहीं मिलता है, समय पर 

बीज ओर खाद नहीं मिलता है। देश मे धान ओर गेहूं क्रय करौ 

की स्थिति क्या थी, यह हर व्यक्ति जानता है। इस देश मे किसान 

आत्महत्या नहीं करेगे तो क्या करेगे 2 सबने देखा है! कि एक तरफ 

किसान आत्महत्या कर रहे है ओर दूसरी तरफ जवानों के साथ सीमाओं 

पर क्या. हो रहा है। अब तो हम पाकिस्तान को चेतावनी भी नही 

TUTWE ओर न ही इस देश के उस भ्रष्ट तंत्र को HAT 

कर पा रहे oi पाकिस्तान ने कभी भारत के सामने आत्समर्पण किया 

था। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की 93,000 जवानों को ` 

आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था, आज पाकिस्तान के कुछ 

कायर सैनिक भारत के जवानों के सिर काटकर ले जति है ओर 

तब भी भारत सरकार मौन बनी रहती है। आज यह स्थितिं आ 
चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर देश को अपमानित कर रही है, किसानों 

को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रदी है, सेना के मनोबलं 

को तोडने का काम कर रही Bi महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण 

मे रोजगार सृजन कौ बात हुई ati दस महीने से उत्तर प्रदेश मे 

मनरेगा का एक पैसा भी नहीं गया है। एसे कोन से पांच करोड़ 

लोग रै, fret इस सरकार ने रोजगार दिया है। महात्मा गांधी के 

नाम पर चलाई जाने वाली इस स्कौम का बड़ा ढोल पीटा गया 

था ओर जब इसकी सही मायने मे जांच होगी तो आज जैसे कर्ज 

माफी योजना की पोल सीएजी ने खोली है, उसी प्रकार के मनरेगा 

के मामले में भी यही भ्रष्टाचार सामने आयेगा। मनरेगा मेँ भ्रष्टाचार 

की बातें बहुत दिनं से हो रही है ओर दस महीने से उततर प्रदेश 

मे इसका पैसा ही नहीं गया। जिन लोगो को रोजगार देने कौ बात 

थी जो केवल मनरेगा के आधार पर ले कि मनरेगा आयेगा ओर 

हमे रोजगार देगा, क्या वे लोग अन तक Yel नहीं मर गये होते, 

अगर वे मनरेगा के ही भरोसे रहते। | 

इन्होने विद्युतीकरण कौ बात की। इस देश के अंदर तीस प्रतिशत 

Ua गाव है, जहां विद्युतीकरण नहीं atl इसे देश के अंदर पचास 

प्रतिशत एेसे गांव है, जहां पांच घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। 

फिर सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यो कर रही है। देश के 

मुश्किल से दो-तीन राज्य एेसे ह, जिनमे बिजली कौ आपूर्ति ठीक 

है, बाकौ देश कौ स्थिति क्या हे आप अपने usta राजधानी क्षेत्र
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दिल्ली को ही देख लीजिए, यहां भी बिजली कौ बडी wea स्थिति 

है! उत्तर प्रदेश के अंदर आट से दस घंटे बमुश्किल बिजली मिलती 

है! आज बिजली लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई 

है। यदि बिजली नहीं होगी तो विकास की अन्य संभावनाओं के बारे 

मे कैसे कहा जा सकता ह। 

इसी प्रकार से इस सरकार ने अभिभाषण के पैरा-ऽ मे डायरैक्र 

बेनिफिट cam सिस्टम कौ बात की है ओर sam लिए आधार 

are की बात कौ है। एनडीए सरकार मे यूञआईढी कौ बात हुई 

at मे समञ्चता हू कि ta हमारे देश मे होना भी चाहिए्। भारत 

दुनिया का जितना बड़ा लोकतंत्र है, जितनी बड़ी भारत को आबादी 

है ओर इस देशे जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा ओ 

घुसपैठ हो रही ठै, वांगलदेश के लगभग तीन करोड घुसपैरिये भारते 

मे रह रहे fi पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ हो रही है। नेपाल ओर 

भारत कौ खुली सीमा का लाभ उठाकर देश A लगातार घुसपैठ 

हो रही है। घुसपैठ कौ इस समस्या का समाधान करने के लिए 

आवश्यक था कि भारत के हर नागरिक के लिए एक पहचान पत्र 

बनता ओर उस पहचान पत्र के आधार् पर भारत की लोकतात्निक 

प्रणाली से आधार पर देश कौ मतगणना सूची कों बनाया जता। 

आज भारत कौ मतगणना सूची पचास प्रतिशत फर्जी है, उसमे फर्जी 

मतदाता 1 उसके लिए चुनाव आयोग He नही कर रहा है। उसको 

मतलब भी नही है, क्योकि वह चुनाव के समय जागता है। उसी 

प्रकार से सरकार को भी उसकी कोई चिंता नहीं है। होना यह afew 

था कि जब तक भारत का पहचान पत्र ओर आधार are नहीं 

होगा, तब तकं आप जो सुविधा देने का प्रयास कर रहै, जो 

सच्छिडी का लाभदेगे, जो पशम का लाभ देंगे, जो मातृत्व का 

लाभ a या अन्य सुविधाएं चाहे वह एलपीजी कौ सन्सिडी हो, 

खाद्यान कौ हो, उनका लाभ आप उस अंतिम व्यक्ति, आम आदमी 

तक कैसे west इसलिए मँ मांग करूगा कि आधार काड पहले 

पूरे देश A प्रत्येक नागरिक को दीजिए। उसमे किसी भी प्रकार कौ 

धांधली कौ कोई गुंजाइश न हो, इस प्रकार कौ व्यवस्था कौजिए 

ओर फिर एक पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को देकर उसके आधार 

पर सब्सिटी का लाभ इस देश कै आम आदमी को fac A . 

वह लाभ SS प्राप्त हो सकता है, अन्यथा यह सपना सपना ही बना 

MN! आपने अभी तक केवल बीस लाख लोगों को are दिये 

है, जबकि भारत कौ आबादी 120 करोड़ है, फिर बाकौ लोग क्या 
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करेगे, आप उन तक सन्सिडी का लाभ केसे पहुचार्येगे। इसलिए सरकार  , ¦ ` 

अनावश्यक सपने दिखाने कौ बजाय वास्तविकता पर उतरे, वास्तर्विकं 

- धरातल पर रहकर काम करे तो अच्छ रहता। 

महोदय, विदेश मंत्री यहां मौजूद ै। भारत कौ अन्य नीति 
कौ विफलता के साथ-साथ विदेश नीति. के मोच पर भी भारत पूरी 

तरह से विफल रहा है। आज भारत के अपने पड़ोस के किसी भी 

देश से अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान ओर बांग्लादेश भारत के 

जन्मजात दुश्मन है। स्वाभाविक रूप से इनसे मित्रता कौ कल्पना 

नही की जा सकती है। लेकिम चीन भी हमे बराबर धमकी देता 

रहता रै, चीन भारत कौ सीमाओं का अतिक्रमण करता है हम मौन 

हो जते है। श्रीलंका मे क्या हुआ, अभी मालदीव मे क्या gar 

अभी हाल ही कौ मालदीव कौ घटना है। इसके अलावा एक Ae 

विरासत का दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट नेपाल आज हम सबकी 

ओर मेँ कहता हूं कि aie सरकार की कमियो ओर इसको विफल 

ओर भारत विरोधी गलत नीतियों के कारण, विफल विदेश नीति के 

कारण वह भारत का एक विरोधी wee बन चुका है। भारत विरोधी 

गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। ...(व्यकधान) 

सभापति महोदय : योगी जी, आप बहुत अच्छ बोल रहे है, 

लेकिन मेरे पास समय कौ कमी है। 

योगी आदित्यनाथ : सर, म केवल दो-तीन मिनर ओर बोलुगा ¦ 

विदेश मंत्री जी, मै कहना wen कि आज नेपाल के अंदर क्या 

हो रहा है? अप्रैल से लेकर फरवरी तक हिजबुल मुजाहिदीन के 

75 आतंकवादी चार अलग-अलग खेपो मे भारत के अदर Yad 

है । हिजबुल मुजाहिदीन या फिर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों 

के लिए आज नेपाल ओर नेपाल के माध्यम से भारत मे घुसना 

एक आसान रास्ता हो चुका है। वे आतकवादी ama के अद्र घुस 

tl जब Se सीमा के अदर पकड़ा जाता है, तब se जेल 

के अंदर बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उनका पुनर्वास करने के 

लिए कश्मीर में भेज दिया जाता है। यह बहुत qual है, बहुत 

दुखद स्थिति है। इस देश में आतंकवादियो का पुनर्वास किया जा 

रहा है। Bie सरकार द्वारा आतंकवादियोौ का पुनर्वास किया जाता 

है ओर कश्मीरी पण्डित पिछले 23-24 वर्षो से देश के अदर 

खानाबदोश कौ जिंदी जीने कौ मजबूर FI उनके पुनर्वास के बारे 

भे सरकार ae भी ad कर रही है। इसलिए म आपके माध्यम
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[योगी आदित्यनाथ] - 

से कहना चाह रहा. रू कि महामहिम राष्टरपति जी के इस अभिभाषण 

के माध्यम से जो बात ea कही है, उनमें सत्यता का जरा भी 

अश नहीं है। बग्लदेश के अंदर क्या हो रहा है? महोदय, Peres 

के अंदर पिछले दस-पद्रह दिनों से क्या कुछ दहो रहा है? वहां पर् 

अल्पसंख्यक हिंदू मारा जा रहा है। भारत सरकार मोन ठै! वहां मदिर 

तोदे HWS ओर भारत सरकार मौन है। महामहिम राष्ट्रपति जी 

arenes मेँ है ओर तब वहां पर fe मारे जा रहे ह तब -भी भारत 

सरकार मौन है! आखिर ` इसको आप क्या करेगे ? क्या हिंदुर्ओ को 

इस दुनिया मै जीने का अधिकार नहीं है? पाकिस्तान मे मारे गए, 

बग्लादेश मे मारे जा रहे है, भारत सरकार कौ तरफ से जो प्रतिक्रिया | 

व्यक्तं होनी चाहिए, वह नहीं हो रही दै। श्रीलंका के अंदर तमिल 

मूलं के नागरिकों के साथ जो व्यवाहर हो रहा है, भारत सरकार 

उसमे भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने मे पूरी तरह से विफल है। 

इसलिए म आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां बंग्लादेश कौ 

घुसपैठ को रोकने की प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए, पूर्वोत्तर के राज्यो 

मे जनसांख्यकौय असतुलन कौ स्थिति पैदा हो चुकी है। जो घुसपोटिए 

भारत के अंदर आ चुके है, जहां se वापस करने की व्यवस्था 

होनी चाहिए, वहीं साथ ही साथ बंग्लादेश, पाकिस्तान ओर श्रीलंका 

या दुनिया में कही भी भारतीय मूल के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा 

को गारटी होनी चाहिए । यह. किसी भी सरकार को सुनिश्चित करना 

चाहिए्। यह अपेक्षा भारत कौ जनता. करना चाहती है। 

महोदय, सीमा प्रबंधन के क्षेत्र मे भारत सरकार पूरी तहर 

लापरवाही बरत रही 81 हम लोग भारत ओर नेपाल कं सीमावर्ती 

aa मे निवास करते रै । . आप चले जाइए, पिछले 18 वर्षो से नेपाल 

माजोवादी हिसा को देल रहा है ओर तब भी नेपाल कौ सड़कें 

भारत से अच्छी है। आप भारत के अंदर देखिए। लगभग चौदह 

नाके है, जो नैपाल के अंदर भारत कौ ओर से जाते ह ओर एक 

कौ भी सडक ठीक नहीं है)! आप नेपाल सीमा से पचास किलोमीरर 

al दूरी को देखिए, चलने लायक सड़कं नहीं है। यह सीमा vase 

है। यह नेपाल के साथ है! चीन, पाकिस्तान ओर sere तथा 

अन्य जगह जुड़ी हई सीमाओं की क्या स्थिति होगी? हमारा सीमा 

परबधन अत्यंत खतरनाक दै, खराब है ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ 

खिलवाड़ करने वाला है । महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति हम धन्यवाद 

ज्ञापित करते है, उनके प्रति आभार निवेदित करते ह लेकिनप सरकार 
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ने महामहिम राष्टूपति के मुंह से भी असत्य भाषण संसद के अधिवेशन 

मे करवाया है। इसलिए इस सरकार के इन कार्यो को किसौ भी 

नरे मे भी समर्थन करना हम लोगो के लिए अत्यंत कठिन होगा। 

भ इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता a 

[are] 

श्री आर. थामसईसेलवन (unig) : भारत के महामहिम 

राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के लिए आगामी वित्तीय वर्षं के लिए 

एक मार्गदर्शक साधन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अर्थव्यवस्था 

कं विकास, निवेश हेतु प्रोत्साहन, महिलाओं एवं बच्चों कौ सुरक्षा 

तथा इसी प्रकार कौ अन्य नातो पर बल दिया गया है। 

हाल मे देश मे समग्र वृद्धि हुई है।. हमारे खाद्यान उत्पादन 

मेँ वृद्धि हुई है तथा सरकार अर्थव्यवस्था में पुनः जान. डालने के 
लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है हमारे लिए चिता का कारण हमारी 

ओद्योगिक वृद्धि मे गिरावर है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक 

देश के रूपमे भारत विदेशों से वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं 

रह सकता है। हमे यह देखना -होगा कि हमारे ओद्योगिक उत्पादन. 

मे वृद्धि हो तथा -भारतीय उद्योग विश्व को- अपने लिए एक बाजार 

के रूपमे देखे जैसा कि कई अन्य देश करते है! सरकार को 

Oo कठिनाय को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिनसे 

हमारे ओदयोगिक कार्यकलाप की वृद्धि में रूकावट आती है। उद्यमियों 

को वाजिब सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए! हमे ओद्योगिक 

कार्यकलापो मे लगे हमारे सभी जिलों को किसी प्रकार कवर करने 

का प्रयास करना AS! इससे न fH सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 

की वृद्धि मे सहायता मिलगी, बल्कि इससे लोगों को रोजगार के 

लिए एक स्थान से दूसरे. स्थानं जाने से रोकने मेँ भी मदद मिलेगी। 

हमारी चिता का एक अन्य क्षेत्र हमारे कृषि कार्यकलापों में 

गिरावट का BAA Tl आज हम इस पर गर्वं कर सकते है कि 

खाद्यान उत्पादन में वृद्धि eg दै, लेकिन यदि आप वास्तविक कृषि 

के आक पर गौर करें तो आप पाएगे कि कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 

मेँ वर्षं - दर ~ वर्ष कमी आ रही है। इसके कई कारण ह। कृषि , 

के लिए आवश्यक सभी इन पुटस की लागत मेँ कई गुणा वृद्धि 

हुई है तथा प्रतिलाभ काफी उत्साहजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त 

"भाषण सभा परल पर रखा गया।
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प्राकृतिक आपदा कर डर भी रहता है। यहां मँ एक ओर बात का 

उल्लेख करना चाहता हूँ कि कृषि भूमि को कार्यकलाप के अन्य 

कषेत्रं पे परिवर्तित करने कौ प्रवृत्ति में वृद्धिहो रही है, जिसे रोकने 

को अवश्यकता है, अन्यथा हमारे पास कृषि के लिए कृषि भूमि 

कम पड़ जाएगी ¦ कृषि में सकल घरेलू उत्पाद पे चार प्रतिशत की 

वृद्धि का हमारा लक्ष्य है म सरकार से यह अनुरोध करता = कि 

यह हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए कि हम इस 

लक्ष्य को प्राप्त कर सके क्योकि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा 

कृषि कार्यकलापो पर निर्भर है। 

जबकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मे यह कहा है कि सरकार 

दोनो इंदिरा आवास योजना का विस्तार सभी we ओर agi शहरों 

के लिए कर रही है, यहां मै यह उल्लेख करनना चाहता हूँ कि 

इन योजनाओं के अर्तगत लोगों को स्वीकृत की गई राशि erat 

कम है तथा इस राशि से कोई आवास के लिए भुगतान नहीं कर 

सकता Fl अतः, सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत राशि मे वृद्धि 

करने के बारे मे विचार कर सकती है। जैसा कि हम कहते रहे 

है कि वच्वै' भविष्य के नेता तथा इस देश कौ उम्मीद ्है। मुह 

यह कहते हए खुशी हो रही है कि यह एक Wa we है जो एक 

दिन fava का मार्गदर्शन करेगा, क्योकि यह एक te देश है जहां 

युवा वर्ग को जनसंख्या अधिक है तथा यह अनेक विकसित एवं 

विकासशील wet के मामले में नहीं है । हमारे यहां स्कूलों एवं कालेज 

मँ नामांकनो मेँ वर्षानुवर्षं वृद्धि हो रही है। भारतीय युवा चुनौती का 

सामना करने कि लिए तैयार है! लेकिन हमारे युवा छात्रों H बेहतर 

जीवन निर्माण का दायित्व सरकार पर रै। आज लाखों छात्र उच्च 

शिक्षा wa करना चाहते है, लेकिन इनमे से अनेक धनराशि कौ 

कमी के कारण निराश हो जाते है! ter नहीं है कि हमने छत्रो , : 

A asi के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए कोटं कार्यवाही ̀ 

नहीं कि ही है। लेकिन tel शिकायतें है कि dH जरूरतमंद छत्रो 

को ऋणं नही दे रहे si इसलिए इन विद्यार्थियों के कल्याण हेतु 

हमै नाबाईड जैसे संगठनों का गठन करना चाहिए जो अकेले ही इस 

मामले से निपट सकता है। 

मान्यवर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे कहा fe हमरे 

पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ रिश्तों मे सुधार हो रहा है दोनों देशों 

के रिश्ते तभी सुधार सकते है जब दोनो देश एक दूसरे कौ समस्याएं 

ara श्रीलंका के साथ हमे संबंधों के बारे मे, मुञ्चे यह कहते 
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eu खेद है कि श्रीलंका कौ सरकार ने श्रीलंकाई तमिलो को जंग 

करने के लिए बाध्य किया ओर श्रीलंकाई सेना द्वारा तमिल समुदाय 

के लोगों को मरवाकर उनकौ संख्या कम Sti पूरी दुनियां इस 

कत्लेआम से चिंतित है। संयुक्त राज्य अमेरिका निरपराध तमिलो के 

प्रति युद्ध अपराध ओर उनके मानवाधिकारौ का हनन करने के लिए 

श्रीलंका के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा TI AST 

अत्यंत खेद है कि जिस देश से कईं सौ वर्ष पूर्वं तमिल श्रीलंका 

गए थे, उस देश को श्रीलंका में सहने वाले तमिलो के मानवाधिकारो 

काः हनन करने वाली site सरकार के विरूद्ध कई प्रस्ताव लाने 

का अभी तक नही मिलान ही उसमे प्रस्ताव लाने का कोई इरादा 

ही fea लेकिन हरमे खुशी रहै कि संयुक्त we ने इस दिशा में 

कदम उठाया Sl जब पूरी दुनिया ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति, मरिद राजपक्षे 

की तानाशाह वाली नीतियों का संज्ञान लिया ओर उसकी अंतररष्टीय 

युद्ध अपराधी के ओर पर निदा कौ हम यह समक्ष नहीं पा रहे 

कि क्यो हमारी सरकार श्रीलंका सरकार के विरुद्ध संकल्प नहीं लाई 

क्यो हमारी सरकार संयुक्त We मानव अधिकार आयोग. के समक्ष 

ta प्रस्ताव रखने मे हिचकरिचा रही है। कब भारत उस आदमी 

को समञ्ेगा जिसके चेहरे पर तो मुस्कान है लेकिन उसने अपने 

दिल A श्रीलंकाई तमिलो के प्रति जहर भरी प्रतिशोध की भावना 

पाल रखी है? चैनल 4 ने अभी - अभी मासूम तमिल लोगो के 

foes श्रीलंकाई सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराध के चित्र दिखाए 

ei उसमे से एक चित्र दिखाय। एक 12 वर्ष के मासूम लड़के 

बालचंदन की नृशंस हत्या से संनधित है, जो कि प्रभारकेरन का 

कनिष्ठ बेटा था। लेकिन हमारे माननीय विदेश मत्री कहते ह इसकौ 

प्रमाणिकता पर सदेह है! हमे लगता है किं हमरे देश के माननीय 

विदेश मत्री का यह guage बयान है। 

हम यह नहीं भूल सकते कि fam एक दिन मे श्रीलंकाई सरकार 

से 40,000 से अधिक तमिल लोग, fired बच्चे, महिलाएं ओर a8 

शामिल है, का कत्लेआम किया था। अब तक उनके द्वारा 2 लाख 

तमिल लेग मारे जा चुके है। यह रिपोर भी सामने आई ह कि. 

संयुक्त राष्ट प्राधिकारियो को तमिलीयान लोगो को ge ही नहीं पाई। 

एक समय पर जो जगह पहले तमिल लोगों से भरी होती थी वह 

अब मरूस्थल जैसा लगता है, ओर किसी को भी उनका अता-पता 

मालूम नही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदान कौ गई विधियां सिंहली 

लोगों को जा रही है। अतः मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि
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[श्री आर्. ामरा$्सेलवन)] 

वह जिनेवा मेँ संयुक्त राष्ट मापवाधिकार आयोग के समक्ष महिद्रा 

राजपक्षे द्वारा मासूम श्रीलंकाई तमिल के ` प्रतियुद्ध अपराध उनके , 
मानवाधिकारो का हनन "ओर तमिल के सामूहिक नरसंहार के लिए 

saat न्यायिक जाच हेतु एक प्रस्ताव पेश करे ओर साथ-साथ 

युएनएचआसी मे सयुक्त राज्य अमेरिका द्वार लाए जां रहे प्रस्ताव 

का समर्थन भी करे 

[feet] 

श्री Fre नाथ राय (कूच बिहार) : सभापति. जी, आपने 

मुञ्चे महामहिम राष्टूपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया 

ra बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर dal at gi मेरा 

निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार, पर्चिम बंगाल है। वह सीमांत इलाका 

है कण्लादेश से लगता हुआ इलाका है। आजादी का 6ऽवां वर्ष चल 

रहा है। हमारे जलपाद्गुडी ओर कूच बिहार को जौ afin प्रोन्लम 

है, वह एक्लेव लैण्ड ओर चित महल है। उधर कां जो नागरिक 

है, उसको कोई च्युमेनिरी नही मिली है। शिक्षा नहीं मिली है, व्यवस्था 

नहीं मिला, उसके कुछ नहीं मिल रहा दै। आज उसकौ दुनिया अधर 

FF) राष्टरपति अभिभाषण के ऊपर हमारा वक्तव्य यह है कि हमारे 

महामहिम राष्ट्रपति कल से arenes के लिए गए है। दोनों देशों 

कौ सरकारों के बीच बातचीत हुई ओर राष्ट्रपति कल से बंग्लादेश 

के लिए गए है। Shi देशो कौ सरकारो के बीच बातचीत हुई ओर 

Teas जी कल देश लौट आये। मेरी यही मांग है कि जल्दी से 

जल्दी चित महल विनियम करे, दोनो देश साथ मिलकर चित महल 

विनियम करे, क्योकि सरकार कौ तरफ से यही रिपोर्ट रहती है कि 

बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। चित महल विनिमय न होने के कारण ` 

ही yaks होती है। इंडिया मे कोई घटना घरती है तो जो आतंकवादी 

है, वे घटना करके उधर आश्रय लेते ह । बांग्लादेश मेँ कोई आतंकवादी 

घटना घटे तो वह gata मे आश्रय लेता है क्योकि उसको कोई 

कानून व्यवस्था ad ह घुसपैठ fan बांग्लादेश से ही नहीं है, हमारे 

देश के चारो तरफ जो wet देश है, हमारे बीच मे नेपाल है, 

वाग्लदेश से घुसपैठ होती है, नेपाल से भी घुसपैठ होती है। कोई 

भी आतंकवादी संगठन हो, हिजबुल हो, मुजाहिद हो, माोवादी हो, 

अन्य कोई आतंकवादी संगठन हो, घुसपैठ नेपाल से भी होती है। 

हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है! महामहिम राष्ट्रपति जी ने 
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देश के at म कहा दै, हमरे -देश को आजाद हुए 65 साल से 

ज्यादा का समय हो चुका है। हमारे देश के ज्यादातर लोग गाव 

मे निवास करते 81 गाव मे बिजली पहुची, सब गावो मे विजली 

पहुची, एेसा सारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, लेकिन आप देखेगे 

तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। अभी गांव में जायेगे तो 

आज देश की आजादी क 65 साल के बाद भी बहुत से ग्राम 

एेसे है, जहां बिजली नहीं मिलती दहै, लोग अंधेरे में रहते Fi यह 

एक बहुत बडी समस्या Ti राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण 

Fans बारे मेँ बोला है, आधार ae के बारे F बोला है, 

बौपीएल काड के at मँ बोला है, बहुत से परिवारों को अभी तक 

बीपीएल are नही मिला है। सारे गरीब लोगों के लिए सरकार कौ 

तरफ से अच्छी-अच्छी योजनाएं बनायी जाती है, लेकिन सभी गरीब 

लोगों तक वे सुविधा नहीं पहुंच पाती है। आप देखिये, Spa 

राइट्स कौ, हमारे एजुकेशन चाइल्ड राइट की, नेशनल लेवल कौ 

जो रिपोर्ट आ रही है, सारे विश्व की जौ रिपोर्ट on रही है, इंडिया 
के बारेमे जो रिपोर्ट आती है, चाइल्ड एजुकेशन हेल्प के बरे 

मे रिपोर्ट आती है, हमारे देश कौ सेंसेटिव अवस्था बनी eit है। 

हमारे देश मे सबको नहीं मिल रही है। ज्यादातर गावो. मँ बच्चे 

स्कूल छोडकर जा रहे है ओर खाने के बिना, पेट की भूख के 
कारण वह काम मे लग जाता है। हमारे देश मे स्कूलों से बच्चों 

का इपआउट बहुत हो रहा है। देश कौ आजादी के 65 साल के 

नाद जितने सुकून से हमारी जनता को जीना चाहिए था, उसे उतना 

सुकूल नही मिल रहा है। 

हम पार्लियामेट मे अच्छी -अच्छी योजनाएं बनाते है । आज सुबह 

जो चर्चा हुई थी, वर्षं 2008-09 मेँ किसान ऋण माफौ कौ जो. 

योजना बनायी थी, शून्य प्रहर मे यह मामला उठाया गया था, देश 

के किसान के बारे मेँ यहां योजना बनायी जाती रै, लेकिन देश ` 

के oe ओर सीमान्त किसानों को उस योजना का लाभ नहीं मिल 

पाता है। इतना घोटाला हमरे देश मेँ होता si आप देखिये वर्ष 

2009 से 2013 तक जितनी भी चर्चा हुई, हाउस ज्यादा दिन नही 

चलता है। पिछले 21 फरवरी को हमारा यह बजट . सत्र शुरू हुआ, 

आज 6 तारीख है, आप देखिये हाउस ठीक से ad चल रहा है। 

पिछले दो दिन से घोटाले का मामला उठाया WT ta है, देश की 

कानून व्यवस्था पंगु हे। गँ राष्टरपति महोदय के अभिभाषण का विरोध 

तो नही कर सकता हू, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का 

मे समर्थन भी नहीं कर सकता हू, लेकिन फिर भी जितनी उन्नति, 

जितना उजाला 65 साल कौ आजादी के बाद देश मे होना चाहिए,
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उतना नहीं हज है। मै रष्टरपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद 

देते हुर्, आपने मुञ्चे बोलने का मौका दिया, आपको भी धन्यवाद 

देते हुए भै अपनी बात समाप्त करता EI 

श्रीमती दर्शना जरदोश् (सूरत) : राष्ट्रपति जी के भाषण 

मे दस संसद को एवं देश कौ जनता को बहुत अपेक्षा थी पर 

जिस तरह केन्द्र मे कगरेस एवं मित्रौ द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद जनता 

को दरकिनार कर् दिया गया, उसी प्रकार इस अभिभाषण मे भी 

जनता कौ सुलगती समस्याम को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए 

Ata कहूगी कि राष्टूपति जी का अभिभाषण राष्ट्रपति कौ अपेक्षा 

पर खरा महीं उतरा है। 

जनता मंहगाई से a रही है पर अभिभाषण मे उसे इस राक्षसं 

के पजे से आजाद कराने का कोई मार्ग, कोई मंशा इस अभिभाषण 

मे दिखाई नहीं दी। न तो सरकार को जनता कौ इन समस्याओं 

के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई दी। सरकार जनता को लुभाने हेतु 

उसे एक से एक sien वायदे करती है। चन्दामामा दूर के ... 

.| अभी सरकार ने एक योजना चलाई है कि सन्सिडी एवं अन्य 

लाभ सीधा लाभार्थी के खाते मे जमा किया जाएगा। स्कौम को 

जनलुभावनं BIS तो बहुत पहनाये F पर सरकार उसको लागू केसे 

करेगी इस पर कोई रोशनी नहीं डाली Te! क्योकि जौ बीपीएल 

काड धारक हैँ या एक विधवा है उसका aH A खाताहै कि नहीं? 

अगर नही है तो उसका क्या रास्ता सरकार ने निकाला है?अगर है 

तो क्या बैक के न्यूनतम बेलंस कौ शर्तो को वो पूरा कर पायेगी? 

अगर नहीं करेगी तो सरकार का भेजा हुआ पैसा उसके काम कैसे 

आयेगा? ये सब प्रश्न अनसुलञ्े ही रह गये। गुजराती को कहावत 

Sm दूर थी रच्ियामणा। 

देश आज महिला समस्या से जुञ्च रहम है। पिते महीनों हरियाण 

मे इतने रेप हुए कि सोनिया जी को विजिट करनी पडी, दिल्ली 

रेप केपिरल बन गया। जनता निर्भया के बरे A रास्ते पर उतरी, 

पर उसी दिन दिल्ली मे एक नाबालिग बच्ची पर भी रेप हुआ उसी 

समय मर्यादा मे ओर भी रेप हए सरकार कौ संवदेनशीलता तो तब 

पता चली जन सरकार को नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न YS जाने पर् 

हंसते-हंसते जनता जानना चाहती थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अरलजी 

का इलाज देश में हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का इलाज देश 

Ha सकता है तो क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को रातो-रात 

लड़की को सिंगापुर ले जाना पड़ा। जनता आज भी जानना चाहती 
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है कि निर्भया को सिंगापुर ले जाना उसके आरोग्य के सुधार के 

लिए गया थाया केन्द्र सरकार के आरोग्य को स्टेबल रखने वाला 

राजकीय निर्णय धा। 

सुरक्षा ओर आतंक से संबंधित चिता देश को खाये जा रही 

Sl आज पाकिस्तान हमारी छती पर अट्टहास्य करता रहा है। अपने 

सैनिको के सिर काट के ले जाता है। सरकार के Grad हुंकार 

के बाद गुजरातं से सरी सीमा सरे गुजरात के ASAIN को अपहरण 

करते ही जा रही Tl चाइना हमे चारौ ओर से घेर रहा है। बांग्लादेश 

से घुसखोर देश मे aed ही जा रहे है। यासिन मलिक हमारे देश 

के दुश्मनों से पाकिस्तान मे खुलेजआम मिलता जुलता है। ta प्रश्नों 

पर जनता को चिंता है। उसके बारे म जो ad हमारे स्वाभिमान 

पर् चोट करती है उन पर कुछ नही FI 

पिछले साल बजट मे किए गए वायदों का क्या हुआ, उनमें 

से कितने परे किए गए, उन कार्यो मे कितनी प्रगति wl इसं पर 

पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। एफडीआई को लागू किया गया 

लेकिन उसे लागू करते वक्त देश को जो वादा किया गया था उसमें 

कितना निवेश भारत मे आया उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। 

इस प्रकार मेरा स्पष्ट मानना है। कि राष्टरपति जी का अभिभाषण 

देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है ओर जनता कौ sand 

पूर्णं करने मे पूरी तरह से विफल रहय है। 

‘st महेन्द्र सिंह पी. चौहयण (साबरकांठा) : राष्टरपति जी के 

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बार मे य अपने विचार प्रकर 

करना चाहता SI हम सभी जानते है कि राष्टृपति जी का अभिभाषण 

सरकार कौ नीतियों का दस्तावेज होता है जिस पर fate की सहमति 

की मुहर लगी होती है। महामहिम राष्टरूपति जी का अभिभाषण राष्टरीय 

aan मे काफी महत्वपूर्णं होता है क्योकि इसमे सरकार का आगामी 

पूरे साल का एजेंडा होता है। 

21 फरवरी, 2013 को संसद के एतिहासिक केन्द्रीय कक्ष से 

संसंद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए तेमाम wey 

चुनौतियो का उल्लेख किया गया जिनमे प्रमुख से आर्थिक मंदी, 

महंगाई, बेरोजगारी ओर देश में रोजगार सुजन कौ चुनौतियो शामिल 

tl 

"भाषण AM पटल पर् खा गया। "भाषण सभा परल पर् सखा मया।
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[श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण] 

आजदी के बाद से ही लगातर ये चुनौतियां हमारे देश के सामने 

रही है लेकिन यह विडम्बना है आज तक हम इन Fife से 

सफलतापूर्वक निपटने हेतु इनका स्थायी समाधन नहीं दढ पाए दहै! 

महगाई ओर आर्थिक मदी से जञ्लने का. कोई फार्मूला न Gat पाने 

या जनता मे भरोसा न जगा पाने के अलावा सरकारी नीतियों के 

दस्तावेज कहे जाने वाते राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार कौ नीतियों 

ओर योजनाओं का दिवालियापन. साफ दिखाई पड़ा। 

हमारे संविधान मे महामहिम राष्टपति जी का पद सर्वोच्च है 

तथा we के पिता के तुल्य है लेकिन चूंकि महमहिम को केन्द्र 
सरकार द्वारा तैयार . अभिभाषण vet होगा है इसलिए सरकार को 

देश कौ दशा एवं दिशा का सटीक ज्ञान होना आवश्यक है जिससे 

कि देश के आम आदमी को यह विश्वास हो सके कि इस सरकार 

मे उसके हितों कौ पहरेदारी कौ. जा रही है तथां उसके कल्याण 

के कार्यक्रमो को आगे aga जा रहा है। 

इसी सदन में पूर्वं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने qe सरकार 

के लिए 100 दिन में कई कामों के लक्ष्य तय किए थे लेकिन 

हजार दिन बीतने कं बाद भी वे काम अधूरे C1 सरकार कौ इस 

विफलता से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार 

धीरे-धीरे विकल्पहीनता का शिकार होती जा रही है। 

यूपीए सरकार द्वारा. अपने खुद महत्वपूर्ण वायदे पूरा न कर 
पाने कौ बानगी मेँ यहां प्रस्तुत करना चाहता हू जो कि निम्नवत 

हैः- 

1. पशन सेक्टर को रेगुलेट करने की योजना 2011 से 

लनित। 

` 2. नेशनल फूड सिक्यूरिटी we 2011 से लंबित 

~. 3 भूमि अधिग्रहण के लिए बेहतर कानून 2011 से लंबित । 

` ` 4. महिला आरक्षण बिल लोकसभा मे 2010 से लंबित। 

| 5. ` गुदस ओर सर्विस टैक्स कौ बहाली 2011 से लंबित। | 

6. नेशनल काउंसिल फार हायर एजुकेशन बिल 2011 से 

लंबित। 
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7. पंचायत निकाय में महिलाओं को 50 फौसदी आरक्षण 

faa 2009 से लंबित है, | | 

भारत जैसे एक प्रगतिशील we के लिए ae एक चिता का. 

विषय है। 15्वीं लोकसभा शुरू होने पर तत्कालीन राष्ट्पति प्रतिभा 

पाटिल ने अपने भाषण मे सरकार के लिए 100 दिनौ का होमव्कं 

तय किया था लेकिन हजार दिन बीतने के कद भी उनम से एक 

दो घोषणाओं को छोड दिया जाए तो बाकी एक भी पूरी नही हुई । 

कालाधन समूचे we के लिए एक विकराल समस्या है तथा 

इस समस्या के चलते we के विकास का रथ आगे नही ae पा 

रहा Si ta अनुभाव है कि भारत का 25 लाख करोड रूपया 

विदेशी वैको में जमा है। महामहिम के अभिभाषण A सरकार द्वारा 

काला धन देश मे वापस लाने के उपायों पर प्रकाश नहीं डाला 

गया है। । 

आज महंगाई से देश का आम आदमी त्रस्त है, परेशान = 

सरकार द्वारा महंगाई कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का 

जिक्र भी नहीं किया गया है) राष्टीय सुरक्षा के बरे मे भी ज्यादा 

प्रकाश नहीं डाला गया है। 

देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एकं विराट जन आंदोलन किया 

गया लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक प्रभावी लोकपाल बिल 

नहीं बन पाया हे। भ्रष्टाचार तथा घोरालो से देश के अर्थतत्रा पर 

बहुत बुरा असर पड़ रहा है। 

मेरा संसदीय aa सानरकांटा एक आदिवसी, दलित एवं ओबीसी 

लोगो का aa है जोकि. बहुत पिडा एवं बिचड़ा है) हमारे देश 

इस क्षेत्र मे रेलवे कौ सुविधा न के बराबर है तथा किसान बाहुल्य 

इस इलाके मेँ एक भी tee wel है। किसानों को उर्वरक आदि 

लने & लिए बहुत दूर तक जाना vem है जिसमे समय ओर धन 

दोनों का अपव्यय होता है। हमारे aa मे जंगली जानवरों द्वारा एक 

बहुत ag पैमाने पर किसानों कौ Gael को नष्ट कर दिया जाता 

है! किसानों कौ फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार 

क्या कदम उठाना चाहती है इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी के 

अभिभाषण मे नहीं किया गया। 

महामहिम ने अपने संबोधन A समाज को ज्यादा समावेशी बनाने 

के लिए कई कदम उठाने कौ घोषणा की जो कि स्वागतयोग्य है।
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उन्होने एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए ज्यादा अवसरो, अधिक 

विकल्पो, deat बुनियादी ata ओर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों 

पर सरकार द्वारा आगे बढ़ने का आह्वान किया। अब यह सरकार 

कौ जिम्मेदारी बनती oi कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आलोक 

मे वह अपनी स्पष्ट दिशा तय करके देश को एक da विकास 

के रास्ते पर ते WM ‘ 

इसी के साथ में इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता 

El 

(भनुकाद। 

श्री समीर भुजबल (नासिक) : मै माननीय राष्ट्रपति जी के 

धन्यवाद प्रस्ताव पर् अपने विचार प्रकट करना चाहता हू। हालाकि, 

म इस प्रक्रिया मे कुक मुद्दों से संबंधित विशेषकर महाराष्ट राज्य 

के day मे, qe टिप्पणी करना चाहता हू- ॥ 

महाराष्ट को गंभीर सूखे का सामना करना पड रहा है। 

परिस्थितियों अप्रत्यशित रै। ta कई जिले है जहां पानी ओर चारे 

at अत्यधिक कमी है। सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र 

है- मराठवाडा, पश्चिमी महाराष्ट ओर विदेशी ओर कच्ची बस्तियां 

है जो पुरी तरह से टकर पानी कौ आपूर्ति पर निर्भर है! सरकार 

द्वार राज्य मे चारे के कई शिविर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए 

गये है। लेकिन तथापि, लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने 

गांव को BSR अन्य स्थानों परं जाने को मजबूर है। राज्य सरकार 

अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है पर यह स्थिति इतनी 

गंभीर है कि इसमे कंदर सरकार के तत्काल दखल कौ आवश्यकता 

है। इसके लिए कुक विशेष पैकेज कौ आवश्यकता है। 

सरकार ने, Safes रूप में, नवीं मुंबई पर एक नया अतरराष्टरीय 

हवाई Seer बनाने कौ स्वीकृति दी है! नवी मुंबई मे एक हवाई 

अड्डा 1 यह हवाई ASS न केवल मुंबई शहर के लिए् बल्कि 

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ten प्रतीत 

नहीं होता कि इस हवाई अड्डे को अत्यावस्यक तौर पर बनाया 

जा रहा है। इम परियोजना मेँ भूमि अधिग्रहण ओर् पर्यावरण स्वीकृति्यो 

को लेने के कारण अत्याधिक विलंब हो रहा ti भूमि अधिग्रहण 

आदि मे इस तरह के विलंन से, इस परियोजना कौ लागत वृद्धि 

*भषण सभा परल पर् रखा गया। 

15 फाल्गुने, 1934 (शक) धन्यकाद Wala 1010 

होना लाजमी FI बताया जा रहा है कि इस परियोजना का पहला 

चरण 2017 से पहले चालू नहीं होगा, जबकि इसे 2014 के अत 

तक या 2015 की शुरूआत मे चालू किए जाने का प्रस्ताव था। 

यह भी बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण मे विलम्ब का कारण 

वनस्पतियो ओर खर पतवार का as भूभाग पर विस्तार रै जिसे 

एञअरपोर्ं कं निर्माण के लिए हटाए जाने को जरूरत है! इसके लिए 

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से Ast कौ आवश्यकता है। म आशा . 

करता हूँ कि इस day मे शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। 

मुम्बई-गोवा रष्टय राजमार्ग सं. 17 ओर शोलापुर-धुले राष्ट्रीय 

राजमार्ग मे एसे कई ta ह जिन्हं महाराष्ट राज्य के आर्थिक हित 

म चार लेनं मे बदलने कौ जरूरत है। इन्हे राष्टीय राजमार्गं विकास ` 

कार्यक्रम मे प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। 

पेयजल आपति ओर मलजल से जुड़ी एेसी कई परियोजनाएं 

ह जो महाराष्ट सरकार कौ ओर से केन्द्र सरकार कौ भेजी गई है। 

ये परियोजनापएं काफौ समय से लम्बित पडी हुई है! मेरा अनुरोध 

है कि इन मंजूरी दी जाए ताकि इन परियोजनाओं से लोग लाभान्वित 

हो सके। । 

मुम्बई स्थित उच्च न्यायालय को अभी भी बम्बई उच्च न्यायालय 

के नाम से जाना जाता है। निरंतर यह ai रही है कि कम्ब उच्च 

का नाम बदलकर मुम्बई न्यायालय किया जाए। अतः मेरा अनुरोध 

है कि इस vay मे शीघ्र निर्णय लिया जाए। | 

महाराष्ट मे लगभग 720 किलोमीटर लंबी तरीय रेखा हे। वँ 

हमेशा yates का खतरा रहता है, जो कि पूर्वमे हो चुका है। 

महाराष्ट ने विदेशी कम्पनिर्यो के भारतीय बंदरगाह मे प्रवेश आदि 

को शामिल करते BU वाणिज्यिक परियोजनाओं कौ सुरक्षा के विशेष 

संदर्भ मे एक नया तरीय सुरक्षा कानून बनाने का अनुरोध किया 

है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यावश्यक मामला है जिस पर तत्काल 

ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 

अभिभाषण मे उल्लेख किया गया है कि itt योजनावधि के 

तहत विद्युत उत्पादन क्षमता मे 54.964 ae की वृद्धि कौ गई 

है मर 12वीं योजना-बधि. के अंत तक इसे बढ़ाकर 88,537 Aare 

किए जाने का लक्ष्य है। मै उल्लेख करना चाहता हू कि 11वीं 

योजनावभि के दौरान क्षमता संयोजन का लक्ष्य 75000 पेगावर से
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[श्री समीर भुजबल] , 

अधिक था जिसे दोबार कम किया गया ओर हम 54,964 मेगावर 

का ही लक्ष्य हासिल कर as मेरा मानना दै कि इसकी मुख्य 

वजह tat कई परियोजना है जिन्हें समय से मंजूरी नहीं मिलने. 

के कारण इनमें देरी Bl इस बार सरकार ने ठेसी क्या तैयारी कौ 

` है जिससे कि 12 वीं योजना के दौरान लक्षय मेँ कमी का कोई कारण 

न हो ओर हम 12वीं योजनावधि मे 88,537 मेगावार का लक्ष्य हासिल 

करने मे कामयाब हौगे। 

भारत अस्त्र-शस्त्र ओर गोला-बारूद के सबसे बडे आयातकों 

मे से एक है। सशस्त्र बलों कं लिए हम अपनी अधिकांश आपूर्ति 

के लिए विदेशो पर निर्भर fi wee हमारे पास सार्वजनिक aa 

के रक्षा उपक्रम हँ, फिर भी अत्याधुनिक तकनीक के विकास 4 

इन उपक्रमं कौ कोई खास प्रगति नहीं रही है। die हम बडी 

मात्रा मे आयात करते है, इसलिए अधिक संभावना है कि गोला-बारूद 

कां आयात करने मे अन्य देशों के साथ लेन-देन करते समय 

अनियमितं भी होती होगी । इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों 

को रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के विशिष्ट अधिदेश पर कार्य 

करने के लिए निदेश दिया जाए ओर इस प्रक्रिया मेँ fetes को 

भी शामिल किया जाये ओर sé प्रोत्साहन दिया जाए। 

अभिभाषण मे उल्तेख किया गया है कि सरकार ने देश मेँ 

` कानूनी व न्यायिक आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए 1र2्वी 

योजना के तहत महत्वपूर्ण पहल की Sl इस प्रयोजनार्थं सरकार ने 

12्वीं योजनावधि में वित्तपोषण भी 4867 करोड रूपए तक बदा 

दिया है। मेरे विचार A यह राशि पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की 

सुरक्षा व बचाव के लिए देश भर में जिस तरह का माहौल बन 

रहा है उसे देखते हए फास्ट दैक कोर्ट के गठन कौ मोँग उठ रही 

है जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले मेँ निर्णय 

तेजी से किया जा सके ! इसलिए इस समय न्यायिक आधारभूत संरचना 

को आम ak पर मजबूत करने कि बजाय फास्ट टैक ae के 

गठन पर फोकस होनी चाहिए! इसके अलावा न्यायपालिका में विभिन 

स्तरो पर ढेर सारी रिक्तियोँ है। Wa कई उच्च न्यायालय. है जहां 

50 फोसदी भी जज नहीं Ti यह न्याय निर्गमन के हितमेदहै कि 

विभिन उच्च न्यायालयों a निचली अदालतों मे रिक्तियो को 

प्राथमिकता के आधार पर ` भरा जाए। 

6 मार्च, 2013 Taq प्रस्ताव 1012 

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को wea 

मे आरक्षरण देने वाला सविधान (संशोधन) विधेयक भी राज्य सभी 

मे पारित होने के बाद लंबित ver हु है। इस विधेयक मँ अन्य 

frst वर्ग को शामिल करते हुए इसे भी प्राथमिकता के आधार 

पारित किया जाना चाहिए। 

इन्दी शब्दों के साथ मै प्रस्ताव का समर्थन करता El 

सभापति महोदय : डो. रघुवंश प्रसाद fae! 

रधुवंश बाबू आपसे आग्रह है कि गिनती को फिर वापस मत 

लाया कौजिए।! आप तीन-चार के बाद फिर एक पर आ जाते FI 

` डौ. रधुवंश ware सिंह (वैशाली) : महोदय, A क्रम से बोलुगा, 

पीछे नहीं Bem मेँ आपको आसन पर देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित 

Si राष्टूपति जी का अभिभाषण सरकार कौ नीति ओर अधिकारिक 

वक्तव्य होता है। यह हम लोग सुनते ह कि सरकार आगे एक साल 

क्या करना चाहती है राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से वह यह 

बताती है। इसमे खण्ड तो गिनती मे 1 से 14 तक है, लेकिन 

उसमे क्या-क्या है। राष्टरूपति जी के मुह से इन लोगों ने क्या-क्या 

बुलवाया है ओर क्या-क्या करना चाहते है, इसको मँ बड़े संक्षेप 

मे बताना चाहता हू। 

महोदय, इस साल का बहुत भारी महत्व है। यह सरकार का 

अतिम बजट है ओर 12वीं योजना का प्रारम्भ है। विश्व मंदी के 

संकट से गुजर रहा है। भारत भी उसका मुकाबला कर रहा FI 

tat परिस्थिति मे राष्टूपति जी का अभिभाषण क्या gam दै? 

बजट भी आ गया हे, लेकिन बजट कौ ब्रात बजट मे बोलगे। 

लेकिन अभिभाषण मँ सरकार की पालिसी क्या है? मे शुरूआत 

से ही कहता at wa = कि सरकार दिशादीन है। to मँ क्यो 

कहता हूं, क्योकि कोई कमन भिनीमन प्रोग्राम नहीं है, कोई टारगेट 

नहीं है, कोई उदेश्य नहीं है। जेसे-जैसे सन कुक चल रहा है। 

मे यह आपको उदाहरण देकर बतारगा। F wad पहले किसान 

का सवाल उठाना चाहता हू। राष्ट्रपति जी के अभिभाषणे भी 

किसान का सवाल FI हमारे यहां was यूनीवर्सिंटी से पटे लोग 

tl Ya टैक्सी seat बोल रहा था कि क्या पटोल, डीजल ओर 

गैस के प्राइज ae से जीडीपी बढ़ जाएगा ? अब पटोल, डीजल 

ओर te के दाम sat तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। यह we 
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वाले लोगं बोल रहे रहै, वह देश को चला रहे Si हार्वडे यूनीवर्सिटी 

से लोग पढ़कर विद्वान बन गए है। वित्त मत्री जी ओर सिब्बल 

जी भी वहीं से पटृकर आप् है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली स्कूल ate 

इकोनोमिक्स मे थे तो वहां आए-गए् Bt कहते है कि crate 

बेनीफिट cra सिस्टम करेगे । इसमे कौन सी नयी बात है। रोजगार 

गारण्टी योजना मै उनके खाते मे पैसा जा रहा है, वृद्धावस्था WH 

का पैसा भी oe a तो जमा हो रहा है। पिछले तीन-चार वर्षो 

मे सरकार ने बार-बार tan कियादै कि हम किसान को खाद 

मे सब्सिडी डायौैक्ट dh लेकिन आप कम्पनी को दे रहे FI 

आप किसान को खाद मेँ डायरैक्ट बेनीफिट क्यो नहीं दे रहे हैः 

आप क्यों कम्पनियों को दे रहे है? यह सरकार बताए, अगर हिम्मत 

हे। सवाल नेबर एक आप किसान को डायरैकट क्यो नहीं देना 

चाहते हैँ? जो मिल रहा है, उसके लिए तीन-चार मंत्री प्रेस ara 

क्ररके अपनी पीठ थपथपा we है कि हम डायरैक्ट टासफर करेगे। 

स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयन्ती पर आप बोल रहे थे। स्वामी 

विवेकानद जी ने कहा कि few ओर चालाकी से आप कोई बड़ा 

काम नहीं कर सकते है। सरकार few ओर चालाकौ से काम 

करेगी ओर इस तरह से फरेब करेगी तो क्या यह देश के लिए 

अच्छ होगा ? इतना बड़ा देश, इतनी समस्याएं है। हमारे देश को 

आबादी सवा सौ करोड हो गयी होगी। इतनी समस्याएं है ओर 

आप fea ओर चालाकी से अच्छा करना चाहते Fl नही हो सकेता 

है। इसलिए जवाब दे यदि कोई इस बारे मं जवाब देने वाला 

है। 

महोदय, अभी सीएजी की रिपोर्ट आयी है। उसमे लिखा & कि 

40 फौसदी aed कुपोषण के शिकार है । विहार मे 82 फीसदी है, 

जो कि सबसे ज्यादा है। हम इसको दरयाप्त करेगे। अखबार छप 

रहै है कि वहां ग्रोथ हो गयी है। लेकिन रिपोर्ट मे 82 फौसदी है। 

आंध्र प्रदेश मे 49 फीसदी ओर हरियाणा मे यह 43 wheel है। 

महोदय, ्ारखंड A यह 40 फीसदी दै। यह इन लोगे से कम TI 

वैसे तो 40 फौसदी कुपोषण बहुत TI 

He अनाज सड रहा Si ‘Hel अँतडी जले, Hel भूखे मरे, 

mel अनं सडे' - यही सरकार है। ‘Hel अंँतडी जले, कही भूखे 

मरे, कहीं अन सडे' - क्या है यह Ue? अनाज सड रहा है 

या नहीं? सरकार दावा करती है कि अनाज का पर्याप्त भंडार रखा 

हुआ 3) उस्म भी यह दावा है कि इतने करोड टन किसानो ने 
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अपने ऊपर भार ले कर पैदा किया। वे जान लगा कर, पेट काट 

कर खेती कर रहे है। ean यहां विहार मे भी जब सब किसानो 

ने विचोलियौ से 300-900-1000 रूपए क्विरल बेच लिया तो अब 

एसएफजी gan खुलने लगी रै । ` अब बिचौलिया जमा कर र्हा 

हे। क्या किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? यह नही 

मिल रही है। इसलिए किसानों का बड़ा सवाल उठता हे। किसान 

वाला भी सीएजी रिपोर्ट मे पास नहीं करूगा। यह कितनी भारी 

धोखाधदी हर्द ? उस समय यह कहा गया कि हम ने 71,000 HUE 

रूपए माफ किए। महोदय, आप को तो याद होगा। आपकी तो 

ज्यादा स्मरण शक्ति है। उस समय उन्होने कहा था 71,000 करोड 

रूपए। अब बारह हजार करोड रूपए है या कितना है? वह भी 

सीएजी कहता है कि यह जाली है। जिसे मिलना चाहिए, जिसके 

कर्ज माफ होने चाहिए, उनका नहीं gan ओर जिनका नहीं होना 

चाहिए, उनका हो गया। यही हिसाब है, यही किसान है ओर यही 

सरकार है ओर दावा कर दिया कि हमने कर्ज माफ कर fea 

लसय माफ किया ओर किसका माफ होना चाहिए? अब सीएजी 

ने इसका भंडाफोड किया। अब उस पर आगे बहस चलेगी । उसके 

feta मे मे नहीं sree ..-(व्यवधान) | 

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, समय कौ आज बहुत कमी 

है। 

St. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मँ एकदम संक्षेप में चलुगा। 

यह तो मै भूमिका बना रहा हू। 

गन्ना किसानों का क्या हाल है? HG Wel के जो इधर सपोर्दर 

लोग रहै, उम से मेरी प्रार्थना है। जब सरकार को लोग गिराने लगे 

तो आप wage लेकिन जनता के साफ आप इंसाफ कीजिए । किसानो 

की क्या हालात है? क्या भाव तय किया? राष्ट्रपति के महोदय के 

भाषण मे दावा किया गया है- गन्ना ओर कपास का उत्पादन बहुत 

हुआ। आपका उसमे क्या सहयोग है? आप ने क्या दाम तय किया? 

चीनी की कीमत क्या है ओर गन्ना कौ कौमत क्या है? इसकौ 

तुलना करके देखी जाए। रफौ अहमद किदवई कमीशन बेठा था 

fe चीनी कौ क्या कीमत होगी ओर गने की क्या कीमत होगी? 

अभी saat आधी कीमत हे! यह कैसे होगा? यह किसानों का 

सवाल ti अभी-अभी अजीत सिंह कौ gel से एक माननीय सदस्य 

बोल रहे थे..-(व्यवंधान)
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सभापति महोदय : वे संजय सिंह चौहान #1 

` डं. रधुवंश प्रसाद सिंह : जी, महोदय । वे बोल रहे थे कि 

रोजगार गारंटी से किसानों का gu हाल हो गयाहै। मे गावें 

गया. था। किसान लोग जुरे। उन्होने कहा कि अप ने बड़ा अच्छा 

काम किया, मजदूर के. लिए तो आप ने वरदान का काम किया। 

लेकिन किसानो ने कहा कि इस मे हमे नही मिल रहा है, इसे मजदूर 

गारंटी कौजिए। किसान अब माग रहाहैकि मजदूर गारंटी कौजिए, . 

हमे नही मिल रहा है। कृषि विभाग कहां है? क्या. कृषि विभाग , 

है? मजदूरी मे डीजल है, बीज है, टेक्नोलोजी है, प्रशिक्षण है 

SHI है, सब कुछ है। पर, उसे मजदूरी नहीं मिल WF. 

फिर मजदूरी बढ़ गयी । क्या उतनी मजदूरी देने लायक किसान दै? 

मजद्री मे सन्सिडी क्यो नहीं हे ? इसलिए रोजगार गारंटी को मजदूरी 
से जोडा जाए। किसान के खेत मेँ काम करे ओर सरकार इसे. 

दे। देखिए सज्जन, क्या कहां कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला 

है, कोई जानने वाला है 2...८व्यकधान) रोजगार गारंटी के कानून में 

किसानो के खेत मँ काम हो। किसानों से भी कुछ मजदूर, ` हिस्सा 

लिया जाए ओर सरकार दे। महोदय, A नयी .बात कह रहा हू। 

सभापति महोदय : रघुवेश aa, आप मेरी मजबूरी देखिए। 

(CATT) 

सभापति महोदय : रघुवंश ag, एकं मिनट रूक जाइए्। आप 

मजदूरी कौ बात कर रहे है, F मजबूरी कौ बात कररहाहू। भेरी 

; मजनूरी है समय कौ कमी। 

डो. रधुवंश प्रसाद सिंह : 

को मजनूरी दूर हयो जाएगी । अगर इस में हिम्मतवाला कोई आदमी 

हो तो कहे कि मै इस को समङ्गा, इस पर विचार करूगा। अभी 

तक इस पर विचार क्यों नहीं हुआ? सरकार किसानों के प्रति क्यो 

बेखबर है? किसानों के प्रति दुश्मन जैसा व्यवहार Hi हो रहा है? 

क्या यह अरबपति, site, ओर धनपशुञओं कौ सरकार है? 

महाभारत कौ लड़ाई में भीष्म पितामह उपदेश दे रहेथेतो द्रोपदी 

हस पड़ी । उन्होने कहा कि बेटी तुम क्यो हंस रही हो। उसने कहा 

कि जब चीरहरण हो रहा था, उस समय आप कुक बोले नहीं ओर 

अन उपदेश 8 WA तो उन्होने कहा कि दुर्योधन का अनाज खाया 

था । पूंजीपतिर्यो कं बल पर बनी सरकार कैसे गरीबों का, किसानों 
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का भला कर सकती है। भीष्म पितामह जैसे महान पुरूष दुर्योधन 

का अनाज खा करके चीरहरण के समय नहीं बोल सके, बाकौ 

लोग जिसका खाएगा, उसका गाएगा। किसानों के साथ क्यो अन्याय 

हो रहा ह?...८व्यवधान) 

सभापति महोदय, अभी 20-21 तारीख को देशभर के मजबूर 

Gat कौ हड़ताल el पूरा भारत बंद हुआ | यह हड़ताल क्यो 

हई, हमने उनको मागो को ISI हम उनका समर्थन करते ह । ठेकेदारी 

मे आउट सोर्सिंग बंद हो ओर कटक सिस्टम पर बहाली बंद हो। 

` शोषण हो रहा है। एम्स मे एक सफाई कर्मी के नाम पर ठेकेदार 

15हजार रूपए निकालता है ओर उसको वह चार हजार रूपए देता 

है। 11 हजार रूपए ठेकेदार की vise मेँ जाते है । ये आउर सोर्सिंग 

ओर Hea पर बहाली है। ये सरकार आगे as कर आए ओर 

कहै कि gaz एवं जो ठेकेदारी लेबर प्रथा है उसको हम खत्म 
करेगे। वामपंथी लोग भी बोलते रहते है ।... (व्यवधान) faa ase 
के दूसरा रास्ता नहीं है ।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : रघुवश AW, अब आप कक्लुड alfa 

~ आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है। 

डो. रपुवेश प्रसाद सिंह : अभी देश में क्या सवाल है - 

` ्रष्टाचार, महगाई ओर कालाधन। इन तीनों पर राष्ट्रपति जी के 

` अभिभाषण मे क्या है। दन तीनों पर सरकार चुपव्योदहै?ेये क्या 

चाहते है, देश मे लोग हड़ताल आदि करेगे, तब ये ae att 

जब इटली में पकड़ लिया, सीओ पकड़ा गया...(व्यवधान) तब ये 

सीबीआई जाच करा रहे हे ।... (व्यवधान) घूस यहां लिया...८व्यवधान) 

वहां पकड़ लिया, इटली में पकड़ा गया। ...८व्यवधान) यहां सीबीआई 

जांच हो रही है।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : 

नाम पुकार दिया है। 

रघुवंश जी, मैने दूसरे माननीय सदस्य का 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंह : भ्रष्टाचार, कालाधन ओर महंगाई, 

ये तीन सवाल र्है। इन पर सरकार का क्या कहना है, सरकार क्यो 

चुप है? इधर वाले लोग भी क्यो चुप? ये लोग पानी मे मछली, 

नौ-नौ कटिया बरखा...(व्यवधान) ये हैँ प्रधानमंत्री। आडवाणी जी 

ने वेटिम लिस्ट लाकर उसमे उनका नाम कर दिया, नया-नया वेरिग 

आ रहा है।...(व्यकवधान) जनता की समस्याओं का हल होना चाहिए, 

महगाई, कालाधन ओर भ्रष्टाचार ।...(व्यवधान)
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सभापति महोदय ; रघुवंश बाबू, मने श्री प्रशांत कमार जी 

का नाम पुकार दिया है, इसलिए अब आप Has कर दीजिप्। 

डो. रधुवंश प्रसाद सिंह : क्षेत्रीय विषमता ae, देश at 

एकता घटेगी ।..- (व्यवधान) क्षेत्रीय विषमता के लिए wets जी के 

अभिभाषण मेँ कुछ हे, कुछ नहीं है...(व्यकधान) बिहार को विशेष 

राज्य का दर्जा मिलेगा। वहां लोग गलतफहमी Fe हो रहा है, 

Ut कर् रहे है, wa मे a... (aaa) विशेष राज्य के दर्ज 

के क्राद्रेरिया कौ समीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन 

नहीं Tl उधर हमारे मुख्यमत्री जी धन्यवाद पर धन्यवाद feu जा 

रहे है। ये क्या घालमेल हे 2... व्यवधान) ये भेद खुलेगा।...(व्यवधान) 

म इसका भंडाफोड HE चाहता हू।...(व्यवधान) | 

सभापति महोदय, अब मै अंतिम बात बोल रहा हू। पटना में 

शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है।...८व्यवधान) वहां उन्हे मार जा 

रहा है... (व्यवधान) नियोजित शिक्षकों का समर्थन dee यूनिवर्सिटी 

पटना मेँ क्यो नहीं हुआ 2 ...(व्यकधान) इलाहाबाद सेटृल यूनिवर्सिटी 

हआ ।..- (व्यवधान) परना क्यो नही हुआ ? कोई बताये, अगर किसी 

मे हिम्मत है तो। 

महोदय, स्वास्थ्य के GAY A कहना चाहता हू कि पाच way 

बिहार में क्यों नहीं हुए ? उत्तराखंड कौ आबदी 85 लाख, श्रारखंडं 

की आबादी दो करोड छत्तीसगढ़ की आबादी दो करोड उनको एक 

wa, बिहार को आबादी दस करोड तो हमे एक we क्यो नही 

देते? 

श्री निशिक्ांत दुबे (गोड्डा) : ares मे एम्स नहीं है। 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रमोर किया है, राजेन्द्र मेडिकल 

alc कौ प्रोनति की है।...व्यकधान) 

सभापति महोदय : प्लीज, अब कक्लूड ath 

st, रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कौन सा फार्मूला चला रहे 

है?...(व्यकधान) कौन इसे चलाने वाला है?...(व्यकधान) fea 

हिसाब से एम्स बनता है?...(व्यकवधान) यहां आकर पाच wa 

SANS I... व्यवधान) 

महोदय, एक समस्या ओर भी है। ..-(व्यवक्षान) जहां भी BY, 
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सब शहर मे जाप है। ...८व्यकवधान) जाम हर नहीं रहा tI 

| ---(व्यकवधान,) 
& 

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मजूमदार जी का नाम गने 

पुकार दिया हे। 

(STINT) 

सभापति महोदय : रघुवश Aa, आप जैसा शालीन व्यक्ति 

चेयर से कोआपरेट नहीं करेगा, तो हाउस ha चलेगा? 

... (व्यवधान) 

ड. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मे अततिम बात यमुना नदी 

कौ सफाई के संबध मे कमा चाहता हू। 

श्री सतपाल महाराज (Tea) : गँ महामहिम राष्ट्रपति के 

अभिभाषण कं धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता 

हू। महामहिम जी के अभिभाषण मे सरकार कौ नीतियों ओर कार्यक्रमों 

की सर्वोच्च प्राधमिकतार्ओं कौ रेखांकित ओर दिग्दर्शित किया गया 

है। भारत विश्व का सबसे बड़ा WIA है। सरकार ने जनता का 

जीवन स्तर ऊंचा उठने के लिए व॑ उनके कल्याण के लिए अनेकों 

 एेसी योजनाएं व कार्यक्रम चलाएं है जिसमे वह लाभावित हो सके। 

मै उत्तराखण्ड से आता हू जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला 

पर्वतीय राज्य है। आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना से 

वहां के सुदूरवर्ती गावो का भी विद्युतिकरण हो गया है। आज जब 

तमाम दुनिया वैश्विक मदीकरण से जज्ञ रही है, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था 

उभर रही Ti आजं राष्ट्पति जी के अभिभाषण से देश कौ करोड 

जनता मे आस कौ एक. किरण जगी दै। 

निश्चित तौर से आज जो कदम sad जा रहैर्है, ये कदम 

सरकार कौ उपलब्धियों को इगित करते cl सरकार कौ खाद्य सुरक्षा 

योजना से देश के सभी लोगो को दो वक्त का भोजन -सुनिश्चित ` 

होगा। सरकार आम आदमी के प्रति संवेदनशील है तथा उनकी -प्रगति 

के लिए गंभीर। हर संवेदनशील We पर सरकार की पैनी नजर है। 

महिलाओं कौ सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीरता से कदम sa रही 

है ओर इसके लिए निल भी संसद मे लाई है। महामहिम जीने 

अपने भाषण मे कहा कि आगामी 10 वर्षो मे सरकार 1 करोड ` 

"भाषण सभा पर्ल पर् रखा मया।
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(ait सतपाल महाराज] 

रोजगार उपलब्य करवायेगी, यह सरकार कौ युवाओं के प्रति सोच 

को उजागर करता है। विक्लांग, विधवा एवं agi की पेंशन में 

वृद्धि सरकार कौ सकारात्मक सोच का परिचायक है। देश मेँ तकनीक 

शिक्षा कालेज को संख्या दुगने से भी अधिक होना, सरकार की 

तकनीकौ शिक्षा को बढावा देने a ज्यादा से ज्यादा युवाओं को 

, तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो इसके प्रति समर्पण भावना को दर्शाता हे। 

जननी सुरक्षा योजना, निर्मल भारत अभियान, महात्मा गाधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार we, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आदि सरकारे कौ 

tet योजनाएं है जिसका लाभ सीधा देश के नागरिको तक पहुच 

रहा है। आज यह हर्ष का विषय हे कि हमरे देश A सबसे ज्यादा 

दूध काव चावल का उत्पादन हो रहा है! देश को पोलियो मुक्त 

बनाने मे सरकार का अहम योगदान है। अस्पतार्लोँ में 70 हजार 

अतिरिक्त बेड की व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्नामे सीरं को ae 

मील का पत्थर FI 

महिला सशक्तिकरण मिशन के stata 100 जिलों के सरकारी 

अस्पतालों मे वन wily क्राइसिस Sat के नाम से पायलट योजना 

का कार्यान्वयन होना महत्वपूर्णं कदम है । प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली 

का प्रारम्भ किया जाना, जिससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभं 

जैसे orgie, पशन, मातृत्व लाभ को सीधे अभ्यार्थियों के खातों 

मे भेजा जा सकेगा, महत्वपूर्णं है। इसके लिए लाभार्थी को आधार 

संख्या के माध्यम से जोड़ा गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षत्रो 

म निर्धनतम नागरिको को लाभ पहुचाने मे यह आधुनिक प्रौद्योगिक 

नई दिशा Fake होगी। मेरे as अन्य प्रस्ताव है यदि उन पर 

गोर किया जाने तो देश कौ अर्थव्यवस्था ओर उन्नत हो सकती है। 

पर्वतीय राज्य, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य, विकास दर में free 

है यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्क कदम 

सुनिश्चित करने चाहिए! उत्तराखण्ड के कुमा क्षत्र में एक अलग 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय कौ स्थापना होनी चाहिए। 

| पर्वतीय राज्यो, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में मूलभूत aa का 

अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हे। उत्तराखण्ड राज्य 

मे सड़कों का अभाव है, अधिकांश den क्षतिग्रस्त हे! साथ ही, 

वहां वैकल्पिक मार्गा के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक 

कार्यवाही करनी afer | 
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पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड मे सिचाई व्यवस्था का अभाव 

है। वहां के पानी के स्त्रोत सूख रहे है, इस ओर सरकार को ध्यान . 

देना चाहिए । उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन ह, पर्यावरण कौ 

दृष्टि से वनौ की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक 

सहायता देनी चाहिए। 

पर्वतीय राज्यो मे कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग सिचाई, 

` पेयजल, दूरसंचार, सडक के लिए मैदानी राज्यो कौ अपेक्षा अलग 

से योजना तैयार कर क्रियान्वित at जानी चाहिए्। पर्वतीय राज्यों 

मे शिक्षा भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर 

तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को 

विशेष प्रयास करने afer 

पर्वतीय राज्यो मे पर्यटन कौ आपार संभावनाएं है, इनके विकास 

के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठामे चाहिए । उत्तराखण्ड राज्य 

के विभिन जिलों मे पर्यटन को बढावा देने at लिए चमोली जिते 

के tara मेँ स्थित ere देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के cheque 

पे घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, det. जिले मे डांडा नागराजा 

ओर ज्वालपा, Bera जिले मे काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी 

आदि एसे तीर्थं स्थल ह जिन्हे धामों की तरह विकसित करने पर 

तीर्थं पर्यटन को बद्मया जा सकता है। | 

- महात्मा गाधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारी एक्ट के तहत जिस 

प्रकार dere मे 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश मे अनुसूचित aa 

मे 150 रूपये तथा अंडमान निकोनार मे 170 एवं 181 रूपये की 

दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार 

विषम भौगोलिक परिस्थ्तियो वाले उत्तराखण्ड राज्य At महात्मा 

गाधी नरेगा के तहत भुगतान कौ दर Agee 181 रूपये देनिक ` 

al जानी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों 

के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश मे व्यापक रूप से चलाया 

जा रहा है। गढ़वाल एवं HAST भाषाओं को संविधान कौ sai 

अनुसूची मे सम्मिलित कर wee भाषा का दर्जा. प्रदान करना चाहिए 

Te सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश A बार tea का 

निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति 

प्रमाण पत्र के निर्गत होने मेँ काफी समय लगता है। एसे मे बोर 

रोडस के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए्। सिंगल
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विंडो सिस्टम से अनापति प्रमाण पत्र कौ व्यवस्था की जानी चाहिए। 

मतदान मे पोर्टल बलेर व्यवस्था मे सुधार किया जाना चाहिए । पर्वतीय 

राज्यो मे हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापकं योजना बनाकर 

कार्यान्वितं कौ जानी चाहिए। 

भारत विश्वं के 7? बडे देशो मे आता है ओर दुनिया मे सबसे 

अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी 

अर्थव्यवस्था मसे एकं है। हाल ही मे दिनांक 13 से 16 सितंबर 

2012 के बीच रूद्रप्रयाग जिले कौ Halas व जखोली तहसील 

मे भारी बारिश व बादल फटने की सिलसिल्ेवार घटनाओं ने भारी 

तबाही मचाई। जिसमे 69 लोगो कौ जाने गई | 67.42 HUIS BIT 

से भी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को नुकसान 

जिसमे से 39.37 करोड कौ रकम तत्काल आवश्यक FI उखीमठ 

के गांव Wer, किमारा, ब्रहमणखोली, प्रेम नगर, Stal, पंगोली, 

चुन्नी, सालामी ओर गिरिया गांव at तरह प्रभावित हुए ओर इन 

गावो मे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। भूस्खलन मकान परी 

तरह ध्वस्त हो गये। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ वं जखोली मे आपदा 

से 44 गांव प्रभावित gu जिसमे 1022 जनसंख्या प्रभावित हुई । 

30.027 Se भूमि का नुकसान हुआ। साथ ही 25.175 Bacar 

कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ। 57 पक्के बने मकान stds 

द्यो गये। 46 पक्के मकानों मे 50 प्रतिशत तक नुकसान Bl! 66 

पक्के मकानों मे आंशिक नुकसान हुआ। राजस्व विभाग के अनुसार 

2804.70 लाख का नुकसान WT] लगभग 10 सडके पूरी तरह से 

बह गई, कई पुल व पैदल पुल का भारी नुकसान हुआ। उखीमठ 

म ही 58 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये, सरकार को मदद देकर 

उन 58 मकानों को बनवाने चाहिए। gia उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य 

है जिसमे सीमाएं चीन ओर नेपाल के साथ लगती है ओर WA में 

यहां कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकौ गहनता से जांच करवानी 

चाहिए तथा भविष्य मे एेसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति न हो, इसके 

लिए विशेष योजना बनाकर राज्यो के साथ मिलकर लागू करनी 

चाहिपए। | | 

उत्तराखण्ड का पर्वतीय पूर्णतया सैममिक जोन है। ta मे वहा 

पर विस्थापन व पुनर्वास कौ नीति का न होना अत्यत गंभीर विषय 

21 जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । उत्तराखण्ड का रिंगवाडुी, 

AMS, UNIS, TRA बैथाणा आदि ta गांव है जिनका शीघ्र 

विस्थापन कर पुनर्वास आवश्यक है। 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) YANG प्रस्ता 1022 

मे यह भी कहना चाहूगा कि देश मे. युद्ध एवं स्वच्छ पेयजल 

सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं 

पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाना चाहिए। पर्वतीय राज्यो विरोषकर 

उत्तराखण्ड राज्य मे लंबित पडी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन 

के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए | 

आज पूरे विश्व में योग का प्रचार-प्रसार हो रहा है। विश्व 

को योगं शिक्षा देने वाले भारत मे ही अनेक प्रशिक्षित योग शिक्षक 

बेरोजगार ह। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य कर इन्हे 

सेवायोजित किया जाना चाहिए। 

अत मे मै महामहिम राष्टूपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद 

प्रस्ताव का समर्थन करता हू तथा अपनी ओर से तथा संपूर्ण उत्तराखण्ड 

की जनता का ओर से उनका आभार प्रकट करता Fl 

(हिन्दी) ` 

सभापति महोदय : fam मजुमदार कौ बात रिका मे जाएगी । 

(OITA | 

[ अनुवाद J 

श्री USI HA मजूमदार (बलूरघार) : सम्मानित महोदय, 

मै भारत के माननीय wea श्री प्रणब मुखर्जी को 21 फरवरी, 

2013 को संसद कं दोनो सदमो के संयुक्त सत्र A उनके am दिए 

गए अभिभाषण के लिए उन्हे बधाई देता हू...(व्यवधान) 

अपने अभिभाषण में राष्टूपति ने कहा है कि सरकार ने बागलादेश 

के साथ संबध सुधारने के लिए He प्रभावी कदम उठाए FI लेकिन 

उनके भाषण मेदो aie, यथा तीस्ता नदी की जल भागीदारी 

तथा भूमि सीमा समञ्ौता का उल्लेख नहीं किया गया है! लेकिन 

अभी .बागलदेश कौ स्थिति के संदर्भ 4 यह उल्लेख किया जानां 

चाहिए क्योकि 1947 मे विभाजन धर्म के आधार पर किया गया 

था। लेकिन 1971 मेँ बांगलादेश लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता के आधार 

पर स्वतंत्र हुआ Wl अतः भारत सरकार, WRIA बगाल सरकार 

तथा बागलादेश सरकार को जल के बरवापरे के मुद्दे का समाधानं 

सौहार्दपूर्वके तरीके से करना चाहिए ओर किसी को भी इससे वचित 

नहीं किया जाना चार्हिए्। 

"कार्यवाही gad मँ सम्मिलित नर्हीं किया गया।



1023 We को अभिभाषण पर 

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार] 

मै सभा को यह आश्वासन देता हू कि मेँ तीस्ता नदी के जलं 

के बंटवारे पर समञ्ञौते के विरुद्ध नहीं हूं! te इसलिए है क्योकि 

नांगलादेश के लोग तथा पश्चिम बंगाल के लोग भाई-भाई हे । हमारी 

भाषा समान है, संस्कृति समान है ओर खानपान कौ आदते भी समान 

है। हम एक समृद्ध बांगलादेश सुनिश्चित करना चाहते है । 

आपको यह विदित है उत्तर बंगाल की सभी नदियां चीन, नेपाल 

ओर भूटान से निकली हैँ .तथा उत्तर बंगाल एवं बांगलादेश से होकर 

We के बाद आखिरकार बंगाल की खाड़ी मे मिल जाती है। 

उत्तर बंगाल मे विशाल जनसंख्या वाले छह जिले Fi इसकी 

अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। हम उत्तर बगल के लोग ` 

सितम्बर 2011 से इस डर से निद्रारहित राते गुजार रहे है कि उत्तर 

ame की भूमि को वंचित कर नांगलादेश को तीस्ता जल का अनुपात 

से अधिक पानी दे दिया जाएगा। 

अपराह्न 04.58 बजे 

[श्री सत्तपाल महाराज Varah हए] 

हमे यह पता है कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच कृष्णा 

तथा कावेरी नदियों के बारे मे पानी के मुद्दे का सौहार्दपूर्णं समाधान 

नहीं हुआ है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में 

विफल रही है। जल मानवता की जीवनरेखा है। अतः हम उत्तर 

बंगाल के लोग दोनों सरकारो, केंद्र तथा राज्य सरकार, से स्पष्ट 

रूप से यह जानना चाहते है कि तीस्ता नदी का कितना पानी 

जांगलादेश को दिया जाएगा। ` 

aa मे आतंकवाद का सामना करने तथा शाति कायम करने 

के लिए पानीसे किसी को वंचित किए जिना संधि तत्काल कौ 

जानी afer 

अपने भाषण मे राष्ट्रपति इससे सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 

सभी मामलों मे धीमी हुई है- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कम 
हज है; मुद्रास्फोतति मे वृद्धि हो रही है, मूल्य स्थिर है; बरोजगारी 

मेँ वृद्धि तेज गतिसे हो रही है तथा हर महीने भ्रष्टाचार के मामले. 
आणए्.दै। अतः हम सहज ही कह सकते है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण 

, से देश को निराशा हुई FI 
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अपराह्न 05.00 बजे 

सभापति महोदय : समय कम है इसलिए मेम्बर तीन-तीन, 

चार-चार मिनर ही बोले। 

श्री कामेश्वर बैटा (पलामू) : माननीय सभापति जी, महामहिम 

राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण पर Ast बोलने का मौका दिया गया 

इसलिए मँ धन्यवाद देना चाहता दू। मे सदन के माध्यम से सरकार 

का ध्यान पांच मूल तथ्यों कौ ओर आकृष्ट करना चाहता FI 

पहला, कृषि aa मे गर्व होने की बात कही गई है। हमारे 

किसान अपने खुद के मेहनत से खाद्यान का iter उत्पादन तो 

किया है। परन्तु सरकार द्वारा कार्य व्यवस्था को ओर सुधारा जाय 

तो हमारे किसान देश को खाद्यान के मामले मै स्वावलम्बी बना 

सकते है। आप देखेंगे कि खेती के समय किसानों को खाद ही 

नहीं पाती है! खाद पर सन्सिडी नहीं दी जाती है। उनके उत्पादन 

खाद्य पदार्थं को समय पर सरकार खरीद नहीं पाती है। बिचोलिए् 

ओने-पौने दाम पर खरीद लेता है। सिंचाई के संसाधनों का व्यापक 

रूप से समुचित व्यवस्था नहीं कौ गई FI 

सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मेदो लाख 

पचासी हजार गावो मे विजली पहुंचाने की बात कही हे। हमरे पलामू 

संसदीय क्षेत्र म उक्त योजनाओं के लागू होते ही खत्म हो गया। 

अगर बिजली होती तो खेती का ग्राफ ओर aed मेरे ससदीय 

aa मे सिंचाई का व्यापक साधन नही Sl कृषक कौ खेती बरसाती 

पानी पर निर्भर करता है। इसलिए खेती एवं सिंचाई क्षमता कौ सृजन 

पर विशेष ध्यान Sina करने की आवश्यकता है। 

दूसरा, सरकार वर्ष 2011-12 मे 5 करोड परिवार को रोजगार 

उपलब्ध कराने का आंकड़ा दिया है। परन्तु सरकारी तंत्र को पता 

नदी रहता & किं उस परिवार को मनरेगा को तहत समय-समय् पर 

उसकी मजदूर मिल पाती है अथवा नही । दो-दो माह पर॒ गरीब 

परिवारों को मजदूरी मिलती है। इस व्यवस्था मेँ सुधार की आवश्यकता 

el 

तीसरा, भ इंदिरा आवास योजना के at मे महत्वपूर्ण बाते सदन 

को बताना चाहता हू! सरकार द्वारा आज तक बीपीएल सूची को
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सुधारा नही जा WH) आपका वोटर का काड दोषपूर्ण है। 80 वर्षं 

के बुदे को वोटर ae मे 50 वर्षं दिखाया गया है! उसे देहाती 

चारपाई पर प्रखंड के बीडी के पास लाया गया लेकिन बीडीओं 

उसको इंदिरा आवास नही देता! वह कहता है कि तुम्हारा उप्र वोटर 

are 4 50 a4 दिखाया गया है। 

सभापति जी, ठीक उसरी प्रकार उस वृद्ध तथा विधवा को इदिरा 

आवास के साथ-साथ न विधवा पशन ओर न ही वृद्धा पेंशन मिलती 

el इस त्रुटिं को सुधारने कौ आवश्यकता हे। 

चौथा, महामहिम के अभिभाषण मे भू-अर्जन पुनर्वास ओर 

पुनस्थापना कौ बात कही गई है। किसानो को उनके घर से, जमीन 

से बेदखल कर दिया जाता Tl परन्तु उनके मूल्यो का सही से आकलन 

नही किया जाता है। योजना कौ A के साथ-साथ उसके भूअर्जन, 

पुनर्वास था, पुनस्थापना कौ भी व्यवस्था हो। 

सभापति जी, महामहिम द्वारा जो भाषण दिया गया था कि देश 

मे आंतरिक खतरा दो चीजों से है- एकं है आतंकवाद ओर दूसरा 

है नक्सलवाद मै नक्सलवाद क्षेत्र से आता Si मेने 28 साल तके 

नक्सल मुवमेट को नेतृत्व भी प्रदानं किया है। नक्सल Fake क्या 

हि, इसके बरे A सदन को बताना चाहता Fl 

सभापति मह्येदय : कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त करें। 

श्री कामेश्वर वैखा : 

का समय दें। 

कृपया qt कम से कम चार् मिनर 

सभापति महोदय : नहीं, काफौ समय हो चुका। 

श्री कामेश्वर वैठा : महामहिम द्वारा आंकड़ा पेश किया गया 

है कि वर्षं 2011 में 611 एवं वर्षं 2012 में घटं कर 414 हिसा 

कौ घटनां Be है; परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि कितने 

वामपंथी उग्रवादी मूख्य धारा से FSi सरकार को इसके लिए जितना 

संवेदनशील होना चाहिए्। उतनी गंभीरता से यह नही Bradt है! मै 

सरकार को सलाह देता हूं किं सरकार उस इलाके मे जाए, जो 

ye इलाका है, जो जंगल ओर vers से feu हुभा इलाका है। 

आखिर ्यारखंड 4 उग्रवाद क्यों है, छत्तीसगढृ, बगाल, उदीसा, के 

दतेवाड़ा मे यह क्यो हैँ 2 महानगरीय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सुरत, 

गुजरात, महाराष्ट ये सब इलाके मे उग्रवाद क्यों नही है ? क्यो हमारे 
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पलामू के जगलो, बिहड़ौ मे यह है? इसका क्या कारण है? में 

बताना चाहता i महोदय, H बताना चाहता टू किं नक्सलवाद कोई 

भूत-पिशाच नहीं है, नक्सलवाद एक समस्या है जो बेरोजगारी, महंगाई, 

भ्रष्टाचार, उद्योग विहीन जिला, उत्पीडन, जुल्म a अत्याचार, अशिक्षा, 

सामाजिक विषमता आदि है। आज हमारे यहां चाहे बच्चे हौ या 

बच्चिया, नक्सलवाद मे शामिल हो रहे 81 हमरे यहां इस तरह का 

कोई कार्य नही है। हम अपने पलामू संसदीय क्षेत्र मे देखते है कि 

वहां के बडे हिस्से से लोग पलायन कर जते है। वे मजदूरी करने 

के लिए, चाहे वह ईट-भट्टे मे हो, होरल मे चौका-वर्तन करने 

का काम हयो, बच्चे को पीठ पर बाधः लेते है।... (व्यवधान) 

सभापति महोदयं : अब आप अपनी बात समाप्त कोलिए। 

...( व्यवधान) 

सभापति Water : आपने अपनी बात कह दी FI 

...(व्यकधान) 

श्री कामेश्वर Sot: हम कहना चाहते है कि वहां मूलभूतं 

समस्या गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, Gears, अकाल आदि है। हमारी 

जो जमीन मरू भूमि पडी हुई है, उसे सिचित किया जाए। उसे 

खेती योग्य जमीन बनाया जाए।..-(व्यवधान) हमारे यहां भी wie 

लगाए जाएं । हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां ईह। उन्हे बांधकर किसानों 

के खेत पे पानी दिया जाए्।... (व्यवधान) इससे लोग स्वावलम्बी 

होगे। हमारे यहां कुटीर उद्योग लगाए जाए, शछरे-छेटे धधे लगाए 

जाए।..-८ व्यवधान) 

सभापति महीदय : ठीक है। श्री अजय Aa 

-..(व्यवधान) 

(अनुकाद। 

सभापति महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तात मे कुछ सम्मिलित 

नर्ही किया जाएगा। 

... (व्यवधान) 

"कार्यवाही gad मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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[feat] 

श्री fam पद wa (अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह) : 

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने देश के प्रमुखं मुदो पर विचार 

नहीं रखे। देश युपीए् सर्कार से यह जानना चाहता है कि जो विकास 

की योजनाएं बनती है, उसका नामकरण पहले नेहरू, उसके बाद 

इंदिरा गांधी ओर कब राजीव गांधी के नाम पर चल रही दहै, क्या 

देश मे बाकी नेताओं के नाम पर योजनाओं का नामकरण क्यो 

नहीं होता है? | | 

देश मे 60-70 प्रतिशत लोग कृषि पर जीवित ह लेकिन अंडमान 

निकोबार द्वीप समूह मे सिंचाई के नाम पर् डैम बनाया ओर SH 

का पानी लीक हो गया ओर खेत में सिंचाई का एक बृद पानी 

नहीं पहुचा। लेकिन करोड़ों रूपया इस नाम पर खर्चा भी हो गया। 

द्वीपो मे कृषि का विकास दर माइनस में चल रही है। 

सुनामी के पश्चात किसानों के खेत ga चुके है, ओर दूबे 

हुए खेतों के नाम पर अधिकारी ओर ठेकेदार मिलकर करोड़ों रूपया 

लूट लिए। पम्प सेट, पावर feet ओर गोबर खादं आदि के आवन 

Ai: 

किसान की खेती सुनमी में डूबने के पश्चात मुआवजा कौ 

माग पर किसान, सांसद ओ भाजपा कार्यकर्ता मिलकर राजनिवास 

मे धरना दिया, wer सडक मे सोया रहा, जेल मे गये देश के 

प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओर अन्य मंत्रिर्यो से किसानों के प्रतिनिधि सांसद 
के साथ आकर अपना ज्ञापन दिया ओर मांग कौ कि प्राकृतिक 

आपदा के नाम पर मुआवजी दिया जाए ओर जमीन नली जाए। 

22 जनवरी, 2012 को गृह मंत्री श्री चिदम्बरम at ने राजनिवास 

` म सत्रकारं वाता मे घोषणा की कि प्रति हेकटर जमीन. का मुआवजा 

कौ राशि 9 लाख 39 हजार दिया . जायेगा ओर -किसानो से जमीन 

नहीं लिया जायेगा। 

pie पार्टी तथा द्वीप समूह के उपराज्यपाल महोदय ने साजिश 

` करके गृह -मंत्री ae को बदल दिया तथा गरौब किसानो गरीबी 

कौ हालत मे AS  सलैन्डर कराकं प्रति हेक्टर 9 लाख 39 हजार . 

wa दिया जा रहा है! स्वीलुज गेट जो 2004 में सुनामी मे बर्बाद ` 

हो गया था 9 वर्षं बाद भी अब तक ae बनाया गया है। 

` *भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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1974 में श्रीलंकन तमिल भाईयों को काचल द्वीपो मे aor 

था ओर उनके साथ समद्मौता पैकेज के मुतालिक जमीन तथा मुआवजा 

नहीं दिया गया। 9 जुलाई, 2003 मे राजनिवास से प्रशासन के मुख्य 

सविचव, डेक्लप्मैट कमिश्नर तथा सांसद ओर रिप्रेजेटिअ श्रीलकन 

रिपार्टिएट् के -साथ फैसला हुआ था कि 1.5 हेक्टर जमीन सैतान 

खडी a wes मे आवंटित किया जायेगा तथा रोजगार आदि 

दिया जायेगा, लेकिन 10 वर्ष नीतने के पश्चात भी कुछ नहीं feat 

श्रीलंकन सरकार ने दो लाख से अधिक तमिल को मार दिया। 

विधवा श्रीलंकन तमिल ओरतो पर बलात्कार ओरं जुर्म श्रीलंकन सेना 

कर रदी है। हाल ही में प्रभाकरनं के बेटे बालाचन्द्रन को आर्मी 

कैम्प मेँ गोली मार कर हत्या कर दी गर्ई। श्रीलंकनं तमिलो के 

पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार श्रीलंका पर दबाव बनाए। 

चीन-बगलदेश जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कानून बनाया, लेकिन 

भारत सरकार मूकदर्शक होकर देख रही Ti Wie सरकार, खाद्य 

सुरक्षा के नाम. डायरेक्ट कैश ATR स्कीम बनाने कौ बात कर 

रही है। देश मेँ तमिनादु सरकार ने सभी एपीएल, बीपीएल परिवारों 

को 20 किलो चावल मुप्त मे दिया जा रहारहै। मै माग करता 

हू कि देश में 70 प्रतिशत लोगों को जो सचमुच ative परिवार 

ह उन्हे 1 रूपया किलो पर 35 किलो चावल या मुफ्त मे 25 किलो 

चावल दिया जाये, क्योकि सरकारी गोदाम मे चावल सड रहा ZI 

यूपीए सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के साथ मे दुश्मन कौ 

तरह व्यवहार किया जा रहा है। एनडीए सरकार के समय काल में 

प्रति व्यवित को 8 किलो चावल दिया जा रहा था, युूपीए-1 न उसे 

5 किलो. कर fem 

युपीए-1 ait युपीए-2 ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह मेँ 2004 

के बाद 2013 तक पंचायत प्रधान, पंचायत समित तथा लि परिषद् 

कोई ग्रामीण नया सड़क नहीं बनाई । 2008 मे एपीडन्लूडी द्वारा बनाई 

गई ग्रामीण रोड को Seater किया, लेकिन आज 8 साल बीतने 

के पश्चात भी सडक का रिपेयर ad किया गया ओर उस रोड 

पर गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। पंचायत प्रधान, पचायात समिमि 

तथा जिला पषिद्. ने जो ग्रामीण रोड 2004 के पहले बनाया था 

उसको रिपेयर के लिए फंड नहीं मिला ओर वह रोड पर भी आदमी 

ओर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। 

पंचायत समिति an जिला परिषद om हो गया है! उसका
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कोई विकास के काम मे योगदान vel है। उसको प्रशासन ने पंगु 

जना दिया हे। 

एनडीए सरकार के समयकाल मे पंचायत प्रधान, पचायत समिति 

तथा जिला परिषद मे वकओंडर के माध्यम से अनएप्प्लाइड यूथ 

कोअपरेरिव को काम मिलता था जिसमे गांव का विकास, गाव के 

लोगों का रोजगार तथा यूथ को्ओपरेटिव को रोजगार मिलता था 

जो आज 2004 के बाद से बंद हो चुका है। 

2002 तथा 2003 म सात पीएमजेएसवाई te जिला परिषद | 

बनाने के लिए रूपया दिया गया था, उसका हेराफेरी किया लेकिन 

आज तक रोड नहीं बना। प्रशासन BMS पार्टी के दबाव मे इस 

पर कोई कारवाई नहीं कर रहा है। पीएमजीएसवाई के HS में हेराफेरौ 

किया गया ओर सांसद कौ मांग पर भी प्रशासन चुप है। 

एमपी लेड....13वीं ओर 14वीं एमवी लैड GS का जिला परिषद 

ने frags किया ओर प्रशासन को जानकारी खुद है सासद ने इस 

, पर मांग किया लेकिन काग्रेस wet के दबाव मे प्रशासन करण्टान 

मे साथदेरहादहै। 

130 ओर 14वीं लोकसभा का एमपी as का करीब 2 करोड 

पड़ा है वर्योकि जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वह काम नहीं 

किया ओर सांसद के अनुमोदन से fect कमिश्नर के माध्यम से 

वापिस एमपीलेड फंड मे नहीं दिया गया था। 

15वीं लोकसभा का एमपी लेड लेकर दो साल पुराना काम 

आज भी स्वीकृत नहीं किया गया FI 

कपड़ा खरीद में एनकोफेड तथा ईएचएल सौ करोड से भी 

ज्यादा का घोरला कर दिया, पर प्रशासन उस पर कोई कारवाई 

नहीं कर रहा है। 

द्वीपौ मे waded मेदिस खरीदा जा रहा है ओर Grew 

aa का fed इसका सबूत दिया, लेकिन प्रशासन के उच्च व्यक्तिर्यो 

के इन्प्लूएंस मे इग्स खरीद जा रहा है, क्योकि इसमे मोरा कमीशन 

मिलता है। 

छोरानागपुर कम्युनिटी को 4 प्रतिशत का स्पेशल ees के नाम 

पर प्रशासन भारत सरकार को रिकमंड किया लेकिन महाराष्ट राज्य 
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ने छोटानागपुर Herta के नामं पर खडिया, ओराव को आदिवासी 

दर्जा दे दिया लेकिन भारत सरकार इस 4 प्रतिशत को देने के 

लिए कु नहीं कर रही FI 

10बीं adds sade sett का मीटिग आदरणीय 

प्रधानमंत्री नै किया था ओर जो निर्णय लिया गया था प्रधानमंत्री 

का लिखित वक्तव्य सरकारी पत्रिका मे 21 जनवरी, 2003 को आया 

था उस निर्णय को आज भी लागू नहीं किया गया है। द्वीपो A सरस्वती 

पूजा पहली बार बंद करने के नाम साजिश किया गया। 

शहीदों कौ भूमि बहिपर द्वीपौ को अय्याशी का अड्डा नाने 

के नाम पर विदेशी कपनियो को बेच fea असंगठित वकस सोशल 

सिक्यूरिटी एक्ट 2008 का लाभ अंडमान को नहीं मिला। महात्मा 

गांधी सरकारी कालेज में शिक्षकों कौ कमी, इनप़़ास्टेक्टचर कौ कमी, 

सबजेक्ट कौ कमी, eee कौ कमी गेस्ट लेक्चर Whe कौ कमी, 

रिपयेर की कमी, आदि पर प्रशासन का ध्यान नही है। 

द्वीपौ मे करीब soo aa बेकारी मे है ओर उनको राइमद् 

कोयर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्कौम के अतर्गतं नियुक्त किया जाये। 

‘st, भोला सिंह (नवादा) : Tea जी का अभिभाषण 

सरकार के दस्तावेज होते Fi पर कोई सरकार हो तो उसका दस्तावेज 

ami इस अभिभाषण मे भारत कौ सांस्कृतिक आत्मा का स्पदन 

नहीं है। इसमे समृद्ध गौवरशाली ओर अखंड भारत के आत्मनल 

का कोई उद्घोष नहीं है। यह अभिभाषण अंधकार को ओर इशित 

करता है। 

देवताओं में यह विवाद खड़ा हुआ कि ब्रहमा, विष्णु ओर महेश 

मेँ राजत्व का अधिकारी कौन है। यह कार्य भृगु मुनि को सौपा 

गया। वे ब्रहमा के पास TA ओर देखा कि ब्रहमा अपनी बेरी से 

चिपके हुए है। भृगु ने कहा कि wer चरित्रहीन है। धरती पर् इनकौ 

पूजा नहीं होगी । पुनः भृगु महेश के पास गये। वे पार्वती के साथ 

शयनकक्ष मे थे। गणेश पहरेदारी कर रहे थे। भृगु गणेश को धक्का 

देते gu अंदर गये। महेश त्रिशूल लेकर दौड़े भृगु ने कहा कि 

महेश तामसी Si भृगु पुनः विष्णु के पास पहुचे वे लक्ष्मी कं साथ 

सोये हुए थे। भृगु ने विष्णु की छाती मे लात मारी। विष्णु ने लात 

पकड़ ली ओर कहा, "हे, मुनिवर मेरी छती aa सी कठोर है। 

"भाषण सभा परल पर रखा Wi!
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(डो. भोला सिह] 

आपके चैर बहुत कोमल SI चोट तो लगी होगी। लाईइये मँ इसको 

सहला देता हू।' भृगु ने देवताओं को सूचित किया कि राजसत्ता के 

अधिकारी विष्णु $1 राजा को सहनशील, ddan, ईमानदार, निष्प्रिय 

होना चाहिए यह विष्णु मे है। सभापति जी, विष्णु दरिद्र है पर राजत्व 

के अधिकारी है। शिव श्मशानवासी है। हाथ मे डमरू अभय का 

सदेश देता है। पार्वती को सोने के लिए चारपाई तक नही TI पर 

शिव परमात्मा है। देवो के देव है। महादेव FI 

जो सरकार नाम कौ आकृति रै, वह आकृति है, वह आकृति 

किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था मे नहीं है। डा. मनमोहन 

सिंह प्रधानमंत्री हैँ पर वे अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता नही 

1 आज तक कोई चुनाव नहीं जीता Bi वे सदन के नेता नही 

है। tar प्रधानमंत्री जिसे जिम्मेदारी तो है, पर शक्ति नहीं है। सोनिया 

गांधी को शक्ति है पर जिम्मेदारी नहीं है। वे सोनिया गांधी के vay 

निदेशक Fl सभापति जी सत्ता के कई केन्द्र है- राहूल गाधी, सोनिया 

गांधी, डा.मनमोहन सिंह, जो न तो देखते है, न सुनते है ओर न 

करते है। एेसा प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के .बारे A कहता है कि 

वे तो राहुल जी को मंत्री बनने के लिए कहते है, वे तैयार ही 

aa होते। एेसा प्रधानमंत्री जो एक सांसद को, जो सोनिया गांधी 

का बेरा है, प्रधानमंत्री कौ बात Fel मानता। प्रधानमंत्री राहुल गाधी 

क्रो गुलदस्ता भट करने की प्रतीक्षा कर रहे रहै, यह दासत्व कौ आकृति 

है। रतन राटा उनके भोज में निमंत्रण को दुकराते है। दुनिया मे 

एेसा कोई प्रधानमत्री है क्या? भारत 5 हजार वर्षो का देश है। 65 

वर्षो का नया राष्ट । भारत दूसरे कौ fame मेँ देश ही नहीं उप-महादेश 

हे। पर मेरी निगाह मे वह भारत माता है। हिमाचल उसको ग्रीवा 

हे। उत्तर पश्चिम कौ उभरती es धरा उसको छती है ओर गगा-यमुना 

भारत कौ दो संताने रै जिससे दूध प्रवाहित है। उसके 

पूरब-पश्चिम-दक्षिण मे समुद्र कौ लहर है जो भारत माता के वसंत 

है । भारत कोई भौगोलिक इकाई नहीं है वह सांस्कृतिक आत्मा का 

स्पंदन है। एेसा भारत कौ सरकार को कोई दासत्व की आकृति 

दिशा- निर्देश कर सकती हे । भारत गहरे आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक 

संकट से faa ti रक्षा के क्षेत्रो की भी भयानक स्थिति है। 

देश मे विकास at गति 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत पर आ गई 

है। महंगाई ने आम जन का निवाला छीन लिया है। कृषि विकास 
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दर मात्र 3 प्रतिशत पर अटकी हुई ₹है। ta, डीजल, ta की 

कीमत सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहीं है। बड़ी तेज Haha को दाम 

an का अधिकार दे रखा है। बजर Te का खत्म हो चुका 

$1 बजर से पटेल, डीजल, गैस अलग है! रेल बजट के पहले 

ही रेलवे feud मे adad हो जाती है। सीमा के पार से आतंकवाद 

का हमला है। सरकार का प्रधानमंत्री कहता है कि पाकिस्तान स्वयं 

आतंकवाद का शिकार है। हैदराबाद में आतंकौ हमले है चीन ने 

32 हजार किमी भूमि पर Hom किया है। उससे अपनी भारत माता 

को आजाद करने का जज्बात नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत 

कश्मीर अभी तक पाकिस्तान के met मे है। इसके चलते 24 

विधानसभा कौ सीट खाली है । ब्रहम पुत्र नदी में तीन स्थानों में 

चीन 2a बना रहा है। ब्रहमपुत्र नदी का अस्तित्व ही खतरे मे है। ` 

पर भारत के प्रधानमंत्री इत्मीनान से कह रहे है कि इससे उत्तरी 

पूर्वी राज्यों को कोई नुकसान नहीं है। जब सारा देश आतंक, महगाई 

ओर सुरक्षा के संकट से धिरा gen है तब सोनिया माधी अपने पुत्र 

के गले पड़ कर At है, कि बेटा सत्ता जहर है! दीनता-हीनता 

की इस आकृति से क्यादेश कौ रक्षा होगी। यह विडंबना ही तो 

है। 

भारत कृषि की आत्मा है। 87 प्रतिशत आबादी कृषि पर जीवित 

है। पर आज भी मात्र 37 प्रतिशत भूभाग कृषि संचित है। आज 

भी कृषि बादलों पर रिकौ है। पर यह सरकार वर्षा से होने वाली 

फसल को अपनी उपलब्धि मानती है, ओर वर्षा नही होने से उत्पादन 

मे जो कमी होती है, उसका दोषारोपण प्रकृति पर करती है। 

लाखों किसान आत्महत्या कर रहे है। अभी तक 2,76.000 

किसान आत्महत्या कर चुके C1 प्रत्येक 30 मिनर मे एक किसान 

आत्महत्या करता है। खेती सफल होती है तौ बाजार मचलते = 

सीमा पर रक्षा कर रहे रौनिक हर्षनाद करते Fl कृषि भारत at 

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था है। आज 30-30 साल की 

बेरियां अविवाहित है। किसानों के लिए कोई सार्थक व्यवस्था नहीं 

हे। 

2008 मेँ भास्त सरकार ने 65 हजार करोड़ रूपये किसानों के 

कर्ज माफ करने कें कदम SFI पर वह भी घोटालों का शिकार 

al कंग ने अपने प्रतिवेदन मे उल्लेख करते हुए कहा है कि 

लगभग 10 हजार करोड से अधिक का घोटाला हुआ है। जो सरकार



1033 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 

सही-सही जनता कं पास लाभ पहुचाने का कार्य नर्ही कर सकती, 

वह कोई सरकार भी टै क्या? 

भारत के बहुत बडे भाग A सुखाड कौ समस्या ह। Hel बाट् 

से तो करीं gore से तबाह है! नदियों को जोड़ने के वाजपेयी 

सरकार के कदम को आज तक केन्द्र सरकार ने अमलीजामा नहीं 

पहनाया है। नदियों को जोडने का कदम उठाया जाये। 

बिहार विकास में पिछडु गया है ओर उसके thes विकास नहीं 

होने से भारत भी पिचछटेपन का शिकार erm बिहार कौ वर्तमानप 

सरकार विकास कार्यो मे लगी हू है ओर वहां 11 प्रतिशत विकास 

दर पहुंची है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये ओर 

बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का Hen है। राष्ट्रपति 

जी के अभिभाषण A कोसी मे सप्तकोसी Sa बनाने के लिए् केन्द्र 

सरकार ने कोर कार्यवाही नेपाल सरकार के साथ बातचीत करके 

नही किया हेै। 

बिहार घोर अंधकार मे है। बरौनी, कारी मे विद्युत पावर स्टेशन 

मृत पड़े है। लगभग 99 हजार करोड को विद्युत परियोजनाओं का 

अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। सरकार कोल लिंकेज कौ व्यवस्था 

करे ओर He से निजात दिलाये। 

बिहार मे अग्रजो के समय पर 42 चीनी के कारखाने थे। आज 

मात्र 8 चीनी के कारखाने tT! बार-बार इथर्नोल बनने के लिए 

अनुक्ञप्ति देने का विहार ने आग्रह किया है। पर सरकार बिहार के 

साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के चीनी मिल खोलने के 

लिए इथर्नोल कौ अनुज्ञप्ति देने कौ कार्यवाही ati 

अत मे एक कहानी कहकर सरकार के चरित्रे कौ ओर sta 

कर रहा tl महोदया दो wa Al दो राजा Ml एक के राज्य 

मे अकाल था। दूसरे.के राज्य मे हरियाली। अकाल के राजा ने 

हरियाली के राजा से पृ कि आपके यहां हरियाली कैसे है? राजा 

ने अकाल के राजा से कहा कि आपको मेरे पास एक महीना रहना 

होगा! अकाल के राजा ने हरियाली के राजा के यहा एक महीना 

एक हरे पेड के नीचे रात को सोकर बिताया। एक महीने के बाद 

पेड के सारे पत्ते सूखे wa हरियाली के राजा ने कहा कि जिस 

राज्य के राजा के नाक से इतनी गर्म हवा, बदबू आ रही है, वहां 

अकाल नहीं होगा तो क्या होगा? 
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मे नवादा क्षेत्रे से आता Ei नवादा सुखाद् से ग्रसित Tl यहां 

बादल नहीं आते। नदियां है पर पानी नहीं है। वर्षा मे नदियां जन्म 

adi है, युवा होती है ओरं तीन महीनेमे ही मर जाती Ft नवादा 

घोर अंधकार मे ti रजौली में आणविक विद्युत तापघर् खोलने कं 

लिए चयन करने का कदम उठाया। 4 वर्ष से मै, सदन मे इस 

प्रश्न को उठा रहा El रजोली मे आणविक विद्युत तापघर शीघ्र खोला 

जाये। 

घोर अंधकार है। राष्ट असुरक्षित है। सोनिया जी बेटे का गला 

पकड कर रो रही है ओर सत्ता को जहर बता WF बेटे को 

राष्ट का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपक्रम भी कर रही दहै! बार-बार 

राहुल जी को प्रधानामत्री बनाने के लिए आवाज उठ रही है। काग्रेस 

आतंक की मां, wae कौ मां ओर महंगाई कौ मां है। यह शासन 

को परचून को दुकान बना चुकी है। देश मे राजनीतिक नेतृत्व का 

शासन नहीं FI 

भारत आतकवादियौ at fre मै रै, संसद के प्रति कोई 

जिम्मेदार नहीं दै। आद्ये, इस घोर अंधकार मे एक संकल्प का 

दीप जलाय । 

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चादिए। 

इस दिमालाय से कोई गंगा निकलनी afer 

मेरे GA A नही, तेरे सीने में दही सही, 

है कोई आग, तो आग जलनी चाहिए 

हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं! 

पर श्तं है कि जो सूरत है वह बदलनी चादिए। 

[arya] 

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, भँ राष्टृपति को उनके 

अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं ओर मे इस सम्मानीय सदन 

मे कुछ मुद्दे उठाना चाहता =! 

(हिन्दी) 

राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि sari ग्रोथ आठ प्रतिशत 

से पांच प्रतिशत हो गई है। इसके दो मूल कारण ह - एक, Tiedt 

पैरालेसिस। वह इसलिए रै क्योकि सरकारी पदाधिकारी की कोई
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[श्री अजय कमार] 

जवाबदेही नहीं है। सरकार सरकारी पदाधिकारी की जवाबदेही करने 

मे एकदम विफल दै। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्रोनी कैपिरलिज्म 

है। राष्ट्पति जी के अभिभाषण मे यह चर्चा कभी नहीं हुई कि राष्ट 

की सम्पत्ति को किस तरह डैवलप किया जाए। 

( अनुकद। 

अतः राष्ट्रीय संसाधनों के बारे मेँ कोई उल्लेख नहीं धा। अतः 

सरकार के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्णं है कि क्या यह कोयला 

है (हिन्दी ait जितनी भी फिसकस डैफौसिर at बात हुई, (अनुवाद) 

अगर कोयले की सही ST से नीलामी कौ गई होती, तो हम कम 

से कम 33 बिलियन, डालर की बचत करते। 

{हिन्दी 

रघुवंश a, शरद जी आदि काफी Gee ने एप्रीकल्वर पर 

चर्चा ati हम fan एक बात उठाना चाहते Fi इस एफडी आई 

के बरे मे काफी wal करते हे। लेकिन Wiser मिनिस्ट्री, रूरल 

डेवलपर्मेट मिनिस्ट्री, cate, मीडियम ओर माइनर इरीगेशन मिनिस्ट्री 

अपने-अपने तरीके से अलग-अलग काम कर रही So भारत की 

70 प्रतिशत जनसंख्या गावो में रहती है। एप्रीकल्वर मिनि का 
बजट जिसमे माइनर इरीगेशन, ata इरीगेशन, रूरल sate 

साथ-साथ होते तो हम किसानों के हित में कुछ कारगर कदम उठ 

पाते। 

जहां तक आरखंड की बात है, एक छोटा सखा उदारहण देना 

चाहता हू। हमारे क्षेत्र मे wit प्रोडक्ट्स ओर ages लाइफ प्रोडक्ट्स 

की कोस्ट बहुत की लो फिक्स कौ गई है। अगर उचित प्राइस फिक्स 

होता तो कम से कम वहां के क्षेत्र के गरीब, आदिवासी लोगों के 

लिए जंगल के प्रोडक्ट्स के साथ आमदनी बढ़ जाती! हम किसानों 

के हित मे काफी चर्चा करते है, लेकिन इतने सालो बाद भी 
एग्रीकल्वरल प्राइस माकिरिग कमेटी को हटाने में, किसानो को हर 

समय मजबूर होकर विचोलियो के हाथो अपनी सामग्री बेचनी पड़ती 

Sl मोलासं एक Bel सा उदाहरण है। गने से चीनी निकालने के 

नाद, आप sad है क्योकि 600 रूपये मे इटरस्टेट Wate नहीं है। 

अगर लिकर. कम्पनी ओपन माकिंट मे होती तो यह 3,600 रूपये 
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है। इसका मतलब है कि हम किसानों को दबाना चाहते है ओर 

लिकर कम्पनी को फायदा WAM चाहते है! यह सबको मालूम 

है, लेकिन हम इस बरे मेँ हमेशा चर्चा करते रहेंगे, क्योकि forme 

माफिया सुनिश्चित कर लेगा कि मोलास सस्ते दाम पर मिल FTI 

हर प्रदेश मे यही स्थिति है। 

एफसीआई के बारे मे जितना कम बोलें, उतना ही उचित होगा । 

आस्टरूलिया का 20 प्रतिशत प्रोडक्शन बर्बाद होता है। अगर हम 

एफसीआई का 10 हजार करोड रूपया सिचाई मे लगा देते, तो 

किसान के लिए बहुत फायदेमंद काम होता। नैँशनल कँडसिल फ 

| एग्रीकल्वर्ल wens इकोनोमिक रिसर्च, सरकार कौ एक एजेंसी 

कहती है fH waa 60 प्रतिशत नीपीएल पीडीएम सिस्टम युजं करते 

है। इसका मतलब है कि देश मे एव बीपीएल के लिए पीडीएस 

सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है। 

aT के बार मे हमारे बहुत सरे साथियों ने चर्चा कौ है। 

हमे गांव मे गलतफहमी है कि ग्राम प्रधान ओर ग्राम सभा के बाद 

नरेगा का काम शुरू होता है। उसके बाद वह बीडी कं पास 

जाता है ओर बीडीओ के बाद Se ओर डीडीसी मे वहां डीसी 

के यहां फाइल बनती t1 उसके बाद तय होता है कि क्या काम 

होगा। किसी ग्रामीण को नदीं मालूम है कि यहं महात्मा गांधी रोजगार 

गारंटी स्कोम है) यदि आपको काम नहीं मिलता है, तो सरकार को 

आपको पैसा देना अनिवार्य है। आप किसी भी ग्रामीण से पृछ लीजिए्। 

आप दिल्ली मे रेडियो मे इस बात को सुनते रहते है, लेकिन ग्राम 

मे किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। इससे हमारे सभी साथी अवगत 

SF 

हम लोग इतनी चर्चा करते है, लेकिन एक सबसे बडी चीज 

कौ तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसं देश मे आदमी सबसे 

ज्यादा पीदिति सरकारी अफसर से है, यानी vata feared a1 उस 

पर कोई चर्चा नहीं होती। सभी जिलों मे हर नागरिक को मालूम 

है कि 5 करोड् रूपया एमपीलैड है। किसी को नहीं मालूम है कि 

400 करोड़ रूपया हमारे जिले मे डीसी के विकास का बजट है 

ओर 70 करोड रूपया नरेगा मेँ है। 50 करोड़ रूपया आईएपी F 

हे। पुरी जनता को हमने एक अफीम खिला दी है, 5 करोड रूपये 

के पीठे दूरी जनता भाग रही है ओर. सरकारी अफसर आराम से 

400 करोड़ रूपये कौ चोरी कर रहे Ti उस पर हम लोग कभी 
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चर्चा नही करते। राजनीति से संबंधित कोई भी व्यक्ति यह कभी 

` नही करेगा कि आप कोस्ट सर्यीफिकेट मत दीजिए, राशन काड मत 

दीजिए। लेकिन हम लोग पीडित है ओर चर्चा के माध्यमसेर्में 

सरकार से, मोहली साहब a अनुरोध करना चाहता दू कि जो 

एडमिनिस्दरेटिव रिफारम्सं॒है, उसमे आप सरकारी पदाधिकारी कौ 

जवाबदेही ag दीजिए। अब तो समय आ गया है। अगर ज्ञारखंड 

मेँ देखेगे, तो अमीर लोगो मेँ सरकारी पदाधिकारियो की संख्या सबसे 

ज्यादा है। अशोक नगर मे देख लीजिए, तो 90 प्रतिशत महल उनके 

el 

सभापति महोदय, मँ आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता 

हू किं हम लोगो का एफडीआई लाने कौ कोई आवश्यकता नहीं 

है। अगर दस देश मे एडमिनिस्दरेरिव framed हय जायें, तो दस प्रतिशत 

aa ही विकास होने लगेगा। 

आखिर मे, म खंड के बारे मे बात करना चाहूगा, क्योकि 

भै उस प्रदेश से आता gi रेलवे बजर मे बहुत सारी बाते हुई । 

रेलवे को 40 प्रतिशत आमदनी eras से होती है, लेकिन एक 

प्रतिशत से भी कम उसका कैपिरल एक्सपेडीचर दहै। इसी तरह पूर्वी 

राज्य जैसे बिहार, eas, ओडिशा को सरकार ने पूरी तरह से 

नजरअंदाज किया है! मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सबसे fase 

राज्य के लोग tT चाहे ओडिया हो, बिहार हो या args हो, उन 

पर ध्यान दिया जाये। 

इन्दी शब्दों के साथ A अपनी बात समाप्त करता TI 

[ अनुकाद) 

श्री मोहप्मद ई.टी. agit (पोननानी) : महोदय, भै इस बहस 

मे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हू 

मे रष्टरपति के अभिभाषण पर श्री पी-सी- चाको हारा लाए गए धन्यवाद 

प्रस्ताव का सहर्षं समर्थन करता sl 

भँ यह नोट करके काफी खुश हूँ कि सरकार दवारा किए गए 

प्रयासों के परिणामस्वरूप आर्थिक मोर्च पर एक सकारात्मक प्रवृत्ति 

का सृजन हुआ है तथा कृषि क्षेत्र मेँ हुई प्रगति भी वास्तव मे अच्छी 

हे। 

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 30 ओर् 31 राष्ट्रपति 

15 फाल्युन, 1934 (शक) TIA प्रस्ताक 1038 

के अभिभाषण के day yg मै निर्िचित रूप से यह स्वीकार 

करता 6 कि इस सरकार ने अल्पसख्यकों के लिए कु किया हे। 

इस वर्षं के बजट मे भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा मौलाना 

आजाद फाउडेशमे के आबंटन में वृद्धि कौ गई है। लेकिन WA यह 

कहने मे संकोच नहीं हे कि सरकार ने अभी तक अल्पसंख्य्को 

कौ समस्या का समाधान नहीं किया है। 

मे इस तथ्य से ईकार नहीं कर रहा कि सरकार मे कुछ किया 

है लेकिन अगर स्पष्ट रूपं से कहा जाए तो गै यह कहना चाहता 

हू कि सरकार आरक्षण के विषय को भूल गई Tl हमारे दूसरे पक्ष 

के कुछ मित्र कहरहेथे कि समुदाय के आधार पर आरक्षरण एक 

राष्ट़-विरोधी कार्य है। जहां तक अल्पसंख्यकों का aay हे, सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण कार्य आरक्षण तथा केवल आरक्षण है। अगर सरकार इस 

बरे में गंभीर प्रयास नहीं कर रही है, तो मँ यह कहना चाहूगा कि 

यह खेद का विषय Zz 

हम काफी लंबे समय से सकारात्मक कार्यवाही के at मे बात 

कर रहे धे। विभिन आयोगो द्वारा सकारात्मक कार्यवाही at सिफारिश 

कौ गई Sl सरकार द्वारा अल्पसंख्यको के Tay मे क्या सकारात्मक 

कार्यवाही कौ गई है? इसलिए मँ इस सरकार की सत्यनिष्ठा ओर 

ईमानदारी पर प्रश्न नहीं कर रहा Si मै यह अवश्य अनुभव करता 

हूँ कि सरकार आरक्षण इस WER का उदासीन दृष्टिकोण अपना 

रही है। मे यहं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की ओर से काफी 

सराहनीय 1 युपीए-दो अपना कार्यकाल पुरा कर् रही है ओर इस 

सरकार कार्यकरण कौ समाप्ति नजदीक आ रही Sl कम से कम 

इस समय म सरकार से यह अपील करता हूँ कि fat आयोगो 

टार gaa दिए गए आरक्षण तथा सभी प्रकार कौ सकारात्मक 

कार्यवाहियो के संबध मे स्पष्ट नीति अपनाई we 

यह गैर कानूनी गतिविधियों कौ खत्म करने के लिए था। यहां 

ठीक है कि इस अधिनियम काकिसी ओर चीज कौ तरह ही दुरूपयोग 

हो रहा है। हम सब जानते है कि हजारों मुस्लिम युवक ai में 

कद Sl उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया। Fae कहना 

चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे मे गंभीरता से सोचना चाहिए। 

महोदय, यह अधिनियम पुलिसवालो को सभी को fan जेल में डालने 

का खुला लाइसेंस नहीं देता। 

H आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहां क्या हुआ था। एक
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[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर] 

व्यक्ति जिसका नाम मदनी है। वो एक मुस्लिम विद्वान ह । वह VAR 

के dea जेल मे नौ सालों से थे। अंत A उनको सभी आरोपों 

से बरी कर दिया गया। पुनः sé 2 वर्षं के लिए कर्नाटक जेल 

मे डाल दिया गया। उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया 

गया। उन्होने अपनी दाहिनी आंख कौ रौशनी गंवा दी । अब, उनकी 

बायीं आंख में केवल 30% रौशनी बची है। वह कई तरह कौ बीमारियों 

से ग्रस्त है । उन्ह न्याय नहीं मिल रहा SS जमानत नहीं मिली आज 

तक उनका अर्जी लंबित दहै। यह धर्मनिरपेक्षवाद के सिद्धातो के विरूद्ध 

Bl 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करे। 

श्री मोहम्मद ई.टी. बीर : अब मेँ दूसरे fag चीज पर आता 

El कुछ माननीय सदस्य AT के बारे मं बात कर रहे थे। 

महोदय, नरेगा कि लिए हम सब गर्वं कर सकते है। नरेगा 

इस देश मे शुरू किए गए कई फलैगशिप कार्यक्रमों मे सबसे बेहतरीन 

फतैगशिप कार्यक्रमो हे! लेकिन इसके दो मुख्य पहलुं पर विचार 

करना आवश्यक FI 

पहला, उसमे निहित भ्रष्टाचार है। हम सब उसके बरे मे चर्चा 

कर रहे थे। इससे उदेश्य. नहीं पूरा हो रहा । भ्रष्टाचार सभी eat 

मे फैला है। 

दूसरा, आस्तियो .का सुजन a. कोई भी आस्यो के सृजन 

पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहारहै।येदो fag ह। किस प्रकार 

नरेगा के भ्रष्टाचार. को asa हराया जाए? ओर; किस प्रकार ग्रामीण 

अर्थव्यवस्था ओर अधिक चलने वाली anf का सृजन नरेगा के 

एकं भाग के रूप मे सुनिश्चित किया जाए? 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त Hii 

श्री मोहम्मद fat. बीर : मै अपनी बात बस समाप्त कर 

रहा हू। भँ केवल एक fag रखना चाहता हू। मँ राष्ट्रपति जी के 

` भाषणमेंपेरा 42 से 49 जो कि स्वास्थ्य के aay AE के बारे 

भे एक बत् करना चाहता हू | | 

महोदय, वर्षं 2015 मे मिलेनियम विकासं लक्ष्य योजना का 
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कार्यकाल समाप्त होने. जा रहा है। बाल स्वास्थ्य ओर इससे संबंधित 

अन्य प्रकार at चीजों के बारे में कई मागे si मे इसके विस्तार 

मे नहीं जाना चाहता। मेरे मित्र अभी कुपोषण ओर उसके जैसी अन्य 

बत कर रहे थे। इस देश में 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण F शिकार 

 ह। इन सब पर चर्चा की जानी aie मेँ यह gers देना चाहता 

हूं कि सरकार को सदी के विकास के लक्ष्य तक पहुचने कं लिए 

उठाये कदमो ओर उपलब्धियो, के बरे मे एक श्वेत पत्र प्रकाशित 

करना चाहिए] 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करे । 

श्री मोहम्मद ई.टी. agit : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । 

श्री असादूददीन ओवेसी (हैदराबाद) : सबसे पहले, मै स्पष्ट 

रूप से यह कहना चाहता हूं कि मेँ weds जी के अभिभाषण 

से निराश हुआ हू क्योकि यह इस तरह का 9s Wah का वाद-विवाट 

है ओर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उत्तर दिया जाना FI 

मुसलमानों को दुःखी ओर निराश होने का अधिकार है) उसका कारण 

2009-10 का भारत का वर्तमान रोजगार ओर बेरोजगारी का सर्वेक्षण 

हैजो कि एनसएसञ द्वारा किया गया है। इसमे स्पष्ट रूप से बताया 

गया है कि मुस्लिम ओबीसी ओर सामान्य मुस्लिमों का साक्षरता स्तर 

एसरी, एससी ओर feg ओबीसी ओर हिंदू सामान्य वर्ग -के मुकाबले 

कम ti ग्रामीण ओर शहरी दोनों इलाकों मे एससी ओर एसदी के 

साक्षरता स्तर मे सुधार हुआ है लेकिन मुसलमान का नहीं aI 

यदि भँ टिक स्तर की बात कर तो, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो 

में, मुसलमानों कौ संख्या सबसे कम है ओर वहां तक कि एससी 

ओर एसटी से भी कम है। यदि आप 2009-10 कौ अवधि से तुलना 

करेगे तो पाएगे किया स्तर ओर भी गिग है। मेद्रिक स्तर पर कोई 

सुधार नहीं gant) जब शिक्षा के उच्चतर स्तरौ की बात आती 

है तो पिछले पांच सालों के आंकडो कौ तुलना मे शहरी क्षेत्रो के 

सामान्य मुसलमानों की संख्या मे 1.5 प्रतिशत कौ कमी आयी दै 

जबकि एससी, एसटी, हिंदू ओबीसी, feq सामान्य वर्ग ओर अन्य 

अल्पसंख्यकों कौ स्थिति में सुधार हुआ हे। उनका प्रतिशत पांच से 

art नौ हो गया है। यह an जा रहा है। ta क्यो हो रहा 

है? va इसलिए दै कि इस सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस 

कार्रवाई Al कौ गई Fl 

जब हम सार्वजनिक रोजमार को बात करते है, 2010-11 मे, 

वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसंधान विभाग, भूमि सुधार विभाग, विधि
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ओर न्याय; सामाजिक न्याय ओर सशाक्तिकरण मंत्रालयों तथा खाद्य 

ओर जन वित्तरण विभाग मे अल्पसख्यको का कोई प्रतिनिधित्व नहीं 

हे। रक्षा मंत्रालय मे, 2010-11 मेँ 800 नियुक्तियां कौ गई थी, sat 

50 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध थे। यह तथ्य 15 fag 

कार्यक्रम के बरे में काफी कुछ बताता है। जेव प्रौद्योगिकौ विभाग 

मे भी यही स्थिति दै। वित्तीय सेवा विभाग मे, 2010-11 मे, समूहं 

‘a’ ओर समूह ‘a’ सेवाओं कौ 65000 नियुक्तियो A से 4702 

नियुक्तियां अल्पसंख्यकों कौ थी । फिर, योजना आयोग के अनुसार, 

शहरी इलाकों मे मुसलमानों का गरीबी अनुपात 33.9 प्रतिशत 

अनुमानित है। हम कहां जाएंगे यदि सरकारी नौकरियों मे यही 

प्रतिनिधित्व होगा? 

ग्रामीण क्षत्र मे मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात बहुत अधिक 

है। असम, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल ओर गुजरात जैसे राज्यो में 

यह अनुपात क्रमशः 53 प्रतिशत, 44 प्रतिशत, 34.4 प्रतिशत ओर 

31.4 प्रतिशत है। यह योजना आयोग द्वारा दिया गया हेड arse’ 

अनुपात है। मेरा यहां कहने का अर्थ यह हे कि ग्रामीणक्षेत्रे 

यही अनुपात है, हमे मनरेगा के अंतर्गत हमारा हिस्सा नहीं मिल 

रहा है। क्या मणना है? केवल 3 प्रतिशत मुसलमान के हाथ में 

नौकरी हे ओर प्रति सौ कामगारौ पर कंवल 2 कामगार मुसलमान 

है । जब असम, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल ओर गुजरात जेसे राज्यों 

मे गरीबी का 'हेड wee’ अनुपात इतना अधिक है, तो सरकार 

15 सूत्रीय कार्यक्रम मे क्या निगरानी रख रही है? 

जब हम एसजीएसवारई मुद्दे कौ बात करते है तो लक्षय अभी 

तक Wt नहीं किए गए्। आंगनवाड़ी Hel का लक्ष्य 27598 था लेकिन 

अब तक 12363 का Ae Bt WB पाया है। अब हमें जिल 

मे पर्याप्त अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों की भर्ती के मुद्दे 

पर बात करते है। वर्षं 2011-12 मे कूल 32728 में A 3000 

अध्यापको का लक्ष्य Ml इसमे क्या सफलता मिली ? यह कुल 7603 

थी । 2011-12 4, जिल मे पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या के साथ 

कोजीबीवी के लिए 109 का लक्ष्य घोषित किया गया था लेकिन 

इसकौ संख्या केवल 32 ही रही । अब, कंजीबीवी मे मुसलमान 

लड़कियों का प्रतिशत कितना है। यह समस्त देश का केवल 9 प्रतिशत 

है। यह भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बरे मे काफी |e बताता है। 

उदाहरण कं लिए, उत्तरप्रदेश मे 200 केजीबीवी F पर उनमें केवल 

14 प्रतिशत अल्पसंख्यक लडुकियां ही है यहाँ 705 विद्यालय भवनों 

15 फाल्गुन, 1934 (शंक) धन्यवाद प्रस्ताव 1042 

का लक्ष्य था प्र केवल 228 का ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। 

अतिरिक्त कक्षा कमरों का लक्ष्य 13883 था पर केवल 5200 ही 

उपलब्ध हो पाई | 

इसलिए, हमने प्रधानमंत्री से इस बारे मे अनुरोध किया है! लेकिन 

बदकिस्मती से, यहां क आगे a as रहा। हमने इसे योजना 

को मांग आधारित ओर पोस्ट-मैट्िक, प्रि-मेटरिकं समूह के लिए Ffte 

आधार पर बनाने के लिए अनुरोध fea था। लेकिन सरकार ने 

क्या किया? सरकार इसके लिए सहमत नही हुई । 12 वी. पचवर्षीय 

योजना शुरू Wm) मंत्रालय ने केवल छात्रवृत्ति योजनाओं कं लिए 

ही 28000 करोड रूपए की मांग कर दी। योजना आयोग ने क्या 

निर्णय लिया था? इसने कहा था कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 

के लिए कवल 70,000 करोड रूपए दिए जाएगे। इस धन राशि 

से क्या होगा? छात्रवृत्ति योजनाओं कौ भारी माग है। एक मुस्लिम 

छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 250 छात्र-छात्राएं प्रतिस्पर्धा मे BI 

मुस्लमान अभिभावक अपने बच्चो को शिक्षित करने म अत्यत रूचि 

रखते है । परंतु जब हम उच्च स्तर आर्थात् 12वीं ओर स्नातक स्तर 

पर पहुचते ह तो ares अत्यधिक अधस्वेस नाक हो जाते है। वे 

हमारा समर्थन करने के लिए आगे क्यो नहीं आ रहं? 

मे सरकार से एक बात You चाहता हू। साम्प्रदायिक लक्ष्य 

हिसा निवारण विधेयक को लाने के वादे काक्या हुआ? वह विधेयक 

कहां है 2 यदि अन्य दल इससे सहमत न्ह है तो वे aa द्वारा 

शासित राज्यो को साम्प्रदायिक हिसा को नियतन्नित करने के लिए कानून 

लाने के लिए क्यो नहीं कहते ? आप महाराष्ट का ही उदाहरण ले 

लीजिए। धुलिया मे दगे भडके। सरकार ने 12 दिन बाद कार्यवाही 

शुरू की । भरतपुर, राजस्थान मे 12 मुस्लमानों का एक मस्जिद F 

कत्ल कर दिया गया। असम मे भी यही हुा। 

अब में गृह मंत्रालय द्वारा feu गए आक पर आता i वर्षं 

2005 से 2009 मे साम्प्रदायिक fea मेँ 648 लोग मारे गए! यह 

संख्या ara हिंसा मे मरने वाले लोगो से अधिक है। अब 

सरकार को इस विधेयक को लाने मे विलंब ae करना चाहिए। 

यह विधेयक एलआईसी द्वारा पारित किया गया था। | 

अब मेँ अंतिम मुदा उठाऊगा। आज ही आरडीओ के एक 

वैज्ञानिक श्री आजाद sens मिजा कौ मुक्त किया गया। एनआरईप्
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को उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हे छोड़ा गया 

दै। डीआरडीओ ने उनका कान्दैकट समाप्त कर दिया। इसका क्या 

कारण धा? date के रूपमे उनका दो वर्षका कान्दरैक्ट था। 

हमारे समुदाय मे कोई वैज्ञानिक ae है। उन्हे गलत ढंग से फसाया 

गया। Wane ने उन्हे मुक्त कर दिया पर ही आरडीओ ने उनका 

कान्दरैक्ट समाप्त कर fea 

म सरकार से जानना चाहता हूं. कि वह किस प्रकार कौ धर्म 

निरपेक्षता का अनुसरण कर रही = Henne मे कर्नल पुरोहित को 

पिछले चार् वर्षो से जेल में डाला हुआ है। जबकि रक्षा मंत्रालय 

उन्हे पिछले चार् वर्षो से वेतन दे रहा दै। अब इन सब बातों कौ 

निगरानी क्यो नहीं करते? इसका पता मैने नहीं लगाया अभि, मेजर 

उपाध्याय, जो कर्नल पुरोहित के संहभभियुक्त है, द्वारा दायर सूचना 

मे अधिकार के आवेदन a पता चला है। सरकार यह नहीं जानती। 

मै आपको एक ओर. मुदे कौ जानकारी देना चाहता Si दिल्ली 

विशेष पुलिस प्रकोष्ठ को बंद करने का उचित समय आ गया है। 

अथवा इसके स्थान पर कम से कम जिम्मेदार ओर जवाबदेह व्यवस्था 

लायी जानी afer जामिया एसोसिएशन ने 16 a मामलों के बारे 

मे बताया है जहां इन सभी लड़को को दोषमुक्त ठहराया गया । तेन 

तक वे चार से 8 वर्षं जेल मे बिता चुके थे ओर सरकार उदाहरण 

देने को कहती है। मेँ एेसे 16 लड़कों के मामले का उल्लेख कर 

रहा हूँ fre न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया पत् दिल्ली विशेष 

पुलिस पुकोष्ठ ने गिरफ्तार कर feat) क्या सरकार के पास दिल्ली 

विशेष पुलिस प्रकोष्ठ के इन आधिकारियो को निलंबित करने का 

साहस दै fat इन लड़कों का जीवन तबाह कर दिया। 

यदि हम अफजल गुरु का उदाहरण ले, मै उसकौ सजा पर 

कोई रिप्पणी नहीं करना चाहता, म सरकार को यह बताना चाहता 

हू कि हरियाणा कं एक राजनयिक है fre दोषित किया गया है 

परतु वे टेलीफोन कर सकते है ओर हरियाणा मे सार्वजनिक deat 

: `को सम्बोधित कर सकते ह परन्तु आपको इतना भी शिष्टाचार नही 

. है कि आप उसे फांसी देने से पहले उसकी पत्नी कौ उससे बात 

करने देते। आप HS मानवता का अनुसरण कर रहे है? आप किस 

प्रकार का संदेश दे रहे है? 
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भै जानना चाहता & कि रंगनाथ मिश्रा आयोग का क्या होगा। 

उसकी सिफारिंशे Het गई 2 आपके शासन का नवा वर्षं चल रहा 

है। आपको जनता के पास जानां Tl मुसलमान इन योजनाओं को 

स्वीकार नहीं करेगे। वे वास्तविक परिवर्तन ओर विकास देखना चाहते 

1 परन्तु दुर्भाग्यवश ta ae नहीं है। एेसा नहीं हुआ है। 

आतंकवाद एक नया धर्म है। आतंकवादी हमे हानि पहुंचा रहे 

है, वे हमे मार रहै ol वे यह नहीं देखते कि हम हिन्दू है या मुसलमान । 

परन्तु हम इसका राजनीतिकरण करना चाहते है। हम इस पर आक्षेप 

लगाना चाहते है। परंतु अब देशम एक SA का समय आ गया 

है ओर भगवान & लिए इस मीडिया मे नियंत्रित कौजिए। प्रत्येक 

बम विस्फोट होने के आधे घंटे बाद St पता होता है कि क्या 

हुआ। यदि एेसी बात है तो मीडिया एकर को देश का गृह मत्री 

बना दिया जाना चाहिए्। ये सभी मीडिया एकर जो रंत को नौ 

बजे अपनी गदी पर बैठते है ओर निर्णय देते है उन्हे सब पता 

होता है। यह सूचना se कहां से मिलती है? अंतमे, म भारत 

सरकार से अनुरोध wen कि वह तालिबान के we राजनयिक 

चैनल शुरू करने के प्रस्ताव की जांच करे। वर्षं 2014 मे अमरीकी 

सैनिके अफगानिस्तान से चले जाएंगे । हमने अफगास्तिन के विकास 

मे करोड़ों रूपये लगाए है! यदि हम उनके साथ वार्ता नहीं शुरू 

करेगे तो हमारे पड़ोसी देश वहां प्रवेश करके इस क्षेत्र का आयोग 

राष्ट विरोधी गतिविधियों के लिए Hit) खाड़ी देशो ने वहां दूतावास 

खोला है ओर उससे बातचीत कर रहै है। 

` भँ सरकार से पुनः यह आग्रह करूगा कि वह अपने वादों को 

पूरा करे। आप चाहे सत्ता मे वापस आएं या न आएं परन्तु आपके 

वादों से निश्चित तौर पर परिवैर्तनं आएगणा। यदि आप var नही 

करते तो मुसलमानों के पासं चौथा रास्ता भी है। उनके पास तीन 

नहीं चार रास्ते ह। कृपया इन वादों मे क्रियान्वयन को सुनिश्चित 

कीजिए। । 

( हिन्दी 

"कुमारौ सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : wget जी के अभिभाषण 

के माध्यम से सरकार ने केवल अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन 

अगर गहराई से जाकर देखें तो जमीनी स्तर पर इनके feat भी 

*भाषण सभा परल पर Tel गया।
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दावो मे कोई भी दम नहीं है। अगर सकल घरेलू उत्पाद को दही 

देखें तो यह सरकार खुद कबूल कर रही है कि जहां इसकौ वृद्धि 

द्र wat पचवषींय योजना मँ 8 प्रतिशत थी, वह आज गिरकर 

5.4 प्रतिशत हो गयी ei इससे बेसेजगारी ओर महंगाई दोनों as 

है ओर आम जनता का जीवन पहले से wel अधिक दूभर ओर 

कष्टप्रद हो गया है। 

एक तरफ तो यह सरकार इस बात कौ खुशी मनाती है कि 

कृषि के क्षेत्र की विकास दर 10dt योजना के 2.4 प्रतिशत at 

तुलना मे 3.7 प्रतिशत हो गयी है, दूसरी ओर इनके पास इस 

बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर कृषि में इतना ही विकास 

हुआ है तो विगत वर्षो मे इतने किसानों ने आत्महत्या क्यो कौ 

है? अगर कहीं कोई विकास हुआ है तो खुशहाली भी होनी चादिए। 

यह क्यो Hel दिखायी नर्ही दे रही? क्यो आज इस देश के हर 

वर्गं का नागरिक किसी ना किसी कारण से इस सरकार से निराश 

हि 

एक तरफ आप यह दावा करते है कि हमारे अनन के भंडार 

भरे हुए दै ओर हमारे पास 662 लाख टन खाद्यान संचित है, दूसरी 

तरफ इन्दी GI के दाम आसमान दू रहे ह ओर देश कौ गरीब 

जनता कौ Wa से दूर होते जा रहे EI 

केन्द्र सरकार ने अभी केश gent स्कीम लागू कौ है जिसमे 

लाभार्धियों को सबसिडी का पैसा सीधे उनके खाते मे टांसफर किया 

जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका मूल sera क्या है? 

ओर इसे जारी करने के पूर्वं क्या इसके संभी प्रभावों पर गभीरता 

से विचार किया गया था? आज इस देश में गरीब कम से कम 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिला अनाज प्राप्त कर लेता है ओर 

कम से कम उसका परिवार भूखा तो नहीं रहता। हौँ यह बात सत्य 

है कि इस वितरण प्रणाली मे करई विसंगतिर्योँ ह ओर यह भ्रष्टाचार 

का एक स्त्रोत है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना करे जब इस 

पैसे का दुरूपयोग होने लगेगा । अगर परिवार का मुखिया इसे गलत 

कार्यो मे खर्च कर दे तो sam परिवार काक्या होगा? ओर जितनी 

सनसिडी कौ राशि इसमे जारी को जा रही है, उतनी राशि मे अगर 

बाजार मे वह वस्तु नहीं मिली तो उस वक्त उसके पास क्या चारा 

WH? यहं तो एक तरह से गरीबों को भी बाजार के हाथमे सप 

देने वाली बात हुयी ओर यह अभी हौ क्यो लागु किया जा रहा 
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है? स्पष्ट है कि केन्द्र इसे एक चुनावी रणनीति कौ तरह उपयोग 

कर रहा है। अगर गरीबों कौ केन्द्र को इतनी ही चितादहै तो इसके 

ओर भी उपाय किए जा सकते थे। वितरण प्रणाली को सुधारा जा 

सकता था। उसमे जिस लीकंज कौ बात we कह tel है उसे बद 

किया जा सकता था। 

अगर महिलाओं कौ सुरक्षा की बात wt तो आज इस देश 

मे महिलाएं अपने आप जितना असुरक्षित महसूस कर रही टै, शायद 

पहते कभी भी नहीं किया होगा। जितनी घटनाएं बलात्कार ओर 

उत्पीडन की आज सामने आ रही है, पहले कभी नहीं आई । यह 

ठीक है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानूनं अध्यादेश 

के जरिये ae At लागू किया है लेकिन यह बात सर्वविदित है कि 

केवल कानून बना देने से सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा होती है सरकार 

कौ सुरक्षा महकमों द्वारा अपने कर्तव्यो का पालन ईमानदारी से करने 

से ओर इसके पालन के लिए उन्हे भी पर्याप्त संसाधन ओर बल 

प्रदान करने Al san विषय में केन्द्र ने कोई भी बात नहीं कही 

tl 

मै ming राज्य का प्रतिनिधित्व करती हू। यह एक नव 

गदित राज्य है ओर नए राज्यों के गठन मे मूल भावना यह रहती 

है कि उस क्षेत्र का विकास सही तरीके से हो, उसके संसाधनों 

का उपयोग वहां कौ जनता के लिए किया जा सके। दूसरी घात 

यह रहती है कि राज्य अगर छोटा रहेगा तो प्रशासनिक चुस्ती बनी 

रहेगी ओर योजनाओं को लागू करने ओर उनके क्रियान्वयन में 

पारदर्शिता बनी रहेगी । लेकिन जब भी किसी नए राज्य का गठन 

किया जाता है तो उस राज्य के संसाधनों का अभाव रहता FI 

अधोसरचना के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थ के लिए, विकास के लिए 

धन कौ आवश्यकता पडती है। चूंकि राज्य नव गदित होता है 

उसके राजस्व के साधन विकसित होने A समय लगता Bi अतः 

qa गदित राज्यो को उनके विकास के लिए केन्द्र से विशेष पैकेज 

दिया जाना चाहिए लेकिन इस पर भी केन्द्र सरकार ने कोई घोषणा 

नहीं a oS 

कूल मिलाकर बात यही उभर कर आरहीरहैकि केन्र ने 

संवेदनशील Wel को लेकर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया 

है। आर्धिक मोर्चे पर उनकी विफलता तो आंकड़े ही बतादे रहे 

है।
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(अनुकादा 

st थोल तिरूमावलावन (चिदम्बरम) : माननीय सभापति 

महोदय, मँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव मे भाग 

लेकर अत्यधिक खुश हूँ। महामहिम राष्टरपति ने सरकार की उपलब्धियों 

ओर उसके कार्यक्रमों को सिलसिले वार गिनाया है। पर उन्होने 

अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थं किसी 

योजना कौ घोषणा नहीं की है। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय 

a महोदय, आज भी इस देश मे मानव मल को उठने का कार्य 

व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है जोकि अत्याधिक अपमान जनक 

ओर पीड़ादायक है। महमहिम राष्टपति ने अपने अभिभाषण मे fan 

इतना कहा है कि इस समस्या. को दूर करने के लिए एक कानून 

बनाया गया है। हम लोग महात्मा गांधी को ae आदर के साथ 

wefan के रूप में gad ह। विडम्बना यह दहै कि हम महात्मा 

गाधी के सिद्धातो का गभीरता से अनुसरण नहीं करते है। भै सरकार 

कौ नोटिस मे दो महत्वपूर्ण विषयों को लाना चाहता gi नशाबदी 

एक महत्वपूर्ण सिद्धात है जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन पर्यन्त 

खड़े रहे। किन्तु सरकार ने देश के सभी राज्यों मे शराब कौ दुकानें 

रेल दी ह क्योकि उसका मानना है कि यह राजस्व का बड़ा स्रोत 

है। सरकार देश के लोगों को शराब का आदी बनाती है। विशेषकर 

इस WS का युवा वर्ग, जिसमे स्कूली बच्चे भी शामिल है, अल्कोहल 

का आदी हो गया हैँ। यह फिर से एक गंभीर चिन्ता का विषय 

हे। यदि हम सचमुच मे महात्मा गांधी पर विचार करते है ओर 

राष्ट्रपिता के रूपये हम उनका सम्मान करते है, तो नशाबंदी का 

शत-प्रतिशत अनुसरण किया जाना चाहिए क्योकि वे दिल से महनिषेध 

चाहते थे। महनिषेध कौ घोषणा एक राष्टरीय नीति व प्रत्येक राज्य 

सरकार कौ नीति के रूपम कौ जानी चाहिए) मै केन्द्र सरकार 

से आग्रह करता हू कि वे देशभर मे मद्यनिषेध लागू we 

दूसरे, गधी जी चाहते थे कि देश में मृत्यु दड न हो। मृत्यु 

दंड से सभी समुदायो के लोग विशेषकर अल्पसंख्यक, गरीब ओर 

दलित वर्गं के लोग मूलरूप से प्रभावित होते si अमूमन विश्व के 

सभी We दस बात का उपदेश देते है कि मानवीय आधार पर मृत्युदंड 

पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत दहै। विश्व के लगभग 104 Wel ने 

मृत्यु दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों ने मृत्यु 

दंड को अपने यहौँ के कानून से ही निकाल दिया है। गाधी जी 

"मूलतः तमिल मे दिए गए भाषण के sitet अनुवाद का हिंदी रुपांतर। 
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ने नाधूराम गोडसे को माफ कर दिया था। उसने उन्हे गोलीमारी 

थी। भारत के लोग जो महात्मा गांधी के पदचिन्हो पर चलना चाहते 

है, उनके सिद्धातो का अनुसरण नहीं करते Bi गांधी जीने कहा 

था कि मृत्यु दंड एक पाप है ओर इसे अमल मे नहीं लाया जाना 

चाहिए। हम अब भी अपने देशवासियो को फांसी पर लटकाकर 

उन्हे मौत देने कौ इस भया वह परम्परा का अनुसरण कर रहे ह। 

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह मृत्यु दंड को समाप्त 

कर दे। साथ दही, अफजल गुरु को फांसी पर लटकाना किसी भी 

तरह से स्वीकार्य नहीं है! अफजल गुरु को उसके परिवार के लोगों 

को सूचित किए बगैर ही wit पर लटका दिया गया। भै सरकार 

के टस रवैये कौ घोर निन्दा करता हूँ जिसने अफजल के परिवारजनों 

को उसका मृत शरीर लेने की भी अनुमति नहीं दी। उसे जेल में 

ही दफना दिया गया। मेँ यह भी आग्रह करती हू कि तमिलनाडु 

के तीनो ही लोगों को जिन्ह राजीव गांधी हत्या के मामले मे फांसी 

दी जाती है, fet कर दिया wal ओर मेँ सरकार से उन चार 

लोगों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ जो वीरप्पन 

मामले मे मृत्युदंड UA कौ कतार F FI | 

साथ ही, हमारे weer कठिनाद्यो का सामना कर रहे है 

विशेषकर तमिलनाडु के मुरो पर श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा 

जब-तब हमले हो रहे ह! इस गंभीर स्थिति मेँ Agel ने सरकार 

के सामने अपनी कु जायज AM रखी ह । इन AGAR! को अनुसूचित 

जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए ओर उनके द्वारा लिए गए 

ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिषए। 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति के लोग इस देश 

मे सुरक्षित नहीं Si गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता पाप रै। 

किन्तु, आजादी के 65 वर्षं बाद भी इस देश में अस्पृश्यता विद्यमान 

है। ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे लोगं को शिकार बनाया जाता है; उनके 

घरो को आग लगाकर खाक कर दिया जात है। उनके खिलाफ 

अत्याचार निरंतर जारी टै! अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति 

के लोगों को सुरक्षा देने ओर उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के 

लिए सरकार कानून बनाने ओर Se सख्ती से लागू Kt 

श्री चंदूलाल साहू (महासमंद) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण 

सरकार के दस्तावेज होते है। जो सरकार कौ दशा ओर दिशा तय 

“UIT सभा परल पर् रखा Tal
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करती है। किंतु दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा देश के दिशा 

ओर दशा तेय करने कं way मे कोई सोच नहीं है, कोई इच्छाशक्ति 

नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज महंगाई बेलगाम हो गर्ह है, 

भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है ओर 9 साल के कार्यकाल में विदेशो 

मे जमा काला धन वापस लाने मे असमर्थं रहा है। 

देश आज Het दौर से गुजर रहा St देश कौ विदेश नीति 

एवं आंतरिक नीति अत्यंत लचर हे! कितु सरकार को इसकी कोई 

चिता नहीं है। शासन द्वारा जितने भी योजनाओं को लागू किया गया, 

योजना जमीनी हकौकत तक नहीं पहुच पायी ¡ 2008 मे वित्त मंत्री 

के बजट मे fear का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया 

था। कितु कर्जदार किसान इसका कोई लाभ नही उठा पाये बल्कि 

जो अपात्र किसान थे उनको इसका फायदा मिला ओर यह योजना 

भ्रष्टाचार की भट asm आज हर क्षेत्र मे एक नया घोयला 

उजागर होता है। जैसे वर्तमान म वीवीआईपी के लिए हेलीकाप्टर 

खरीदी मे घोटाला, कर्ज माफौ मे घोराला आदि। सरकार जन कैग 

रिपोर आती है ओर सदन मे हंगामा होता है तभी जांच का आश्वासन 

देती है। जबकि कोई भी घोटाला उजागर् होने पर दृढ इच्छा शवित्त 

के साथ उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को उचित सजा fea 

जने पर ही घोटाला पर Raa पाया जा सकता है। 

केन्द्र सरकार देश के विकास के feu शव्तिशाली भारत के 

लिए अभी तक tea कोई नियम या कार्ययोजना क्रियान्वित नहीं कर 

सको जिससे देश शक्तिशाली बन सके ओर गौरव के साथ कह 

सके कि हमार भारत देश किसी भी aa मे पिछड़ा नहीं है! आजादी 

के 65 वर्षो मेँ अधिकांश समय aie पार्टी ही सत्तामें रही दै 

लेकिन काग्रेस के नेतृत्व में देश का विकास नहीं बल्कि देश का 

विनाश ही हुआ है। अभी तक सकल घरेलू उत्पाद लगातार गिरती 

जा रही है। मुद्रा स्फीति ae रही है। रषष्टूपति जी के अभिभाषण 

मे इसको रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। 

tet सरकार को देश कौ चिता नहीं सिर्फ adi को fam oi एसी 

सरकार का होना यान होना दोनो बराबर है। 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) 

सम्माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण महाराष्ट राज्य कों उपयोगी 

अथवा लाभदायक नही लगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य 

"भाषण GH परल पर् रखा गया। 
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स्तभ है, राज्य मे सूखे कौ वजह से पूरी अर्थव्यवस्था fix गयी 

है। वास्तविक मे मनरेगा योजना गरीबो के लिए उपयोगी है ताकि 

कोई भूखा न मरे, लेकिन मेरा अहमदनगर जिला एक tar जिला 

@ जहां 14 तहसील मे से 70 तहसील सूखामग्रस्त घोषित किए है। 

वहां लोगों को पीने का पानी नही। गाय-रभेसों को चारा नहीं। 

चरे कौ कमी के कारण दूध देने वाले जानवरों कौ संख्या कम 

हो रही है। मेरे aa की जनता सूखे कौ डबल मार aa रही 

है। एक तरफ पानी कौ किल्लत, दूसरी तरफ दूध दोहन मेँ कमी 

ओर तीसरी तरफ मनरेगा कौ मजदूरी मिलने मे छः छः महीने 

लगते है! अगर पैसे समय पर नहीं facia तो किसान अकाल 

का सामना कैसे करेगे, अभिभाषण मे नहर जोड़ना प्रकल्प का 

भी कोई उल्लेख नही किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य है। राज्य कौ 

सूखा स्थिति का अध्ययन करने के लिए कई समितियां गठित कौ 

गई, समिति के समक्ष सांसदों नै साक्ष्य दिया। लेकिन सांसदो की 

सिफारिशों की अनदेखी कर दी है। करई सरकारी अधिकारियों ने 

राज्य का अकाल दौरा किया] उनका सूखा/अकाल दूरिजम हो गया 

लेकिन राज्य को कछ नहीं मिला। 

मैने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र को एक सूचनादी थी 

कि राज्य तथा केन्द्र की सहायता से ढेर सारी योजनाओं को धनराशि 

दी जाती है। लेकिन उसै रेवडी कौ तरह बाटने से किसी भी गाव 

का विकास नहीं हुआ है। मैने सूचना कौ थी कि पंचायतगण में 

से एक गांव चुनकर वहां कौ सारी विकास योजनाएं पहले पूरी करें 

ताकि बाकी गव के लिए वह एक मार्गदर्शक गाव बनेगा। वैसा 

मेरे संसदीय aa मे पद्मश्री अनना हजारे ओर श्री पोपरशन पवार 

ने करके दिखाया है। अगर सरकार इच्छा शक्ति जताती तो नाकी | 

गांव भी पानी & लिए स्वयंपूर्णं होगे। देश मे 3678 वास्तु संरक्षित 

वास्तु जिससे अपने देश का इतिहास प्रतिबिवित होता है वो अब 

wane स्थिति मे पडे है। उनका भी जिक्र नहीं किया है। आतंकवाद 

ओर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारं कम होने चाहिए! ओर 

अत्याचारियो पर सहिष्णुता नहीं बरतनी चाहिए । मराठी भाषा 3 हजार 

साल पुरानी है उसे राजमाया का दर्जा देकर मराठी भाषा का उनयन 

करके मराठी नागरिको का गौरव करने का मौका भी गवा दिया 

है। | 

देश की छवि स्वच्छ ओर साफ सुथरी रखने के लिए करिबद्ध 

रहने का भी प्रावधान नहीं किया है।
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( अनुवाद] 

श्री सुखदेव सिंह (Haars साहिब) : मँ संसद के दोनों सदनं 

को संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थनं 

करता हूँ। मे, महामहिम wed का इस बात के लिए तहे दिल 

से आभारी & कि उन्होने जो अभिभाषण दिया, वह प्रोत्साहन देने 

वाला, व्यावहारिक ओर तथ्यों परक है। मैने अपने लम्बे राजनीतिक 

जीवन मे कई भाषण सुने है, पर् महामहिम राष्ट्रपति का भाषण 

त्यो से लवरेज बेहतरीन ओर अलंकारिक था। मँ मानता हूँ कि 

माननीय st. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम उन सभी लक्ष्यो ओर 

आकांक्षाओं को हासिल कर सकेगे जो इस समय देश के लिए जरूरत 

re 

युपीए-1 ओर यूपीए-2 के दौरान कृषि aa मे fare उत्पादन 

रहा 81 देश मे सडको का निर्माण निर्धारित समय मेँ ओर तेजी 

से पूरा हुआ है। हमारे वैन्ञानिकों ओर देश के कटिबद्ध व समर्पित 

कर्मचारियों कौ मदद से बिजली का उत्पादन चरम सीमा पर पंच 

गया है। 

मनरेगा (एपएनआर्ईजीए) के समुचित कार्यान्वयन के लिए मँ 

युपीए-2 का sunt Fi इसं योजना मे हम यूपीए-2 कौ वजह 

से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 145 रूपए दिया रहे है। मै भारत 

सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे वर्षमे कम से कम 

200 दिन के कार्य दिवस कौ व्यवस्था wll 

म इस सम्मानित सदन का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा कौ ओर 

आकृष्ट करना चाहता =i मेरे लिए यह ` उल्लेख करना जरूरी है 

कि पंजाब के तरणतारणं जिले मे पुलिस द्वारा एक निर्दोष महिला 

को पीटा जाता है। यह पुलिस कौ शर्मनाक कारवाई है। 

मै यह Gara देना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्रं में विशेषकर 

पंजाब राज्य की ओर अत्यधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। 

( हिन्दी) 

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : राष्टृपति जी का अभिभाषण 

सरकार के क्रियाकलापों का wafers होता है तथा क्रियाकलापो का 

संकल्प भी होता है। राष्ट्रपति जौ ने अपने अभिभाषण मेँ कहा दै 

“भाषण सभा पर्ल पर् रखा गया। 
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fe मेरी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण प्रणाली आरम्भ कौ है। 

wea यह नहीं है कि आप किसर सिस्टम से गरीबों को सहयोग 

कोजियेगा। बल्कि प्रश्न यह हे कि आजादी के बाद 55 वर्षं कग्रेस 

के नेतृत्व मे शासन रहने के बाद भी देश के 29.8 प्रतिशत लोग 

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे C1 लेकिन उनके आर्थिक उत्थान के 

लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है बल्कि fam गरीब ही 

रहे ओर fan नये सिस्टम के अनुसार TS वही लाभ नगद के रूपं 

देने का कार्य करने जारही दे, जो लाभ se विभिन तरीकों 

से मिलता है। । 

इस देश की साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत टै, ओर इसमे भी 

महिलाओं की साक्षरता दर fam 65.46 प्रतिशत है। कोई संकल्प 

ओर लक्ष्य नहीं है कि जब अगते वर्षं महामहिम अभिभाषण करने 

आ्येगे तब उपलब्धि को नता area | 

आम लोगों कौ मौलिक समस्या है पीने का पानी। ga देश 

मे सिर्फ शहरी aa के 54 प्रतिशत तथा ग्रामीण aa के 21 प्रतिशत 

यानि कुल मिलाकर fan 31 प्रतिशत लोगो at a पीने के पानी 

की व्यवस्था है। इस देश मे भी सरकार का कोई संकल्प नही है। 

आज देश कौ ताकत कृषि है। इस ताकत को agent हम पूरे 

दुनिया के बाजार मे अपने को स्थापित कर सकते है लेकिन fan 

36 प्रतिशत कृषि भूमि मे सिंचाई कौ व्यवस्था है ओर 64 प्रतिशत 

कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है। इसके लिए भी कोई लक्ष्य सरकार 

द्वारा नहीं निर्धारित किया गया है, मानसून पर आधारित कृषि पर 

सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। | 

जिस देश मे बीस करोड से अधिक लोग जिना पक्का मकान 

Sees उस देशम 5 वर्षो मे fest 10 लाख घरों के निर्माण 

के संकल्प को दोहराकर गरीबों के दिल मे आग लगाने का कार्य 

किया दहै। देश के गरीब लोगों के बच्चो के लिए छात्रवृत्ति योजना 

नहीं करना गरीबो के साथ मजाक है। fan धर्म को आधार बनाना 

राष्टृहित मे नहीं है। 

स्वशिक्षा अभियान केन्द्र सरकार कौ महत्वाकांशी योजना है 

लेकिन पूरे भारत मेँ यह हमे deat दिखाई दे रहा है। सरकार शिक्षकों 

कौ कमी ओर राज्य को अधिक वित्त पोषणं पर सरकार गभीर नहीं 

है। पूर देश में पारा, शिक्षक कौ समस्या विकरालं रूप धारण कर 

रही है। पूरा देश बिजली संकट से ye रहा है। अमेरिका से परमाणु
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wa के बाद लगाथा किं कल ही बिजली संकट से देश को 

मुक्ति मिल जायेगी लेकिन आज सरकार उसको चर्चा भी नहीं करती 

हे। 

सरकार मे कम्बोडिया, म्यांमार ओर लाओगस के मंदिर का 

जीणेद्धार केरा दिया है लेकिन भारत के मंदिर पर क्यो नहीं ध्यान 

दे रही है, यह समञ्च के परे है। आज के वैश्वीकरण के युग्मे 

क्या सरकार भारत को सिफं बाजार बनाकर रखना चाहती है जिस 

तरह से आर्थिक सुधार के नाम पद विदेशी पूजी को खुदरा व्यापार 

के at मे लाकर परम्परागते आर्थिक व्यवस्था को sears करने 

जा रही है, उससे भारतवासी को चिताहो रही FZ 

देश के उद्योगपति जिस तरह से भारतीय पूंजी को विदेश में 

निवेश कर रहे है उससे चिंता होती है कि भारत जसे देश मे जहां 

पटे लिखे नवयुवकों के हाथ मे रोजगार कहां मिलेगा। भारत जैसे 

देश मे रोजगार का सृजन सरकार कौ प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन 

यूपीए की दिशाहीन सरकार इसे प्राथमिकता कौ सूची मे ad रख 

पा रही है, 

कम्प्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण से रोजगार कम होते जा रहे 

है अर्थात बेरेजगारी को दूर करने के लिए सर्कार को प्राथमिकता 

के आधार पर रोजगार को सृजन करना चाहिए । भारतीय -अर्थव्यवस्था 

geen के लिए पूजी को ध्रुवीकरण सै मुक्ति के लिए प्रयास 

अपेक्षित है। | ॑। | 

मै अपने राज्य ज्ञारखण्ड कौ ओर ध्यान दिलाना. चाहता हू। 

यह प्रदेश खान-खनिज से भरा पड़ा है, जिसकी कोख मेँ, अमीरी 

है लेकिन यहां के लोग गरीब है! यहां गरीबी का यह आलम है | 

कि लोग राष्ट्र को मुख्य धारा से Hed जा रहे ह । आर्थिक पिच्डापन ` 

4 अगर 2a तो प्रति cafes आय देश कं पिछले पायदान पर खड़ी 

21 प्रति ofa आय बढ़ाने के लिए atte सरकार की कोई इच्छ ` 

नहीं है। ्ञारखण्ड मेँ आदिवासी है, wag ti बंजर भूमि है। पीने . 

के पानी के लिए लोग तरसते रहते दै। बिजली कौ पूर्णता से कोसो. | 
 कोजिए्। दूर् है। बेरोजगारी है, विवशता है, लेकिन Wie सरकार इस राज्य 

को विशेष सहायता क्यो नहीं देती है, यह WaT से परे है। 

राज्य के सुजन के बाद राजनैतिक अस्थिरता का दौर रहा जिसके 

लिए भी क्रेस जिम्मेदार है। राष्टृपति शासन तथा कढपुतली सरकार . 

` के. माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। मधुकोड़ा को समर्थन देकर 
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सरकार को बनाना, भाजपा कौ सरकार को ASN, मधुकोड़ा के 

माध्यम से राज्य को लुरवाना US कई उदाहरण रहे है जोकि राज्य 

के विकास मे बाधक we 

आज भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से ata वहां 

राज कर रही रै। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने मंत्री 

परिषद कौ aon में बहुमत से निर्णय लिया कि विधानसभा को 

भग किया जाये तथा चुनाव कराया जाये, लेकिन केन्द्र सरकार ने . 

राष्टरपति शासन के लिए अनुशंसा कर दिया। राष्ट्रपति शासन सिर्फ 

उतने दिनो के लिए लगाया जाता है कि वैकल्पिक सरकार क लिए 

वैकल्पिक सरकार कौ संभावना ही अवसर दिये जाये। जब 

नही हो तब क्यो राष्टर्पति शासन है। आरखण्ड कौ जनता जानना 

चाहती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्टरपति शासन एक व्यवस्था 

है लेकिन लोकतंत्र का विकल्प नही। 

श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी) : सर, F आपका शुक्रिया 

अदा करता हू कि आपने qa इस महत्वपूर्णं विषय पर बोलने का 

मौका दिया। हम यृपीए् के एलाई ह इसलिए मँ गवर्नमेर ओर प्रेसीडेर 

ate इंडिया के इस भाषण के सपोर्ट मे खड़ा een हू। लेकिन 

ae चीजें है जो घर मे भी कहनी चाहिए, अगर हम नहीं करेगे 

तो ओर कौन करेगा? भँ यहां देख रहा हू कि दोनों तरफ THT | 

का आदानप्रदानं चल रहा हे, He इस तरफ से बात कर रहा 

है कोई उस तरफ से बात कर रहा हे लेकिन समस्याओं का समाधान 

कोई we दे रहा है। 

सभापति महोदय : आप बोलिये, सब सुन रहे EI 

` श्री बदरूदूदीन अजमल : जी, इलैक्शन सामने है, पच्लिक 

सारी चीजों को टीवी पर देखे रही है ओर इलैकेशन मे पब्लिक जो 

weet लेगी... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप लोग शात हो जाइये, feed मत 

श्री बदरूदूदीन अजमल : आप बोलते रहिये, कोई बात नरह, 

मँ भी बोलता रहुगा। सरकार ने आधार का जो प्रोग्राम लिया, यह 

बहुत अच्छ प्रोग्राम है, अच्छी स्कोम है जिसमे erates लोगो तक 

जाने कौ बात है। लेकिन क्या डायेक्ट फायदा लोगों तक पहुंचेगा 2
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[श्री बदरूद्दीन अजमल] 

` सरकार कौ हजार अच्छी-अच्छी स्कीम हम यहां सुनते रै बद 

अच्छी-अच्छी THT सरकार द्वारा ली जाती है, प्लानिंग होती है लेकिन 

फोल्ड मे जाकर जब हम देखते है तो उसका करटी -2 प्रतिशत, कहीं 

5 प्रतिशत, कीं 10 प्रतिशत इम्प्लीमेट होता है, यह अफसोस कौ 

बात है। विशेष रूप से आधार के बरे मे मेँ कहना चाहता = 

हमारे आसाम मे we ओर इरोजन का एरिया है, लोग नाव में 

रहते है। दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर तक लोग सैलाब मे इधर 
से उधर हो जाते ह ओर उनके डोकियुमेट्स गायब हो जाते ह। उनके 

पास लड उगक्युर्मेरूस नहीं होते है ओर जब वे वैक जाते तो 

वैक उनका खाता नहीं Great है। मेने He बार सदन म अपनी 

बात रखी है, अपनी डिमांड इस at मे रखी रहै कि एेसे लोगों 

के लिए जो इस किस्म के इलाकों मे रहते है, भारत सरकार दलेक्शन ` 

मे जो डाक्युमैट्ूस मांगती है, उन sean में से किसी भी एक ` 

sage को उन्हे मान्यता देनी चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को 

इस किस्म कौ अच्छी योजनाओं का भी. फायदा मिल सके। 

भ सरकार कौ तारीफ करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए 

एक हजार करोड़ रूपए रखे है । लेकिन इसके साथ यह भी कहना 

चाहता हू कि यह भी te प्रोजेक्ट न बन जाए कि हजार करोड 

Gas हुए ओर सौ करोड रूपए भी खर्च नहीं किए गए या कुछ 

बडे लोगो कौ जेब में पहुंच गया ओर छोटे लोगों तक उसका फायदा 
न पहुचे। अगर ter होता है तो यह बहुत अफसोस कौ वात है। 

जहां तक किसानो कौ नात है, किसानों के लिए पूरे हाउस 

ने अपनी बात कही है! आज किसान फांसी लगा रहा है, भूखा 

मर रहा है। मेरा घर महाराष्ट मे है। यह सूखे का इलाका 41 वहां 

| लोग केसे जी रहे है, इस बारे मेँ सरकार को सख्त ध्यान देने की 

जरूरत St किसानों को हर किस्त की मदद देने. कौ जरूरत है। 

किसानों को मुभआवजा देना चाहिए ओर उनके a को माफ करने 

की जरूरत हे। 

इसके बाद पलड ओर इरोजन हमारे असम कौ किस्मत बन 

चुकी है। बाढ़ मे लाखों लोग इधर से उधर हो जाते है। मँ आपके 

माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार खास कर इरोजन के लिए 

कोई योजना सोचे ओर असम सरकार को विशेष पैकेज दे जिससे 

कि इरोजन को रोकने के लिए कुछ न कछ किया जाए नहीं तो 

पूरा असम एक दिन ब्रह्मपुत्र नदी मे समा जाएगा। 
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म आपके माध्यम से कम्युनल aac बिल के बारे मे बात 

करना चाहता El इसे जितनी जल्दी हो इम्प्लीमेट करना चाहिए ओर 

जो दोषी लोग है, चाहे वे कितने ही बडे अधिकारी हों, चाहे कितने 

ही as मिनिस्टर हो, चाहे कितने ae आफिसर हो किसी को भी 

माफ नहीं करना चाहिए । दो दिन पहले जिया-उल-हक का वाक्या 

हुआ दहै, इस किस्म के वाक्या कहीं न हो, इसके लिए अपराधियों 

को गिरप्तार करना चाहिए ओरं sé जेल मे भेजना चाहिए । 

अब मै मुस्लिम रिजर्वेशन के बरे मे बात करना चाहता हू। 

जैसा अभी ओवेसी जी ने कहा कि मुसलमान इस देश का बहुत 

बड़ा हिस्सा है ओर शरीर का एक हिस्सा है। अगर आप उसे आधे 

तरीके से मरेगे, wel उसे fren A ART जैसे ओवेसी जीने पूरे 

. डारा के साथ बताया है कि तरीकं से मुसलमानों को te रखा 

जारहादठै क्या एेसी किसी प्लानिंग के साथ कियाजा रहय है? 

यह अफसोस की बात है कि इस वार माईनोरिटी कमीशन ने ऊह 
कम्युनिटी के माईइनोरिटीज कँ . लिए 3511 करोड़ रूपए रखे है । हमारे 

एससी भाइयो के लिए 41561 करोड रूपए रखे गए। एसटी लोगों 

को 24 हजार करोड़ रूपए दिए गए। मै केवल मुसलमानों की बात 

नहीं कह रहा हू बल्कि सभी माइनोरिटजी के लोगो के लिए बात 

कह रहा Ei कम से कम जो 24 हजार करोड़ रूपया रखा गया 

है, वह दिया wel ) 

सभापति महोदय : आप as जाएं, आपने अपनी बात कह 

दी Zl 

श्री बदरूद्दीन अजमल : महोदय, मँ एक-दो and ओर कहना 

चाहता हू। जहां तक इम्प्लीमेटेशन कौ बात है, पुरे हाउस को सुनकर 

दुख होगा कि माइनोरिरी कमीशन के अंडर जो पैसे दिए गए है, 

एक. सौ करोड रूपए मौलाना अबुल कलाम आजाद कालेज के 

लिए, जहां मुसलमानो कौ तालीम दी जाती है, यह पैसा पिछले साल 

मे रिलीज होना था, लेकिन सिर्फ एक लाख रूपया रिलीज wt 

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। 

श्री बदरूददीन अजमल : महोदय, मँ असम के बारे मे बोलने 

के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूं। मै यूपीए को सहयोगी पार्टी से si 

मुदे मैडम ने भी कहा रहै fH थोड़ा सा वक्त ज्यादा दिया जाएगा। 

महोदय, हमे चुनाव मँ जाना ti चुनाव जीतने के लिए हमें कछ 
न कुछ काम जरूर करना है, बल्कि सभी लोगों को काम करना 

as | 
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सभापति महोदय : आप aa जाए! 

श्री बदरूदूदीन अजमल : मँ मैडम से दर्खस्ति करूगा कि 

हमारी धुबरी मं हमारी बहुत पुरानी डिमांड पेडिगं है। इस बरे में 

ध्यान दिया जाए। इसके बाद स्टेन्लिशमेर आफ यूनानी मेडिकल 

कालेज की जरूरत है।...(व्यवधान) 
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करता हू। माननीय राष्टूपति जी का अभिभाषण एसे समय पर आया 

है जब देश विषम तथा सुखद दोनों प्रकार कौ परिस्थितियों से गुजर 

रहा है। इन सबका वास्तविक विवरण देते ea माननीय राष्टरूपति जी 

ने सरकार द्वारा आने वाले वर्षं मे समस्याओं से aA के लिए किर 

जाने वाले प्रयासों का स्पष्ट विवरण दिया #1 सरकार द्वारा प्राप्त 

कौ गई सफलताओं का विवरण देते हुए देश के समुख विभिन 

चुमौतियो के समुचित समाधान FSA का स्पष्ट उल्लेख भी माननीय 

"भाषण सभा पटल पर् रखा TAT!
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[श्र नवीन जिन्दल] 

राष्टरूपति जी के अभिभाषण मेँ देखने को मिलता है। इस. भाषण 

की सबसे सकारात्मक ओर अहम बात जो मुञ्चे लगी है, A सबसे 

पहले उसी का उल्लेख करना Ted हू । 

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीः राजीव गाधी जीने कहा था 

(अनुकाद। 

हमारी सभ्यता विश्व कौ सर्वाधिक पुरानी सभ्यताओं मे एक है ओर 

हम सनसे युवा देशो मेँ से एकः I हमारे देश के जनसांख्यिकौय 

प्रोफाइल मे बड़ा क्रमिक विकास gon है। अब युवाओं का बाहुल्य 
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है, जिसके कारण हर देश मेँ आर्थिक विकास अपेक्षित स्तर से बहुत 

कम हो र्हा है! हमारा देश भी इन विश्वव्यापी प्रभावौ से अद्ूता 

नहीं रह पाया है, जिसके फलस्वरूप देश कौ सकल घरेलू उत्पादन 

द्र (स.घ.ड.) चालू वित्त वर्ष को पहली छमाही मे 5.4 प्रतिशत 

पर आ mm है। 

` यहां यह उतल्लेखनीय है कि वर्षं 2004-05 से लेकर 2011-12 

- के बीच मे सकल घरेलू उत्पादन विकास दर लगभग 8.25 प्रतिशत 

थी। sa अवधि के दौरान विशेषज्ञो ने यह निष्कर्षं निकाला है कि 

una मे गरीबी लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटी Bi 

इसी विकास दर् के कारण यह संभव हो सका कि सरकार समाज 

के प्रत्येक वर्गं के उतरोत्तर उत्थान ओर विकास के लिए समाज 

है! यह हमरे देश के भविष्य का निर्धारण करने a निर्णायक कारक 

so | | 

(हिन्दी) 

2011 कौ जनगणना के आधार पर भारत कौ लगभग 70 प्रतिशत 

आबदी 35 वर्ष कौ आयु से कम लोगों कौ है। हमारे देश के पास 

55 करोड का विशाल युवा जनसमूह St इनकौ अपनी ene है, 

अपनी amend है। अगर इस युवा शक्ति को उचित निर्देश ओर 

साधान प्राप्त हो जाए, तो हमारे देशं के .षिकास ओर उन्नति कौ 

दिशा संसार म सर्वोपरि होगी। ` ` | 

नेशनल स्किल दिवेल्प्मैट कोपरिशन दारा लगभग 50 करोड़ . 

लोगो को आने वाले 10 aut भे विभिन्न विषयो. मेँ दक्षता प्राप्त 

कराने के लक्ष्य का उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है। सरकार 

का यह. प्रयास अवश्य ही सराहनीय है क्योकि इससे देश कौ युवा 

शक्ति मे अपने को स्वावलंबी बनाने मे सहायता मिलेगी, जिसका 

देश के सर्वागीण विकासं पर अच्छा प्रभाव we) सरकार की निरंतर 

कोशिशों से उच्चतर शिक्षा मे सकलः नामांकन अनुपात बढ़कर 20 

प्रतिशत से भी अधिक् हो गई हे। वह दिन दूर नहीं जब sah 

अंतर्गत sag गए कदमो से देश का हर वच्वा शिक्षा का लाभ. 

प्राप्त कर रहा होगा। यां पर मेरा सुद्ाव है कि हर शिक्षा प्राप्त 

करने वाले. को उचित शिक्षा संस्थान. मे प्रवेश दिलाने के बाद दी ` 

जाने वाली शिक्षा कौ गुणवत्ता को ` सुधारा जाए) 

पिछले qe वर्षो से विश्व मँ आर्थिक मंदी कां दौर चल रहा 

कल्याणी की अनेकों योजनाएं चला gat 

सकल घरेलू उत्पादन को दर मे कमी आना वास्तव मँ चिता 

का विषय है। माननीय राष्टरूपति जी के भाषण मे यह परा विश्वास 

व्यक्त किया गया है कि आर्थिक सुधारो के द्वारा am उचित निवेश 

को व्यवस्था किए जने पर जल्द ही हम 8 से 9 प्रतिशत विकास 

दर का लक्ष्य पुनः प्राप्त कर लेगे। 

मुद्रास्फीति कौ दर मे adat भी एक ओर चिता का विषय 

हि, परंतु यह कहते हुए AR हर्ष हो रहा है कि आज यह दर 3 

साल के न्यूनतम स्तर पर 6.6 प्रतिशत पर् आ गई. है। आर्थिक 

विशेषज्ञो का यह मानना है कि एक्सपेडिग इकोर्नोमी मेँ मुद्रस्फीति 

SR का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, Wg इस पर उचितं रोक ̀ 

लगाने कौ आवयकता हमेशा रहती है। aS पूरा विश्वास है कि हमारे 
प्रधानमत्री ड. मनमोहन सिंह जो स्वयं एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री 

है, निश्चित ही देश को इस कचिनाई के दौर मे सहीः मार्गदर्शन 

करने मे सफल ai. 

यह नडे हर्षं का विषय है कि किसान के अथक प्रयासों से 

हमने हर प्रकार. कौ मुश्किलो का सामना. करते हुए गत दो वर्षो 

मे खाद्यान कौ fer tear कौ है। इसके .साथ-साथ सरक्रार 

द्वारा सामान्य व साधारण रूप से उपलब्ध करए गए कृषि ऋण 

का इसमे बड़ा सहयोग है। हमारी सरकार का पक्का निश्चय है कि 

कोई भी भारतीय भूखे पेट न सोए। इस दिशा मे सरकार का नेशनल 

. फूड स्कोरियटी बिल जल्द ही अनुमोदन के.लिए संसद के समक्ष 

होगा।
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देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक सुधार किए 

जा रहे है, ताकि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ केवल 

वास्तविक लाभार्थी को ही मिल सके। यह व्यवस्था कौजारहीदहे 

कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को खाने का न्यूनतम तथा परौषक भोजन 

उचित दाम पर मिल सके। आजकल विश्व मै रासायनिक खाद के 

प्रयोग को दिन प्रतिदिन कम किया or wer है। मेरा Gea है कि 

आर्गोनिक खाद का प्रयोग करने वाले किसानों को विशेष वित्तीय 

सहायता दी जानी चाहिए तथा उनके द्वारा उत्पादित GE पर 

अलग से एमएसपी निर्धारित को जानी चाहिए। 

हमारे देश मे ae तथा तिलहन का उत्पादन देश कौ 

आवश्यकताओं को पूरा नही कर पारहाहै ओर हमे काफो मात्रा 

मे दाल ओर तिलहन आयात wel पडते है! अतः दाल a तिलहन 

के उत्पादन मे वृद्धि के लिए कारगर कदम उठाने कौ आवश्यकता 

हे। 

एक सबल ओर स्वस्थ भारत हमारा सपना है। राष्ट्रीय ग्रामीण 

स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मो 2005 में शुरू किया गया था। विभिन 

राज्यों मे लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मीं भर्ती किए me है।- इसी 

अवधि में 43500 स्वास्थ्य संबधी सुविधाएं शुरू कौ गई अथवा स्तर 

age गया। इनमे 7000 पीएचसी ओर 3300 सीएचसी शमिल Fi 

इन कोशिशों का नतीजा है कि मातु मृत्युदर 254 से घटकर् 212. 

ओर शिशु मृत्युदर 57 से wean 44 प्रति लाख हो गई है। लाईफ 

एव्पैटेसी भी 2006-10 कौ अवधि मेँ sear 66.1 वर्षं हो गई है। .. 

1996-2000 कौ अवधि मे यह 61.9 वर्षं थी । जननी सुरक्षा योजना ` 

BRI जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है, लगभग. 

1.1 करोड महिलाओं को - फायदा मिल सका है। नईं दिल्ली के 

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी ही 6 ओर स्वास्थ्य 

संस्थाएं देश के विभिन भागो मे चालू कर दी गर्ह है। 

इस तथ्य से इकार नहीं किया जा सकता कि अभी उचित मेडिकल 

स्टाफ, डाक्टर, CIR तथ. अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करे मेँ ` 

समय लगेगा, Wy. अच्छी शुरूआत सरकार द्वारा की जा Wat है, 

जिससे देश का एक te वर्ग लाभ उठा सकेगा, जो अब तक दन 

सुख सुविधाओं से वंचित धा भँ इसके लिए भी अपनी सरकार, 

विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई का पात्र मानता EI इन प्रयासो 

के फलस्वरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को जल्दी ही ओर बेहतर 

स्वास्थ्य सेवाएं त्था aaa मिल सकेगी । 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) धन्यवाद परस्तात 1062 

इस सदन मे देश कौ बहती हुई जनसंख्या पर कई बार चिता 

जताई गई है। हमारे देश की जनसंख्या एक MA स्तर पर है, जहां 

जितना भी आर्थिक विकास किया जाए वह इस जनसंख्या को विभिन 

प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने मे असफल रहता है। 

हम आजं 125 करोड के करीब है ओर जल्द ही हम विश्व का 

सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाएगे। यह कोई गर्वं का 

विषय नहीं । उचित स्तर पर निर्णायक कदम उठाने होगे ताकि जनसंख्या 

एक भयावह रूप ने ले सके। | 

2012 का वर्षं भारत के खेलों के इतिहास मे हमेशा याद रखा 

जाएगा, क्योकि लंदन मे आयोजित fea गए ओलंपिक में भारत 

ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन fem यद्यपि यह हमारा 

अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी अगर मेडल 

ओर जनसंख्या के अनुपात को देखा जाए तो दस विषय मे अभी 

बहुत कुछ करने की आवश्यकता vi हर खेल से Fs हुए खिलाड़ी 

का उचित सम्मान दोना चाहिए, तथा se विश्व स्तरीय सुविधाए 

समय पर मुहैया करवाई जानी चाहिए 

जम्मू कश्मीर, लेप विग एक्सटिमिस्ट प्रभावित क्षेत्रो मे तथा 

देश के Yah भाग मे उग्रवादी घटनाओं मे कभी देखने को मिली 

है। इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां बधाई कौ पात्र है। परंतु 21 

तारीख की शाम कौ हैदराबाद मेँ हर उग्रवादी घटना ने यह सिद्ध 

कर दिया ¢ कि इस दिशामे कौ गई जरा सी भी कोताही ae 

भारी. विनाश का कारण बन सकती Si हमे इस दिशा मे ठेस कदम 

उठाने कौ अभी ओर आव्रश्यकता है, तथा विभिन स्तर पर राष्ट्रीय 

एवं राजकीय एजेंसियों मे समुचित समन्वय स्थापित करना चाहिष्। 

हमारी सुरक्षा एजेसियो को सही thm, सही हथियार तथा सही समय 

पर निर्देश व आदेश faci, ताकि वे उन्हे सपि गए काम को बिना 

किसी भेदभाव के अजामं दे सके। इसी से जनता के मन मे शासकीय 

वर्गं के प्रति विश्वास दृढ होगा। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण 

मे एक ओर उल्लेख ने qa सबसे अधिक आकर्षित किया है वह 

है डायरेकट बेनिफिर टांसफर सिस्टम। 

अभी तक के अनुभव के आधार पर यह देखा ग्याहै कि 

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उन लोगो तकं 

पहुच ही नही. पाता था, जिसके लिए वे योजनाएं चलाई जाती है। 

इस योजना के पूर्णतः लागू होने पर देश के ग्रामीण ai मे,.दूर-दराज
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[ श्री नवीन fea] 

कषेत्रं मे तथा निर्धनतम नागरिको को सरकार द्वारा उन्हे दी जाने वाली 

सहायता सीधी उनके ही खाते मे नियमित रूप से नकद जमा कर 

दी जाएगी । इस प्रकार होने वाली अनियमिततओं पर रोक लग सकेगी । 

मुञ्चे अपनी सर्कार पर पूर्णं विश्वास है कि यूपीए् अध्यक्षा 

माननीय सोनिया गांधी जी तथा प्रधानमंत्री डो. मनमोहन fae जी 

के कुशल नेतृत्व मे निर्धारितं लक्ष्यो को प्राप्त कर जनता को किए 

अपने वायदों पर खरा sath 

इन्हीं शब्दो कं साथ मै इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता 

हू। 

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : राष्टरूपति जी ने 21 फरवरी, 

2013 को संसद के दोनो सदन को संयुक्त बैठक मे अपने अभिभाषण 

मे अपनी सरकार कौ उपलब्धियां व आगामी योजना के बारे मे विस्तृत 

जानकारियां दी है। गत नौ साल के लगभग केन्द्र में aie a 

यूपीए सरकार कार्यरत Si इन वर्षो मे जिस गति से महंगाई, भ्रष्टाचार 

व बेरोजगारी बढ़ी है उसका कोई भी जवाब नही। यूपीए-दो की 

सरकार. बनने पर काग्रेस ने कहा था कि वह महंगाई को अगले 

100 दिनों 4 नियत्नित कर देंगे, परंतु अब तो चार ad होने जा 

रहे Si गत वर्षो गरीबों कातो कछोदिये, आम आदमी को दो समय 

कौ रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है! आज रोजमर्य कौ वस्तुओं 

के दाम आसमान Bw fi tala, डीजल व खाना बनाने की 

गैस के दामों में जिस प्रकार की वृद्धि wt वह असहनीय हो गई 

है । मुद्रस्फीति की दर जो 2007-08 मेँ 4.7 प्रतिशत थी, वह 2012-13 

मे 7.6 प्रतिशत हो गई है, ओर यदि इसे सीपीआई के आधार पर 

देखें तो जो 2007-08 मेँ 6.2 प्रतिशत थी वह 2012-13 मे 10 

प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, जीडीपी (कोस्ट फैक्टर ) जौ 2005-06 

मे 9.5 प्रतिशत था वह आजं 2012-13 में 5 प्रतिशत रह गया है। 

कृषि a वानिकौ मे यह दर 2005-06 मेँ 5.1 प्रतिशत से घटकर् 

1.8 प्रतिशत रह गई FI | 

2012-13 को ' बागवानी वर्ष" घोणित किया गया है। हिमाचल 

प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश. है ओर वहां पर फल अधिक Yer da 

है, खासकर सेब wa है। इस बागवानी वर्षं मेँ ओरं अगे भी 

“STI सभा परल पर रखा गया । 

6 मार्च, 2013 धन्यवाद प्रस्तावे 1064 ` 

इस प्रदेश को इस क्षेत्र मे अधिकाधिक लाभ कैसे मिल सकते 

है यह सुनिश्चित करना चाहिए। प्रशीतन seen (कोल्ड चेन) 

मे माध्यम से हमरे प्रांत के फलो को किस प्रकार लाभांवित किया 

जा सकता है, इसके लिए विशेष प्रावधान करना wed है। इसी 

के साथ साथ, सेव का उत्पादन ae, उसके लिए बेहतर *रूट-स्टाक' 

का yay व सेब अंतराषटरीय बाजार मेँ किस तरह प्रतिस्पर्धा में 

उतर सकता है उसके लिए यह जरूरी है किं सेब Ww डयूरी 

age जाये। 

पहाड़ों मे सिचाई की सुविधा कम है! वहां के लिए 

लिप्ट/मादगरेशन स्कोम पर अधिक बल देना जरूरी 21 wai के 

किसानों के पास कम yh Sh कारण वह.मात्र कृषि पर ही 

निर्भर नहीं रह सकता है ओर यदि सिंचाई नहीं होगी तो उसके खेत 

सूखे कौ चपेट मे अधिक sma sik वह भूखा मरेगा। इसलिए 

नदी नालौ मे पानी होने के साथ इसे पहाड़ों पर Wer जरूरी है। 

खेत को पानी मिलेगा तो नौजवान भी अपने रोजगार के लिए इधर 

उधर Te जायेगा ओर खेती पर ही अपनी आजीविका कमाएगा। 

महात्मा गांधी राष्टरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक बेहतर 

योजना है परतु जिस प्रकार से हमें भ्रष्टाचार ने घर कर लिया दहै 

उसके कारण इस योजना को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार 

इस ओर खास ध्यान दे तभी इसके लाभ आम लोगो तक पहुंच ` 

सकते है । पहाड़ी राज्यो मे जो अनुपात 40:60 का लेबर ब मैरिरियल 

कार्खागयादहै, इये यातो sear कर दिया wa या फिर 50:50 

के अनुपात म किया जाये 'इदिरा आवास योजना' गरीबों को रहने 

के लिए कमरा बनाने के लिएदी जा रही है। मेरी 2009 से लगातार 

एक ही मांग रही है कि इस योजना को मैदानी क्षेत्र मँ एक लाख 

तथा पहाड़ी a कठिनं इलाकों के लिए 25 प्रतिशत sett कर 

यानि सवा लाख रूपए किया जाये ताकि मकान रिकाऊ बन सके। 

हाल दही मे agg गई राशि कम होने के कारण यह संभव नहीं 

21 इसी तरह पहाड़ी प्रातो में छोटे-छोटे शहर है ओर उसके कारण 

"राजीव आवास योजना' का लाभ उन्हे पूरी तरह नर्द मिल पा रहा 

Sl इसलिए इस योजना के अंतर्गत आबादी को कम आका जाये 

ताकि छोटे-छोटे Heat को भी इस योजना के अंतर्गत लाभावित किया 

जा सके। 

“पूर्ण स्वच्छता अभियान" को निर्मल भारत अभियान किया गया
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tl परतु इसमे यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र मे "निर्मल 

पचायते' घोषित हुई थी वह कुछ ही दिनों मे पुरानी fea Fa 

Wea जाये। इसलिए हर गांव को पीने के पानी के साथ जोडना 

जरूरी है। अनुसूचित जाति a जनजाति वर्गं के लिए गत 65 वर्षो 

से केवल मात्र ‘ae बैक ' तक सीमित रखा गया है। विभिन योजनाओं 

के माध्यम से जिस ven इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए था - 

देखने 4 नहीं आया है ओर आरक्षण के कारण जो लाभ इस वर्ग 

को मिलने चाहिए ae भी अभी दो से Hel कम है। saat खोजबीन 

करनी चाहिए कि क्यो ta हो रहा है। आज इस वर्ग का एक 

भी व्यक्ति केन्द्र म सचिव पद तक नही है। दिखावे मे लगता है 

कि इस वर्ग कोन जोन क्या-क्या दिया जा रहा है परंतु वास्तविकता 

यह रै कि इस वर्गं को आज कई प्रकार के सामाजिक प्रताड्ना 

का शिकार होना पड रहा ti कहने को तो आबादी के आधार 

पर प्रान्तो मे व केन्द्र के बजर मे एससीएसपी।रीएसपी के माध्यम 

से बजर का आवंटन होना चाहिए परंतु जमीनी हकीकत यह दहै कि 

उसको यातो दिवा नहीं जा रहा या फिर इसका दुरूपयोग हो रहा 

Cl इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुक राज्यो मे आज 

भी माग उठ रही है कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति में लिया 

जाए् या se अनुसूचित जाति से बाहर किया जाये ओर उसी प्रकार 

कुछ राज्यो मे कुक क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करने कौ मांग कर 

Ei 65 वर्षो से भी हम इन वर्गो के व्यक्तियों कौ पहचान नही 

कर पाये Cl सरकार को एकमुषत एक HAM बनाकर यह सदा 

के लिये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी जातियां अनुसूचित जाति 

qari व कौन-कौन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति att) इसी तरह 

आज हमारे पहाड़ी प्रातो मे गुज्जर समुदाय के लोग हँ । वह पशुपालन 

करते है। भूमिहीन रै! एक जगह पर रहते नहीं । जंगलो मेँ रहते 

है। वे पीने के पानी, fast व अन्य सुविधाओं से वंचित है! उनके 

लिए भी कोई aa कार्यक्रम बनाकर व्यवस्था करनी चादहिए। आज 

के युग मे जब सारा विश्व एक हो रहा है, सभी सस्कृतिर्यो का 

आपसी मिलन हो रहा है ओर भारत जैसे महान देश मे भी हम 

पश्चिमी देशो से प्रभावित हुए बिना wet रह रहे है। हमारे बुजुर्ग 

कौ हालत बद से बदतर हो रही है। Gad में जब se अपने 

वच्चो का सहारा चाहिए तब उन्हे दरकिनार किया जा रहा है । इसलिए 

सरकार को सभी बुजुर्गो को 65 वर्षं से ऊपर वालों को कम से 

कम 750 रुपये मासिक पशन am चिकित्सा सुविधा Wa करनी 

चाहिए तथा परिवार म वह सम्मानपूर्वक रह सके इसके लिए कानून 

बनाकर सख्ती से उसका कार्यान्वयन करना चाहिए । 
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राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो 

को लाभ पहुंचाने कौ योजना मे जिस गतिसे काम हो रहा है वह 

विचारणीय $1 इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए तथां दोषियों के 

खिलाफ कार्यवाही करना चादिए्। 

आज देश कं डाकषरो द्वारा डाक वितरण प्रणाली मे बहुत सी 

खामियां आ गई eI दूरसंचार के आधुनिकौकरण के कारण य्ह हो 

गया है कि एक पत्र जो 10 किमी0 की दूरी पर मिलना होता है। 

उसे पहुचने मे कदं बार महीनों लग जाते है! इस ओर भी सरकार 

ध्यान दे क्योकि आज जो भी महत्वपूर्ण डाक है वह डाकघरो के 

माध्यम से ही वितरित कौ जा रही है। बच्चों के रोल नम्बर चाहे 

साक्षात्कार के लिये हौ या अन्य परीक्षाओं कै लिये, वह कई बार 

तब मिलते है जब wat Bt चुकी होती है या साक्षात्कार की तिथि 

निकल चुकी होती FI 

हिमाचल प्रदेश एक शांतप्रिय प्रदेश है। यहां से नौजवान फौज 

मे भर्ती होकर देश कौ सेवा करने मे अपना स्वाभिमानं aad है। 

परन्तु वहां कं नौजवानों को आज भरतीं नहीं किया जा रहा है ओर 

अनुपातिक आधार पर भर्ती के कारण ag कोटा कमहो गया है 

ओर "वेन te वन tea’ मे भी कुछ नहीं हुआ है जिससे 

एक्स-सर्विसमेन मे भारी रोष है। इस ओर भी सरकार को कोई निर्णय 

लेना चाहिए । अतः मँ उपरोक्त. विषयों को सरकार के ध्यान मे लाकर 

माग करता हूं कि se गंभीरता से ले ओर उसका समायोजन करे। 

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कौ बात रिकाड मे नहीं 

जाएगी | | 

श्रीमती पुतुल Bart 

(व्यकवधान).--* 

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : महोदय, बजट सत्र का आरम्भ 

राष्ट्पति जी के अभिभाषण से हुभा ओर आज आपने मुञ्चे इस पर 

बोलने का मौका दिया है, इसके लिए् म आपको धन्यवाद देती 

gl 

महोदय, प्रणव दादा जन राष्टरपत्ति भवन मे आए तो aA 

कछ पुरानी wes को तोडा ओर नये नियम शुरू किए। उसको 

"कार्यवाही वृत्तांतं मे सम्मिलित sel किया गया।
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[श्रीमती पुतुल कमारी] 

देखकर लग रहा था कि उनके भाषण मे HS नयी बात होगी लेकिन 

कुल . मिलाकर उनका भाषण सरकारी भाषण ही रहा जिसमे सरकार 

की नीतियों के सफल कार्यान्वयन की चर्चा कौ गई । 64 साल आजादी 

को हो गये! .इस दौरान अगर देखा जाए तो 54 साल देशमे एक C 

ही पार्द का शासनकाल wt दस साल गैर ae सरकार का 

शासनकाल रहा है। आज हम इस सफलता या विफलता की कहानी 

को कहते है, इस कहानी का मुख्य दारोमदार एक ही पार्टी को 

जाता है! राष्ट्पति जी के अभिभाषण मे agdt हुई जनसंख्या, महंगाई 

तथा -बेरोजगारी की कीं कोई wal नहीं कौ AE! 

गांवों मे जब हम लोग घुमते रै तो एक ही गांव मेँ सकं 

लोग हर मीरिग मेँ दिख जति gi पूरे क्षेत्र मे अगर देखा जाए 

तो हजारों कौ संख्या मेँ एेसे नौजवान है जो कम पढ़े लिखे हैँ 

या फिर कम शिक्षित है। जो कम पदे लिखे नौजवान रै, वे महानगर 

का रास्ता पकडते है ओर कुछ न कुछ काम करके अपना पेट पाले 

है। 

लेकिन हम शिक्षित नौजवानों कौ बात भी करेगे कि जो शिक्षित 

ह ओर wd न कही यातो डोक्टर कौ fel उनके पास टै या 

इंजीनियर है या टैक्नीकल एक्सपर्ट ह । उनके लिए सरकार क्या कर 

रही है? इस वारे मँ कोई योजना नही बताई गरई। हमारे यहां Steed 

इतने ह लेकिन हमारी पीएचसीज खाली पडी हुई है । ' हर साल बच्चे 

पढ़कर इतनी सारी fefirat लेकर निकलते है लेकिन हमारे यहां शिक्षक 

की कमी है। उसी तरह से अभियंत्रण विभाग में इंजीनियर्स कौ कमी 
है। बाकी विभागों मेँ यदि हम देख तो हमे एसी दही ad नजर 

आती है उनके लिए हम एसा क्या करेगे कि एेसे fea पदों कौ 

भर्ती मे पदे-लिखें नौजवनों कौ भती होगी ? इस बारे मेँ किसी नीति 
का उल्लेख नहीं किया गया 1 देश मे बढता हुभा भ्रष्टाचार एक 

बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। कोई भी योजना बहुत अच्छे 

तरह से बनती है लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारियों ओर भरष्ट लोगों की 

भट ug जाती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम कौन सी नीति 

बना रहे है? vera को हम कौन सी सजा-देने जार्हेर्है? ` 

यह एक बहुत कौ गंभारता A सोचने योग्य विषय zl 

महिला सुरक्षा. विधेयक कौ यदि हम बात. करं तो देखेगे कि 

एक विधेयक पासं हो गया। सरकार भी aga संवेदनशील है! तमाम 
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कानून के रहते हुए भी 16 दिसम्बर 2012 कौ जघन्य के बाद 

अभी भी रोज के अखनार मेँ हम tet ही ast wi को मिल 

जाती ह। यह वही देश है जहां कहते थे कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, 

रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज हारी क्या स्थिति है? आज तो 

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । आंचल मे है दूध ओर आंखों 

मे पानी। आज की तारीख मे हमारी यही स्थिति है। महिला सुरक्षा 

के विषय में हम क्या कठोर कमद् उठाने जा रहे है? हम उन क्रूर 

व्यक्तियों के प्रति क्या He मैसेज देने जा रहे है जिन्होने इस तरह 

के अपराध को करने का दुस्साहस किया है? इसके बरे मे एक 

सख्त मैसेज जाना afer 

आतंकवाद एक बहुत ही संवेदनशील विषय है । हमारा देश उसमे 

बहुत बुरी तरह से BH रहा है। देश कौ संप्रभुता ओर लोकतात्रिक 

व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके लिए 

यह ae मंदिर है जहां Agari को जुबान मिलती है। यह वह मच 

है जहां बोलने दिया जाता है क्योकि हम निर्दलीय लोग ै। अगर 

हमे बोलने को मंच नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात कां Ta? 

सभापति महोदय : आपको पर्याप्तं समय दे रहे Sl लेकिन 

आप अपनी बात संक्षेप मे Ss 

श्रीमती पुतुल कुमारी : सभापति महोदय, यह आतंकवाद इस 

` लोकतांत्रिक व्यवस्था क लिए बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इसके 

लिए कोई चिंता नहीं दिखाई गई है। नकसलपंथियो के लिए कोई 
योजना नहीं है। नकसलवाद सामाजिक ओर आर्थिक विषमता से उत्पन 

हुआ -एक विषय है लेकिन जो आतंकवाद है, इसकौ जडुं हम जानते 

S कि दूर देशों मे फैली हर्द है ओर उनका. नियंत्रण कहांसेहो 

रहा हे, कदां कैम्प लगते है 2 लेकिन हम उसके लिए कुछ नदी 

कर रहे है! हम अपनी उदारता ओर समरसता को दिखते हुए दुनिया 

को te संदेश क्यो दे रहं है कि हम कमजारे है जबकि महाकवि 

दिनकर जीने कहा थाः । 

“har है स्वप कोई ओर तू त्याग तपसे काम. ले, यह WT 

पुन्य fae कर देना उसे. बढ़ रहा तेरी. तरफ जो. हाथ है। 

इसलिए हमे एक कड़ा मैसेज देना चाहिए। पिछले feat हमारे 

ata के साथ जो जघन्य कृत्य पड़ोसी देश के सैनिको ने किया 

ओर यदि हम अतीत मेँ जाएं ata ही एक qed का देश 

हमे रह-रहकर आंखें दिखाता है, हमे धमकाता रहता है। बंगलादेश
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aa ta ही कृत्य किया था ओर हम लोग उसको कोई कड़ी 

चुनौती नहीं दे पाए। इसलिए इस ओर ध्यान देने कौ जरूरत है। 

सरकार द्वारा एक सुप्रसारित कार्यक्रम राजीव गाधी विद्युतीकरण योजना 

चलाई जा रही St UA 37 गावं है जहां एक भी निजली का खंबा 

नहीं लगा है ओर कहते ह कि यहां का काम हो गया है।-.-(व्यवधान) 

17 गाव एसे ह जहां बिजली कौ लाइन नर्हा पहुची है लेकिन उन ̀ 

गरीब लोगों को बिजली का बिल देने कै लिए मजबूर किया जाता 

él - 

( भवुकाद। 

सभापति महोदय : कार्यवाही gad मे कुछ भी सम्मिलित नही 

किया जाएगा। | | 

.-.-( व्यवधान) 

#श्री मानिक टैगोर (विरुद्ध नगर) : मै महामहिम wets 

को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र मे भारत के wea के रूपमे 

पहली बार अपना अभिभाषण देने के लिए अपने सभी माननीय साथियो 

कौ an a हार्दिक बधाई तथा साभार धन्यवाद देता ei म इस 

सरकार के साथ इसके विकास vat कदमो से as होने से गर्व 

का अनुभव करके अभिभूत हू। 

मै महामहिम gra हमरे युवाओं कौ क्षमता, उनकी आकांक्षाओं, 

उत्साह ओर ऊर्जा के at मे व्यक्त कौ गईं आशा के. साथ पूर्णतया 

सहमत हू जो कि निस्सदेह देश को एक .नए आयाम कौ ओर अग्रसर 

करने की स्थितिमें है। 

मेरा निश्चित मत है कि मेरे माननीय साथी जी प्रत्यक्ष लाभ 

उतिरण प्रणाली का कार्यान्वयन करने मे सरकार की पहल का स्वागत. 

करेगे, जो कि हमारी पार्टी कौ उपाध्यक्ष राहुल गाधी जी द्वारा 

अभिकल्पित एक विजनरी विचार है जिसके परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति, 

पशन तथा मातृत्व लाभो जैसे सरकार - प्रायोजित लाभ सीधे लाभार्थियो 

के खातों मे जाएंगे, जो उनकी आधार संख्या का उपयोग कर उन 

तक पहुच सकता है। ओर मेरा निश्चित मत है कि मेरे माननीय. 

साथी इस असाधारण अवधारणा के लिए श्री राहुल गाधी जी.को 

बधाई देते मे मेरे साथ at यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है 

"कार्यवाही gaa मे सम्मिलित नर्ही किया गया। 

""भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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कि इस प्रणाली मे यथासमय मजदूरी तथा खाद्यन एवं रसोई गैस 

पर आर्थिक सहायता को भी कवर किया जाएगा ओर यह आश्वासन 

कौ महत्वपूर्ण है कि यह प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्थानापन 

के रूप पे नहीं होगी बल्कि यह सार्बजनिक वितरण प्रणाली कौ 

अनुपूरक होगी । 

सरकार चालू वर्षं के राजकोषीय घटे को स.घ.उ. (जीडीपी) 

के 5.3% तक सीमित कर वित्तीय समेकन के लिए रोडमैप तथा 

वस्तु एवं सेवा कर के बारे मे सर्वसम्मति पर पहुचने के लिए राज्य 

सरकारो के साथ अपने समन्वयं कौ अपनी घोषणा के साथा सं 

as. (जीडीपी) वृद्धिः दर मे वृद्धि कौ दिशा मे पक्की प्रगति कर 

tr कृषि तेथा सम्बद्ध क्षेत्रो, उद्यानकृषि, डेयरी तथा फार्मिग में 

उल्लेखनीय वृद्धि सरकार द्वारा अपनी नई नीतियों एवं दिशानिरदेशो 

के at में सरकार द्वारा किए गए बल कं कारण ही संभव थी। 

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 

कठिन समय मे रोजगार चाहने वाले लोगो को काम प्रदान करके 

सरकारी प्रयास कौ दृष्टि से लगातार नई उचाई छ रहा है ओर प्रशंसनीय 

रूप से 2011-12 F योजना के अतर्गत लगभग 5 करोड परिवारों 

को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, हमें यह नोट करके 

खुशी हई है कि सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अतर्गत सहायता ` 

मँ काफी वृद्धि कर इसे मैदानी Bai मे 45,000 रूपए से बढ़ाकर 

70,000 रूपए प्रतिं यूनिट तथा वामपंथी उग्रदार प्रभावित क्षेत्रो सहित 

पहाड़ी तथा कठिनाई वाले कषत F 48,500 रूपए से बढ़ाकर 75,000 

रूपए प्रति यूनिट कर दिया है। 

जवाहरलाल नेहरू. शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण कौ 

अंतिम रूप देते समय सरकार ने सोच विचार कर चल रही 

परियोजनाओं करे पूरा करने . तथा नई परियोजनाओं कौ स्वीकृति के 

लिए वर्तमान मिशन कौ अवधि को बद्कर मार्च 2014 कर् दिया 

है ताकि शहरी अवसंरचना के विकास की गति को कायम रखा 

जा सके। हम शहरी स्थानीय निकायो के क्षमता निर्माण प्रयासों को 

बढमवा.देने के लिए 1,000 करोड़ रूपए at पृथक् निधि का सुजन 

करने के सरकार के निर्णय कौ सराहना करते है। zat योजना मे 

राजीव आवास योजना का विस्तार एक मिलियन wi के लक्ष्य के 

साथ सभी Oe तथा aha wet मे करने का सरकार का प्रयास 

सराहनीय योग्य FI
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[श्री मानिक on] 

स्वास्थ्य क्षेत्र मेँ समग्र विकास को aga देने के सरकार के 

कठिन प्रयासों से हमने जंगली पोलियो-वायरस का एक भी मामला 

पता लगाए बिना जनवरी 2013 मेदो वर्षं पूरा कर लिया है। जब 

से उन्मूलन प्रयास शुरू किए गए थे उसके पश्चात् यह सबसे लनी 

पोलियो-मुक्त अवधि FI 

Wa तमिलनाडु के अपने साधिर्यो कौ ओर से यह घोषणा करते 

हुए वास्तव में काफी गर्व है। कि हम हमारे सम्माननीय सोनिया जी 

तथा माननीय प्रधानामन्री के सक्षम दिशानिर्देश तथा नेतृत्व के अंतर्गत 

यद्यपि काफी कम मात्रा मे हमारे सरकार का विकास कार्यकलापों 

कं साथ जुड़कर, हम काफो. खुश है। विभिन जनोम्मुखी कल्याण 

उपायो पर ध्यान देने के अलावा हमारी सरकार भारत को "विकासशील! 

देशो मे उसके वर्तमान स्थान से "विकसित" देशों मेले जाने के 

लिए काफो उत्सुक है। हमारी Bie सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल 

मे तथा लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में विभिन अवसंरचनात्मक 

कार्यकलाय से जुडी रही है, यह अपने प्रत्येक प्रयास में महत्वपूर्ण 

रूप से सफलता कौ ओर अग्रसर FI 

न केवल अवसंरचना के aa मे, बल्कि अपने लोगों के जीवन 

स्तर मे सुधार के लिए भी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। 

सेकेण्डरी शिक्षा से लेकर विशेषीकृत तथा उच्च तकनीकी रिक्षा के 

स्तर का इसने लोगों कौ बुनियादी आवश्यकताओं यथा कृषि, सिंचाई, 

आवास, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं कौ ओर विशेष ध्यान दिया है। 

इनके अलावा अन्य क्षेत्रो जैसे faa ओर प्रौद्योगिकी, विमानन, 

परिवहन, रेल तथा सड़क दोनों ही मार्गो पर, पत्तन पोतपरिवहन इत्यादि 

को भी नीतियां तैयार करते समय उचित महत्व दिया गया हे ताकि 

हमारे देश के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। 

म महामहिम का सनकं अभिभाषण मे दिए गए इस कथन के 

लिए भी धन्यवाद करना चाहूगा कि हम श्रीलंका के सथा बातचीत 

q sel आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों कौ .पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्वास 

के तथा तमिल लोगो. के लिए शांति, सम्मान ओर समानता का जीवन 

सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों सहित उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे है। 

म तमिलनाडु के माननीय सदस्यों तथा तमिलनाडु की जनता कौ 

ओर से अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ fH श्रीलंका के प्रति 
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इसके स्वयं के | एलएलआरसी कौ सिफारिशों को सुस्पष्ट रूप से 

 कार्यान्वित करने के लिए संकल्प पारित करने हेतु सयुक्त राज्य 

अमेरिका के साथ सहयोग Bl तथा संयुक्त राष्ट सघ से पुरजोर 

आग्रह करे कि श्रीलंका पर दबाव डाला जाए् fH वह लैसन्स wed 

us दिकानसि लिएशन कमिरटि (एलएलअरसी) at रिपोर का 

अनुपालन करे तथा इसका कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाही आरभ 

करे, इस समिति कौ रिपोर्ट मे विभिन्न रूप से पुनर्वास, पुर्नव्यवस्था 

तथा गलत मामलों के लिए न्याय प्रदान करने कौ सिफारिश कौ 

गई हे। 

अत मे, न कंवल तमिलनाड के अपितु पूरी सभा के मेरे माननीय 

सहयोगियो कौ ओर से इस अवसर परं ये महामहिम को राष्ट के 

Tedd के रूप में इन दोनों सम्मानित सभाओं कौ संयुक्त बैठक 

को प्रथम बार सम्बोधित करने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त 

करता & ओर महामहिम को आश्वासन देता हू कि हमारी सरकार 

के सभी प्रयासों मे हमारा निरंतर साथ रहेगा। 

श्री arse war वैसीमुधियारी (ered) : सभापति 

महोदय, आपने WN महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने 

का मौका दिया, इसके लिए मँ आपका आभार व्यक्त करता हू। 

भे सबसे पहले महामहिम राष्टूपति जी को धन्यवाद देना चाहता हू 

कि =e हमारे मुल्क मेँ खास तौर से महिलाओं ओर लड़कियों 

पर हो रहे अमानवीय अत्याचार ओर ater के खिलाफ mes 

आदमियो को सजा देने के विधेयक का वादा कियाहै। मेँ बाकी 

विषयों के सवध मे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हू लेकिन कुछ 

a को सदन के सभापटल पर रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में 

खास तौर से अनुसूचित जाति ओर जनजाति के लोगों की आर्थिक 

हालत को सुधारने के लिए faa ढंग से पालिसी अपनानी चाहिए 

` थी, कद्र सरकार उस ठंग कौ पालिसी अपनाने मेँ विफल हुई है। 

भै आज माननीय प्रधानमंत्री ओर माननीया सोनिया जी से कहना 

चाहता हू कि देशम कम सै कम अनुसूचित जाति ओर जनजाति 

के लोगों को शिक्षा तथा विभिन दिशाओं मे विकास करने के लिए 

एक साल में एक एक लाख करोड़ रूपए धनराशि आवबरित करने ` 

के जरूरत है। मे आपको थोडी देर के लिए dea Se अचल 

तक ले जाना चाहता ti आज बोडो लैंड अंचल मेँ तीस लाख 

आबादी है। यहां को आबादी के लिए इस साल के बजट F 60 

करोड रूपया sauna किया गया हे
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(अनुकाद। 

34 मिलियन जनसंख्या के लिए केवलं 60 करोड रूपए निर्धारित 

किए गए हे। यह ees के लोगो के लिए शर्म की बात है। 

यदि यह 60 करोड रूपए तीन मिलियन लोगौ मे बारे जाएं तो 

प्रत्येक व्यक्ति/सदस्य को कितना मिलेगा। 

(हिन्दी) 

कितना पड़ता है? एक आदमी के लिए fam 2000 रूपए । 

यह केवल 2000/- रूपप् प्रति व्यक्ति होगा। क्या यह पर्याप्त है ? 

2000 रूपए से क्या किया जा सकता है? मे माननीय wast 

जीसे प्रार्थना करना चाहता हू कि भारत सरकार कौ तरफ से बोडो 

ae अंचल के विकास के लिए कम से कम हर साल के लिए 

1000 करोड रूपये के डायरेक् फंड की व्यवस्था कौ जाए] 

महोदय, HA लड अंचल मे एक भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट ae 

है। महामहिम राष्टृपति जी ने कुक जगह पर नए एयरपोर्ट बनाने 

का वादा किया Fl 

(अनुकद। 

उन्होने कोकराञ्चार मे डोमेस्टिक एयरपोर्ं कौ तत्कालं आवश्यकता 

उल्लेख क्यो नहीं किया? आपके माध्यम से मँ भारत सरकार से 

अनुरोध करना चाहूंगा कि यथा संभव शीघ्र को सरकार म एक 

डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौ स्थापना को जाए। 

सभापति महोदय : आपने भावना व्यक्त कर दी है, अन संक्षिप्त 

कौजिए। 

श्री सानद्ुमा amar वैसीमुथियारी : इसके साथ ही मै कहना 

चाहता ह कि हमारे यहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय wet हे। 

इसलिए हमारा निवेदन है कि बोडो्लँड अंचल में एक axa 

विश्वविद्यालय कौ स्थापना कौ जाए। इसके अलावा Beles मे एक 

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक आई.आरई.टी., एक आई.आई.एम., 

दस पोलिटैविनिक दुस्टीरयुटूस, दस आई.टी.आई. यदि आप दंगे तो 

हम इनसे वहां के नौजवानों को शिक्षा दे पा्येगे। 

इसके अलावा एक बहुत गम्भीर ya है कि असम ओर 

उत्तर-पूर्वाचल मे विदेशियो कौ बहुत जबरदस्त घुसपैठ चल रही TI 
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हमारा निवेदन है कि उन घुसपैवियों को रोकने के लिए सरकार को 

व्यवस्था करनी चाहिए । 

सभापति महोदय : दीक है, अब आप अपना स्थान ग्रहण 

करे। 

(व्यवधान) 

( अनृकद। 

सभापति Weert : कृपया अन समाप्त करे। कृपया अपना 

भाषण समाप्त करे) 

... (व्यवधान) 

श्री arg aye बेसीमुथियारी : म आपके माध्यम से 

सरकार से अपील करना wen कि बहुप्रतीक्षित पृथक तेल गाना 

राज्य का गठन किया जाए क्योकि यह काफी समय से लम्बित है 

... (व्यवधान) | 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaa मे कुछ भी शामिल नही 

किया जाएगा। 

-..( व्यवधान) 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaa मे कुछ भी शामिल नहीं 

करिया जाएगा। 

..-(व्यककधषान" 

सभापति महोदय : श्रीमती जे. हेलन डेविडसन । 

et, किरीर प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद fray) : 

qe सरकार को दो टर्म यानी कि करीब 10 साल जैसा समय 

मिलने के बावजृद् देश कौ हालत बदत्तर होती जा रही है। म समञ्चाता 

हू कि इसके लिए सरकार का HIG, महगाई बढ़ाने वाटौ कदम 

ओर भ्रष्टाचार सबसे अहम जवाबदार है। 

राष्ट्रपति जी के समग्र भाषण, जो सरकार एक रोड्मैप के तहत 

"कार्यवाही gaa मे सम्मिलितं नर्ही किया गया। 

“"भाषण सभा पटल प्र रखा गया।
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[डा. किरीर प्रमजीभाई सोलंको] 

प्रस्तुत करती है, उसमे इन बातों का तनिक भी जिक्र नहीं है। देश 

मे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितिं दयनीय है। खासतौर पर गांवों में 

पीएचसी ओर सीएचसी कौ स्थिति खराब है। यहां मरीजों की कतारं 

लगी है। मगर वहां न तो कटर है न परिचारिका! वहां दवारईयां 
उपलब्ध नदीं है. ओर जांच कौ लेबेरेटरी तो सिर्फ नाममात्र है।. . 

thet मेन तो gener है, न कोई सुविधा है। एेसी स्थिति 

से निपट लेने के लिए पिले साल, पूर्व राष्ट्रपति जी के अभिभाषण 

मे घरेलू सकल उत्पाद (जीडीपी) का 2:5% आवंटन करने का देश 

को वायदां कियाथा। ` 

पिले साल स्वास्थ्य सेवाओं म करीबन 1.2% 

भाषण मे उसका जिक्र ही नहीं है। पूरे देश मे खासकर बच्चे एवं 

महिलाओं मे बड़ी मात्रा मे कुपोषण पाया गया है। तब इस भाषण 

मे उन पर कोई भी ध्यान ae दिया गया-है। 

एक ओर देश कौ जीडीपी ger की दुहाई दी जाती है, मगर 

इस देश कौ कपोणित महिला एवं क्चपन के प्रति ध्यान दिया जाता 

नही है। भँ समञ्चता हूं कि कुपोषण दूर करने कौ एक मुहिम चलानी ¦ 

चाहिए! जिसका परिणाम देश का विकास निश्चित रूप से हो सकता 

हमारा सौभाग्य है किं-समग्र दुमिया मे भारत. सबसे युवा we 

है। हमारी जनसंख्या मेँ 65 फीसदी युवा है। मै aera टू कि ` 

इस युवा शक्ति को देश. के निर्माण मे जिम्मेदारी देने कौ करई 

ठेस. बात नहीं कौ गर्ह है। . 

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति इस अभिभाषण ` 

में कोई नक्कर् प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि एससी/एसरी 

` के लिए wal जनसंख्या के हिसाब से बजेररी आवंरन होना चाहिए । 

भारतं एक संघीय ढाचे वाला देश 81 देश के विकास कं लिए ` 

केन्द्र के साथ-साथ राज्य भी ` अपना अहम योगदान देते है! आज ` 

. के समयमे देश के कई राज्यं भारत के विकास मेँ अपनो अहम .. 

योगदान दे रहे है। मे समञ्चता हूं कि देश के फडरल. स्टक्चर पर 

जोर देने कौ कोई बात सरकार की भावी नीतियों के ईस दस्तावेज 

. 6 मार्च, 2013 

जीडीपी का. 

आवंटन हआ। A दुःख ओर aga इस बात का है कि इस 
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मे कहीं we नहीं है। सभापति जी, मे गुजरात कं अहमदाबाद वेस्ट. 

aa से संसदीय प्रतिनिधित्व करता हू। 

आजकल गुजरात के विकास का सभी जगह जिक्र होता है। 

गुजरात ने ऊर्जा उत्पादन A सरप्लस स्टेट लना है। वहां ““ ज्योतिग्राम 

योजना" के तहत गावो सहित सभी जगह राउड-द-क्लोक, 24 धटे 

` निजली मिलती है गुजरात ने रिन्यूवल wast यानी कौ सोलन एनर्जी 

म बड़ी सफलता हासिल की 31 ओर समग्र देश के 900 मेगावार 
बिजली उत्पादन कं लक्ष्य के सामने अकेले गुजरात ने 600 मेगावाटः 

कौ क्षमता हासिल कौ है गुजरात ने कृषि विकास मे भी बडी उपलब्धि 

पाई है ओर 11% कृषि विकासं दर हासिल किया है। 

भ मानता हूं कि एेसे विकासशील राज्य के साथ सभी राज्यो 

को सफलतां को Went उनकी सफलता कौ रणनीति को अपनाना 

चाहिए्। ` | 

( अनृकाद। 

‘sl. alata मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : माननीय राष्टरपति 

जी ने 21 फरवरी, 2013 को संसद कौ दोनो सभाओं कौ संयुक्त 

बैठक को जौ अभिभाषण दिया उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर A 

अपने विचार व्यक्तं करना चाहूगा। 

माननीय श्री पी.सी. चाको द्वारा यथो प्रस्तोवितं तथा माननीय 
श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा अनुमोहित प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थनं. ` 

` करता हू। ॥ि 

- भै पंहले उन मामलों से .आरभ करूणा -जो हमारे. लिए तत्काल. 

 -चिन्ता का विषय है। महत्वाकांक्षी भारत का. उदय आर्थिक मंदी के.. : 

सपेक्ष हमारी आर्थिकं वृद्धि, सुशासन, कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, 

आतरिक सुरक्षा ओर अतररष्टरीय संबध। राष्ट्रपति के अभिभाषण इन. 

- सभी. Fel का विवेकपूर्णं तरीके से वर्णन करते का प्रयास किया 

 गया। हमे माननीय राष्टूपति महोदय का इसके लिए धन्यवाद करना, 

„. -चाहिए। , ` 

हमारे जैसे विकासशील देश में जहां लोकतंत्र परिपक्व हो. रहा . धि 

. है, सबसे . मूलभूत मुदा इसके नागरिको को सशक्तं बनाना है! एेसौ . 

कैसे किया. जाए यह हमारे पूरे प्रयासं का सबसे कठिन भाग FI 

मेरे लिए यह एक संभावित प्रस्ताव है। 

"भाषण सभां परल पर् रखा गया।
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कृपया अभिभाषण कापैश 5 देखे - "हाल हीमे qu सरकार 

ने जो एके महत्वपूर्ण पहल कौ है वह है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली 

आरंभ करना। इससे सरकार द्वारा प्रायोजित लाभ सीधे लाभार्थियों 

के खाते ये प्हुवेगे, जो अपनी आधार संख्या द्वारा उन खातो तक 

पहुंच बना सकते है वह प्रणाली लीकेज कम करने A सहायक होगी, 

लाखो लोगौ को वित्तीय तत्र मै शामिल करने मे सहायक होगी ओर 

लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लाक्षित करेगी । यह हमरे सर्वाधिक 

दरिद्र नागरिकों को, विशेषतः ग्रामीण भारत मे, लाभ WIA के 

लिए आधुनिक प्रौद्योगिकौ के उपयोग मे ट्रेड Get (प्रवृति era) 

ami? हम सभी जानते है क भारत गावो मे रहता है।'' 

तथापि एक सावधानी रखने की सलाह भी 1 वह यह दै .कि ` 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली जन सेवाओं का प्रतिस्थापक नही हो 

सकता ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौ सपूकर होगी। 

अभिभाषण के पैरा 10 मे, राष्ट्पति महोदय ने कृषि वर्ष में 

प्रसन्नता का एक कारण दिया है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों मे ग्यारहरवीं 

योजना के दौरान वृद्धि 3.7% थी जबकि दसर्वीं योजना a यह 

2.4% धी । gaa हमारी अर्थव्यवस्था Uses हुई है जो अन्यथा ग्रामीण 

मूल कौ है तथा इसी वजह से यह पिछली वैश्विक मंदी को Fa 

सकौ। इससे सब पता चलता है। इससे रष्टय चरित्र पता चलता 

है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्ति के लिए हमे से प्रत्येक का 

अनुकरण करना चा्हिए। |  -. 

वर्तमान यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री तथा यूपौए् के चेययपर्सन 

के नेतृत्व मे इस दिशा मे हमारे पलैगाशिप कार्यक्रमों cen विभिन ` 

कल्याण योजनाओं के माध्यम से सफलता पूर्वक कार्य किया है। | 

महात्मा गांधी नरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम,. ओर शिक्षा ` 

का अधिकार अधिनियम उल्लेखनीय 31 इसके लिए हमे इन लक्षो 

की ओर vert के लिए निर्णायक कदम उठाने होगे। रास्ता लम्बा 

हे परन्तु हमारी यात्रा प्रति पर है। a, इस सम्मानित सभा के सभी 

माननीय सदस्यों से इस प्रयास मे पूर्णं सहयोग देने का अनुरोध करता 

ह | 

दूसरी बात आवश्यक वस्तुओं ओर विशेषतः Yat उत्पादो (पीपी) 

के बढ़ते मूल्य कौ है। हम सभी यह अत्यधिक आशा करते है कि 

आवश्यक वस्तुओं कौ alad स्थिर हो जाएं। हालाकि हम सबको 

यह विदित हीटैकि इस देश के बडे आकार ओर उसकी अत्यधिक 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) Bade प्रस्ता 1078 

जनसंख्या कौ देखते हुए, हमं सब इस तथ्य को भी अच्छी तरह 

से समञ्लते है कि am अत्यधिक है जबकि आपूर्ति सीमित है। 

माग-आपूर्तिं का यह सिद्धांत काफो हद तक yea वृद्धि के लिए 

उत्तरदायी है। लेकिन हम यहीं पर इसे नहीं छोड सकते। हमारी आर्थिक 

सहायता व्यवस्था अभी जारी है। हमे मूल्य कम करने के लिए गंभीरता 

से ओर शीघ्रता से उपाय ei wea 

यह सरकार बिल्कुल वही कर रही 21 मुञ्चे पूरा विश्वास है 

कि संप्रग सरकार के सभी प्लैगशिप कार्यक्रम ओर कल्याणकारी | 

उपाय कभी न कभी सकरात्मक परिणाम देगे। 

तीसरा, संप्रग. सरकार के सभी पलैगशिप कार्यक्रमों ओर 

कल्याणकारी योजनाओं का सफल निष्पादन तंत्र है। यहां मै संपीय 

aa के अतिर्गत राज्य ओर he सरकार दोनों के संयुक्त उत्तदायित्वोँ 

का उल्लेख करना चाहता हू। WA लगता है कि संघ सरकारों के 

कई हिस्सो मे अभी पारदर्शिता लाना बाकौ है! इन योजनाओं ओर 

इन कार्यक्रमो को निष्पक्ष ओर समग्र रूप से कार्यान्वित किया जाना 

आवश्यक है। अतः Se Ha सरकार द्वारा नेतृत्व ओर मार्गदर्शन 

किया जाना चाहिए। इसी समय, हमे यह सुनिश्चित करना चाहिए 

कि ये योजनाएं उन लोगं तक पहुचे जिनकं लिए oe बनाया गया 

Bl 

अगला, A देश ओर देश के बाहर आतंकवाद के मुद्दे पर 

विचार रखने का गंभीरता से प्रयास करना चाहता हू जो wets ओर 

अंतरष्टरीय दोनों स्तरौ परं महत्वपूर्णं मुद्दा है। आतंकवाद AR लगता 

है कि आतंकवाद इंसानियत के विरू एक लड़ाई है। हमारी सरकार ` 
को आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता नीति को पूरी तरह से अपनाते 

हए कार्यवाही करनी afew कई लाख जिंदगियो पर् एक सभ्यता 

बनती है ओर मानव जाति की सबसे बडी विडंबना यह है कि एक 

राजा जो कभी गलत नहीं कर सकता, राज नहीं करता रह सकता 

हमे जो लोकतंत्र पर चलते है, मिलकर सोचना होगा ओर एक बेहतर 

विश्व के लिए साथ कार्य करना होगा ताकि हमारे बच्चे अपने जन्म 

कौ खुशी मना सके ओर खुशी से जिंदगी faa: हम सभी को 

साथ मिलकर हमारे बच्चो को एक बेहतर कल देना होगा। 

अभिभाषण के पैरा 87 मे, यह उल्लिखित ह कि जम्मू ओर 

कश्मीर ओर पूर्वोत्तर मँ सुरक्षा कौ स्थिति मे सुधार प्रत्यक्ष दिखता 

है। हम इसके लिए was रै। चलिए हम सब प्रार्थना at कि यही 
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(al. थोकचोम मेन्या] . 

प्रवृत्ति बने रहे ओर हुआ wt कि शांति बनी रहै वर्योकि हम जानते 

है कि शाति हमेशा अच्छा परिणाम देती दै। पिछले कुछ समय से, 

इस वर्ष सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थो के अत्यधिक अवैध व्यापार 

की रिपोर्ट सामने आई $1 11 जनवरी को, पश्चित इम्फाल at 

विशेष . आसूचना एकक के एक दल ने इम्फाल हवाई अड्डे a 

लगभग 1.5 करोड रूपए की ares सिगुडनेएफेड्नि गोलियों कौ 

बड़ी मात्रा जन्त कौ है। 15 फरवरी को, एक पुलिस दल ने लगभग 

1.3 करोड़ रूपए कौ वही मादकतत्व वाली Wet कौ बडी मात्रा 

मत्रिपुखरी से जन्त की.हे। 

24 फरवरी को, लगभग 25 करोड रूपए के मनः प्रभावी ओषधि 

कौ तस्करी मेँ कथित संलिप्ता के लिए जिला पुलिस कमांडो द्वारा 

पकड़े गणु लोगों मे से एक हमारी सेना कं कर्नल ओर एक निजी . 

एयरलाइन का एक सहायक Ween है। उसी दिन शाम को नार्कोरिक 

ओर अफेयर्स ओंफ बोर (एनएबी) के कार्मिक ने इम्फाल हवाई 

अड्डे से लगभग 8 लाख रूपए कौ मूल्य पेरास-टीञार गोलिर्यो 

की बड़ी मात्रा जन्त की है। 

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बीते कल दुबारा, इम्फाल के एक 

निजी घरे से Hea हयइदोक्लोराइड. गोलियों के चार fsa जिसमें 

स्युडो हाइड़ोक्लोराइड तत्व निहित होता है ओर आईपी एक्टेमाइन 

(500मि.ग्रा.) की एके संख्या जन्त कौ गई हे। जन्त किए गए चार् 

डिन्बों मे से केटेमाइन हाइदोक्लोराइड के कल 2316 पत्ते भी पाए 

गए Et 

मेरे लिए इस सूचना को इस महान सदन के माननीय सदस्यों 

के साथ aed समय अधिक चिंता का विषय sad एक सेना के 

कार्मिक ओर निजी एयरलाइन के एकं अधिकारी का संलिप्त होना 

Sl Ua प्रतीत होता है कि इस प्रकार का अवैध व्यापार काफी 

लने समय से चल रहा है! इसी कं साथ, इन Hes ओषधयो 

कौ देश के उस भाग मे बडी मात्रा मे उपलब्धता के कारण बडी 

संख्या मे युवाओं के लिए खतरा बन गया है। हमारे देश के सीमा 

aa चाहे वह पूर्वोत्तर हो या जम्मू ओर कश्मीर, जिन्हे विशेष राज्यो 

के वर्ग में रखा गया है, भुगत WS इन राज्यो मे सशस्त्र बल 

(विशेष शाव्तियां ) अधिनियम, 1958 लागू किया गया है ओर यहां 

सेना अधिनियम के अंतर्गत घुसपैठ रोकने के कार्य मे लगी हुई है। 
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यह अधिनियम सेना को ae सरकार कौ विना अनुमति के न्यायिक 

जांच से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह खतरनाक ओर अलोकतांत्निक 

हे। 

मै हमेशा से इस एएफएसपीए के विरुद्ध रहा हू। अब इस 

अधिनियिम को हटने का समय आ गयाहै। मै Se सरकार से 

पुरजोर आग्रह करता हू कि मानवता को बचाने के लिए इस 

अधिनियिम को कृपया वापस लिया जाए । ga अधिनियम कौ वजह 

से मणिपुर राज्य मे अनाथो ओर विधवां कौ संख्या तो वह ही 

रही है तथा एसे माता-पिता भी है जिन्हे at qe बच्चो का 

पता नहीं चल पा रहा है। 

अंतमे, मे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के बारेमे जो जस कौ 

तस हे, का उल्लेख करना चाहता हू। दूसरी ओर, इस पर करई 

माननीय सदस्यों द्वारा वाद-विवाद किया गया है। हम उनसे सहमत 

नही है। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति aque है। हमारी पूर्वं कौ ओर 

देखो नीति के द्वारा हमारे पड़ोसी देशो जैसे कि भूटान, arenes, 

मालदीप, नेपाल ओर श्रीलंका विशेषकर Hie जहां अभी लोकतंत्र 

अगे ag रहाहै, के साथ हमारे fied मे सुधार होने के साथ-साथ 

मजबूती के साथ अगे भी ag रहे EI 

सबसे अत मे, मै माननीय श्री पी.सी.चाको द्वारा रखे गए प्रस्ताव 

ओर माननीय श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा समर्पित प्रस्ताव का पूर्ण 

` तथा दिल से समर्थन करता हू ओर इस हमार सदन A उपस्थित 

आप सभी माननीय सदस्यसों से इस प्रस्तावं को एकमत से पारित 

करने का अनुरोध करता Fl 

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्यकुमारी) : आदरणीय 

महोदय, इस वाद-विवाद मे हो रहे। राष्टरूपति जी के अभिभाषण से 

संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव परं मुञ्चे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान 

करने के लिए, मँ आपका आभारव्यक्त करती हू। मेँ यहां पर राष्टृपति 

जी के अभिभाषण के समर्थन खड़ी हुई हू। 

अपने भाषण में महामहिम ने 2011-2012 मे he सरकार द्वारा 

5 करोड घरों मे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतर्गत प्रदान किए 

गए रोजगार उल्लेख किया 1 इस योजना के अंतर्गत, केवल ग्राम 

Gard को लाभ मिला है। लेकिन, weal की पंचायतो में रहने 

वाले गरीब लोग जिनकी जीवन शैली ग्राम पंचायरतो में रहने वाले
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लोगों जैसी ही दहै, ने इस योजना के फायदों से वंचित ह। मेरा 

यह विनप्र अनुरोध है कि इस मनरेगा योजना को Hea की पंचायत 

तक aga पचायती कस्बो को भी इस योजना का लाभ पहुंचाया 

जाए, ताकि इस देश के लाखों गरीब परिवारो को फायदा हो सके। 

मुञ्चे यह कहते हुए खेद है कि माननीय राष्ट्रपति ने देश कौ 

नदियों को आपस मे जोड़ने के बरे मे एक भी वाक्य नहीं कहा। 

पानी कौ केपी देश कौ वर्तमान ओर भविष्यगत dit के लिए एक 

बहुत बड़ा संकट है। देश के कटं भागों मे एक लीटर पानी 15 

रूपए मे मिल wa ti एसे ही भविष्य में भी, पानी हमरे राष्ट 

के आर्थिक विकास मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतः, मँ 

सरकार से नदियों को आपस FSA पर ओर अधिक ध्यान दिए 

जाने ओर पुरे देश मे पुरे वर्ष पानी उपलब्धं करवाए जाने कां आग्रह 

करती हू। 

अपराह्न 05.52 बजे 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई] 

महामहिम ने सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायो का शैक्षिक 

सशक्तिकरण सुनिश्चित करने कौ दिशा मे उठाए गए कदमो का 

उल्लेख किया है। लेकिन, उन्दने अल्पसंख्यकों कौ सामाजिक सुरक्षा 

ओर उसके लिए आरक्षण के बरे मे कोई उल्लेख adi किया है। 

प्रत्येक भारतीय नागरिक जो किसी भी धर्मया समुदाय a a, को 

इस देश में रहने का अधिकार है। हमारी सरकार को देश मे 

अल्पसंख्यक की सुरक्षा के साथ-साथ उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित 

करना चाहिए । 

इस अवेसर पर, मेँ यूपीए् सरकार कौ हमारे थालिवर डं कलैगनार 

द्वारा उनके मुख्यमत्री के कार्यकाल के दौरान तमिलनादु मे बनाए 

गए एक अलग विभाग, ' दडिफेटली एबल्ड' विभाग की तर्ज पर एक 

अलग विभाग, विकलांगता मामलों का विभाग बनाए जाने कौ सराहना 

करती हू। इसी तरीके से, यूपीए सरकार को ‘fanaa शब्द के 

स्थान पर कीर्यालयी उपयोग में ''डिपरैरली एबल्ड'' या feqect 

टेलैटिड'' शब्दो का उपयोग भी करना afer 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को stata 

, विकलांग ओर इदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना के अंतर्गत विधवाओं 
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के लिए पशन मे प्रतिमाह 200 रूपए से 300 रूपए् तक कौ वृद्धि 

उनको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी 

नही है। अतः fanart ओर विधवाओं दोनो के लिए पेंशन की 

राशि प्रतिमाह 1000 रूपए तक बढ़ाई जाए। 

मुञ्चे महामहिम के अभिभाषण से यह जानकर प्रसनता हई कि 

सरकार अनुसंधान अध्ययन कौ महत्ता को WAH Tei कृषि, ऊर्जा 

ओर अवसंरचना क्षेत्रो मे अनुसंधान विकसित किया जाना afer 

भारतीय अनुसंधान शोधकर्ताओं को भारत से vet के बाद विदेश 

जाने से रोकने के लिए se यहां काम करने के लिए प्रेरित किया 

जाए। यदि वे सरकार से ओर अधिक पारिश्रार्मक कौ अपेक्षा रखते 

हूतो सरकार को आगे sent उन्हे वो पारिश्रमिक देना चाहिए ताकि 

भारतीय विद्यार्थियों द्वारा अधिक आविष्कार ओर खोज की जा सके।. 

..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त ait 

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : हमारे देश यें दूसरे विकासशील 

देशो कौ तुलना मे अनुसंधान कद्र कौ संख्या बहुत कौ कम ZI 

महामहिम ने अपने अभिभाषण मे उल्लेख किया है कि तरीय 

सुरक्षा को भी ओर मजबूत किया गया है। जन तमिलनाडु के भारतीय 

TBs पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बार-बार आक्रमण किया जा रहा 

हे, तो रेसी स्थिति मेँ हम केसे कह सकते है कि तरीय सुरक्षा 
मजवृूत हुई है? ...(व्यवधान) | 

अध्यक्ष पदहोदया : कृपया अब समाप्त wll आपका समय 

खत्म हो गया है। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद । 

श्रीमती जे, हेलन डेविडसन : भै बस एक मिनट मेँ अपनी 

बात खत्म कर रही EI 

भारतीय ABA पर श्रीलंकाई तर रक्षक ओर खुद श्रीलंकाई 

ASM हमला कर रहे Ti यदि हमारे तर रक्षक देसे मामलों के 

बरे मे सतक ओर सावधान रहं, तो इससे भारती कौ समुद्री सीमा 

मं श्रीलंकाई तट रक्षको या श्रीलंकाई Asa का प्रवेश करना BH 

सकता है...(व्यवधान) म सरकार से तटीय राज्यो मेँ भारतीय मद्रं 

कौ सुरक्षित करने ओर दूसरे राष्ट के लोगो को हमारे देश के ae 

के माध्यम से भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कदम 

sae जाने का निवेदन करती हू। 
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HAA महोदया : आपका बहुत Tae! अब श्री गोरखनाथ 

पांडे अपनी बात Ta | 

...(व्यकवधान) 

- श्रीमती जे. tert डेविडसन : महोदया, मै केवल एक मिनट 

ओर eit महिलाओं के शोषण ओर उन पर अत्याचार के बढती 

मामलों को देखते हुए, A माननीय राष्ट्रपति जी के इस मुद्दे से 

संबंधित fig पर जोर देना चाहूंगी । यह सरकार महिलाओं के विरुद्ध 

aed यौन अपराधो को लेकर अत्यंत चिंतित है। इस सरकार ने 

महिलाओं के विरूद्ध जघन्य यौन अपराध करने वालो को सख्त सजा 

देने के लिए आपराधिक कानून मे संशोधन के लिए एक -अध्यादेश 

भी प्रख्यापितं किया है। 

अध्यक्ष महोदया ; आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । इसके अलावा 

कुछ भी कार्यवाही -वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

..-(व्यवधान)" 

(हिन्दी) 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : महोदया, मै आपका आभारी 

हँ कि आपने qa महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने 

का अवसर दिया Fi 

महोदया, wens जी, सरकार के कार्यो का लेखा-जोखा एवं 

वितरण प्रस्तुत कसते है। जो सरकार कौ कथनी ओर करनी होती 

है, उस पर एक बजटीय व्यवस्था कौ बात करते Fl बड़े दुख के . 

साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अपने इस बजट मे ओर 

अभिभाषण मेँ देश मे जो बढ़ती हुई महंगाई दै, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद 

हे उस पर चिंता व्यक्त नहीं कौ ti देश मे महंगाई ag रही .है। 

अभी महामहिम wena जी के अभिभाषण के दूसरे दिन रेल बजर 

आया ओर सामान्य बजट भी आया। उसके दूसरे दिन ही डीजल 

ओर पटल के दाम ae गए। पूरे देश मे यह चर्चा का विषय 

बना कि बजर आने से पहले रेल के भादे aa दिए गए। रेलं 

माल wet बदा दिया गया! बजेट आने के दूसरे दिन डीजल ओर 

‘aa के दाम बढ़ा दिए गए FI 

"कार्यवाही gaia मे सम्मिलित नही किया गया। 
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महोदया, मँ माननीय प्रधानमंत्री जी. से कहना चाहुगा कि यह 

देश गांवों मे बसता है। भारत गावो का देश है। भारत की आत्मा 

| - भी गवो मे बसती है। गावो मे मजदूर, किसान, मजबूर ओर कृषक 

रहते रै! आज उनकी दुर्दशा देखिए कि 65 साल कौ आजादी होने 

के बाद आज गावो मे वह किसान yard के कमार पर है। आज 

चर्चा हो रही धी, उस पर एक रिपोर्ट आई दै। सरकार किसानों 

के ऋण माफी कौ जो योजना बनाई है, उसमे सन् 2008 मे अपने 

बजट ये बढ़-चद् के aaa fea गए। करोड़ से अधिक feat 

के साथ धोखाधडी हुई है। करोड़ों रूपये लूट लिए गए है। यह 

देश की वास्तवकि तस्वीरं है। 

महोदया, मँ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जीसे कहना 

aren कि हम लोग गांव से अते Ei गावोः कौ दुर्दशा से हम. 

सीधे-सीधे रू-न-रू होते है। -आज भी WA ma है, जहा fast 

नहीं है, पानौ नर्हा है, सडक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, 

अगर विद्यालय है तो शिक्षक नहीं गावों कौ ये व्यवस्थाएं है । बीपीएल 

ar, आज गांवों मेँ किनते गरीब है? आप किनको सच्सिडी देना 

चाहते ह? किनको बह व्यवस्था देना चाहते है, जो भुखमरी के कगार 

पर है? किसान आत्महत्याए्ं कर रहा है! जब आपको वास्तविक 

संख्या ही नहीं मालूम है, तब आप उनको कहां से वे सुविधाएं <a? 

कहां से सन्सिडी Sh? गावो मेँ बिजली नहीं है। कृषि का आधार . 

बिजली है। लेकिन आज गांवों मे बिजली नर्हा है। किसान आज 

आत्महत्या क्यो कर रहा है? उनकी खाद मंहगी है। खाद का दाम 

TEN जा रहा है । खाद पर सच्िडौ मिलनी चाहिए । लेकिन feel 

पूजिपतियो को मिल रही है। सन्छिडी डीजल पर मिलनी चाहिए] 

किसान की खेती की लागत बदृती जा रही है। यह दुर्भाग्य कौ 

नात है। महोदया, कृषि मंत्री जी बैठे है। किसान को उनकी उपज 

का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्याएं करने 

के लिए मजबूर Fi इसके पहले मेँ उत्तर प्रदेश पर आपका ध्यान 

` ले जाना चाहूंगा 1 ead पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जौ का शासन 

था, उन्होने किसानो ओर मजदूरो को, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आवास 

पर सच्सिडी दौ ओर गावो कौ वास्तविक तस्वीर को सुधारने का 

काम किया। आज मुसलमान मारे जा रंहे Si हत्याएं हो रही है 

लों एण्ड ओडर fad हो रहा है। (व्यवधान, वहां भी ध्यान 

जाना afer | | 

महोदया, यै माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बुनकर कौ ओर
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ले जाना we! हमारे माननीय सदस्य राहुल जी वाराणसी म, जा 

कर् बहुत कुछ घोषणाएं कर के आए Yi लेकिन आज भदोही का 

कालीन व्यवसाय जो विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ हजार रूपये कौ सन्सिडि 

कौ जरूरत Sl -.-(व्यकवधान)) 

अब आप अपनी बात समाप्त कौजिए। 

आपका समय समाप्त हो गया है। बैठ जाइए्। 

अध्यक्ष पदोदया : 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : लेकिन दुख के साथ कहना पड 

रहा है कि आज कालीन अपनी अंतिम सासे लते रहा रै मऊ में, 

जहां से दारा सिह जी आते है... बुनकर परेशान है । (व्यवधान) 

( अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत धन्यवाद । कृपया आप अपनी 

जगह पर बेठ जाए्। इसके अलावा कछ भी. कार्यावाही-वृतात में 

शामिल नहीं किया जाएगा। अब माननीय wars बोलेगे। 

...(व्यकधान* 

श्री वीरेन्द्र कुमार (creams) : महामहिम meus जी का 

अभिभाषण सरकार को नीतियो का दस्तावेज है जिसमे बढ़ती हुई 

महंगाई पर अंकुश लगाने का आर्थिक मंदी से ye कौ कोड स्पष्ट 

दिशा नजर नहीं आ रही है। 

एक दशक के भीतर 10 करोड लोगो को रोजगार देने प्रतिबद्धता 

कौ बात की गयी। सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने 

की बात आई, है कितु देखने मे on wa & fH चीन से कड़ी 

प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हम केवल उपभोक्ता के रूप मे करयो, 

निर्माण एवं क्वालिरी युक्त frais के रूप A क्यो नहीं आगे ae 

पा रहे है। कौशल विकास कौ तमाम योजनाओं के बाद भी हमारा 

युवा रोजगार कौ तलाश मे विदेश क्यो जा रहा है। हम उसको सुरक्षा 

एवं उसके कौशल का देश के हित मे उपयोग क्यो नही कर पा 

रहे है, जबकि हमरे युवाओं में जोश कौ we कमी नही FI 

हम रोजगार की बड़ी-बड़ी ad तो करते है कितु असंगठित 

aa 43 करोड श्रमिक के लिप् स्पष्ट कार्य योजना का कोई उल्लेख 

नही । हमारे देश का जौ परम्परागत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने 

"भाषण सभा परल पर् Vat मया। 
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वाले काम थे वह समाज आधारित थे, गांव कौ आवश्यकताओं कौ 

afd किया करते थे। विश्वकर्मां समाज के लोग गाव कौ बैलगाडिया 

हर बखर खरिया वैच बनाते थे। प्रजापति समाज - गाव के लोगो 

को घडे मिट्टी के तवा बरतन, खिलौने, मूर्तिं बनाते थे। वंशकार 

समाज के लोग गावि के सुख दुख मे बाजा बजाया करते थे। इनके , 

घरो से महिलाएं दाई का काम करती sti सेन समाज के लोग 

शादी विवाह लगुन सत्यनारायण. भगवान कौ कथा, भगवत कथा का 

(aera) निमत्रण देते थे, गम कौ सूचना देते थे। इन staat 

पर लगने वाले दौना पत्तल घरों से बनाकर लाते थे। धोबी समाज- 

घर मे बच्चा होने पर अथवा We कौ दशा मे घर के कपडे 

धोने ले जाते थे। बाल्मीकि समाज गाव में किसी के यहां सुख-दुख 

का अवसर होने पर सफाई करने आ जाते थे। रैकबार समाज पानी 

भरने आ जाते थे। कितु अब इन सभी समाजं को बेरोजगारी का 

सामना करना पड़ रहा है। मशीनीकरण एवं आधुनिकौकरण के चलते 

Saati एवं अन्य मशीन के प्रयोग से विश्वकर्मां समाज मेँ प्लास्टिक 

के बर्तन, खिलौने एवं fea से, प्रजापति समाज में as बाज के 

स्थान पर डी.जे. कौ उपयोग से, वंशकर समाज मे धर्मोर्कोल एवं 

प्लास्टिक के दौना पत्तल के बदृते उपयोग से, सेन समाज मे एवं 

सामान्य वर्गं के लोगं द्वारा मशीनीकृत लादी खोलने से, धोबी समाज 

मे तथा सफाई का काम नगर Tard, नगर निगमो से लेकर 

पार्लियमेट मे तक Area पर देने सै सभी वर्ग के लोग दस काम 

मै आ रहे है, जिससे बाल्मीकि समाज के लोग-बेरोजगार हो रहे 

है। पहले कुआ से, नदी से पानी लाने का काम सार्वजनिक कार्यक्रमो 

मे तथा प्याऊ पर पानी पिलाने का काम tan समाज के लोगों 

द्वारा किया जाता था। कितु aa tat दरवाजे पर आ जाता है 

पाइप से पानी भर जाता है। इन सभी कं कौशल कौ बनाये रखने 

एवं उन्हे प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संब्रध 

मे कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया। 

सरकार सारईकिल रिक्शा एवं हाथ ठेला वालो को काम दर पर 

नया fer एवं हाथ on तो दिखाने की बात तो करती है कितु 

fam वाले का निराश हताश चेहरे देखने कौ कोशिश नहीं करती । 

बह बुलाता रहता हे कोई सवारी नहीं आती । सभी ओंयो र्क्शा मैजिक 

से चले जाते है। हाथ sm वाला धूप, ठंड, क्रसात में ठेला पर 

aa रहता है। ala टाली वेगन से सामान god रहता है। वह 

बेचारे कैसे वैक का पैसा चुकाये, कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा 

दिलाये।
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[श्री वीरेन्द्र कमार] 

अजुर्न सेन. गुप्ता जी की रिपोर्ट म ठीक कहा गया था देश 

क्रौ 70 प्रतिशत आबादी. मात्र 20 रूपया रोज पर गुजारा करती है। 

दूसरी तरफ कोई फिल्म कलाकार एक फिल्म का 100 करोड 

मेहनताना लेता है। कोई वकील एक केस मे 50 लाख फीस लेते 

ह। अतः संगठित क्षेत्र के मजदूरो के लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना 

का अभाव है। इन सभी लोगों के पुनर्वास एवं रोजगार की स्पष्ट 

नीति के अभाव मे भारत निर्माण का स्वप्न अधूरा है। 

कृषि विकास कौ दर देश मे अच्छी रही है कितु महाराष्ट राजस्थान 

तथा अन्य राज्यो के सूखा प्रभावित ast F किसान आर्थिक रूप 

से टूट गये $s fad ऋण देने से काम नही होगा ओर भी 

आगे करना होगा। बेमौसम कौ वर्षा एवं ओलावृष्टि के मध्य प्रदेश 

ate राज्य, जहां कृषि विकास कौ दर् 18 प्रतिशत तक पहुंच गयी 

तथा महामहिम जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को कृषि कर्मण अवाई 

से सम्मानित किया, वहां के ओला प्रभावित किसानों को ata 

आर्थिक मदद करौ . पहल होनी चाहिए । 

बुन्देलखण्ड कौ भूमि उर्वरा. भूमि है कितु पर्याप्त सिंचाई साधनों 

के अभाव में .तथा पीछे सात-आठ सालं पडे सूखे के कारण 

बुन्देलखण्ड पैकेज दिया जा रहा है जिसकौ समयावधि बढाने एवं .. 

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया जिलों 

मे नहरो का जाल faa एवं SA लगने .कौ आवश्यकता है। एनडीए 

सरकार कै समय नदियों को जोड़ने की -योजना अंतर्गत केन-बेतवा 

नदी को कोर्ट के अदेश के बाद भी तक नहीं जोड़ा गया जिसे 
करने कौ आवश्यकता है। बुन्देलखंड के चेदेलकालीन तालाब के 

जो एतिहासिक धरोहर है उनकी सफाई एवं जीर्णद्धार करने एवं आपस 

मे जोड़कर fede के साधनों को age जा सकता है। टीकमगढ़, 

छतरपुर, पन्ना, सागर जिलों मे मिनरल्स काफी मात्रा मे उपलब्ध 

है, लोहा काफौ मात्रा मे पाया जाता है। छतरपुर मेँ स्टील we 

लगाने कौ पहल होनी चाहिए। यहां विश्वविद्यालय खोलने कौ मध्य 

प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्र से एनओसी के लिए मानव 

संसाधन मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को भेजा गया है जिसे शीघ्र 

 ओपचारिकतायं पूरी करनी चाहिए ताकि राज्य शासन यूनिवर्सिटी खोल 

सके। । 

पाक प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश के विभिन aa मे सिर 
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उठता रहता है जिससे कभी हैदराबाद मे, कभी दिल्ली म कभी ` 

वारणसी मेँ होने वाले विस्फोो से निर्दोष लोगों कौ मृत्यु जिनमे 
एक कासिर काट HA जाने सेपरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया & 

थी पड़ोसी देशो से संबंध देश के सम्मान को ताक पर रखकर 

ठीक नही रखे जा सकते। हमे कठोर कदम उठाने होगे तथा सीमाओं 

कौ सुरक्षा को ओर अधिक मजबूत बनाना होगा। विदेशी घुसपैठ 

पर सख्ती से अंकुश लगाने एवं पूर्व मे आये घुसपैदियो कौ पहचान 

कर SS वापस भेजने कौ पहल करनी होगी । घुसपैठ केवल आसाम, 

ama, बिहार, दिल्ली मे नही, मुम्बई तक ves चुकी है। नवी 

Wag कौ versal भी इससे वचित नही FI 

प्रधानमंत्री सहायता कोष से गरीब गंभीर रोगों के मरीजों को 

इलाज हेतु संसद सदस्यो कौ अनुशंसा w सहायता दी जाती है। 

इसमे काफौ समय लगता है तथा पत्र प्राप्त होतां है कि आपकी 

अनुशंसा पर इतने लोगो को सहायता दी जा चुकी टै ओर इस 

पत्र पर राशि कौ उपलब्धता पर सहायता दी जायेगी। क्या बीमारी 

सूचना देकर -आती है तथा ठीक होने के लिए इंतजार करती है? 

यह गरीबो के साथ मजाक है इसमे उदारता से तत्पर सहायता 

दी जानी चाहिषए्। 

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने कौ कोई स्पष्ट नीति नहीं Ti विदेशों 

मे जमा काले धन कौ वापिस लाने का कोई उल्लेख नहीं । महगाई 

भत्ता Ta जाता है तो कर्मचारियों को तो लाभ मिलता है कितु 

आम आदमी का जीना दृभर होता जा रहा है। बत्तीस ओर छब्बीस 

रूपये के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण जनता को गरीब नहीं मानना 

उनके साथ क्रूर मजाक है। लोग ग्रामीण कषेत्रं मे रोजगार के अभाव 

मे शहरो कौ ओर. पलायन कर रहे है क्योकि मनरेगा कागजी योजना 

बनकर रह गई है। 

आवासीय योजनाय चाह nia की हो अथवा शहरी की, ऊंट 

के मुंह मे जीस के समान है। ad हूर आबादी के अनुपात से 

इनको बढ़ने के बरे मे कोई ठोस उपायों का अभाव .हे। 12वीं 

योजना. मे 10 लाख धरौ का निर्माण लघु मध्यम नगरों A होगा, 

इससे क्या हल निकलने वालां है। 

मलं एवं बच्चौ के साथ बढ़ने वाली यौन शोषण की घटनाय 

गंभीर चुनौती है! सिर्फ कानून हौ नहीं बल्कि उनका सख्ती से पालन 

कौ आवश्यकता FI
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राष्ट्रीय ग्रामीणं स्वास्थ्य मिशन गावो मे डोक्टर्स, पेरा-मेडीकलं 

स्टाफ एवं दवाओं कौ समुचित व्यवस्था के बौर अधूरा है। 

विकलाग वच्चो कौ शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कोई विरोष yay 

नर्ही । सभी जिलों मे स्कूल नर्ही, पुनर्वास केन्द्र नर्ही केवल जांच 

नही, उनके सम्पूर्णं पुनर्वास कौ व्यवस्था होनी चाहिए। 

बदृती हई महंगाई, भ्रष्टाचार एवं घोरालो की श्रृंखला देश के 

विकास के मोडल नहीं होगे। इस देश के आम आदमी के विकासं 

के बगैर भारत निर्माण अधूरा FI 

महिला आरक्षण लिल 2010 से लंबित है। पंचायत विकास मेँ 

महिलाओ का 50 प्रतिशत आरक्षरण 2009 से पेडिग है । सामुदायिक 

ai को रोकने का नया कानून 2005 से लंबित है। पेंशन सेक्टर 

को रेगुलर करने कौ योजना 2011 से लंबित है! नेशनल फूड ` 

सिक्योरिटी एक्ट 2011 से लंबित हेै। 

अत मे यही कहना चाहता हू कि सरकार femmes होकर कार्य 

कर रही है। लोकतंत्र के सम्मान एवं आम आदमी का उत्थान करने 

- का कोई सोच नहीं है। 

श्री क्छुवरजीभाई Weis बाबलिया (राजकोट) : राष्टरूपति 

जी ने अपने भाषण मे कृषि विकास दर मे वृद्धि की बात बताई 

है जो सराहनीय है, कितु wa मै सौराष्ट् & किसानों कौ ओर देखता 

हू तो मेरी आंखे नम हौ जाती है। चाहे कृषि दर् 2.4 प्रतिशत 
से बढ़कर 3.7 प्रतिशत eat a हो गई हो, किसान वहीं का वही 

हे। महाराष्ट के विकास सूखे से आज ae रहे F1 वही परिस्थिति 
सोराष्ट् को भी दहै। इस वर्षं आकाल के कारण सौराष्ट्र के किसानों 

कौ feafa अत्यंत विकट 21 क्या हमे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि यह 

परिस्थिति कोई गभीर रूप ले? क्या हम अभी कुछ कदम नहीं उठा 

सकते ताकि इस वर्षं हम किसानों को बरबादी कौ खाई में गिरने 

से बचा सकं? 

सौराष्टर श्रेष्ठ लग स्टेपल कपास का उत्पादनं करने वाला क्षत्र 

@1 जब सरकार आर्थिक विकास ओर विकास वृद्धि को बात करती 

है तो क्या यह जरूरी नहीं fe हम सौराष्ट् मे एक करन रिसर्च 

Gx स्थापित ati यह मांग कई वर्षो सै केन्द्र के समक्ष रखी गई 

el 

“SI स्रभा परल पर ग्खा गया। 
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राष्ट्रपति जी ने राजीव गाधी आवास योजना का उल्लेख करके 

कहा कि इसके तहत 10 लाख आवासो का निर्माण तय किया गया 

है। हमने भारत को स्लम रहित बनाने का लक्ष्य रखा है कितु नात 

विपरीत हो ही रही है। गुजरात मे दिन-प्रतिदिन दुगुनी तेजी से स्लम 

ae रहै #1 आज जरूरत है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकासो के 

साथ मिलकर इस बरे मे गंभीरता से सोचे। fren wm aa मे देखें 

तो, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अभियान कौ घोषणा तो कर् दी 

है। किन्तु इसके लिए जरूरी इफरास्टरक्चर पैदा नहीं किया। आज 

शिक्षकों एवं वर्ण खंडं कं अभाव मे इस अभियान कौ गति भी 

अत्यत मंद हौ चुकी है। मेरा यह अनुरोध है कि इस पर शीघ्रता 

से विचार या नीति तय कौ जाए] 

स्वास्थ्य ओर शिक्षा पर भारतं के हरं एक व्यक्ति का अधिकार 

है। सरकार इसके at मे सोच भी रही है। उसके लिए सरकार 

ने एनएचआरएम के तहत अच्छी खासी रंकमं भी उपलन्ध करवाई 

है कितु विडंबना यह है कि आज भी लोगो को स्वाद्थ्यकोय सुविधाए 

उपलब्ध करवाने मे मुश्किलें उपस्थित हो रही है! हमे यह देखना 

होगा कि हम भारतवासियो को गुणवतायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर 

सकं। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा दी जानै वाली रकम में 

वृद्धि करनी होगी । राष्ट्पति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास 

पर ज्यादा Tay दी है ओर होना aft यह चाहिए। क्योकि ग्रामीण 

विकास ही भारत का सही विकास है। कितु सरकार द्वारा गदित निर्मल 

ग्राम योजना जेसी योजनाएं, योग्य क्रियान्वयन के अभाव मे क्रियाशील 

नहीं हो पाई tl हमे इन योजनाओं के योग्य क्रियान्वयन के लिए 

संगठित प्रयत करने होगे। जेएनएलयूमाएम योजना को अवधि को 

2012 से सरकार 2014 तक कर दिया गया है। किन्तु क्या हमने 

यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं के लिए जो आवंटन किया 

गया है वह योग्य रूप सेः खर्च हो रहा है अथवा नह । हमे इस ` 

आवंटन कां योग्य आडिरिग करवाना होगा। 

Testa जी ने जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण के प्रश्नों पर चिता 

जताई है एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन प्रश्ना के समाधान के लिए 

नीतियां बनाने कौ बात की है। कितु मँ अपने सौराष्ट्र मे ही देखता 

हू कि प्रदूषण विरोधी नियमों कौ किस प्रकार धज्जियां उड् रही है। 

इस विषय मेँ मने सरकार के दरवाजे बार-बार Bea, Wa, 

इसका कोई लाभ नहीं BT यह तो सभी मागे कि गुजरात एक | 

उद्योग प्रधान राज्य है ओर इसी कारणं से ae के व्यापारी वर्गं
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[श्री कुवरजीभाई मोहमभाई बावलिया] 

को राजधानी दिल्ली आना जाना पडता है। लेकिन यह खेद कौ 

नात है कि सौराष्ट्र का कोई भी शहर वायु मार्ग से दिल्ली से नरह 

जुड़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि, राजकोट ओर् भुज जेसे क्षेत्रो 

को सीधे वागु मार्गं से दिल्ली से जोडा जाए। 

श्री Tay सचान (फतेहपुर) : महामहिम wena के 

अभिभाषण मे निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता sl 

सिंचाई हेतु नहो मे टेल तक पानी पहुंचाने कौ व्यवस्था एवं 

सरकारी नलकूप अधिक लगवाने कौ व्यवस्था पर विचार किया जाए। 

पेयजल के संकट को दूर करने के लिए 2000 हजार की आबादी 
` के गांवों मे ओवरहेड टैक बनवाने की व्यवस्था पर विचार करे एवं 

हमारे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर मे 6000 Fs WI उपलब्ध कराने पर् 

भी विचार किया जाये) 

शिक्षित बेरोजगारों को महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 

के अतर्गतः हमरे Fara क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को tore 

दिलवाया जाये | 

गरीबो को इंदिरा आवास योजना के अतर्गत हमारे क्षेत्र में 

बीपीएल सूची के अलावा अन्य सभी गरीबो को ईदिरा आवास उपलब्ध 

कराये जाने पर विचार किया a) 

राजीवे आवास योजना के. अंतर्गत लघु एवं मध्यम नगरो के 

अतर्गत आवास निर्माण हमारे निर्वाचन aa फतेहपुर, fact व खागा 

उपलब्ध कराये जाये। 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को अंतर्गत हमारे संसदीय 

aa कौ विधवाओं को शत प्रतिशत शामिल करने पर विचार किया 

जाये। 

अल्पसंख्यक समुदाय के छत्र एवं छात्राओं को मौलाना आजाद 

छात्रवृत्ति. योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जनपदों A एवं हमारे 

` निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को विशेष रूप में 

शामिल कएने पर विचार किया जाये। 

गरीबों मे शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए win स्तर 

के गांवों मे हाई स्कूल एवं इंटर कालेज खोलने पर विचार किया 

“UI सभा परल पर रखा TAT 
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जाये। साथ ही, प्रत्येक गावो मे went शिक्षा को agar देने के 

लिए अधिक स्वमूल खोले जाये। 

प्रविधिक एवं ओद्योगिक शिक्षा देतु उत्तर प्रदेश एवं मेरे 

निर्वाचन क्षेत्र मे आर्ईरीआई के Se खोले जाने पर विचार किया 

जाये। 

राजीव गांधी राष्ट्रीय अहयेतावृत्ति योजना के गरीब aed को 

उच्च शिक्षा के लिये इस योजना मे मेरे निर्वाचन क्षेत्र को शामिल 

किया जाये। 

चिकित्सा के क्त्र मे मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे नर्सिंग स्कल व मेडिकल 

कालेज को स्थापना पर विचारं किया जाये। 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारे निर्वाचन क्षेत्र 

मे 2000 की आबादी वाले. प्रत्येक गांवों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 

बनवाने पर विचार किया जाये। 

नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र फतेहपुर 

के प्रत्येक ग्रामं एवं मजरो मे विद्युतीकरण करने पर विचार किया 

जाये। 

राजीवे गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतर्गत मेरे क्षेत्र 

फतेहपुर के प्रत्येग ग्रामं एवं मजरो मे विद्युतीकरणं करने पर विचार 

किया जाये। ̀ 

किसानों को उनकौ उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने व खरीद 

व्यवस्था ठीक करने तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अतर्गत 

भंडार क्षमता को बढाने पर विचार किया जाये। 

किसानो को उपज ser के लिये सही समय पर उर्वरक उपलब्ध 

कराने व खाद पर अधिक से अधिकं सब्सिडी देने पर विचार किया 

जाये। 

किसानों को दैवीय आपदा से हुई क्षतिग्रस्त फसल का मुजावजा 

देने पर् विचार किया जाये। 

गावो मे गरीबी को देखते हुए बीपीएल एवं एपीएल कौ संख्या 

बट्ाकर सस्ते दामों पर खाद्यान वितरणं कौ व्यवस्था कौ wa 

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण विष्यो को जो उत्तर प्रदेश के जनपदों 

एवं विशेषक मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर मे किया जाये।
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श्री रामकिशुन (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश पूर्वाचल के विकास 

के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण मे कोई 

ठोस उल्लेख नहीं किया है) केन्द्र मे काग्रेस कौ सरकार है ओर 

उत्त प्रदेश के पूर्वाचल के विकास कौ लगातार उपेक्षा होती चली 

आ रही है। पूर्वाचल & किसान प्रतिवर्षं कभी ae, कभी सूखे से 

प्रभावित होते रहते ह। इनके सिंचाई एवं पानी विकास कौ व्यवस्था 

के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण मे कोई चर्चा नही है। पूर्वाचल 

- के अधिकतर जनपदो म गंभीर बीमारियो, मस्तिष्क ज्वर, Ha, हृदय 

के इलाज के लिए कोई अस्पताल आदि कौ “व्यवस्था नर्ही है ओर 

इन गंभीर बीमारियों से पीडति रोगी को अपना इलाज कराने कै 

लिए दिल्ली-लखनऊ कौ ओर जाना पडता है, जिससे गरीबों रोगियों 

के लिए खर्च वहन कर पाना मुश्किल होता दै पूर्वाचल मे एक 

TH जैसा अस्पताल खोले जाने कौ आवश्यकता है तथा काशी हिन्दू 

विश्वविद्यालय के सर Getta अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं 

से युक्त किये जाने कौ आवश्यकता Fi पूर्वी उत्तर प्रदेश काफौ पिडा 

aa है। यहां कोई उद्योग धंधा न होने से यहां के नवयुवकों मे बड़ी 

संख्या मे बेरोजगारी दै ओर रोजगार के लिए इन्हे अन्य प्रातो में 

जाना पड़ता रहै। इसलिए पूर्वाचल मे नए उद्योग लगाये जाने को 

आवश्यकता है जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया 

जा सके। 

उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीन जनपद - चन्दौली, सोनभद्र, 

मिर्जापुर, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है) न तो यहां कोई 

बड़ा अस्पताल है ओर नही कोई शिक्षा wae tok Tat 

कोई उद्योग धधे स्थापित feu m है। जिसके कारण नक्सली 

गतिविधियां बराबर पनपती रहती हँ 1 पूर्वाचल का चंदौली जनपद 

का धान का कटोरा कहा जाता है। यहां के किसान चीन ओर अमेरिका 

के किसानों के मुकाबले धान कौ पैदावार करते है। Gal उत्तर प्रदेश 

का महत्वपूर्णं जनपद वाराणसी देश कौ सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी 

के साथ पूरे विश्व का प्राचीनता पौराणिक नगर है जहां कौ हालत 

बहुत कौ गंभीर बनी हुई दै । इस जनपद & विकास कं लिए महामहिम 

reas महोदय के अभिभाषण मेँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। 

वाराणसी के विकास के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाये जाने 

की आवश्यकता $1 यहां पर प्रतिवर्षं बड़ी संख्या मे विदेशी पर्यटक 

एवं भारत के विभिन प्रातो से धार्मिक आस्था से जुडे लोग अति 

है। 

‘WS सभा पटल पर Tal ण्या] 
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पूर्वाचल कौ लगातार उपेक्षा होने से यहां के किसानों, नौजवानों, 

grad आदि मे आक्रोश sea जा रहा है। विश्व कौ प्रसिद्ध बनारसी 

साडी बनाने वाले बुनकर कौ आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती 

जा रही है। बड़ पैमाने पर बनारस के आसपास बुनकर अल्पसंख्यक 

आबादी के लोग रहते St ग्रामीण Bat के विकास के लिए प्रधानमत्री 

सडक योजना एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत 

दी जाने वाली राशि बहुत कम मात्रा मेँ है। पूर्वाचल कौ सडको 

की हालत जर्जर है। हजारो सैकड़ों गावं मे आज तक बिजली उपलब्ध 

नही होपारहीदहै। इन क्षत्रौ मं पेयजल के गंभीर संकर है! शुद्ध 

पानी न मिलने से -आम जनता मे अनेक प्रकार कौ बीमारियां ses 

हो रही है । शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाकर 

धन उपलब्ध कराया जाए। किसानो को किसी कार्य के लिए 3 फोसदी 

व्याज पर कम से कम आट लाख से लेकर दस लाख. तक के 

कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। 

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : प्रतिवर्षं सरकार कौ 

उपलब्धियों के व्याख्यान की परम्परा usec जी द्वार निर्वहन् कौ 

जाती 31 इस बार भी की m1 मै इसका स्वागत करता हू परतु 

वास्तविक धरातलं पर आज हम कहां खड है यह जमीन से FS 

नेताओं या वह आदमी ही बता सकता है। जिस आम आदमी या 

अंतिम आदमी की उत्थान की कल्पना हम स्वतत्रता प्राप्ति के बाद 

से करते az! 

सरकार की उपलब्धियां जो राष्ट्रपति जी ने गिनाई है ओरं जो 

वास्तविकता रै, उन दोनों मे बड़ा भारी अन्तर्विरोध है। मेने भाषण 

सुना ओर ve भी, परन्तु निराशा हाथ लगी। पुरे भाषण मँ लगभग 

हर मुदे को रष्टरूपति TA ww कौ कोशिश कौ है। 

आर्थिक मंदी, रोजगार सृजन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, 

स्वास्थ्य, विधवा पेंशन, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, विज्ञान ओर 

तकनीकौ ओर न जाने क्या-क्या। परन्तु ta वास्तव मे है क्या? 

जैसे राम राज्य आ गया हो। देश मे चारौ तरफ शाति, quer, 

तरक्को, रोजगार यानि सभी संतुष्ट रै। 

आंकड़ों से परिपूर्णं है यह अभिभाषण! लेकिन WA ये समञ्ञ 

नहीं आता कि गरीब आदमी जब रोरी, कपड़ा ओर मकान कौ 

"भषण सभा परल पर् रखा गया)
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[श्री घनश्याम अनुरागी] 

` मांग करता है। तो उसको यह सरकार आंकडो का चार्ट दिखाएगी 

क्या कि ले भईया आंकड़ौं को देखकर अपनी सारी wed पूरी 

कर ले क्योकि हमने ये तरक्कौ की है। 

अभिभाषणमे न भूख है, न बेरोजगारी है, न गरीबी है, न 

किसान आहत्या कर रहे है, न बलात्कार a रहे है, wa तरफ शांति, 

खुशहाली, तरक्की है। कमाल की बात हे। पूरे भाषण मे तस्व्कौ 

ओर खुशहाली 114 बिंदुओं द्वारा रष्टरपति जी ने गिनवाई el इस 

हिसाब से देश खुशहाल हो गया। लेकिन वास्तव में ta है ae 

देश त्राहिमामं कर रहा है। किसानों से जमीन छीनी जा रही है 

अल्पसंख्यक बेहद असंतुष्ट है, महिलाओं की दुर्गति पहले से भी 

ज्यादा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बात-बात पर जनता 

आन्दोलित हौ रही है। आन्दोलन कौ आंच शायद राष्ट्रपति जी के 

भवन a a oa a ag कर गई है। अभी हाल की बात है 

ज्यादा दूर न्ह जा रहा। 

कृपया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ood fag पर गौर wT 

जिसमे कहा गया है कि मेरी सरकार शासन मेँ अधिक पारदर्शिता, 

इमानदारी, सत्ष्ठि एवं जवाबदेही हेतु सुधारौ के लिए प्रतिबद्ध 

है। ` | | 

जब इतनी साफ-सुथरी सरकार है तो फिर ये हलिकष्टर घोटाला, 

 कोमनवेल्थ घोटाला, टूजी घोटाला, कोयला घोटाला ये तमाम घोराले 

कोन सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शिता के साथ aw Fe 

यानि tata गप्प ओर कड़वा-कड्वा थू। 

पड़ोसी मुल्क आपके - सैनिकों के गले काट कर ले जा रहा 

है! गाहे ames फायरिंग करता ही रहता है। उसकौ आड् में आतंकवादी 

 भेजता रहा है। ये तरक्की तभी तक है जब ये मुल्क रहेगा। हमारे 

रिश्ते अभी तक सामान्य नही हो पाए gt फांसी भीदीजारही 

हे, ठीक है दी जानी चाहिए। मुल्क मे कानून सबके लिए बराबर 

Tl परंतु इनमें ज्यादातर हालात के मारे गरीब लोग है। पैसे के 

लालच मेँ अपराध कर aad ै। लेकिन क्या सरकार कभी इनके 

आकां कोद भी पाई है। जो लोग ओर मुल्क इस तरह के 

` हथकंडे अपना कर ue के लोगों को aa होने के लिए भेज 

देती है, उनको हम, यहां -पर फांसी दे रहे ह परंतु मास्टर ae 
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कही ओर aa है। इस पर अभिभाषण मे राष्ट्पति जी मौन धारण 

कर ME , 

राष्ट्रपति जी, ने अपने अभिभाषण के 1018 बिन्दु पर पड़ोस 

के मुल्क चीन का केवल उल्लेख मात्र किया है। वहां तरवकौ भाषणों 

मे नहीं है. बल्कि दिखती है, महसूस को जा सकती है। वहां तो 

हमसे ज्यादा आबादी है। ओलंपिक Sel का भी सफलतापूर्वक अपने 

देश मे आयोजन करवा चुका है। खेलो के मामले में भी हम काफी 

पीछे FI 

भारत को चीनने सामरिक रूपसेतोषेर रही लिया है, समुद्री 

सीमा से लेकर भौगोलिक सीमा ent अपनी सीमाओं पर बड़ी-बड़ी 

सडको को निर्माण कर रहा है, देलीपैड, पोतों का निर्माण कर रहा 

et अत्याधुनिक weal का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ बाजार 

मे भी पूर्णरूपेण कल्जा जमाता जा रहा है। इस सबके बावजूद भी 

सरकार ने इस देश मे एफडीआई जैसे आत्मघाती कदम को मंजूरी 

„ दे दी है। आम आदमी स्वःनिर्मित ` सामान महंगाई के चलते देश 

मे खरीद नहीं पा tal चीन का सस्ता सामान खरीद रहा है। देश 

मे निर्मित माल की विदेशे मे मांग नगण्य है! केवल कच्चा माल 

यहां से बहुतायत में निर्यात किया. जा रहा है। 

HS बातो कौ ओर मँ विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट 

करना चाहता हू- 

1. रष्टरपति जी ने अपने अभिभाषण पे बिहार को विशेष 

दर्जा दिए जाने का कोई जिक्र नहीं किया tt 

2. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मेँ नक्सली हिसा से 

प्रभावित क्षेत्रो को कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे कि 

बिहार काफी प्रभावित है। 

3. राष्टरपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों को आसान 

Wa पर ऋण देने का ओर उनकौ फसल का उचित 

मूल्य दिलाने का कौई उल्लेख . नहीं किया है। 

जिसके कारण. किसान कर्ज मे डूबकर आत्महत्या करने 

पर मजबूर हो रहे Fi 

4 राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वृद्धि किसानों को 

पशन देने को किसी योजना का जिक्र नहीं किया है।
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5. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे किसानों को सीधे 

खाद मे सचन्सिडी देने का कोई जिक्र Ae किया हे। 

6. FA पहले भी करई नार् बात का उल्लेखं किया दहै। कि 

किसानों को खेती कं लिए डीज उपयोग मे सन्छिडी दिए 

जाने का प्रावधान तो ठीक है ओर समञ्च मे भी आता 

है परन्तु बड़े-बड़े ital, मोल-मालिकों बड़ी-बड़ी 

गाडिर्योँ चलाने वाले, मोबाईल टैलीफान कपनियो के रावरो 

को चलाने ओर dea चलाने वालों को सब्सिडी देने 

का क्या ओचित्य है। सन् 2012-13 वित्तीय वर्षं मे 23 

हजार करोड रूपये कौ Borst इन पंजीपतियो को 

अकारण दी गई ओर इसका खाभियाजा किसानों को 

उठाना पड़ा क्योकि सन्सिडी का असली हकदार उसका 

लाभ प्राप्त नहीं कर सका। 

7. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे पड़ोसी देशे द्वार 

लगातार भारत को सीमा का अतिक्रमण करने के way 

मे कोई जिक्र नहीं किया है। 

8. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे खाद्य के उपयोगं 

मे आने वाली वस्तुओं मे मिलावर को रोकने के सबध 

मे कोई उल्लेख vel किया हे। 

9. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे सीमेट ओर स्टील 

की कीमत मे हो रही अभूतपूर्वं वृद्धि के कारण मध्यम 

आय् वर्ग के नागरिक द्वारा अपने भकान बनाने के सपने 

को चकनाचूर् कर दिया oI 

10. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे विदेशो में जमा काले 

धनं की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया हे। 

“श्री अर्जुन राप मेघवाल (बीकानेर) : संयुक्त सदन मे राष्ट्ूपति 

अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के Gay मे जो चर्चा सदनमें दहो 

रही है, उसके संबंध मे निम्नलिखित सुञ्ञाव ले करना चाहता हू। 

अभिभाषण के पैरा 10 मे कृषि विकासं at बात का उल्लेख 

है ओर महामहिम राष्टरपति ait ने कहा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान कृषि विकास दर 2.4 प्रतिशत रही, जबकि idl पचवर्षीय 

"भाषणं सभा परल पर् Cat गया। 
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योजना मे कृषि विकास दर 3.7 प्रतिशत रही, इस हेतु उन्होने खुशी 

भी जताई, लेकिन कृषि विकास दर मे भाजपां शासितं राज्यो कौ 

कृषि विकास दर का पृथक से उल्लेख करके खुशी जताने का प्रयास 

करते तो यह लोकतंत्र के लिए उचितं रहता। 

अभिभाषण के ta 20 मे मनरेगा के तहत पाच करोड परिवारों 

को रोजगार उपलब्ध करवाने की aa कही गर्ह है, लेकिन मनरेगा 

को कृषि से जोड़ने का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि मनरेगा 

म संशोधन करके रेलवे क्रासिग पर आरयूबी व रेलवे wea पर 

एफओबी ग्रामीण at मे मनरेगा से बनाये जते है तो इससे एक 

ओर कृषि विकास को भी बल मिलेगा, दूसरी ओर रेल दुर्घटनाओं 

मे भी कमी आयेगी। 

कृषि विकास के साथ-साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत 

को सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देश के रूपमे भी 

उल्लेखित किया है, लेकिन इस देश मे पानी की बोतल' 15 रूपये 

मे बिकती दहै ओर दूध पानी कौ दर के बराबर ही ग्रामीण इलाकों 

से खरीदा जाता है अतः दूध की भी कोई मिनियम vies का उल्लेख 

करते तो, दुग्ध उत्पादन के लिए देश मे क्रातिकारी कदम होता। 

अभिभाषण के पैरा 27 4 विधवा पेशन एवं वृद्धा पेंशन का 

उल्लेख हे लेकिन यूनिवर्सल पेंशन का कोई उल्लेख नहीं किया है 

जो समय कौ मांग हे ओर जंतर मतर पर आज भी Ta ने 

धरना दे रखा Fl 

अभिभाषण के पैरा 33 में अनुसूचित जाति के छात्रौ को छत्रवृत्ति 

देने का उल्लेख है, लेकिन यह oats कौ दर अल्पसंख्यक छत्रो 

को मिलने वाली छात्रवृत्ति दर के बराबर कौ जायेगी इसका कोई 

उल्लेख नहीं है 1 इससे भी लगता है कि सरकार का ध्यान अनुसूचित 

जाति वर्ग के हितों कौ रक्षा के लिए wa a गयादहै।. 

अभिभाषण के पैरा 42 मेँ पोलि्यो-रहित देश होने की घोषणा 

कौ गई है, लेकिन जिस गति से Sy, चिकिनगुनिया व स्वाईन फ्लू 

फल रहा दै, उसके नियंत्रण कौ कोई बात adi करना चिंता का 

विषय है 

अभिभाषण के to 44 में नर्सिंग win व डोक्टरोँके बारेमे. 

उल्लेख किया गया है, लेकिन एनआरएचएम मे संविदा पर कार्यरत `
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ठक्टर, ta मेडिकल eth, sade आदि कर्मचारियों को स्थाई 

व नियमितं करने का कोई उल्लेख नही किया गया है, जबकि यह 

समय की माग भी है भर इनको नियमित किया जाना afer 

अभिभाषण के पैरा 52 मे महामहिम राष्ट्रपति जी ने आगामी 

10 साल पे 10 करोड लोगो को रोजगार देने का वादा किया है, 

जनकि अभिभाषण मे आगामी एक at कौ कार्ययोजना ही प्रस्तुत 

की जाती है। अतः इसमे यह संशोधन किया जाना चाहिए कि वर्षं 

2013-14 मे कितने लोगो को रोजगार देने कां वायदा किया गया 

हे। | 

अभिभाषण मे महिलाओं कं लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाने हतु 

सैल्फ feta के गेम्स को सम्मिलित नहीं किया गयां है, जो कि 

fan का विषय है ओर दिल्ली कौ गैग रेप की घटना के बाद 

इसकी मांग भी महिला संगठनों A पुरजोर तरीकं से की FI 

आंतरिक सुरक्षा के बरे मे राष्टरूपति जी ने कहा कि मेरी सरकार 

सजग दै, लेकिन अभी हैदराबाद मे हाल ही मे घटित बम विस्फोर 

कौ घटना से यह पता चलता है कि अमुक इलाके मे सीसीटीवी 

कैमरे ही खराब पाये जते है तो सरकार आंतरिक सुरक्षा पर सजग ` 

केसे है? यह एक प्रश्न चिन्ह लगता Fi 

अभिभाषण के पैरा 5 मे sae बैनिप्टि gant सिस्टम का 

उल्लेख है लेकिन इसकी क्रियान्वित कैसी होगी, इसका जिक्र नहीं 

किया गया है क्योकि किसानो कौ ऋण माफी योजना मे जो घोटाला 

हुआ है, वो डायरेक्ट नैनिफर रांसफर सिस्टम मे नहीं em इसकौ 

जिम्मेदारी लेने का उल्लेख भी अभिभाषण मे होना चाहिए a 

राष्ट्रपति अभिभाषण मे राष्ट्रवाद का भी उल्लेख है ओर 

आध्यात्मिकता का भी उल्लेख सेतू समुद्रम के बारे मे उल्लेख नही 

करना चिंता का विषय है। अतः पचौरी कमेटी कौ रिपो कं अनुसार 

रामसेतू को बचाने का उल्लेख होना चाहिए a 

राष्ट्रपति अभिभाषण के चैरा 40 मे राष्टूपति जी ने उच्चतर शिक्षा 

अभियान का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों 

ने संसार के 200 विश्वविद्यालयों को उच्चतर श्रेणी का माना जिसमें 

भारत का एकं भी विश्वविद्यालय नही है। यह चिता भी राष्टूपति 

जीने प्रकट नहीं की FI 
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Tena अभिभाषण के पैरा 53 मे परिवहन सुधार का जिक्र 

है, लेकिनं वाहनौ कौ संख्या प्रतिदिन बढ़ने से बड़े-बड़े wet व 

Be शहरो मे भी जाम लगने खतरा बना रहता है ओर सैकड़ों नागरिक 

उसमे परेशान रहते ह इसलिए इसं पैरा मे वाहन fram के dae 

मे नीति या जनसंख्या नियंत्रण के संबंध मे किसी नीति का उल्लेख 

होना चाहिए धा। 

राष्टृपति अभिभाषण मे कन्या yor हत्या का जिक्र नही होना 

भी चिता का विषय है, क्योकि 2011 कौ जो जनगणना प्राप्त हुई 

है उसमे लिंगानुपात फिर लिगड़ा है तथा बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने 

के लिए किसी भी योजना का नहीं होना चिता का विषय है। 

राजस्थान के पश्चिमी ax मे प्राकृतिक तेल निकला है लेकिन 

| राष्टूपति अभिभाषण मेँ तेल शोधन के लिए रिफायनरी का उल्लेख 

नहीं होना तथा राजस्थान के fem पृथक से पेयजल हेतु विषय पैकेज 

का जिक्र नहीं करना एवं राजस्थान को विषय राज्य मे दर्जे के बारे 

म व राजस्थान विधान परिषद के प्रस्ताव कौ मजरी के बरेमे 

कोई उल्लेख नहीं करना यह राजस्थान कौ जनता के साथ न्याय 

-संगत बात नही हे। 

वर्तमान में Sat ब राज्यो मे सरकारे अलग-अलग दलों कौ | | 

है। अत; केन्द्र राज्य Padi पर राष्टरपति अभिभाषण मे कहीं भी 

उल्लेख नही है । हमारा एेखा मानना है कि केन्द्र सरकार सरकारिया 

आयोग की भांति कोई आयोग गठित करे ओर वर्तमान परिस्थितियों ` 

के अनुसार केन्द्र राज्य संबंध मे सरकारिया आयोग कौ तरह कोई 

आयोग गदित हो ओर वो केन्द्र राज्यो संबंध पर अपनी रिपोर्ट दे 

ताकि देश समय की मांग के अनुसार उनति कर सके। 

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर) : राष्ट्रपति जी के 

अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का मै अनुमोदन करती 

Zi आजादी के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कौ ओर भविष्य 

मे भी तरक्की की राह पर डा. मनमोहन सिंह प्रधानमत्री जी तथा 

यूपीए चेयरपर्सन के मार्गदर्शनस्वरूप आगे बढ़ेगा । प्रत्येक aa मेँ 

aay सरकार ने राज्य सरकार को अनगिनत रूपया भेजकर ग्रामीण 

एवम् शहरी लोगो के विकास की ओर पूरा ध्यान देने कौ कोशिश 

की है। दस के विपरीत बहुत कुछ करना बाकी है जो कि निम्नलिखित 

हैः- 

"भाषण सभा परल पर रखा TH!
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1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के feu अधिकतर बजर का 

प्रावधान करना होगा। गांव मे पानी के निकास तथा स्वच्छ 

तथा शोचालय की व्यवस्था करानी होगी। किसान का 

खास तौर पर ध्यान देना होगा। 

2. नैकवडं free एरिया को पहचान कर के उसको स्पेशल 

पैकेज का प्रावधान करना Wed है। 

3. शिक्षाक aa मे लंबित योजनाओं को खास कर ग्रामीण 

त्र के परिसर वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी है 

जैसे केएमवी स्कूल गांव गज्जा, ब्लाक YT, जला 

होशियारपुर म 2 वर्ष से ग्रामीण aa मे स्कूल तो खुल 

गया, बच्चे WS रहे है। 10 एकड़ जमीन पंचायत गज्जा 

ने केएमवौ के नाम भीकर दी है wg बिल्डिग बनाने 

के लिए पैसा भारत के लिए पैसा भारत सरकार ने आवंटित 

ही नहीं किया। सरकार को fase इलाकों का विशेष 

ध्यान देना होगा। 

4. Fern पशन कौ परिभाषा बदलने कौ आवश्यकता है। 

क्योकि आज बृ लोगो का जीवनं यापन करना अति 

` कटित है। हिदुस्तान के प्रत्येक 70 वर्ष अथवा 65 वर्षं 

से अधिक आयु के व्यक्ति को tem मिलनी चाहिए। 

5. शहर मे रहने वाले लोगो कौ सुविधा के लिए छोरी 

म्युनिस्मल कमेटियो को ताकतवर बनाना होगा। महिलाओं 

को सशक्तिकरण करने के लिए तथा उन कौ सुरक्षा हेतु 

सख्त कानून तथा तुरंत न्याय दिलवाना होगा। स्वास्थ्य 

हेतु गरीब परिवारो को अधिक आर्थिक मदद करना जरूरी 

है। कैसर होस्पिटल मेरे निर्वोचल क्षेत्र होशियारपुर मे अति 

जरूरी दै। पंजाब के मालवा क्षेत्र के मुताविक गदे पानी 

के कारण जिला होशियारपुर मे अनगिनत केसर केसेज 

है जो बिना cag के ही ईश्वर को प्यारे हो जाते Zi 

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मँ यही कहना चाहती हू कि 75% 

लोग tia मे रहते है। जिस क्षत्र का 65 वर्षो मे बिल्कुल भी विकास 

नहीं हुई । सडक न के बराबर है जिस कारण यातायात कौ व्यवस्था 

नहीं है। यातयात का साधन नहीं होगा तो रोजगार के साधन नही 

होगे। कृपया आप इनं विषनौ पर अवश्य ध्यान दीलजिए। 
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सायं 06:00 बजे 

( अनुकाद। 

अध्यक्च महोदया : कार्यवाही -वृत्तात मे कुछ भी सम्मिलित नही 

किया जाएगा। 

(व्यवधान) 

[feet] 

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये । 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे है? 

...(व्यकधान) 

अध्यक्च महोदया : आप बैठ जाइये। अब समय समाप्त हो 

गयां है। 6 बजे प्रधानमत्री जी का उत्तर आना था। आप As जाइये । 

म आपको वेदना समञ् रही EI आप समय का आदर कीजिए, 

समय का सम्मान कौर्जिए। 

(अनुकाद) 

प्रधानमंत्री (डो. मनमोहन सिंहो : अध्यक्ष महोदया मे महामहिम 

राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धन अभिभाषण हेतु धन्यवाद देने के 

लिए इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यो के साथ शामिल होने के 

लिए खड़ा हुआ si Wess कं अभिभाषण पर जोरदार दग से 

ओर विस्तार से चर्चा हुई है। मे उन सभी माननीय सदस्यो का आभार 

व्यक्त करता हू fea इस चर्चा म योगदान fear 

महोदया जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के 

आरभ में उल्लेख किया है पिछले एक वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था 

कठिन स्थितियों से गुजरी है। माननीय सदस्य जानते है कि हमारी 
वृद्धि धीमी पड़ गई है ओर वित्तीय निरन्तर समस्या बनी रही है। 

चालू खाता धारा आशा से विपरीत बहुत अधिक ci वित्त मत्री ने 

अपने बजर भाषण मे इन सभी मुदो पर चर्चा कौ है ओर उसके 

"कार्यवाही gaa मे सम्मिलित set किया गया।
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[ डो. मनमोहन सिंह] 

पूर्वं सभा पटल पर रहने गए आर्थिक सर्वेक्षण मेँ अर्थव्यवस्था को 

स्थिति कौ व्यापक तस्वीर मिली है। अतः मेँ हमारी अर्थव्यवस्था के 

समक्ष प्रस्तुत चुनौतियो के संबंध मे तथा उनसे निपटने के लिए क्या 

आवश्यक है उसके Way मे संक्षेप A HEM! 

तथापि महोदया मँ माननीय वित्त मत्री के विचार का AGI 

अनुसमर्थन करता हूं कि एसी बात नर्ही है कि अर्थव्यवस्था मे मंदी 

खनी रहेगी । आगामी 2 से 3 वर्षो के ate A हम देश को7से 

& प्रतिशत प्रति वर्ष कौ उच्च विकास दर पर लाने मै पूर्णतथा सक्षम 

el इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश दर, विशेषकर 

आधारभूत aa मेँ निवेश मेँ वृद्धि करने कौ आवश्यकतं हे। अतः 

हमारा प्रयास रहेना कि देश के भीतर बचत को बढाया जाए, राज 

सहायता मे वृद्धि को नियंत्रित किया जाये ओर निजी निवेश को बद्वा 

दिया जाए। यद्यपि हमारा लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान ओसतन 8 

प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर ओर कृषि aa मेँ 4 प्रतिशत की 

विकास दर प्राप्त करने का है तथापि हमारा लक्ष्य समवेशी विकास | 

दर बनाए रखने पर रहेगा। समवेशी विकास दर का at eA 

केवल गरीबी को कम करना अपितु राज्यों के भीतर तथा उनमें आपस 

मे क्षेत्रीय समानता को seq, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित 

जनजातियों, अन्य foes वर्गो ओर अल्पसंख्यक का उत्थान, लिंग ` 

भेद को दूर करना तथा बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करना। 

हमारी नीतियों इन उदेश्यो को पूरा करने के लिए बनाई. गई TI 

अध्यक्ष महोदया मैने माननीय श्री रजनीश सिंह जी का भाषण 

बहुत रूषिपूर्वक सुना ओर सबसे बेहतर जो भँ कर सकता हूं वह 

यह कि que शासन के 9 वर्षो कौ तुलना एनडीए शासनं के छः 

वर्षो से था ताकि हमारे देश के लोग इन नौ वर्षो मे जौ ae 

हुआ sat समीक्षा कर सके। 

महोदया पहले भ सकल घरेलू उत्पादन मे वृद्धि कौ बात करता 

El यदि आप मदी के वर्तमान समय सहित गत 9 वर्षं की अवधि 

को देखे तो हमारी विकास दर इन 9 वर्षो मेँ 7.9 प्रतिशत रही 

 . है। इसके विपरीत राजग के छह वर्षं शासने काल में वृद्धि दर 6% 

से अधिक at रही। 

महोदया यह सच है कि 2012 4 वृद्धि धीमी हई है, अन्य 
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देशो मे भी कहीं वृद्धि दर om ग्राफ ऊपर कौ ओर नहीं है) यूरोप 

मे मंदी है, अमरीका कौ वृद्धि दर बहुत कम है; जापान मेँ स्थिरता 

है; ब्राजील कौ वृद्धि दर 2 प्रतिशत a भी कम है ओद दक्षिण 

अफ्रीका कौ वृद्धि दर 2.3% है! वर्तमान वैश्विक स्थिति के आलोक 

मे हमारी वृद्धि दर प्रभावशाली प्रतीत होती है हालाकि हम इससे 

संतुष्ट नहीं है। 

महोदया वृद्धि प्रक्रिया के समावेशी स्वरूपव का अंदाजा कई 

तरीकों से लगाया जा सकता tl पहला है हमारे किसानों कौ सुख 

समृद्धि, उत्पादन कौ स्थित्ति क्या हो यह देखना ओर जैसा कि मने 

पहले यहा 2004-05 से 2011-12 तक अर्थात यूपीए कं कार्यकाल 

मे कृषि उत्पादन तथा संबंधित क्रियाकलाप 3.5% रहे। 1998-99 

@ 2003-04 के दौरान एनडीए के कार्यकाल मे यह वृद्धिदर 2. 

9% से अधिक नही थी! क्योकि कृषिक मे वृद्धि da दर सै (ल 

है ओर क्योकि हमारी सरकार ने अनेके सर्वसमावेशी नीतियौँ लागू 

कौ जैसे महात्मा गांधी रष्टरीय ग्रामीण रोजगार wit कार्यक्रम, अतः 

यूपीए् के कार्यकाल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यविति उपभोग 3.4% 

वार्षिक slet हुआ है! एनडीए के कार्यकाल मेँ प्रत्ति व्यक्ति ग्रामीण 

उपभोग 0.8 प्रतिशत प्रति वर्षं से अधिक कौ दर से नहीं aa 

मै अब कृषि मे वास्तविक मजदूरी कौ बात करूगा। 1141 

योजना के दौरान कृषि aa मेँ वास्तविक मजदूरी मेँ वार्षिक विकास 

` दर .ओसतन 6.8% रही है। 

महोदया गरीबी के संबंध मे गरीबी मे 2% वार्षिक Ht a से 

कमी आई। पिछले दस वर्षो के दौरान गिरावट कौ दर् 0.8% से 

अधिक नहीं थी। 

महोदया उद्योग मेँ मंदी से हम सभी चिंतित है, परन्तु जब हम 

 दूपौप सरकार के कार्यकाल के नौ वर्षो कौ तुलना करे तो हमारी 

“ ओसत ओद्योगिक वृद्धि दर 8.5% है जबकि 1998-99 से 2003-04 

के दौरान वह sad 5.6% से अधिक नहीं at 

aia असमानता के संबंध मेँ anita ग्रोथ डिफरेन्शियल 

कम हुआ है ओर अन्तर्याज्यीय असमानता में वृद्धि नही हो रही है। 

पूर्वं की अपेक्षा यूपीए् (संप्रग) के शासनकाल के दौरान तथाकथित 

बीमारू wal ने भी बेहतर प्रदर्शन किया ot शिक्षा ओर कोशल 

के विकास के क्षत्र मे भी संप्रग की उपलब्ध्यं वास्तव मे उल्लेखनीय
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el! समग्रता ओर सशक्तता को बद्वा देने के मुख्य साधन शिक्षा, 

स्वास्थ्य ओर कौशल विकास है । प्राथमिक विद्यालयों मे chad लगभग 

शत प्रतिशत रहे है ओर मजदूर वर्ग के विद्यालय मे ओसत वर्षो 

मे निस्तर वृद्धि हई 1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम यूपीए् कौ 

एक प्रमुख उपलब्धि है। 

महोदया उच्च शिक्षा के day मे केन्द्रीय विश्वविद्यालन्यो में 

अभूतपूर्वं विस्तार हुआ दै! उनकौ संख्या 2004-05 भँ 17 थी जो 

अब 44 हो गई है। आई.आई.टी. की संख्या 7 से बदृकर 16 हो 

गई Sl आई.आई.एम. की संख्या 6 सै बढृकर 13 हो गई है। भारतीय 

विज्ञान, शिक्षा ओर अनुसंधान संस्थानों कौ संख्या 1 से 5 हो गई 

Sl भारतीय सूचना ओर प्रौद्योगिको संस्थानों कौ संख्या 2 से agar 

4 हयो गई है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा मे बडी संख्या ` 

मे छात्रों ने दाखिला लिया यह 2006-07 मे 12.3% थी जो agae 

2011-12 से 18 प्रतिशत हो गई है। 

महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य के मामले 

मे अच्छी शुरूआत की St राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यूपी 

का एक बहुत था कदम है जिससे 34 करोड़ परिवारो को अस्पताल 

के भीतर रह कर चिकित्सा लाभ मिलता है। शिशु मृत्यु दर 58 

से धटकर 44 हो गई Tl मातृ मृत्यु दर 254 से HA A कर् 

212 हई है। वर्षं 2000-01 F जन्म के समय जीवन कौ उम्मीद 

62.5 वर्ष होती थी 2010-11 मे यह बढृकर 66 वर्षं हो गई है। 

इसी तरह, साक्षरता दर 64.8% फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी हो 

गई है! मृत्यु दर 8.4 फौसदी से घटकर 7.1 फीसदी हौ गई हे। 

महोदया, यह मेरा मामला नहीं है कि हमने जो लक्ष्य प्राप्त 

किया है वह अधिकतम है। मँ यह मानता हूँ कि विकास के लिए 

ओर अधिक प्रयासं करने कौ जरूरत है। तभी इसमे गति आयेगी। 

हमे इसके लिए अभी बहुत कुक करने कौ आवश्यकता है, विशेषकर 

स्वास्थ्य ओर शिक्षा के क्षेत्र मे अधिक से अधिक ध्यान देने कौ 

जरूरत है; पर्यावरण सुरक्षा उपायों को अत्यधिक दृढता से अपनाए 

जाने कौ आवश्यकता है। किन्तु, म आदरपूर्वक इस सम्मानित सदन 

से निवेदन करना चाहता हँ कि जो कुछ भी हासिल किया गया है 
za कम नहीं आँका जाना चाहिए, -जैसा कि श्री राजनाथ सिंह जी 

ने बताने कौ कोशिशि कौ है। 

मै जानता & कि युपीए कौ आर्थिक ओर सामाजिक नीति के 
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प्रति भाजपा का एक विशेष दृष्टिकोण है। me दिन पहले भाजपा 

कौ राष्ट्रीय परिषद कौ एक गुप्त बैठक दिल्ली मे हुई थी अहा. मेरे 

सहित काग्रेस संगठन ओर काग्रेस नेतृत्व को जी भरकर खरी खोरी 

सुनाई We! मेरा Wel Se उसी भाषा A जवाब दने का नहीं है 

क्योकि भै मानता हू कि हमने जो हासिल किया हे उसकौ बेहतर 

परख हमारा कार्य ओर निष्पादन है। एक कवि ने कहा हैः- 

(हिन्दी) ` 

“esq को उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या 

हे" 

(अनुकाद। 

महोदया, एक लोकोक्ति भी है! 

(हिन्दी) 

“जो mad है वो बरसते qe” 

(अनुकाद। 

हमने यह गुस्ताखी कोई पहली बार नहीं देखी Fi वर्ष 2004 

के शाइनिग इंडिया अभियान का परिणाम दुर्भाग्यपूर्णं रहा है। वर्ष 

2009 मेँ उसने एक शरीफ इसान, जो मनमोहन सिंह जीर, के 

खिलाफ लौहपुरूष आडवाणी जी को उतारा था, ओर हम सभी जानते 

है कि परिणाम क्या रहा। मेँ इस बात से आश्वस्त हूँ कि यदि भारत 

के लोग इन नौ दस्र वर्षो मेँ हमारे रिकोडं को देखने तो फिर वो 
वही करेगे जो उन्होने वर्षं 2004 ओर 2009 मे किया am 

महोदया, कई माननीय सदस्यो ने कृषि के हालात पर चिंता 

जताई है। मे भी चिन्ता व्यक्त करता हूं। हमारे देश में किसानों 

को महता सब से अधिक है जिसकी परवाह यूपीए सरकार करती 

है। हमने अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने का भरसक प्रयल 

fea %, ओर यहां म साहस के साथ कहना चाहता हूं कि 7, 

चावल ओर अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य जिस तरह ae गए रहै 

वैसा इस देश के इतिहास मे पहले कभी wet हुआ (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव जी, उन्होने अभी अपनी 

नात समाप्त wat कौ है। कृपया बैठ जाइए ।
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SY मनमोहन सिंह : माननीय सदस्यों की कृषि क्षत्र मेँ अधिक 

से अधिक ध्यान देने को आवश्यकता dat चिन्ता से मे सहमत 

El वह हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी प्राथमिकता wit: हमारे 

किसानों की खाद्यान के क्षेत्र मे हमे आत्मनिर्भनर बनाने कौ उपलब्धि 

सचमुच मे असाधारण है। वे प्रतिकूलः कौ स्थितियों मे कडु मेहनत 

करते दै ओर वे सभी संभव सहायता के हकंदार है। 

यही कारण है कि हमने इतना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य 

aa है जितना पहले कभी नहीं हुआ हे। यदि आप विभिन्न जिसों 

के मामले मे इन मूल्यों को देखेगे तो सरकार ने इन्हें वर्ष 2004-05 

से 50 से 200 फीसदी तेक ag दिया है। वर्षं 2004 से TE ओर 

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगुमे से भी ज्यादा कर दिए है। 

कृषि क्षेत्र मे क्रद्धिर फलो वर्षं 2003-04 से लगभग 500 फीसदी 

ag गया है। इस क्षेत्र के लिए 12वीं योजना मेँ आवंटन 11वीं योजना 

मे आवंटन कौ तुलना में दोगुना से भी ज्यादा किया गया है। 

महोदया, हमारे किसान की कड़ी मेहनत ओर हमारी नीतियों 

काही परिणाम हे कि कृषि ओर इसके सहायक aa मे ओसतन 

वार्षिक विकास दर जो नौवीं भौर दसवीं योजना के दौरान क्रमशः 

2.4 ओर 2.5 फीसदी दर रूकी es थी, इस तथ्य के नावजूद कि 

वर्षं 2009 मे देशव्यापी ya कौ स्थिति आई थी, vat योजना के 

दौरान went 3.7 फीसदी हो गई। 

यही सच है कि वर्षं 2012-13 के दौरान कृषि कत्र की विकास 

दर, फिलहाल 1.8 फोसदी रहने का अनुमान है। किन्तु, खरीफ मौसम 

के उत्तराई के दौरान मानसून के फिर से. गति vasa ओर मौसम 

` . की अनुकूल स्थिति के कारण रबी की बेहत फसल कौ संभावनाओं 

से मुञ्चे उम्मीद है कि इस वर्ष के दौरान वार्धिक विकास की द्र 

उस आंकड़ों से कही अधिक रहेगी जिसका मने उल्लेख किया है। 

सुरक्षित भंडारण क्षमता कौ कमी से निपटने करनै के लिए सरकार 

ने ad 2008 मे निजी सौकददम गारटी योजना बनाई थी । इस योजना 

के तहत 181 लाख aie टन की ama स्वीकृत की गई है। 

जिनमे 43 लाख मीटरिके टन कौ क्षमता पहले कौ स्वीकृत की ज 

महोदया, एक मुदा जो मुख्य रूप से इस वाद-विवाद मँ सामने 

नही आया, किन्तु भ उसे बताना चाहता हूं कि वह जल का मुदा 
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है। श्री देवेगौडा जी ने इस समस्या को अपने तरीके से उद्धतं किया 

था। मे इस बात a सहमत रहूँ कि हमारे ae sania नदियों 

के जल के Azar कौ एक राष्ट्रीय समस्या है, ओर मै आशा करता 

हू कि यह देश इस समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य मे gaa कौ 

दिशा 4 अत्याधिक महत्व देगा। 

que सरकार जल संसाधनों के प्रबंधन को एक get चुनौती 

के रूपमे लेती है। श्रीमती सुप्रिया सुले ने चेक मौ क निर्माण 
को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता कौ बताया है! हम 12वीं 

पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को संशोधित 

कर् इसे ओर अधिक प्रभावी बनाने ओर वाटरशेड डेपलपमेन्ट प्रोग्राम 

का विस्तार करने का निर्णय पहले ही ते चुके है। कृषि के अलावा 

` शहरी ओर ओद्योगिक क्रो मे भी जल की मांग कौ ओर अधिक 
प्रभावी ढंग से प्रधन की जरूरत है। हमारे भू-जल संस्नाधनों को 

बेहतर ढंग से संरक्षित करने कौ Wan है! हम शीघ्र ही एक नया 

भू-जल कानून ओर एक नेशनल वाटर wean लों संबंधी प्रस्ताव 

लाने वाले है। 

महोदया, कं माननीय सदस्यो ने महिलाओं के विरुद्ध हिसा 

की वारदात पर पार्टी लाइन से अलग हटकर चिन्ता व्यक्त कौ है। 

यह एक Val मसला है जो हमरे इस सदन कं सभी लोगों को 

एक मंच पर लादेताहे ओर मै सदन के सभी लोगों से एक 

स्वर मे बोलने कौ जोरदार अपील करता हूँ यदि कोई tar विधायी 

उपाय है। जिस पर हम सभी सहमत दये सके तो उसे संसद के 

जरिए विधान का रूप देने के समय सामान्य गति से करने के बजाय 

उसे अत्यधिक तेज गति से किया जा ahi मुञ्चे पूरी उम्मीद है 

कि हम इस विषय पर एक स्वर् से आगे बढ़ने पर सहमत होगे 

जिसमे भारत कौ so फौसदी आबादी जिसमे हमारी महिलापँ ओर 

बच्चे अति है, को निश्चय ही न्याय मिलेगा | 

मै दस सम्मानित सदन मे अपने देश की प्रत्येक महिला की 

गारिमा, सरक्षरण ओर सुरक्षा सुनिश्चित करने कौ अपनी सरकारी 

को प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता ei हमने we उपायों - विधायी, 

संस्थागत ओर प्रक्रियात्मक - को अपना पार्ट जिनसे इस दिशा में 

इस सरकार कौ सामूहिक जवाब देही Gag होती है जिससे कि अधिक 

से अधिक महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर vas हो सके। सरकार 

महिलाओं के खिलाफ यौन हिसा के अपराधो से निपटने के लिए
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कानून मे संशोधन करते हुए व उसे सख्त बनति हुए एक अध्यदेश 

लाकर न्यायमूर्ति वर्मा समिति कौ सिफारिश पर तत्रता से अमल 

किया है। a प्रसनता है कि महिलाओ का कार्य स्थल पर लैगिक 

उत्पीडन (मिवारण, प्रतिबेध ओर प्रतितोष) विधेयक 2012 संसद 

पिले सप्ताह पारित किया गया था। 

बलात्कार ओर यौन हिसा पीडितो कौ वित्तीय सहायता तथा 

समर्थन सेवाओं के माध्यम से प्रव्यवस्थापनीय न्याय प्रदान करने के 

लिए हमारी अनेक योजनाएं है राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन 

fea कौ पीडित/जीवित बच गर्ई। महिलाओं के लिए सभी आवश्यकः 

सेवाएं प्रदान wa के लिए 100 जिलों के सरकारी अस्पतालो में 

‘sary क्राइसिस Ger’ चलाएगा । 

महिलाओं कौ सुरक्षा ओर सशक्तीकरण के लिए एक नई अम्ब्रेला 

योजना ओर् केन्द्रीय aa की योजना के रूप मे महिलाओं के लिए 

24x7 ea फ्री हेल्पलाइन विचाराधीन है। 

सरकार का विनिश्चय वित्त मंत्री के बजट भाषणं मे महिला 

ओर बाल विकास मंत्रालय को लिंग भेद के Yel को सुधारने के 

लिए 200 करोड रूपए कौ -अतिरिक्त राशि आवंटित कौ गई है। 

माननीय वित्त मंत्री gra घोषित 1000 करोड का ! निर्भया कोष" इस 

बात का प्रमाण है हि हमारी सरकार बालिकाओं ओर महिलाओं के 

साथ खड़ी है ओर उन्हे सुरक्षित रखना चाहती है। तथापि हमारे देश 

मे महिलाओं कौ स्थिति वास्तविक तथा प्रभावी परिवर्तनं सभी आ 

सकता है यदि हमारे सामाजिक मूल्यो में परिवर्तन आतां है। हरे 

इस लक्ष्य कौ ओर मिलकर कार्य करने कौ आवश्यकता है। 

अध्यक्ष महोदया कुछ सदस्यो ने अल्पसंख्यकों मेँ गरीबों के जीवन 

स्तर कौ सुधारने कौ लिए wen समिति की रिपोर्ट को लागू करने 

कौ आवयश्कता पर बल दिया है। Wea समिति ने अपनी रिपोर 

2006 मेँ प्रस्तुत कौ थी। सरकारं ने समिति द्वारा कौ गई 76 सिफारिश 

मे से 72 को स्वीकार कर लिया है) अधिकांश सिफारिशी को निम्नवत 

वर्गीकृत किया जा सकता है) 1. शिक्षा 2. ऋण तक पहुंच 

3. वक्फ ओर 4. विशेष विकास पहले ! yet विश्वास है कि हमारी 

सरकार ने इनमें से प्रत्येक क्षेत्र मै अच्छ कार्य किया है..-(व्यवधान) 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्कों के लिए तीन छत्रवृत्तियों 

ओर एक फैलोशिप योजना चलाता है...व्यकवधान) ग्यारहवीं योजना 
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अवधि के दौरान एक करोड से अधिक विद्यार्थियों कौ इन योजनाओं 

से लाभ BM... (Tat) 

अध्यश्च महोदया : अन्य कुक भी कार्यवाही gaa मे शामिल 

नहीं किया जाएगा। 

... व्यवधान)" 

डो. मनमोहन सिंह : वर्षं 2012-13 मे कुल प्राथमिकता क्षत्र 

ऋण का लगभग 15% का लाभ अल्पसंख्यक समुदायो द्वारा उठाया 

गया है। इसके अतिरिक्त राष्टीय अल्पसंख्यक विकास ओर वित्त निगम 

ने लगभग 5 लाख मुसलमान लाभार्थियों को कुल 1100 करोड़ रूपए 

से अधिक का ऋण वितरित किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक; 

2010 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ओर इसे 

संसद के चालू सत्र के दौरान पुरःस्थापितं किया जाएगा। Ws सभा 

को यह सूचना देते हुए भी हर्षं है कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम 

की रूपरेखा को निकट भविष्य मेँ अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 

अल्पसंख्यक बहुत पहचाने गए 90 fess जिल मूलभूत सुविधाएं 

प्रदान करने के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरभ किया गया 

था ओर अब इसे खंड स्तर पर संकेद्धित करने के लिए संशोधित 

कियाजा रहा है। इस हेतु फरवरी 2013 तक राज्य सरकारों को 

3400 करोड रूपए कौ राशि जारी कौ गई थी..-(व्यकवधान) इसके 

अलावा, संनधित सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के लिए अनिवार्य किया 

गया है कि वे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक 

के विकास हेतु परिव्यय का कम से कम.15% प्रदान करेगे) 

महोदया सुशासन सरकार के कार्यक्रमों के लाभ हमारे लोगो ` 

तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस waa मे मे शासन 

मे अधिक पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, समेकन ओर उत्तरदायित्व लाने हेतु 

हमारी प्रतिबद्धता को दोहराना Wem इस संबंध में प्रस्तावित faut 

को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध है विशेषतः लोकपाल विधेयक, 

सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक ओर विदेशी लोक पदधारी ओर 

area लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक जो पहले 

से दही संसद मेँ पुरःस्थापित किए जा चुके है! म oem कि सभा 

के सभी सदस्य इन लसम्वित विधेयको के शीघ्र पारित होने के लिए 

सहयोग करे | 

"कार्यवाही gaa मै सम्मिलित wel किया गया!
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[st मनमोहन सिंह] 

अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह यादव ने महात्मा गाधी नरेगा 

योजना के कार्यान्वयन मँ भ्रष्टाचार का मुदा sar है ओर इसे वंद 

करने का Yea दिया 1 भ यह उल्लेख करना aE कि यह 

योजना जो- राज्य want के माध्यम से कार्यान्विति की जा रही है 

संकट के समय मे बड़ी संख्या मेँ ग्रामीण परिवारो को सुरक्षा प्रदान 

करती है। हमारी सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता ` 

तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए है। 

इन उपायो मे ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा, 

महत्वपूर्णं जानकारी को पन्लिक डोमेन मेँ डालना, नैको तथा STH 

के माधयम a मजदूरी दिया जानः, ग्राम पंचायत स्तर पर चार्ट 

एकाउन्टेन्टस द्वारा लेखा परीक्षा ? शिकायते दूर करने के लिए मानक 

प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार करना ओर राज्य स्तरीय सतर्कता ओर निगरानी 

समितियों हेतु दिशा मिर्देश जारी करना शामिल ई! राज्यो को योजना. 

के तहत जिलों मे शिकायतों के fase के लिए एक लोकपाल 

कौ नियुक्ति करने को कहा गया है। . 

सरकार भी मरनेगा सहित विभिन ग्रामीण विकास योजनाओं का 

मूल्यांकन करने हेतु तत्काल मूल्यांकन कार्यालय कौ स्थापना करने 

का विचार कर रही है। तकिं कार्यक्रम को बीच मे सुधारा जा 

 सके। इस महत्वपूर्णं योजना मेँ उच्चतम स्तर पर पारदर्शिता ओर 

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करमे के लिए राज्यों के साथ कार्य करने हेतु 

हम प्रतिबद्ध है! 

महोदया, वर्षं 2004 से, जब से यूपीए सत्ता मे आई है, जहां 

तक संभवे हो, हमने भारत का स्वरूप बदलने के प्रमुख कार्य के 

अनुरूप एक ANS माहौल बनाने ओर उसे प्रोत्सहित करने प्रयत्न 

किया है। इस कार्य मे हमने मौजूदा अवसो का उपयोग करते हुए, 

भारत पर लगे प्रतिबधों ओर अड़चने को हटाते हए भारत के विकास 

Hama निवेश्च को agar देने के साथ-साथ अन्य wisi 

कं साथ सहयोग तथा शातिपूर्णं Was स्थापित करते हुए भारत के 

हितो को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 

मँ यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले नौ वर्षो मे 

विश्व मे हमारा स्थान ST उठा है ओर अपने हितो की ओर ध्यान 

देने में हमारी समर्थता भी बढ़ी है। आतंकवाद जेसी हमारी चुनौतियों 
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पर अन बेहतर अतररष्टीय समञ्च बनी है ओर वैश्विक राजनीति, 

आर्थिक तथा सुरक्षा dort परिषद मे भारत को उचित स्थान बदलले 

कौ अंतररष्टीय स्वीकृति भी बढ़ रही है। हमने अति महत्वपूर्णं मुद्दों 

तथा व्यापार ओर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बातचीत मे अपने 

हितों को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पूंजी, ऊर्जा, खनिज ओर 

अग्रिम प्रद्योगिकौ मे अपनी wa wee tt 

wa हमने अतररष्टरीय वित्तीय ओर आर्थिक संकटो जैसी चुनौतियों 

का सामना किया, हमने काफी हद तक भारत पर USA वाले उसके 

प्रभाव को सफलतापूर्वक कम किया है। हमने व्यापार ओर जलवायु 

परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण Yael पर वैश्विक बातचीत मे अपने हितों 

` को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पंजी, ऊर्जा, खनिज ओर अग्रिम 

प्रोद्योगिकौ मे अपनी wa age है। 

महोदया, सदस्यो ने श्रीलंका मे, संघर्ष के दौरान मानवाधिकाौँ 

के हनन, सामजस्य, जवाब देही ओर राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण 

मे प्रगतिने होमे के मुद्दों को उठाया है। यह सरकार सदस्यों द्वारा 

इस संबंध मे व्यक्त कौ गई संवदेनाओं को गंभीरतापूर्वक लेती ह। 

हमारा इस बरे मे दद मतरहैहै कि श्रीलंका मे ens मिटाने ओर 

राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण को शीप्रता से संबोधित किए जाने 

कौ आवश्यकता ह। | 

oft Sham. बालू (ater) : fred तीन वर्षो से, 

आपको सरकार चुप्पी सधे eu है। पिछले तीन वर्षो से, आपकी 

सरकार ने दुलमुल aa अपना Tal है। यह अच्छ नहीं है। 

डो. मनमोहन सिंह : हमने श्रीलंका की सरकार से 13 वे संशोधन 

के कार्यान्वयन कौ सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को पूर्णं करने तथा इस 

पर अगे aati के लिए लगातार बातचीत की है ताकि एक अर्थपूर्णं 

राजनीतिक समद्मौते को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। हमने 

यही भी आग्रह किया है कि उत्तरी प्रांतीय परिषद् के चुनाव जल्द 

से जल्द हो ओर हमने लेसन्स् oF ओर रिकसिलिएशन कमिशन 

रिपोटं मे निहित रचनात्मक सिफारिश के प्रभावी ओर समयबद्ध 

कार्यान्वयन के लिए भी अनुरोध किया है। महोदया, यह वही सदेश 

भी था, जिसे FA श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के भारत में 9 सितेबर 

2012 क दौरे के दौरान, बढाया था। हम श्रीलंका की सरकार के 

साथ इन कदमो के कार्यान्वयन ओर मेल-मिलाप तथा समञ्जते की 

प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए लगातार Fe TI
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जिनेवा मे संयुक्त we मानव अधिकार परिषद् के आगमी सत्र 

मे यूनादृटेड स्टेटूस द्वारा रखे जाने वाले प्रारूप संकल्प क मुद्दे 

के Fay मे हमारा निर्णय परिषद् H रखे गए अतिम विषयवस्तु 

पर निर्भर करेगा। तथापि हम अपनी इस बात पर कायम रहेंगे! 

कि हम एेसे प्रस्तावों का समर्थन करेगे जो श्रीलंका मेँ तमिल समुदाय 

का भविष्य तय करेगा जिसमे तमिलो के लिए समानता, गरिमा, न्याय 

ओर स्वाभिमान निहित दहै। हम ta प्रस्ताव का समर्थन करेगे। 

मै सदन को आश्वस्त करना चाहता हू fH हमारी सरकार तमिल ` 

समस्या के स्थाई समद्ौते के प्रवर्तन जो श्रीलंका के तमिल नागरिको 

को गरिमा, स्वाभिमान ओर समानता के अधिकार के साथ जीने का 

अवसर दे, के लिए श्रीलंका कौ सरकार के साथ लगातार प्रयासरत 

रहेगी । मे सदस्यो को यह भी आश्वासन देता हूँ कि हम यह सुनिश्चित 

करने के लिए कि दोनों ओर के ABs अपना जीवनयापनं सुरश्ित 

ओर सपोषणीय तरीके से करें, हमारे ves के कल्याण ओर सुरक्षा 

के बारेमे श्रीलंका की सरकार कं साथ लगातार प्रयासरत WI 

मै, कुछ सदस्यो द्वारा चीन पर व्यक्त कौ गई उनकौ चिताओं 

के बरे मे भी कुछ प्रतिक्रिया देना wen सर्वप्रथम मेँ रेखाकित 

करना चाहता हू fe भारत ओर चीन दोनो ही बडे पड़ोसी देश 

है। जिनके बीच सभ्यता के आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा 

है। मेरे विचार से, आज विश्व मे इतनी जगह है कि दोनों देश 

अपने विकासात्मके अभिलाषाओं को स्वतः पूरा कर सकते है। 

, हालाकि, 1988 से ही हमारे ओर चीन के बीच सीमा विवाद हैँ 

लेकिन हमने इस मामले के समाधान के लिए ओर सीमा पर शाति 

ओर सौहार्दं बनाए रखने के लिए aa विकसित किए है। वर्षं 2005 

मे प्रधानमत्री वेन जिआबाओं के साथ सीपा विवाद को सुलघ्लाने 

के लिए अनुसरणीय सिद्धातो ओर राजनीतिक मापदण्डो पर सहमति 

Wa कं पश्चात् आज हमारे विशेष प्रतिनिधि सीमा विवाद सुलञ्चाने 

कौ रूप रेखा पर चर्चा कर रहे है। सदस्यो को यह waa होगा 

कि यह एक जटिल ओर संवदेनशील विषय है ओर इसका हल 

निकालने मेँ समय लग सकता है। इस विवाद को लंबित रखते हुए 

दोनों ही पक्ष यथास्थिति बनाए् रखने ओर समावर्त क्षेत्रो मे शांति 

व अमन-चैन कायम रखने के प्रति वचन-बद्ध Si गत वर्षं हमारे 

दोनों ही देशो A यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था ' 

बनाई ati हम लोग भी इस बात से सहमत थे कि सीमा संबंधी 

विवाद आपसी हितों के सहयोग मे ane aa आने चाहिए। 
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क क्षेत्रीय ओर भू-मंडलीय विषयों के मामले मे चीन के साथ 

सामान्य विकास ओर आपसी हितों के अवसरो कौ तलाश करते हुए 

हम परिपक्वता से उनके साथ अपने समग्र संबधो को बनाए Tan 

चीन के नए नेताओं नै हमारे मध्य राजनीतिक संवाद को सुदृढ करने 

ओर हमारे संबधो का बेहतर भविष्य तलाशने के लिए मुञ्चसे अपनी 

इच्छा जताई है। यह हमारी सरकार का लक्ष्य भी है। हमे इस बदले 

हुए चीन को राष्ट्रीय सहमति की भावना मे विश्वापूर्वक व रचनात्मक 

ey ad लेना चाहिए। 

महोदया, HS माननीय सदस्यों ने ब्रहमपुत्र नदी के सीधे ऊपरी 

भागो पर बांध बनाने कौ चीन कौ गतिविधियों का उल्लेख किया। 

हम यह सुनिश्चित करने राजनयिक सहभागिता व वार्ता का प्रयोग 

कर सकते हे ओर करते है कि इन गतिविधियों जो चीन के क्षत्र 

मेहोरहीर्है, से हमारे लोग के जीवन ओर हमारे पर्यावरण को 

किसी भी तरह कां ale नुकसान नहीं पहुचे। हमने इस चिन्ताओं 

को चीन के साथ प्रत्येक स्तर पर उठाया है ओर इसके परिणास्वरूप 

सीमा पार से बहने वाली नदियों के मामले में चीन के साथ वार्ता 

ओर सहयोग शुरु कर feu ti हाल के उन रिपोर्ट के मामले 

मे जिनमे यह बताया गया है fe ब्रहमपुत्र के सीधे ऊपरी भार्गो 

मे नए बोध बनाए जाने कौ योजना बनाई जा रही रै, चीन ने 

हमे ओपचारिक रूप से आश्वस्त किया कि वे सभी रन-ओंफ-द-रिवर 

परियोजनाएं है ओर उनसे जल संग्रहण नहीं होमा। wa day में 

हम अपने-अपने स्रोतो से भी उक्त कार्रवाई के बरे मे स्वयं को 

आश्वस्त करते Wi मँ माननीय सदस्यो को आश्वस्त करता = 

कि हम भारत कौ सीमा या कहीं ओर जगह हो रहै उन सभी 

घटनाक्रमो पर सतक निगाह रखेगे जिनसे सुरक्षा, एकता ओर क्षेत्रीय 

अखंडता प्रभावित हो सकती है ओर इसका जवाब देने के fog 

हम सभी आवश्यक उपाय करेगे। 

महोदया, मालदीप कौ स्थिति पर सदन ने चिंता व्यक्त की गर 

है। भारत हमेशा से एक स्थायी प्रगतिशील ओर लौकतात्रिक मालदीव. 

का WER रहा है। एक निकट ओर मित्रवत् पड़ोसी के रूपमे 

भारत मालदीप में फरवरी 2012 मेँ हुए सत्ता के हस्तांतरण के समय 

से ही वहं चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित है। 

हम मालदीप A सभी राजनीतिक ताकतों a हित सुधारकों के निकट 

सम्पर्क मे है ओर बातचीत के माध्यम से उन्हे अपने मामले को 

Gan के लिए प्रेरित कर WZ
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(st. मनमोहन सिंह] 

मालदीप के चुनाव आयोग ने घोषणा कौ है कि राष्ट्रपति का 

चुनाव सितम्बर, 2013 में होगा। भारत मालदीप मेँ राष्टूपति का स्वतंत्र, 

निष्पक्ष व विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए के सभी प्रयास 

करेगा जिनसे वहौँ निरंतर अमन चैन, स्थायित्व व उन्नति का मार्ग 

प्रशस्त हो सके! हम स्थिति पर निरतर नजर wat ओर med 

के साथ अपने Wah कौ मजबूत करने ओर वरँ अपने हितों कौ 

रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगे। 

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान के साथ हमे अपने संबंधों को 

सामान्य बनाने कं लिए उसके साथ हमारी वार्ता जारी है यथा द्विपक्षीय 

सहयोग व व्यक्तिगते सम्पकं को प्रोत्साहन देना ओर बकाए् मामलों 

कां हल निकालना। व्यापार ओर व्यक्तिगत सम्पकं जैसे कुछ मामलो 

मे प्रगति हुई है। किन्तु, जनवरी, 2013 मे नियंत्रण रेखा (एल-ओ. 

सी.) पर दो भारतीय सैनिको की अमानवीय तरीके से कौ गई हत्या 

जैसी धटनाओं से बातचीत के माहौल में कड्वाहट आई ओर द्विपक्षीय 

वार्ता कौ प्रक्रिया पर बादल ल्म गया है फिर भी, हमे यह देखना 

है कि पाकिस्तान मे आतंकवादी da को ध्वस्त करने व नवम्बर्, 

2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले के अपराधिर्यो को सजा दिलाने 

कौ दिशा मे कितना ae ठोस कर सकते है । भारत ओर पाकिस्तान ` 

के नीच Boar, अच्छे पड़ोसी वाले way - हिंसा के ua से 

मुक्त ओर द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग - हमारे आप सी हित मे होगे। 

हम भी आशा करते है कि पाकिस्तान स्थिति को अगे सामान्य बनाने 

हेतु अनुकूल Wea तैयार करने के लिए कदम उटाएगा। 

हमारा हित स्थिर, मजबूत, एकीकृत, लोकतांत्रिक ओर सम्द्ध 
अफगानिस्तान मे ही है जो कि अब आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगार 

नही रहा है। जैसा कि अफगानिस्तान के लिए वर्षं 2014 ओर उससे 

आगे का समय राजनीतिक, आर्थिक ओर सुरक्षा के लिहाज से संक्रमण 

का दौर है, इसलिए हम वरँ अमन-चैन बहाल करने ओर आतंकवाद 

व sae से लड़ने के लिए ss सक्षम बनाने मे निरंतर मदद करते 

रहेगे। 

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यो ने भी चर्चा कै दौरान राज्य 

ओर क्षेत्र विशेष के देर सारे मामले उठाए हैँ ॥ Beit फिर भी 

मै आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने Se नोट कर लिया 
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है। म अपने खहयोगिर्यो को माननीय सदस्यो कं संतुष्ट होने तक 

उनका हल निकालने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह दे रहा 

हू] 

महोदया, इन्दी शब्दौ के साथ.-.(व्यवधान) 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : पाकिस्तान मे हिन्दुओं की क्या 

स्थिति है ?...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही gaia मे कुछ भी नहीं जाएगा। 

... (व्यवधान)" 

डो. मनमोहन सिंह : महोदया, इन्दी शब्दों के साथ मै एक 

an फिर महामहिम राष्ट्रपति के उस सारगर्मित अभिभाषण पर धन्यवाद 

प्रस्तावे का समर्थन करने वाले सदस्यों मे शामिल होना चाहता 

हूँ जिस मै सहर्षं स्वीकार करने कौ संस्तुति के लिए प्रस्तुत करता 

च 

अध्यक्ष महोदया. : सदस्यो द्वारा कई संशोधन पेश किए गणए 

ra | | | 

..- (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्रीपती सुषमा स्वराजं (विदिशा) : अध्यक्षा जी, चर्चा का | 

उत्तर देते हुए प्रधान मत्री जीने बीजेपी को मुखातिब करकं एक 

शेर पटा! उन्होने कहा- 

- हमको उनसे an की है उम्मीद 

जो नहीं जानते वफा क्या है! 

अध्यक्ष जी, आप जानती है कि शायरी का एक अदब होता है। 

शेर का कभी उधार नही रखा जाता! इसलिए ग प्रधानमंत्री जी का 

यह उधार एक नही दो शेर पढ़कर करना चाहती हू।... (व्यवधान 

अध्यक्ष महोदया : फिर उन परं उधार हो जाएगा। 

-..-(व्यकधान,) 

"कार्यवाही sara मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : प्रधानमंत्री जी, 

कुछ तमे मजबूरियां रही होंगी 

यूं ही ame बेवफा नहीं होता। 

ओर मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी यह है कि आप इस देश 

के साथ बेवफाई कर रहे है, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं 

रह सकते। मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए आपको मुखातिब 

करके दूसरा शेर पढ़ रही EI | 

तुम्हे वफा याद नही, हमे AH याद नही 

जिंदगी ओर मौत केदो ही तो wm z 

-एक तुम्हे याद wd एक ह्मे याद नहीं 

(अनुवाद ] 

अध्यक्ष महोदया ; धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा कई संशोधन 
पेश किए गए tI | | : 

vs (TTT) 

अध्यक्ष पदीदया : क्या A सभी संशोधमो को सभा मे मतदान 

के लिए एक साथ या ae माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन 

को अलग से रखना चाहते है? 

...(व्यवेधान 

( हिन्दी 

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। उन्होने बोल दिया है। राइट 

टू रिप्लाईं नहीं है। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्च महोदया : एल-ओ-पी. ने बोल दिया है। 

..-(व्यकवधानः) 

(अनुकाद | | 

अध्यक्ष महोदया : उत्तर देने का अधिकार नहीं है। 

(हिन्दी) 

अध्यक्च महोदया : अब मै सभी संशोधनो को सभा के मतदान 

के लिए cet 

(TINA) 

15 फाल्गुन, 1934 (शक) rag प्रस्ताक 1118 

अध्यक्ष महोदया ; यह क्या है? मुञ्चे इसे करने दीजिर्। 

...( व्यवधान) 

(ल्त) 
अध्यक्ष महोदया : आप Ad VEU! इसमे राइर दू रिप्लाई 

नही है क्योकि चाको जो ने शुरू किया था ओर उसका अनुमोदन 

गिरिजा जी ने किया था। एल.ओ.पी. बोल gat है । अब WB लोग 

बोलने दीजिए्। मुद इसे आगे कराने दीजिए। 

(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइृए्। 

... (व्यवधान) 

| अध्यक्ष महोदया : एक मिन , आपं बैठ VEU! AM इसका 

समाधान तो निकालने  दीजिए्। एक मिनट We जी, भँ इसे शुरू 

कर चुकी i 

(CTIA) 

अध्यक्ष महोदया : मे इसे शुरू कर Gal हू। tet परंपरा 

नहीं है कि wae बीच मे हम बुलवाएं। एक दफा हमने शुरू कर 
दिया दै, भै इसको करवा लेती हू, उसके बाद आपको बहुत संक्षेप 
4 बोलने का मौका et, लेकिन aga संक्षेप Fy 

` ...(व्यवधाने) 

श्री असादूददीन ओवेसी (हैदराबाद) : फिर सबको मौका 
दीजिए। मौका सनको मिलना चाहिए । (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : नही, एेसा कंस हो जाएगा ` 

.-. (व्यवधानं) † 

( अनुकाद) 

अध्यक्ष महोदया : श्री राजनाथ सिंह जी, कृपया मुञ्चे इसी कार्य 

को करने दीजिए। | 

...(व्यवधान)* 

"कार्यवाही gaia A सम्मिलित vel किया गया।
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अध्यश्च महोदया : कार्यवाही gad मे He भी शामिल नही 

किया जाएगा। आप क्या चाहते ह ? 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही Gaia मे कुछ भी शामिल नहीं 

किया जाएगा। 

...(व्यकवधानः)' 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदया : मैने कुर कहा था आपको अभी बैठ जाइए 

, (व्यवधान) 

[ayaa] 

अध्यक्ष महोदया : अब म माननीय सदस्यों द्वारा पेश किण 

गए सभी संशोधनों को सभा के मंतदान के लिए vei 

यणोधन मतदान के लिए रखे met त्था 

अस्वीकृत हये। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया व्यवधान न Ht) यह कोई वैसी 

प्रक्रिया नहीं है जौँ म सुक BR] कृपया व्यवधान मत डालें । 

..--(व्यकवधानज 

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदया, आपको श्री 

राजनाथ सिंह जी को अनुमति देनी चाहिए्...(व्यवधान) 

| अध्यक्ष महोदया : अब मँ प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए 

Tah | 

प्रशन यह दैः 

, ` कि पटे कौ सेवा मे निम्नलिखित शब्दों मे एक . समावेदन 

प्रस्तुत किया जाएः- ` | 

"कार्यवाही Gud म सम्मिलित. नर्हा किया गया। 

6 मार्च, 2013 YANG प्रस्ताक 1120 

“कि इस सत्र मै समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस 

अभिभाषण के लिए, जो उन्होने 21 फरवरी, 2013 को एक 

साथ समवैत् ससंद कौ दोनो सभाओं के समक्ष देने कौ कृपा 

की है, उनके अत्यधिक आभारी है।''' 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी, अब आप बहुत संक्षेप 

मे बता दीजिए। 

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत 

धन्यवाद आपको। मेने मोशन sith Fea पर अपने विचार व्यक्त | 

` करते समय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहा था कि कश्मीर वैली 

मे सरंपचों कौ जिस तरीके से हत्या की जा रही है, उग्रवादी-आतकवादी 

ताकतों के द्वारा लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है, सरकार को 

इस संबंध मेँ विशेष ध्यान देने कौ आवश्यकता है। जिससे सरपंच 

को इस बात कौ गारंटी दी जा सके कि सुरक्षा को लेकर उनके 

लिए कोई संकर पैदा नहीं होगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री जीने 

HS न्ह कहा है। तेलंगाना के Gay मे भी मने यह जानना चाहा 

है कि तेलंगाना के संबंध मे यह सरकार क्या करेगी। किसानों के 

लोन तेवर मे जो धांधली es, उसको जांच कराने के लिए सीबीआई 

की बात हमने कही थी, उसके सबंध में प्रधानमत्री जी के क्या 

विचार 2? प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 

है कि जो गरजते रहै, वे रसते नही है, यह बात सही है, मँ मानता 

El लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर पूरी तरह से गरजने 

कौ कोशिश को है] आज तक 9 वर्षो मे प्रधानमंत्री जी के इतने 

आक्रामक तेवर को मैने कभी नही देखा धा, अब 9 वर्षं समाप्त 

होते-होते प्रधानमंत्री जी के आक्रामक तेवर को देख wa Gi मँ ` 

इसे अच्छ संकेत मानता = क्योकि भै जानता हूं कि gat से पहले 

दीपक कौ लौ काफी आक्रामक हो जाती है ओर इस सरकार के 

जाने का समय आ गया है। ...(न्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : अब हम !शून्य काल' शुरू करेगे। 

श्री बद्रीराम was
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श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मूचे 

महत्वपूर्ण मुदे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । 

सायं 06.51 बजे 

[st एम. तम्बिदुरईं पीठसीन हए] 

महोदय, मेँ आपसे विलाडा ओर बर के लिए नई रेल लाइन 

के लिए मांग करता हू, 275 करोड रूपये देने कौ सरकार से मांग 

करता हू। हमारे fast स्टेशन पर रेलवे बुकिग खोलने के लिए मै 

आपके माध्यम से, रेलवे से मांग करता हू। जोधपुर से dae कं 

लिए 24 संख्या 16126-16125, जौ सप्ताह मे एक दिन चलती है, 

का GU FEN कौ माग करता gi बीकाने से हैदराबाद के लिए 

चलने वाली देन संख्या 17038-17037 का HU ae की AM 

करता हू। जोधपुर से पूना के लिए मादी संख्या 11089-11090 का 

TU बढ़ाने कौ माग करता हू। चेनई, पूना ओर हैदराबाद मे हमारे 

बहुत से प्रवासी लोग रहते है, वहां आने-जाने मे बड़ी तकलीफ 

रहती है। आप इन SH का फेरा ae की कौशिक Hii F आपसे 

पुरजोर माग करता हू कि ta मत्री जी से कह कर इन 2 का 

फेरा seam ओर faces ओर बर के लिए नई रेल लाइन के 

लिए 275 करोड रूपये दिलवाए, जिससे जनता को फायदा मिलेगा। 

( अनुकाद 

श्री them, fag. (अलथूर) : सभापति महोदय, भै यहां नवोदय 

विद्यालय समिति के कर्मचारियों कौ एक महत्वपूर्ण ओर काफौ सपय 

से लंबित मांग जो कि जनवरी, 2004 से पहले नवोदय विद्यालय 

समिति मे सेवा पर नियुक्त हुए है, उनके लिए सीसीएस (पेंशन) 

योजना को कार्यान्वितं करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों 

को अुनदक्त 10 प्रतिशत विशेष भक्ते के समकक्ष उसे भैर-शिक्षा 

कर्मचारियों को भी प्रदान करने के बरे मे है, को उठाना चाहूगा। 

महोदय, मानव संसाधन विकास से संबधित संसदीय स्थायी समिति 

ने अपने 1544 ओर 198d प्रतिवेदन मे उपर्युक्त के बारे मे पुरजोर 

सिफारिश कौ ati श्री वाई-एन. चतुर्वेदी समिति ने एन.वी.एस 

कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन के कार्यान्वयन के लिए पुरजोर 

सिफारिश कौ ati मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव 

ने नवोदय विद्यालय समिति से आग्रह किया है कि वेह आचारण, 

अनुशासन ओर अपील नियमों तथा पेंशन, उपदानप ओर भविष्य निधि 

नियमो के संशोधनप कौ पुर्नसमीक्षा करे ताकि 31 अगस्त, 1995 

तक एन.वी.एस. के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन शुरू किया 

जा सके जिसे संवदेनहीन तरीके से ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया 

था। 

महोदय, 29 जनवरी, 2010 को नवोदय विद्यालय समिति कौ 

कर्मचारी एसोसिएशन कौ संयुक्त कार्यवाही समिति को मानव संसाधन 

विकास मत्रालय कं सचिव द्वारा इस सबध मे लिखित मे आश्वासन 

दिया गया था। लेकिन उनकी दस दिन की हड़ताल थी। सरकार 
यह कार्यं कार्यान्विति करने कं लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि 

हमारे प्रधानमंत्री ने सीसीएस (पेंशन) योजना को पंजाब यूनिवर्सिरी 

मे भीलागू कौ है। यही स्वीकृति दूसरे विश्वविद्यालयों को भी दी 

जा सकती है। मै सरकार से शिक्षण ओर गैर-शिक्षण कर्मचारियों 

जो एन.वी.एस. मेँ भी काम करते है के लिए दस प्रतिशत विशेष 

भत्ते सहित सीसीएस (पशन) योजना को कार्यान्ित करने के लिए 

हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हू 

श्री ata सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : सभापति जी, मेँ 

जिस संसदीय aa गौतम बुद्ध नगरर यानि नोएडा से आता हू, वह 

उत्तर प्रदेश मेँ सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। अभी पिले 

दिनं जब 20 ओर 21 फरवरी को देशव्यापी हडताल हई तो नोएडा 

मे सामाजिक तत्वों ने वहां इतनी लूटपाट ओर आगजानी की कि 

उस क्षेत्र कौ सारी कानून-व्यवस्था wor गई! यहां तक कि 

महिलाकर्भियों के साथ बदसलूकी भी कौ we) इस हडताल के दौरान 

वहां 1200 ओद्योगिक carat मेँ तोड़-फोड की गई, 33 वाहनों 

को आग लगा दी गई ओर 1500 करोड रूपए का उद्योगो को नुकसान 

tal मेने जब इस बारे मँ गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी से फोन 

पर बात करनी चाही तो उन्होने फोन नहीं उठाया। इस हडताल के 

दौरान पूरे प्रकरण मेँ वहां कौ पुलिस मृकदर्शक बनी रही। नोएडा 

विश्व परल पर एक ओद्योगिक aa के रूपमे जाना जाता है। 

अगर वहां कानून-व्यवस्था कौ. स्थिति इस तरह की रहेगी ओर वहां 

के उद्योगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वे पलायन करने को मजबूर 

हो जाएगे। इसलिए भँ आपके माध्यम से गृह मत्री जी से अनुरोध 

करता हू कि वह प्रदेश सरकार को निर्देशित करं कि उद्योगो कौ 

अलग से सुरक्षा व्यवस्था हो ओर वहां जो नुकसान हुआ है, उसका 

मुजावजा दिया जाए। इसके साथ ही जो असामाजिक तत्व दोषी 

है तथा पुलिस निष्क्रिय रही, दोषी लोगों कौ पहचान कर उनके खिलाफ 

कड़ी कार्रवाई की जानी afew
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(अनुकाद। 

श्री wa, सेम्मलई (सलेम) : सभापित ` महोदय, मे आपका 

यह सरकार प्रदान करने के लिए आभारी हूं! आजकल, भारत 

sata cas कपनियों द्वारा मनुष्यो पर अविनियमित क्लिनिकल 

परीक्षण करने के लिए एक व्यापाक ASS बन गया है। इन परीक्षणो 

के अधिकतर पीडित गरीब दलित ओर आदिवासी हेते है। लागू करने 

वाले तंत्र ओर निगरानी प्राधिकरण इन परीक्षणं का tH रखने में 

विफल हो गए। ta क्लिनिकल टायलों के कारण करई मते होती 

है ओर बहुत से मोत के मामले अनदेखे रह जाते हँ । कुछ मामलों 

मे ही मुआवजा राशि दी जाती है ओर वो भी नगण्य के बराबर 

होती. है। उच्चतम न्यायालय ने मनुष्यो पर अनियत्रित क्लिनिकल cag 

परीक्षणों की अनुमति दिए जाने पर कद्र को भी कटघरे मे खड़ा 

किया दहै! इन Went को acta स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में 

किया जाना चाहिए था। लेकिन, अभी तक tar नही हआ है। इस ` 

` संबंध मे, कड समितियां गठित कौ गई है। अव तक इस बारे में 

कोई रिपोर्ट या कोई कारवाई नहीं कौ गई। समितियों ओर आयोगो 

का गठन केवल इस मुद्दे से year के लिए है। इससे पूरा देश 

बर्बाद हो रहा है। सरकार को देश के बिना भेदभाव के हर नागरिक 

के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए्। यह सरकार का दायित्व ह। 

एसी adh को रोका जाना चाहिए ओर गैर कानूनी परीक्षणं पर 

रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार को इस संकट से शीघ्रता ओर 

तत्परता से निपटना चाहिए। मै सरकार से आपके माध्यम से आग्रह ~ 

करना चाहता हू कि सरकार को, Patera परीक्षणो कं संचालन 
को संबंधित प्राधिकारियो द्वारा बार-बार जाच feu जाने सहित से 

ओर अधिक पारदर्शी तरीकं से किए जाने हेतु विनियमित किए जाने 

के लिए. एक नया विधेयक लाए जाने को आवश्यकता को समङ्ना 

चाहिए। | ` 

(हिद) 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, ारखंड मे स्वास्थ्य 

व्यवस्था चौपट हो रही है, मँ उसकी ओर आपके माध्यम से सरकार 

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। एनआरएचएम मे जित्तना बड़ा 

वहां घोयाला हुआ, वहां के एक मंत्री ओर स्वास्थ्य सचिव जेल मे 

है, लेकिन सरकार ने उससे कुछ नहीं सीखा है । वहां पर चूंकि राष्टूपति 

शासन है इसलिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के खराब होने पर् 
सीधे-सीथे जिम्मेदार है। | | 

सायं 7.00 बजे 

` एनआरएचएम मे वह महल तो बना रही है लेकिन उसमें Stace 

नहं है, ad नहीं है, कपाउडर नहीं है, इविवपमेदूस नहीं है, एक्सरे 

कौ मशीन नहीं है, ैथोलोजिस्ट नही $1 महिलाओं ओर बच्चो का 

कोई vet नर्ही है, अस्पताल मे ओक्सीजन कौ सुविधा नहीं है 

एम्बुलेस नजर नहीं आती है, ममता वाहन का बुरा हाल है। wae 

की 108 नम्बर कौ सुविधा जो सरकार देना चाहती है उसका बुश 

हाल है। 

सभापति महोदय, aes की जो स्थिति है चाहे जन्म मृत्यु 

दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, जननी सुरक्षा हो या महिलाओं को प्रसव 

के लिए जो खानां दिया जाता हे, उसका बुरा हाल है। आईसीटीएस 

मे अभी आपने देखा कि. आंगनवाड़ी aa की दुर्गति fea तरह 

से है जो मेदीकल कोलिज - died बनने वाले है, उसका दो-द) 

साल पहले शिलान्यास दुमका में हो गया, लेकिन अभी तक उसमे . 

एक ईट भी नहीं रखी गयी है। भै एक जिले कौ बात नहीं कर 

रहा € पूरे छ्ञारखंड कौ जो स्थिति है वह चौपट है। मेरा केन्र सरकार 

से आग्रह है किं आप केवल कागजो पर कागजों पर कागजी घोड़े 

Ta der, areas कौ .जनता के साथ. खिलवाड् मत कौजिए। ` 

वे इस देश का चला रहे रै, इसलिए आप स्वास्थ्य व्यवस्था में 

आमूलचूल पविर्तन कौजिए्) जो लोग एनआरएचएम के घोटाले के 

fatter है उनके ऊपर सीबीआई की ईववायरी कराकर se जेल 

, भेजिये। । । | 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : सभापति जी, अपने aa 

अति महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, म आपका आभारी 

Ei म आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को ध्यान 

उत्तर प्रदेश कं भदोही लोक सभा aa कौ ओर दिलाना चाहता हूं 
वहां आज भी fren at दृष्टि से fraser 2 | 

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन मे कहा था कि देश 

मे हर जनपद मे केन्द्रीय विद्यालय कौ स्थापना कौ जाएगी। मैने 

भी दो-तीन बार इस सदन में इस बात को उठाया है कि मेरा aa 

भदोही ग्रामीण अचल में है, काशी ओर प्रयास के ay FF ओर 

शिक्षा कौ दृष्टि से पिडा हुआ है मेरे क्षेत्र से 80 किलोमीटर वाराणसी ` 

ओर इलाहाबाद पड़ता है ओर वहां के लोगो को केन्द्रीय विद्यालय
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मे एडमिशन के लिए इतनी दूर जाना पडता है। हमरे aa से 

जिलाधिकारी ने जमीन का प्रस्ताव बनाकर Ya दिया है। माननीय. 

मत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भदोही ओर अन्य जनपदौ मे 

जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है sé स्थापित किया जाएगा। लेकिन 

दुःख कौ बात है कि आज तक उस पर कोई कारवाई TR 

है। मे आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से Hen चाहूगा कि. 

Ta भी शहर ह जहां एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित हो 

चुके है ओर आगे भी स्थापित किये जा रहे है लेकिन ग्रामीण अचलौ 

मे ta नहीं है। पै अपने क्षेत्र भदोही कौ बात कर रहा हू जहा 

का प्रस्ताव भी आ चुका है ओर माननीय मंत्री जी sa aa में 

केन्द्रीय विद्यालय कौ स्थापना करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करे, 

ताकि ग्रामीण जनता को भी केन्द्रीय विद्यालय मे शिक्षा मिल सके। 

(अनृकादा 

श्री प्रशान्त HAN मजुमदार (बलूरघाट) : वर्षं 2011-12 

मे कद्र सरकार की नीतियों के कारण, बहुत से राज्यं जैसे परिचम 

ame, असम, बिहार के कुछ हिस्सो मे ye कौ खेती करने वाले 

अत्यंत निराशा हए है। सरकार कौ पूर्तिं नीति 4 विहित था कि 

अनाज ओर चीनी केवल ye के थेलो मे ही वहन किया जाएगा 

ओर आपूर्ति कौ जाएगी । बाद मेँ यहं निर्णय किया गया कि जूट 

के थलँ के स्थान पर सिथेटिक थैली का उपयोग किया जाएगा। 

परिणामस्वरूप, Fe कौ कीमत बुरी तरह नीचे गिर गई ओर जुट 

उगाने वालों को भारी नुकसान उठाना Vsti जूर एक नकदी फसल 

है लेकिन यह भारतीय ye निगम द्वारा कौ नहीं खरीदी जा रही। 

हालात ta हो गए कि ye कौ फक्टरियां बंद हो गई ओर मजदूर 

की छटनी हो रही है, a अत्यधिक कदिनाइयो का सामना करना 

US रहा दै। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ घोषणा तो सरकार 

को पहले कर देनी चाहिए। सरकार कौ नीति तत्काल बदल दी 

जानी चाहिए ओर प्लास्टिक कौ थेलियो के उपयोग पर प्रतिबध लगा 

दिया जाना चाहिए्। अब जूट कौ कृषि का मौसम है। यदि इस 

समय की सरकार ye के dau मेँ अपनी नीति स्पष्ट नर्ही करती 

तो एक बार फिर जूट क्षेत्र मे भारी घारा होगा। अतः मै सरकार 

से अनुरोध करूंगा कि जांच करके पत्म लगाए कि जूट का वास्तविक 

मूल्य क्या होना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानो को 

अपनी नकदी फसलों के लिए पर्याप्त मूल्य मिले ओर भविष्य मे 

"मूलतः बंगला पै दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का fect रुपातर्। 

घायान हो! तभी Ye उद्योग का आस्तित्व बना रह सकेगा। इन 

wel के साथ, शून्य काल मे यह मामला उठाने की मुञ्चे अनुमति 

देने के लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं! i 

सभापति महोदय : इस मामले पे श्री नृपेन्द्र नाथ राय स्वय 

को श्री प्रशान्त मजूमदार कें साथ संबद्ध करते ZI 

(हिन्दी 

श्री quart सरोज (मछलीशहर ) : सभापति महोदय, भ आपके 

माध्यम से Be सरकार का ध्यान भारत के विभिन हिस्सो मे acta 

विद्यालय कौ स्थापना ओर उसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया 

जाता है। hela विद्यालय के शिक्षक तथा दूसरे कर्मी भारत सरकार 

के ही कर्मचारी है, लेकिन सरकार सरकार hala विद्यालय के शिक्षकों 

तथा cat कर्मियों के साथ wasn भेदभाव कर् रही है। जहां 

अन्य केंद्रीय कर्मचारियौ को सरकार ने hala सरकार स्वास्थ्य योजना 

के तहत इलाज कौ सुविधा उपलब्ध करा रखी है, वही शहरो के 
साथ-साथ देश के सुदूरवेर्ती हिस्सो मे तैनात acta विद्यालयों के 

शिक्षकों ओर दूसरे कर्मियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है, 

जबकि वे भी he सरकार के ही कर्मचारी है! बीमार पड़ने कौ 

स्थिति मेँ इन शिक्षकों तथा इनके परिवार के सदस्यो को प्राईुवेट 

इलाज कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। स्थिति अब ओर. 

जरिल हो जाती है जब ada विद्यालयों के कर्मीं गंभीर बीमारी 

से ग्रसित हो जाते ह। 

इस स्थित्ति को देखते हुए मै सरकार से मांग करता हू कि 

वह अन्य Sadly कर्मचारियों कौ तरह ही केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों 

तथा दूसरे afta को भी सीजीएचएस कौ सुविधा मुहैया करने हेतु 

उचित कदम Ba 

. (अतुकाद। 

श्री सी. राजेन्द्रन (a दक्षिण) : सभापति महोदय, हाल 

हीमे देश मे जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही है उनकी दर में 

चेतावनी पूर्ण वृद्धि के संबंध मे सभी भारतीयों से संबधित मामले 

को पै उठाना we 

वर्षं 2011 4 ही राष्ट्रीय अपराध रिका ai ने भारत में 

आत्महत्या कौ घटनाओं की कुल संख्या 1.35 लाख बताई है जो 

विचलित कर देने वाली 21 इसका अर्थ है कि भारत मेँ हर घंटे 

मे कम से कम 16 व्यक्ति आत्महत्या करते FI 
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[श्री सी. राजेन्द्रन] 

हालाकि अधिकांश पुरूष सामाजिक ओर आर्थिक कारणों से 

आत्महत्या करते है, रिपोर्ट मे कहा गया है किं महिलाओं द्वारा यह 

कदम भावनात्मक ओर व्यक्तिगत कारणो से उाया जाता दै जिनमे 

तलाक भी शामिल है। 

एनसीआरबी की रिपोर मे आगे सुञ्चाव दिया गया है कि आत्महत्या 

के एक dead मामले पारिवाहिक समस्याओं के कारण भे ओर 

` आत्महत्या करने वाले 70% लोग विवाहित े। 

हम सभी यह स्वीकार करते ह कि यह एक अत्यंत गंभीर समस्या 

Sl लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने 

के अतिरिक्त, सरकार को सम्राज मे जागरूकरता पैदा करने के लिए 

तथा लोग यह अतिवादी कदम न उठाए इसके लिए यथा संभव सभी 

प्रयास करने चाहिए। सरकार weet ओर् मुद्रण मीडिया के 

माध्यम से व्यापक प्रचार करते तथा लोगो को समञ्चाए कि खुद 

को मार देना Gat से प्यार ओर ध्यान पाने का तरीका नही है। 

हमारे लोगो मे भारतीय मूल्य, लोकाचार ओर संस्कृति अर्तनिविष्ट 

करने की आवश्यकता है ताकि aaa सोच कि आत्महत्या किसी 

अस्थायी समस्या का स्थायी हल दै। | 

(हिन्दी) 

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट) : सभापति महोदय, दक्षिण 

पूर्वमध्य रेलवे के अंतर्गत नैनपुर-कछिंदवाडा बालाघार-नैनपुर 

गोदिया-नालाघाट, बालाघाट Hert, तिरोड़ी-तुमसर रेलवे cell पर 

चौकौदार रहित समपारो पर ओपन-कट पद्धति मेँ समिति ऊचाई के 

भूमिगत परिपथ बनाने .का कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिनकौ ऊचाई 

सवा तीन मीटर् से पौने चार मीटर तक है। इन लिमिटेड Eee सब-वे 

बनाए जाने से अब रेलवे लाइन से लगे हुए गांवों मे सदा-सदा 

के लिए बड़ वाहनों के आवागमन से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ेगा। 

जिससे ग्रामीण जन-जीवन बाधित हो जाएगा। प्रायः गांवों मे सहकारी 

समितियां है जिनमे चावल, धान, te तथा रासायनिक खाद बडे 

वाहनों से लाया ओर ले जाया जाता है। यदि इन भूमिगत परिपथों 

कौ Sas नहीं wee गई तो ग्रामीण लोगो का जीना मुश्किल हो 

` जाएगा! ग्रामीण जनता को राशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 

प ~ 

_t 

आपके माध्यम से माननीय रेल मत्री जी से निवेदन है कि 

नैनपुर-छिंदवाडा मे 20 भूमिगत परिपथ, बालाघाट-नैनपुर मे 27 

भूमिगत रेलपथ, गोदिया बालाघाट मे 24 भूमिगतं परिपथ, बालाघार 

कटगी में 14 भूमिगत परिपथ, तिरोडी grat मे 20 भूमिगत परिपर्थो ` 

कौ ऊचाई बढ़ाने को कर किया जाए ओर कुछ TAI के ऊपर 

कुक स्थानों पर ऊपरी पुल बनाने का कर किया जाए अन्यथ इलाके 

कौ ग्रामीण जनता उग्र रूप धारण कर लेगी जिसकी जवाबदेही रेलवे 

ओर रेलवे के अधिकारियों पर होगी। म आशा करता हू कि रेलवे 

विभाग इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान होगा। 

प्रो. रामशंकर (आगरा) : सभापति महोदय, मै आपके सं्लान 

मे. यह बात लाना चाहता हू कि यमुना जो प्रदूषित है ओर जल 

विहीन यमुना है, उसको लेकर मथुरा से हजारो किसान, साधु संत 

` -ओर जनता पदयात्रा कर रहे ह ओर दिल्ली `के लिए उन्होने कूच 

` किया है। मै आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि 

यमुना पूरी तरह से सूखी पड़ी i eras पर यमुना को बंधक 

बना लिया गया हे। यमुना मे हथिनीकुड से पानी थोड़ा-बहुत छोडा 

जाता .है ओर जो थोडा-बहुत बचता है तो वह दिल्ली के लोग पी 

लेते ह। आगे चलकर मथुरा-आगरा मे यमुना का पानी बिल्कुल 

aa जाता है। सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 

आगरा ओर मथुरा मे यह पानी खारा है ओर वहां पर जमीन का 

पानी कोई पी नहीं सकता दहै। केवल यमुना के पानी 4 a आगरा 

ओर मथुरा कौ जनता पानी पीने को मजबूर है। लेकिन उस यमुना 

मे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर गदे नाले यमुना 

मे गिरते & जिसका पानी पीने को जनता मजबूर है। A सरकार 

का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हू कि आगरा कौ जनता 

मे केवल 20 प्रतिशत लोग विसलरी का पानी खरीद लेते ई लेकिन 

80 प्रतिशते गरीब जनता वही गंदा पानी पीने को मजबूर है जिसके 

कारण इतनी भयंकर बीमारियां हो रही है ओर उनकी 40 से 50 

साल मेही मृत्यु हो जाती है। भ आपके माध्यम से सरकार से 

यह भी निवेदन करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 

चुप है। उत्तर प्रदेश का यमुना के पानीमें जो हिस्सा है, वह उसे 

क्यो नही दिया जाता है, इस संबंध मे मँ उत्तर प्रदेश सरकार से 

भी अपील करता हू तथा सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि 

यमुना के किनारे ताजमहल बना हुआ है ओर ताजमहल कौ नीव 

मे लकड़ी है ओर वह भी सूख रही दै। यदि पर्याप्त पानी यमुना
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मे नदीं छोड़ा गया तो निश्चित रूप से ताजमहल एक दिन गिर 

जाएमा। ताजमहल गिर॒ जाए लेकिन आगरा की जनतां बची WI 

मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। 

इसलिए जो संतो ओर किसान कौ पदयात्रा हो रही है, उसका F 

पूरी तरह से समर्थन करता Gt यमुना मे पानी छोड़ा जाए जिससे 

यमुना मैया बची रहे। 

(अनुकद] 

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्रं अग्रवाल भौर श्री अर्जुन राम 

मेघवाल को प्रो. रामशंकर द्वार उठाए गए We से way होने कौ 

अनुमाति दी जाती है। 

(हिन्दी) 

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, मेँ आपके 

प्रति आभार प्रकट करता हू कि इयारखंड राज्य के बहुत महत्वपूर्ण 

सवाल पीने के पानी पर आपने मुञ्चे बोलने का अवसर दिया है। 

ORES राज्य पठारी होने के कारण वहां जमीन के नीचे पानी उपलब्ध 

नहीं है। MRSS राज्य के बहुत बड़े भाग मे खाद्यान होने के कारण 

भी पानी का गंभीर संकट उत्पन हो गया है विशेषकर धनबाद जिलार 

गंभीर जल संकट से WM रहा है। इसलिए सदन कं माध्यम से सरकार 

सेम मांग करता हूं कि इारखंड राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति योजना 

प्रारम्भ की जा जिससे जल संकर से निदान मिले ओर जनता को 

लाभ हौ सके। 

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मेँ 

आपके माध्यम से एक गंभीर मामला सदन के समक्ष लाना चाहता 

हू ओर Wt लगता है कि रेल मंत्रालय हमारे क्षेत्र A जब तक 

दो चार लोगों कौ हत्या करा लेगा, तभी होश मे आएगा। बलिया 

जनपद सबसे पहले आजाद हुआ। रेवती रेलवे स्टेशन पर हजारों 

जनता दैन रूकवाने के लिए दो बार धरना कर चुकी है ओर बीसों 

बार प्रदश्नि कैर चुकी है। लेकिन रेल मंत्रालय को मे भी लिखते 

- लिखते थक गया हूं लेकिन रेल मंत्रालय सुन नहीं रहा FI 

छपरा-दुर्गसारनाथ एक्सपरैस, सियालदाह एक्सप्रेस का ठहराव बलिया 

वारणसी पैसैजर देन का छपरा तक विस्तार, इंटरसिर एक्सप्रेस का 

रेवती मे ठहराव होना चाहिए ओर इटरसिरी जेसी देन का छपरा तक 

विस्तार, इटरसिटी एक्सप्रेस का रेवती मे ठहराव होना चाहिए ओर 

इंटरसिटी जैसी 34 रोक ae Tw है ओर wend इतना मीचे 

है कि wea पर रोज यात्री गिर रहे है। इसी तरह से सलेमपुर में 

गोदन-दुर्ग-पुणे ओर बापूधाम एक्सप्रेस के उहराव के लिए जनता 

आंदोलित है। इसी तरह से बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर बापूधाम 

सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार ओर गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस के लिए 

जनता रोज प्रदर्शन तथा धरना कर रही है कि येरा रेलवे स्टेशन 

पर॒ वाराणसी-गोरखपुर इंटरसिरी टेन के ठहशव के लिए जनता 

आंदोलन कर रही है। ओर फिर अल्रीमेरम लोगो ने दिया हुमा 

है। दो दो नार रेलवे अधिकारियों ने यहां चिर्ठी भी भेजी कि हम 

जल्दी से जल्दी 24 रूकवा BA लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि ta 

मंत्रालय हमारे क्षेत्र को HS भी नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा सरकार 

से अनुरोधहै कि कम से कम जो टन नजदीक से चलती है, उन 

टेन को क्यो नहीं रूकने दिया जाता? मँ सरकार से माग करता 

हूं कि जनता आदोलित है, मै भी जनप्रतिनिधि हू ओर मुञ्चे भी कही 

इसमे शामिल न होना पड़े, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इन उपर्युक्त 

ठेन्स का ठहरावं कराने कौ व्यवस्था Hil 

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : माननीय'सभापति महोदय, 

आपने As बोलने का मौका दिया, इसके लिए मे आपका धन्यवाद 

करता हू। इस बार के रेल बजट से इलाके नागौरी मे बहुत हताशा 

है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार है, इसका सबसे क्डा सब-डिवीजन 

दिनहारा रै। यहां सात लाख आबादी है। इस इलाके के लोगो 

को आशा थी कि ga बजट मे दिनहारा में कोई नई ट्रेन मिलेगी। 

माननीय रेल मंत्री ने जब बजट Un किया तो दिनहाटा के बारे 

मे कुछ एलान wel किया जबकि दिनहारा के लोगों कौ बहुत ̀ 

दिनों से आशा ati टेन न. 3147 उत्तर बंग एक्सप्रेस कूच विहार 

जाती है। कूच बिहार से टेन नं. 3148 उत्तर बेग से सिआआलदाह 

आती है! इस तरह से कूच बिहार से ही आना जाना पडता है 

जबकि यह दैन दिनहाटा तक नहीं जाती है। हमारा इलाका कृषि 

प्रधान है। कूच बिहार का सबसे बड़ा सब-डिवीजन fer है। 

हमारी मांग है कि टन नं. 3147 ओर 3148 कूच विहार से 

दिनहारा-बामनूट से सिआलदाह अप डाउन करे ताकि दिनहाया के 

लोगों को कोलकाता से कनैक्शन मिले wife यहां के लिए् कोई 

टेन नहीं है। आपके माध्यम से मेरी रेल मत्री जीसे मांग है 

कि दस बजर मे उत्तरी बग oy दिनहारा तक बहा जाए या 

एक नई दैन दिनहारा तक चालू कौ We
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श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के पूवीं चम्पारण . .. 

जिला के ays प्रखंड का गड्हिया, इब्राहिमपुर ग्राम आजादी के 

बाद भी आज तक विकास से उपेक्षित रहा है। यह बड ही आश्चर्य 

के साथ कहना पड़ रहा हे। कि आज भी यहां के लोग जिला मुख्यालय ` 

मोतीहारी तथा उत्तर विहारं के मुख्य शहर मुजफ्फरपुर से अलग-थलग 

पड़ा हुआ Sl यहां कं लोगों को उपचार हेतु या फिर किसी भी | 

कारण से शहर जाने के लिए लगभग so कि.मी. दूर तय कर जानाः 

पडता है। वर्षा के दिनों A तो स्थिति ओर भी बदतर हो. जाती 

Cl यदि इस प्रखंड के इत्राहिमपुर घाट पर आर.सी.सी. as पुल ¦ 

का निर्माण कर दिया जाता है तो यहां कौ लगभग 40,000 आबादी ` 

को काफी लोभ मिलेगा। उक्त पुल के निर्माण से गड़हिया, इत्राहिमपुर ` 

घा से मेहसी प्रखंड कौ वदी आबादी, मुजपफरपुर जिला का. 
साहेवंगज, शिवहर जिला, सवाईपटूटी व तेतरिया के साथ-साथ नेपाल 
से सीधे तौर पर जुड जाएंगी जिससे उक्त क्षेत्रो के सर्वागीण विकास 

मे सहायक सिद्ध emi इस पुल के निर्माण के महत्व का अंदाजा . 

इससे ही लगाया जा सकता है कि यहां किं आबादी बिहार कौ राजधानी 

पना से भी Ys जाएगी जो यहां कौ विकास से महरूम जनता 

कं लिए बहुत उपयोगी सिद्ध -होगा।. . . ` 

अतः मेरा. सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी 

चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड के गड़हिया, इब्राहिमपुर घाट. पर 

एक आर.सी-सी. पुल का निर्माण कराया जाए् जिससे यहां के लोगों 

को सुविधा मिलने के साथ-साथ उक्त क्षेत्र का भी विकास सम्भव 

a सके। । 

श्री मनसुखभाटं डी. वसावा (भरूच) 

आपके माध्यम से दिल्ली मुम्बई रूट पर नेशनल Bed नं. 8 गुजरात 

के सूरत ओर ade के बीच नर्मदा नदी पर भरूच wee के 

पास ada सडक परिवहन मंत्री जीने नए fas का शिलान्यास 

किया था। इस शिलान्यास को छः महीने a गए है, लेकिन ̀ दुख 
al बात है कि शिलान्यास के छः महीने बाद भी ब्रिज का काम 

शुरू नदीं किया गया है। इस ब्रिज पर बहुत fee जाम रहता 
Cl नेशनल हाईवे न. 8 मुम्बई, दिल्ली पर हजारो -लाखों कौ संख्या 

म छोटे-बड़े वाहन आते-जाते है । जिनकौ वजह से वहां बहुत दैफिक 

जाम रहता हे। इससे FAH गुजरात नहीं बल्कि मेध्य प्रदेश, महाराष्ट 

आदि राज्यो के लोग पेरशान हो रहे FI 

म आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहता 

: सभापित महोदय, भँ 

हू कि जिन ब्रिजेज का शिलान्यास हुआ है, उन पर तत्काल काम ` 

शुरू किया जाए ओर साथ नर्मदा नदी के ऊषर जो ब्रिज . 

भरूच-अंकलेश्वर को जोडता है, यानी गोल्डन faa के पास जो 

नया frst बनाने कौ मांग है, उसे सरकार तत्काल GW करे, यही 

मेरी सरकार से मांग है। 

[arya] 

श्री एस.एस. रामासुब्चू (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, 

म हमारे क्षेत्र थिसायान विलाई कौ नया पीआरएस केन्द्र सरकार संबंधी 

` महत्वपूर्ण माग -उठाना चाहूगा 

..„ धिसायान विलाई तमिलनाडु के fret लवेलौ जिले के राधापुरम 

` -तालुक मे स्थित नगर पचायत है! धिसायन भिलाई. के चारो ओर 

aga के aera, यूवारी, पेरूमनाल, कथानकुभी, कूडूथाली 

कूटुपनाई, MATIN, इडिनंथाकाराई, Herp, कुथानकुलम ओर 

Uae गावः है जिनको जनसंख्या 1 लि है वे अधिकांशतः मह्ुआरे ` 

el पीआरएस काउटर न हने के-कारण chit को अपने टिकर gar 

wea बहुत कठिनाइयां आती ह । थिसायानवि लाई का अभी रेल ` 

संपकं भी ao! इस हेतु मांग काफौ -समय से लम्बित है। ओर | 

, . महोदय, यह अनिवार्य भी है। इसे खोले जाने के. लिए Samu 

कार्यालय, मदुराई द्वारा - मौखिक अनुमति दी गई थी। इस हेतु स्थान 

कौ पहचान fram face के.डाकःघर गे की me थी ओर 

आवश्यक .व्यवस्था भी कौ गई थी परन्तु. उन्हे रेलवे ate कौ अनुमति 

` ` कौ ञवश्यकता. है। .. 

क्योकि यह जानकारी महत्वपूर्ण तथा जायज माँग है, मेँ विनम्रता 

` पूर्वक आपके माध्यम-से रेलमत्री जी से आग्रह करता हूं कि ` 

शीघ्रप्रतिशीध्र थिसायानेविलाई नगर मे तमिलनाडु मे थी पीञरएस 

केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक अनुमति देने का निदेश रेलवे ae कौ 

ra | | 

(हिन्दी) 

श्री भीष्म शकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) : 

सभापति महोदय, आपने मुञ्चे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का 

मौका दिया, इसकं लिए भँ आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री 

जी यहां बेठे है, मेरा de एक्युजिश्चन का बहुत इम्पार्टेट मेटर है,
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आप लोग इसके लिए बिल भी ला रहै दहै। हमरे यहां सत कबीर 

नगर जनपद, उत्तर प्रदेश मे एक बखीरा sa है, जिसमे एक पंछी 

विहार बना है। उसमे बीस साल पहले किसानो को दो हजार हैवटेभर 

से अधिक जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली an आज तक 

किसानो को उसका एक पैसा नहीं मिला। वहां भूमि अधिग्रहित करने 

के बाद vet विहार बन गया। वहां के किसान अपनी जमीनौ का 

आज भी लगान देते है ओर अगर वै अपनी जमीन पर जते ह. 

तो उनके विरूद्ध मुकदमा दायर हो जाता है। इस वात को करीव 

22 साल हो गये, लेकिन इतने सालों से आज तक Se उनकौ जमीन 

का एक ten भी नहीं मिला 3 

a Foret माध्यम.से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना 

चाहता हूं कि. जो fear आज भी लगान दे रहे है, उन किसानों 

की उनकी जमीनों का उचित मूल्य भुगतान किया जाए्। क्योकि बखीरा 

dia के आसपास के हतं से किसान भूमिहीन हो गये 81 उनके 

पास tea at कोई व्यवस्था नहीं है। जब वे लोग अपनी जमीन 

पर पहुचे है तो उनके विरुद्ध सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज किया 

। जाता है .ओर ag दील, जो पंछी विहार के नाम से घोषित हो गई 

है, इतने सालों से उस aia का कोई विकास नहीं हुआ है। उसके 

feat केवल जंगली जानवर रहते है, जो किसानों कौ wach को 

नष्ट करते है ओर. केवल एक कागज मे बह पंछी विहार घोषित 

है। हमारा निवेदन .है। कि इस पर सरकार का विशेष ध्यान होना ` 
चाहिए्, ताकि वहां कं किसानो को उनक्रो जमीनों का उचित मुआवजा 

मिले ओर उस बखीरा aia को पंछी विहार के रूप मे विकसित 

करने के लिए हम विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना 

चाहेगे। 

श्री कमल किशोर ' कमांडो ' (बहराइच) : सभापति जी, आज 

आपने मुञ्चे एक बहुत ही ede इश्युं पर बोलने का मौका दिया। 

म बहराइव से सांसद हूं। बहराइव के किनारे से घाघरा नदी बहती 

` है। 28 तारीख को घाधरा नदी मँ एक नाव डूबने से कई लोगों 

के गायब होने कौ बात सामने आई थी। वहां पाच लोगों कौ लश 

` बरामद हुई, उस वक्त र्म वहां उपस्थितं था। भँ सरकार से निवेदन 

करना चाहूगा कि वहां कं प्रभावित लोगो को आपदा राशि मिलनी 

चाहिए्। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी उदारता 

नहीं बस्ती। ` 

मे आपके माध्यम से बताना चाहुंगा कि sé मिलने वाली जो 

भी सुविधाएं है, वे उत्तर प्रदेशं सरकार या केन्द्र सरकार से मिलनी 

चाहिए । at वह दिन याद आता है, जब मै वहां पहुंचा, गृढेदवी 

ओर बौडी नामक एक जगह है, उस जगह पर जब मे पहुंचा तो 

मेरे आंखों मे आंसू आ गए। मेरे सामने वेह मरी. हुई लाश बरामद 

करवाई गई। भ, मौके -पर था।. पानी मे घुस -कर मेन लाश निकाली 

ओर उसको wade मे लदवा कर भिजवाया ।...८व्यकधान) 

श्री लालुभाई बावृभाई पटेल (दमन ओर दीव) : सभापति 

जौ, मै अपने संसदीय क्षेत्र दमन 4, वहां के निवासियों के विरोध 

के बावजूद किए जाने वाले जमीन अधिग्रहण की ओर आपका ध्यान 

दिलाना चाहता G1 दमन एक छोटी सी जगह टै, जिसका एरिया 

लगभग 72 स्कोयर.ःकिमी है। यहां पर जो स्थापित्त एयरपोर्ट है, उसका 

विस्तार करने के लिए कोस्ट गड द्वारा कथीरिया, Aas, THATS, 

as, बीमपुर, ae इत्यादि गावो की जमीन का जबरदस्ती 

अधिग्रहण fra a रहय 'है। इस भूमि अधिग्रहण से पूरे छोटे दमन 

कौ समाप्त होने कौ संभावना Cl इससे वहां के लोगो A भारी आक्रोश 

है। दमन दो भागों मे gare - छोरा दमन ओर बड़ा दमन। यह 

छोटे दमन का हिस्सा है। यदि यहां जमीन का अधिग्रहण होता है 

तो छोटे दमन के लोगों को भयंकर -परेशानी होगी । a पर सभी 

लोगों कं आवास ओर खेती है। यहां के निवासी कई सौ वर्षो से 

यहां पर रह रहे है। पूर्वजो के समय मेँ खेती हो रही है। इस जमीन 

का अधिग्रहण न हो इसके लिए स्थानीय सांसद अर्थात मेरे हार 

भी प्रयास किए जा रहे है। यहीं कौ जनता कौ इच्छा है कि इस 

समय जो पहले से wane यहां पर है, ae रहेगा। इसके अलावा 

एक इच जमीन नहीं मिलेगी। इसकां ओर विस्तार नहीं होगा... 

(व्यवधान) 

श्री रामकिंशुन (चन्दौली) : सभापति जी, सरकार द्वारा देश 

के विभिन dete शिक्षण संस्थाओं मे पिडा वर्म, . अनुसूचित 

जाति-जनजाति कं लिए आरक्षण का प्रावधान विभिन प्रवेश परीक्षाओं 

से नियुक्ति के लिए किया गया है। केंद्रीय विश्वधालयों मे प्रवेश 

के लिए केद्रीय शिक्षण सस्थान भर्ती मे आरक्षण अधिनियम - 2006 

के तहत Hala शिक्षा संस्थाओं A del में वृद्धि की गई भी। लेकिन 

` काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित अन्य सभी विश्वविद्यालयों के प्रवेश 

परीक्षाओं में आरक्षण का घोर उलंघन किया जा रहा है। कई Seta 

विश्वविद्यालियो पमे आरक्षरण का कोई प्रकोष्ठ भी नहीं बनाया गया
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[श्री रामकिशुन] 

है जिसके चलते इन पर नजुर रखना कठिन है। Hata विश्वविद्यालयों 

मे शिक्षकों तथा अन्य प्रशासनिक स्तर पर होले वाली नियुक्ति के 

लिए...८व्यवधान) a fase पदो, अनुसूचित जाति के लिए जो 

आरक्षण के पद सुनिश्चित feu गए है, उनको सामान्य श्रेणी से 

भरा जा रहा Sl... (aM) 

सभापति जी, मँ भारत सरकार से मांग करता = कि काशी 

हिंदू विश्वविद्यालय मे आरक्षण & लिए कुल निर्धारित सीर, जो पदों 

कौ नियुक्तियां है, उनमें गड़बड़ी कर के सामान्य पदों से भराजा 

रहा है, उसको न भरा जाए।.-.(व्यकधान) 

(अनुवाद 

श्री एस.आर. wag (थुथुकडी) 

धन्यवाद । मै श्रीलंकाई नैौसैनिको द्वारा सोलह Bass के अपहरण 

का मामला आपकी जानकारी मे लाना चाहता si वे सभी मद्रे 

मेरे संसदीय aa के है। वे मनार, कौ खादी मे मछली पकड़ने 

वाली तीन यत्रिकौ नौकाओं मे nee पकड़ने का काम करते थे। 

उन्हे श्रीलंकाई नौसेनिकों द्वारा हिरासत में ले लिया गया हे। 

महोदय, श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा निर्दोष भारतीय Aga को 

हिरासत मे लेने ओर we उत्मीडित् करने कौ घटना आम हो गई 

Tl इससे असुरक्षा कौ भावना पैदा हो रही है ओर age मे, भय 

व्याप्त 81 | 

मै भारत सरकार से अनुरोध करता € fe a श्रीलंका के 

` प्राधिकारिों से इन सोलहो agent को उनकी तीनो नौकाओ के 

साथ शीघ्र मुक्त करने का आग्रह Hl भारत सरकार को इस तरह 

कौ घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के .लिए सभी आवश्यक कदम 

उठाने चाहिए। .. 

१. 

, डो. संजीव गर्णेश नाईक (उणे) : सभापति जी, नेशन फिशर 

वि aed फोरम का एक बहुत बड़ा उेलिगेशन पिछली चार तारीख 

` से धरना आदोलन पर जंतर-मंतर पर वै हुआ हे! ये सभी लोग 

देश की करीब-करीब दो करोड आबादी के free को सपो 

करते है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होने खत लिया है। 

: सभापति महोदय, © 

उनका मसला खास कर Mafra मिनिस्त्री के साथदहै। मँ सरकार 

से कहना wen कि यह धरना आदोलन उन्दने रखा ह ओर Hal 

जो मांग है, उसको पूरा किया जाए मँ सदन कौ ओर से सरकार 

से tt विनती करता = 

sit नारायणं सिंह अमलाबे (राजगढ़) ; महोदय, आज मे 

आपके माध्यम से सरकार कौ महिला एवं बाल विकास मत्री महोदया 

का ध्यान उनके मंत्रालय कौ महत्वपूर्णं ' समेकित बाल विकास सेवा 

योजना' जो कि पूर्णतया केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, कौ ओर दिलाना 

Wen! इस योजना के क्रियान्वयन कौ जिम्मेदारी संबंधित राज्य 

सरकारों कौ होती है। 

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित इलाके के लोगो व 

जनप्रतिनिधियो कौ मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र व लघु आंगनवडी केन्द्र 

खोले जते Tl लघु आंगनवाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रो मे, जहा की 

जनसंख्या 150 से 400 के मध्य होती है तथा नदी व तरीय इलाका 

म जनसंख्या का मापदण्ड 150 से 300 ही निर्धारित किया गया 

है, वहां खोले जाते है। 

महोदय, मेरे संसदीय कत्र राजगढ़ के अन्तर्गत जीरापुर परियोजना 

में काशीखेडी पूर्वं नाम से एक माव आता है। जहां की जनसंख्या 

परियोजना के वर्तमान सर्वे के अनुसार 498 Fl यह गाव छापी नदी 

व एक बड़े सिंचाई तालाब के तट के दूसरे छोर पर स्थित है। 

इस गाव मे लघु आंगनवाड़ी केन्द्र खुलवाने के लिए वहां के स्थानीय 

व्यक्तियों की मांग पर भँ वर्षं 2010 से लगातार संबंधित विभाग से 

पत्राचार करता आ रहा हूं तथा सदन के mem a भी HA इस 
मांग को प्रश्नों के माध्यम से उठाया है, लेकिन नतीजा आज तक 

कुछ नही निकला दै! | 

महोदय, यह महत्वपूर्णं विषय है। 

(अनुकाद) 

सभापति महोदय : आप क्या चाहते है आप इसे पहले ही 

उठा चुके Tl कृपया बैठ TTI 

[feat] 

श्री नारायण सिंह अमलाबे (ass) : महोदय, आपके 

माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि यदि सांसद, विधायक
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कौ उचित व नियमानुसार जायज मांग को राज्यं सरकार के अधिकारी 

व कर्मचारियों द्वारा मांग कौ श्रेणी मे नहीं लिया जाता है, तो क्यों 

न इस स्कौम मे से "मांग आधारित लघु आंगनवाड़ी Gal का खोला 

जाना' उपबन्ध समाप्त ही कर दिया जाये। 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, दिनांक 19 

फरवरी 2013 को ग्राम नोवाखली थाना Shin जिला दक्षिण 24 

परगना पूर्वं पश्चिम बंगाल के दलितों व आदिवासियो के लगभग 

240 घर आग लगाकर जलाकर राख कर दिये गये। उनका सामान 

नष्ट कर् दिया गया। वर्तमान मे ये सभी परिवार खुले आसमान के 

नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे TI वहा क्षेत्र मे धारा 144 लगी 

हुई है! घटना होने कं बाद 240 मेँ से 113 पीडित परिवारों को 

दस-दस हजार रूपये कौ आर्थिक सहायता के चैक fea गये रै, 

लेकिन अधिकांश लोगों का da मे stare aa होने कारण अभी 

तक चैक कौ राशि उनको प्राप्त नहीं हर्द है। जिन लोगो ने घटना 

al at aim अभी भी खुलेआम घूम रहे रहै, उनको अभी तक गिरप्तार् 

नही किया गया है। 

महोदय, यह प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार 

विवरणं अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अभी तक कोई 

कारवाई नहीं हुई हे। ये आपके माध्यम से सापाजिक न्याय एवं 

अधिकारिता मंत्रालय, जनजात्तिय amend मंत्रालय से मांग करता 

हू कि घटनाक्रम कौ निष्पक्ष जांच कर, एस.सी-एसी-री आयोग को 

वहां भेजे, मानवाधिकार आयोग कौ वहां भेजें ओर Ss दो-दो लाख 

रूपये कौ समुचित आर्थिक सहायता देकर उनको रोजगार उपलब्ध 

कराये ! उनको इन्दिरा आवास योजना ओर राजीव आवास योजना 

के तहत मकान बनाकर दिया जाये। 

(अनुकाद। 

श्री ओ.एस. मणियन (Aenea) : धन्यवाद माननीय 

सभापति महोदय, मै सदन का ध्यान तमिलनाडु के मद्ुआरे कौ सुरक्षा 

ओर कुशलता से संबंधित उस गंभीर चिन्ता कौ ओर आकृष्ट करना 

चाहता हू जिस पर अब श्रीलंकाई नौसेनिकों । उपद्रवियों द्वारा अमूमन 

योज हमले हो रहे है । तमिलनादु कौ हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुराची 

थलवी अम्मा ने श्रीलकाई नौसैनिकों द्वारा हिरासत मे लिए गए 16 

टयूटिकोरिन agai कौ नजरबंदी के बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा 

है ओर इस मामले मे शीघ्र हस्तक्षेप कर उनको तत्काल रिहाई कौ 

माग कौ है। रूयूटिकोरिन, रामेश्वरम् कोडियाकराई आदि जैसे भारतीय 

शहरो के तट से काफी नजदीक senile समुद्री सीमा को पार 

कर जाने वाले तमिलनाडु के Ass कौ इस तरह बारंबार गिरप्तारी 

ओर नजरबंदी कौ घटनाओं से तमिलनाडु मे अंशाति फेल गई है। 

इससे तमिलनाडु मे asst मे भी अत्यधिक तनाव ओर अशाति 

का माहौल पैदा हो गया है। श्रीलंकाई नोसैनिकों का तमिलनाडु के 

ASIN को उत्पीडित करने । उन पर हमले करने का यह एक समान 

Taal रहा Tl 

महोदय, म अपं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से कहना 

चाहता & कि वे तमिलनाडु के मदुर के लिए शीघ्र ओर स्थायी 

हल निकाले 

सभापति महोदय : श्री विष्णु पद राय, कृपया संक्षेप मै अपनी 

बात Tal 

श्री विष्णु पद राय (अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह) : मँ 

अपनी बात बस केवल महात्मा गांधी गवनमिन्ट कोँलिज, मायाबंदर 

के संबंध मे बताना चाहूँगा-.-८व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप इसे संक्षेप मे ही बताए! आपका 

नाम मूल सूची मे नहीं है। हम आपको मामले को विशिष्ट मामले 

के रूपमेँ मोका दे रहै है। कृपया संक्षेप मै ही बोलिए। ज्यादा 

समय न लै। 

(हिन्दी) 

श्री विष्णु पद् राय : महोदय, महात्मा गांधी wade कोलिज, 

मायाबन्दर 1994 मेँ शुरू TA उस कालिज मे 6 सन्जेक्ूस मे 20 

टीचर्स at पोस्ट सैक्शन हुई, लेकिन भर्ती केवल 10 पद पर हुई । 

करीब-करीब 15-20 गेस्ट Gerad से वहं कोलिज चलाया जा रहा 

है, जिन्हे दस हजार रूपए वेतन दे रहे ईै। यूजीसी कमीशन कहता 

है कि sé महीने में कम से कम 25 हजार रूपये वेतन देना FI 

उसी कोलिज मे स्टाइपंड महीने में केवल एक हजार रूपये दे रहे 

है, उसे Fert 2,500 रूपया किया जाना चाहिए। पोर्ट न्लेयर के 

जेएनआरएम कालिज मे जो सन्जेक्ट WE जाते हँ, उन सन्जेक्ट्स 

को मायाबन्दर कोलिज मे Usa जाये। मँ एक मांग ओर करूगा 

कि उस कलिज में thea, कोलिज रूम्स, win wre रिपेयर नहीं 

हो रहे है। मेरी माग है कि पूरा EHR बनाकर अच्छा कोलिज 

बने। हमारे द्रीपसमूह मे एक बच्चे पर 47 हजार रूपया खर्च होता 

हे, Sten कोलिज के लिए सरकार व्यवस्था करे, यह हमारी मांग 

हे।
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(अनुवाद ` 

श्री BUA, आरून रणीद (थेनी) : महोदय, भै विदेशी निर्वासित 

कामगारौँ के मामले को उठाना चाहता हूँ! सऊदी अरब, मस्कट, 

दुबई व अन्य देशो म लगभग 11 लाख कामगार कार्यरत हँ । इनमें 

से 11000 लोगो का अता-पता नहीं है। ये लोग सप ओर कोल 

` विच्छुओं के काटने से मर चुके है। गुम हुए इन oem के परिवारो 

को वहां से यदि कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है तो उन कामगारो 

को मृत घोषित कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार अगर एक 

बार उन्हे मृत घोषित करती है, तो परिवार सडक पर उतर sme 

मेरा अनुरोध है कि Wee उन SM को. मृत घोषित किया जाए 

ओर साल भर के अन्दर Se मुजावजा दिया जाए! इन कामगं 

. के परिवारो मे से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। यह एक 

बहुत महत्वपूर्ण विषय दै! कई कामगार इस. समस्या से जज्ञ रहे 

है। गुमहुए कामगासौ के कई परिवार सड़कों पर है। भारत सरकार 

कौ ओर से इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए् ओर यथाशीघ्र 

जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए्। 

(fea 

at राजेनद्र अग्रवाल (मेरंड) : सभापति जी, म आपका ` 

` बहुत-बहुत आभारी & कि आपने म अत्यंत महत्वपूर्णं विय पर 

बोलने की अनुमति प्रदानं atl : 

महोदय, waa राजधानी क्षेत्र के योजना ae के गठन का 

उदेश्य संपूर्णं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे बुनियादी चि तथा परिवहन ̀ 

सम्पर्क का ga प्रकार विकास करना था कि इन सुविधाओं कौ 

` एकरूपता के फलस्वरूप नागरिक दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र कं अन्य शहरो मे भी -बसने हेतु तत्पर हों तथा जनसंख्या 

का भार कम हो। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है! कि शहरी विकास 

मंत्रालय के अधीन गठित उक्त बड कौ उक्त aS कौ उत्तर प्रदेश 

से संबधित अधिकांश योजना लक्ष्य से कोसो दूर ei tre रेल 

टरंजिर सिस्टम (आर.आर.टी-एस.) के अंतर्गत दिल्ली व मेरठ के 

बीच की हाईस्पीड टेन तथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाईवे सरीखी योजना 

वर्षं 2011 मे पूरी होनी थी परन्तु ये det अभीं तक कागज 

मे ही है। कार्यान्वयन संबंधी ` इन विफलताओं के विषय मे योजना 

ag का कथन दै कि वह किसी भी अवसंरचात्मक विकास योजना 

का कार्यान्वयन नहीं करता, राज्य सरकार अथवा उनकौ कार्यदायी ` 

संस्थाओं द्वारा चयनित योजनाओं को केवल वित्त पोषण करता है! 

एेसे मे जबकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन के मामलों मे राष्टरीय 

राजधानी a योजना ate अधिकारविहीन दै तथा विभिन जिलों मे 

विकास कौ ये योजना wa सरकार की वरीयता सूची में ae 

तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो? महोदय, इस समस्या 

को मँ पहले भी अनेक बार सदन मे उदा चुका दू तथा लगभग 

दो वर्षं पहले 22 मार्च 2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 

भने पत्र लिखा था परन्तु योजनाओं पर केवल aah हो रही ्है। 

हालत यह है कि मेरठ व दिल्ली के बीच राजमार्ग संख्या 58 तथा 

हापुड़ व दिल्ली के बीच राजमार्ग संख्या 24 पर निरन्तर जाम लगे 

रहने के कारण लगभग 80 किलोमीटर को दूरी तय करने मे प्रायः 

चारं से पोच धटे तक wm जाते है; इन मार्गों पर यातायात का 

दबाव, निरन्तर den जा रहा है जो तनाव के रूपमे इस aa 

के निवासियों तथा यात्रियों पर दिखाई देने लगा ह। 

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार 

मेरठ-दिल्ली के बीच हाईस्पीड टेन चलाने, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस 

हाइवे का निर्माण करने का कार्य तुरन्त प्रारंभ करे तथा इन योजनाओं 

के शीघ्र क्रियान्वित wt 

सभापति महोदय : अब सभा कल 7 मार्च 2013 को पूर्वाह्न 

11:00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थागित होती है। 

सायं 7:40 रजे 

तत्यस्चात् लोक सभा TEAR 7 ATA, 2013/16 WIP, 1934 | 

(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे aH के लिए स्थगित Be -
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15. श्री अनत कुमार 135 

क्र. सदस्य का नाम ` तारकित प्रश्नो श्री जौ-एम. सिद्देश्वर 

सं. | कौ संख्या सिंह 
16. श्री गणेश सिह 136 

1 2 3 
17. श्री पन्ना लाल पुनिया 137 

1. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 121 श्री Tort सरोज 

-श्री प्रदीप कुमार सिंह 
18. श्री भक्तं चरण दास 138 

2. श्रीमती मीना सिंह 122 श्री धनंजय सिंह : 

3. श्री महेन्द्र कमार राय 123 19. ड. किरोडी लाल मीणा 139 
श्रीमती सुप्रिया सुलै श्री वैजयंत पांडा 

4. # प्रेमचन्द TES 124 20. श्रीमती जे. हेलनं डेविडसन 140 
देवराज सिंह पटेल . st दत्ता मेषे 

5. श्री. के. सुगुमार 125 अताराित गो 
अताराकित प्रश्नो की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

€. श्री ने.एम. आरून रशीद 126 

श्री के.पी. धनपालन क्र. सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 

सं. 
7. श्री लक्ष्मण टुदु | 127 

श्री दुष्यत सिंह ` 1 2 3 

8. श्री धर्मेन्द्र यादव 128 1. श्री ए. साई प्रताप 1408, 1557, 1592 

श्री area अडसुल 
2. श्री ए.के.एस. विजयन 1405, 1575, 1591 

9. श्री सुदर्शन भगत 129 | 
3. श्री बसुदेव आचार्य 1478 

10. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 130 a aia (शिवानी 
दैनुजी | अधलराव पारील शिवा 1445 श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 4 

5. श्री आधि शंकर 1472, 1567 
11. कुमार सरोज पाण्डेय 131 

५. श्री आनदराव अडसुलं 1445, 1479 
12. श्री महेश्वर हजारी 132 = 

श्री सैयद शाहनवाज हुरौन 6. श्री जय WHT अग्रवाल 1449, 1570 

13. श्री नित्यानंद प्रधान | 133 7. श्री wre अग्रवाल 1419 

14. श्री एम.आई. शानवास 134 8. श्री हंसराज गं. अहीर 1471, 1504, 1594 
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9. श्री सुल्तान अहमद 1480, 1577 33. श्री firs सिंह बुन्देला 1419, 1447, 1483 

10. श्री सुल्तान अहमद 1480, 1574 34. श्री सी. शिवासामी 1441, 1490, 1564; 

| | 1582 
11. श्री बदरुद्दीन अजमल 1459 

 . सिंह 35. श्री हरीश चौधरी 1390 
12. डा. रतम सिंह अजनाला 1574 

13. श्री अनंत कुमार हेगडे 1489 36. श्री जयत चौधरी 1423, 1602 

14. oft सुरेश अंगी ` 1434, 1525 37. श्री महेन्दरसिह पी. dem 1484, 1501, 1561, 

1564, 1582 
15. श्री अशोक अर्गल 1571, 1577, 1578 

| । 38. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 1421, 1503 
16. श्री कर्ति आजाद 1490, 1564 

, | 157 
17. श्री गजानन ध. बानर 1445, 1543 ॐ श्री भूदेव चौधरी 1460, 1510, 1573 

18. श्री राज बन्बर् 1513 40. श्रीमती श्रुति चौधरी 1406 

19. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 1501 . 41. श्री खेन दास 1499, 1572 

20. श्री कामेश्वर बैठा 1389, 1573 42. श्री राम सुन्दर दास ` 1397 

21 श्री प्रताप सिंह बाजवा 1439, 1462, 1595 43. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव॒ 1389, 1585 

. डो. बलीराम 565 | | 
लर 1422, 196 44. ` श्री के.डी. देशमुख 1399 

23. श्री अम्बिका बनर्जी 1521, 1567 
45. श्रीमती रमा देवी 1469 

24. श्री पुलीन बिहारी बासके 1519 । ` 
। | 46. श्री के.पी. धनपालन 1559, 1580 

25. श्री तांराचन्द भगोरा 1396, 1570 

^ 47. श्री संजय धोत्रे 1495, 1502, 1564, 
26. श्री शिवराज भैया 1535 1571, 1579 

27. श्री संजय ae 1464 
48. श्री आर. धरुवनारायण 1400, 1588 

28. श्री समीर भुजबल 1453 निशिकात 
49. श्री निशिकांत ga 1463, 1481, 1566 

29. श्री पीके. बिजू 1440, 1530, 1559, 4 . 
1560. 1567 50. श्री गणेशराव नागोराव दूधगावकर् ˆ 1469, 1473, 1568 

30. श्री कुलदीप बिश्नोई 1428, 1606 51. श्रीमती प्रिया दत्त 1548 

31. श्री. हेमानद बिसखवाल 1414, 1422, 1595 52. श्री uta. गद्दीगौदर 1396, 1470, 1521 

32. श्रीमती बोचा ज्ञासी लक्ष्मी 1501, 1536, 1576 53. श्री एकनाथ महोदव गायकवाड 1464, 1471. 
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54. श्रीमती मेनका गाधी 1468 75. श्री कपिल मुनि करवारिया 1397, 1511 

55. श्री वरुण गाधी 1460, 1500 76. श्री नलिन कुमार करील 1426, 1559, 1569, 

1605 
56. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी 1443, 1569 

77. श्री काटूटी रमेश विश्वनाथ 1566 
57. श्री ए. गणेशमूर्ति 1471 

78. श्री BASE कुमार 1505 
58. श्री एल. राजगोपाल 1507, 1565 = % 

59. श्री शिवराम गौडा 1559, 1569 79. श्री चद्रकात खेर 1486, 1569 

‘ ware ’ 

60. श्री Stat. at गौडा 1494, 1571 80, श्री कमल किशोर "कमांडो "467 

61. शेख aga हक 1478 81. श्री एन. poy 1499, 1556, 1572 

62. श्री महेश्वर हजारी 1480, 1562, 1569, 82. श्री मिथिलेश कमार 1291 

1594 
83. श्री विर्व मोहन कुमार 1466 

63. श्री सैयद शाहनवाज हुरौन 1476, 1547, 1587 
84. श्री अजय कमार 1455 

64. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 1460 । 
85. ` श्री पी. कुमार 1392, 1412, 1458, 

65. श्री बलीराम जाधव 1465 1490, 1564 

66. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 1574 86. श्री शैलेन्द्र कुमार 1460 

67. श्री ag जाखड़ 1381, 1596 87. श्री एन. पीताम्बर कुरुप 1586 

68. श्री हरिभाऊ Wad. 1477, 1551, 1570 88. श्री यवत लागुरी 1492, 1560 

69. श्री महेश जोशी 1427 89. श्री पौ. fama 1531 

70. ` मुरली मनोहर जोशी 1476, 1542, 1575 90. श्री एम. कृष्णास्वामी 1436, 1581, 1588 

71 श्री प्रहलाद जोशी 1501, 1542, 1558 o1.. श्री विक्रमभाई अर्जनभाईं मादम 1425, 1561, 1564, 

सिंह ) 1604 
72. श्री दिलीप सिंह yea 1402, 1460, 1559, 

1569, 1589 92. श्रीमती सुमित्रा महाजन 1547, 1571 

73. श्री के. Ragan उर्फ Ba. 1523, 1538 93. श्रो सतपाल महाराज 1447, 1527 

रिती 

94. श्री नरहरि महतो 1385, 1470 
74. श्री पी. करुणाकरन 1416, 1460, 1467, । 

1564, 1569 95. श्री भर्तृहरि महताब 1495, 1579 
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96. at प्रदीप at ` 1481, 1490, 1499, 117. श्री आनंद प्रकाश परांजपे ` 1464, 1471 

, 1506, 1544 . र wa a . 
| 118. श्री देवजी एम. पटेल 1389, 1460, 1479, ` 

97. श्री sta के. मणि 1508 ` | 1495 ~ 

98. श्रीमती इन्ग्रड मैक्लोड ` , 1479 - 119. श्रीमती जयश्रीबेन परेल 1442 

99. श्री अर्जुन राम मेघवाल 1474, 1557 120. श्री बाल कमार पटेल 1549 

100. डो. थोकचोम मेन्या 1515 121. -श्री किसनभाई वी. पटेल 1481, 1490, 1499, 

| - म ^ | ` 1506, 1544 ` 
101. श्री गोपीनाथ 3 1447, 1483, 1509 . । . oe 

„ . . 122. श्री हरिन पाठक 1488; 1564... , ` ` 
` 102. श्री विलास मुत्तेमवार् 1512 ` . ` ` ` . .. .. 

॑ fie नागर | . 423. श्री संजय दिना पाटील 1456, 1563, 1564 
103. श्री ate सिंह नागर 1512, 1539, 1565 ` ` `. | ` 

| oo `" 124. श्री Ud. नाना पारील- ` ` 1482; 1498, 1553 _ . 
104. श्री देवेन्द्र नागपाल ` 1572 | | | | ` ` 

. `. . 1 , „` 125. श्रीमती भावना पाटील गवली 1469, 1473, 1568. 
105. श्री श्रीपाद येसो नाईक `. 1384 „ `" ~ ` .  : 

4 सज ^ 2 - `. ` 126. श्री सी-आर. पाटिल 1438, 1479, 1552 
106. Sf. संजीव गणेश नाईक ` 1456, 1563, 1564 ` `" | 7 ` . 

| | | . 4127. श्री दानवे रावसरादैव. पाटील. 1495, 1497 ` 
107. श्री नामा नागेश्वर राव 1826, 1574 `. - `. ~ `, | 

| ि fie amend ~ “5. 128.. श्री भास्करराव apa पाटील 1464, 1471 
08. श्री इन्दर नाम 1529 , ` = 
08 “ खतगांवकर 

109. श्री नारनभाई क्ाडिया ` , 1467, 1552 ___ cents  _ | ` | 
` > 129. ड. पद्मसिंह बाजीराव पाटील 1465, 1540, 1571 

110. श्री संजय निरुपम 1392, 1412, 1490, ` , , _ 
ह a, , 130. श्रीमती कमला .देवी पटले 1493, 1564, 1573. ` ' ` 

` 1554, 1564 | ` `. “` : हि ॥ 

| | न. 131. श्री पोनम प्रभाकर 1429, 1435, 1598 | 
111. श्री असादूद्दीन ओवेसी 1394, 1450, 1561, 

। 1579 | 132. श्री अमरनाथ प्रधान 1418 

112. श्री पी.आर.. नटराजन 1557 133. श्री नित्यानंद प्रधान 1574, 1601 

113. श्री वैजयंत पांडा 1468, 1574 134. श्री प्रेमदास 1466 

114. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 1437, 1569 ` 135. श्री पन्ना लाल पुनिया 1477, 1608 

115. कुमारी सरोज पाण्डेय 1565 136. श्री एम.के. Tat -1528 

116. श्री जयराम पांगी 1525 137. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र 1417 
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138. श्री ̀  अब्दुल रहमान 1433, 1566, 1579 - 

139. श्री रमाशंकर राजभर 1467 

140. श्री सी. राजेन्द्रन 1388, 1564, 1584 

141. श्री एमन. राजेश 1530, 1555, 1559. 

142. श्री पूर्णमासी राम 1522, 1565, 1573 

143. प्रो. रामशंकर | 1550 

144. श्री रामकिशन 1505, 1557 

145 श्री जगदीश सिह. राणा 1409, 1564 

146. श्री निलेश नारायण राणे 1403, 1564, 1590 

147. श्री रमेश Was 1572 

148. श्री रामसिंह राठवा 1410, 1532, 1565, 

| 1582, 1593 

149. श्री अशोक कुमार रावत 1487, 1565 

150. श्री अर्जुन राय 1476, 1523, 1526 

151. श्री रुद्रमाधव राय 1533 

152. श्री एम. श्रीनिवासुलु test 1415, 1558, 1597 

153. ait अनन्त वेकटरामी रेङ्डी 1534 

154. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी 1404 

155. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 1560, 1561, 1583 

156. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 1385 

157. श्री एस. अलागिरी | 1486, 1492 

158. श्री एस. सेम्मलई 1448, 1450, 1506 

159. श्री एस. पक्कीरप्पा | 1479, 1553 

160. श्री एस.आर. जेयदुरई 1494, 1524 

अनुकेध-/ 1150 

1 2. 3 

161. श्री एसं"एसः -रामासुख्बू 1420, 1594, 1595, 
| ~ . ` 1600 ̀ 

162. श्री ए, aia 1440, 1530, 1559, 

| 1560, 1567 

| 163. श्री फ़्ांसिस्को कोज्मी सारदीना 1562 

164. श्री तथागत सत्पथी 1482 

165. श्री हमदुल्लाह सईद 1387, 1479, 1583 

166. श्रीमती यशोधरा राजे सिधिया 1393, 1460 

167. St. अरविन्द कमार शर्मा 1541, 1564 

168. श्री नीरज शेखर 1537, 1571, 1577, 

1578 

169. श्री सुरेश कुमार Wear 1383, 1471, 1545, 

1581 | 

170. श्री wa wert 1520 

171. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला 1454 

172. श्री जी.एम. सिद्दैश्वर 1599 

173. ठो. भोला सिंह ` 1447, 1565 

174. श्री भूपेन्द्र सिंह 1564, 1570, 1574, 

` 1576 

175. श्री दुष्यत सिंह 1560 

176. श्री इज्यराज सिंह 1390, 1475 

177. श्री जगदानंद सिंह 1517 

178. श्री के.सी. सिंह "बाबा" ` 1491 

179. श्री महाबली सिंह 1458 

180. श्री राधा मोहेन सिह 1510, 1546 
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181. श्री राकेश सिंह 1460, 1496 202. श्री लालजी टन्डन 1401, 1565 

182. श्री Tata सिंह 1561, 1565, 1574 203. श्री सुरेश काशीनाथ तवरे 1467 

183. श्री सुशील कमार सिंह 1452, 1569, 1572 204. श्री अनुराग सिंह ठाकर 1495 

184. श्री उदय सिंह 1545 205. श्री आर. थामररईसेलवन 1386, 1490, 1557, 
| ि 1564, 1582 

185. श्री यशवीर सिंह 1537, 1571, 1577, |  , | 
4578 206. ई. wa aftagd 1447, 1514 

186. चौधरी लाल सिंह 1407 207. श्री पौरी. ate 145) 

187. श्री रेवती रमण सिंह 1518 208. श्री मनोहर facet 1385, 1470 

{जन सिंह 209. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 1413 188. श्री राजीव रजन सिंह उर्फ 1542 * 

ललन सिंह 210. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर . .. 1432, 1610 

189. राजकुमारी रला सिंह 1390, 1469, 1475 211. श्री जोसेफ Act 1477 

190. श्री उदय प्रताप सिंह 1571 212. श्रीमती सीमा उपाध्याय 1480, 1562, 1569, 

। सिंह सिंगला 1594 
191. श्री. विजय इन्दर सिंह सिंगला 1448 

जय सिह 213. श्री हर्षं वर्धन 1480, 1562, 1569, 
192. St. संजय fae ` . 1390, 1503, 1569 | | | । 1594 

193. श्र राज्या सिरिसिल्ला 1429, 1607 214. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 1390, 1460 

194. डौ. किरीर प्रेमजीभाई सोलंकी ` 1446, 1495 215. Sf. पी. वेणुगोपाल 1386, 1392, , 1467, 
| 1557 

195. श्री के. सुधाकरण 1520, 1564 

| | | 216. श्री सज्जन वर्मा 1485, 1565 
196. श्री ई.जी. सुगावनम 1424, 1506, 1514, 

- ` 1571, 1603 217. श्रीमती ऊषा वर्मा 1480, 1562, 1569, 

| | 1594 
197. श्री के. सुगुमार 1386, 1467 ~ 
। 218. श्री वीरेन्द्र कमार 1444, 1479, 1502, 
198. श्रीमती सुप्रिया सुले 1563, 1564 | | 1512 ~. ` 

199. श्री एन. चेलुवरया स्वामी ` 1411, 1574 219. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ 1430, 1497, 1574 

` 200. श्री मानिक टैगोर ` 1431, 1609 220. श्री पी. विश्वनाथन 1398, 1471 

` 201. श्रीमती अन्नू asa 1382 221. श्री भाउसाहेन राजाराम वाकचौरे 1395 
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222. श्री सुभाष बापूराव वानखेदे 1502, 1564, 1571 

226. 

श्री अजनकुमार एम. यादव 

श्री धर्मेन्द्र यादव 

श्री दिनेश चन्द्र यादव 

श्री ओम प्रकाश यादव 

1503 

1445, 1479 

1489, 1523, 

1576 

1457 

1575, 

अनुकध-+ 1154 

228 

229 

230 

. प्रो. रजन प्रसाद यादव 

. श्री हुक्मदेव नारायण यादवे 

. श्री मधुसूदन यादव 

. श्री मधु गौड यास्खी 

1476 

1461 

1481, 1497, 1516 

1499, 1506 
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तारकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

पभानमंत्ी | | | | £, 

परमाणु ऊर्जा | ` : 134 

नागर विमानन | | : 139 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 121, 127, 133, 135 

विदेश : 126, 132, 140 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन  : 130 

मानव संसाधन विकास ; 3 | 123, 124, 125, 1२७, 1२ 137 

प्रवासी भारतीय कार्य | | : 

संसदीय कार्य  ; ot 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन | : ` 136 

योजना | | 122 

अंतरिक्ष | : 

शहरी विकास | | | : 131, 138. 

Taha प्रश्नो की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

प्रधानमंत्री 

परमाणु ऊर्जा 1398, 1435, 1440, 1441, 1480, 1531, 1537, 1586, 1587 

नागर विमानन : 1407, 1419, 1428, 1434, 1436, 1438, 1459, 1464, 1468, 

1495, 1506, 1513, 1521, 1524, 1528, 1529, 1532, 1534, 

1544,. 1547, 1549, 1552, 1553, 1554, 1567, 1570, 

1571, 1574, 1579, 1598, 1600, 1603, 1609 

संचार ओर सूचना welfret : 1389, 1390, 1400, 1402, 1403, 1424, 1437, 1457, 1471, 
1472, 1475, 1477, 1486, 1493, 1505, 1508, 1523, 1535, 

1538, 1555, 1557, 1561, 1566, 1569, 1572, 1581, 

1585, 1589, 1594. 

विदेश | | : 1381, 1382, 1404, 1416, 1432, 1445, 1456, 1474, 1483, 
५ 

1496, 1518
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आकस ओर शहरी गरीबी उपशमनं : 1386, 1421, 1439, 1467, 1470, 1491, 1565, 1595 

मानव संसाधन विकास : 1384, 1388, 1391, 1393, 1394, 1396, 1397, 1399, 1401, 

| । 1405, 1406, 1414, 1415, 1418, 1422, 1423, 1425, 1426, 

1429, 1430, 1431, 1433, 1443, 1444, 1451, 1453, 

1454, 1458, 1460, 1462, 1465, 1473, 1479, 1481, 1482, 

1485, 1488, 1489, 1494, 1497, 1500, 1501, 1502, 1504, 

1507, 1511, 1512, 1514, 151,7, 1520, 1526, 1536, 

1539, 1540, 1543, 1545, 1546, 1551, 1558, 1559, 1560, 

1562, 1563, 1568, 1573, 1576, 1583, 1584, 1588, 1591, 

1593, 1596, 1599, 1601, 1602, 1605, 1606, 1608 

प्रवासी भारतीय कार्य : 1455, 1530 

संसदीय कार्य 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन । : 1385, 1409, 1446, 1448, 1452, 1461, 1478, 1484, 1487, 

1503, 1522, 1556, 1577, 1578 

योजना ट 1383, 1387, 1395, 1408, 1410, 1413, 1417, 1442, 1447, 

1449, 1450, 1469, 1492, 1509, 1515, 1516, 1527, 1541, 

1542, 1548, 1550, 1580, 1590, 1592 

अंतरिक्ष । ` 1607 

शहरी विकास : 1392, 1411, 1412, 1420, 1427, 1463, 1466, 1476, 1490, 

1498, 1499, 1510, 1519, 1525, 1533, 1564, 1575, 1582, 

1597, 1604, 1610.



इटरनेट 

लोक समा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट 
पर उपलब्ध हैः | | 

http://www.parliamentofindia.nic.in 

लोक wa al कार्यवाही का सीधा प्रसारण 

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक wa a. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता 2) यह प्रसारण 

 सत्रावधि 4 प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त येने तक 

होता & | 

लोक सभा वाद-विवाद विक्री के लिए उपलब्ध 

लोक सभा वाद-विवाद क मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण ओर वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण, 

तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीकं चिन्ह युक्त स्मारक मदं विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद 

भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496) पर विक्री कं लिए उपलब्ध हे इन 

प्रकाशनं की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध हे | 
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लोक सथा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन Gael नियमों ( चौदहवां संस्करण) कं नियम 379 ओर 382 के अतर्गत प्रकाशित 
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